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भार के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने १५ 
अगस्त, १९९८ को ऐतिहासिक लाल किले को प्राचीर से 
को संबोधित करते हुए कहा था--' एक गरीब स्कूल मास्टर 
के बेटे का भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचना भारतीय | 
लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है।' पिछली अर्द्धसदी से भी 
अधिक समय से स्वयं श्री वाजपेयी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत | 
करने में अपना रचनात्मक योगदान देते रहे हैं । । 

श्री वाजपेयी संसद में रहे हों या संसद के बाहर, भारतीय | 
राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। श्री वाजपेयी का बोला हुआ 
हर शब्द खबर माना जाता रहा है । उनके भाषण मित्रों द्वारा ही नहीं, 
राजनीतिक प्रतिद्ंद्वियों द्वारा भी गंभीरता से सुने जाते हैं। भारतीय 
जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू पर पूरे अधिकार के साथ बोलना 
वाजपेयीजी के लिए सहज-संभव-साध्य रहा है। उनको उदार 
दृष्टि और तथ्यपरक आँकड़े लोगों को मानसिक स्तर पर संतुष्टि | 
देते रहे हैं । उनकी सोच हरदम रचनात्मक और देश-हित में सबसे | 
बेहतर विकल्प तलाशने व उद्घाटित करनेवाली रही है। उनका 
सबसे बड़ा योगदान “संसद में संवाद' की स्थिति बनाए रखना, 
उसके स्तर को ऊँचा उठाना माना जाता है। 

श्री वाजपेयी का चिंतन दूरगामी है। देश-हित उनके | 
लिए सर्वोपरि है। यह तथ्य इन भाषणों को पढ़कर पाठकों के 
सामने बार-बार उजागर हो आता है। अगर उनके समसामयिक 
प्रस्ताव, योजनाएँ, आशंकाएँ पूरी गंभीरता से स्वीकारी जातीं, उन्हें 
अमल में लाया जाता, तो देश को दशा इस तरह चिंता का विषय न 
| बनी होती; इसका भी अनंत बार आभास इन भाषणों को पढ़कर 
होता है। 

अपने प्रधानमंत्रित्व काल में श्री वाजपेयी को राष्ट्रीय | 
प्राथमिकताएँ क्या हैं और उनको पूरा करने की योजनाएँ क्या हैं, | 
| यह भी प्रधानमंत्री के रूप में अब तक संसद में दिए गए उनके कुछ 
थोडे से भाषणों से स्पष्ट हो जाता है । 

'मेरी संसदीय यात्रा' के इन चार खंडों में चालीस से भी 
अधिक वर्षो में श्री वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए भाषण 
| कालक्रम और विषयवार संकलित हैं । 
इन संकलनों में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप ' 
' में किया गया राष्ट्रीय उद्बोधन, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में दिए | 

गए महत्त्वपूर्ण भाषण, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के | 

न्यूयॉर्क सम्मेलन में दिया गया भाषण, श्री वाजपेयी को ' सर्वश्रेष्ठ | 
सांसद सम्मान' समर्पण समारोह अवसर के सभी भाषण और श्री | 
| वाजपेयी का आधार भाषण भी संकलित 30,0७७ (७ 50 
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श्री अटल बिहारी वाजपेयी 


एक परिचय 


भा रत के प्रधानमंत्री श्री. अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता हैं जो सार्वजनिक 
जीवन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सुविख्यात हैं। 

आपका जन्म २५ दिसंबर, १९२४ को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम 
श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। एक भरे-पूरे परिवार के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी ने विक्टोरिया 
(अब लक्ष्मीबाई) कालेज, ग्वालियर और डी.ए.वी. कालेज, कानपुर में अपनी पढ़ाई पूरी की। 
आपने राजनीति शास्त्र से एम.ए. तक की पढ़ाई की है। आप १९४२ के स्वतंत्रता आंदोलन में 
गिरफ्तार हुए थे और कुछ दिन जेल में रहे थे। आपने एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू 
किया। आपने १९४७-५० के दौरान राष्ट्र धर्म; १९४८-५० के दौरान 'पाञ्चजन्य' (साप्ताहिक); 
१९४९-५० के दौरान 'स्वदेश' (दैनिक) तथा १९५०-५२ के दौरान वीर अर्जुन' (दैनिक तथा 
साप्ताहिक) के संपादक के पदों को सुशोभित किया। 

१९५१ में आप जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे तथा १९६८-७३ के दौरान आप इसके अध्यक्ष 
रहे। आप १९७७ में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। जनता पार्टी कौ सरकार में 
१९७७-७९ की अवधि के दौरान आपने विदेश मंत्री के पद को सुशोभित किया। आप १९८० में 
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे तथा १९८०-८६ के बीच आप इसके अध्यक्ष पद पर 
आसीन रहे। आप १९८०-८४ तथा १९८६-९१ में भारतीय जनता संसदीय: दल के नेता थे। 
लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप १९५७ से लगातार संसद सदस्य रहे हैं। 
१९९१-९६, दसवीं लोकसभा में आप नेता प्रतिपक्ष रहे। ग्यारहर्वी लोकसभा के गठन के तुरंत बाद 
आप १६ मई, १९९६ से २८ मई, १९९६ तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जून १९९६ से फरवरी १९९८ 
तक ग्यारहर्वी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। मार्च १९९८ में बारहवीं लोकसभा के गठन के बाद 
से आप पुनः भारत के प्रधानमंत्री हैं। 

सन्‌ १९८५ को छोड़कर आप पिछले ४१ वर्ष के लंबे कालखंड में संसद के किसी न किसी 
सदन के सदस्य रहे। चार दशकों से भारतीय संसद में अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति से आप देश और 


संसद की गरिमा की श्रीवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। र 
श्री बाजपेयी १९६६-६७ के दौरान सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के; १९६९-७० और 
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१९९१-९२ के दौरान लोक लेखा समिति; तथा १९९०-९१ के दौरान याचिका-समिति के अध्यक्ष 
रहे। १९६५ में पूर्वी अफ्रीका गए संसदीय सद्भावना मिशन के, १९८३ में यूरोपीय संसद में संसदीय 
शिष्ट मंडल के; कनाडा (१९६६), जांबिया (१९८०), आइल ऑफ मैन (१९८४) में आयोजित 
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में संसदीय शिष्टमंडल के; जापान (१९७४), श्रीलंका (१९७५), स्विट्जरलैंड ' 
(१९८४) में आयोजित अंतर संसदीय यूनियन सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के तथा १९८८, ८९, 
९०, ९१, ९२, ९३, ९४ और ९६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा में भारतीय शिष्टमंडल के आप सदस्य 
रहे हैं। अनेक अवसरों पर आप राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य रह चुके हैं। फरवरी १९९४ में 
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.बी. नरसिंह राव के विशेष आग्रह पर आपने जेनेवा में 
मानवाधिकारों के सम्मेलन में न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया अपितु प्रतिपक्ष के नेता द्वारा 
सरकार का पक्ष प्रस्तुत किए जाने की यह घटना अपने-आप में वहां उपस्थित सभी राष्ट्र प्रमुखों 
के लिए आश्चर्य ओर भारत के लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और विश्वास का अवसर बनी। 

१९९५ में संयुक्त राष्ट्र की ५०वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित विशेष सत्र में भी 
बाजपेयी जी ने देश के दल का नेतृत्व किया। बिदेश मामलों .की समिति के चेयरमैन के रूप 
में भी वाजपेयी जी ने १९९७ में बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। 

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। १९४२ में 
आपको ब्रिटिश हुक्मरानों ने जेल भेजा। आपातकाल के पूरे दौर में १९७५ से ७७ तक आप जेल 
में रहे। राष्ट्र के प्रति आपकी समर्पित सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने १९९२ में पद्म विभूषण' से 
विभूषित किया। १९९३ में कानपुर विश्वविद्यालय ने फिलॉसफी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान 
को। १९९४ में 'लोकमान्य तिलक' पुरस्कार दिया गया। १९९४ में सर्वश्रेष्ठ सांसद' चुना गया और 
गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। २६ नवंबर, १९९८ को सुलभ इंटरनेशनल 
फाउंडेशन ने वर्ष ९७ के सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में चुना। उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत ने 
इस पुरस्कार से सम्मानित किया। 

श्री वाजपेयी १९६५-७० के दौरान अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एंड असिस्टेंट स्टेशन 
मास्टर्स एसोसिएशन के तथा १९६८-८४ के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के 
अध्यक्ष रह चुके हैं तथा अभी आप १९७६ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति 
के अध्यक्ष पद को शोभायमान कर रहे हैं। 

श्री वाजपेयी को 'कैदी कविराज की कुंडलियां, “न्यू डाइमेंशंस ऑफ एशियन फॉरेन पॉलिसी 
मृत्यु या हत्या, जनसंघ और मुसलमान' और 'मेरी इक्यावन कविताएं नामक पुस्तकें लिखने का 
श्रेय प्राप्त है। १९९२ में प्रकाशित 'संसद में तीन दशक' के तीन खंडों को समाहित करते हुए और 
उनमें सम्मिलित होने से रह गए और उसके बाद आपने सन्‌ ५७ से अब तक लोकसभा और 
राज्यसभा में जितने भी महत्वपूर्ण भाषण दिए हैं, वे सब मेरी संसदीय यात्रा' के इन चार खंडों के 
प्रकाशन के साथ ही पुस्तक रूप में पाठकों तक आ चुके हैं। 'अटलजींचे आह्वान' नाम से मराठी 
में आपके सार्वजनिक मंचों, सदन और पार्टी बैठकों के चुनिंदा संभाषणों का संग्रह कई वर्ष पहले 
प्रकाशित-हो चुका है। 
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श्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में 


१९५७-१९६२ दूसरी लोकसभा 
बलरामपुर (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
भरे 
१९६२-१९६७ राज्यसभा 
उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 
+ 
१९६७-१९७१ चौथी लोकसभा 
बलरामपुर (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
म 
१९७२-१९७७ पांचवीं लोकसभा 
ग्वालियर (म.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
+ 
१९७७-१९७९ छठी लोकसभा 
नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व 
जनता सरकार में भारत के विदेश मंत्री 
गरेः 
१९७९-१९८४ सातर्वी लोकसभा 
नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व 
नै 
१९८६-१९९१ राज्यसभा 
मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व 
x 
१९९१-१९९६ दसवीं लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
सदन में प्रतिपक्ष के नेता 
जप 
१९९६-१९९८ ग्यारहवीं लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र. का प्रतिनिधित्व 
१६ से.२८ मई, १९९६ तक भारत के प्रधानमंत्री 
तदनंतर फरवरी, १९९८ तक प्रतिपक्ष के नेता 
ज 
१९९८-१९९९ बारहवीं लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
भारत के प्रधानमंत्री 

+ 
संप्रति नवंबर १९९९ से तेरहवी लोकसभा 
_ लखनऊ (उ.प्र. का प्रतिनिधित्व 
भारत के प्रधानमंत्री 
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` भूटान नरेश के साथ प्रधानमंत्री के रूप में भेंट। (१९९८) 
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बंगला देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रधानमंत्री के रूप में स्वागत। (१९९८) 
८८-0०: Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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श्रीलंका की राष्ट्राध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगा से प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रणा। (१९९८) 


2 वमटके ठान केमा निदेशमत्री कास कंत्रणप्व 5९७४७१००10 > प्र 


है 


iY” छ ही F. // 
(ल / 


विदेश मंत्री के रूप में चीन यात्रा के दौरान चीनी नेताओं के साथ मंत्रणा। (१९७९) 


विदेश मंत्री श्री वाजपेयी और प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा सोवियत नेता . 
>> ८८-0०. ५०० शिक्षित RRB nA सए 6869-0० 


हि. .. आजा 
ब्रितानी प्रधानमंत्री मार्ग्रेट थेचर के साथ विदेश मंत्री के रूप में मुलाकात । (१९७८) 


अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट [ विदेश सीके क पशा ु 
रि ~ -०७-0. पी 2050 की. वस के यतिका मंत्री के रूप पा १९७८) 


पश्चिम जर्मनी के चांसलर से विदेश मंत्री श्री वाजपेयी और प्रधानमंत्री श्री देसाई की मंत्रणा। (१९७७) 
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1, ७ 


ओमान के सुल्तान कबूस के साथ प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रणा। (१९९८) 
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अनुक्रमणिका 


१. अंतरराष्ट्रीय स्थिति 


सार्क और मेरी कोलंबो यात्रा 

सार्क सम्मेलन ने कई भ्रम दूर किए 
देश प्रतिबंधों का दंश सह लेगा 
प्रधानमंत्री अमेरिकी दबाव में न आएं 
एक महागुट उभर रहा है 
महाशक्तियों में समझौता शुभ संकेत 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन संकट में 

विदेश नीति पर राष्ट्रीय सहमति हो 
विदेश नीति परिणामकारी हो 
बेलग्रेड गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 

हमारी विदेश नीति पारदर्शी है 

नए हालात और मेरा नया दायित्व 
अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी होगी 
विदेश नीति में राष्ट्रीय हित देखें 
एशिया सुरक्षा संधि का मूल क्या है? 
भारत दूसरे दर्जे की ताकत बना? 
सीमा पर सेना के हाथ बांधे 

एटम बम का जवान क्या है? 

विश्व के गुटों में दरारें 

मित्रता की कीमत काश्मीर नहीं 
गुटनिरपेक्ष नीति पर पुनर्विचार हो 
अणु-परीक्षण और हम 

जर्मन एकीकरण : भारत पहल करे 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हवन करते हाथ जले 
परराष्ट्रपरस्त कम्युनिस्टों का कुप्रचार 
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अशांति की कीमत पर शांति न लें 
नेहरू-नून समझौता किसके लिए? 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे भली चुप 
सत्कार में दिव्यता हो, भव्यता नहीं 

विदेश नीति में अंतरराष्ट्रीयता का अतिरेक 


२. पड़ोसी देश : तिब्बत 


भारत तिब्बत की वकालत करे 
हमारी तिब्बत-नीति क्या है? 
तिब्बत स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकता? 


३. पड़ोसी देश : चीन 


भारतीय सीमा में चीनी विमान! 
वियतनाम पर चीनी हमला 

मेरी चीन यात्रा 

चीनी सेना को वियतनाम से जाना होगा 
चीन को फ्रांस से अणु उपकरण? 
चीन-पाक राजमार्ग बन रहा है 
कम्युनिस्टों की निष्ठाएं हिमालय के पार 
चीन से भूमि वापस पानी होगी 

चीन का नया पत्र, नई उलझनें 

चीन ने सुझाव न माने, तब ? 
अक्साईचिन में क्या हो रहा है? 
बाराहोती से पुलिस क्यों हटाई ? 


४. पड़ोसी देश : पाकिस्तान 


पाकिस्तान का परमाणु युग में प्रवेश 
सलाल पन-बिजली संयंत्र 

मेरी पाकिस्तान यात्रा 

पाकिस्तान को अमेरिकी अस्त्र 

शिमला समझौता : स्थिति क्या है? 
मैदान में जीते, मेज पर हारे 

प्रधानमंत्री ने मुझे गलत उद्धृत किया 
पूर्वी बंगाल में पाक सेना ने सीमा लांघी 
सोवियत संघ पाक को हथियार देगा 
कच्छ के बारे में गुमराह किया 
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१६९ 
१७४ 
१७९ 
१८२ 
१८६ 


१९५ 
१९९ 
२०३ 


२०९ 
२११ 
२१६ 
२२१ 
२२० 
२२४ 
२४२ 
२४६ 
२५२ 
२५५ 


पाकिस्तान ने काश्मीर में गोलीबारी को? ३०९ 


ताशकंद घोषणा के बाद? ३१२ 
'पाकिस्तान जहर उगल रहा है ३२१ 
पाक की निंदा अपेक्षित थी ३२३ 
कच्छ के लिए पंचाट क्यों? री ३३० 
लडाई नहीं, मोर्चा हारे हें ३४१ 
पूर्वी पाकिस्तान में अमानवीयता ३४६ 
असम में पाक को घुसपैठ ३५४ 
बेरूबाड़ी किस रूप में दिया गया? ३५६ 
५. पड़ोसी देश : बंगला देश 

बंगला देश में अल्पसंख्यक ३६१ 
फरक्का गंगा जल बंटवारा समझौता ३६६ 
बंगला देश को मान्यता : सही कदम ३७२ 
बंगला देश समस्या का हल क्या है? ३७३ , 
भारत सुरक्षा परिषद में मामला उठाए ३७८ | 
बंगला देश को मान्यता दो ३८२ 
६. पड़ोसी देश : नेपाल 

मेरी नेपाल यात्रा ३८७ 
नेपाल का बल किन बातों पर है? ३९१ 
७. पड़ोसी देश : श्रीलंका 

कोलंबो में तमिल निशाना बने! ३९३ 
८. पश्चिम एशिया 

खाड़ी में त्राहि-त्राहि ३९९ 
इजराइल फिलिस्तीनियों के अधिकार माने ४०१ 
इजराइल की निंदा कीजिए ४०७ 
रबात में भारत : गुनाहे बेलज्जत ४०८ 
इजराइल आक्रांता नहीं है ४१३ 


९, महाशक्तिया 


खाडी में अमेरिकी नौसेना! ४१७ 
हिंद महासागर में महाशक्तियां ४१८ 
अफ्रीका के श्रृंग पर संकट ४२० 
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हिंद महासागर में नौसेना 

रक्तरंजित वियतनाम एक चुनौती 
भारतीय आकाश मार्ग का दुरुपयोग 
मास्को रेडियो से दुष्प्रचार 

जनसंघ किसी बाजू से पैसा नहीं लेता 
चुनाव हमारे, रुचि रूस की ? 


१०. अन्य देश 


दक्षिण अफ्रीका की जनता का अभिनंदन 
जिम्बाब्वे की कठपुतली सरकार 

मेरी मॉरीशस यात्रा 

मेरी तंजानिया यात्रा 

चेकोस्लोवाकिया : तटस्थता की भूल 


११. विविध 
विशेषाधिकार बनाम मैं 
पासपोर्ट नीति में उदारता 
भारत में पुर्तगाली बस्तियां 


परिशिष्ट 


(संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार आयोग में दिए गए भाषण) 


अणु शक्ति के शांतिमय उपयोग में हमारा दृढ़ विश्वास है 
परमाणु हथियारों की दौड़ से विश्व-शांति को खतरा 
भारत को मानव अधिकारों का उल्लंघन असह्य है 

विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए भारत का संकल्प 
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अंतरराष्ट्रीय स्थिति 


सार्क और मेरी कोलंबो यात्रा 

सार्क सम्मेलन ने कई भ्रम दूर किए 
देश प्रतिबंधों का दंश सह लेगा 
प्रधानमंत्री अमेरिकी दबाव में न आएँ 
एक महागुट उभर रहा है 
महाशक्तियो में समझौता शुभ संकेत 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन संकट में 

विदेश नीति पर राष्ट्रीय सहमति हो 
विदेश नीति परिणामकारी हो 

बेलग्रेड गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 

हमारी विदेश नीति पारदर्शी है 

नए हालात और मेरा नया दायित्व 
अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी होगी 
विदेश नीति में राष्ट्रीय हित देखें 
एशिया सुरक्षा संधि का मूल क्या है? 
भारत दूसरे दर्जे की ताकत बना ? 
सीमा पर सेना के हाथ बांधे 

एटम बम का जवाब क्या है ? 

विश्व के गुटों में दरारें 

मित्रता की कीमत काश्मीर नहीं 
गुटनिरपेक्ष नीति पर पुनर्विचार हो 
अणु-परीक्षण और हम 

जर्मन एकीकरण : भारत पहल करे 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हवन करते हाथ जले 
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३ अगस्त, १९९८ 
४ अगस्त, १९९८ 
१० जुलाई, १९९८ 
२ मई, १९९४ 

१८ सितंबर, १९९१ 
२७ अप्रैल, १९८९ 
१६ मई, १९७९ 

२ अप्रैल, १९७९ 

८ अगस्त, १९७८ 
३ अगस्त, १९७८ 
१८ अप्रैल, १९७८ 
२९ जून, १९७७ 
२३ अप्रैल, १९७३ 
७ दिसंबर, १९७२ 
२५ अप्रैल, १९७२ 
१९ जुलाई, १९७१ 
६ मई, १९६५ 

२२ दिसंबर, १९६४ 
२२ सितंबर, १९६४ 
२२ अप्रैल, १९६४ 
२ सितंबर, १९६३ 
२३ जून, १९६२ 
१६ अगस्त, १९६१ 
२२ नवंबर, १९६० 


परराष्ट्रपरस्त कम्युनिस्टों का कुप्रचार 
अशांति की कीमत पर शांति न लें 
नेहरू-नून समझौता किसके लिए? 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे भली चुप 
सत्कार में दिव्यता हो, भव्यता नहीं 

विदेश नीति में अंतरराष्ट्रीयता का अतिरेक 


३१ अगस्त, १९६० 

१७ मार्च, १९६० 

८ दिसंबर, १९५८ । 
१९ अगस्त, १९५८ 

२१ फरवरी, १९५८ 

२ सितंबर, १९५७ 
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सार्क और मेरी कोलंबो रो यात्रा 


a महोदय, पिछले कुछ सम्ताहों में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और हमारी विदेश नीति 
के बारे में ताजे घटनाक्रम से इस सदन को नियमित अवगत कराया है। आज मैं इस अवसर 
का उपयोग अभी हाल ही में हुई घटनाओं, विशेषकर सार्क सम्मेलन, पाकिस्तान के साथ हमारे 
संबंधों, ए.आर.एफ. और आशियान की बैठकों में हुई बातचीत के बारे में माननीय सदस्यों को 
जानकारी देने में करूंगा। 

मैं दसवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए २८ से ३१ जुलाई तक कोलंबो की यात्रा 
पर गया था। मेरे साथ वाणिज्य मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री भी गए 
थे। विदेश राज्य मंत्री ने शिखर सम्मेलन के पहले हुई मंत्री स्तर की बातचीत में भारतीय प्रतिनिधि 
मंडल का सेतृत्व किया था। 

इस शिखर सम्मेलन में फिर एक बार सार्क के सदस्य देशों द्वारा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा 
देने की सामूहिक इच्छा को दोहराया गया है। सम्मेलन में हमारे इस दृष्टिकोण के बारे में आम 
सहमति थी कि हमारे समक्ष उपस्थित चुनौतियों का मुकाबला करने और दुनिया की आर्थिक स्थिति 
में हुए मूल परिवर्तनों से उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आपसी और 
सार्क के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाया जाए। 
शिखर सम्मेलन की कार्यसूची और बातचीत इन्हीं विषयो पर केंद्रित रही। 

बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि इस क्षेत्र को मुकत व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा में 
सार्क देशों को प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। इस उद्देश्य को कार्य रूप देने के लिए एक व्यापक 
कानूनी ढांचा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा। विशेषज्ञ दल विचार-विमर्श 
के दौरान स्वतंत्र व्यापार और उसके लिए सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने को समय सारणी भी तय 
करेगा। ये फैसले करते समय यह दल कम विकसित देशों की चिंताओं को भी ध्यान में रखेगा। 
इसके साथ ही दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत चल रही बातचीत का तीसरा 
दौर पूरा करने और अगले दौर की बातचीत शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 


UE छ छ त आण 
% कोलंबो में हुए सार्क (दक्षेस) सम्मेलन से लौटकर लोकसभा में ३ अगस्त, १९९८ को 
प्रधानमंत्री के रूप में दिया गयौ वक्‍तव्य । 
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हमने व्यापार को मुक्त करने की गति को तेज करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाने 
के प्रति अपनी तत्परता और वचनबद्धता को दोहराया है। मैंने अपनी सरकार के इस फैसले को 
घोषणा की कि भारत १ अगस्त, १९९८ से सार्क देशों से आयात पर लगे मात्रा संबंधी प्रतिबंधों 
को हटा रहा है। इस फैसले के आर्थिक क्षेत्रों पर दूरगामी रचनात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसके 
परिणामस्वरूप क्षेत्र का और विकास होगा। इस घोषणा का स्वागत किया गया है। हमने अपनी यह 
इच्छा भी जाहिर की है कि भारत इच्छुक सार्क देशों के साथ मुक्त व्यापार के लिए द्विपक्षीय 
समझौता करने को तैयार है। श्रीलंका ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। 

हमारी बातचीत के दौरान महसूस किया गया कि व्यापार संबंधी संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा 
देकर पर्यटन जैसी व्यापारिक सेवाओं में अधिक विनियोजन करने से व्यापार के उदारीकरण से 
अधिक और संतुलित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत द्वारा सार्क देशों की फास्ट ट्रैक 
परियोजनाओं में विनियोजन के लिए धन राशि में भारी बढ़ोतरी करने का स्वागत किया गया। भारत 
ने हाल ही में फेसला किया है कि विनियोजन की यह राशि ८० लाख अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 
१ करोड़ ५० लाख डॉलर कर दी जाए। इससे भारत द्वारा किया गया विनियोजन बढ़ेगा और इससे 
व्यापार को अधिक फलने-फूलने का मौका मिलेगा। 

सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें सार्क देशों 
के लिए सामाजिक चार्टर बनाने, महिलाओं और बच्चों की गैरकानूनी तस्करी से निपटने के लिए 
समझौता करना आदि शामिल है। इस समझौते पर अगले शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। 
बाल कल्याण के लिए एक क्षेत्रीय समझौते को भी विकसित किया जाएगा। 

हमने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बहुत महत्व दिया। भारत ने सार्क देशों के विज्ञान और 
तकनीकी मामलों के मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस बैठक में ग्रामीण 
क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परियोजनाओं के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में पहल करने 
पर चर्चा करने का प्रस्ताव है, जिससे कि. ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवालों को लाभ मिल सके। हमने 
चिकित्सा के परंपरागत तरीकों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की उपयोगिता के महत्व की ओर ध्यान 
आकर्षित किया। हमने इस उद्देश्य के लिए सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का 
प्रस्ताव किया है। भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के प्रति अपने सहयोग की 
वचनबद्धता को दोहराया है। 

साक सम्मेलन के दौरान मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपतियों और भूटान को मंत्रिपरिषद 
के अध्यक्ष के साथ हुई मेरी द्विपक्षीय बातचीत की ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 
इन बैठकों ने हमें अपने परंपरागत संबंधों को और मजबूत करने, आपसी संबंधों की समीक्षा, 
परिणामकारी बातचीत करने, विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने और एक-दूसरे 
के दृष्टिकोणों को और- बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान किया। 

मैंने अन्य नेताओं के साथ बातचीत के अवसर का उपयोग शांति और स्थिरता के प्रति 
अपनी वचनबद्धता को दोहराने और हाल ही में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटो के प्रति 
आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए किया। विश्व को परमाणु मुक्त बनाने और व्यापक तथा 
पक्षपातरहित विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण व्यवस्था लागू करने को दिशा में उद्देश्यजनक 
बातचीत तुरंत शुरू करने कौ आवश्यकता पर सहमति थी। 

शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए की गई श्रेष्ठ व्यवस्था करने के लिए हमने श्रीलंका 
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सरकार को अपनी प्रसन्नता से अवगत कराया । राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने जिस प्रकार शिखर 
सम्मेलन की बैठकों का दूरदृष्टि और दक्षता से संचालन किया, उसके लिए हमने विशेष रूप से 
साधुवाद व्यक्त किया। सार्क के अध्यक्ष पद की नई जिम्मेदारियाँ संभालने के अवसर पर हम उनकी 
सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। श्रीलंका को पूर्ण सहयोग देने का हम आश्वासन देते हैं। 


नवाज शरीफ से मुलाकात 


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री मुहम्मद नवाज शरीफ के साथ बातचीत में मैंने पाकिस्तान के 
साथ शांति और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराया। २९ जुलाई 
को श्री शरीफ के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई। हमने उन्हें बताया कि सुरक्षित स्थायित्व और 
समृद्धशील पाकिस्तान भारत के हित में है। मैंने उनसे आग्रह किया कि हम लोगों को मिलकर 
परस्पर आशा और विश्वास का वातावरण बनाने के लिए काम करना चाहिए। 

हमें आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करके लाभ के अवसरों का 
उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि हमारे देशों में रहनेवालों का जीवन स्तर सुधार 
सके। मैंने इस बात की आवश्यकता को भी दोहराया कि आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए 
हमें विवेकयुक्त और व्यावहारिक तरीके से मिलकर काम करना है। हमारी बातचीत का माहौल 
सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक रहा। मुझे आशा हे कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उद्देश्यपूर्ण 
बातचीत जारी रहेगी। 

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी चर्चा में अधिकारी स्तर पर हमारी बातचीत का भी 
उल्लेख हुआ। माननीय सदस्यों को याद होगा कि आधिकारिक स्तर की बातचीत पिछले वर्ष फिर 
शुरू हुई थी। इस बातचीत में शामिल किए जानेवाले विषयों की सूची जून ९४ में हुई बातचीत 
के दौरान तय की गई थी। इस बारे में प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। हमने 
अपने विदेश सचिवों को निर्देश दिया कि वे मिलें और इस प्रक्रिया को पूरा करें। 

भारत लगातार पाकिस्तान के साथ सीधे व्यापक बातचीत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता 
रहा है। यह व्यापक और सतत प्रक्रिया ही आशा और विश्वास का वातावरण बनाने में सहायक 
होगी। परस्पर लाभ और सहयोग के अवसर बढ़ेंगे और द्विपक्षीय मामलों को हल करने में मदद 
मिलेगी। हमारी बातचीत संबंधों की संपूर्णता को लेकर होनी चाहिए। टुकड़ों-टुकड़ों में और 
संकुचित दृष्टिकोण से बातचीत का कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो व्यापक और चिरस्थायी संबंध 
बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कामकाजी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और परस्पर विश्वास 
बढ़ानें के उद्देश्य से की गई सीधी बातचीत देंशों के आम लोगों के बीच संबंधों के बढ्ने से 
वातावरण को रचनात्मक बनाने में मदद मिलेगी। इस वातावरण में विचार-विमर्श के कठिन मुद्दों 
पर भी उद्देश्यपूर्ण ढंग से बातचीत की जा सकेगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी यह मानता है कि 
जम्मू-काश्मीर सहित भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादास्पद मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से 
द्विपक्षीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा सुझाए गए तरीके से व्यापक रूप से प्रक्रिया 
को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें रचनात्मकता और सततता रहेगी और सांथ ही परंस्पर 
विश्वास बढ़ाने, सहयोग करने और सभी बकाया मुद्दों को हल करने के लिए उद्देश्यपूर्ण बातचीत 
के अवसर मिलेंगे। 

कोलंबो में हमारे विदेश सचिव मिले और उनके बीच इस विषय "7 बातचीत हुई। हम इस 
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प्रक्रिया को जारी रखेंगे। राजनयिको के माध्यम से हमारे संपक बने रहेंगे, जिससे कि कोई समझौता 
हो जाए और बातचीत जारी रखी जा सके। 

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 'के साथ बातचीत में मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद 
को समर्थनं और बढ़ावा मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण संबंधों की हमारी समान इच्छा के अनुरूप नहीं 
है। ये गतिविधियां तुरंत रोकी जानी चाहिए। 


आशियान रीजनल फोरम की बैठक 


माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हम इस वर्ष के आशियान के मंत्रिस्तर के 
सम्मेलन में शामिल हुए थे। यह आशियान के सहयोगी देशों के साथ संपर्क का एक महत्वपूर्ण 
हिस्सा है। २४ से २९ जुलाई के बीच आशियान रीजनल फोरम की बैठक में भी हम शामिल हुए। 
हमारे मंत्रिमंडल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने किया। हमारी सरकार ने आशियान देशों 
और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ सहयोग को और मजबूत करने की अपनी नीति को दोहराया। 
द्विपक्षीय संपकों के अलावा सहयोगी देश और ए.आर.एफ. की व्यवस्था के तहत हमने उनसे 
सक्रिय संपर्क बनाए रखा है। इस वर्ष इन बैठकों में शामिल होना हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण रहा, 
क्योंकि हाल के परमाणु परीक्षणो के संदर्भ में हमें परमाणु निशस्त्रीकरण के बारे में हमारी नीति 
को स्पष्ट करने का हमें एक और अवसर मिला। इसके अलावा हम क्षेत्र की आर्थिक और 
राजनीतिक स्थिरता में अपने लगातार प्रयासों को दिखा सके और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं 
के बारे में दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान में भागीदार बन सके। ए.आर.एफ के अध्यक्षीय भाषण में 
दक्षिण एश्या में हाल ही किए गए परमाणु परीक्षणों को नामंजूर किए जाने का उल्लेख था। हमने 
अपने को इससे अलग कर लिया था। हमने पाया कि आशियान देशों ने हमारी नीति के औचित्य 
को बेहतर तरीके से समझा। वे इस बात को भी बेहतर तरीके से समझ सके कि पक्षपात रहित, 
विश्वव्यापी, व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण संधि की दिशा में बढ़ना परमाणु संपन्न देशों के लिए 
कितना आवश्यक है। हमने आशियान देशों को आश्वासन दिया है कि हम दक्षिण-पूर्व एशिया के 
परमाणु शस्त्र विहीन क्षेत्र के स्तर का पूरा सम्मान करते हैं। 

आशियान के साथ हमारी बातचीत से स्पष्ट होता है कि भारत के साथ सहयोग और संपर्क 
में अच्छी प्रगति हुई है। अब हमें मिल-जुलकर इसे और मजबूत करना है। व्यापार और विनियोग, 
आधारभूत ढांचा और मानव संसाधनों का विकास, पर्यटन: संस्कृति और आम लोगों के बीच 
सहयोग को विचाराधीन योजनाओं को क्रियान्वित करके हम ऐसा कर सकते हैं। 

हमारे प्रतिनिधि मंडल के नेता ने आशियान देशों रूस, चीन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, 
जापान और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ रचनात्मक और दूरगामी बातचीत की। आशियान और 
ए.आर.एफ. को बैठकों के दौरान हुई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत पोखरण के दूसरे चरण के 
विस्फोटो के बाद के हमारे राजनयिक प्रयासों में सहायक सिद्ध हुई है। हमारे सकल दृष्टिकोण और 
अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों को बेहतर तरीके से उभारने के लिए उठाए गए 
कदमों को अब बेहतर समझा गया है। इस बात को भी स्वीकार किया गया कि भारत इस क्षेत्र 
में शांति और स्थिरता का एक प्रमुख आधार है। 
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सार्क सम्मेलन ने कई भ्रम दूर किए 


अः महोदय, नियम १९३ के अधीन श्री संगमा ने जो अल्पकालिक चर्चा मांगी थी, मैं उस 
बहस का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। विषय विदेश नीति से संबंधित है और विदेश 
नीति हमारे देश की सुरक्षा की नीति से भी जुड़ी है। यह बात सच है, मैं इसे दोहराना चाहता हूं 
कि विदेश नीति पर इस देश में एक आम सहमति रही है। गुटनिरपेक्षता को नीति को सारे देश 
का, सब दलों का समर्थन प्राप्त था। भारत की परमाणु नीति क्या हो, यह भी चर्चा का विषय 
रहा है। उस पर भी एक आम सहमति रही है। में इस आरोप को स्वीकार नहीं करता कि आम 
सहमति में दरार डाल दी गई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, वे कदम उठाए 
जाएंगे। इस सवाल को दलगत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। 

चर्चा में यह कहा गया कि हमने परमाणु परीक्षण इसलिए किया कि हम सुरक्षा परिषद में 
सीट चाहते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करना भारत का सहज और स्वाभाविक अधिकार 
है। विश्व बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए-नए देश आ गए हैं, नए-नए भूखंड आ गए 
हैं। उपनिवेशवाद ने पछाड़ खाई है। स्वतंत्रता की लहर आई है। आज का जो संयुक्त राष्ट्र संघ 
का ढांचा है, बह विश्व की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता। क्या सुरक्षा परिषद की स्थायी 
सदस्यता किसी की दया पर निर्भर होनी चाहिए? क्या इसका निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से नहीं 
होना चाहिए? हम इसके लिए परमाणु परीक्षण करें, यह हास्यास्पद बात हे! 

श्री संगमा ने इस बात पर भी बल दिया था और में उनसे सहमत हूं कि देश को जहां सैनिक 
दृष्टि से तैयार होना चाहिए, वहां आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की भी बड़ी आवश्यकता हे। 
लेकिन आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा की आवश्यकता, इनमें अंतर्विरोध नहीं है। 

हम अपने साधनों का उत्तमता से उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित भी 
रहे और राष्ट्र में समृद्धि भी आए, लेकिन हम सुरक्षा को उपेक्षा नहीं कर सकते। पचास साल का 
अनुभवकाल हमारे सामने है। कई बार हंमें आक्रमण का शिकार होना पड़ा है औए विशाल भू-भाग 
खोना पड़ा है। उसे फिर से प्राप्त करने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता 


# विदेश नीति और प्रधानमंत्री की कोलंबो यात्रा पर लोकसभा में चर्चा के बाद 
४ अगस्त, १९९८ को चर्चा का उत्तर। 
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अपना रहे हैं। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। 
जैसा मैंने निवेदन किया, अगर हम अपने साधनों का ठीक तरह से उपयोग करें तो सुरक्षा के 
तकाजों को भी पूरा किया जा सकता है और देश को समृद्धि की ओर भी ले जाया जा सकता 
है। यह कहना कि बाजार में टमाटर और प्याज के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि पोखरण में परीक्षण 
किया गया था, यह व्यंग्य-विनोद के लिए ठीक है, मगर इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। 
श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में एक परीक्षण हुआ था। २४ साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे कि 
जिन्होंने एटमी हथियारों के अंबार लगा रखे हैं, वे अपने अंबार खत्म करें और ऐसे विश्व की 
रचना हो जिसमें एटमी हथियार न हों, ऐसा हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। पोखरण के बाद, जो 
अणु शस्त्रधारी देश हैं, उन पर इस बात का दबाव पड़ रहा है कि वे आणविक निशस्त्रीकरण की 
दिशा में कदम बढ़ाएं। 

पिछले कुछ दिनों में हमें जिन-जिन सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला, उसके साथ 
यह सवाल भी जुड़ा हुआ है; कई माननीय सदस्यों ने एक बात को दोहराया कि भारत अलग-थलग 
पड़ गया है। कहां अलग-थलग पड़ गया है? सौ करोड़ के देश को कौन अलग कर सकता है 2 
कैसे भारत की उपेक्षा की जा सकती है? चाहे वह गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो, मनीला की 
बैठक हो या सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हो, उसमें हमारी भूमिका, उसमें अन्य देशों के साथ 
हमारी बातचीत सार्थक रही है। क्या यह अलग-थलग पड़ने की निशानी है? 

'नाम' सम्मेलन में इस बात का प्रयास हुआ कि अणु परीक्षण के लिए हमारा नाम लेकर 
हमारी आलोचना को जाए। सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 
यह परंपरा भी नहीं रही है। 

अभी कोलंबो में साक सम्मेलन हुआ था। सार्क सम्मेलन के बारे में इतना कहना काफी होना 
चाहिए कि जो हमें अलग-थलग करना चाहते थे, बे स्वयं वहां अलग-थलग हो गए। सार्क का 
गठन आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए, परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए, मुक्त व्यापार की दिशा 
में आगे बढ़ने के लिए और फिर आगे जाकर एक साझा बाजार बनाने के लिए हुआ है। इस दिशा 
में कुछ महत्वपूर्ण कदम कोलंबो में उठाए गए। लेकिन पाकिस्तान की उन कदमों में रुचि नहीं 
थी। वह कोलंबो में एक ही रट लगाए रहे, यह भी तर्क दिया गया कि जब तक आपस के विवाद 
खत्म नहीं होंगे, तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। थोड़े-बहुत विवाद हमेशा रहेंगे और वे 
केवल हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही नहीं हैं, और भी देशों के बीच में हैं। उन विवादों 
को वार्ता के द्वारा हल करने की दिशा में कदम उठना चाहिए और उठते रहते हैं। लेकिन उन 
विवादों के हल को एक शर्त बना देना कि तब तक आर्थिक सहयोग का कोई मतलब नहीं है, 
एक-दूसरे की सहायता कोई अर्थ नहीं रखती, अगर विवाद हल नहीं होते, यह चिंतन की दिशा 
गलत है। हम शांति के समर्थक हैं, विवादों को वार्ता द्वारा हल करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही 
हम यह भी चाहते हैं कि इन विवादों के कारण आर्थिक विकास रुकना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी 
जनसंख्या इस देश में, इस क्षेत्र में निवास करती है, जो आर्थिक दृष्टि से अनेक' कठिनाइयों से ग्रस्त 
है और सार्क एक महान प्रयोग है, सही दिशा में प्रयोग है। उससे द्विपक्षीय संबंधों में भी सुधार हुआ 
है। फिर सम्मेलन के अलावा कोलंबो में जो समय उपलब्ध था, उसमें द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, 
लेकिन वे सम्मेलन का भाग नहीं थीं और हमने इस बात का विरोध किया कि इनका समावेश 
औपचारिक ढंग से एजेंडे में नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर एक मदारी का पिटारा खुल जाएगा। 
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हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही विवाद नहीं हैं, और देशों के बीच में भी विवाद हैं और 
सार्क सम्मेलन ऐसे विवादों पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए, अनौपचारिक वार्ता के लिए समय 
देता है। 

कल श्री इंद्रजीत गुप्त ने बंगला देश में जो असम के आतंकवादी आश्रय पाए हुए हैं, उनका 
मामला उठाया था। 

अध्यक्ष महोदय, बंगला देश के प्रधानमंत्री से इस बात की चर्चा हुई है और हमने मांग की 
है कि उनके कब्जे में जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर भारत में मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें हमें सौंप 
दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। हम उन्हें जेलों में बंद 
रखे हुए हैं और जब कानूनी प्रक्रिया हमें इजाजत देगी तो हम उन्हें जरूर आपको सौंपेंगे। मैं एक 
छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह से श्रीलंका के साथ मछआरों का सवाल है। 

महोदय, ये सम्मेलन हमें अवसर देते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाए। इस 
तरह के प्रश्नों पर विचारों का आदान-प्रदान हो। सार्क के शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख 
भूमिका थी। भारत के अलग-थलग पड़ने का सवाल ही नहीं है। मनीला में दो बैठकों में जो कुछ 
हुआ, सबने देखा कि सदस्य देशों के नेताओं से हमारे प्रतिनिधि मंडल को बातचीत हुई। भारत की 
सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ी है। मेटल ऑफ अंडरस्टँडिंग में बहुत से माननीय सदस्य अभी 
११ मई तक अपने को सीमित रखे हुए हैं, केंद्रित रखे हुए हैं। दुनिया उससे आगे बढ़ गई है। 


आणविक निशस्त्रीकरण विश्वजनीन समस्या 


महोदय, परमाणु परीक्षण के बाद उत्पन्न समस्याओ को केसे हल किया जाए ओर किस तरह 
से दूरगामी और विश्वव्यापी हल निकाला जाए, अब इस पर चर्चा हो रही है। हर सम्मेलन में यह 
कहा गया कि आणविक निशस्त्रीकरण एक विश्वजनीन (ग्लोबल) समस्या है। इसको टुकड़ों में 
नहीं देखा जा सकता । जेनेवा में आठ देशों ने अलग होकर एक वक्तव्य दिया जिसमें जो बड़े-बड़े 
देश हैं, वे औरों से कहते हैं कि आप अणु शस्त्र मत बनाइए, हथियारों की दौड़ में शामिल मत 
होइए, वे स्वयं अपने आचरण को देखें, वे स्वयं अपने हथियार कम करें। एक समयबद्ध कार्यक्रम 
के अनुसार एटामिक हथियारों का विनाश होना चाहिए, निर्मूलन होना चाहिए। यह आवाज आज 
जोर पंकड़ रही है। द्विपक्षीय वार्ता में भी ये मामले उठे थे। 

महोदय, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो वहां नए प्रधानमंत्री आ गए हैं, उन्होंने मुझे पत्र 
लिखकर मेरे पत्र के लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि भारत की सिक्‍योरिटी कंसर्न को अब 
हम बेहतर समझ रहे हैं। जापान वह देश है जिसके ऊपर अणु बम डाला गया था, जिसकी 
विभीषिका से अभी तक लोग त्रस्त हैं। हमने आक्रमण के लिए परमाणु विस्फोट नहीं किया, बचाव 
के लिए किया है। आत्मरक्षा के लिए किया है। कोई हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को फिर से 
खतरे में न डाल दे इसलिए डिटरेंट के रूप में; और डिटरेंट भी मिनिमम डिटरेंट हमारी नीति का 
आधार है। इसलिए हमने ऐलान कर दिया कि अब हम भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। 
अब इसकी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में इस तरह की आवश्यकता पड़नी भी नहीं चाहिए। 
यद्यपि सी.टी.बी.टी. इस बात की इजाजत देती है और एन.पी.टी. पर दस्तखत करने के बाद अगर 
कोई देश यह समझता है कि उसके सर्वोच्च राष्ट्रहित के लिए खतरा पैदा हो गया है, आशंका पैदा 
हो गई है तो वह उचित कदम उठा सकता है। 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / ९ 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


श्री मोहन सिंह (देवरिया) : दस्तखत करने की भूमिका है। 

श्री वाजपेयी : हम तो यह चाहते हैं कि मोरेटोरियम को एक कानूनी रूप दे दिया जाए 
कानूनी दायित्व दे दिया जाए। हमने यह भी कहा कि हम अणु शस्त्रों का पहले उपयोग नहीं करेंगे। 

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : जब दूसरा हर्म पर हमला कर देगा तो फिर क्या 
रहेगा?''(व्यवधान) तब क्या आप चलाने लायक रहेंगे?" (व्यवधान) 

प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी : मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह जी को ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिए कि वह तर्कसंगत न हो।(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं, जब दूसरा चला देगा तब क्या हम चलाएंगे? हम पर खतरा 
हुआ (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : दूसरा क्‍यों चलाएगा?''(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : यह कहेंगे कुछ, और करेंगे कुछ।'" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : दूसरा क्यों चलाएगा?'“(व्यवधान) देश की जनता को सचाई बताई गई है और 
सचाई के अनुसार आचरण किया जा रहा है।" (व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : आप दोस्ती कीजिए ”(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अगर दूसरे देश उपयोग करेंगे तो हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, यह धारणा 
मन से निकाल देनी चाहिए। हमारा अणु शस्त्र संपन्न होना ही एक डिटरेंट है। हमला नहीं होना 
चाहिए। हे 

श्री मुलायम सिंह यादव : यह कहिए कि दोस्ती हो जाएगी तो चलाना नहीं पड़ेगा।''(व्यवधान) 


निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया बढ़े 


श्री बाजपेयी : इस तरह की संधि '(व्यवधान) कई देशों के साथ करने को भी हम तैयार 
हें।” (व्यवधान) कोलंबो में यह मामला उठा था कि जिन देशों के पास अणु शस्त्र नहीं हैं, उनको 
आप सुरक्षा का आश्वासन दीजिए। मैंने कहा कि जिनके पास अणु बम नहीं है, उनके ऊपर अणु 
बम का प्रयोग हो, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम पहले प्रयोग 
करनेवाले देश नहीं होंगे तो उन देशों के खिलाफ उसका उपयोग किया जाए, जिनके पास नहीं है, 
इसका तो कोई आधार नहीं रहता। यह भी जरूरी है कि निशस्त्रोकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया 
जाए। 

पाकिस्तान न केवल काश्मीर को केंद्रबिंदु बनाकर अपनी सारी कूटनीति चला रहा है, 
साथ-साथ वह इस बात पर भी बल दे रहा है कि नोंनप्रॉलीफरेशन के मामले को काश्मीर के साथ 
जोड़ दिया जाए। काश्मीर का विवाद पचास साल पुराना है। उसे वार्ता के द्वारा द्विपक्षीय ढंग से 
हल करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दुनिया के किसी देश ने, चाहे बह फिर जी-५ के हों 
या जी-८ के हों, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि प्रॉलीफरेशन 'के मुद्दे को काश्मीर के साथ 
जोड़ दिया जाए। काश्मीर एक अलग विवाद है और आणविक निशस्त्रीकरण अपने में एक 
महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाकिस्तान केवल काश्मीर पर बात करना चाहता है और किसी मुद्दे पर नहीं। 
क्यों? दोनों देशों के बीच में और भी मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर बात क्यों न हो? हम पड़ोसी हैं, हमें 
साथ रहना है। केवल काश्मीर के मुद्दे पर बात क्यों? 

कल सोज साहब बता रहे थे कि काश्मीर में किस तरह की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। 


१० / मेरी संसदीय यात्रा 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वहां शांति है। चुनाव हुए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा सकुशल चल 
रही है। यह कहा जाता है कि काश्मीर एक फ्लैश प्वाइंट है। हां, अगर पाकिस्तान छोटे-मोटे 
उपद्रव कराकर विश्व का ध्यान खींचने के लिए कुछ कदम उठाना चाहता है तो मैं विश्वास के 
साथ कहूंगा कि उसको सफलता मिलनेवाली नहीं है। लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूं आखिर 
काश्मीर पर बल क्यों है? पाकिस्तान अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान यथास्थिति को 
बदलना चाहता है। पाकिस्तान के शासकों के गले के नीचे यह बात नहीं उतर रही है कि ऐसा 
प्रदेश जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं, वह भारत के साथ रहे। उन्होंने सेकुलरवाद को स्वीकार नहीं 
किया, यह उनका मामला है। लेकिन हमारे लिए काश्मीर केवल एक भूखंड नहीं है, भूखंड तो 
है ही, महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ कुछ आदर्श भी जुड़े हुए हैं, कुछ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। 
इसलिए केवल काश्मीर पर बात करो, हमने इससे इन्कार किया ओर यह इन्कार मेरी सरकार का 
इन्कार नहीं है, जो पिछली सरकार थी, उसके द्वारा लिया गया रवैया है। एकं एजेंडा तैयार हुआ 
था। उस एजेंडे पर बात करने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया। वे हमारे ऊपर 
आरोप लगा रहे हैं। इसमें सचाई नहीं है। हमने कहा कि काश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार 
हैं मगर उसके साथ और भी जो मसले हैं, उनको भी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। एक 
लंबी दृष्टि से बात करने की जरूरत है। 


पाकिस्तान ने कागज थमाया 


लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। कोलंबो में चलते-चलते उन्होंने हम लोगों के 
हाथ में कागज दे दिया, जिसको पढ़ने से साफ प्रकट होता है कि वार्ता में उनकी रुचि नहीं है। 
वे संसार का ध्यान खींचकर काश्मीर को अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बनाना चाहते हैं। लेकिन और कोई 
देश उनकी इस बात से सहमत नहीं है, अरब देश भी, जी-५ और जी-८ के देश भी, यहां तक 
कि चीन ने भी कहा है कि आपस की बातचीत से काश्मीर का, जम्मू-काश्मीर का मसला हल 
किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने जो विश्वास बनाने के सुझाव रखे हैं, कान्फीडेंस बिल्डिंग मेजर्स, 
उनमें एक सुझाव यह है कि हुर्रियत को काश्मीर की प्रतिनिधि संस्था मानकर भारत सरकार उसके 
साथ बातचीत करे। क्या कोई भारतीय इस बात को स्वीकार कर सकता हे? काश्मीर लोकतंत्रीय 
भारत का अंग है, अभी वहां चुनाव हुए हैं, चुनाव कमीशन की देख-रेख में चुनाव हुए हैं। मगर 
एक उदाहरण से मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान वार्ता में रुचि नहीं रखता। 
लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ. हमारे संबंध सुधरें, यह आवश्यक है। 
यह सही है कि सुधार की भावना दोनों तरफ होनी चाहिए, लेकिन भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। 

मनीला में चीन के प्रतिनिधि के साथ जो .बातचीत हुई, उससे बीच में जो गठान पड़ गई थी, 
उसको खोलने में मुझे विश्वास है मदद मिलेगी। भारत के कुछ नेताओं के वक्तव्यों का हवाला 
देकर हमारे चीनी मित्र अपना रोष प्रकट करते हैं। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि आप समाचार 
पत्रों में छपे हुए वक्तव्यों के आधार पर निर्णय न लें। हमारे रक्षा मंत्री इस बात को स्पष्ट कर 
चुके हैं कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि चीन उनका पहला, एक नंबर का शत्रु है, इसका खंडन 
भी भेजा था लेकिन (व्यवधान) 

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : जब आप लोगों का, भारत सरकार का रिएक्शन आया तो पटना 
में ६ दिन के बाद जाकर बोले कि हम ऐसा नहीं बोले हैं। 
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श्री वाजपेयी : बोले न? बोले। लालू प्रसाद जी हमारी बात की पुष्टि कर रहे हैं। उनको 
शिकायत इतनी है कि ६ दिन बाद बोले। 

श्री लालू प्रसाद : नहीं, खंडन किया। ६ दिन के बाद पटना में खंडन किया। जब विदेश 
विभाग का प्रवक्ता बोला कि प्रधानमंत्री का, भारतं सरकार का वह बयान नहीं है। मंत्री को तो 
उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने उन चीजों का हवाला चिट्ठी में भी किया है। चिट्ठी 
में आपने लिखा है, पता कर लीजिए। 

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए यह बात कही 
गई।“(व्यवधान) मैंने सुना नहीं, अध्यक्ष जी। 

श्री बाजपेयी : अमेरिकी राष्ट्रपति को" (व्यवधान) 

श्री लालू प्रसाद : प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री गलत बोलते हुए जब पकड़े जाते हैं तो 
अखबारों पर मढ़ देते हैं। 


चीन ओर चिट्ठी 


श्री वाजपेयी : यह तो आपका और हमारा पुराना तरीका है। अध्यक्ष महोदय, जिस चिट्टी का 
बहुत हवाला दिया जा रहा है, उस चिट्ठी में जहां चीन से उत्पन्न होनेवाली आशंकाओं का उल्लेख 
है, वहां इस बात का भी उल्लेख है कि चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है और हम 
संबंधों में और भी सुधार चाहते हैं। 

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : फिर चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी? 

श्री वाजपेयी : लेकिन इससे तो इन्कार नहीं कर सकते कि कुछ मामले ऐसे हैं हमारे और 
चीन के बीच में जो तय होने बाकी हैं।" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा हे। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया आप बैठ 
जाइए।'" (व्यवधान) SY 

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रधानमंत्री महोदय, इस बारे में भारत सरकार का दृष्टिकोण 
स्पष्ट कोजिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। भारत सरकार और चीन के बीच संबंध उचित और 
सद्भावनापूर्ण (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया उन्हें पूरा करने दीजिए।''(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : में इससे सहमत हूं कि भारत के चीन के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, 
सहयोगात्मक होने चाहिए। उनको सहयोगात्मक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की 
आवश्यकता है, वे हम उठा रहे हैं। जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, उनको दूर करने की कोशिश 
कर रहे हैं। लेकिन सीमाओं का प्रश्‍न है, जिस पर बातचीत चल रही है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : जरूर चलनी चाहिए। 

श्री वाजपेयी : हमने पाकिस्तान से भी यह कहा था कि समस्याओं को हल करने का एक 
रास्ता यह है कि जो विवाद का आप कोई मुख्य मुद्दा समझते हैं, वह तत्काल हल नहीं होगा। 
उसको थोड़ी देर के लिए ठंडे सस्ते में डाल दीजिए। हम और आप व्यापार बढ़ाएं, लोगों के 
आने-जाने में वृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि में योगदान दें तो स्थिति सुधरेगी, संबंध मैत्रीपूर्ण बनेंगे। उसमें 
फिर कठिन से कठिन समस्या को हल करना भी सरल होगा। चीन के साथ यही नीति अपनाई 
गई है। इस संबंध में हम और भी अपने प्रयास जारी रखेंगे। जो चिंताएं हैं, वे भूखंड को लेकर 
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हैं, सीमाओं को लेकर हैं, उन्हें भी बातचीत से हल करना पड़ेगा। 

श्री लालू प्रसाद : मानसरोवर और केलाश पर्वत के मामले में भी आपकी नीति स्पष्ट होनी 
चाहिए। अगर नहीं होती तो उधर रथ ले जाइए, शंकर जी को ले आइए। 

श्री वाजपेयी : इस चर्चा में सी.टी.बी.टी. का मामला भी बड़े जोरदार तरीके से उठाया गया 
था। मुझे इस संबंध में जो कुछ कहना है वह ठीक रूप से उद्धृत हो, इसके लिए मैं अंग्रेजी भाषा 
का सहारा लेना चाहता हूं। 


सी.टी.बी.टी. और सरकार की स्थिति 


अनेक माननीय सदस्यों ने सी.टी.बी.टी. के बारे में सरकार की स्थिति के बारे में जानना 
चाहा है। १३ मई को परीक्षणों की शृंखला समाप्त होने के बाद भारत ने तत्काल स्वेच्छा से भविष्य 
में भूमिगत परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाने की घोषणा कर दी थी। स्वतः रोक की यह 
घोषणा करके भारत ने परीक्षण पर रोक की मूल शर्त स्वीकार कर ली है। १९६३ में भी हमने 
चाहा था कि परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए एक व्यापक संधि हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय 
ने जो संधि की, वह केवल आंशिक रोक संधि पी.टी.बी.टी. है। अंततः भारत दूसरों के साथ पी. 
टी.बी.टी. में शामिल हुआ और उसके शामिल होनेवाले मूल देशों में शामिल हुआ। यह फैसला 
व्यापक राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर किया गया था। 

जैसा कि माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है कि भारत ने १९५४ में पहली बार प्रस्ताव 
किया था कि परीक्षणों पर रोक लगाई जाए। तब से अब तक भारत विश्वव्यापी परमाणु 
निशस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध रहा है तो बह इसके विपरीत कैसे काम कर सकता है, परीक्षणों 
पर रोक लगाने की घोषणा करके हमने निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को अभिव्यक्ति 
दी है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा के अनुरूप कार्य किया है। यह स्वाभाविक है कि भारत 
अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखे, क्योंकि यदि उसको नजर 
में ऐसी असाधारण घटनाएं होती हें जिससे उसके सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों पर आंच आती हे तो उसे 
ऐसा करना पड़ सकता है। सी.टी.बी.टी. भी सभी देशों को ऐसा करने का अधिकार देती है। हमने 
अपनी स्वैच्छिक घोषणा को कानूनी रूप देने की अपनी इच्छा भी घोषित कर दी है। महत्वपूर्ण 
संपकों से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से इसे कार्यरूप देने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा 
रहा है। इस विचार-विमर्श की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के बाद की गई है कि अब भारत 
को और परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीँ है। भविष्य में परीक्षण किए बिना भी हम 
अपनी परमाणु क्षमता की विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। भारत इस बातचीत के लिए 
वचनबद्ध है जिससे कि सी.टी.बी.टी. के अनुरूप अपने को ढालने के बारे में फैसला किया जा 
सके । १९९६ में सी.टी.बी.टी. से अलग रहने का फैसला करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा निर्देशक 
था। उसमें अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर हम अंतरराष्ट्रीय संधियों 
के बारे में फैसला करेंगे और सदन को पूरी तरह विश्वास में लिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / १३ 
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देश प्रतिबंधों का दंश सह लेगा 


शो महोदय, विदेश मंत्रालय पर हुई लंबी बहस का उत्तर सचमुच में इस बात का परिचायक 
है कि माननीय सदस्य विदेश मंत्रालय से संबंधित देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों में बड़ी 
रुचि लेते हैं। यह स्वाभाविक भी है और यह आवश्यक भी है। हमारे देश में विदेश नीति पर हमेशा 
एक आम सहमति रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समय-समय पर कुछ मतभेद नहीं उभरे 
लेकिन भारत कौ विदेश नीति स्वतंत्र हो, स्वावलंबन को बढ़ावा दे, भारत के हितों की रक्षा करने 
में समर्थ हो और विश्व में शांति स्थापन में योगदान दे, यह प्रारंभ से विदेश नीति का लक्ष्य रहा 
है। इसको लेकर एक आम सहमति रही है। जब यह कहा जाता है कि आम सहमति टूट गई है 
तो मेरा निवेदन है कि स्थिति के साथ सही न्याय नहीं किया जाता। हमारी विदेश नीति के अंतर्गत 
सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की बात है, ये संबंध अभी तक स्थापित रहे 
हैं। जब से इस सरकार ने कार्यभार संभाला है, इन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम 
बढ़े हैं। हमारे राष्ट्रपति जी अभी नेपाल की सफल यात्रा करके आए हैं। बंगला देश की प्रधानमंत्री 
थोड़े दिन पहले दिल्ली में आई थीं और उनसे बडे मैत्रीपूर्ण वातावरण में, सहयोग के वातावरण 
में चर्चा हुई। मालदीव के राष्ट्रपति भी आए थे। वह सार्क सम्मेलन के अभी तक अध्यक्ष रहे हैं। 
अब कोलंबो में वह दूसरे को कार्यभार सोंपेंगे। उनसे भी बड़ी अंतरंग बातचीत हुई। हमारे विदेश 
सचिव अभी बंगला देश गए थे, वह भूटान की यात्रा भी करके आए हैं। तो यह कहना कि भारत 
अलग-थलग पड़ गया है, यह न्याय करना नहीं है। 

हां, पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएं हैं। हमारी तरफ से लगातार यह कोशिश होती रही 
है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य हों और सामान्य संबंध मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलें, आर्थिक 
सहयोग के नए दरवाजे खुलें, लोगों के आने-जाने में आसानी हो, लेकिन इस संबंध में पाकिस्तान 
से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। पाकिस्तान से वार्ता चल रही थी जब पुरानी 
सरकार थी। ढाका में एक फार्मूला भी तैयार हुआ था जिसके अनुसार बातचीत का क्रम तय होना 
था, लेकिन सात-आठ महीने पाकिस्तान ने अपनी सहमति नहीं दी। इसके साथ. ही देश के भीतर 
ऐसी विरोधी गतिविधियां बढाने का प्रयास हुआ जिनसे कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा 


* विदेश मंत्रालय पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में १० जुलाई, १९९८ को प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर । 
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पैदा हो। जम्मू-काश्मीर जो आज शांत है, जहां चुनाव हुए हैं, लोगों ने इच्छा से अपने प्रतिनिधि 
निर्वाचित किए हैं, विधानसभा काम कर रही है, यात्री बडी संख्या में जा रहे हैं, पर्यटक भी बड़ी 
संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन एक आशंका का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। यहां 
कहा जा रहा है कि इस भूखंड में तनाव है। कहां तनाव है? हम तो तनाव नहीं चाहते। सीमा 
पर गोलीबारी होती है, पहले से भी होती रही है। कुछ प्रश्न हैं जो अनिर्णीत पड़े हैं, उन्हें बातचीत 
के द्वारा ही हल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान को साथ-साथ रहना है। हम पड़ोसी 
नहीं बदल सकते हैं। मित्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, विरोधियों की संख्या भी घटा सकते हैं, लेकिन 
पड़ोसी जैसा है, हम और वे अच्छे पड़ोसी के रूप में रहें, इस बात का हमेशा प्रयास हुआ है। 
यह प्रयास जारी रहेगा। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उन्हें निमंत्रण दिया कि 
हमारी आपकी मुलाकात होनी चाहिए। कोलंबो में मुलाकात होगी और फिर बातचीत का सिलसिला 
शुरू हो जाएगा, यह मैं आशा करता हूं। शिमला समझौते के अंतर्गत सभी समस्याएं द्विपक्षीय तरीके 
से हल होनी हैं, किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। जो सद्भावना के कारण कुछ भुमिका 
अदा करना चाहते हैं, उनके हम आभारी हैं, लेकिन अपनी समस्याओं से हम स्वयं जूझेंगे और 
अपने पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंध के आधार पर उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। 


भारत को कोई अलग नहीं कर सकता 


सभापति महोदय, आप केयरो गए थे जी-१५ की बैठक में भाग लेने के लिए। आपके नेतृत्व 
में प्रतिनिधि मंडल गया था। उस बैठक में कहीं भारत को अलग-थलग किया जाए, यह वातावरण 
नहीं था। गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ, काफी प्रयास किए गए कि भारत का नाम लेकर प्रथम 
विस्फोट करने के लिए भारत की निंदा की जाए, लेकिन इसे समर्थन नहीं मिला है। यह गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन की परंपरा के खिलाफ भी था इस तरह को मांग करना। हम वहां द्विपक्षीय मामलों पर 
विचार नहीं करते हैं। भारत जैसे देश को, इतने प्राचीन और विशाल देश को, जिसकी जनसंख्या 
१०० करोड़ है और जिसमें अपरिमित क्षमताएं हैं, ५० वर्ष की हमारी उपलब्धियां हैं और विश्‍व 
इस बात को समझ रहा है। दो-तीन महीने पहले जो स्थिति थी, उसमें परिवर्तन है। हमने 
पोखरण-दो में जो कुछ किया, वह सुरक्षा की आशंकाओं को देखते हुए किया और सुरक्षा के बारे 
में हमारी आशंकाएं हैं, यह वे भी स्वीकार करने लगे हैं जो हमारे अणु-परीक्षण के कट्टर विरोधी 
हैं। लेकिन यह पहला अवसर नहीं है जब ऐसा हुआ। जब भारत ने एन:पी:टी. पर दस्तखत करने 
के लिए मना किया था, उस समय सारी दुनिया जैसे हमारे खिलाफ उमड़ पड़ी थी। भारत को 
कठोरतम आलोचना हुई थी लेकिन भारत ने कहा कि हमारे लिए सिद्धांत का सवाल है, हम 
भेदभावमूलक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और उस समय जो सदन में सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त 
कौ थी, पोखरण के प्रथम विस्फोट के बाद, देश में जैसा वातावरण बना था, सभापति महोदय, उस 
समय आप भी सदन के सदस्य थे और आपने भी चर्चा में भाग लिया था और आपने १९७४ के 
विस्फोट के बारे में कहा था : 
“मेरा निजी अनुभव है कि रोकने का फैसला किया जा चुका है। हमें यह बहुत पहले करना 
चाहिए था। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रपति शासन” 
ये आरोप लगाए गए थे कि १९७४ का अणु-परीक्षण क्‍यों किया गया, क्‍योंकि चुनाव 
आनेवाले हैं, क्योंकि सरकार के सामने और भी कठिनाइयां हैं। और उनका उत्तर देते हुए यह बात 
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बड़े बलपूर्वक ढंग से कही गई थी : 

“हमें यह बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में नहीं 
कहना चाहिए राष्ट्रपति शासन *'। यह हमारे विपक्ष की बीमार मानसिकता दिखाता है। इससे यह 
पता लगता है कि किस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों और सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम को नीचे 
करने की कोशिश की जा रही है।” 

इतिहास अपने को दोहरा रहा है, पूरी मात्रा में नहीं तो कुछ अंशों में दोहरा रहा है। जो उस 
. समय सत्ता में थे वे प्रतिपक्ष में हे, जो उस समय प्रतिपक्ष में थे वे सत्ता में हैं। लेकिन देश की 
सुरक्षा के बुनियादी सवाल बदलती हुई राजनीति पर निर्भर नहीं रह सकते, न निर्भर रहने चाहिए। 


प्रचार में कमियां रह गईं 


इस चर्चा में भी यह प्रश्न उठाया गया था और यह कहा गया था कि हमारा प्रचार जितना 
प्रभावशाली होना चाहिए उतना नहीं है। उसमें कमियां हैं, में मानता हूं। जो हमारे दृष्टिकोण से 
सहमत नहीं हैं, वे हमारा विरोध करते हैं लेकिन जो सहमत भी हैं वे भी इतना साहस नहीं जुटा 
पाते कि सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आर्थिक शक्ति इसमें अपना खेल खेलती 
है। प्रचार की कमी की शिकायत श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुई थी। सदन में बहस का 
जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, में उद्धत कर रहा हूं : 

“कोई घटना या जानकारी यदि माननीय सदस्यों को मिलती है तो वे तुरंत हमें सूचित करें। 
हमारा प्रयास रहेगा कि उसका इस्तेमाल हमारी सेवाओं और मिशनों के कामकाज को बेहतर बनाने 
में किया जाए। लेकिन जब हम विदेशों में प्रचार या हमारे मिशनों द्वारा उन देशों में भारत की 
छवि प्रस्तुत करने के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सम्प्रभु स्वतंत्र 
देशों के बारे में बात कर रहे हैं। उन देशों का अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में अपना दृष्टिकोण 
होता है। उनका हमारे राष्ट्रीय हितों से कोई लेना-देना नहीं है। उनका नजरिया वहीं तक केंद्रित 
होता है जो उनके हित में हो और उसी छवि को वे अमूमन अपने देश में चित्रित करते हैं। इसलिए 
हमारा मुख्य कार्य यह है कि हम उन देशों से अपने राष्ट्रीय हितों के मामले में सहयोग प्राप्त करने 
का प्रयास करें जहां हमारे हित उनसे मिलते हों जैसा कि हम अन्य बहुत से देशों के साथ करते 
हैं। जहां हमारे दृष्टिकोण अलग-अलग हों, वहां हम एक-दूसरे से बेहतर तारतम्य बिठाकर और 
दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर समझकर परस्पर सहयोग करने का प्रयास करें।” 

फिर इंदिरा जी ने अपने भाषण में एक बात और कही थी, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा : 

“हम आशा करते हैं कि अब देश में एकजुटता की छवि दिखाई देगी न कि मतभेद की। 
अब देश में विकास होगा न कि अस्थिरता। अब हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करेंगे 
न कि व्यर्थ के विचारों में उलझे रहेंगे। इन चीजों से ही हमारे विदेशों से संबंध निर्धारित और 
प्रभावित होगे और यह सुनिश्चित होगा कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं।” 

अगर हम स्वयं ही आत्मनिंदा के शिकार हो जाएंगे, अगर हम स्वयं ही अपने वैज्ञानिकों, 
इंजीनियरों और टेक्नीशियंस की उपलब्धि को सही रूप में नहीं आंकेंगे तो फिर दुनिया में आलोचना 
हो और हरेक देश अपने हित के हिसाब से आचरण करता है तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। 

सभापति जी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। सरकार की कमियां, 
सरकार कौ खामियां यदि आलोचना का विषय हैं तो होनी चाहिए। हम भी आलोचना करते रहे 
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हैं। लेकिन देश के जीवन में एक ऐसा नाजुक मोड़ आता है जिसमें अगर देश एकता की तस्वीर 
प्रस्तुत नहीं कर सकता तो हमारे राष्ट्रीय हितों पर आंच आती है। मैं कुछ पुराने भाषण देख रहा 
था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो इस समय लंदन में इलाज के लिए हैं, उन्होंने वहां बी.बी. 
सी. को एक भेंट दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु परीक्षण को कम करके नहीं आंका 
जाना चाहिए, वैज्ञानिकों की कद्र होनी चाहिए। 


वी.पी. सिंह की राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया 


पहले पोखरण के समय वी.पी. सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी, इसको भी ध्यान में रखने की 
जरूरत है। र 

“उपाध्यक्ष महोदय, यदि पोखरण विस्फोट से किसी दंतकथा का भंडाफोड़ हुआ है तो बह है 
कि महत्वपूर्ण तकनीक केवल कुछ देशों का ही विशेषाधिकार रह सकता है। इन विस्फोटों ने उन 
लोगों के विचारों पर तुषारापात कर दिया है, जिन्होंने इस दृष्टिकोण से दुनिया की व्यवस्था बनाए 
रखने का सपना देखा था। आज उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। आज वे हमें परमाणु 
हथियारों की दौड़ शुरू करने का दोषी करार दे रहे हैं। वे इस बात से डर के मारे पीले पड़ गए 
हैं कि भारत जैसा देश भी ऐसा कर सकता है। अन्य छोटे देश भी गैरजिम्मेदार भारत द्वारा दिखाए 
रास्ते पर चल सकते हैं और परमाणु बम बनाने जैसा गंदा काम कर सकते हैं। परमाणु हथियार 
संपन्न देशों ने तो यह काम अपने लिए सुरक्षित कर रखा था। क्या उच्च विचार हें।” 

बी.पी. सिंह के शब्दों का यहां उल्लेख कर रहा हूं : 

“मेरी इच्छा तो यह थी कि ऐसा तो हीरोशिमा और नागाशाकी पर परमाणु बम गिराने के बटन 
दबाए जाने से पहले हुआ होता। जिन बड़े देशों ने अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परमाणु हथियारों 
को बहुत महत्व दिया था आज वे इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं छोटे-छोटे देश भी अपने बम 
न बनाएं। अब यह सबको जान लेना चाहिए कि यदि कोई और देश अब परमाणु हथियार बनाता 
है तो वह पोखरण के नहीं, बल्कि हीरोशिमा के दिखाए रास्ते पर चलेगा।” 

ये शब्द कितने सत्य हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे आलोचक हैं। हमारे उनसे मतभेद 
हैं। लेकिन लंदन में रोग शैया पर पड़े हुए उनकी प्रतिक्रिया सचमुच में एक राष्ट्रवादी की प्रतिक्रिया 
है। फिर हम तो यह स्पष्ट कर चुके हैं और इसको लगातार स्पष्ट करते रहेंगे कि हमने जो कुछ 
किया है, अपनी सिक्‍योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखकर किया है। किसी के खिलाफ हमने कदम 
नहीं उठाया। सारा वातावरण पिछले तीन दशकों से बिगड़ा है। भारत की जिस दिशा में हम देखें 
एटमी हथियार हैं। हमारी तैयारी तो अपने प्रयत्नो से, अपने प्रयोगों से, अपने उपकरणों से, अपने 
बैज्ञानिकों से है, लेकिन इधर-उधर से हेराफेरी का सामान लेकर जिन्होंने हथियार जोड़ने में सफलता 
पाई है, उनके इरादों को हमें समझना होगा। 

जहां तक चीन का संबंध है, चीन के साथ हम अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं 
और सचमुच में संबंध सामान्य हैं भी। श्री जार्ज फर्नाडीज के जिस वक्तव्य की बड़ी चर्चा की जाती 
है, उसका स्पष्टीकरण वे दे चुके हैं। यह बात अलग है कि स्पष्टीकरण प्रमुखता से नहीं छपा और 
जो वक्तव्य उन्होंने दिया नहीं था, वह बड़ी प्रमुखता से छप गया। जब चीन के नेताओं से हमारी 
बात होती है तो वह बातचीत खुलकर होती है और होनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने 
मतभेदों को प्रकट करना, यह आवश्यक नहीं है। बरसों बाद चीन के साथ मुठभेड़ के पश्चात जब 
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देश में जनता सरकार थी तो उसके विदेश मंत्री के नाते कई साल बाद मैंने चीन की यात्रा कौ 
थी और उस यात्रा के बाद श्री नरसिंह राव और राजीव गांधी ने जिन समझौतों की पुष्टि की, उन्हे 
विस्तृत रूप दिया, व्यापक रूप दिया, उनकी नींव उस समय रखी गई थी कि सीमा पर पीस और 
ट्रैक्विलिटी रहेगी और सीमा पर शांति है, स्थिरता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सीमा के बारे में 
जो चर्चा चल रही है, उसमें गति आए, प्रश्‍न हल होते जाएं। देखें, इसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया 
हमें मिलती है? 


पोखरण और प्रतिपक्ष 


सभापति महोदय, सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों के विरुद्ध देश को तैयार करने का प्रयास 
किया है। में इस सुझाव से सहमत हूं कि इस संबंध में प्रतिपक्ष के साथ लगातार विचार-विनिमय 
होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इसमें कोई बाधा नहीं है। हमारी तरफ से कोई कठिनाई नहीं है। 
पोखरण के बाद बातचीत हुई भी थी। हम तो पोखरण के पहले प्रतिपक्ष के नेता को इसके बारे 
में सूचना देना चाहते थे लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे। बाद में चर्चा हुई तो यह बात संतोष के साथ 
ग्रहण की गई कि इतने बड़े पैमाने पर प्रतिपक्ष को साथ लेने का प्रयास पहले नहीं हुआ था। मैं 
पहले भी कह चुका हूं, इस बात को में दोहराना नहीं चाहता हूं कि १९७४ में मैं प्रतिपक्ष में था 
और अच्छा सदस्य था। हमें तो पोखरण के बारे में भनक भी नहीं पड़ी। 

हमने शिकायत नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा नाजुक मामला है कि यह सार्वजनिक 
चर्चा का विषय नहीं बन सकता। इस स्थिति को समझने की जरूरत है। 

मैं आर्थिक प्रश्नों की चर्चा कर रहा था। जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे प्रतिबंध किस सीमा 
तक परिणाम पैदा करेंगे, यह कहना मुश्किल है। डॉलरों की संख्या में उनका जोड़ लगाना मुश्किल 
है। कल प्रणव बाबू ने इस बात का उल्लेख किया था। लेकिन मोटे तौर .पर यह बात स्पष्ट हो 
गई हे कि जो सहायता हमें मिल रही थी, और मानवीय कार्यों के लिए मिल रही थी, उसमें कोई 
बाधा पैदा नहीं होगी। जो पाइप लाइन में है, वह प्राप्त होगा। 

एनरॉन को तरफ से महाराष्ट्र की सरकार को इस बारे में किसी तरह की सूचना नहीं दी 
गई है। उसका प्रयास होगा कि अन्य बैंकों से संबंध स्थापित करें। उनकी जिम्मेदारी है कि जो 
समझौता हुआ है, उसके अनुसार वे प्रकल्प को एए करें। 

जिन्होंने प्रतिबंध लगाए हें, अब उन्हीं देशों में बहस हो रही है कि प्रतिबंध लगाना ठीक है 
या नहीँ; और नुकसान ज्यादा किसको होता है, जिसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाए गए हैं या जिसने 
प्रतिबंध लगाए हैं? इसमें हम कोई संते + अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की सैक्शंस 
आनी प्रोडक्टिव हैं, यह समझ में आ रहा है। अगर थोड़ी-बहूत कठिनाई होती है तो उसे सहने 
के लिए देश तैयार हे और देश तैयार होना चाहिए; और इस काम में हमें आपका सहयोग प्राप्त 
होगा, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। 

प्रतिबंध लगे हैं। वे देश के विरुद्ध लगे हैं। जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देश 
में क्षमता है, शक्ति हे और इसलिए हम स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जहां तक 
कि विवरण का सवाल है तो मैं प्रतिपक्ष के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। आपको विश्वास 
में लेने के लिए तैयार हूं और आपकी सलाह और आपके परामर्श के अनुसार इस तरह की भविष्य 
में रणनीति बनाई जाए, इसके अनुसार भी सरकार चलने के लिए तैयार है। कठिनाई तब होती 
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है जब राष्ट्र हित के ऊपर अन्य हितों को रखा जाता है। थोड़ी-बहुत राजनीति मैं समझ सकता 
हूं। लेकिन विश्व में भारत की बिखरी हुई तस्वीर जाए तो हम देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। 


हमें सी.टी.बी.टी. मंजूर नहीं 


सभापति महोदय, चर्चा में अनेक मुद्दे उठाए गए थे। सी.टी.बी.टी के बारे में लगातार सवाल 
पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत सी.टी.बी.टी. को स्वीकार करेगा और हमसे कहा जा रहा है कि 
हम बिना शर्त स्वीकार कर लें और तत्काल स्वीकार कर लें। यह हमें मंजूर नहीं है। हमने घोषणा 
कर दी है कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे। मोरिटोरियम लगा दिया है। मोरिटोरियम को हम डी 
जुरे कानून का रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बड़े देश, जिनके पास 
एटमी हथियारों के ढेर लगे हैं, वे इस बात पर विचार करेंगे। सचमुच में वक्‍त आ गया हे जब 
भारत और पाकिस्तान मिलकर, क्योंकि अब दोनों अणु शस्त्रों से संपन्न देश हैं, एक तो आपस 
में यह समझौता करें कि इन हथियारों का पहले प्रयोग करनेवाले वे नहीं होंगे और फिर दूसरे दोनों 
मिलकर विश्व के एटमी देशों से कहें कि आप इन हथियारों को समाप्त करने का एक समयबद्ध 
कार्यक्रम बनाइए। 

ये हथियारों के अंबार क्‍यों लगाए जा रहे हैं? ये किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं? देश 
को इस बारे में अपना मन बनाना पड़ेगा। दुनिया को इस वर्तमान विकृति की व्यवस्था को 
अस्वीकार करना होगा। हम चाहते हैं पूर्ण एटमी निशस्त्रीकरण। श्री राजीव गांधी ने इस संबंध में 
'एक बड़ी योजना यूनाइटेड नेशंस में प्रस्तुत की थी। उसके साथ किसी संकट का सामना करने 
के लिए हम तैयार रहें, यह भी तैयारी होती रही थी। 

इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि पोखरण-दो के सवाल पर देश में आम सहमति टूट गई, यह 
कहना ठीक नहीं होगा। हम ऑप्शन खुला रखें, इस पर तो सारा देश एकमत था। हम भी इसमें 
शामिल थे, लेकिन हमारे आस-पास क्या हो रहा है, यह जब हमने देखा और किस तरह से 
प्रक्षेपासत्र बनाए जा रहे हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं, तो हमें लगा कि अब वह ऑप्शन को 
एक्सरसाइज करने का अवसर आ गया है। कठिनाइयां होंगी, हम जानते थे, लेकिन राजनीतिक दल 
एक सही रबैया अपनाएंगे, विशेषकर वे जिनके हाथों में सत्ता रही हे, इसको हमें बड़ी आशा थी। 

ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अब मांग की है और यह कहा है कि : 

“कांग्रेस ने भाजपा सरकार की इसलिए आलोचना की है कि उसने परमाणु कार्यक्रम को 
हथियारों में बदलने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।” 

वेपनाइजेशन की बात हो रही है। हमारे ऊपर दबाव है कि हम वेपनाइजेशन न करें, हमारे' 
ऊपर दबाव है कि हम मिसाइल्‍स के मामले में और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उन्हें स्वीकार 
कर लें। यह स्थिति हमें मंजूर नहीं है। आत्मरक्षा के लिए और हम एक स्वतंत्र सर्व-प्रभुतासंपन्न 
देश हैं, जो ५० साल में संकटों में .से निकला है, वह देश ऐसे किसी सशर्त समझौते को स्वीकार 
नहीं करेगा। हम सी.टी.बी.टी. पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जेनेवा में आणविक 
निरस्त्रीकरण की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनको भी हम प्रोत्साहन देने के लिए तैयार 
हैं, उनमें भाग लेने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से एक दृष्टिकोण, एक रचनात्मक दृष्टिकोण 
अपनाया जा रहा है। किसी को उसमें दुर्बलता को गंध नहीं आनी चाहिए और न पराक्रमशूरता 
का एहसास मिलना चाहिए। सुरक्षा से जुड़े हुए मामले गंभीर मामले हैं और उनका फैसला शांति 
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के साथ करने की आवश्यकता है। 

सभापति जी, में आभारी हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने इतनी लंबी चर्चा में भाग लेका 
अपने सुझावों से हमें लाभान्वित किया। मैं सारे भाषण तो नहीं सुन सका, लेकिन मैंने उनका 
संक्षिप्त रूप देखा है और मुझे लगा है कि कुछ वक्ताओ को छोड़कर इस बार आलोचना 
रचनात्मक ज्यादा थी, सहयोगात्मक ज्यादा थी। हम इसका संतोषजनक प्रत्युत्तर देंगे। मैं सदन को 
विश्वास दिलाता हूं कि आम सहमति पर देश को विदेश नीति को और देश की कूटनीति को 
प्रभावशाली ढंग से चलाने का काम यह सरकार करती रहेगी और इस कार्य में हमें सदन कै 
सद्भावना प्राप्त होगी। मैं यह आशा व्यक्त करके समाप्त करना चाहता हूं। 
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प्रधानमंत्री अमेरिकी दबाव में न आएं 


अः महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 
उनकी अमेरिका यात्रा की तिथि भी प्रधानमंत्री की सुविधा के अनुसार तय हुई है। दोनों देशों 
के प्रमुख अमेरिका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव अभी तक कहीं 
मिले नहीं हैं, इसलिए इस भेंट का महत्व बढ़ जाता है। 

इस भेंट को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उन आशंकाओं का सरकार द्वारा 
निराकरण जरूरी है। थोड़ा निराकरण किया गया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। अगर यह यात्रा 
न भी होती, अमेरिका का हमारे ऊपर दबाव रहा है और वह दबाव और भी बढ़ेगा। वह दबाव 
एन.पी.टी. को लेकर ही नहीं है। एन.पी.टी. तो रिवाइज होनेवाली है। हमने कह दिया है कि इस 
तरह की भेदभावपूर्ण संधि हमें स्वीकार नहीं है। दबाव इस बात को लेकर बढ़ेगा कि अमेरिका, 
पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में रखना चाहता है, जबकि भारत की सुरक्षा की 
आवश्यकताएं अलग हैं। 

चीन हमारा पड़ोसी है। चीन ने एटमी हथियारों का भंडार लगा रखा है, हमारे चीन से संबंध 
सुधर रहे हैं, अच्छी बात है। संबंध और भी सुधरें, इसका प्रयत्न होना चाहिए। श्री बंसल मेरी चीन 
की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे, सचमुच में चीन के साथ संबंध सुधरने का सिलसिला उसी समय 
शुरू हुआ और यह माना गया कि सीमा पर शांति रहनी चाहिए। उन्होंने वियतनाम पर हमला किया 
था, भारत पर नहीं। मगर राजनीतिक कारणों से मेरी यात्रा को सफलता पर पानी फेरने के लिए 
उसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। 

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो सुरक्षा की आशंकाएं हैं, वे केवल पाकिस्तान को लेकर नहीं हैं। 
पाकिस्तान अगर एफ-१६ ले ले, हम उसका सामना करना जानते हैं और हमारी सेनाएं उसका उत्तर 
दे सकती हैं। लेकिन प्रश्‍न यह है कि अमेरिका एफ-१६ क्यों दे रहा है? लॉकहिड में हड़ताल 
है, लॉकहिड में घाटा चल रहा है। उन्हें जहाज बेचना है, तो हमारे पड़ोसियों को दे दो? अभी तक 
जो जहाज तथा अन्य शस्त्र पड़ोसी देशों को दिए गए, वे हमारे खिलाफ में काम आए हैं, कम्युनिज्म 
से लड़ने के लिए नहीं। सोवियत रूस के खिलाफ यद्यपि हथियार दिए गए, उन हथियारों का उपयोग 
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हमारे खिलाफ हुआ। किसके लिए पाकिस्तान एफ-१६ चाहता है? अमेरिका कह रहा हे कि आप 
हथियार खरीदना चाहते हैं, तो हम एफ-१६ आपको भी बेचने को तैयार हें। क्या इस भूखंड में 
हथियारों की होड़ लगाई जाएगी? 

अध्यक्ष महोदय, असल विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि एन.पी. साउथ एशिया का 
मामला है या सारे विश्व का मामला है? सोवियत संघ विघटित हो गया। उसके साथ-साथ एटमी 
हथियार फैल गए। एशिया में नए स्वतंत्र रिपब्लिक बने हैं, उनके पास एटमी हथियार हैं। दुनिया 
में ऐसे देश हैं, जो हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं, देहरी पर खड़े हैं, जिन्हें कहा जाता है ध्रैश 
होल्ड कंट्रीज। अमेरिका का सारा जोर इस बात पर है कि भारत और पाकिस्तान आपस में तय 
कर लें या उन पर दबाव डालकर तय करा दिया जाए। चीन निशस्त्रीकरण करने के लिए तैयार 
नहीं है और चीन पर कोई इस बात का दबाव डालने को भी तैयार नहीं है। अमेरिका चीन के 
सांध व्यापार करने को तैयार है और मानवाधिकार के सवाल को ताक पर रखने को तैयार है। 
चीन हमारे ऊपर जज बनकर बेठे, यह स्थिति हमें स्वीकार नहीं है। 

मगर अमेरिका का दबाव है कि साउथ एशिया को लेकर एक समझौता करें। सरकार उसका 
विरोध कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दबाव में सरकार की नीति में कहीं परिवर्तन न हो 
जाए। 

* नॉन-प्रोलीफरेशन के बारे में जो भी चर्चा होनी है, उसमें उन देशों को शामिल करना जरूरी 
है जो थ्रैश होल्ड पर खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया और इजराइल चर्चा में आने चाहिए। लैटिन अमेरिका 
के देश भी, जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने एटोमिक वेपन की टेक्नालॉजी डेबलप कर ली है, 
उनका समावेश जरूरी है। मगर अमेरिका इसकी चिंता नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी जब 
वाशिंग्टन जाएंगे तो उन पर भारी दबाव पड़नेवाला है। हम आशा करते हैं कि उस दबाव का 
सामना किया जाएगा। आखिर प्रधानमंत्री जी को वापस आकर इस देश की पार्लियामेंट को जवाब 
देना .हे। यह संसद उनसे जवाब मांगेगी। लेकिन आशंकाएं इतनी बढ़ गई हैं कि यह सुझाव दिया 
जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा रद्द कर दें। मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं। 
अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। मैं भी पहले वॉयस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे चुका था कि 
इस समय प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए। लेकिन अब निमंत्रण आ गया, तिथि बदल गई, सारी 
तैयारियां हो रही हैं, इसलिए अब तो हमें प्रधानमंत्री से ही कहना होगा कि सारी पार्लियामेंट, सारा 
देश आपका समर्थन करेगा, मगर इन महत्वपूर्ण मामलों में भारत कौ जो भूमिका है, उससे आपको 
टस से मस नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को हमें यह संदेश देना है। 

इसलिए चटर्जी साहब का एक अच्छा सुझाव आया है कि इस संबंध में सरकार सारी भ्रांतियां 
को दूर करने के लिए कि वह अपने रवैए पर दूढ़ता से कायम है, इसका पुनरोच्चार करे, इसकी 
पुनर्घोषणा करे और प्रधानमंत्री की यात्रा के पूर्व संसद में एक विस्तृत वक्तव्य होना चाहिए जो सदन 
को भो संतुष्ट करे और जनता के मन में जो भ्रम पैदा हो रहे हे, उनका भी निराकरण कर सके। 
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एक महागुट उभर रहा है 


उ महोदय, आखिर में सदन को अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा 
करने का अवसर मिल ही गया। यह चर्चा पहले होनी चाहिए थी। विदेश मंत्रालय की मांगों 
पर सदन गहराई से विचार करता, यह आवश्यक था। लेकिन ऐसा लगता है कि बजट अधिवेशन 
में कार्य का विभाजन किस तरह से हो, चर्चा की प्राथमिकताएं क्या हों और सदन के समय का 
सर्वोत्तम सदुपयोग किस तरह से किया जाए, इसके बारे में हमने मिलकर, बैठकर, सोच-समझकर 
कोई फेसला नहीं किया है। इस संबंध में अगला बजट आने से पहले कोई ठोस निर्णय होना चाहिए। 
उपाध्यक्ष महोदय, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी तेजी से बदल रही है। जैसा राज्य मंत्री महोदय 
ने कहा-ऐसा लगता है जैसे एक युग का अंत हो गया है। मैं सहमत हूं। उपनिवेशवाद समाप्तप्राय 
है, रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में अपना दम तोड़ रहा है, शीत युद्ध समाप्त हो गया है। किसने कल्पना 
की थी कि दो गुटों में बंटा हुआ विश्व और ऐसे दो गुट, जो एटमी हथियारों के ढेर पर खड़े हुए 
हैं, एक-दूसरे को समाप्त करने या कम से कम सीमित करने के उद्घोषित लक्ष्य से बंधे थे-वे 
गुट एक दिन अतीत का विषय हो जाएंगे। सैनिक गठबंधन, फिर चाहे वह नाटो हो या वार्सा पैक्ट 
, हो, अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। बर्लिन की दीवार ढह गई, जर्मनी का एकीकरण हो गया, नामीबिया 
, में आजादी का झंडा फहराया गया। सोवियत संघ ने कई क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुला ली। 
निःसंदेह युग-परिवर्तन की इन घटनाओं के लिए यदि किसी एक व्यक्ति को सबसे अधिक 
श्रेय दिया जा सकता है तो वह सोवियत संघ के श्री गोर्बाचोव हैं। वे इतिहास पुरुष हैं। बड़े साहस 
के साथ उन्होंने फैसला किया। अमेरिका ने भी उसमें अपना योगदान दिया है। दोनों महाशक्तियों 
की यह समझ में आ गया है कि एटमी हथियारों की लड़ाई लड़ी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वह 
लंड़ाई जीती नहीं जा सकती। इस अनुभूति के कारण जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे मैं युग-परिवर्तन 
की घटना कह रहा हूं। लेकिन मैं विदेश राज्य मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सहयोग 
का दूसरा युग शुरू हो गया है। अभी सहयोग का युग शुरू होना बाकी है। एक युग मर गया, मगर 
दूसरा युग अभी आरंभ नहीं हुआ है। हम दोनों युगों के संधि-काल में खड़े हैं। यह संक्रमण का 
काल है। 


* अंतरराष्ट्रीय स्थिति और विदेश नीति के संदर्भ में लोकसभा में १८ सितंबर, १९९१ को भाषण। 
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जहां विश्व की इन घटनाओं से हमें आनंद हो रहा है, वहां इन परिवर्तनों के कारण मन 
में चिंता भी पैदा हो रही है, नई चुनौतियां हमरे सामने आ रही हैं। अमेरिका “न्यू वर्ल्ड आर्डर' की 
बात कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि संसार को पुनर्रचना हो, नई अर्थव्यवस्था आए, लेकिन 
वाशिंग्टन से जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि क्योंकि अमेरिका एक अकेला सुपर-पावर 
रह गया है, वह अपनी इच्छा से विश्व को रचना करना चाहेगा। में देख रहा हूं कि हमारे सामने 
एक सुपर-एलायंस उभर रहा है, केवल सुपर पावर नहीं, बल्कि सुपर एलायंस और दुर्भाग्य से, 
आंतरिक स्थितियों के कारण, वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप, सोवियत संघ इसमें एक छोटा 
भागीदार, जूनियर पार्टनर बन रहा है। 

यह सुपर एलायंस है-यूरो-अमेरिकन एलायंस, जिसके साथ वर्ल्ड बेंक है, आई.एम.एफ. है 
और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। 

जहां दुनिया को एक सांचे में ढालने की कोशिश की जाए, वहां दुनिया के छोटे-छोटे देशों 
को, दुर्बल देशों को, अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी संस्कृति के 
अनुसार अपना विकास करने का अधिकर होगा या नहीं होगा, अवसर होगा या नहीं होगा। मेरी 
चिंता तो तब और बढ़ जाती है जब में वाशिंग्टन से सुनता हूं कि वह मॉरल फोर्स के रूप में 
सारे संसार को अपने हिसाब से चलाने की बात कर रहा हे। छोटे-छोटे देश, विशेषकर तृतीय 
विश्व के देश, इस परिस्थिति का सामना केसे करेंगे। 

उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक लोकतत्रवादी देश हे। हमने १९७५-७६ के थोड़े से कालखंड 
को छोड़कर, अपने देश में लोकतंत्र की पताका सफलता के साथ फहराई है। पश्चिम के देश भी 
लोकतंत्रवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन भारत के साथ उनका केसा व्यवहार रहा हे? जब 
भारत के लोकतंत्र में ओर पड़ोसी देश में पनपनेवाली तानाशाही में, उन्हें चुनाव करने का अवसर 
आया तो उनका झुकाव हमारे पड़ोसी देश की ओर रहा है, भारत की ओर नहीं। उन्होंने हमें 
आर्थिक सहायता दी है, लेकिन पड़ोसियों को हथियार दिए हैं। पाकिस्तान एटमी शक्ति बन गया 
है, जबकि हमारे ऊपर नॉनप्रालिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। 
हम मिसाइल विज्ञान का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। अमरीका की नीति में परिवर्तन 
हो, प्रसन्नता को बात होगी, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन मुझे कभी-कभी चिंता होती है। 

स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने का फैसला किया। यह फैसला 
एक सही फैसला था। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की चर्चा 
का उत्तर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई मिलन 
भूमि नहीं है, मीटिंग-ग्राउंड नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुटनिरपेक्षता की नीति की 
प्रासंगिकता पर, रेलेवेंस पर, प्रश्नचिह्न लगा रही है। 

मैं स्वयं विदेश मंत्री रह चुका हूं। ७७ में जब जनता पार्टी को सरकार बनी, तो हमने कहा 
था कि नॉनएलाइनमेंट होना चाहिए, मगर जेन्यूइन होना चाहिए। और उस नीति का ईमानदरी से 
अवलंबन किया गया। गुटनिरपेक्षता हमारी स्वतंत्रता का, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का विस्तार था। 
स्वतंत्रता के शुभ-प्रभात में भारत किसी महाशक्ति का पिछलग्गू होने का पाप नहीं कर सकता 
था। मुझे याद है, पं. जवाहरलाल नेहरू, जो हमारी विदेश नीति के शिल्पी थे, वे इस सदन में मौजूद 
थे, जब मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी होती और पंडित जी की जगह 
अगर और कोई विदेश मंत्री होता तो वे भी स्वतंत्रता के बाद इसी नीति का अवलंबन करते किं 
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हम किसी सैनिक गुट में नहीं मिलेंगे। यह भी कि हम गुण-दोष के आधार पर अंतरराष्ट्रीय 
समस्याओं का फैसला करेंगे। 


गुटनिरपेक्ष देशों को नए क्षितिज खोजने होंगे 


लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति इतनी ,बदल गई हैं. कि गुटनिरपेक्ष देशों को भी नए 
क्षितिज खोजने पड़ेंगे। अब परस्पर विरोधी गुट कहां हैं? अभी मैँने जैसा संकेत दिया, एक महागुट 
उभर रहा है। वह राजनीति पर छाना चाहता है, अर्थनीति पर छाना चाहता है, वह संस्कृति पर 
भी छाना चाहता है। इस स्थिति में तृतीय विश्व के देशों के हितों कौ रक्षा हो, इसमें अगर 
गुटनिरपेक्ष देश और गुटनिरपेक्ष आंदोलन उपयोगी हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अलग हो जाए, मैं यह मांग नहीं कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आकरा 
में जो सम्मेलन हुआ, उसमें इस तत्य को अनुभूत किया गया कि हमें अब संयुक्त राष्ट्र संघ को 
जैसा कि राज्य मंत्री महोदय ने स्वयं कहा, बलशाली बनाने पर जोर देना चाहिए। मैं आकरा को 
घोषणा का एक अंश पढ़कर सुना रहा हूं : 

“ संयुक्त राष्ट्र ने मानवता को प्रभावित करनेवाली नाजुक समस्याओं के लिए एक केंद्रीय 
मंच का गठन किया है।” 

लेकिन यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से बहुमत किया जा सकता है और किस तरह से 
परमानेंट मेंबरों को भी साथ लेकर फैसले कराए जा सकते हैं, यह हमने खाडी युद्ध में देखा। यह 
ठीक है कि इराक को कुबैत पर हमला नहीं करना चाहिए था। सद्दाम हमारे मित्र हैं। काश्मीर के 
सवाल पर इराक ने हमें समय-समय पर समर्थन दिया है, लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति का निचोड़ 
यह है कि मित्र भी गलती करे, तो उसे दोस्ताना तरीके से कहना चाहिए कि यह आप ठीक नहीं 
कर रहे हैं। 

यह हमने नहीं कहा। अमरीका ने गठबंधन बना लिया। रूस और चीन ने उसमें अपनी 
कूटनीति खेलने की जरूर कोशिश की मगर उन्हें बहुत दूर तक सफलता नहीं मिली। इसलिए 
यूनाइटेड नेशंस का लोकतंत्रीकरण, जिसकी बात राज्य मंत्री ने की है, बहुत आवश्यक है। 

भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि सिक्यूरिटी काउंसिल का विस्तार होना 
चाहिए। भारत जैसे देश को, ब्राजील जैसे देश को, अफ्रीका के किसी और देश को सुरक्षा परिषद 
में शामिल किया जाना चाहिए। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन की राजनीति नहीं है। 
अब स्फियर ऑफ इन्फ्ल्यूएंस' की राजनीति नहीं है। अब मैदान में सोवियत संघ नहीं है। एक 
ही महाप्रभु है, एक ही महाशक्ति है, और वह शक्ति संयम से काम करे, इसके लिए विश्व संगठन 
को, संयुक्त राष्ट्र संगठन को मजबूत करना जरूरी है। 

मुझे याद है, यूनाइटेड नेशंस में एक सुधार की चर्चा हो रही है। यह कहा जा रहा हे कि 
अगर युद्ध और शांति के बारे में कोई फैसला करना है तो सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबरों के 
हाथों में वीटो है, वे फैसला कर सकते हैं, किसी फैसले को रद्द कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी 
देश के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के नाम पर कोई सैनिक कार्यवाही को जाती है तो केवल सुरक्षा 
परिषद का फैसला काफी नहीं होना चाहिए। उसे जनरल असेंबली में ले जाना जरूरी है। मैं चाहूंगा 
कि जनरल असेंबली का आज से जो अधिवेशन प्रारंभ हो रहा है, उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल 
देखे कि क्या इस संबंध में विश्व-जनमत को तैयार किया जा सकता है? कोई कहेगा कि अगर 
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जनरल असेंबली में ले जाएंगे तो बहुत देर लगेगी। कार्यवाही करना तत्काल जरूरी होगा। जनरल 
असेंबली की बैठक २४ घंटे में बुलाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और 
हो तो हम उस पर भी विचार करें। लेकिन अब बदलती हुई अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में सारे निर्णय 
मुट्ठी-भर देशों के हाथों में नहीं छोड़े जा सकते। 

उपाध्यक्ष महोदय, जनरल असेंबली की बैठक में भाग लेने के लिए हमारे विदेश मंत्री गए 
हैं। मुझे लगता है कि उसमें काश्मीर के सवाल को उठाने की कोशिश की जाएगी। कल न्यूयाक 
से मुझे फोन से पता लगा कि अमरीका के डेलीगेशन में एक ऐसे सदस्य शामिल किए गए हैं, 
जो भारत के विरोध के लिए प्रसिद्ध हैं। वह इंडियाना के हैं। वह खुलेआम खालिस्तानी और 
पाकिस्तानी लॉबियों के साथ जुड़े हैं। अगर अमरीका के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के नाते वे 
अमरीका को उद्घोषित नीति पर चलते हैं, और मैं देख रहा हूं कि वाशिंग्टन की नीति में कुछ 
स्पष्टता आई है, तो बात अलग है। लेकिन अमरीका में पाकिस्तान की लॉबी सक्रिय है। यूनाइटेड 
किंगडम में बसे हुए पाकिस्तानी अपने-अपने क्षेत्र के हाउस ऑफ कामंस के मेंबरों को प्रभावित 
कर रहे हैं। 

अभी लेबर पार्टी के एक शैडो फॉरेन मिनिस्टर आए थे। उन्होंने किस तरह की बातें कॉ? 
इस मामले में हम इस कूटनीतिक दौड़ में पिछड़ रहे हैं। हमारे राजदूतावासों को और सक्रिय होना 
पड़ेगा। विदेशों में बसे हुए भारतीयां को और भी तत्पर होकर इन मामलों में रुचि लेने के लिए 
प्रेरित करना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे राजदूतावास लोगों से कट जाते हैं। 


राजदूतावास कितने सजग, कितने सक्षम? 


अध्यक्ष महोदय, जिस तेजी से अंतराष्ट्रीय परिस्थिति बदल रही है, क्या भारत की सरकार, 
सरकार का विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में निर्धारित होनेवाली कूटनीति और उस कूटनीति को 
क्रियान्वित करनेवाले हमारे राजदूतावास इस बदलती हुई परिस्थिति के साथ कदम मिलाकर चल 
पाने में समर्थ हो रहे हैं? अगर खाड़ी की घटनाएं कोई संकेत देती हैं तो ऐसा लगता है कि हम 
कहीं पिछड़ रहे हैं, पुरानी पकड़ नहीं रही। आप कह सकते हैं कि उस समय दिल्ली में राजनीतिक 
अस्थिरता थी, चुनाव का माहौल था। ठीक है, चुनाव का माहौल था, तो क्या यह जरूरी था कि 
खाड़ी युद्ध को हम अपने देश को घरेलू राजनीति का हिस्सा बना दें? यह आवश्यक नहीं था, यह 
कभी भी आवश्यक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खाड़ी की स्थिति का सही आकलन नहीं कर 
सके। 

अभी सोवियत संघ में जो परिवर्तन हुए, गोर्बाचोन का अपदस्थ होना और ७२ घंटों के भीतर 
गोर्बाचोब का नाटकीय ढंग से वापस होना, इसके बारे में हम सही अनुमान नहीं लगा सके। मुझे 
यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि जो सीमित जानकारी मेरे पास थी, उसके आधार पर मुझे 
भी यह लगता था कि गोर्बाचोव को भी ख्रुश्चेव के रास्ते पर भेजा जा रहा है। यह भी लगता था 
कि अगर पार्टी, सेना और के.जी.बी. मिल गए तो फिर ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोका का अध्याय 
खत्म: हो जाएगा। 

लेकिन बाद में पता लगा कि गोर्बांचोव ने परिवर्तन के लिए लोगों को साथ लिया, पार्टी को 
विश्वास में लिया, यहां तक कि के.जी.बी. और सेना में भी उस परिवर्तन के समर्थक तत्व तैयार 
हुए और वे सड़कों पर निकल आए। क्या हम इसका सही अनुमान लगा सके? हम उस परिवर्तन 
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के बारे में कुछ कहें या न कहें, वह एक अलग सवाल है। राज्य मंत्री ने तो कह दिया, यह उनका 
घरेलू मामला है, वे जानें। अगर वह यह न कहते तो भी चल सकता था। लेकिन हमारा आकलन 
गलत क्यों हुआ? क्या यह दूतावास की विफलता है? मास्को में अनेक भारतीय रहते हैं, अनेक 
संगठन हैं, बुद्धिजीवी हैं, विश्व के अनेक संगठन हैं। गोर्बाचोव परिवर्तन की प्रक्रिया में कितने गहरे 
जा चुके हैं, हम इसका सही आकलन क्‍यों नहीं कर सके? 


खाड़ी और हम 


खाड़ी के बारे में भी ऐसा ही हुआ है। अमरीका आएगा कि नहीं आएगा? मुझे याद है कि 
हमारी जानकारी कितनी कम थी कि जब राष्ट्रपति सद्दाम ने मोर्चा लिया तो लोग कहते थे कि 
इराक तो अमेरिका के लिए नया वियतनाम होनेवाला है। न हमने वियतनाम को समझा, न हमने 
इराक को पहचाना और अमेरिका की शक्ति को भी हमने कम करके आंका, जिसने पहली बार 
महायुद्ध के पश्चात एक गठबंधन तैयार कर लिया, २७ देशों का गठबंधन, उसमें गुटनिरपेक्ष देश 
भी थे। 

इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में चिंता पैदा होती है। भारत एक संस्थापक सदस्य है। 
युगोस्लाविया का क्या हाल है? युगोस्लाविया बिखर रहा है। वह कोई सार्थक भूमिका निभाने की 
स्थिति में नहीं है। इजिप्ट चाहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जी ७७ इकट्ठे हो जाएं। अब 
को-आर्डिनेटिंग कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। उधर इंडोनेशिया रुचि नहीं ले रहा है। मुझे 
लगता है कि गुटनिरपेक्ष देश और तृतीय विश्व के अन्य देश, इन सबको साथ लाकर आगे बढ़ना 
होगा, कोई तीसरा ब्लाक बनाने की दृष्टि से नहीं। 

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि नेहरू जी ने जब गुटनिरपेक्षता की बात की थी तो 
उन्होंने यह भी कहा था कि भारत कोई तीसरा ब्लाक नहीं बनाना चाहता। यहां तक कि सेक्रेटरिएट 
के लिए भी भारत तैयार नहीं हुआ। नेहरू जी ने कहा कि मैं गुटनिरपेक्ष संगठन को 
इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करना चाहता, हमें विचार में और कार्य में स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन 
धीरे-धीरे जिस तरह से गुटनिरपेक्ष देश एक आंदोलन में बंध गए, उससे कठिनाइयां आई । 

आज एक नई पहल की जरूरत है। हम चाहते हैं कि संसार सहयोग के आधार पर कायम 
हो, लेकिन इस दुनिया में विविधता भी है। हर देश अपने भाग्य का आप फैसला करे! एक ही 
ढांचा, ग्लोबल मार्किट . और भारत को होना है उसके साथ इंटग्रेट! क्या सारे संसार में एक सी 
दुकानें होंगी? क्यां उन दुकानों पर मिलनेवाला सामान भी एक सा होगा? और क्या बेचनेवाली 
लड़कियां भी एक सी होंगी? यह विश्वबंधुत्व की कल्पना नहीं है-क्षमा करिए। अलग-अलग 
रास्तों पर चलकर हर देश अपने अस्तित्व को सार्थक करे। हम तो चाहते हैं कि विश्व की 
विविधिता रहे, प्लूरलिज्म रहे। साम्यवाद की पराजय हो गई, क्‍योंकि, वह विचार के जगत से 
उतरकर एक वाद के बंधन में बंध गया और उस बंधन ने जीवन के हर क्षेत्र को अपनी मुठ्ठी 
में जकड़ने की कोशिश की। स्वतंत्रता तिरोहित होती गई। अगर लोकतंत्र रहता ओर लोकतंत्रवादी 
देशों की यह विशेषता है और यह लोकतंत्र की अपनी शक्ति है, उसकी ऊर्जा है, वह अपने को 
बदलता रहता है। अगर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेतेरियत के नाम पर रूस में तानाशाही नहीं आती 
तो जिस जीवन दर्शन के बल पर रूस एक महाशक्ति में बदला, वह तो सारी दुनिया को चमत्कृत 
करने को काफी था। लेकिन जिस तरह से उभरा, उसी तरह से बिखर रहा है” 
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श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जीवन दर्शन रहेगा। 

श्री बाजपेयी : जीवन दर्शन तो रहेगा लेकिन दर्शन जहां वाद में बदला, वहां बात बिगडी। 
इज्म सब वाजिज्म हो गए। वाद नहीं चाहिए। किसी वाद की चौखट में जीवन को जकड़ा नहीं 
जा सकता। इस संबंध में दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी स्वाधीनता के साथ 
हमेशा के लिए समझौता नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मानव को केंद्र-बिंदु बनाकर ही 
मानवता की, विश्व की प्रगति हो सकती है, मानव की उपेक्षा करके नहीं, उसे विशाल मशीन का 
एक पुर्जा बनाकर नहीं। 


एक नया खतरा राह देख रहा हे 


लेकिन दूसरी तरफ से जो खतरा आ रहा है, मैं उसकी ओर भी संकेत कर रहा हूं, क्योंकि 
साम्यवाद और पूंजीवाद, ये हैं तो एक-दूसरे के विरोधी, मगर एक ही तरह से आचरण करते हैं। 
दोनों छाना चाहते हैं, दोनों निगलना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं। यह ठीक है कि साम्यवाद 
में सामाजिक न्याय का पक्ष है, उसी तरह पूंजीवाद में लोकतंत्र का पक्ष है। भारत इन दोनों का 
समन्वय करके आगे बढ़ना चाहता हे 

श्री सैफुदीन चौधरी : नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। 

श्री बाजपेयी : कामरेड को चिंता पैदा हो रही है। 

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य मंत्री से सहमत हूं कि हमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने 
चाहिए, साक को मजबूत करना चाहिए। चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चीन के साथ संबंधों को 
सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सीमा की समस्या है, उसका भी कोई उचित हल 
निकले, यह हमें ध्यान में रखना है। लेकिन हमारे संबंध आगे बढ़ें, इसके बारे में मैं समझता हूं 
सारे सदन में और सारे देश में एक राय है। 

जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, प्रयत्नों के बावजूद पाकिस्तान मित्रता के रास्ते पर नहीं 
आ रहा है। हम अपनी तैयारी ठीक रखें, मजबूत रखें ओर पाकिस्तान को लगातार यह समझाने 
का प्रयत्न करते रहें कि देश को और तोड़ने का उनका प्रयत्न सफल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान 
के राष्ट्रपति काश्मीर पर इसलिए दावा करते हैं कि वह 'अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टिशन' है; 
वे अपनी सीमाओं का विस्तार चाहते हैं; इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर सियाचिन के 
बारे में कोई समझोत हो सके तो इतनी ऊंचाई पर दोनों देशों की सेनाएं पड़ी हैं, कौन सा उद्देश्य 
पूरा कर रही हैं? पाकिस्तान को समझना चाहिए। 

लेकिन पाकिस्तान के मित्रों को भी पाकिस्तान पर और दबाव डालना चाहिए। मैंने प्रारंभ में : 
उल्लेख किया है कि वे दबाव नहीं डाल रहे हैं। अब शायद वाशिंग्टन की नीति में कुछ परिवर्तन 
हो। आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, सीनेट ने और कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पाकिस्तान पर लागू 
होने चाहिए थे और जिन्हें लागू किया भी गया है, अणुशक्ति के बारे में, उसमें भारत को भी घसीट 
लिया, यह तो ठीक नहीं किया" 

एक माननीय सदस्य : रिजेक्ट हो गई है। 

श्री वाजपेयी : अस्वीकार कर दिया। यही मैं कह रहा हूं कि बाद में अच्छा किया गया, मगर 
वहां ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे तत्व हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पैरिटी बनाए रखना चाहते 
हैं। हम तो मित्रता चाहते हैं। 
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अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि पड़ोसी देशों के बारे में हम कुछ पर्यावरण को लेकर 
योजनाएं बना सकें। उदाहरण के लिए अगर नेपाल तैयार हो, हम अपने पांच सौ नौजवानों, 
लड़के-लड़कियों को साल-भर के लिए या दो साल के लिए नेपाल के क्षेत्र में पेड़ लगाने के लिए, 
वन लगाने के लिए अपनी तरफ से भेजने को तैयार हों, उनका खर्चा उठाएं। वहां पेड़ कट रहे 
हैं, नदियों में रेत आ रही है, मिट्टी आ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ आ रही है। अब 
हमरे संबंध सुधर गए हैं। नेपाल में लोकतंत्र है। क्या इस तरह का कोई ठोस कदम, मैं उदाहरण 
दे रहा हूं, उठाया जा सकता है? क्या सहयोग को साकार रूप दिया जा सकता है? केवल निराकार 
नहीं, निर्गुण नहीं, सगुण और साकार रूप। 

श्री इंद्रजीत : जैसे करनाली। 

श्री वाजपेयी : करनाली है, पंचेश्वर है। हम बिजली बना सकते हैं। उनका भी लाभ होगा 
और हम अपना भी लाभ करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए परस्पर मैत्री और विश्वास का जो 
वातावरण होना चाहिए, वह अभी तक नहीं था, अब हो गया है। हम इस संबंध में कोई ठोस कदम 
उठाएं, यह बहुत आवश्यक है। 


फिलिस्तीनी मारे-मारे फिर रहे हैं 


मंत्री महोदय ने पश्चिम एशिया का उल्लेख किया है। मैं मानता हूं इजराइल ने अरबों के 
जिस इलाके पर कब्जा किया है, वह इलाका इजराइल को खाली कर देना चाहिए। एक पृथक और 
स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना होनी चाहिए। फिलिस्तीनी मारे-मारे फिर रहे हैं। शरणार्थी बन 
गए हैं। पी.एल.ओ. के दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। और पश्चिम एशिया पर एक 
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की बात हो रही है। यह सम्मेलन शीघ्र से शीघ्र बुलाया जाए। रास्ता 
निकाला जाए, यह बहुत आवश्यक है। अगर पश्चिम एशिया की समस्याएं हल नहीं हुई तो फिर 
दुनियां खाड़ी के युद्ध जैसे किसी और युद्ध में फंस सकती है। 
जहां तक इजराइल का सवाल है, भारत ने इजराइल को मान्यता दी है। उससे केवल हमारा 
कूटनीतिक संबंध नहीं है। उसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। फिलहाल यह हो सकता 
है, हम उन्हें दिल्ली में एक काउंसिलेट जनरल खोलने की इजाजत दे दें। ऐसा करने के कारण 
हमारे अरब मित्र नाराज हों, इसका कोई औचित्य नहीं है। दुनिया में अनेक देश हैं जो दोनों तरफ 
मैत्री रख रहे हैं। इस प्रश्न को घरेलू मामलों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। 2 
अध्यक्ष महोदय, देश में विदेश नीति पर हमेशा एक आम सहमति रही है। रहनी भी चाहिए। 
राष्ट्र के हितों का संरक्षण और संवर्धन, यह विदेश नीति का लक्ष्य होता है। सरकार बदलने से 
परसेप्शन बदल सकता है, थोड़ा सा एम्फैसिस बदल सकता है, मगर राष्ट्रीय हितों के बारे में 
बुनियादी आकलन नहीं बदल सकता। इसलिए आवश्यक है कि सरकार लगातार विचार करती रहे। 
सरकार अपने यहां भी नीतियों के निर्धारण के लिए, नीतियों को तैयार करने की दिशा में कोई 
ठोस कदम उठाए। मैं नहीं जानता, जो प्लानिंग कमेटी थी, उसका क्या हुआ? कौन सलाह दे रहा 
है? हमारे विदेश मंत्रालय में अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन विशेषज्ञों के साथ, बुद्धिजीवियो के 
साथ, शोध-संस्थाओं के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ और विरोधी दलों के साथ भी उनका 
इंटररैक्शन होना चाहिए। जो कंसलटेटिव कमेटी बनी है, माफ कीजिए, वह यह काम नहीं कर 
सकती। इसके लिए तो आपको एक अलग मंच बनाना पड़ेगा। लगातार विचार-विनियम का 
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सिलसिला चलता रहना चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, दुनिया की बदलती हुई स्थिति में भारत अपनी भूमिका का सार्थकता से 
निर्वाह कर सके, यह बहुत आवश्यक है। यह ठीक है कि हम आंतरिक संकट में फसे हैं। यह 
ठीक है कि हम कर्जा मांग रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने एक सच्चाई का उल्लेख किया, जब उन्होंने 
कहा कि कर्जा मांगनेवाले देश विदेश नीति में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहां 
उनसे मतभेद है। जब हम स्वतंत्र हुए, तो हमारे पास कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं थी। हमारे पास 
बहुत बड़ी सेना भी नहीं थी। हमारे पास एक नैतिक बल था, एक विदेश नीति की कल्पना थी। 
न्याय पर आधारित, समता पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित एक नए विश्‍व के निर्माण का 
सपना था और उसके अनुरूप एक नीति, और उस नीति के बल पर भारत आगे बढ़ा और भारत 
का सम्मान बढ़ा। 

नेम' ने हमें काफी नाम दिया। काम कितना हुआ, यह बात अलग है। इस समय देश को 
एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है और उसमें हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे कूटनीतिज्ञ 
अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाएं-यह मैं चाहता हूं। | F 

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए काफी समय दिया। आभारी हूं। धन्यवाद। 
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महाशक्तियो में समझोता शुभ संकेत 


ह महोदय, आज जब मैं विदेश मंत्रालय के कार्य-कारण पर चर्चा आरंभ करने के 
लिए खड़ा हूं तो मुझे १९६२ और १९६७ का समय याद आ रहा है। उन दिनों में इसी सदन 
का सदस्य था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री विदेश मंत्री भी थे, सदन में नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय 
परिस्थिति के बारे में चर्चा होती थी। चर्चा का प्रस्ताव स्वयं पंडित जी को तरफ से आया करता 
था। अब तो वह परंपरा टूट गई लगती है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और उसमें भारत सरकार की 
नीति, यह ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय हित चाहे हम उधर 
बैठे हों या इधर बैठे हों, हमें आपस में जोड़ देते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित क्या 
है, इसकी परिकल्पना में थोड़ा-बहुत मतभेद हो सकता है लेकिन हित जब हमें जोडते हैं तो वे 
विदेश नीति को एक स्थायित्व प्रदान करते हैं। ऐसा स्थायित्व जिसमें जडता नहीं होती, गतिशीलता 
होती है। जिसमें निरंतरता होती है, लेकिन दिशाहीनता नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि बिदेश नीति 
पर चर्चा के अवसर बहुत कम हो गए हैं। केवल सदन में ही चर्चा पर्याप्त नहीं है। यह ऐसा विषय 
है कि सदन के बाहर भी इस पर लगातार विचार-विनियम होना चाहिए। 

इसलिए मैंने विदेश मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव जी से अनुरोध किया था कि विदेश मंत्रालय 
से जुड़ी हुई सलाहकार समिति की बैठक भारत और नेपाल के संबंधों में जो संकट पेदा हो गया 
है--उस पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाए। मैं चाहता था कि वह बैठक .सदन में मंत्रालय को 
मांगें आने से पहले और इस सदन में मंत्रालय के कार्य-कारण पर चर्चा होने से पहले हो। लेकिन 
मुझे खेद है कि पी.वी. नरसिंह राब जी ने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुझे जवाब 
दे दिया कि मंत्रालय के बारे में चचां होने जा रही है। सदन में तो चर्चा होगी, लेकिन नेपाल और 
भारत के संबंध अचानक इस तरह क्यों बिगड़ गए? इसके बारे मे अनौपचारिक चर्चा जरूरी है। 
मुझे नेपाल का पक्ष बताने की कोशिश कौ गई है। उनकी जो नई दिल्ली में राजदूत महोदया हैं 
वह लोगों से मिल रही हैं। सबको बता रही हैं, लेकिन मुझे अपनी सरकार का पूरा पक्ष मालूम 


नहीं है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। 
हमें समस्याओं की पृष्ठभूमि चाहिए, हमें विदेश नीति के बारे में लगातार संपर्क में रहने की, 


SIRS य कट 
* अतरराष्ट्रीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति पर राज्यसभा में २७ अप्रैल, १९८९ को भाषण। 
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एक-दूसरे के संपर्क में रहने की- आवश्यकता है। श्री नटवर सिंह जी ने ठीक कहा। मैं उनके 
भाषण को पढ़ रहा था-कि देश में आम तौर पर; मोटे तौर पर विदेश नीति के बारे में एक 
राष्ट्रीय सहमति रही है। यह ठीक है कि कुछ लोग चाहते थे कि हम इस गुट से मिल जाएं, कछ 
लोग चाहते थे कि हम उस गुट से मिल जाएं, लेकिन भारत का बहुमत; भारत में चिंतन कौ 
मुख्यधारा, इसमें विरोधी दल भी शामिल थे, इस नीति से सहमत थे कि हम किसी सैनिक गुट में 
नहीं मिलेंगे और हर्मे हर प्रश्‍न का स्वतंत्र रूप से चिंतन करके फेसला करना हे। आज तो उस 
नीति की एक तरह से विजय हो गई है। प 

गुटनिरपेक्षता का अर्थ था संसार को विभिन्नता को स्वीकार करना; विभिन्न सामाजिक, 
आर्थिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए उनके सहअस्तित्व की कल्पना करना। 

आज अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं वे बड़े सुखद हैं। बड़े आश्चर्यजनक और 
बड़े नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। कभी-कभी तो बदली हुई दुनिया पहचान में नहीं आती, लेकिन दुनिया 
बदली है। दो महाशक्तियो में समझौता हो गया, पहली बार ऐसा समझोता हो गया, जिसमें एक विशेष 
तरह के अणु अस्त्रों का नियंत्रण करने को नहीं, घटाने की बात की गई है; और शस्त्र घटाए जा 
रहे हैं। इसके लिए निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। रूस के प्रतिनिधि अमेरिका में जाकर देख रहे 
हैं कि इंटर-कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिसमेंटल कर दी गई हैं या नहीं और अमेरिकावाले 
रूस में जाकर देख रहे हैं। कुछ समय पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 

सोवियत संघ ने एकतरफा अपनी सेना में कटौती की घोषणा की हे और कटौती पर वह 
अमल कर रहा है। आई.एन:एफ. का समझोता एक ऐतिहासिक समझौता है। और सचमुच में 
विचित्र बात यह है कि उस समझौते पर दस्तखत किए प्रेजीडेंट रीगन ने, जो यह कहते हैं कि 
“सोवियत संघ इज इन इविल इपाय' और उस समझौते पर दस्तखत किए सोवियत संघ के नेता 
ने जो सोवियत संघ सोचता था कि हमें सारी दुनिया को लाल रंग में रंगना है! 

जिस तरह से श्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति की परिकल्पना करके उस शीत 
युद्ध में विश्व में बड़े साहस और दूरदर्शिता का काम किया था, राष्ट्रपति गोर्बाचोब भी बड़ी हिम्मत 
का काम कर रहे हैं। इस समझौते का दुनिया में और भी परिणाम हुआ है। क्षेत्रीय विवाद हल 
हुए हैं। ईरान और इराक की लड़ाई बंद हो गई। खाड़ी में बड़ी शांति है। अफगानिस्तान से सोवियत 
सेना चली गई। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। अब मैं सारे इतिहास में 
जाना नहीं चाहता। उन दिनों में न्यूयार्क में था। सैनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता भी नहीं थी, 
लेकिन उस समय सोवियत संघ ने एक फैसला किया और बाद में उन्हें लगा कि यह गलती हो 
गई। अब क्यूबा की सेनाएं अंगोला से जा रही हैं। कंपूचिया से वियतनाम की सेनाएं हट जाएं, 
इस संबंध में सार्थक बातचीत हो रही है। पी.एल.ओ. ने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार कर 
लिया है। अमेरिका ने पी.एल.ओ. के साथ बातचीत शुरू कर दी है। यह ठीक है कि इजरायल 
अड्डा हुआ है। उसके रवैये में परिवर्तन होना चाहिए। इजरायल आरबों के जिस भूभाग पर अधिकार 
करके बैठा हे, उसका कोई औचित्य नहीं है। उससे इजराइल को जाना पडेगा। अगर पश्चिम एशिया 
के सवाल पर कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो, जिसके लिए भारत जोर दे रहा है; तो इस संबंध में 
रास्ता निकल सकता है। संसार में नए समीकरण उत्पन्न हो रहे हैं, पुराने भेदभाव भुलाए जा रहे 
हैं, नए स्नेहसूत्र जोड़े जा रहे हैं। 

इन बदलते हुए समीकरणों में हमारी विदेश नीति भी और हमारी कूटनीति भी बड़ी गत्यात्मक 
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चाहिए। कभी-कभी लगता हे कि हमारी कूटनीति इस चुनौती का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा 
रही है। अफगानिस्तान से जब रूस की सेनाएं चली जाएंगी, तब क्या होगा, क्या इसे गहराई से सोचा 
गया था? मैं मानता हूं अमेरिका, जो जेनेवा समझौता हुआ था उसका ईमानदारी से पालन नहीं 
कर रहा है। जिस तरह से मुजाहिदों को मदद दी जा रही है वह तो अफगानिस्तान में शांति लाने 
का, अफगानिस्तान को एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में निखारने का तरीका नहीं है। मगर कोई कुछ 
कर नहीं पा रहा है। हम भी असहाय बने हैं, सिवाय इसके कि सिक्यूरिटी काउंसिल में हम अपनी 
बात जोर से कह दें, हमारी भूमिका क्या है? शायद हमने सोचा होगा कि सोवियत संघ इतनी जल्दी 
नहीं जाएगा। 

श्री नटवर सिंह जी अफगानिस्तान के पुराने शाह से मिलते रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 
कि हम इस समय अफगानिस्तान में कोई ऐसी सार्थक भूमिका निभा पा रहे हैं। ठीक है, हम 
अफगानिस्तान कौ सरकार को समर्थन दें, मगर हम यह भी मांग कर रहे हैं कि वह सरकार 
ब्रॉड-बेस्ड होनी चाहिए, तो ब्रॉड-बेस्ड सरकार में जो और तत्व शामिल होंगे, जो और गुट शामिल 
होंगे, क्या उनसे हमारे कोई संपक हैं? वे भारत विरोधी नहीं हैं मगर हम उन्हें अपना विरोधी गिन 
रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसी तरह से कल सोवियत संघ और चीन के संबंध सुधर सकते हैं। 
सुधरने चाहिए। हमारे लिए एक नई परिस्थिति पैदा होती है। आज सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 
सामने एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है। जब तक शीत युद्ध था महाशक्तियों में आपस में होड़ 
थी, विरोध था, हमें लगता था कि हमारे पास एक मिशन है। अब तो लगता है कि जैसे करने 
के लिए कुछ काम ही नहीं है। मैं हाल में यूनाइटेड, नेशंस में था। जनरल असेंबली की बैठक 
में मैं देख रहा था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई भूमिका को तलाश कर रहे थे। अब भारत को पहल 
करनी है कि गुटनिरपेक्षता को एक नई रेलेवेंस, एक नई प्रासंगिकता दे। गुटनिरपेक्षता कोई मंत्र नहीं 
है, एक ढांचा है, एक दिशा-निर्देश है। 


शांति आई तकाजे भूले 


दक्षिण-दक्षिण में जितना सहयोग होना चाहिए, उतना सहयोग नहीं है। एक नई अंतरराष्ट्रीय 
“व्यवस्था के लिए जितना प्रयत्न होना चाहिए, उतना प्रयत्न नहीं है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि 
जो शांति के तकाजे हैं, शांति की बात करनेवाले, जब शांति सचमुच में आ जाती है तो उन 
तकाजों को पूरा करते हुए नहीं दिखाई देते। 

मुझे याद है, सोवियत संघ के नेता आए थे, १९८६ की बात है। उन्होंने भाषण दिया। उनको 
यह कहना पड़ा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सोवियत संघ भारत का साथ छोड़ देगा, 
यह अफवाह गलत है, हमारी और आपको मित्रता कुछ स्थायी आदर्शों के आधार पर कायम हुई 
है। सोवियत संघ के कुछ क्षेत्रों में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति बदल रही है, हमारा क्या 
होगा? अब सोवियत रूस अगर चीन का मित्र हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? पहले से हम इस 
बात पर जोर देते रहे हैं और इसमें सच्चाई है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमें भी 
नए समीकरण खोजने हैं। इस बदलती हुई दुनिया में अपनी कूटनीति को ऐसी गत्यात्मकता देनी 
होगी कि ये जो बदलते हुए समीकरण हैं, ये हमारे लिए अवसर भी बन जाएं और चुनौती के रूप 
में हम इनका उपयोग करके जैसा विश्व बनाना चाहते हैं और जिस तरह के भारत के राष्ट्रीय 
उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, उनको पूरा कर सकें। उपाध्यक्ष जी, आखिर में तो विदेश नीति 
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का लक्ष्य राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, सीमाओं को अक्षुण्ण रखना है और देश के विकास 
के लिए जो रास्ता हमने चुना है, उस रास्ते पर अबाध बढ़ने कौ परिस्थिति पैदा करना है। इन 
उद्देश्यों में कोई मतभेद नहीं हो सकता। 

प्रधानमंत्री जी चीन गए थे, पाकिस्तान गए थे। ये देश हमारे पड़ोसी हैं। चीन के साथ हमारे 
संबंधों का एक बड़ा कटु अध्याय है। मैं स्वयं १९७९ में चीन गया था, बातचीत अच्छी हुई, मगर 
उन्होंने उसी बीच वियतनाम पर हमला करके सारी यात्रा पर पानी फेर दिया। इस बार इस तरह 
की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, मुझे संतोष है। लेकिन किसी विदेश-यात्रा की सफलता की कसोटी 
यह नहीं हो सकती कि किस नेता का हाथ किस नेता के हाथ में कितने मिनिट रहा। जहां हाथ 
ही नहीं मिलाया गया, आदाब अर्ज दिया गया, क्या हम मान लें कि वहां बातचीत, यात्रा बिल्कुल 
विफल हो गई। संबंधों की सार्थकता की यह भी कसौटी नहीं है कि दो देशों के प्रधान, राष्ट्राध्यक्ष, 
प्रधानमंत्री एक-दूसरे को प्रथम नाम से संबोधित करते हैं। अगर मैं पी.बी. नरसिंह राव जी की 
जगह कहूं-नरसिंह राव : आप केसे हैं? और फिर नरसिंह राव जी कहें--अटल, मैं ठीक हूं। आप 
कैसे हैं? 

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (उत्तर प्रंदेश) : वह उचित उपचार नहीं कर रहे हैं। 

श्री विद्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपचार अटल होना चाहिए। 


तिब्बत और नेहरू जी की भूल 


श्री वाजपेयी : यह पर्याप्त नहीं है, इसका लाभ है एक सीमा तक! मगर देश के हितों में . 
अगर टकराव होता है और स्वभाव में सामंजस्य नहीं बैठाया जा सकता तो संबंध बिगड़े हैं। 
प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के संबंध में अभी तक एक प्रश्‍न अनुत्तरित है। मैंने उस दिन सलाहकार 
समिति में भी यह प्रश्‍न उठाया था कि जब प्रधानमंत्री चीन गए और चीन के नेताओं ने तिब्बत 
का सवाल उठा दिया तो उन्होंने तिब्बत के बारे में हमें कुछ कहने का मौका दे दिया था। मैं नेहरू 
जी का प्रशंसक हूं, मगर तिब्बत को चीन का अंग मानकर नेहरू जी ने हिमालय जैसी भूल की 
थी। यह भूल किस कारण हुई, इसमें मैं विस्तार से जाना नहीं चाहता। तिब्बत को चीन का 
'आटोनोमस रीजन' माना गया था। आज कहां है-आटोनोमी? मानवाधिकारों का उल्लंघनं हो रहा 
है, मार्शल-लाँ घोषित कर दिया गया, बड़े पैमाने पर दमन है, आतंक है। अब जब चीन के नेताओं 
ने स्वयं तिब्बत का मामला उठाकर हमें मौका दे दिया था कि हम तिब्बत में मानवाधिकारों के 
उल्लंघन का सवाल उठाएं, उस तरफ चीनी नेताओं का ध्यान खींचें और मित्रता के वातावरण में 
यह चर्चा करें, हमने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। श्री दलाई लामा के दृष्टिकोण में परिवर्तन 
हुआ है, उस परिवर्तन का पीकिंग में स्वागत होना चाहिए। लेकिन तिब्बती अपनी पहचान के लिए, 
अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। चीन में कल्चरल रिवोल्यूशन के दिनों में जो गल्तियां हुई 
थी, घरेलू मामलों में जो भूलें हुई थीं, उनको सुधारने का प्रयत्न. हो रहा है। चीन को चाहिए कि 
विदेशी मामलों में जो गलतियां की थीं, उनमें सुधार करें। इस ओर हमें उन्हं प्रवृत्त करना चाहिए। 
लेकिन अगर हम तिब्बत के बारे में मौन धारण करके बैठे रहे तो न हम तिब्बत के साथ न्याय 
करेंगे और न अपने साथ न्याय करेंगे। 

महोदय, मानवाधिकारों का सवाल एक देश तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र आ 
गया, हम काफो खुश हैं। हमारे संबंधों में और सुधार हो आनंद की बात है, लेकिन संबंधों में सुधार 
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हुआ या नहीं-मेरी दृष्टि में इसकी एक ही कसौटी है कि क्या पाकिस्तान ने भारत के घरेलू 
मामलों में जिनमें पंजाब और जम्मू-काश्मीर शामिल हैं, हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है? यह बात 
मेरी समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान का पंजाब में हस्तक्षेप जारी है, मगर कम हो रहा है। क्या 
मतलब है इसका? फिर कहा जाता है कि बेगम बेनजीर तो कम करना चाहती हैं मगर और तत्व 
उन्हें कम नहीं करने देते। तो हम पाकिस्तान की सरकार से संबंध रखेंगे या और तत्वों की खोज 
करते फिरेंगे? और फिर जम्मू-काश्मीर में तो नई घुसपैठ शुरू हुई है। पंजाब में पाकिस्तान की 
आतंकवादियों को मदद जारी है। जम्मू-काश्मीर में जारी गतिविधियों के बारे में, आपको याद है 
प्रश्‍नकाल में आज एक सवाल पर कितना हंगामा मचा था। यह बात पाकिस्तान के सामने दूढ़ता 
से रखने की जरूरत है। 


भारत-नेपाल : प्रगाढ़ संबंधों की मिसाल 


सभापति जी, अब में नेपाल पर आना चाहता हूं। नेपाल हमारा पड़ोसी है। विदेश मंत्री ने 
ठीक कहा कि हमारे उनके संबंध यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। दुनिया के कोई देश इतने निकट नहीं 
हो सकते जितने भारत और नेपाल हैं। इतिहास ने, भूगोल ने, परंपरा ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों 
ने हमें बांधा है। १७०० किलोमीटर की सीमा खुली है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न वीसा कौ 
जरूरत है। भारतीय वहां काम करते हैं, लाखों नेपाली यहां काम करते हैं। गोरखा हमारी सेना से 
संबद्ध रहे हैं, अभी भी जुड़े हैं। अब अचानक यह क्या हो गया? मेरे पास एक चिट्ठी आई है 
काठमांडु से। यह १० अप्रैल की लिखी हुई है। चिट्ठी आडवाणी ज़ी को संबोधित की गई है। मुझे 
भी उन्होंने इस आशय की चिट्टी लिखी है। मैं एक अंश उद्धृत कर रहा हूं : 

«२३ मार्च को व्यापार एवं पारगमन संधि के समाप्त होने के बाद नेपाल आवश्यक सामग्रियों 
की भारी कमी का सामना कर रहा है। नेपाल महसूस करता है कि भारत ने उसके खिलाफ 
आर्थिक नाकेबंदी की है। राजशाही में लोगों को नमक, किरोसिन, चीनी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, 
दवाइयां और अन्य चीजें नहीं मिल रहीं। राशनिंग लागू की गई है और जो भी उपलब्ध है, वह 
कस्बे की पंचायत के हर वार्ड में लंबी लाइनों में खड़े लोगों में वितरित किया जा रहा है।” 

यह वहां रहनेवाले एक भारतीय का पत्र है। अब भारत सरकार का यह कहना ठीक है कि 
नेपाल तय कर ले और जब हम नेपाल की बात कहते हैं तो नेपाल 'की सरकार से हमारा मतलब 
होता है, नेपाल की सरकार तय कर ले कि वह भारत के साथ कैसे संबंध चाहती है। कठिनाई 
यह हो रही है कि इसमें नेपाल की जनता पीड़ित हो रही है।. हमारे यहां तो सरकारी कामों के 
लिए जनता को भागीदार होना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर सरकार अच्छी नहीं है तो चूंकि 
लोगों ने चुनी है, उन्हें भुगतना है। मगर नेपाल में हम यह नहीं कह सकते। वहां राजतंत्र है। शासन 
में नेपाली जनता की आवाज नहीं है। वह पूछ रही है, वह अपने शासकों से पूछेगी, वह हम से 
भी पूछती है कि यह क्या. हुआ? यह नौबत क्यों आई? कहा जाता है कि १९८७ से ही नेपाल 
ने भारत के साथ भेदभाव शुरू कर दिया था। उन्होंने भारतीयों को विदेशी माना जाए, इस तरह 
का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जो तीसरे देशों की कपनियां भारतीय को रखती हैं, उनमें 
भी भारतीयों को रखने पर आपत्ति की जा रही थी। फिर कहा जा रहा है कि १९८८ में कुछ और 
हुआ। फिर यह मामला इतने साल तक लटकने क्यों दिया गया? २३ मार्च को व्यापार और 
पारगमन संधियां खत्म हो गईं। उसके बाद मैं श्री नरसिंह राव का वक्तव्य देख रहा था कि एक 
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पैकेज तैयार करने में पांच महीने लगे। 
में नहीं जानता किसकी गलती है। हो सकता है नेपाल की गलती हो। फिर पैकेज के 

नेपाल के मंत्री जो वादा करके गए थे, उस पर अमल नहीं हुआ। बात ओर बिगड़ गई। मुझे लगता 
है कहीं न कहीं इसमें कुछ कमी रह गई है। पूरे तथ्य मेरे सामने नहीं हैं। हां, एक बात मैं जानता 
हूं कि नेपाल से सफलता की कूटनीति के निर्वाह का एक ही तरीका है कि नेपाल के नरेश के 
साथ संबंध होना चाहिए। वे सर्वेसर्वा हैं। नेपाल नरेश के महल में हमेशा ऐसा तत्व रहा है, जो 
भारत विरोधी रहा है, जो भारत और नेपाल के बीच में किसी तीसरे देश को लाकर खड़ा कर 
देता है। इस समय जो संकट है उसमें भी तीसरे देश की छाया है। हमारी गलती यह हुई, पहले 
हम काठमांडु में राजदूत भेजते थे तो कोई ऊंचा राजनीतिक नेता होता था, कोई सम्मान प्राप्त 
अधिकारी होता था जो नेपाल नरेश के साथ सीधा संबंध स्थापित करने में सफल होता था। इस 
बार ऐसा नहीं हुआ। जो इस समय राजदूत हैं वे मेरे साथ काम कर चुके हैं, वे एक योग्य 
अधिकारी हैं। मगर, महल के तकाजे अलग हैं, दरबार की मांग अलग है और अगर राजा का 
दरबार हे तो उसको स्थिति भिन्न है। अब तो लोकतंत्र में भी दरबार लगने लगे। वहां तक किसकी 
पहुंच है, यह देखना होता है। नेपाल में यह नहीं हुआ। 


नेपाल और १९५० की संधि 


यह ठीक है कि १९५० की संधि हमारे जो परंपरागत संबंध थे, उनको कानूनी जामा पहनाने 
का एक तरीका था, संबंध तो पुराने थे। मुझे नेपाल की राजदूत महोदया मिली थीं, वे कह रही 
थीं कि हम तो १९५० की संधि का पालन करना चाहते हैं, हम तो १९५० की संधि से बंधे हुए 
हैं, हमने तो कहा ही नहीं कि हम १९५० की संधि पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। यह ठीक है 
कि नेपाल को तय करना होता है कि वे हमारे साथ विशेष संबंध चाहते हैं या 'मोस्ट फेवर्ड नेशन 
टीट्रमेंट' चाहते हैं। मैं श्री नरसिंह राव का वक्तव्य देख रहा था कि कानूनी स्थिति यह है कि हमने 
उन अंतरराष्ट्रीय समझौतों का रैटिफाई नहीं किया है, जिनके अंतर्गत एक 'लैंडलॉक्ड' कंट्री होने 
के नाते नेपाल लाभ उठा सके। 

नेपाल गैट में नहीं है। भारत ने इंटरनेशनल कर्न्वेशन ऑन ट्रांजिट ट्रेड ऑफ लैंडलॉक्ड 
कंट्रीज को पुष्ट नहीं किया है। भारत ने यू एन. कन्वेंशन ऑन दि लॉ ऑफ सी को भी पुष्ट नहीं 
किया है। इसलिए भारत का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। लेकिन यह मामला इतना कानूनी नहीं 
है, इतना संकीर्ण नहीं है। इसमें हमारा दायित्व है। नेपाल की जनता के प्रति हमारा दायित्व है और 
उस दायित्व का हमें पालन करना चाहिए। यह गतिरोध जल्दी से जल्दी हल हो, इस बात की 
आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, नेपाल को दो-टूक फैसला करना पडेगा' कि वह क्या चाहता है। 
अगर वह हमारे साथ विशेष संबंध नहीं रखना चाहता तो सामान्य संबंधों के लिए उसको तैयार 
होना पडेगा। लेकिन हमारी कूटनीति यहां कसौटी पर कसी जा रही है, और उसकी सफलता 
व्यवहार से देखी जाएगी। अब दुनिया में प्रचार हो रहा है-कि हिंदुस्तान ने नेपाल का इकॉनामिक 
ब्लाकेड कर दिया है। उन्हें तथ्यों का ज्ञान नहीं है। तथ्य यह है कि भारत इकॉनामिक करना चाहे 
तो भी कर नहीं सकता, क्‍योंकि हमारी और उनकी सीमा खुली हुई है। धड़ाधड़ तस्करी हो रही 
है, व्यापारी लाभ उठा रहे हैं और महंगाई बढ़ गई है, लोग दुखी हैं। लोगों को विचार करके कोई 
रास्ता निकालने की आवश्यकता है। 
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उपसभाध्यक्ष श्री जगेश देसाई : वाजपेयी जी, आप और कितना समय लेंगे? 

श्री वाजपेयी : दो-तीन मुद्दे छोटे-छोटे और हैं। 

महोदय, पश्चिमी जर्मनी के साथ हमारे संबंध बड़े मैत्रीपूर्ण रहे हे, हमारा उनका आर्थिक क्षेत्र 
में सहयोग है, सांस्कृतिक आदान-प्रदान है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो पश्चिमी जर्मनी 
के बारे में प्रश्‍न खड़े कर देती हैं। पहले तो पनडुब्बी का मामला आया था। उपसभाध्यक्ष महोदय, 
आपको याद होगा। यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी इसकी जांच कर रही है कि पश्चिमी जर्मनी 
पनडुब्बियो का ब्लू प्रिंट-जिसके आधार पर हमने पनडुब्बियां खरीदी हैं-दक्षिण अफ्रीका को कैसे 
दे दिया? दक्षिण अफ्रोका को कोई देश ऐसी सामग्री दे नहीं सकता। पश्चिमी जर्मनी ने उसका 
उल्लंघन किया और परोक्ष रूप से हम भी उसकी चपेट में आ गए। 

लीबिया में कैमिकल्स की फैक्टरी बनाने का सवाल आया, कैमिकल गैस की फॅक्टरी बनाने 
का सवाल आया तो पश्चिमी जर्मनी का नाम आया। अब जो खबर आई है, वाल स्ट्रीट जर्नल 
की खबर है, उसमें कहा गया है : 

“पश्चिम जर्मनी की कंपनियों ने पाकिस्तान को परमाणु बम संबंधी सामग्री, जिरकानियम 
सामग्री की आपूर्ति करना स्वीकार किया है और उजागर किया है कि उनका एक अनभिज्ञ स्रोत्र 
भारत था।” 

आज भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने मान लिया है कि इस तरह का पदार्थ गया था : 

“आज यहां आधिकारिक तौर पर बताया गया कि हैदराबाद के परमाणु ईंधन संयंत्र ने 
१९८३-८४ में पश्‍चिम जर्मनी की एक कंपनी को थोड़ी मात्रा में जिंक अलाय ट्यूव्स भेजा था। 
पश्चिम जर्मनी की फर्म ने कहा था कि उन्हें कुछ परीक्षणों के लिए ट्यूव्स की आवश्यकता है 
और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इसे न तो पुनः निर्यात किया जाएगा न दोबारा बेचा 
जाएगा।” 

मगर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। यह गंभीर मामला है। पश्चिमी जर्मनी से बड़ी दृढता 
के साथ और उच्च स्तर पर इस बात को उठाने की आवश्यकता है। दो देशों के बीच आदान-प्रदान 
तो होंगे, लेकिन अगर वह हमारे पड़ोस में और हमारी सुरक्षा के लिए संकट पेदा करनेवाले सामान 
दे रहे हैं तो उनके साथ अपने संबंधों पर हमें फिर से विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 


श्रीलंका से सेना वापस बुलाएं 
250 5 ७ नशा 4. 


श्रीलंका में चुनाव हो गए है. राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, संसद का गठन हुआ हे, नार्थ ईस्ट 
काउंसिल का निर्माण हो गया है। अब भारत की सेना को ज्यादा देर रखने का कोई औचित्य नहीं 
है, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कितना भी निकटस्थ पडोसी हो, कोई कितना भी गहरा मित्र हो, 
अगर उसके यहां सेना भेजने की आवश्यकता पड्ती है तो सेना जल्दी से जल्दी वापस आए, इस 
बात का प्रबंध करना आवश्यक है। अगर कोई विदेशी सेना किसी देश में रहती है तो जन-भावना 
उस देश के खिलाफ बढ़ती है। महाशक्तियों को भी इस बात का अनुभव हो गया है, मगर बडी 
कीमत अदा करने के बाद। अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया था, अमेरिका को बेइज्जत 
होकर जाना पड़ा। हमने हस्तक्षेप नहीं किया, यह ठीक है, हम उनके निमंत्रण पर गए थे। 

हमारे जवानों ने अपना बलिदान देकर उनको सहायता करने की कोशिश को है, लेकिन अगर 
श्रीलंका के लोग शांति से रहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमारी सेना वहां हमेशा के लिए शांति 
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कायम नर्ही कर सकती। हमारी जो भूमिका थी, उसको हमने अदा किया। वैसे भी अब जवान 
पुलिस का काम कर रहे हैं। उसके लिए फौज की आवश्यकता नहीं है। 

बंगला देश में जब से इस्लामिक राज्य की घोषणा हुई है, वहां अल्पसंख्यकों में बेचैनी है। 
घुसपैठ के नाम पर पहले से वहां से लोग आ रहे थे, अब बड़ी संख्या में हिंदू आ रहे हैं। इसके 
परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 


सार्क का गठन सही कदम 


सार्क का गठन एक सही दिशा में गठन था। यह भूखंड जुड़ा हुआ है। इसको प्रकृति ने जोड़ा 
है। इसे इतिहास ने जोड़ा है। इसे पर्यावरण जोड़ रहा है। आर्थिक आवश्यकताएं जोड़ रही हैं। 
लेकिन अगर द्विपक्षीय संबंधों में कड़वाहट आ जाती है तो बहुपक्षीय सहयोग में भी बाधाएं उत्पन्न 
होती हैं। बंगला देश को यह बताना आवश्यक है कि आप अपना बोझा हमारे सिर पर नहीं डाल 
सकते। आप अपनी समस्याओं से जूझिए। आप अपने यहां ऐसी परिस्थिति पैदा करिए जिसमें सभी 
लोग सम्मान के साथ रह सकें। भारत ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं। बांग्ला देश में ऐसी 
परिस्थितियां नहीं हैं। 

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं॥'(व्यबधान) मेरे मित्र 
वर्मा जी याद दिला रहे हैं कि मेरे भाषण के प्रवाह में नामीबिया छूट गया। 

उपसभाध्यक्ष श्री जगेश देसाई : ज्यादा मत दोहराइए। 

श्री वाजपेयी : अब पकड़ में आ गया, अब तो मैं छोड़ नहीं सकता। 

नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए सारी दुनिया झगड़ती रही है। सारे देश इस संबंध में आवाज 
उठाते रहे हैं। हम आशा करते हैं कि नामीबिया स्वाधीनता की दिशा में बढ़ेगा। 

एक बात मैं कहकर खत्म करूंगा। भारत एक महान देश है। हमारी एक स्थिति है, उस 
स्थिति के अनुरूप हमारा दायित्व है और उस स्थिति के अनुरूप हमारी प्रतिष्ठा भी है। उसी स्थिति 
के अनुरूप हमने अपनी विदेश नीति का संचालन भी किया है। विदेश नीति के मामले में एक 
तो कांसेप्ट है और एक कांडक्ट है। कांडक्ट में कहीं-कहीं गड़बड़ी हुई है। बेसिक कान्सेप्ट ठीक 
है और हमारी जो विदेश सेवा है, इसलिए नहीं कि मैं विदेश सेवा से संबद्ध रहा था, वह एक योग्य 
कूटनीतिक सेवा है। लेकिन इन्हें नई दिल्ली से सही दिशा-निर्देश होना चाहिए। नई दिल्ली में 
कभी-कभी मेरी समझ में नहीं आता कि विदेश नीति कहां बनती है ? कौन इसका निर्धारण करता 
है? फैसले कहां किए जाते हें? यह देर क्यों हो जाती है ? कभी-कभी उसमें अपरिपक्वता क्‍यों 
दिखाई देती है? 

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : विदेश नीति में भी विदेशी हाथ है। 

श्री वाजपेयी : विदेश नीति का मामला ऐसा है जो सारे राष्ट्र को, सभी दलों को राष्ट्रीय हितों 
के साथ जोड़ देता है। हम सब मिलकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, इस बात की आवश्यकता 
है। वैसे चुनाव के साल में यह काम है तो बहुत कठिन, लेकिन इस कठिन काम को हमें करके 
दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। 
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गुटनिरपेक्ष आंदोलन संकट में 


ग. मैं उन सभी सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है। कुल मिलाकर 
बहस स्तरीय रही और यह हमारी विदेश नीति को नियंत्रित करनेवाले बुनियादी सिद्धांतों पर 
राष्ट्रीय सर्वानुमति को दर्शाती है। 

महोदय, जब मैं बहस का जवाब देने खड़ा हुआ हूं, तो मेरी स्मृति. मुझे अतीत में १९५७ में 
ले जाती है, जब मैं पहली बार लोकसभा के लिए चुना गया था। अपने पहले ही भाषण में मैंने 
जोर दिया था कि नव स्वतंत्र देश के रूप में भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनानी चाहिए 
क्योंकि हमें अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए शांति की जरूरत है; सामाजिक, आर्थिक 
परिवर्तन के लिए शांति की जरूरत है और यदि हम बहुस्तरीय सैनिक गुटों में शामिल होते हैं तो 
शांति में मदद नहीं मिलेगी। 

महोदय, मेरे दोस्त डॉ. रफीक जकारिया ने कहा कि जब मैं विपक्ष में था तो में गुटनिरपेक्षता 
कौ नीति के पक्ष में था लेकिन जबसे मैं मंत्री बना हूं, वह नीति छोड़ दी गई है। 

महोदय, यदि ऐसा प्रभाव पैदा हुआ है तो मुझे दुख है। डॉ. जकारिया विपक्ष में हैं। आलोचना 
करना उनका कर्त्तव्य है। लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। पिछले दो सालों के दौरान, 
गुटनिरपेक्षता की नीति से हटने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।'(व्यवधान) 

महोदय, क्या मैं सदन से अनुरोध कर सकता हूं कि वह शोर-शराबे और घरेलू राजनीति की 
बहस से थोड़ा ऊपर उठे और विदेश नीति के सवाल को पार्टी से ऊपर उठकर देखे। 

महोदय, चुनाव मुख्यतः घरेलू मसलों पर लड़े गए थें। जनता पार्टी ने कहा था कि यदि वह 
चुनी गई तो वह सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएगी। अब 'सच्ची' विशेषण का मजाक उड़ाने 
की कोशिश की गई है। 

श्री. चरणजीत चानना : ज्यादा सच्ची।' ी 

डॉ. रफीक जकारिया : आपका मतलब है कि हमारी सच्ची' नहीं थी; यही सच है। 


श्री वाजपेयी : मेरा कोई निहितार्थ नहीं है। 


mie ET 
# अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर वाद-विवाद के बाद राज्यसभा में १६ मई, १९७९ को 
विदेश मंत्री के रूप में प्रत्युत्तर! 
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डॉ. रफीक जकारिया : क्‍यों? / 

श्री वाजपेयी : यदि आपको यह अपराधबोध है कि आपकी नीति दूषित थी तो में कुछ नहीं 
कर सकता। 

डॉ. रफीक जकारिया : आपने सच्चे' शब्द का इस्तेमाल किया है। 

श्री वाजपेयी : क्योंकि सच्चे को न सिर्फ राष्ट्रीय संदर्भ, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भी 
इस्तेमाल किया जाता है। 

महोदय, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक संकट से गुजर रहा है। दिककत यह है कि माननीय सदस्य 
उस दस्तावेज को नहीं देखते जिसे बेलग्रेड सम्मेलन में अपनाया गया था। पूरा आंदोलन इस तथ्य 
पर जोर दे रहा है कि गुटनिरपेक्षता सच्ची होनी चाहिए। यह सच्ची होनी चाहिए और इसका आचरण 
गुटनिरपेक्ष होना चाहिए। उन बुनियादी सिद्धांतों को, जब १९६१ में पंडित नेहरू ने बेलग्रेड सम्मेलन 
में हिस्सा लिया था, छोड़ा नहीं जाना चाहिए। 

डॉ. रफोक जकारिया : हमारी भी सच्ची थी और आपकी भी सच्ची है। 

श्री वाजपेयी : महोदय, मैं दावा कर सकता हूं कि हमारी गुटनिरपेक्षता की राष्ट्रीय नीति सही 
साबित हो गई है। कुछ प्रमुख शक्तियों को अपने विदेश संबंधों में पीडादायक पुनर्समीक्षा और 
पुनर्योजन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इसके विपरीत भारत की नीति में निरंतरता है, ऐसी 
निरंतरता जो राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है, लेकिन यह दुनिया के बदलते परिदृश्य के अनुसार 
संयोजन करने के लिए पर्याप्त रूप से लचीली है। 

महोदय, पुराने विरोधी नए मित्र बन गए हैं। पर एक चीज स्पष्ट है कि बहुस्तरीय सैन्यवाद 
असफल हो गया है। दुनिया को एक ही सिद्धांत पर पुननिंयोजित करने का विचार अब प्रासंगिक 
नहीं रहा है। कई सम्माननीय मित्रों द्वारा सही ही कहा गया है कि दुनिया अब द्वि-धुवीय नहीं रही। 
पर अभी भी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो महाशकितयां हैं। उन्हें साथ रखने का 
सवाल ही नहीं हे। 

महोदय, हर देश के साथ हमारे संबंध भिन्न आधारों पर हैं। हम चाहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध 
बेहतर बनें। तनाव में कमी के संकेत हैं। हम प्रस्तावित साल्ट (||) संधि का स्वागत करते हैं। 
हम आशा करते हैं कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हिंद महासागर पर वार्ता 
पुनः शुरू होगी। एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, समुद्री सीमा से लगे एक राष्ट्र के रूप में हम 
हिंद महासागर को शाति क्षेत्र बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन परेशानी के भी संकेत 
हैं। यूरोप में तनाव-शैथिल्य है। लेकिन हम चाहेंगे कि तनाव-शैथिल्य सार्वभौमिक बने। अफ्रीका, 
एशिया में तनाव है। लेकिन अच्छे पड़ोसी की हमारी नीति के कारण हमारा क्षेत्र, हम जिस क्षेत्र 
में हैं, तुलनात्मक रूप से शांत और तनाव मुक्त है। महोदय, हमारी नीति के परिणामस्वरूप, विदेशी 
आक्रमण का कम खतरा है। द्विपक्षीय मुद्दों के अंतरराष्ट्रीय मुद्दे बनने की कम संभावना है। 

मेरे मित्र डॉ. दत्त यहां नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सलाल समझौते की भी आलोचना 
की है। महोदय, हमने पाकिस्तान को कोई नई रियायत नहीं दी है। समझौता उन्हीं शर्तों पर हुआ 
है, जिन्हें पूर्व सरकार ने रखा था और जिन्हें उस समय पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया था। हम 
सफल हुए क्योंकि भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि पड़ोसी देश जानते हैं कि यद्यपि भारत 
आकार में, जनसंख्या में, संसाधनों में बड़ा है, पर यहां एक ऐसी सरकार है जो अपने सभी पड़ोसियों 
से समानता के आधार पर व्यवहार करेगी और सामान्य हितों को बढ़ाने का प्रयास करेगी। 
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महोदय, यह कहना सही नहीं है कि हमने जहां तक नदी जल का सवाल है, नेपाल को 
शामिल करने का निश्चय किया। एक अन्य दिन मेरे दोस्त श्री बरनाला ने स्थिति स्पष्ट कर दी 
थी। अल्प अवधि का समझौता भारत-बंगलादेश दोनों के हितों में था। हम पूर्व सरकार द्वारा बंगला 
देश से दिए गए पानी से ज्यादा पानी हासिल करने में सफल रहे। लेकिन तब भी हमारी आलोचना 
की जाती है। हम इसकी परवाह नहीं करते। मैं पिछले २० वर्षों से विपक्षी बेंचों पर था। अब में 
दूसरी तरफ हूं। लेकिन विदेश नीति के सवाल पर हमें, जहां तक संभव हो, एक सामान्य दृष्टिकोण 
विकसित करना चाहिए। 


पड़ोसियों से संबंध सुधरे हें 


क्या कोई इन्कार कर सकता है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध सुधरे हें? श्रीलंका के राष्ट्रपति 
के भारत आने और प्रधानमंत्री श्री देसाई को श्रीलंका यात्रा के परिणामस्वरूप भारत-श्रीलंका के 
बीच दोस्ताना संबंध और मजबूत हुए हैं? ईरान में ससक्कार बदलने के बावजूद-और सरकार जनता 
द्वारा बदली गई है-हमारे संबंधों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके विपरीत, ईरान के साथ 
जो आर्थिक सहयोग चल रहा था, वह अभी भी जारी है और हमें आशा है कि वह और बढ़ेगा। 
काबुल में परिवर्तन हुआ है। हमने नई सरकार को मान्यता देने में देर नहीं की। भारत काबुल 
की नई सरकार को मान्यता देनेवाले पहले कुछ देशों में एक था। अफगानिस्तान से परंपरागत दोस्ती 
के संबंध दिनों-दिन और मजबूत हो रहे हैं। कई सम्माननीय सदस्यों ने चीन से हमारे संबंधों, विशेष 
रूप से उस देश की मेरी यात्रा और वियतनाम पर चीन के हमले के संदर्भ में, इसका उल्लेख 
किया। मैं सदन में पहले ही अपनी चीन यात्रा के परिणामों और वियतनाम पर चीनी हमले पर 
हमारे दृष्टिकोण पर बयान दे चुका हूं। 

चीनी हमले पर और चीन-वियतनाम संबंधों में मौजूद स्पष्ट विरोधों पर हमने गहरी भावनाओं 
को अभिव्यक्त करने में कोई झिझक महसूस नहीं की। लेकिन हम आशा करते हैं कि चीन और 
वियतनाम में वार्ता सफल होगी। मैं वियतनाम के बहादुर और साहसी लोगों को बधाई देना चाहूंगा 
जो पिछले तीस सालों से अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जिन्होंने महान बलिदान 
किए हैं। 

लेकिन मैं उन्हें बधाई देता हूं के वे वार्ता की मेज पर अपने विवाद सुलझाने के लिए तैयार 
हैं। बिवादों को निपटाने के साधन के रूप में यदि युद्ध को हटा दिया जाए तो वार्ता के सिवाय 
“अन्य कोई विकल्प नहीं है। वार्ता का मतलब यह नहीं है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों का बलिदान 
कर दिया जाए या हम तुष्टीकरण की नीति अपना लें। डॉ. दत्त ने मुझ पर और सरकार पर आरोप 
लगाया" (व्यवधान) 

डॉ. वी.पी. दत्त : आप दो डॉक्टरों के बीच भेद नहीं कर पा रहे। 

श्री वाजपेयी : दुर्भाग्य से मैं मरीज हूं। मुझे क्या करना है। मुझ पर डॉक्टरों की ओर से 
हमला हो रहा है। महोदय (व्यवधान) र 

उपसभापति श्री जी. लक्ष्मणन : आप भी डॉक्टरों पर हमला कर सकते हैं। 

श्री वाजपेयी : बातचीत की शुरुआत चीन की तरफ से हुई थी। अब, मेरे दोस्त द्वारा कहा 
गया. कि मैंने अमेरिका में अपनी चीन यात्रा की घोषणा की। यह खबर पहले ही भारत में प्रकाशित 


हो चुकी थी। 
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श्री चरणजीत चानना : मैं दिन बता सकता हूं। 

श्री वाजपेयी : मैं भी आपको दिन बता सकता हूं जब मैं अमेरिका में भारतीय लोगों की 
एक बैठक को संबोधित कर रहा था, तो मुझे प्रधानमंत्री के साथ गए एक पत्रकार ने एक पुर्जा 
पकड़ाया कि नई दिल्ली में मेरे चीन की यात्रा पर जाने के बारे में कुछ प्रकाशित हो चुका हे। 
आप इसको पुष्टि करेंगे या खंडन? तब मैंने कहा कि मैंने चीन जाने का निर्णय किया है। इससे 
अमेरिकी अधिकारियों को कुछ भी लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी चीन यात्रा की घोषणा 
अमेरिका में हुई और तब इसका कार्यक्रम भी अमेरिका में बनाया गया। यह सरासर अन्याय है। 

श्री चरणजीत चानना : मेरी जानकारी का स्रोत भारतीय समाचारपत्र है। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण 
बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय 'डेट-लाइन' भूल गए कि वह न्यूयार्क था या वाशिंग्टन, जहां 
कहीं भी वे बोले। 

श्री बाजपेयी : जहां कहीं भी बोला, मैंने भारतीयों की एक बैठक में बोला। 

डॉ. रफोक जकारिया : आपको ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा भारत की भूमि पर करनी चाहिए। 

श्री वाजपेयी : खबर लीक हो गई थी। खबर यहां पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। में 
औपचारिक घोषणा यहां करना चाहता था। लेकिन जब मुझ से पूछा गया कि खबर सही है या 
गलत, तो मैंने कहा कि मैंने चीन जाने का निश्चय किया है। इससे अमेरिका के बारे में हमारे 
संबंधों को कुछ भी लेना-देना नहीं है। क्या हम दूसरे देशों के निर्देशों पर चलने जा रहे हैं? 

श्री चरणजीत चानना : ऐसा नहीं होना चाहिए। 

श्री वाजपेयी : नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, श्री चानना जी। 

डॉ. रफोक जकारिया : आप हम पर गलत बातों का आरोप लगाते रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : इसलिए क्या आप भी वही कर रहे हें? कृपया कुछ बेहतर कीजिए। हमें 
सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, जेसा आपको था। 


पंचशील का पालन होगा 


हम अब भी आशा करते हैं कि पंचशील के सिद्धांतों और दोनों देशों की नीतियों व उद्देश्यों 
को स्वतंत्रता के स्वीकृत अधिकार के आधार पर भारत-चीन संबंध झगड़ों से मुक्त बने रहेंगे और 
आशां है कि दोनों देशों के लिए सुविधाननक किसी भी समय बातचीत पुनः शुरू की जा सकती 
है। 

महोदय, गुटनिरपेक्ष आंदोलन संकट के दौर से गुजर रहा है। गंभीर समस्याएं हैं और ये 
आगामी कोलंबो बैठक में और इसके बाद हवाना में होनेवाली शिखर बैठक में उठ सकती हैं। 
कई देश हमसे विचार-विमर्श कर रहे हैं। वास्तव में सदन को जानकारी होनी चाहिए कि मिस्र के 
उपराष्ट्रपति श्री 'हुस्नी मुबारक, युगोस्लाविया के वित्त मंत्री और समाजवादी गणतांत्रिक वियतनाम 
के शिक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान गुटनिरपेक्षता कौ ताकत बनाए रखने के उद्देश्य पर जोर देने 
की कोशिश को। यद्यपि गुटनिरपेक्ष देशों के बीच निःसंदेह, भिन्न दृष्टिकोण और भिन्न प्राथमिकताएं 
हैं, फिर भी हमारां दृष्टिकोण इसके बुनियादी सिद्धांत और समस्या के बुनियादी मापदंड की भावना 
के अनुरूप इस आंदोलन को मजबूत बनाने और सर्वानुमति कायम 'रखने पर केंद्रित होगा। 
गुटनिरपेक्षता ने एक लंबा रास्ता तय किया है और इसके विस्तार की. इस घड़ी में संकोर्ण राष्ट्रीय 
प्राथमिकताओं या सैद्धांतिक कारणों से इसे तोड़ा या कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। गुटनिरपेक्षता 
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की ताकत है कि इसने देशों के बीच स्वाधीनता, शांति और विभिन्नता का आदान-प्रदान किया। 
गहरे अंतरराष्ट्रीय संकटों के समय इसने पांच सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बुनियादी और 
मान्य आधार बनाया। महान बुद्धिमत्ता, संयम तथा इन पांच सिद्धांतों के प्रति समर्पण आवश्यक 
है। यदि आंदोलन विखंडनकारी या अन्य उद्देश्यों से टूटता है, तो यह उन लोगों को संतुष्टि प्रदान 
करेगा जिनका हमारे सिद्धांतों में यकीन नहीं है। अपनी तरफ से जहां तक भारत का संबंध हे, 
हमने कभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच को द्विपक्षीय विवादों या अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल 
नहीं किया, किंतु हम अकेले ऐसी प्रवृत्तियों को नहीं रोक सकते। हमारा पूरा दबाव रहेगा कि हमें 
जोड्नेवाले बंधन ऐसे दृष्टिकोणो से कमजोर न हों जिन्हें इस मंच पर उठाया जा सकता है। 


कपूचिया को मान्यता 


महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कंपूचिया में नई सरकार को मान्यता देने की मांग की है। 
इस संबंध में न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि के द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया गया। 
महोदय, में सदन को सूचित करना चाहूंगा कि न्यूयार्क में स्थायी प्रतिनिधि ने अपने भाषण में 
कंपूचिया का उल्लेख नहीं किया था। वास्तव में कंपूचिया का सवाल उनके भाषण के बाद उठा। 
उन्होने जो कहा वह यह था कि इस मुद्दे पर कोलंबो में विदेश मंत्रियो द्वारा विचार किया जा सकता 
है। यहां प्रेस में जो खबर प्रकाशित हुई, वह सही नहीं थी। यदि सम्माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हे 
उनके भाषण की एक प्रति दे सकता हूं। हमने कोई पहल नहीं की। 

डॉ. वी.पी. दत्त : अब आप पोल पोट शासन को मान्यता .देते हैं या नहीं? 

श्री वाजपेयी : पोल पोट शासन से हमारा कोई राजनयिक संबंध नहीं है। पोल पोट शासन 
संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। पोल पोट शासन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। 

डॉ. वी.पी. दत्त : कपूचिया? 

श्री वाजपेयी : पोल पोट कपूचिया का प्रतिनिधित्व करता है। 

डॉ. वी.पी. दत्त : सवाल है कि कौन प्रतिनिधित्व करता है? 

श्री वाजपेयी : इस सवाल का निर्णय कोलंबो में होगा। जहां तक भारत का संबंध है, हम 
पोल पोट सरकार को निमंत्रण देने के हक में नहीं हैं।"(व्यबधान) पर हमें स्थिति को सच्चाइयों 
से आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए। सिर्फ १७ या १८ देशों ने कंपूचिया की नई सरकार को मान्यता 
दी है। कई गुटनिरपेक्ष देशों के पोल पोट शासन से राजनयिक संबंध हैं। अब यह नाजुक मुद्दा बन 
गया है। भारत रचनात्मक भूमिका निभाने कौ कोशिश करेगा। अब सदस्य कहते हैं : अब आप 
नई सरकार को मान्यता दें, नहीं तो आप नेतृत्व कैसे करेंगे? महोदय, में शानदार विदेश नीति में 
विश्वास नहीं करता। मैं भावुकतापूर्ण तरीके में विश्वास नहीं करता। हमने अपने वियतनामी मित्रों 
को बता दिया है और उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। कितु घरेलू कारणों से दूसरी तरफ बैठे हुए 
मित्र यह दिखावा करते हैं कि जैसे वे हमारी प्रशंसा नहीं करते! हमारे दिमाग में कोई दुविधा नहीं 
है। हमारे मित्र श्री भट्टाचार्य क्या चले गए? महोदय, हमने नई सरकार को मान्यता नहीं दी है, 
क्योंकि अभी इसका प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ है। संघर्ष जारी है। हमने युगांडा की नई सरकार 
को भी मान्यता नहीं दी है। 

डॉ. वी.पी. दत्त : यह और भी बुरा है। 

श्री वाजपेयी : हमारे दोहरे मानदंड नहीं हैं। लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एश्या 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / ४३ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


में स्थिति चिंताजनक है। महोदय, कई सम्माननीय सदस्यों ने इजराइल और मिस्र के बीच शांति 
संधि का उल्लेख किया है। १६ अरब राष्ट्रों द्वारा गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और राजनयिक 
संबंध तोड़ने के अतिरिक्त मिस्र के खिलाफ विभिन्न आर्थिक और अन्य कदम उठाए गए हैं। हाल 
ही में, दो गैर-अरब इस्लामी देशों-ईरान और अफगानिस्तान ने भी मिस्र से राजनयिक संबंध तोड 
लिए थे। वे अपनी सरकार की पहल पर आए थे। इससे पहले वे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापर 
और बंगला देश गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से विस्तार से विचार-विमर्श किया। यात्रा का उद्देश्य 
मिस्र के दृष्टिकोण को समझना था। उनका विश्वास है कि संधि शांति को प्रक्रिया की शुरुआत 
है। यह अंततः सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या २४२ के पूर्ण क्रियान्वयन की दिशा में ले जाएगी। 
युगोस्लाविया के विदेश मंत्री भी भारत आए थे। अन्य विषयों के साथ ही हमने पश्चिम एशिया 
. के सवाल पर भी विचार-विमर्श किया। 


मिम्र-इजराइल शांति-संधि 


मिस्र के उपराष्ट्रपति और युगोस्लाविया के विदेश मंत्री और मेरे द्वारा संसद और अन्य जगहों | 
पर दिए गए कई बयानों में हमने लगातार कहा है कि सभी संबद्ध पक्षों को स्वीकार्य विस्तृत 
समाधान ही दीर्घकालिक होगा और शांति की ओर ले जाएगा। मिस्र-इजराइल शांति-संधि पर जो 
प्रतिक्रिया हुई है, उससे हमारे इसी विश्वास की पुष्टि हुई है। संधि और आदान-प्रदान हुए। अन्य 
दस्तावेज पर्याप्त विश्वास और आशा नहीं दिलाते कि समस्त अधिकृत अरब भूमि को खाली कर 
दिया जाएगा और फिलिस्तीनी संगठन की समस्या सुलझा दी जाएगी। अधिकृत क्षेत्र में इजराइली 
बस्तियो को लेकर दक्षिणी लेबनान में हाल ही में तेज हुआ संघर्ष ऐसी किसी भी आशा कि 
इजराइल-मिस्र के बीच शांति संधि और वार्ताएं अंततः स्वीकार्य हल की ओर ले जाएंगी, पर और 
भी संदेह पैदा करते हैं। इजराइल की सुरक्षा की सबसे बड़ी सुनिश्चितता उस स्थिति में है जब वह 
उन क्षेत्रों को छोड़ दे जो दूसरों के हैं और उन्हें उनके वाजिब घरों-परिवारों में लौटने से मना नहीं 
करे जहां से बे निकाल दिए गए थे, और जिनके भविष्य के बारे में निर्धारण करने का अधिकार 
सिर्फ उन्हें ही हे। * 

शांति ताकत या ताकत इस्तेमाल करने को धमकी से नहीं, बल्कि उन सभी कारणों को जो 
गलतफहमी, संघर्ष और युद्ध की ओर ले जाते हैं, खत्म करने से सुनिश्चित होगी। इस प्रकार पूरी 
दुनिया के जनमत को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 
संबद्ध प्रस्तावों को पूरी तरह लागू करना स्वीकार करें। 

महोदय, जब जनता सरकार बनी थी, तब आशंका व्यक्त की गई थी कि जनता पार्टी की 
विदेश नीति में पश्चिम के पक्ष में झुकाव होगा। यह भी कहा गया था कि भारत के सोवियत संघ 
से संबंधों पर बुरा प्रभाव पडेगा! मातम के ये सभी भविष्यवक्ता गलत सिद्ध हुए हैं। सोवियत संघ 
से हमारे संबंधों ने नई ताकत, नए गुण और नए आयाम हासिल किए हैं। हाल ही में सोवियत 
प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन भारत में थे। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ खुलकर बातचीत की। कई 
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत ओर सोवियत संघ के समान विचार हैं। यदि कोई मतभेद है भी तो 
हम उसे अपने बढ़ते हुए सहयोग के रास्ते में नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री अगले महीने मास्को यात्रा 
पर जाएंगे। वे यूरोप के कुछ और देशों-युगोस्लाविया, पोलैंड और चैकोस्लोवाकिया में भी जाएंगे। 
महोदय, मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत-सोवियत मैत्री समय 
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की कसौटी पर खरी उतरी है। यह मित्रता किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी विशेष पर आधारित 
नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हमारे संबंध सुधरे हैं। अभी किसी ने कहा कि मैं वाशिंग्टन 
गया और वहां से खाली हाथ लौटा। मैं वहां इसलिए नहीं गया था कि थैला भरकर समृद्ध यूरेनियम 
साथ लाऊं। मैं वहां भारत-अमेरिका संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने गया था। बैठक हुई 
और बैठक सफल रही। | 

अमेरिका से कुछ मतभेद हैं लेकिन समान सिद्धांत भी हैं जिन्हें हम दोनों समान रूप से मानते 
हैं। दोनों खुले समाज हैं। मतभेद तारापुर पर हैं। अब मेरे मित्र श्री भट्टाचार्य चले. गए हैं। 

अब तक अमेरिका ने तारापुर के लिए परिष्कृत यूरेनियम की आपूर्ति की व्यावसायिक 
बाध्यता का उल्लंघन नहीं किया है और हम आशा करते हैं किः कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव को 
पिछली तिथि से लागू नहीं किया जाएगा। 

डॉ. वी.पी. दत्त : क्या आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हँ? 

श्री बाजपेयी : जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, यदि समझौते की शर्तों को तोड़ा गया तो हम 
अपने आप व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हमने अपने अमेरिकी मित्रों को बता दिया है कि 
वे इस क्षेत्र में नई सैन्य व्यवस्था विकसित करने के बारे में न सोचें, और न ही नए हथियारों को 
मुहैया करने से किसी देश को लाभ पहुंचनेवाला है। महोदय, ईरान में हथियारों की कोई कमी नहीं 
थी लेकिन शाह को भागना पड़ा। इस क्षेत्र में कई देश आर्थिक विकास क्री समस्या, राजनीतिक 
अस्थिरता की समस्या का सामना कर रहे हैं और ये समस्याएं ज्यादा हथियारों की आपूर्ति से हल 
नहीं होंगी। 

श्री चरणजीत चानना : विक्रेताओं को छोड़कर। 

श्री बाजपेयी :'“हथियार नए तनाव पैदा करेंगे और उनका इस्तेमाल अपनी जनता को दबाने 
के लिए किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि समझबूझ बढ़ेगी। 

अंतरराष्ट्रीय संबंध 

महोदय, जहां तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, हमने कुल मिलाकर अच्छा किया है। 
लेकिन जैसा कि मेरे मित्र श्री लाडली मोहन निगम, श्री सदाशिव बगैतकर और श्री प्रणव मुखर्जी” 

श्री प्रणव मुखर्जी (प. बंगाल) : यह श्री प्रणव चटर्जी हैं। 

श्री वाजपेयी :""ने कहा, जब मैं उनके भाषण सुन रहा था, तो मुझे डॉ. राम मनोहर लोहिया 
की याद आई जिनका इन बहसों में योगदान महान है और जिसका अभी मूल्यांकन किया जाना 
है, कि वे मुझसे कुछ करने की आशा करते हैं। मेरी इच्छा है कि में कुछ वैसा कर सकूं। लेकिन 
मेरे पास लिखने के लिए खाली स्लेट नहीं है। 

डॉ. वी.पी. दत्त : यही हमारी एकमात्र आशा है। 

श्री वाजपेयी : हम एक जटिल और उलझी हुई दुनिया में रह रहे हैं। श्री लाडली मोहन निगम 
ने एक बात कही है जिसे मैं रेखांकित करना चाहूंगा, कि जब तक हम आंतरिक रूप से 
शक्तिशाली नहीं होंगे, विदेशों में ऊंची प्रतिष्ठा कायम नहीं रख सकते। भारत एक शक्ति है जिसका 
ध्यान रखना होगा। हमारा आकार, हमारा जनबल, हमारे प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, बुनियादी 
संरचनात्मक ढांचा, हमारी राजनीतिक स्थिरता, हमारी कुशल मानव शक्ति-ये सब हमें ज्यादा 
सकारात्मक और गतिशील भूमिका निभाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त की शिकायत 
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है कि जब मैं विपक्ष में था तो मैं ज्यादा गतिशील था, लेकिन अब मैं कम गतिशील हो गया हूं। न 
मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। यदि मैं कल कपूचिया को मान्यता देने की घोषणा 
कर दूं तो मैं गतिशील हो जाऊंगा और यदि मैं इसमें देर करू तो मैं इतना गतिशील नहीं हूं। 


आणविक विरोधी समर्थक बने 


महोदय, अब मुझे एक नीति को क्रियान्वित करना है और भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों 
को रक्षा करनी है। लेकिन दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र आज उसी स्थिति में हैं जिसमें में इधर आने 
से पहले था। वे जो आणविक हथियारों के खिलाफ थे, वे अब आणविक हथियारों के समर्थक 
बन गए हैं और वे मुझे मेरे पुराने भाषणों को याद दिलाते हैं। महोदय, मैंने जनसंघ पार्टी के एक 
सदस्य के रूप में भाषण दिए थे। जनसंघ पार्टी अब अस्तित्व में नहीं है । हमने एक समान कार्यक्रम 
को अपनाया है और भारत पूरे विश्व को आणविक हथियारों से मुक्त करना चाहेगा। हम पूर्ण 
निशस्त्रीकरण के लिए कह रहे हैं। और यदि यह होता है, तो जहां तक भारत का संबंध है, हमें 
और हथियारों की जरूरत नहीं होगी। अगर यह नहीं होता है, हमें सावधान रहना होगा। हमने अपनी 
सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की है। हमने प्रतिरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में सफलता 
हासिल को है और हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। 

महोदय, में माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हू (व्यवधान) 

डॉ. वी.पी. दत्त : महोदय, माननीय मंत्री ने हमारे द्वारा पूछे गए बुनियादी सवाल का जवाब 
नहीं दिया है और वह सवाल पाकिस्तान के परमाणु बम के बारे में था। इस विकसित होती प्रवृत्ति 
के बारे में हमारा क्या रुख रहेगा? 

श्री वाजपेयी : माननीय सदस्य जवाब जानते हैं। जब-चीन ने आणविक हथियार बनाने का 
निश्चय किया तो हमने संयम रखा। इस विध्वंसक दौड़ में शामिल होने से पाकिस्तान को रोकने 
का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सैन्य दृष्टि से उन्हें आणविक बम की जरूरत नहीं है और 
आर्थिक दृष्टि से वे आणविक हथियारों को कायम नहीं रख पाएंगे। उन्हें हमसे डरने का कोई 
कारण नहीं है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति जिया से पत्र-व्यवहार चल रहा है। दूसरे देश भी अपना 
प्रभाव डालने को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है। 

इन शब्दों के साथ महोदय, में सम्माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। 
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Co महोदय, अगर इस सदन का कोई सदस्य यह कहता है कि विदेश मंत्री के नाते मैने 
भारत की शान और मर्यादा को बेच दिया है तो या तो वह विवेकशून्य हो गया है या उसकी 
वाणी ने संयम और संतुलन खो दिया है। विदेश नीति का निर्धारण मैं नहीं करता, विदेश नौति 
का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। श्री राजनारायण सदन से उठकर चले गए, वह भी मंत्रिमंडल के 
सदस्य थे। उस समय विदेश नीति ठीक थी। वह मंत्रिमंडल से बाहर आ गए तो विदेश नीति पर 
आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम दूसरे देशों के हाथ इस देश को बेच रहे हैं। किसी माननीय सदस्य 
ने देशभक्ति का ठेका नहीं ले रखा है। हम भी देशभक्त हैं और देशभक्ति की कसौटी पर कस 
कर विदेश नीति का निर्धारण कर रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। गलतियां हो सकती हें, नीति 
पर मतभेद हो सकता है, मगर नीयत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। मुझे भी २० वर्ष तक 
विरोधी पक्ष में बैठने का मौका मिला था। आज मुझे १९५७ की याद आती है, जब में पहली बार 
इस सदन में चुनकर आया था। पं. जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री 
भी थे। आप मेरा पहला भाषण उठाकर देखिए-दोनों शक्ति गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश 
नीति पर चलने के भारत के निर्णय का मैंने स्वागत किया था। मैंने कहा था कि स्वतंत्र भारत 
के लिए इसके अतिरिकत और कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। यह नीति हमारे स्वतंत्रता संग्राम 
के आदशों से जुड़ी हुई है। जब संसार दो शक्ति गुटों में बंटा था, जब शीत युद्ध चल रहा था, 
हमारे लिए एक ही रास्ता था कि हम अपनी राजनीतिक स्वाधीनता को मजबूत करते, अपने सीमित 
साधनों का उपयोग आर्थिक विकास के लिए करते और शक्ति गुटों से अलग रहकर संसार में शांति 
के क्षेत्र का विस्तार करते। 

मैं जानता हूं, जब मैं पं. जवाहरलाल नेहरू का नाम लेता हुँ, तो मेरे ही दल के कुछ सदस्य 
उस पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन मैंने नेहरू जी की आलोचना भी की थी। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में 
जब मतभेद हुआ तो मैने अपनी बात को कहने में कभी संकोच नहीँ किया। लेकिन भारत की 
विदेश नीति का उल्लेख हो, विदेशी नेहरू जी का हवाला दें और हम नेहरू जी की बात न 


OS 
# विदेश 'नीति संबंधी कटौती प्रस्तावों पर लोकसभा में २ अप्रैल, १९७९ को 
बिदेश मंत्री के रूप में सरकार का पक्ष। 
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कहें--यह नहीं हो सकता। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं--नेहरू 
जी से मतभेद होना एक बात है, लेकिन नेहरू जी भारत की परंपरा के एक अंग हें। 

अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टीवाले नाराज न हों, जब बंगला देश के मामले में श्रीमती इंदिरा गांधी 
के नेतृत्व ने कुछ करके दिखलाया था, तो मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी की भी प्रशंसा की थी। 

एक माननीय सदस्य : दुर्गा कहा था। 

श्री वाजपेयी : दुर्गा मैंने नहीं कहा था, यह गलत है। 

श्री श्यामनंदन मिश्र : उन्होंने अभी हाल में कहा है कि आपने कहा था। 

श्री वाजपेयी : मेरा भाषण मोजूद है। 

एक माननीय सदस्य : आपके नाम पर अखबारों में छपा था। 

श्री वाजपेयी : आप डिबेट उठाकर देख लीजिए। 

श्री रामदेव सिंह : आपने रणचंडी' कहा था। 

श्री वाजपेयी : मैंशछस विवाद में नहीं जाना चाहता। हम इस समय अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति 
पर और उसके संदर्भ में भारत की विदेश नीति पर विचार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि लीडर 
ऑफ अपोजीशन आ गए हैं। इस अवसर पर इतना जोरदार भाषण देने के लिए में उन्हें बधाई देना 
चाहता हूं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धत करते हुए अपना भाषण शुरू किया। इस 
सदन में पंडित नेहरू द्वारा १९६४ में दिए गए उनके अंतिम भाषण को उन्होंने उद्धत किया है। पंडित 
जी ने कहा था: 

“विचारणीय विषय यह हे कि बदलती परिस्थितियों के आलोक में, हमारी गुटनिरपेक्षता बदली 
घटनाओं के साथ कितना समायोजित होती है।” 

यही है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं-परिवर्तन के साथ निरंतरता। जहां निरंतरता 
जरूरी है, वही नीति अपनाई जा रही है, लेकिन जहां परिवर्तन वांछनीय है, किया जा रहा है। कोई 
भी नीति स्थिर नहीं हो सकती, इसे गत्यात्मक होना चाहिए। 

हम शीघ्र परिवर्तनशील संसार में रह रहे हैं। कुछ सदस्यों ने ठीक ही संकेत दिया है#कि संसार 
अधिक दिन तक द्विधुवीय नहीं रहनेवाल् है, यह बहुकेंद्रीय संसार है। सैन्य गठबंधन ताश के पत्तों 
की तरह ढह रहे हैं और पुराने शत्रुओं के विरुद्ध नए गठबंधन बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इससे 
कोई मदद नहीं मिलनेवाली है। 


भारत किसी से क्यों जुड़े? 


हमें प्रसन्नता है कि हमारे पड़ोसी मित्रों में से कुछ सैंटो (सी.ई.एन.टी.ओ.) से अलग होने 
का निर्णय ले रहे हैं। लेकिन यहां श्री उन्नीकृष्णन हैं जिन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 
से जुड़ा हुआ है। ईरान, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ था, सेंटो से अलग हो गया है। 
पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने को लालायित है। भारत को संयुक्त राज्य 
अमेरिका से क्यों जुड़ना चाहिए? क्या इसका कोई वैध कारण है? 

ऐसे बहुत से देश हैं जो गुटनिरपेक्षता पर बहुत गाल बजाते हैं, लेकिन गुटनिरपेक्षता से उनकी 
संबद्धता और प्रतिबद्धता काल्पनिक है, यह उनके रोम-रोम में समाया हुआ है। वे चाहेंगे कि भारत 
इस गुट या उस गुट में शामिल हो। मैं नहीं कहना चाहूंगा 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : अब आप गुटनिरपेक्षता के मुल्ला हो गए हो। 
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श्री वाजपेयी : मैं सर्वश्रेष्ठ गुटनिरपेक्ष हूं। 

इस तेजी से परिवर्तनशील संसार में, गुटनिरपेक्ष अब और अधिक प्रासंगिक हो गया है। यही 
कारण है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या ८८ तक पहुंच गई है। अफ्रीकी देशों में 
अधिकांश जो १९६१ के बाद स्वतंत्र हुए हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ गए हैं। 

हम एक सक्रिय एवं रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। मैं बहुत से निर्गुट सम्मेलनों में रहा 
हूं। जनता सरकार बनने के बाद गुटनिरपेक्ष ब्यूरो कौ पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। भविष्यवाणी 
करनेवालों ने यह कहते हुए कि जनता सरकार बनने के बाद भारतीय विदेश नीति दुविधा में फंस 
जाएगी, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत छट जाएंगे, भारत अरब जगत का शत्रु बन जाएगा, भारत स्वयं 
को पश्चिम से जोड़ लेगा, जानबूझकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन अब क्या 
स्थिति है? हमारी नीति की गुटनिरपेक्ष राष्ट्र प्रशंसा कर रहे हैं। 


स्वतंत्रता आंदोलन को सहायता 


अभी शीघ्र ही मैं सीमांत देशों में से एक देश की राजधानी मैपुटो में था, जो जातीय साम्राज्य 
के आक्रमण का सामना कर रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक सदस्य के रूप में भारत ने 
स्वतंत्रता आंदोलनों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। मैं विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि दो वर्ष 
में स्वतंत्रता आंदोलनों को हमारी सहायता राशि दोगुना बढ़ गई है। उन्होंने ठीक ही कहा कि भारत 
को अपनी सेनाएं नहीं भेजनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रसद भेजने की भी हमें जरूरत नहीं 
है, लेकिन मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हम साज-सामान भेज रहे हैं। में विस्तार में नहीं 
जाना चाहूंगा। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता 

श्री सी.एम. स्टीफन (इड़क्की) : मैंने यह नहीं कहा कि नहीं भेजना चाहिए। 

श्री वाजपेयी : यह रिकार्ड में है। कृपया उसे ठीक करें। जिम्बाव्बे व नामीबिया की स्वतंत्रता 
तथा दक्षिणी अफ्रीका में बहुसंख्यकों के शासन कौ स्थापना के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्ध हैं। हम सभी 
सीमांत देशों से अपना भाईचारा स्पष्ट कर चुके हँ। हम उन्हें साज-सामान और राजनैतिक सहायता 
दे रहे हैं। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : सेंटोरियन टैंक सहित। 

श्री वाजपेयी : मैं मना करना चाहूंगा। मैं उस पर आ रहा हूं। इन्हें पहले ही मना कर दिया 
गया है। लेकिन श्री उन्‍नीकृष्णन को एक ही बात को बार-बार दोहराने की आदत है। 

अध्यक्ष महोदय, ठीक (जेनुइन) शब्द के प्रयोग पर विरोध किया गया है। वास्तव में में अलग 
उत्तर नहीं दे सकता। गुटनिरपेक्षता को ठीक ही होना चाहिए, यदि इसे गुटनिरपेक्ष देशों के हित और 
शांति के लिए सेवा करनी है। 

अब संसार में ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी भूमि पर विदेशी सेनाएं हैं, लेकिन वे गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। क्या उन्हे ऐसा करने की अनुमति दी जाए? निश्चित रूप से नहीं। 
तथापि ऐसे बहुत से देश हैं, जो गुटनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं लेकिन एक विशेष गुट से 
मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं-“(व्यवधान) “सैनिक भावना से नहीं। यह गुटनिरपेक्ष देशों का कर्तव्य 
है कि आधारभूत सिद्धांतों से जुड़े रहकर, जो १९६१ के बेलग्रेड सम्मेलन में घोषित किए गए थे 
जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भाग लिया था, एकता बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट 
संचालन करें। में जानता हुँ कि डॉ. लोहिया का अपना, एक विश्व दृष्टिकोण था। वे अपनी तरह 
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के एक महान नेता थे। लेकिन नेहरू को लोहिया या लोहिया को नेहरू के विपक्ष में रखना देशहित 
में नहीं है। विदेश नीति पर सदा ही एक राष्ट्रीय सहमति रही है। 

श्री सी.एम. स्टीफन : यही हम पूछ रहे थे। 

श्री वाजपेयी : मैं विपक्ष से आग्रह करना चाहूंगा कि घरेलू राजनीति के कारण उस सहमति 
को नष्ट या धूमिल करने की कोशिश न करें। क्या हमने नीति बदली है? यह आरोप कि भारत 
पश्चिम की ओर झुक रहा है, और यह आरोप विपक्ष के नेता के पीछे बैठे मेरे मित्र कौ ओर 
से आना, श्री मोहसिन" 

श्री मोहसिन : इसके साक्ष्य हैं। 

श्री वाजपेयी : क्या आप ऐसे झुकाव का एक भी उदाहरण दे सकते हैं? मैं आपको चुनौती 
देता हूं। आधारहीन आरोप मत लगाइए। निःसंदेह अमेरिका के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं" 

श्री मोहसिन : यदि मुझे अवसर दिया गया तो में बता सकता हूं लेकिन वे अवसर नहीं देगे। 

श्री वाजपेयी : वह दूसरा आरोप लगाने के लिए और अवसर चाहते हैं। फिर अन्य आरोप 
के लिए तीसरा अवसर चाहेंगे। 

संयुक्त राज्य के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। क्या में जान सकता हूं कि इस प्रक्रिया की 
शुरुआत किसने को? १९७१ में झुकाव के बाद, श्री किसिंजर को भारत में किसने आमंत्रित किया? 
हम यहां सत्ता पक्ष में तब नहीं थे। 

श्री मोहसिन : उसमें गलत क्या है? 


यूरेनियम की आपूर्ति में कठिनाइयां 


श्री वाजपेयी : श्री किसिंजर को निमंत्रण देना गलत नहीं था। मित्रता के लिए हमारे मित्रवत 
संबंध द्विपक्षीय हितों पर आधारित होने चाहिए और हम अपने विशाल हितों की बलि न दें। 
प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई की वाशिंग्टन यात्रा और राष्ट्रपति कार्टर की भारत की यात्रा के 
परिणामस्वरूप, एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई मत 
भिन्नता ही नही है। 

यूरेनियम की आपूर्ति में कठिनाइयां हैं। हमें एक और खेप प्राप्त हुई है तथा हम आगे एक 
और खेप प्राप्त होने की आशा करते हैं। 

तब पाकिस्तान को रा"बिक्री का प्रश्‍न है। हमने जोर दिया कि पाकिस्तान की आंतरिक: 
स्थिरता तथा आर्थिक प्रगति के लिए हम शुभकामना करते हैं। हम एक मजबूत और स्थिर 
पाकिस्तान चाहते हैं। लेकिन शस्त्रो की आई भी मात्रा बह स्थिरता पैदा करने नहीं जा रही। 

एक आरोप और लगाया गया है कि सोवियत रूस के साथ संबंधों की बराबरी संयुक्त राज्य 
अमेरिका के साथ संबंधों से कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। प्रत्येक संबंध की अपनी जमीन होती 
है। प्रत्येक संबंध की अपनी विशेषता होती है। प्रधानमंत्री कोशिगिन की भारत यात्रा से 
भारत-सोवियत संबंध फिर और मजबूत हो गए हैं। उन्होंने एक नई दिशा, नई गहराई प्राप्त की 
है। आर्थिक सहयोग का हमारा एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है। हमने तीसरी दुनिया के देशों के साथ 
काम करने का निर्णय लिया है। मेरे मित्रों में से एक, शायद डॉ. सुब्रह्मयम स्वामी ने ध्यान दिलाया 
कि सरकार कहती रहती है, “हम स्थापित मित्रता को नए संबंध तलाशने की कोशिश से प्रभावित 
नहीं होने देंगे” उनकी शिकायत थी कि हम ऐसा नहीं कहते कि नए संबंधों की तलाश के रास्ते 
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में हम स्थापित मित्रता को आने को अनुमति नहीं देंगे। यदि मैं कहूं, तो मुझे खेद के साथ कहना 
पडेगा कि उन्होने गृह कार्य उचित रूप से नहीं किया है। प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के बाद एक 
संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी, मेरी पीकिंग यात्रा के बाद कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। 
पूर्व विदेश मंत्री यहां नहीं हैं, में जानता हूं उन्हें एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है। 
लेकिन प्रधानमंत्री देसाई की वहां को यात्रा के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी 
जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत के सोवियत रूस के साथ मित्रवत संबंध, दूसरे देशों 
के साथ संबंधों को सुधारने या सामान्य करने के रास्ते में नहीं आएंगे। मैं विपक्ष में था जब शांति, 
मित्रता और सहयोग के लिए संधि हुई, विपक्ष का सदस्य होते हुए भी मैंने संधि का समर्थन किया 
लेकिन वह संधि भारत को ऐसी ही संधि दूसरे देशों के साथ करने से नहीं रोकती। 

श्री हरिविष्णु कामथ : ऐसी संधि चीन के साथ क्यों नहीं? 

श्री वाजपेयी : क्या चीन के साथ ऐसी ही संधि हो, यह बहस का प्रश्‍न है "(व्यवधान)" मुझे 
प्रसन्नता है कि आपने मुझे चीन की याद दिलवाई। मुझे पीकिंग यात्रा पर कोई दुख नहीं है। मेरी 
मनःस्थिति साफ है। मैं किनारे पर बैठनेवाला नहीं हूं। मैं खतरा उठाने में विश्वास करता हूं, में 
पहल लेने में विश्वास करता हूं। लेकिन देश के सम्मान के विरुद्ध कुछ नहीं किया गया है। अब 
सदस्य कहना पसंद करेंगे और यह बहस के दौरान कहा गया है कि समय ठीक नहीं था। मुझे 
मार्च में निमंत्रित किया गया था। 

श्री समर गुहा : आप नहीं जा रहे। 

अध्यक्ष महोदय : अगली बार आप जाना, उनमें से भी कुछ ले जाना। 

श्री वाजपेयी : अब प्रतिपक्ष के नेता ने इस बात का विरोध किया कि निमंत्रण सद्‌भावना 
मिशन के नेता द्वारा आया। 

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या गलत है? 

श्री वाजपेयी : कुछ गलत नहीं, और सद्भावना मिशन भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। नहीं तो 
श्रीमती इंदिरा गांधी प्रतिनिधि मंडल के नेता से मिलने चीनी दूतावास न जार्ती। 

मैंने सैद्धांतिक रूप से निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं पर्याप्त तैयारी 
के साथ, उचित समय पर जाऊंगा। सदन के अंदर या बाहर कोई विरोध नहीं हुआ। 

श्री सी.एम. स्टीफन : क्या यह सचाई है कि पहल आपकी ओर से हुई? आपने प्रारंभ में 
कहा कि यदि मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं जाने के लिए तैयार हूंगा और तब निमंत्रण आया। 
यह नहीं है कि निमंत्रण आया, आपने विचार किया और इसे स्वीकार किया। ऐसा नहीं है। आपने 
पहले घोषणा की कि यदि निमंत्रण आता है तो मैं तैयार हूं और तब निमंत्रण आया-और निमंत्रण 
इस ढंग से आया। भारत जैसे देश के साथ व्यवहार करने का यह तरीका नहीं है। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : उन्हें सदन को गुमराह मत करने दो। जब वह कहते हैं कि कोई 
विरोध नहीं हुआ” 

श्री वाजपेयी : मैं बदल नहीं रहा हूं। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : आप बदल सकते हैं या नहीं, में -यह आप पर छोड़ता हुं अब 
उन्हें सदन को गुमराह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न उचित समय पर रख सकते हैं। 

श्री वाजपेयी : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आया, किसी : 
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संवाददाता द्वारा मुझसे प्रश्‍न पूछा गया कि क्या मैं पीकिंग जाना चाहूंगा यदि कोई निमंत्रण आता 
है तो? मैंने कहा : हां, निमंत्रण आने दो, मैं मामले पर विचार करूगा। 
श्री मोहसिन : यह निमंत्रण मांगना है। 


चीन जाना सर्वथा उचित था 


श्री वाजपेयी : यह आफकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। 

तिथियां तय थीं और मैं अक्तूबर में जानेवाला था। तब मैं बीमार पड़ गया ओर मेरी बीमारी 
को कूटनीतिक या राजनैतिक कहा गया। तब तिथियां फिर संशोधित की गईं, तब मैंने जाने का 
निर्णय लिया। एक बार यात्रा स्थगित कर और दूसरी तिथियां तय करके मैंने जाना उचित समझा। 
जब दूसरी बार तिथियां तय हुई, कपूचिया की घटना नहीं घटी थी। रपट थी कि चीन और वियतनाम 
के बीच कुछ हो सकता है। हमारी अपनी एजेंसी ने हमें सूचित किया। उन्हें आलोचना न करने 
दी जाए। लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इस विशेष दिन कुछ हो सकता है। 

श्री मोहसिन : आपकी गुप्तचर-इंटेलीजेंस व्यवस्था का क्या हुआ? 

श्री वाजपेयी : मैं चाहूंगा कि पूर्व उपमंत्री महोदय इस मामले में अपनी बुद्धि (इंटेलीजेंस) 
का प्रयोग करें। 

श्री मोहसिन : आप बुद्धि (इंटेलीजेंस) से खाली थे। यही कारण है कि आप असफल हो 
गए।'"(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : प्रश्न उठाया गया है कि मैंने काश्मीर मुद्दा उठाया। हां, मैंने उठाया। 

श्री स्टीफन : क्या नगा विद्रोहियों को रास्ता देने का प्रश्न उठाया गया 2 

श्री वाजपेयी : हां, यह उठाया गया।''(व्यवधान) श्री स्टीफन महोदय, चीन से वापस आने 
पर दिया गया मेरा वक्तव्य शायद आपने नहीं पढ़ा। 

एक माननीय सदस्य : उनके पास समय नहीं हे। 

श्री बाजपेयी : जब चीन ने वियतनाम पर आक्रमण करने का निर्णय लिया तो मैं बीच में 
दौरा समाप्त कर वापस आ गया। मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री ने वियतनाम से चीनी 
सेना की पूर्ण वापसी का वक्तव्य दे दिया था। इसलिए मेरी चीन यात्रा ने, वियतनाम के प्रश्‍न पर 
सैद्धांतिक रुख अपनाने में कोई रुकावट नहीं डाली। वापसी पूर्ण होनी चाहिए, यह अवश्य पूरी तरह. 
से होनी चाहिए। 

एक माननीय सदस्य : वह ऐसा कहने को तैशार नहीं हैं कि वह आक्रमणकारी है। 

श्री वाजपेयी : आप फिर वही दोहरा रहे हो। परिवर्तन के लिए कोई नई बात कहो। 

कुछ माननीय सदस्यों ने कपूचिया प्रश्‍न उठाया है। वे कहते हैं कि हमने कंपूचिया की नई 
सरकार को मान्यता नहीं दी। हमने चीन को पप्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीँ किया हे। यह 
आधारहीन है। हमने प्रतीक्षा नहीं की जब नई अफगानिस्तान सरकार की मान्यता का प्रश्‍न उठा। 

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयंबटूर) : आपने श्री बख्तियार को लिखा और जब तक आपका 
पत्र पहुंचा, श्री बख्तियार सरकार से बाहर हो चुके थे। 

श्री बाजपेयी : श्रीमती पार्वती कृष्णन, वह एक नियमित संदेश था। उस समय ईरान की 
सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ईरान के मामले में हम मान्यता के 'समर्थन में हैं, लेकिन 
कपूचिया में स्थिति अधिक उलझी हुई है। 
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छक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। 

श्री वाजपेयी : लडाई अभी भी जारी है। वहां एक गुणात्मक अंतर है। ईरान में विदेशी सेनाएं 
सम्मिलित नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बंगला देश के साथ एक तुल्यरूपता की जा रही है। हां, 
भारतीय सेनाएं बंगला देश गईं। लेकिन हमने बंगलादेशी राष्ट्रीयता का पक्ष लिया और हमने अपनी 
सेनाएं वापस बुला लीं। भारत चाहेगा कि कंपूचिया अपने आप 

एक माननीय सदस्य : वह पहले से ही स्वयं अपने साथ है। 

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता, वहां कौन गया है और वापस आया है। 

श्री वाजपेयी : उनका सीधा संबंध है। उनकी अपनी हॉटलाइन हो सकती है लेकिन हमारे 
अपने सूचना स्रोत हैं। हमारे पास पोल पोट शासन के साथ करने को कुछ नहीं है। भारत के कोई 
राजनयिक संबंध नहीं हैं और में विपक्ष को बताना चाहूंगा कि पूर्व सरकार राजनयिक संबंध स्थापित 
करना चाहती थी। लेकिन पोल पोट शासन इसके लिए सहमत नहीं हुआ''(व्यवधान) 

श्री सी.एम. स्टीफन : एक महान सदस्य। 

श्री बाजपेयी : ऐसे प्रश्‍न मत उठाओ जिससे अनावश्यक विरोध बढे। 

श्री पी. वेंकट सुबैया : वह वैधानिक रूप से गठित सरकार थी। 

श्री बाजपेयी : कृपया सुनिए। 

जब पोल पोट शासन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को. प्रधानमंत्री से मिलने बुलाया गया जब 
वह न्यूयार्क में थे, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री उससे नाराज थे। 

श्री सी.एम. स्टीफन : जैसा सामान्यतया रहते हैं। 

श्री वाजपेयी : सामान्यतया नहीं। वह राजनयिक संबंध स्थापित करने की वकालत करने 
आया था, लेकिन बीच में बातचीत छोड़कर भाग गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ठीक नाराज थे और अब 


हम पर बिना बात के आरोप लगाया जा रहा है। 
कपूचिया को मान्यता का मसला 


अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि भारत-चीन को स्थिति स्थिर होगी। हमारे वियतनाम 
गणराज्य से मित्रवत संबंध हैं। एक दिन सदन वहां की बहादुर जनता को श्रद्धांजलि देने के लिए 
एकत्र हुआ। हमारे वियतनाम से और घनिष्ठ संबंध बढ़े। लेकिन उसी समय हमने एशियान देशों 
से बातचीत शुरू कर दी। महोदय, केवल १७ देशों ने कपूचिया सरकार को मान्यता दी है। 

श्री कंवरलाल गुप्त : उनमें से कितने निर्गुट हैं? 

श्री वाजपेयी : भारत एक रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है और ,यंदि अब कपूचिया की 
मान्यता का निर्णय लिया जाता है तो वह भूमिका नहीं हो सकती। हम एकं सेतु की तरह काम 
करना चाहेंगे” 

श्रीमती पार्वती कृष्णन : एक संकोर्ण सेतु। 

श्री वाजपेयी : गुटनिरपेक्ष भाईचारे में ८८ सदस्य शामिल हैं और यह प्रश्न संभवतः कोलंबो 
बैठक में उठनेवाला है। महोदय, बहुत से माननीय सदस्य 


श्री दिनेश भट्टाचार्य : और सब छोड़ दीजिए। 
श्री वाजपेयी : सदस्यों ने गत सप्ताह वाशिंग्टन में हुई इजराइल-मिस्र संधियों का उल्लेख किया 


है। बगदाद में हुई -अरब राज्यों की बैठक में सर्वसम्मति से इस संधि के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया 
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व्यक्त की गई है तथा मिस्र के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ने का निर्णय लिया गया है। 

मैं, मध्य पूर्व में बन रही स्थिति पर सदन की खिन्नता में शामिल होने के अलावा और कछ 
नहीं कर सकता। हम चिंतित हैं कि ये संधियां वास्तव में इस क्षेत्र में और अरब राज्यों के बीच 
तनाव बढ़ाएंगी। १ 

पश्चिम एशिया समस्या पर हमारी स्थिति सर्वविदित है। स्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट 
पर्वसम्मति प्रस्ताव में सम्मिलित बिंदु संतुष्ट करनेवाले हों, हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करते 
$॥ ये बिंदु दोहराए जा सकते हैं : 

(१) १९६७ के विवाद से जो अरब क्षेत्र कब्जे में है, वह पूर्णरूपेण खाली हो। 

(२) अपने गृह देश में अपना भविष्य निर्धारण की फिलिस्तीनियों की अभिलाषा पूर्ण हो, और 

(३) यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो क्षेत्र के सभी राज्यों के सीमांत इलाकों की सुस्थापना के 
लए सुरक्षा होनी चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, हस्ताक्षरित संधियां इन शर्तों को पूरा नहीं करतीं। एक पूर्ण समाधान की 
रभावना संदेहास्पद रहती है। किसी भी प्रकार की शांति की समय सीमा का सवाल भी अनुत्तरित 
१। पूर्वी जेरूसलम का भविष्य भी इस समझौते में नहीं दर्शाया गया है, जबकि निःसंदेह पश्चिम 
एशिया समस्या, सबसे अधिक, अरब देशों की प्राथमिक चिंता का विषय है। इसे सबसे दुखदायी 
अंतरराष्ट्रीय समस्या की तरह नहीं लिया जा सकता। यह अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए आपत्तिजनक 
हो सकती हे तथा विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। हम विश्वास करते हैं कि 
विस्तृत समाधान के समर्थन में, आंतरिक समुदायों को इसे तरजीह देनी चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, एक स्थिति में संयुक्त राज्य और सोवियत संघ दोनों ही पश्चिम एशिया 
समस्या के समाधान की कार्य योजना पर सहमत हो गए थे। वर्तमान तनावयुक्त स्थिति में सर्वोच्च 
शक्ति और राष्ट्रीय शिष्टाचार, व्यावहारिक ज्ञान से इजराइल पर दूरगामी समाधान हेतु दबाव बनाना 
चाहिए जो ऊपर दिए आधारभूत तत्वों में निहित है। एक उचित एवं संपूर्ण समाधान टाला नहीं 
जा सकता। 

महोदय, दुभाग्य से अच्छे पड़ोसी संबंधों की हमारी नीति पर प्रश्न उठ रहे हैं। प्रतिपक्ष के 
नेता ने भारत को नेपाल के साथ अलग-अलग संधियों-एक पारगमन तथा दूसरी व्यापार-का 
विरोध किया है। शायद उन्होंने १९७१ में हस्ताक्षर की गई संधि को नहीं देखा है। संधि के दो भाग 
हैं--पहला भाग व्यापार से संबंधित है और दूसरा पारगमन से। 

श्री सी.एम. स्टीफन : उसके बाद। 

श्री वाजपेयी : हमारे पास दो संधियां हैं। 

श्री स्टीफन : यदि आपको दोनों में अंतर नहीं दिखाई देता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 

श्री वाजपेयी : एक अंतर है। हमने इसे ठीक से किया है। मैं क्षमा प्रार्थना की जरूरत नहीं 
समझता। नेपाल चारों ओर से जमीन पर बंद देश है, इसलिए व्यापार के नियम और शते भिन्न 
हो सकती हैं। क्या उन्हें आजादी नहीं है? क्या उन्हें दूसरे देशों से व्यापार का अवसर नहीं मिलना 
चाहिए? एक सांस में, विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारी छोटे देशों की जनता से खास पहचान 
बननी चाहिए। लेकिन जब हमने ऐसा करने का निर्णय लिया तो दूसरी सांस में ही उन्होंने विरोध 
कर दिया। 

महोदय, इस प्रगति के परिणामस्वरूप भारत और नेपाल के बीच नया विश्वास पैदा हुआ है। 
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पहली बार, तीस वर्ष के दौरान नदी जल परियोजना के संबंध में कुछ ठोस प्रगति हुई है। 
बंगला देश के साथ हमारे संबंधो में प्रगति हुई है। 
प्रो. समर गुहः : बंगला देश के विषय में आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं जानता हूं कि वहां 
वास्तव में क्या हो रहा है। हजारों आदमियों को वापस धकेला गया है। यह मत कहिए कि बंगला 
देश के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। बहुत से मामलों में हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे सम्माननीय मित्र समर गुह को यह कहने की स्वतंत्रता 
हे कि संबंध नहीं सुधरे हैं तो मुझे भी उतनी ही स्वतंत्रता है यह कहने की कि वे सुधरे हैं। 
प्रो. समर गुह : वे नहीं सुधरे हैं। सैकड़ों आदमी-औरत और बच्चों को वापस धकेला गया 
है। अल्पसंख्यकों के घर जलाए गए हैं। हम वहां केवल इस्लामिक कट्टरवाद ही देखते हें। 


संसार बनाम देश 


श्री वाजपेयी : महोदय, में जानता हूं कि मेरे मित्र बंगला देश समस्या से भावनात्मक रूप 
से जुड़े हैं। वह संसार के उस भाग से आते हैं। । 

एक माननीय सदस्य : संसार? 

श्री वाजपेयी : में 'देश नहीं कह सकता। महोदय, में स्वीकार नहीं करता कि फरक्का 
समझौता के कारण कलकत्ता बंदरगाह भूखा मर जाएगा। मेरे पास नवीनतम आंकडे हँ फरक्का 
के संबंध में (व्यवधान) मेरे पास मार्च १ से मार्च १० तक के भारत और बंगला देश के बीच 
फरक्का पर गंगा जल की हिस्सेदारी के नवीनतम आंकडे हैं। फरक्का पर कुल बहाव ९९,४३६ 
क्यूसेक है। यह २२,००० नहीं है। i 

श्री धीरेंद्रनाथ बसु : आप हमें धोखा दे रहे हैं। 

श्री बाजपेयी : यह एक कांग्रेसी सदस्य हैं जो धोखे की बात करते हैं। क्या मैं उन्हें याद 
दिला सकता हूं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में थीं तो उन्होंने फरक्का के संबंध में इससे 
बहुत कम जल स्वीकार किया। (व्यवधान) > री 

मैं समस्या समझता हूं। अब समस्या है कि जले 
और बंगला देश दोनों को पर्याप्त जल मिल सूके। यही कारण है कि हम दीर्घकालीन योजनाओं 
पर चर्चा कर रहे हैं। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि नेपाल में नई जल परियोजनाओं को 
वृद्धि की जाए। मैं जानता हूं कि इस समस्या का समाधान होना है। 


श्रीलंका से हमारे संबंध सुधरे हैं।(व्यवधान) | 
अध्यक्ष महोदय, जब में इस्लामाबाद गया, कोई विरोध नहीं किया। ऐसा क्यो था? क्या घरेलू 


राजनीति के साथ कछ करना है? जब हम सभी देशों के साथ मित्रवत संबंध रख सकते हैं, तब 
एक देश को ही अकेला क्यों छोड़ा जाए। 


श्री सी.एम. स्टीफन : वह कौन सा देश है? | 
श्री वाजपेयी : आप जानते हो, श्री स्टीफन, मैं किसी से डरता नहीं हूं अध्यक्ष महोदय, में 


केवल एक बात से डरता हूं। हमारी विदेश नीति की सफलता मूलरूप से देश को आंतरिक शक्ति 
पर निर्भर करती है। और इस क्षण, जैसा डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने संकेत दिया, भारतीय 


अर्थव्यवस्था ट्टन के कगार पर है (व्यवधान) | 
महोदय, मैं भारत की शक्ति एवं क्षमता को कम नहीं आंकना चाहता। हमें हीनता की 
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ले कें बहाव को कैसे बढ़ाया जाए कि भारत | 


भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि मैं पीकिंग जाने का निर्णय लेता हूं तो यह मैं आत्मविश्वास 
के कारण लेता हूं जो मुझे देश की विशाल जनसंख्या, औद्योगिक ढांचे, राजनैतिक स्थिरता तथा 
आंतरिक लगाव से प्राप्त होता है। 

एक माननीय सदस्य : ओर जनता पार्टी में एकता? 

श्री वाजपेयी : और कांग्रेस में बिखराव। अध्यक्ष महोदय, हम सब एक ही नाव के सवार 
हैं।। लेकिन जहां तक विदेश नीति का संबंध है, एक राष्ट्रीय आम सहमति होनी चाहिए। 
अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर प्रत्येक सत्र में चर्चा के आपके निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। में 
आलोचनाओं का स्वागत करता हूं। मैं इससे लाभान्वित हूंगा कि यदि कुछ रचनात्मक सुझाव आएं। 
लेकिन किसी प्रेरणा से दोष मत लगाइए। 

मैंने प्रारंभ में जो कुछ कहा उसे दोहराना चाहूंगा। हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन जहां 
- तक भारत के हितों का संबंध है, हम बेईमान नहीं। 

मैं आशा करता हूं मेरे मित्र श्री राजनारायण यहां हों''श्री शरद यादव को भी में यहां नहीं 
देख रहा हूं। में किसी की पीठ के पीछे कुछ नहीं कहना चाहता हूं-ये बातें तो आमने-सामने की 
हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ मित्र जो सत्तारूढ़ दल में आ गए हैं, अभी तक वास्तविकता को 
नहीं समझे हैं। में जब विरोधी दल में था, मैंने शिमला समझौते का विरोध किया था, लेकिन अब 
मैं शिमला समझोते को अमल में ला रहा हूं। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं-शिमला के 
बारे में मुझे कोई नहीं टोक रहा है। लेकिन अगर मैं चीन जाता हूं--अपनी खोई हुई जमीन को 
वापस लेने के लिए तो मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। चीन की यात्रा अमेरिका के इशारे पर 
नहीं थी।.पुरानी सरकार ने जब यहां से राजदूत को पीकिंग भेजने में पहल की, तब किसी ने इस 
` बात को नहीं कहा कि हमें पहल नहीं करनी चाहिए, पहले उनका राजदूत आना चाहिए" 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : इसमें मूल अंतर है। 

श्री वाजपेयी : इसका मतलब है कि उनका गज' अलग है, उनका मापदंड अलग है। 

श्री वसंत साठे : इससे उसकी क्या तुलना है। 

श्री वाजपेयी : १९६० में श्री चाउ-एन-लाई भारत आए थे, इस बार भारत से किसी को जाना 
था। लेकिन यदि भारत इस बात पर बल देता कि पहले चीन से कोई नेता आना चाहिए तो” 

श्री वसंत साठे : यह बात नहीं थी। 

श्री वाजपेयी : “यारब न यह समझे हैं और न समझेंगे मेरी बात।” 

अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन का काफी समय लिया। बहुत से कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं, मगर 
` मैं उम्मीद करता हूं कि कटौती प्रस्तावों पर जोर नहीं दिया जाएगा। 
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विदेश नीति परिणामकारी हो 


का महोदय, मैं उन सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। 
कुछ माननीय सदस्य : कृपया अंग्रेजी में बोलिए। 

श्री बाजपेयी : मैं हिंदी की तरह ही अंग्रेजी में बोलूंगा। लेकिन एक ही समय में नहीं। मैंने 
उन्हें गहरी दिलचस्पी से बहुत लाभकारी मानकर सुना। मैं कह सकता हूं कि श्री बिपिन पाल दास 
एवं श्रीमती अल्वा सत्तारूढ़ पक्ष की अपेक्षा विपक्ष में अधिक प्रभावी हैं। 

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : उपसभापति महोदय, मैं उसी रूप में शुभकामनाएं वापस करती हूं। 
आप इस तरफ अधिक प्रभावी हैं। 

श्री बाजपेयी : ऐसा, यदि मेरे उत्तर में अधिक तीखापन नहीं है और यदि मैं किसी लगाववश 
उत्तर नहीं दे पाता हूं तो विपक्ष में बैठे मेरे मित्र मेरी स्थिति अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 

उपसभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि यथार्थ शब्द पर इतना तीव्र विरोध क्यों हो रहा है। 
'यथार्थताः का कोई कैसे विरोध कर सकता है। क्या कोई चाहेगा कि हम गुटनिरपेक्षता की बनावटी 
नीति का अनुकरण करें। निश्चित रूप से नहीं। उपसभापति महोदय, गुटनिरपेक्षता की नीति किसी 
एक व्यक्ति या पार्टी की नीति नहीं है। यह राष्ट्रीय सहमति से पैदा हुई है। जब १९५७ में में 
लोकसभा के लिए प्रथम बार चुना गया-पंडित जी जीवित थे। हमारे विदेश मंत्री थे-और जब 
मैं लोकसभा में इस विषय पर हुई चर्चा में प्रथम बार बोला-यद्यपि तब में जनसंघ के टिकट पर 
चुना गया था, मैंने कहा : हम गुटनिरपेक्षता को इस नीति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यही वह 
नीति है जिसे भारत आजादी के बाद स्वीकार कर सकता था। 

श्री भूपेश गुप्त : लेकिन श्री बाजपेयी, हमने आपको ऐसा कहते कभी नहीं सुना कि “हम 
गुटनिरपेक्ष नीति को यथार्थ होने के कारण स्वीकार करते हैं।” 

श्री वाजपेयी : उपसभापति महोदय, हम गुटनिरपेक्ष नीति से ही जुड़े रहे क्योंकि यही देश के 
सबसे अधिक हित में है, क्योंकि यह शांति के लिए नीति है। यह एक सकारात्मक नीति है, 
नकारात्मक कार्ययोजना नहीं। गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। हम युद्ध और शांति के बीच तटस्थ 


RR > ््सल्स्स्स््य 
# विदेश नीति पर चर्चा के बाद विदेश मंत्री के रूप में८ अगस्त, १९७८ को 
राज्यसभा में चर्चा का उत्तर। 
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कभी नहीं रह सकते। हम शांति के लिए कह रहे हैं, वे जो” 

श्री भूपेश गुप्त : साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बीच। 

श्री वाजपेयी : वास्तव में मैं उसी पर आ रहा हूं। हम गुलामी और स्वतंत्रता के बीच तटस्थ 
नहीं रह सकते। हम आजादी के लिए खड़े हैं। हम अपनी आजादी के लिए लड़े और अपने स्वतंत्रता 
संघर्ष के दिनों से ही, हम दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता सेनानियों की मदद कर रहे हैं। नामीबिया 
या रोडेशिया या दक्षिणी अफ्रोका में जातिवादी गोरे शासकों के समर्थन का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं 
हो सकता। रंग भेद मानवता के विरुद्ध एक अपराध है, हम दूसरे गुटनिरपेक्ष देशों के साथ कंधे से 
कंधा मिलाकर इस अपराध के विरुद्ध दूसरे देशों से लड़ रहे हैं। हम ऐसी विश्व व्यवस्था के प्रति 
वचनबद्ध हैं, जहां न तो कोई राजनैतिक प्रभाव हो और न ही जातीय भेदभाव। 

महोदय, हम तटस्थ नहीं रह सकते यदि आजादी खतरे में हो, यदि अन्याय करने का अपराध 
किया जाए, यदि ऐसे लोगों के द्वारा हम पर युद्ध थोपा जाए जिनको शस्त्र व्यापार से लाभ होता है। 
लेकिन गुटनिरपेक्षता का अनुकरण विश्व परिस्थिति को बदलने के सम्मान के साथ किया जाए। यह 
केवल एक राजनैतिक नीति ही नहीं हो सकती। वास्तव में हमें कुछ निश्चित सिद्धांतों से जुड़े रहना 
है, यदि परिस्थिति बदलती है तो हमें समायोजन करना पड़ेगा और उस समायोजन को छोड़ा नहीं 
जा सकता। 

महोदय, अपने मित्र प्रो. वी.पी. दत्त द्वारा किए गए विश्व स्थिति के विश्लेषण से मैं सहमत 
हूं। आज अंतरराष्ट्रीय स्थिति विलक्षण और मिश्रित है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचित कार्यक्रम, 
सर्वश्रेष्ठ शक्ति के प्रसंग में नहीं, महान शक्ति के प्रसंग में निरंतर परिवर्तनशील है। युद्ध के अंत 
के कारण शांति ने विजय पा ली है, लेकिन घुमड़ते संदेह तथा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विषयों की 
विविधता द्वारा स्थायी और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों की तलाश सफल नहीं हो रही है। 
अवरोध के तर्क में विश्वास धूमिल हो रहा है। शक्ति की राजनीति और विचारधारा तथा गुटीय 
संबंध वस्तुतः अपनी पहचान ही बदल चुके हैं। आज, हस्तक्षेप के औचित्य एवं अनौचित्य पर एक 
बहस छिड़ी हुई है। दुर्भाग्य से, विकासशील संसार के कुछ हिस्सों में सतत या प्रारंभिक विवाद पैदा 
हो रहे हैं। 

उपसभापति महोदय, जब से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व समुदाय में सम्मिलित 
हुआ है, हमारा न्याय की स्वतंत्रता तथा गुटनिरपेक्षता द्वारा मार्ग निर्देशन हो रहा है। हमने विकास 
के मार्ग एवं राजनीति का स्वयं अनुसरण किया है तथा दूसरों के ऐसा करने के अधिकार का 
सम्मान किया हे। हमने कभी यह उम्मीद नहीं की है कि स्वतंत्र राष्ट्र को अपने राजनैतिक या 
आर्थिक हितों को भुलाकर एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमारे मार्ग निर्देशक नियम सुस्पष्ट 
एवं दृढ़ हैं। आर्थिक, राजनैतिक एवं रणनीतिक परिवर्तन के प्रवाह का उतार-चढ़ाव सतह पर 
फूटता है लेकिन नीचे लहरें और तूफान उठता रहता है। लेकिन राष्ट्रीय हितों की सेवा और सुरक्षा 
के लिए विदेश नीति के संचालन में एक सावधान प्रशंसा तथा चतुर निर्णय की जरूरत रहती. है। 

उपसभापति महोदय, ये विस्तृत मापदंड हैं जिनके बीच हम कार्य करते हैं। हमारी नीतियां 
परिवर्तन और विप्लर्वो को समायोजित करने के लिए काफी लचीली हैं। द्विपाश्वीय एवं बहुपार्श्वीय 
सहयोग के अवसरों का लाभ लेने और सकारात्मक दबाव बनाने के. लिए हमारे पास राष्ट्रीय 
मानदंड हैं। हमारे पास यह विश्वास करने के लिए पहले से अधिक अनेक कारण हैं कि हमारी 
विदेश नीति के विषयों को समझने के लिए संपूर्ण विश्व समुदाय में अब अधिक स्पष्ट और 
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अनुकूल समझदारी है। कुछ भय एवं गलतफहमी जो पैदा हो गई थी, अब दूर हो गई है, स्थापित 
मित्रता और सुरक्षा और मजबूत हुई हे, द्विप्रक्षीय संबंध जो कहीं उदासीन हो गए थे, अब पुनः 
सक्रिय और विश्वसनीय हो गए हैं। 

श्री भूपेश गुप्त : यही परेझःधी है। जब आप मौखिक बोल रहे थे, समझ में आने लायक 
बोल रहे थे, जब आपने पढ़ना शुरू किया तो निरर्थक बातें शुरू कर दीं, बिल्कुल बिना अर्थ की। 
अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस धाराप्रवाह भाषण में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद जैसा एक 
भी शब्द नहीं है। आपने उन्हें एक ओर छोड़ दिया है। 

श्री वाजपेयी : क्या जो कुछ मैंने बोला है उसे दोहराना पड़ेगा? मुझे खेद है, उपसभापति जी, , 
मेरे मित्र श्री भूपेश गुप्त अपने भाषण को प्रतिवर्ष दोहरा सकते हैं, में नहीं। | 

श्री के.के. माधवन : उपसभापति जी, माननीय मंत्री महोदय ने कहा हे कि पूर्व की अपेक्षा 
अब हमारी विदेश नीति के प्रति अधिक स्पष्ट समझदारी है। क्या वे इसे समझाएंगे ?'"'(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैं अपने मित्र श्री भूपेश गुप्त क्रो विश्‍वास दिलाना चाहूंगा कि विदेश नीति 
को बदलने, बिगाड़ने या कुरूप करने की कोई साजिश नहीं है। जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, तभी 
से विदेश नीति को नियंत्रित करनेवाले आधार सिद्धांतों से हम जुड़े हुए हँ। 

उपसभापति महोदय, हमें एक विचित्र उलझे हुए संसार में कार्य करना पड़ रहा है। जब 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बेलग्रेड में मिले" 

श्री भूपेश गुप्त : नहीं, नहीं, पढो नहीं। 

श्री वाजपेयी : यह एक दस्तावेज है, बेलग्रेड दस्तावेज, महोदय, वह मेरे हाथ के किसी भी 
पर्चे से डरे हुए हैं। बेलग्रेड बैठक में हमने जोर दिया कि गुटनिरपेक्षता को अलग पहचान तथा 
विश्वसनीय चरित्र को बनाए रखा जाए।"(व्यवधान) मेरे मित्र श्री शर्मा क्या कहते हैं? 

श्री अनंत प्रसाद शर्मा : नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। प्रो. रंगा कुछ कह रहे थे। 

श्री वाजपेयी : उपसभापति महोदय, मैं दस्तावेज में से फिर उद्धरित करना चाहूंगा : 

“एक स्वतंत्र, सचेत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवाद, विस्तारबाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद, 
रंगभेद, जातीयता के विरुद्ध पूर्णरूपेण प्रतिबद्धता प्रकट करता है। दूसरे शब्दा में, आर्थिक, 
राजनैतिक निर्भरता और हस्तक्षेप या दबाव को निरस्त करता है।” 

क्या इसका कोई विकल्प लिया जा सकता है? और इस घोषणापत्र के हम भी एक हिस्सेदार 
हैं। मैं अपने मित्र श्री रसीउद्दीन खां से सहमत हूं। 

प्रो. रसीउद्दीन खां : गलतियां हटाई जानी चाहिए, दोहराई नहीं। 

श्री वाजपेयी : यदि शब्दों का उपयोग उचित प्रसंग में हो तो हमें शब्दों पर नहीं झगड़ना 
चाहिए। उपसभापति महोदय, हमें देखना चाहिए कि विषयवस्तु की सुरक्षा हो रही है या नहीं। 


हम किसी ओर नहीं झुक रहे 


आप लोग कहते हैं कि हम एक विशेष गुट की ओर झुक रहे हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर 
रहे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। गुटनिरपेक्षता का यह अर्थ नहीं है कि हम समान दूरी की नीति 
स्वीकार करें। नहीं। सोवियत रूस हमारा मित्र रहा है। भारत-सोवियत मैत्री की समय पर परख 
हुई है। मैं विपक्ष में था तब सोवियत रूस के साथ संधि हुई--शांति, मित्रता एवं सहयोग की संधि 


पर हस्ताक्षर हुए। और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने उस-संधि का समर्थन किया। जब भी भारत 
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परेशानी में रहा, सोवियत रूस सहायता के लिए आया। हमारे औद्योगिक आधार का ढांचा खडा 
करने में रूस ने काफी बड़ी मदद कौ है। ७० से अधिक उपक्रम हमारे देश में सोवियत सहायता 
से चल रहे हैं, इसलिए एक शक्ति की दूसरी शक्ति से तुलना करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं है। ' 
लेकिन मैं यह दावा करना चाहूंगा कि संसार की सभी शक्तियों के साथ हम और अधिक संतुलित 
संबंध विकसित करने में सफल रहे हैं। 

अपने निकट पड़ोसी के साथ समझौते के विषय में काफी कहा गया है। हम पर सांत्वना 
देने के आरोप हैं। यह कहा गया है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाने के दोषी हैं। 
महोदय, मैं इस आरोप को नहीं मान सकता। सलाल समझौते में कुछ भी नया नहीं है। हमने कोई 
नई रियायत नहीं दी है। यह उसी आधार पर हुआ है जिस पर पिछली सरकार समझौता करना 
चाहती थी। तो भी हम पर आरोप लगाया जा रहा है। मैं जानता हूं फरक्का समझौते पर कुछ 
मतभेद हैं। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि हमने भारतीय हितों के साथ विश्वासघात किया है। 
पिछली सरकार द्वारा एक वर्ष तक क्या किया गया" 

श्री एल.आर. नायक (कर्नाटक) : बेच दो" 

श्री वाजपेयी : एक समझौते में नियमित किया गया है। फरक्का पानी के बंटवारे में भी कुछ 
नया नहीं किया गया है। किसी का इस पर मतभेद हो सकता है कि नेपाल के साथ दो अलग 
संधियां हों, एक व्यापार के लिए तथा दूसरी पारगमन के लिए, या दो संधियां नहीं होनी चाहिए। 
लेकिन यह कहना कि हमने दो अलग-अलग संधियां करके देश के हितों की बलि दे दी है, यह 
ठीक नहीं है। हम अपने कुछ निकट पड़ोसियों के साथ विश्वास और समझदारी का बातावरण 
बनाने में सफल रहे हें। हम सोवियत रूस के साथ अपने संबंध मजबूत करने में सफल रहे हैं। 
इस संबंध में मैं रिकार्ड देखना चाहूंगा। मेरे मित्र श्री भूपेश गुप्त इस पर विरोध नहीं करेंगे" 

श्री भूपेश गुप्त : अरे नहीं। में विरोध नहीं करूंगा, यदि आप अच्छी बात कहेंगे। मैं क्यों 
करूंगा 2 

श्री वाजपेयी : मेरे मित्र डो. महावीर ने कुछ सोवियत नक्शो का प्रसंग उठाया, जिनमें हमारी 
सीमा, हमारी उत्तरी सीमा को रेखांकित किया गया है। मैं जानता हूं, जब मैं विपक्ष में था तो मैंने 
समय-समय पर यह प्रश्न उठाया 

श्री एन.जी. रंगा : इसके विरुद्ध हम साथ-साथ गए। 

श्री वाजपेयी : तब हमने जिम्मेदारी मानी, हमने फिर यह प्रश्न उठाया और मुझे इस सदन 
को सूचित करते हुए प्रसन्‍नता हो रही है कि सोवियत रूस ने हमें सूचना दी कि भविष्य में 
चीन-भारत सीमा का सोवियत प्रकाशनों में रेखांकन करते समय भारत के सीमांकन के अनुरूप 
किया जाएगा। पर हमें सूचित किया गया कि पश्चिमी क्षेत्र में सीमा का चित्रांकन एक अस्थापित 
सीमा के रूप में रूढ चिह्रो द्वारा किया जाएगा। लेकिन मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में हमारे अनुरूप 
किया जाएगा। वर्षो तक गलत सीमांकन हमारी सरकार के प्रपत्रों का विषय रहा है। इस सरकार 
के कार्यभार संभालने पर इस पर फिर जोर डाला गया। हमारे बार-बार के आग्रह पर ही यह एक 
विशेष प्रगति हुई 'है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की शुरुआत हो गई है। इस पर मतभेद है। 
कुछ मतभेद बहुत अधिक मार्मिक प्रकृति के हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी मतभेदों को समझौते 
के आधार पर निपटाने की नीति से बंधे हुए हैं, हमने वही अपनाया है जो हमारे हितों के सबसे 
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अधिक अनुकूल है। मैं आणविक ऊर्जा के प्रश्‍न को नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यह मामला 
प्रधानमंत्री द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन हमने आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना 
कर दिया है और इस पर हस्ताक्षर करने से मना करते रहेंगे क्योंकि यह संधि असमान है, 
भेदभावपूर्ण है, और इसलिए हम वर्तमान रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। 


अणु अस्त्र न बनाने का निर्णय 


भारत ने एकतरफा निर्णय लिया है, अणु अस्त्र न बनाने का। लेकिन जो दिन-प्रतिदिन अणु 
अस्त्रों का ढेर लगाते जा रहे हैं, उन्हें हमारे आत्मसम्मान के विरुद्ध ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने 
के लिए हमसे कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। न ही हम अपने स्वदेशी आणविक ठिकानों 
को अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोलने को तैयार हैं। जब तक यही सुविधाएं गैर-आणविक 
उस्त्रोंबाले देशों को, अणु अस्त्रवाले देशों का निरीक्षण करने के लिए नहीं मिलती, जब तक सभी 
आणविक ठिकाने अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए नहीं खोले जाते, हम ऐसी कोई व्यवस्था अपनाने 
नहीं जा रहे। पूर्णरूपेण सुरक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, यह अभी परिभाषित होना है। 

दक्षिण अफ्रीका ने विखंडनीय पदार्थ कैसे प्राप्त किया? इजराइल को इस पदार्थ की आपूर्ति 
किसने की? स्पष्ट रूप से पदार्थ उन देशों से गया होगा, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को टाइट 
करवाना चाहते हैं। जहां तक आणविक ऊर्जा केंद्रों का संबंध है। 

महोदय, पश्चिमी एशिया पर सरकारी नीति को मैं दोहराना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि 
इजराइल उन अरब क्षेत्रों कों खाली कर दे जिन पर उसने कब्जा कर लिया है। अलग गृह राज्य, 
अलग राज्य सहित, फिलिस्तीनियो का अहस्तांतरणीय अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। यह पक्ष 
सिद्धांतों पर आधारित है। आक्रमण आक्रमण है” 

श्री भूपेश गुप्त : इस पर कैसे आया जाए? 

श्री वाजपेयी : जेनेवा सम्मेलन बुलाकर। 

श्री भूपेश गुप्त : ऐसा कहिए। a! 

श्री बाजपेयी : ऐसा ही मैं कह रहा हूं। में इसे दोहराने को तैयार हूं। पश्चिमी एशिया में हो 
रही नवीन पहल का हमने स्वागत नहीं किया। जब तक हमारे अरब मित्र संगठित नहीं होते, और 
यदि इजराइल का रुख स्थिर नहीं रहता, पश्चिमी एशिया समस्या का कोई उचित समाधान नहीं हो 
सकता। 

दक्षिणी अफ्रोका पर हमारा पक्ष सर्वविदित है। हम स्वतंत्रता सेनानियों की नैतिक तथा सामग्री 
से मदद कर रहे हैं। लेकिन यदि समझौता होता है और सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होता 
है, तब हम निश्‍चित रूप से ऐसी प्रगति का स्वागत करेंगे। 

श्री एन.जी. रंगा : क्या सामग्री सहायता हम दे रहे हैं? 

श्री वाजपेयी : आचार्य रंगा, यह रहस्योद्घाटन नहीं होने -जा रहा है। यदि आपकी इच्छा हो 


तो आपको मैं अकेले में बता सकता हुँ। 
कुछ अन्य बिंदु उठे। बेलग्रेड सम्मेलन के विषय में मुझसे पूछा गया कि भारत ने पाकिस्तान 


के अतिथि रूप में भाग लेने का विरोध क्यों नहीं किया? कोलंबो सम्मेलन के बाद दरवाजे खोल 
दिए गए थे। रोमानिया को अतिथि रूप में प्रवेश मिला और ऐसा ही पुर्तगाल और फिलिपीन को 
मिला। पाकिस्तान पर्यवेक्षक को तरह सम्मिलित होना चाहता था, जिसका विरोध हुआ। हमने भी 
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उस मांग का विरोध किया। लेकिन कोलंबो में भारत ने सहमति का निर्णय लिया। इसलिए हमने 
निर्णय लिया कि 
श्री भूपेश गुप्त : सैंटो तथा सेटो में पाकिस्तान की भागीदारी भी हे। 


पाकिस्तान पर्यवेक्षक नहीं बन सकता 


श्री वाजपेयी : मुझे पता है दादा! यही कारण हे कि पाकिस्तान पर्यवेक्षक नहीं बन सकता। 
लेकिन यदि पाकिस्तान सेंटो को छोड़ना चाहता है, यदि पाकिस्तान निर्गुट देशों के भाई-चारे में 
शामिल होना चाहता है, यदि पाकिस्तान महसूस करता हे कि सैनिक संगठनों से कुछ नहीं 
मिलनेवाला, तब इस प्रक्रिया में हम पाकिस्तान की सहायता कर सकते हैं। अतिथि रूप में 
पाकिस्तान को उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले 
सकता। केवल अतिथि कौ तरह रहेगा। मैंने अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे आशा 
है पाकिस्तान अपने आप को अलग कर लेगा। 

श्री भूपेश गुप्त : दो बातें हैं। संयुक्त राज्य सैनिक संधि तथा सैंटो ये दो बातें हैं। 

श्री वाजपेयी : यदि इस तरह की संधियां नहीं होतीं तो पाकिस्तान पूर्ण सदस्य हो जाता। 
लेकिन पर्यवेक्षक स्तर भी मना कर दिया गया। जो अतिथि रूप में आना चाहते हैं, उनके लिए 
सशर्त रास्ता है। शर्त यह है कि उन्हें सैनिक गठबंधन से अलग होने की इच्छा की घोषणा करनी 
पड़ेगी। हमने इस कदम का स्वागत किया है और मैं आशा करता हूं कि हवाना बैठक से पहले 
इस प्रश्न पर कुछ न कुछ अंतिम रूप से आ जाएगा। 

उपसभापति महोदय, मुझे पीकिंग जाना चाहिए या नहीं, इस पर कुछ मतभिन्नता है। में नहीं 
समझता कि (व्यवधान) 

श्री हरकिशन सिंह सुरजीत : जायरे का क्या हुआ? 

श्री वाजपेयी : यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था कि मेरे मित्र श्री दास ने पूछा कि मुझे 
कोन आमंत्रित कर रहा हे? मुझे औपचारिक निमंत्रण प्राप्त हुआ है ओर निमंत्रण चीनी गणराज्य 
के विदेश मंत्री ने भेजा है। क्या मैं बिना निमंत्रण के जा सकता हूं? 

कुछ माननीय सदस्य : नहीं। 

श्री वाजपेयी : लेकिन यह संदेह क्‍यों किया जाए? कुल मिलाकर मैं जानता हूं कि हमारे 
क्या संबंध हें (व्यवधान) 

श्री भूपेश गुप्त : संदेह हुआ, क्योकि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी हमसे कह रहे थे कि वहां कुछ 
परेशानी हे।"(व्यबधान) तब वे गए और जाने से पहले उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी से अब और 
झगडा नहीं है। 

श्री वाजपेयी : क्या मैं स्पष्टीकरण दूं कि प्रो. स्वामी स्वयं गए हे, वह किसी के गुप्तचर नहीं 
हैं। 

भूपेश गुप्त : केसे? 

श्री वाजपेयी : आप चीन जाने के लिए स्वतंत्र हैं और उसी तरह रूस भी यदि आप जाना 
चाहें तो। 

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : समाचारपत्रों में क्या कुछ छपा है, इसलिए संदेह हुआ।(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : हां श्रीमती अल्वा, कहती जाइए 
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श्रीमती अल्वा : जो आपकी स्वतंत्र प्रेस कहती है, उसके विरुद्ध मत जाइए।(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : हमारी स्वतंत्र प्रेस? क्या में मानूं कि आप नहीं चाहर्ती कि प्रेस इतनी स्वतंत्र 
हो? 

श्री भूपेश गुप्त : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : लेकिन प्रेस को आजादी स्थायी मिली है और में प्रतिदिन विरोध नहीँ कर 
सकता। 

श्रीमती अल्वा : जो प्रेस कहती है मुझे विश्वास है। में उन पर विश्वास करती हूं। 

श्री बाजपेयी : नहीं, कृपया उन्हें आटे में नमक को तरह लें। 

श्रीमती अल्वा : हां, भविष्य में। 

श्री वाजपेयी : जल्दी ही, एक समाचारपत्र ने दिल्ली में कुछ छापा है 

श्री भूपेश गुप्त : उपसभापति महोदय, मुझे अति प्रसन्नता है कि प्रो. स्वामी स्वयं अपने आप 
गए हैं। अब, महोदय, अपने आप (ओन) को परिभाषा एवं अर्थ बदलने लगे हैं। ऑक्सफोर्ड 
इंग्लिश डिक्शनरी में ओन' का अर्थ लिखना पड़ेगा। 

श्री वाजपेयी : वह सरकार के गुप्तचर नहीं हैं, बे मेरा कोई संदेश नहीँ ले गए हैं। उन्होंने 
जाने का निर्णय लिया और चले गए। 

श्री भूपेश गुप्त : एक क्रांति हो जाएगी, यदि वे आपका संदेश लेकर गए तो शांति दूत” 


मिथ्या आरोप 


श्री वाजपेयी : मुझे खेद सहित यह कहना पड़ रहा है कि कुछ मिथ्या आरोप हैं। गत १७ 
महीनों में जो कुछ भी हुआ है, वह पिछली सरकार ने शुरू किया था। में स्वीकार करता हूं कि 
पाकिस्तान से संबंध सुधारने की प्रक्रिया पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुर्ह थी। लेकिन मैं 
उस प्रक्रिया को आगे ले गया हूं। मुझे बधाई दी जानी चाहिए या लांछन? मैं जानता हूं आप बधाई 
नहीं देंगे। (व्यवधान) आप कंजूस हैं। मैं जानता हूं कि बिना किसी कंजूसी के मैंने पूर्व प्रधानमंत्री 
की १९७१ में कितनी प्रशंसा की थी, यद्यपि मैंने उन्हें काली या दुर्गा नहीं कहा था। (व्यवधान) 
नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने उनकी प्रशंसा को। मैंने सरकार का पक्ष लिया। विदेश नीति के क्षेत्र 
में हमारी पार्टी की सोच हमारे दृष्टिकोण में आड़े नहीं आनी चाहिए। हमारे बीच मतभिन्नता हो 
सकती है। 

श्री विपिन पाल दास : यह बात केवल तब उठाई गई, जब प्रधानमंत्री ने कहा। एक नहीं, 
अनेक बार कि ये वही हैं जो शांति और मित्रता का वातावरण बनाने में सफल रहे। 

श्री वाजपेयी : यदि नया वातावरण बना है तो इसमें गलत क्या है? 

श्री विपिन पाल दास : यह बात नहीं है। बात यह है कि यह आपने नहीं किया है। 

श्री वाजपेयी : नहीं, नहीं। आपने प्रक्रिया शुरू की ओर हमने'(व्यवधान) 

श्री के.के. माधवन : उन्होंने अब कया कहा है, में उद्धरित कर रहा हूं। एक स्पष्ट (व्यवधान) 
एक अधिक संतुलित संबंध, शक्तियों के साथ। क्या इसका आशय है कि पूर्व सरकारें स्पष्ट नहीं 
थीं, संतुलित नहीं थीं?” 

श्री वाजपेयी : एक स्पष्ट समझदारी थी। अब यह और स्पष्ट (व्यवधान) हमें मामूली बातों 
पर नहीं लड़ना चाहिए। यदि और जब भी पीकिंग जाऊंगा, मेरे मस्तिष्क में सीमा समस्या सबसे 
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ऊपर होगी।" (व्यवधान) और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि किसी देश से मित्रवत संबंध 
हम तीसरे देश की कीमत पर नहीं रखेंगे।"(व्यवधान)'"यदि कोई समाधान होगा .तो वह अपने 
राष्ट्रीय आत्मसम्मान को दृष्टिगत रख#%२, टापगो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखकर होगा। जब हम 
बल-प्रयोग को नकार चुके हैं, तो बातचीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हम डर के 
कारण बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात करने से डर भी नहीं रहे हँ।":(व्यवधान) 

श्री विपिन पाल दास : क्या चीन द्वारा नगा एवं मिजो विद्रोहियों को सहायता एवं प्रशिक्षण 
इण प्रश्‍न तथा काश्मीर पर उनके रुख का मामला भी उठाएंगे? 

श्री वाजपेयी : प्रत्येक समस्या उठाई जाएगी। 

श्री भूपेश गुप्त : आप उन्हें पंचशील के विषय में तथा बेंडंग भावना की याद दिलाएंगे 2 

श्री वाजपेयी : हां। जब तक सभी समस्याएं नहीं सुलझा ली जातीं, संबंध सामान्य नहीं हो 
सकते। और समस्याएं सुलझ सकती हैं शांति, सहअस्तित्व के पांच सिद्धांतों के आधार पर। यह 
में अनेक बार कह चुका हूं। और मुझे आशा है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल रहूंगा। लेकिन इतना 
विश्वास रखें, भारत के विस्तृत हितों में कोई हेराफेरी नहीं होगी। विदेश नीति परिणाम देनेवाली 
होनी चाहिए। 


विदेश नीति परिणामकारी होनी चाहिए 


उपसभापति महोदय, इस बात की बहुत आलोचना हो रही है कि हम इस बात पर जोर क्यों 
दे रहे हैं कि विदेश नीति परिणाम देनेवाली हो? कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही विदेश 
नीति बनाई जाती है, आचरण किया जाता है तथा लागू की जाती है। एक देश की विदेश नीति 
केबल जोर-शोर की घोषणाओ पर आधारित नहीं हो सकती, यह स्थिति की वास्तविकता पर 
आधारित होनी चाहिए। हमारे उद्देश्य बहुत ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पैर जमीन पर मजबूती 
से गढ़े होने चाहिए। 

राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। हम सक्रिय रूप से उस उद्देश्य की 
प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित सिद्धांतों पर आधारित विदेशी नीति, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति 
की ओर अग्रसर होनी चाहिए। इस राय से न तो इस सदन में और न ही देश में कोई मत भिन्नता 
है। कुछ छोटे-छोटे संदेह, प्रो. रशीउद्दीन खान की तरह कभी-कभी उठते हैं। हमारे मस्तिष्क से 
सभी संदेह हट जाने चाहिए। भारत की जनता उस सरकार को कभी क्षमा नहीं करंगी.जो देश के 
हितों की बलि देने की गलती करेगी। विदेश नीति केवल सरकार द्वारा अपनाई जानेवाली नीति ही 
नहीं, भारत की ६० करोड़ जनता का भविष्य इससे बंधा हुआ है। राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय हितों 
को नकारनेवाली कोई भी पार्टी इस देश में नहीं पनप सकती। 

श्री भूपेश गुप्त : आपसे बचने की हमारे पास यही एकमात्र आशा है। 

श्री वाजपेयी : यह ठीक हे कि हमें परिणाम चाहिए। में एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम संसार 
में एक नई अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। औद्योगिक देशों और विकासशील देशां के मध्य, 
फासला बढ़ रहा है। विकासशील देश, जिनमें अधिकांश गुटनिरपेक्ष हैं, गरीब हैं। उपनिवेशवादी देशों 
ने उन्हें बर्बाद किया है। वे अपने विकास के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने योग्य नहीं 
रहे हैं। यह जो फासला बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। हमें अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने 
चाहिए, लेकिन महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या नई अर्थव्यवस्था की असलियत हम केवल 
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औद्योगिक देशों के विरुद्ध जोरदार भाषण देकर ही जान सकते हैं? 
श्री भूपेश गुप्त : कौन सी शांति-व्यवस्था स्थापित करना अधिक कठिन है, चरण 
सिंह-मोरारजी देसाई या भारत-चीन 


जब में राज्यसभा में था 


श्री वाजपेयी : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच शांति 
व्यवस्था बनाना। अब इस बात को छोड़िए। श्री भूपेश गुप्त, में आपसे छोटा हूं, में आपसे जूनियर 
हूं। लेकिन मैंने आपसे कुछ चाल सीख ली है, जब में राज्यसभा में था। 

उपसभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जोरदार शब्द सभी समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढ 
सकते। आज औद्योगिक देश आंतरिक अर्थ-विवादों से पीड़ित हैं। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ 
रही है। में यह देखकर चकित रह गया कि मजदूर संगठन जिन्हें नई अर्थव्यवस्था का समर्थन करना 
चाहिए था, रोक लगाने की मांग कर रहे थे, ताकि विकासशील देशों का माल उनके देश में आकर 
उन्हें बेरोजगार न कर सके। 

मुझे पेरिस सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। हमारा प्रयास था कि इसका कुछ परिणाम 
निकले, केवल भाषण देने से ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। इसलिए मैं केवल इतना ही 
नहीं कहता कि हमारी नीति परिणाम देनेवाली हो; में यह भी कहता हूं कि हम स्थिति के विषय 
तक नहीं जा सकते। क्या किसी समस्या पर अपने विचार प्रकट कर देने से ही हमारा उद्देश्य पूर्ण 
हो जाता है? फिर उस विषय को समाप्त माल लें? 

भारत ने बेलग्रेड सम्मेलन में अहम भूमिका निभाई। यह आत्मप्रशंसा नहीं है। बेलग्रेड में एक 
भय था कि निर्गुट आंदोलन बंट जाएगा और मुझे प्रसन्नता है कि सभी देशों ने इसका अहसास 
किया। केवल भारत अकेला इसकी वाहवाही नहीं लूट सकता। यह भी सत्य नहीं है कि 
युगोस्लाविया पर तत्काल हमने कुछ लिखा। मैंने यहीं अपना भाषण तैयार कर लिया था। ऐसा 
नहीं है कि युगोस्लाविया ने हाथों-हाथ हमें बता दिया था कि अमुक-अमुक विषय पर सहयोग करें। 
प्रो. रशीदुद्दीन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते रहे हैं। में नहीं सोचता कि वे अपने भाषण तत्काल 
लिखते हैं। कोई 


प्रो. रशीउद्दीन : मैं करता हूं। 
श्री बाजपेयी : लेकिन हमारी विदेश नौति कोशिश करती है कि जहां विचार भिन्नता के 


कारण बिखराव का खतरा हो, वहाँ विभाजन बचाकर एकता के लिए बढ़ना चाहिए। गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन की अखंडता की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। कुछ शक्तियां उन निर्गुट देशों में 
फासला पैदा करने के प्रयास में हैं। हमारा उद्देश्य है, उन्हें समान विषयों पर संगठित रूप से आगे 
लाना। जब मैं कहता हुँ कि हमारी विदेश नीति फलदायक होनी चाहिए, यही है मेरा कहने का! 
अर्थ। हम अपने सिद्धांतों को एक ओर रखकर, शून्य में नहीं बढ़ सकते। सर्वशक्तिमान हमें ऐसा 
संवेदनाहीन न बनाए। यदि सदन जागरूक हे और मुझे सभी का विश्‍वास एवं स्नेह मिलता है, में 
निश्चित रूप से कह सकता हुँ कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए ठीक 
मार्ग पर बढ़ेगी तथा शांतिपूर्ण और भय तथा भूख से मुक्त संसार के निर्माण में कदम से कदम 


मिलाकर सहयोग करेगी। धन्यवाद। 
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बेलग्रेड गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 


अ ध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं, निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों का 

सम्मेलन २५ से २९ जुलाई, १९७८ को बेलग्रेड में हुआ। यद्यपि निर्गुट देशों की २५ सदस्यीय 
समन्वय समिति को कोलंबो में १९७६ में हुए पांचवें शिखर सम्मेलन के बाद, विदेश मंत्री स्तर पर 
दो बार, प्रथम अप्रैल १९७७ में नई दिल्ली तथा द्वितीय मई.१९७८ में हवाना में, बैठक हो चुकी 
थी। महामहिम जोसफ ब्रोज टीटो, राष्ट्रपति सोशलिस्ट संघीय गणराज्य युगोस्लाविया ने अपने 
उद्घाटन भाषण में सम्मेलन पर मुख्य प्रकाश डाला । 

आंदोलन के ८६ देशों के साथ ही, १० देश एवं १२ संगठनों ने पर्यवेक्षक के रूप में तथा 
९ देशों ने अतिथि रूप में सम्मेलन में भाग लिया। दिज्वोटी को नए सदस्य तथा पाकिस्तान व 
सैन मैरिनो को अतिथि रूप में शामिल किया गया। पाकिस्तान का अतिथि रूप में स्वागत करते 
हुए हम आशा करते हैं कि वह स्वयं को सैनिक गठबंधन पद्धति से अलग कर लेगा। सम्मेलन 
में अपने वक्तव्य में मैंने सामान्य रूप में कहा कि जो देश आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते 
हैं, उनका स्वागत करते हुए हमें यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे शीघ्र ही सैनिक गुटों और 
बहुपाश्वीय सैनिक संगठनों पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेंगे। 

भारत राजनैतिक समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। राजनैतिक अधिघोषणा को अंतिम 
रूप देने के लिए, राजनैतिक समिति द्वारा नियुक्त प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी भारत ने की। 
मैंने बहुत से विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय एवं अंतरराष्टीय प्रश्नों पर चर्चा करके अवसर का उपयोग 
किया। भारत ने सम्मेलन कौ पूर्व संध्या पर भारतीय कलाकारों के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का 
आयोजन किया जिसकी अत्यंत सराहना हुई। ६ { 

सम्मेलन में विचार-विमर्श के बाद राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र पर अधिघोषणा के तथा 
आर्थिक सहयोग के लिए कार्य योजना को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्णाधिवेशन में 
सामान्य बहस ने अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति, निर्गुट सम्मेलन द्वारा निभाई गई 
भूमिका, न्याय एवं समानता के आधार पर शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निभाई 


क बेलग्रेड गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लौटकर विदेश मंत्री के रूप में लोकसभा में | 
३ अगस्त, १९७८ को दी गई रिपोट। 
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भूमिका कौ समीक्षा को मंच प्रदान किया। आम बहस का केंद्रीय विचार था कि आंदोलन 
की एकता एवं भाईचारे को संरक्षित किया जाए तथा १९६१ में बेलग्रेड में हुए निर्गुट देर्शो के प्रथम 
शिखर सम्मेलन में अधिघोषित गुटनिरपेक्षता के आधारभूत सिद्धांतो को दृढतापूर्वक अपनाने की 
पुनः घोषणा की जाए। कोई भी भीतरी या बाहरी प्रयास आंदोलन को कमजोर या दिग्भ्रमित नहीं 
कर सकता, यदि हम सही अर्थ में गुटनिरपेक्ष रहे। भारत के इस प्रभावशाली कथन को भारी समः ' 
प्राप्त हुआ। 
सम्मेलन ने विशेष आग्रह किया कि जो निर्गुट देश आपसी झगड़ों में फंसे हैं, प्राथमिकता के 
आधार पर द्विपक्षीय साधनों से एक शांतिपूर्ण समाधान पर पहुंचने का प्रयास करें। इसके साथ ही 
यह भी कहा गया कि निर्गुट देश, द्विपक्षीय विवादों के शांतिपूर्ण समझोते तथा समाधान हेतु अपना 
सहयोग प्रदान करें। विवादग्रस्त पक्ष यदि इच्छा रखते हैं तो उन्हें अनौपचारिक तदर्थ समूह स्थापित 
कर संधि-वार्ता मंच उपलब्ध करने की संभावनाओं का पता लगाया गया तथा संबंधित पक्षों को 
सीधे ही अनुमोदित किया गया। 
निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से ठीक पहले खारतूम में हुए अफ्रीकी एकता 
संगठन के शिखर सम्मेलन को बधाई दी गई तथा इसकी सफलता हेतु महत्वपूर्ण सहयोग का विचार 
प्रस्तावित किया गया। अफ्रीकन एकता संगठन के कार्यरूप के अनुसार एक अंतर-अफ्रीकन बल 
की स्थापना की संभावना पर विचार करके अफ्रीकी राज्यों के निर्णय को सम्मेलन द्वारा सराहना 
की गई जो अफ्रीका की सुरक्षा के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा। सम्मेलन ने यह भी ध्यान दिया 
कि अफ्रीका में शीत युद्ध राजनीति से लड़ने तथा 'अफ्रीकी राज्यों के आंतरिक मामलों में विदेशी 
हस्तक्षेप के दोषारोपण को अफ्रीकी एकता संगठन ने बिल्कुल निरस्त कर दिया है। 
सम्मेलन अनुमोदन करता है कि ऐसे विवादों के पैदा होने से बचने के लिए निर्गुट देशों के 
बीच के संबंधों का गुटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों, संयुक्त राष्ट्र के अधिघोषणा पत्र, प्रत्येक निर्गुट 
राज्य की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का दृढता से आपसी सम्मान, वैध स्थापित 
अंतरराष्ट्रीय सीमाओ का उल्लंघन न करना आदि से पथ-प्रदर्शन होना चाहिए। यह भी ध्यान दिया 
गया कि एकता का हित तथा आंदोलन से लगाव को और अच्छे ढंग से बनाए रखा जा सकता 
है। जहां तके. संभव हो संकुचित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैचारिक मुद्दो को आंदोलन के मंच से अलग 
रखा जाए तथा निर्गुट देशों की ऊर्जा सैद्धांतिक रूप से, संसार की आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था 
का पुनर्निर्माण करने तथा सामूहिक आत्मसम्मान पर आधारित आपसी सहयोग बढ़ाने पर खर्च को 
जाए। ह 
सम्मेलन द्वारा शीत युद्ध की घोषणाओ के पुनर्जीवन के प्रति झुकाव को समाप्त करने को 
प्रक्रिया में कमी आने के प्रति चिंता व्यक्त करना एक विशेष अभिप्राय था। सम्मेलन ने विश्व 
समुदाय से तनावो की उग्रता को कम करके सभी धर्मों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मिलाने को 
प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को दोगुना तेज करने का आग्रह किया। 
घोषणा का राजनैतिक भाग प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर निर्गुट आंदोलन के देशों के दृष्टिकोण 
पर प्रकाश डालता है। घोषणापत्र और कार्य-योजना निर्गुट देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मामलों पर 
संयुक्त कार्य करने के लिए कार्यक्रम विशाल मंच प्रदान करते हैं। घोषणापत्र दक्षिणी अफ्रीका, 
पश्चिमी एशिया तथा फिलिस्तीन प्रश्न, हिंद महासागर शांति क्षेत्र, निरस्त्रीकरण आदि जैसे प्रमुख 
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर निर्गुट देशों का पक्ष प्रस्तुत करता है। 
अंतरराष्ट्रीय स्थिति / ६७ 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इन मुद्दो पर निगुंट देशों की स्थिति से, जिससे भारत सरकार को भी सहमति है, सदन परिचित 
है, जिसे पूर्व में अनेक बार सदन के पटल पर”रैखने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, तथापि सम्मेलन 
में कुछ विशेष मुद्दों पर लिए गए निर्णयों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। 

पश्चिमी एशिया तथा फिलिस्तीन प्रश्न पर सर्वविदित पक्ष को दोहराते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ 
की आम सभा के आगामी तेतीसवें सत्र को संबोधित करने के लिए, सम्मेलन ने प्रारंभिक कार्य 
को तैयारी का आहवान किया। दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में अप्रैल १९७७ में नई दिल्ली में 
समन्वय समिति की मंत्रीस्तरीय बैठक में दक्षिणी अफ्रीका के सीमांत देशों में निर्गुट भाईचारा मिशन 
भेजने एवं दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के अनुमोदन की पुष्टि की गई। 

विदेश मंत्रियों ने मई १९७८ में हवाना में हुई मंत्रीस्तरीय बैठक में, दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति 
को समीक्षा हेतु मैपुटो (मोजांबीक) में समन्वय समिति की बैठक के निर्णय की पुष्टि की। 

नामीबिया के संदर्भ में सुरक्षा परिषद द्वारा गत बैठक में लिए गए निर्णय का स्वागत करते 
हुए सम्मेलन में रेखांकित किया कि नामीबिया की आजादी को व्यवहार रूप देते समय यह जरूरी 
है कि नामीबिया की जनता को असली आजादी देने के प्रयासों की पूर्ण निगरानी आवश्यक है। 
जिम्बाव्बे पर, विदेश मंत्रियों ने दक्षिणी रोडेशिया में तथाकथित 'आंतरिक व्यवस्था' पूर्णरूपेण निरस्त 
करते हुए चिंता व्यक्त की तथा इसे जिम्बाव्बे में अल्पसंख्यक जातीय शासन को मजबूती देनेवाला 
शर्मनाक प्रयास बताया। 


निशस्त्रीकरण और अणुसपन्न देश 


निशस्त्रीकरण के विषय पर आणविक शस्त्रसंपन्न कुछ देशों के नकारात्मक रुख पर खेद 
व्यक्त किया, जिसमें समस्या के दो प्रमुख पहलुओं पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के निःशस्त्रीकरण के 
लिए निर्धारित सत्र में भारत, अन्य निर्गुट देशों के साथ मिलकर पहल कर चुका है। ये थे आणविक 
शस्त्रो के उपयोग पर रोक के लिए आवश्यक मापदंड स्वीकृत करना तथा विस्तृत परीक्षण प्रतिबंध 
संधि के निलंबित पड़े निर्णयों को लागू करना। 

घोषणापत्र में एक नया भाग भी है जो मानवाधिकारों के समर्थन की पुष्टि करता हे तथा 
विश्व समुदाय से केवल नागरिक एवं राजनैतिक ही नहीं, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को 
भी मानवाधिकारों में शामिल करने के अखंड एवं विस्तृत प्रयास को स्वीकृत करने की 
आवश्यकता पर बल देता है। सम्मेलन जोर देकर कहता है कि व्यक्तिशः एवं सामूहिक रूप से 
मानवाधिकार तथा मूलभूत आजादी अहस्तांतरणीय है। इस भाग में व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर 
दिया गया है तथा मनुष्य के पूर्ण महत्व को सुनिश्चित करना भारत की पहल पर मानवाधिकारों 
के एक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है। 

घोषणापत्र का आर्थिक भाग विश्व अर्थव्यवस्था के ताजा रुख तथा इसमें विकासशील देशों 
को स्थिति तथा संभावना की समीक्षा करता है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग तथा विकास के 
प्रमुख मुद्दों पर निर्गुट देशों की स्थिति निर्धारित करता है, इस क्षेत्र में निर्गुट देशों की भूमिका की 
व्याख्या करता है तथा निगुंट देशों ब अन्य विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए 
कार्य के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। कार्य रूपरेखा पर विदेश मंत्रियों का सामान्य निष्कर्ष 
था कि जबकि निर्गुट देशों के मध्य आर्थिक सहयोग गत वर्षों के दौरान स्थिर रूप से बढ़ा है, तथापि 
ऐसे सहयोग के उपलब्ध अवसरों का उपयोग नहीं किया. जा सका। कार्य योजना के अधीन लिए 
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जानेवाले मुख्य कार्यो में से कुछ हें-विकासशील देशों के सहयोग के लिए परिषद स्थापित करने 
हेतु वैधानिक स्वीकृति, कच्चे माल के निर्माता-निर्यातक परिषद, जार्ज टाउन में व्यापार सूचना सेवा 
की स्थापना, भारत में निर्गुट एवं विकासशील देशों के लिए विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र खोलने के 
भारत के प्रस्ताव की स्वीकृति। 

अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग के क्षेत्र में निर्गुट देशों की भूमिका के संदर्भ में, सम्मेलन ने 
अनुमोदन किया कि आंदोलन को समूह-७७ में केंद्रीय एवं प्रेरक भूमिका निभानी चाहिए। इस संदर्भ 
में पुनः दोहराया गया कि यह निर्गुट देशों की ही पहल थी कि कुल मिलाकर नवीन अंतरराष्ट्रीय 
आर्थिक व्यवस्था की स्थापना जैसे अनेक मुद्दे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रमुख अभिरुचि बन गए 
ह। 

सम्मेलन की संक्षिप्त समीक्षा तथा आकलन, जो मैंने अभी प्रस्तुत किया, संकेत देता है कि 
सम्मेलन अपने उद्देश्य में मुख्य रूप से सफल रहा। इस सम्मेलन में निःसंदेह निर्गुट आंदोलन ने 
एक बार फिर विश्व शांति एवं स्थिरता को अत्यधिक प्रभावित किया है। विश्व आर्थिक एवं 
राजनैतिक संबंधों की पुनर्व्यवस्था, एक नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, सामूहिक 
आत्मसम्मान की प्राप्ति आदि के लिए निर्गुट देशों की यात्रा में यह सम्मेलन एक मील का पत्थर 
साबित होगा। वे भविष्यवक्ता जो कहते थे कि सम्मेलन अव्यवस्था तथा तीव्र मतभेदों में घिरकर 
समाप्त होगा, एक बार फिर गलत सिद्ध हो गए हैं। इस सम्मेलन में निर्गुट देशों ने समस्याओं को 
एक ओर रखकर उनसे बचने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि आगे बढ़कर उनका सामना किया, 
तथा ईमानदारी से, सच्ची लगन से, मेहनत से उनका समाधान निकालने की कोशिश की तथा उचित 
निर्णय लिए। आंदोलन के मूल सिद्धांतों और नीतियों की अविचल पवित्रता को भावना बनाए रखने 
और आवश्यक चरित्र की सुस्पष्टता की रक्षा के लिए कभी न खत्म होनेवाली निगरानी की 
आवश्यकता पर जोर दिया। 

सम्मेलन ने सिद्ध किया कि कोई एक देश या समूह आंदोलन को संकीर्ण सांप्रदायिक दिशा 
में नहीं मोड़ सकता जब तक कि सदस्य आंदोलन के मूल सिद्धांतों से विचारपूर्वक जुड़े हुए हैं। 
यद्यपि सम्मेलन द्वारा उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक मंच का उपयोग पहले भी अनेक बार द्विपक्षीय 


विवादों को उठाने के लिए किया गया है, तो भी घोषणापत्र सामाजिक-आर्थिक पद्धति को विविधता, 


राजनैतिक दर्शन तथा व्यक्तिशः सदस्य देशों के सांस्कृतिक स्वभाव के बीच, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 
की एकता को अंतिम रूप में प्रकट करता है तथा इस बढ़ती परस्पर निर्भरता के संसार की 


समस्याओं एवं चुनौतियों के मुकाबले में आंदोलन की प्रमुख भूमिका निर्धारित करता है। 
समापन से पहले, में सरकार को, सम्मेलन के लिए पूर्व तैयारियों एवं शानदार 


व्यवस्थाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनका सम्मेलन की सफलता में महत्वपूर्ण 


योगदान रहा। 
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हम ह 


भापति जी, मैं पहले हिंदी में बोलूंगा और बाद में अंग्रेजी में। हमारा देश एक बहुभाषी देश 

हे और यह सच है कि यूनाइटेड नेशंस में मैं हिंदी में बोला लेकिन कभी-कभी इस सदन 
में मुझे अंग्रेजी का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि में समझता हूं भाषा महत्वपूर्ण हे। लेकिन भाषा 
एक साधन है, साध्य नहीं है। अगर हम अपनी भाषा में गाली दें तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? 

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : क्या दूसरे की भाषा में गाली देनी चाहिए? 

श्री वाजपेयी : गाली देना जरूरी नहीं है। 

सभापति जी, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया हे, में उन सभी को बधाई 
देना चाहता हूं। कल तो बहस बड़ी बेजान हो रही थी, लेकिन आज उसमें जरूरत से ज्यादा जान 
आ गई। जिन्होंने गत एक वर्ष की विदेश नीति के संचालन और संचालन की प्रक्रिया की सराहना 
की हे उन्हें में धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उससे भी अधिक में उन्हें धन्यबाद देना चाहता हूं 
जिन्होंने आलोचना की है। मराठी में कहा गया है-निंदकाचे घर असावें सेजारी-निंदा करनेवालों 
का घर पड़ोस में रहना चाहिए। मगर लोकतंत्र में पड़ोस में रहने की जरूरत नहीं हे-घर ले लिया 
हे हमने तेरे घर के सामने। लेकिन यह आवश्यक है कि प्रशंसा अनुराग से रहित और आलोचना 
द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। आज जो चर्चा हुई है, मालवलंकर जी मुझे माफ करेंगे, मेरी राय उनसे 
भिन्न है। इस चचां से यह बात स्पष्ट हो गई है कि मोटे तौर पर देश में विदेश नीति के सवाल 
पर एक आम सहमति है। विदेश नीति के कुछ पहलुओं की आलोचना मेरे दल के सदस्यों ने भी 
की है और कुछ पहलुओं को प्रशंसा बिरोधी सदस्यों ने भी की है। लेकिन विदेश नीति का निर्धारण 
और संचालन दलबंदी के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे खेद है कि गुटनिरपेक्षता की बात को 
लेकर थोड़ी कटुता पैदा हो गई है। 

सभापति जी, १९५७ में जब में पहली बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया था, 
पं. जवाहरलाल नेहरू उस समय जीवित थे, हमारे प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे। तब उनकी 
उपस्थिति में मैंने कहा था-स्वतंत्रता के बाद आगर कांग्रेस की जगह और कोई पार्टी शासन में 


* विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान लोकसभा में १८ अप्रैल, १९७८ को 
विदेश मंत्री के रूप में प्रत्युत्तर। 
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आती और पंडित जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, तो भी गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने 
के अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं था। क्या स्वतंत्र होने के बाद भारत किसी गुट में 
शामिल हो जाता? क्या हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को गिरवी रख देते? गुटनिरपेक्षता हमारी 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार है। यह ठीक है कि संसार आज दो गुटों में बंटा 
हुआ नहीं है। अनेक गुट हैं, शक्ति के अनेक केंद्र उभर रहे हैं, लेकिन उससे गुटनिरपेक्षता की 
नीति निरर्थक नहीं होती है। 

हमारे मित्र स्वामी जी चाहते हैं कि हम गुटनिरपेक्षता न कहें उसे, आत्मनिर्भरता की नीति 
कहें। वह मुझे क्षमा करें-गुटनिरपेक्षता की नीति का आधार है-आत्मनिर्भरता। अगर हम किसी 
गुट में शामिल हो गए, किसी बड़ी ताकत पर निर्भर हो गए तो फिर आत्मनिर्भर कैसे हो सकते 
हैं? गुटनिरपेक्षता की नीति का यह भी निचोड़ है कि हम हर एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न का निर्णय 
उसके गुण व दोष के आधार पर करेंगे, स्वतंत्र बुद्धि से करेंगे, निर्भीकता से करेंगे और राष्ट्रीय 
हितों और अंतरराष्ट्रीयता के व्यापक तकाजों का मेल बैठाएंगे। 

सभापति महोदय, भारत की बिदेश नीति की चर्चा हो और पंडित नेहरू का नाम न लिया 
जाए और वह भी प्रशंसा में न लिया जाए-एऐसा कभी हो नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। मैं 
जानता हूं, मेरे मित्र स्वामी जी को इससे मतभेद है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, कुछ मात्रा 
में आवश्यक है। उसकी सार्थकता कहां तक ठीक है-यह: विचारणीय प्रश्‍न है। लेकिन जब मैंने 
विदेश मंत्रालय का भार संभाला और इस सदन में विदेश मंत्री के नाते पहला भाषण दिया, तो मैंने 
पं. जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री यशवंत राव चह्माण तक को बधाई दी थी, उनके प्रति साधुवाद 
अर्पित किया था। तीस साल की हमारी परंपरा का यह अंग है, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। 
पं. नेहरू से मेरे भी मतभेद थे और मैंने मतभेदों को कभी छिपाया नहीं, लेकिन जब कभी प्रशंसा 
का वक्त आया, तो मैंने उसमें कृपणता से काम नहीं लिया। स्वाधीनता के बाद दोनों शक्ति गुटों 
से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना भारत की स्वाधीनता के लिए आवश्यक 
था, भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था, विश्व शांति के लिए भी आवश्यक था। 


एक वर्ष की उपलब्धियां 


अब यह प्रश्न उठाया जाता है कि गत वर्ष में क्या उपलब्धियां हुई हैं? सभापति महोदय, 
अपने मुंह मियां मिट्टू बनना ठीक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में थोड़ा सा आत्मविज्ञापन क्षम्य होता 
है। गत एक वर्ष के घटनाचक्र पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो मेरा हृदय एक स्वल्प संतोष की 
भावना से भर जाता है। विश्व में आज भारत की जो प्रतिष्ठा है, उतनी १९६२ के बाद कभी नहीं 
थी। सभी पड़ोसी देशों के साथ आज हमारे संबंध जितने अच्छे हैं, उतने आजादी के बाद पहले 
कभी नहीं थे। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत कौ विश्वसनीयता जितनी आज है, उतनी गत ११ वर्षों 
में कभी नहीं थी। विश्व की सभी राजधानियों में आज यह भरोसा है कि भारत जो कहता है, वही 
करेगा और जो कछ उसके मन में है, वही कहेगा और जो कुछ कहेगा बड़ी 'समझदारी के साथ 
कहेगा। मन, बचन और कर्म में जो अंतर पिछले कुछ वर्षा में पैदा हो गया था, जो न केवल गृह 
नीति को विग्रह में बदल रहा था, बल्कि विदेश नीति की पवित्र धारा को भी दूषित कर रहा था, 
आज वह दूर हो गया है। आज हमारे पड़ोसी आश्वस्त हैं। मित्र देशों के साथ हमारे संबंध अधिक 
अच्छे हुए हैं और जो देश खिंचे-खिंचे रहते थे, उन्हे भी निकट लाने में हमें सफलता मिली है। 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / ७१ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सभापति जी, यह बात बेमानी है कि विदेश नीति बदली है या नहीं बदली है। में पूछना 
चाहता हूं कि अगर परिस्थितियां बदलें तो क्या विदेश नीति को जड़ रहना चाहिए? विदेश नीति 
के बुनियादी सिद्धांतों पर दृढ़ता के साथ कायम रहते हुए परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, जहां 
परिवर्तन आवश्यक है, संशोधन आवश्यक है, परिवर्द्धन आवश्यक है, वहां हमने ऐसा किया है और 
जहां कंटीन्युटी, निरंतरता की आवश्यकता है, वहां हमने निरंतरता को भी ताजगी के साथ जारी 
रखने में सफलता पाई है। 

श्री स्टीफन इस समय सदन में नहीं हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि 'कन्टेंट' और स्टाइल' में क्या 
परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन हुआ है, सभापति महोदय, मैं इसके दो उदाहरण देना चाहता हूं। 
नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ हमारे असाधारण संबंध हैं। नेपाल के साथ हमारी सीमा 
खुली हुई है। नेपाल एक ऐसा देश है जो चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। नेपाल हमसे मांग 
करता था कि व्यापार के लिए अलग संधि होनी चाहिए, सामान बाहर ले जाने के लिए अलग संधि 
होनी चाहिए। पुरानी सरकार ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह में नहीं 
समझ सका। अगर व्यापार के कारण तस्करी होती हे तो उसको रोकने के लिए दोनों देशों को 
प्रयत्न करना होगा। व्यापार की शर्तें बदल सकती हैं, लेकिन नेपाल को ट्रांजिट सुविधा मिलनी 
चाहिए, क्योंकि वह एक 'लेंड लॉक्ड कंट्री' है। यदि हम भी लैंड लॉक्ड कंट्री होते तो क्या करते। 
हमने दो संधियां मान लीं और तस्करी को रोकने के लिए भी समझौता कर लिया। यहां कंटेंट 
में थोड़ा फर्क है, मगर महत्वपूर्ण फर्क है। इससे हमने नेपाल का विश्वास अर्जित करने में सफलता 
पाई है। इसमें हमारे विरोधी मित्रों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

श्री वयलार रवि : क्या आप गलियारे के सुझाव को स्वीकार कर रहे हैं? 

श्री वाजपेयी : कोई गलियारा नहीं, मेरे प्रिय मित्र श्री वयलार रवि! इसलिए मैंने कहा था 
कि मैं कुछ अंग्रेजी में कहना चाहूंगा। 


मेरी पाकिस्तान यात्रा 


सभापति जी, इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि पुरानी सरकार ने भी पाकिस्तान 
के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की, मगर पिछले १२ वर्षो में भारत का कोई भी 
मंत्री पाकिस्तान नहीं गया और जनता सरकार के पहले मंत्री के रूप में में पहली बार पाकिस्तान 
गया। यह स्टाइल का अंतर है।”'(व्यवधान) स्वर्ण सिंह गए थे, लेकिन मैं पिछले १२ वर्ष की बात 
कर रहा हूं। 

श्री वयलार रवि : शिमला शुरुआत है। 

श्री वाजपेयी : मैं स्वीकार करता हूं कि आपने शुरुआत की, पर वह अंत भी था। 

लाभदायक विपक्ष के आधार पर हमने सभी देशों के साथ अपने संबंधों को सार्थकता तथा 
गुणवत्ता प्रदान करने की कोशिश की है। विदेश नीति को हमने नए आयाम दिए हैं और हमारे 
सामने नए रास्ते खुले हैं। हमने आर्थिक संबंध विकसित करने में सफलता पाई है और बिना 
सामाजिक तथा वैचारिक भेदभाव के हम तकनीकी सहयोग बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। कुछ पड़ोसी 
देशों के साथ छोटी-छोटी बातें हमारे संबंधों में तनाव पैदा कर रही थीं। उन्हें हमने हटाने में 
सफलता पाई है और हमारे आपसी संबंध सुधरे हैं। 


७२/ मेरी लंसहीया्राद्। Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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भारत की विदेश नीति का लक्ष्य विश्व शांति, स्थायित्व तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढावा 
देना है। हमारे राष्ट्रीय हितों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए, यह आवश्यक हे कि न केवल हमारे 
पड़ोस में शांति हो बल्कि विश्व में भी शांति का वातावरण रहे। शांतिपूर्ण वातावरण में ही निर्माण 
संभव है। नव निर्माण के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है। हम चाहते हैं कि तनाव शैथिल्य 
की जो प्रक्रिया यूरोप में शुरू हुई है, वह दुनिया के सभी भागों में फैले। हम यह भी चाहते हैं कि 
निशस्त्रीकरण के बारे में होनेवाली वार्ता में तेजी से प्रगति हो जिससे विश्व के सीमित साधन 
विनाशक हथियारों में व्यय होने के बजाय भूख, बीमारी और अज्ञान पर विजय प्राप्त करने के काम 
में आएं। 

इस चर्चा में इस बात पर भी एतराज किया गया है कि नॉन-एलाइनमेंट तो हम समझते हें 
लेकिन यह जैनुइन नॉन-एलाइनमेंट क्या बला है। सदन के बाहर तो यह भी कहा जा रहा है कि 
यह तो नॉन-एलाइनमेंट ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मामला इतना सरल नहीं है। हम 
लोकतंत्रवादी हैं। लेकिन पिछले उन्नीस महीने में भारत में जो कुछ हुआ, उससे यह कहना जरूरी 
हो गया है कि जनता पार्टी सच्चे लोकतंत्र में विश्वास करती है। उन्नीस महीने में जो कुछ हुआ, 
बह भी तो लोकतंत्र के नाम पर हुआ था। आज कोई कहे कि आप सच्चे लोकतंत्र की बात क्‍यों 
कर रहे हैं? लोकतंत्र तो लोकतंत्र ही है, सच्चा और झूठा क्या है, तो मैं कहना चाहता हूं कि 
हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि सच्चा लोकतंत्र क्या और झूठा लोकतंत्र क्या होता है। 
लोकतंत्र के नाम पर अगर अधिनायकवाद जगाया जा सकता है तो गुटनिरपेक्षता के नाम पर गुटों 
में मिलने का भी चोरी-छिपे प्रयास किया जा सकता है। केवल गुट्निरपेक्ष होना ही काफी नहीं 
है। दुनिया को यह दिखाई भी देना चाहिए कि हम गुटनिरपेक्ष छ 

आज दुनिया में ऐसे देश हैं जिनकी भूमि पर विदेशी सेना मौजूद है और जो गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन के नए सदस्य बनना चाहते हैं। क्या हम उन्हें आने दें? दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो 
किर, सैनिक गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन दिमागी तौर पर किसी गुट के साथ हुड़े हुए हैं। उनके 
संदर्भ में भी हमें कहना पड़ता है कि हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एकता को, दृढ़ता को और 
सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को कायम करना है। 

जब भारत ने गुटनिरपेक्ष होने का फैसला किया तब गुटनिरपेक्षता को अनैतिक माना जाता 
था। मेरे मित्र स्वामी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्‍त गुटनिरपेक्ष कहने के लिए 
साहस की जरूरत थी और स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी बलिदान और त्याग की अग्नि में कुंदन 
बनकर चमके थे, वही गुटनिरपेक्षता की बात कर सकते थे। हमने उन्हीं को गुटनिरपेक्षता की नीति 
को अपनाया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह नीति किसी व्यक्ति की नीति नहीं है, किसी 
दल की नहीं है, सारे राष्ट्र की नीति है। जब दुनिया के नए-नए आजाद होनेवाले देश गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन के सदस्य बनने के लिए आग्रह कर रहे हैं और गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या लगभग नब्बे 
हो गई है, तब हमारे देश में अगर गुटनिरपेक्षता के खिलाफ कोई आवाज उठे तो समझना चाहिए 
कि हमारे लिए विदेश नीति के मामले पर थोड़ा और गहराई से विचार करना जरूरी है। 

मैं कहना चाहता हूं कि गुटनिरपेक्षता की नीति कोई नकारात्मक नीति नहीं है, बल्कि 
भावात्मक, सकारात्मक और रचनात्मक नीति है और न केवल अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी संप्रभुता 
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का विस्तार हे बल्कि यह एक नए देश की रचना का औजार भी है, ऐसे देश की रचना का जिसमें 
राजनीतिक भेदभाव कभी नहीं होगा, आर्थिक शोषण नहीं होगा और चमड़ी के रंग या जन्म के 
आधार पर मनुष्य को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। 

गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है, शायद यह कहना इस संदर्भ में लाभदायक होगा। हमें समझ लेना 
चाहिए कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। 

गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। सभ्यता और गुलामी के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच 
में, रंगभेद और वर्ण समता के बीच में, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच में, 
आर्थिक शोषण पर आधारित विश्व व्यवस्था ओर शोषण रहित नई अर्थरचना के बीच भारत तटस्थ 
नहीं रह सकता। हम स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, हम शांति चाहते हैं, हम जातीय समता के संघर्ष में 
हिस्सेदार हैं और हम नई विश्व अर्थरचना के लिए संघर्षशील हैं। 

सभापति महोदय, विदेश नीति के बीच में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है, आजकल तो रोज 
सुनाई देती है, जो जानी-पहचानी है। लेकिन उस आवाज में इन दिनों जो खीज भर गई है, वह 
सर्वथा डरावनी है। कोलाहल के बीच में यह आवाज कभी-कभी एक चीख जैसी सुनाई देती है 
एक ऐसी चीख जो सब कुछ लुट जाने पर अभिव्यक्ति पाती है। 


विरोध का स्वागत; आलोचना के प्रति आभार 


सभापति जी, हम विरोध का स्वागत करते हैं, आलोचना के लिए आभारी हैं।.किंतु मैं विरोध 
की जिस आवाज का हवाला दे रहा हूं उसमें आलोचना कम और आक्रोश ज्यादा है, आधार कम 
और असंयम अधिक है, रोशनी कम, धुआं और जलन ज्यादा है। अगर यह कहा जाए कि विदेश 
नीति के सवाल पर जिस आवाज के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वह देश के भीतर और बाहर 
जान-बूझकर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है तो गलत नहीं होगा। 

ताज्जुब कौ बात यह है कि यह जानी-पहचानी आवाज एक साल में ही कितनी बदल गई! 
जो धीमी आवाज में बोलना पसंद करते थे, ऐसा करना कुलीनता की निशानी मानते थे और इस 
सदन में बड़े जोर से बात करनेवालों को हेय या हल्की नजर से देखते थे, आज वे किस कदर 
चीख और पुकार मचा रहे हैं। उठते-बैठते, आते-जाते, सोते-जागते, खाते-पीते एक ही बात कही 
जा रही है कि जनता सरकार भारत को विदेशों में बेचने पर तुली हुई है। क्या इससे बड़ा झूठ 
कोई हो सकता है? क्या इससे अधिक अनुचित बात कोई हो सकती है? भारत इतना सस्ता नहीं 
कि उसे कोई खरीद ले। हम ऐसे कपूत नहीं हैं कि राष्ट्रीय सम्मान का सौदा कर लें। देशभक्ति 
हमारा बाना हे, राष्ट्रीय सम्मान हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। देश का सौदा करने से पहले 
हम अपने प्राण देना ज्यादा पसंद करेंगे। 

सभापति महोदय, हमें क्या कहा जा रहा है : 

“जनता सरकार पश्चिम पर निर्भर है। भारत गुटनिरपेक्षता का रास्ता छोड़ रहा है। वर्तमान 
सरकार गुटनिरपेक्षता से इस प्रकार दूर हो रही है जो पश्चिमी देशों को खुश करेगा। जनता नीति 
हिंद महासागर में युद्ध शुरू करेगी। गुटनिरपेक्षता को अमेरिका के पक्ष में कमजोर किया गया। 
गुटनिरपेक्ष देशों में भारत को निष्ठा कम हो रही है। कुछ शक्तियों ने मुझे हटाने का षडयंत्र 
किया।” 

श्री वयलार रवि : यह किसका उद्धरण है? 
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श्री वाजपेयी : अब आप समझ गए होंगे। 

मेरा निवेदन है कि विरोधी दल में रहते हुए हमने भी कभी आलोचना में कसर नहीं छोड़ी 
थी, लेकिन जहां प्रशंसा कौ बात आई, हमने प्रशंसा भी की, और ऐसी की कि जो बाद में चुनाव 
में हमारे ही गले पड़ गई। 


विदेश नीति के दबाव पर देश को न बांटो 


मैं प्रतिपक्ष से यह आशा नहीं करता कि वह मेरी तरह से उदारता का परिचय देंगे, मगर 
मेरा निवेदन है कि विदेश नीति के सवाल पर देश को बांटने को कोशिश नहीं होनी चाहिए। विवाद 
के लिए, झगड़े के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए अनेक मसले हैं, मगर एक क्षेत्र तो ऐसा होना 
ही चाहिए कि जिसमें अगर हमने बुनियादी परिवर्तन नहीं किया है तो उस क्षेत्र में हम मिलकर काम 
कर सकें, ऐसा वातावरण बनाए रखना जरूरी हे। 

श्री वसंत साठे : आप कम से कम गुप्त दान का तो परिचय दीजिए। 

श्री वाजपेयी : उस पर अभी आता हूं। 

अब मैं कुछ शब्द अंग्रेजी में कहना चाहता हूं। हमारी लोकतांत्रिक आजादी का मूल्य सतत 
सतर्कता होगा। फिर भी, हम दावा कर सकते हैं कि बिना किसी बलिदान या अदूरदर्शिता के भारत 
को आज पहले के मुकाबले कम खतरों की आशंका है जो हमें अपने सृजनात्मक उद्यमों के श्रेष्ठ 
प्रयासों को दूसरी दिशा में भगाने को मजबूर करेंगे। पूरा उपमहाद्वीप शांति और सहयोग की एक 
नई इच्छा और विश्वास से स्पंदित हो रहा है। हमने संदेह को रोकने और अच्छे पड़ोसियों के 
सहयोग की भौगोलिक मजबूरी व क्षेत्रीय स्थायित्व की अकाट्य तार्किकता को पुनः खोजने के लिए 
एक लंबा सफर तय किया है, वास्तव में उस गति से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता 
था। अपने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा करने या उनके नेताओं से मिलने के बाद में कह सकता 
हूं कि भारत से मित्रता के एक नए युग में विश्वास उनके नेता भी रखते हैं। निस्संदेह, नया परिप्रेक्ष्य 
जितना उनके नेतृत्व के कारण है, उतना ही हमारे नेतृत्व के कारण भी है। हम सभी आज ज्यादा 
मजबूती से यह विश्वास कर सकते हैं कि यदि हम पारस्परिक समझ कौ दिशा में इन प्रयासों को 
जारी रख सकें, तो यह उपमहाद्वीप उस दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति से मुक्त रह सकता है, जो दुनिया के 
कई अन्य भागों को प्रभावित करती है। 

सदन को जानकारी है कि ये वर्ष, जिनकी समीक्षा की जा रही है, हमारी कूटनीति के लिए 
कठिन और महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं और विदेश संबंधों के विस्तृत क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां हासिल 
की गई हैं। सदन विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले विभिन्न देशों के 
उच्चस्तरीय नेताओं के भारत आगमन से परिचित है, जो या तो खुद हमारे 'देश आए हैं या जिन्होंने 
हमारे देश के नेताओं को अपने देशों में आमंत्रित किया। ये यात्राएं मुख्यतः विदेशी अतिथियों के 
आमंत्रण पर थीं और ये इस बात का पर्याप्त प्रमाण हैं कि विदेशों में भारत को किस प्रतिष्ठा से 
देखा जाता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी अन्य देश को, वास्तव में पहले खुद 
हमारे देश को, इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्षो या शासनाध्यक्षों द्वारा सम्मानित किया 


हो च 
गया क नेताओं ने हमारे देश में जो रुचि दिखाई है वह इस देश और इसकी जनता के प्रति उनकी 


भेंट है। उनकी जो भी सामाजिक व्यवस्था हो, लोकतंत्र के प्रति हमारी वयस्क प्रतिबद्धता के प्रदर्शन 
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ने, हमारी जनता की राजनीतिक ईमानदारी ने उनकी प्रतिष्ठा अर्जित की है। हमारे सहभागी देश 
इस बात से भी प्रभावित हुए कि आंकड़ों की दृष्टि से हम कितने ही गरीब क्‍यों न हों, उद्योग, 
कृषि, प्रौद्योगिकी, विज्ञान के क्षेत्र में हमारी संभावनाएं महत्वपूर्ण हैं। 

उनकी यात्राएं और संपर्क महज औपचारिक उद्देश्यों से नहीं थे। हर यात्रा क्रा अपना विशिष्ट 
चरित्र था ओर उन सबने हमारी विकासात्मक गतिशीलता के साथ द्विपक्षीय आर्थिक पूरकों की नई 
संभावनाओं को पहचानने और आपसी समझ का विस्तार किया है। इस प्रकार की कभी-कभी 
होनेवाली आलोचनाएं कि सरकार कौ नीतियां एक दिशा में झुक रही हैं, या दूसरी दिशा में दूर 
हो रही हैं, अक्सर दुनिया की स्थिति की अपर्याप्त समझ पर आधारित होती हैं। 


भारत-अमेरिकी सबंध 


गुटनिरपेक्षता के अनुरूप, हमारा उद्देश्य लाभदायक द्विपक्षबाद पर आधारित मित्रता को बढ़ाने 
और विकसित करने के सैद्धांतिक ढांचे के अंतर्गत था। हमने पूरे विश्वास के साथ भारत-सोवियत 
मैत्री और आर्थिक सहयोग को उस स्तर तक बढ़ाया जो पहले नहीं था। साथ ही, हमने संयुक्त 
राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों में पारस्परिक विश्वास को पुनर्स्थापित किया। निस्संदेह, 
समस्याएं हैं या उठ सकती हैं, लेकिन भारत-अमेरिकी संबंध आज अवांछित अविश्वास से 
आच्छादित नहीं हैं। कठिन समस्याओं की मौजूदगी को अनदेखा करने का नाटक न करते हुए 
हमने चीन के साथ आर्थिक, व्यावसीयक और सांस्कृतिक क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान को 
सुधारने का आधार पैदा किया। 

हमने सही अर्थों में वियतनाम के साथ, उस बहादुर देश के पुनर्निमाण के काम में, सहयोग 
करने के प्रति ईमानदारी और तत्परता से प्रतिक्रिया व्यक्त कर नई जमीन तोड़ी है। हमें गर्व है 
कि समाजवादी देशों से बाहर भारत पहला ऐसा देश है, जिसके साथ लोकतांत्रिक-गणतांत्रिक 
वियतनाम के ऐसे संबंध बन रहे हैं। हम अपने उपमहाद्वीप में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों में सुधार 
के लिए तैयार हैं। हमने जापान के साथ ज्यादा आर्थिक और सहयोगात्मक संबंधों और ज्यादा 
निकट के संपर्कों के लिए नई जमीन तैयार की है। 

एक तरफ आस्ट्रेलिया के साथ हमारे संबंधों में नई गर्माहट आई है, वहीँ दूसरी तरफ इंग्लैंड 
से भी हमारे संबंध सुधरे हैं। हमने ईरान के साथ आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों के लिए दूरगामी 
समझौते किए हैं। हमारे सार्वजनिक उपक्रमों ने, आलोच्य वर्षों के दौरान लीबिया, इराक और खाड़ी 
देशों के साथ नए आर्थिक संबंध बनाए हैं। हम संघीय गणतांत्रिक जर्मनी और फ्रांस व उत्तरी यूरोप 
के साथ उच्च प्रौद्योगिकी संबंध अपने क्षेत्र व विस्तार में लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारी विदेश नीति 
का जोर विस्तृत क्षेत्र में बढ़ा है और हमारे कूटनीतिक प्रयास हर जगह हमारे आर्थिक संबंधों को 
मजबूत करने के प्रयासों के साथ-साथ चल रहे हैं। 

इस मौके पर क्या मैं परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल के क्षेत्र में 
अंतरराष्ट्रीय सहयोग की राष्ट्रीय समस्या पर कुछ शब्द कह सकता हूं? इस मुद्दे पर हमारी नीति 
को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। हमारी पूरी विदेश नीति ऐसी विदेश नीति है जो ऐसे 
सभी मुद्दों पर, जो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो सकते हैं, नियंत्रण की आवश्यकता पर 
सदा जोर देती है। इस प्रकार, हम मजबूती से विश्वास करते हैं कि दुनिया को विध्वंसक उद्देश्यों 
के लिए परमाणु उस्त्रो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसे न सिर्फ परमाणु अप्रसार, बल्कि 


७६ / मेरी संसदीय यात्रा ६ 
७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


न 


मौजूद हथियारों को पूर्णतः समाप्त करने के लक्ष्य कौ तरफ बढ़ना चाहिए। 

हमारी समस्या एक समझोते की बाध्यता से पैदा होती है जिसके अनुसार परिष्कृत यूरेनियम 
की आपूर्ति की पूर्ण धारणा पर तारापुर रिएक्टर बनाया गया था। हम समझौते की अपनी शर्तों 
का पालन कर रहे हैं। हमने परमाणु अप्रसार पर हाल ही के अमेरिकी कानून को देखा है, जिसका 
निहितार्थ लगता है कि पूर्व के समझौतों पर भी नई परिस्थितियों में फिर से बातचीत करनी होगी। 
समझौते की अपनी शर्तों का पालन करते हुए और अमेरिकी सरकार से बातवीत करते हुए, हम 
निश्चित रूप से आशा करते हैं कि इस तरह किसी दीर्घकालीन सहयोग का अंत नहीं होगा। लेकिन 
हमें ऐसी संभावनाओं का, यदि बे उठती हैं, तो सामना करना पड़ेगा। 

क्या मैं कह सकता हूं कि हम परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के विकल्प में विश्वास नहीं करते? 
हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि यह सोचना अयथार्थवादी होगा कि परमाणु युद्ध के ये खतरे टाले 
जा सकते हैं और कि जब तक परमाणु उस्त्रो के खिलाफ सार्वभौमिक नियंत्रण न हो, तब तक 
संवेदनशील प्रौद्योगिकी को शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। 

कुछ माननीय सदस्यों ने विदेशों में प्रचार में हमारे कमजोर प्रदर्शन का जिक्र किया है। मैं विदेश 
स्थित अपने मिशनों और भारत में संगठनात्मक संरचना द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और ज्यादा 
उद्देश्यपूर्ण बनाने के प्रति सजग हूँ ताकि समकालीन भारत की, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों, 
हमारी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं व परंपराओं की, सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। 


विदेश में प्रचार के प्रयास 


विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट विदेश में हमारे प्रचार को उद्देश्यपूर्ण बनाने के पिछले साल किए 
गए कुछ प्रयासों की तरफ इशारा करती है। मैं कहूंगा कि इस दिशा में किए गए कुछ प्रयासों से 
मैं संतुष्ट हूं, फिर भी मैं पूरी तरह इस तथ्य को समझता हूं कि इसमें सुधार को गुंजाइश है। हाल 
ही में श्री चंचल सरकार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो हमारे 
प्रचार-प्रयासों के विभिन्न पहलुओं को देखेगी। चंचल सरकार कमेटी ने न सिफ विदेशी प्रचार 
संगठन में संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन व मजबूती के लिए बहुआयामी सुझाव दिए हैं, बल्कि 
उपकरणों, प्रचार साहित्य के निर्धारण, प्रशिक्षण, भारतीय संगठनों से संबंध और अन्य संबद्ध मुद्दों 
पर भी सुझाव दिए हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम कमेटी के सुझावों का सावधानी 
से मूल्यांकन कर रहे हैं; और सरकार विदेशों में प्रचार-प्रयासों को सुधारने और संयोजित करने 
के लिए त्वरित कार्रवाई करेगी। 

यह काफी समय से देखने में आ रहा है कि इसमें विद्वानों, बुद्धिजीवियों और विदेशों में रह 
रहे उन लोगों में उल्लेखनीय रुचि और उत्साह पैदा हुआ है जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में 
दिलचस्पी रखते हैं, क्‍योंकि वह वर्तमान सभ्यता को प्रभावित करती है। यह देखा गया है कि 
सांस्कृतिक परंपरा से ऊर्जा ग्रहण कनेवाली हमारी राष्ट्रीय प्रकृति ऐसे विश्व में अपनी विवेकशील 
पहचान बनाए हुए है जो भौतिकवाद की गिरफ्त में इस कदर फंसता चला गया है कि पुरातन मूल्यों 
में उसकी कोई दिलचस्मी नहीं रह गई। ऐसा होने की वजह यही है कि हमने बहुत पहले से अपनी 
सांस्कृतिक व्यवहार कुशलता की महत्ता को इस रूप में पहचान लिया था कि वह हमारी विदेश 


दुतरफे संबंधों की बजाय हमने निरंतर गहरे संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय 
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संस्थाओ से बनाए रखे। इस संदर्भ में यह स्मरण कराना प्रासंगिक होगा कि कामकाज संभालने के 
फौरन बाद दिल्ली में आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कितना सफल रहा था! फिलहाल हम 
अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सबंधों की तैयारी में हैं, ताकि काबुल के संदर्भ में बातचीत हो 
सके। इसके बाद विदेश मंत्रियों की एक बैठक और केंद्रीय आंदोलन बेलग्रेड में होगा जहां यह 
याद किया जाएगा कि इस आंदोलन की पहली महत्वपूर्ण बैठक १९६१ में वहीं संभव हुई थी। यह 
बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना करना 
पड़ रहा है। वे आदर्श निर्णयों और आंदोलन की भावना के अनुरूप नीतियों की मांग करेंगे। 

में यह विश्वास करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री का इस दिशा में किया गया योगदान महत्वपूर्ण 
माना गया है और भविष्य में भी यह स्थिति बनी रहेगी। हमारे प्रानमंत्री जी ने पिछले साल लंदन 
में राष्ट्रकुल के शासनाध्यक्षों को बेठक और दो साल पहले सिडनी में क्षेत्रीय राष्ट्रकुल सम्मेलन 
की पहली बैठक की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन सभी ब अन्य अंतरराष्ट्रीय बेठकों 
में हमारा दृष्टिकोण नेतृत्व पाने का नहीं-और यहां मैं अपने मित्र श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी का ध्यान 
आकर्षित करना चाहूंगा-बल्कि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का लाभदायक हल और परस्पर निर्भरता 
के आदशों को अपनी पूरी क्षमता और विशेषज्ञता से पूरा करने का रहा है। हमने एक नई आर्थिक 
व्यवस्था के निर्माण में जिम्मेदाराना और सक्रिय भूमिका अदा की है और हम विकासशील देशों 
को उनके विकास और अंतरराष्ट्रीय सहकारी प्रयासों के माध्यम से आर्थिक असंतुलन दूर करने 
व विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रयासों में शामिल रहे हैं। 

शांतिपूर्ण समाधानों के पक्ष में सर्वानुमति के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य आज बहुत सी 
गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ है। हमें अभी आक्रमण के बाद अधिकृत क्षेत्र को खाली कराना 
है और फिलस्तीनी लोगों के अधिकारों को उन्हें दिलाना है, ताकि एशिया के देशों में शांति और 
स्थिरता कायम करने के गंभीर प्रयास और आशाएं पूरी हो सकें। 

हम जिम्बाब्बे और नामीबिया को लोकतांत्रिक ढंग से स्वतंत्रता प्रदान किए जाने और वहां 
बहुसंख्यकों का शासन कायम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए प्रत्यक्ष 
रूप से और अंतरराष्ट्रीय मंचों से सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। हम गुटनिरपेक्ष देशों के आपसी झगड़ों, 
जैसे हार्न ऑफ अफ्रीका' पर चिंतित हैं, जहां हमने संघर्ष समाप्त करने और स्थापित सीमाओं का 
आदर करने की सलाह दी है। 


हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाना हे 


यद्यपि अमेरिका और सोवियत ने शुरुआत कर दी है, पर हमें अभी भी हिंद महासागर को 
शांति क्षेत्र बनाने को दिशा में किसी वास्तविक उपलब्धि को पाना है। यहां मैं अपने मित्र श्री 
उन्नीकृष्णन के विचार को-में नहीं जानता कि उन्होंने किस आधार पर ये विचार बनाए-दुरुस्त 
करना चाहूंगा, भारत हिंद महासागर में सभी विदेशी अड्डों का विरोधी है। हिंद महासागर से दिएगो 
गार्सिया सहित सभी विदेशी अड्डों को हटाया जाना चाहिए। हिंद महासागर की समस्या पर दो बड़ी 
शक्तियों द्वारा समुद्री सीमा से लगे देशों की भागीदारी के बिना, विचार किया जा रहा है। लेकिन 
हम संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाहर अपने प्रभाव को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वार्ता की रफ्तार 
बढ़ाई जाए और हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के लिए सभी बड़ी शक्तियों के बीच समझौता 
हो। हम इस बात में यकोन नहीं करते कि यदि बड़ी शक्तियों की शत्रुता खत्म हो जाए तो शून्य 
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पैदा हो जाएगा। समुद्री सीमा से लगे देश और अंदरूनी देश नौवहन को आजादी की गारंटी देने की 
स्थिति में हैं। हिंद महासागर सभी देशों के लिए खुला रहेगा यदि वे सैन्य प्रतिस्पर्धा में न उलझें, और 
हम इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले अधिवेशन में प्रयास तेज करने का प्रस्ताव करते हैं। 

दुनिया की सभी समस्याओं को क्रमानुसार रखने का नाटक न करते हुए, मैं आपको 
आश्वासन दे सकता हूं कि स्वतंत्र निर्णय, गुटनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपनी 
सुस्थापित नीतियों के आधार पर हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य की हैसियत से 
जहां भी संभव होगा, प्रभावी और रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। 

अब में इस सवाल, नाजुक सवाल पर आता हूं कि क्या शिमला में श्रीमती गांधी और श्री 
भुट्टो के बीच कोई गुप्त सहमति थी या नहीं। जब मैं विपक्ष में था, तब मैंने खुला आरोप लगाया 
था। लेकिन अब जब में भारत के विदेश मंत्री के रूप में बोल रहा हूं तब मेरे अधिकार में सभी 
रिकार्ड हैं। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : आप उन्हें सदन के पटल पर रखिए। 

श्री वाजपेयी : जरूरी नहीं है। सभी रिकार्ड सदन के पटल पर नहीं रखे जा सकते। मैं सदन 
को विश्वास में लेना चाहूंगा। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 

श्री वाजपेयी : मैं महत्वपूर्ण विषयों पर नहीं बोलता। बहस ठंडे और शांत माहौल में होने दें। 


गुप्त सहमति के बाद शिमला समझोता संभव हुआ के बाद शिमला समझोता संभव हुआ 


दोनों पक्षों के बीच जब वार्ता चल रही थी तो मैं खुद शिमला में मौजूद था ओर यह सबको 
पता था कि वार्ता मुश्किल में पड़ गई है। इसलिए, यह बात मुझे परेशान कर रही थी, और मुझे 
यकीन है कि इससे उस समय भारत-पाक संबंधों के बहुत से पर्यवेक्षक परेशान हुए होंगे कि कैसे 
एकाएक समझौता हो गया। कई पत्रकारों, जिनमें से कुछ ने श्री भुट्टो का साक्षात्कार किया था, ने 
खाने के बाद दोनों नेताओं की बैठक के बाद घटनाओं में आए अचानक परिवर्तन की रिपोर्ट दी। 
वास्तव में पूरा देश चकित था कि “जम्मू-काश्मीर पर अंतिम निर्णय' का उल्लेख शिमला समझौते 
में किया गया था। 

जब से मैंने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, तब से मैं उन परिस्थितियों को जानने 
का प्रयास कर रहा हूं जिनमें श्रीमती गांधी और श्री भुट्टो के बीच १९७२ में हुई बातचीत, जो 
मुश्किल में पड़ गई थी, एकाएक शिमला समझौते के रूप में पराकाष्ठा पर पहुंच गई। 

विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से मैं खुद को न सिर्फ बातचीत से संबंधित 
सभी दस्तावेजों से परिचित करा रहा था, बल्कि जानकार व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से बात भी 
कर रहा था। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी को इकट्ठा करने पर, में फिर से इस बात की पुष्टि 
कर सकता हुँ कि श्रीमती गांधी श्री भुट्टो के साथ अपनी बातचीत में किसी गुप्त सहमति पर पहुंची 
थीं'"'(व्यवधान) ह 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : क्या यह मिनिदस' में से बता रहे हैं? क्या कोई मिनिट्स' रखी 
गई थीं? मैं जानना चाहूंगा। यह किस आधार पर कह रहे हैं कि''(व्यवधान) 

श्री बसंत साठे : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 

श्री बाजपेयी : जहां तक विदेश नीति का संबंध है, कुछ निहित क्षेत्रों के सुझावों के विपरीत, 
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हमने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के विस्तृत मानदंडों की निरंतरता को कायम रखा और उसका पालन 
किया है। शायद, यह आशा की जा रही थी कि जनता पार्टी के सत्ता में आने से भारत की प्रतिष्ठा 
को धक्का लगेगा। कुछ लोगों की निराशा और चिढ़ का यह कारण हो सकता है। 

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, शिमला समझौते के वक्त सत्ता में जो सरकार थी उससे 
मेरे जो भी मतभेद रहे हों, हमने उस समझौते के अंतर्गत भारत द्वारा लिए गए दायित्वों को शब्द 
और भावना में स्वीकार किया था। हमने वास्तव में, पाकिस्तान से संबंधों के माहोल में सुधार किया 
है। हमने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि हम पाकिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न 
करने को नीति का पालन करेंगे। वास्तव में, सदन जानता है, श्री भट्टो को प्रभावित करनेवाली 
कानूनी प्रक्रियाओं के संबंध में भी हमने सैद्धांतिक निरपेक्षता का पालन किया। 

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी विदेश नीति जो पूर्णतः और पारदर्शी रूप से 
राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है और विस्तृत राष्ट्रीय सर्वानुमति पर आधारित है, मैं इस बात के लिए 
प्रेरित हुआ था कि इस विषय पर हम जो भी बहस करें, इस उपमहाद्वीप में शांति के हमारे प्रयासों 
को कमजोर नहीं करना चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास करता हूं कि हमारी विदेश नीति में एक सैद्धांतिक सुसंगति और 
तार्किक पारदर्शिता है-राष्ट्रीय हितों और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता दोनों दृष्टियों से। वास्तव में, में 
आशा करूंगा कि भारत, अपने पड़ोसियों के साथ, स्थिरता का उदाहरण और सहकारी विश्व 
व्यवस्था के पक्ष में खड़ी एक शक्ति, दोनों बने। मैं सदन में सिर्फ अपने मंत्रालय के लिए रखी 
गई विनम्र मांगों को अनुमोदित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना आशीर्वाद व सहयोग देने के लिए 
भी कहूंगा ताकि भारत कौ प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती रहे और राष्ट्रों के बीच सम्मान हासिल करती 
रहे। धन्यवाद। 
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य महोदय, गत २० वर्षों से विदेश नीति पर होनेवाले विवादों में मैं भाग लेता रहा हूं। 
लेकिन यह पहला अवसर है जब आलोचना करने के बजाय मुझे आलोचना सुनने का मौका 
मिलेगा। यह बात इसका संकेत है कि युग ने करवट ली है और जिन्हें अब तक प्रतिक्रियावादी 
कहा जाता था, भारत की जनता ने उनके कंधों पर देश के शासन का दायित्व सौंप दिया है, ओर 
जो अपने को अपरिहार्य समझते थे, उनको रचनात्मक विरोध की जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। 

सबसे पहले मैं अपने पूर्ववर्ती विदेश मंत्रियों श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री यशवंत राव 
चह्माण तक, सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। सबने भारत की विदेश नीति के निर्धारण और 
कार्यान्वयन में अपने-अपने ढंग से योगदान दिया है। पंडित नेहरू तो विदेश नीति के महान शिल्पी 
थे, मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। 

सच्चाई तो यह है कि कोई प्रतिपक्ष में हो या सत्ता में हो, विदेश नीति का प्रश्न हमें सहज 
ही राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन से जोड़ देता है और ये हित घरेलू राजनीति के प्रतिघातों, 
उतार-चढ़ावों तथा संसदीय विवादों के आक्रमण-प्रत्याक्रमणों से ही विदेश नीति को एक ऐसी 
निरंतरता प्रदान करते हैं, जो जड़ नहीं, गतिमान होती है, जो परिस्थिति-निरपेक्ष नहीं समय-सापेक्ष 


होती है। 
मुझे आशा है 
व्यापक राष्ट्रीय सहमति 


कि जन-समर्थन से उत्पन्न आत्मविश्वास और अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर एक 
की अनुमति के बल पर, मैं सदन के सभी भागों का समर्थन प्राप्त करने 
में सफल हो सकूंगा और विदेश नीति के संचालन का दायित्व निभा सकूंगा। 

गत लोकसभा चुनाव आंतरिक प्रश्नों पर लड़ा गया था, विदेश नीति विवाद का विषय नहीं 
था। जनता पार्टी ने कहा था कि वह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सच्ची गुटनिरपेक्षता कौ नीति का 
अवलंबन करेगी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनता पार्टी का सच्ची गुटनिरपेक्षता पर जोर 


क्यो है? 
मेरा निवेदन है कि भारत को न केवल गुटनिरपेक्ष रहना है, बल्कि गुटनिरपेक्ष दिखाई भी देना 


मत्त च्च 
% विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में २९ जून, १९७७ को 
विदेश मंत्री के रूप में पहला भाषण। 
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है। यदि हमारी किसी कथनी या करनी से यह भ्रम पैदा होता है कि हम किसी एक विशेष गुट 
की ओर झुक गए हैं और हमने गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र निर्णय करने के सर्वप्रभुतासंपन्न 
अधिकार का परित्याग कर दिया है तो यह गुटनिरपेक्षता की सीधी, किंतु कठिन राह से भटकना 
भी होगा। जनता सरकार ऐसी भूल नहीं करेगी। 

अध्यक्ष महोदय, गुटनिरपेक्षता की नीति किसी एक व्यक्ति या दल की नीति नहीं है। यह 
राष्ट्रीय सहमति पर आधारित है। साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त होने के बाद भारत जैसा विशाल 
देश किसी शक्ति का पिछलग्गू नहीं हो सकता था। ऐसा करना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदशाँ 
के प्रति अन्याय करना होता। ऐसा करना हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकूल होता। 

गुटनिरपेक्षता को नीति राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वाभाविक तथा आवश्यक 
विस्तार है। गत तीन दशकों में जो कुछ घटा है, उससे गुटनिरपेक्षता की नीति की सार्थकता ही 
सिद्ध हुई है। 

गुटनिरपेक्षता अब श्त्रों से सजकर विरोधी शिविरों की विश्व समरभूमि में, जो अपनी-अपनी 
विचारधारा की विजय-पताका लेकर एक-दूसरे पर हावी होने या एक-दूसरे को सीमित करने पर 
तुले हुए थे, कोई एकाकी स्वर नहीं है। 

अब गुटनिरपेक्षता को आवाज एक ऐसे जयघोष में बदल गई है जो मानव समाज के, राष्ट्र 
के कंठो से फूटकर समूचे संसार पर छा गई है। जैसा कि सदन को ज्ञात है, नई सरकार ने 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के ब्यूरो के सम्मेलन को नई दिल्ली में करने के निर्णय को पुष्ट करने में एक 
क्षण को भी देर नहीं लगाई, यद्यपि वह सम्मेलन पखवाड़े के भीतर ही होना था। ब्यूरो सम्मेलन 
ने हमें इस बात का अवसर प्रदान किया कि हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को यह विश्वास दिला दें कि 
निर्णय करने कौ स्वतंत्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता कायम है और वह कोलंबो के शिखर 
सम्मेलन में समर्थित राजनीतिक दृष्टिकोणों तथा आर्थिक कार्यक्रम को अपना समर्थन देता रहेगा। 

हमने विदेश नीति के आधारभूत तत्वों की पुष्टि की है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता यह मानती है 
कि आणविक अस्त्रो के ढेर पर बैठे हुए वर्तमान विश्व में युद्ध या युद्ध की अनिवार्यता को रद्द 
कर दिया जाना चाहिए। हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अनमोल समझते हैं। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा 
को किसी प्रतिबद्ध या पूरक सैनिक या सैद्धांतिक गठजोड़ के सुपुर्द करने की आवश्यकता को 
अस्वीकार करते हैं। गुटनिरपेक्षता किसी राष्ट्र को रेसे सांचे उधार लेने या ऐसी विचारधारा अपनाने 
के दबाव से मुक्त रखती है, जो उस देश की सभ्यता या प्रतिभा के प्रतिकूल है। 

आज सभी विचारधाराएं घरेलू रंग में रंग रही हैं और हर देश के विकास की व्यूह रचना 
का अपना अलग रूप है। गुटनिरपेक्षल' लचीलापन प्रदान करती है, किंतु समान विचारवाले राष्ट्रो 
के साथ समान आर्थिक तथा राजनीतिक कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए एकता के सुदृढ सूत्र 
भी देती है। 

आज सभी बड़ी शक्तियां, और इनमें वे राष्ट्र भी शामिल हें जो सैनिक गठबंधनों के अंग 
हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानवता के सम्मुख सह-अस्तित्व को स्वीकार करने के 
अलावा कोई चारा नहीं है। बहुतांश राष्ट्र और इनमें गुटनिरपेक्ष राष्ट्र सबसे प्रमुख हैं, इससे भी एक 
कदम आगे बढ़कर यह विशवास करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति ऐसे निश्चयात्मक सहयोग के 
आधार पर ही कायम की जा सकती है जो सैद्धांतिक, राजनीतिक और सैनिक सीमाओं को लांघ 
सके। हम अमेरिका के राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा की सराहना करते हैं कि कम्युनिज्म का विरोध 
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करना ही अमेरिका की नीतियों की कसोटी या प्रेरक तत्व नहीं होगा। साथ ही हम यह भी मानते 
हें कि सोवियत संघ तनावों को घटाने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ाने के उपायों की खोज 
में ईमानदारी से लगा हुआ है। 

आज जब कि दुनिया यह स्वीकारती है कि शांति तथा परस्परावलंबिता के लिए अंतरराष्ट्रीय 
सहयोग जरूरी है, भारत अपने हितों के संरक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सामाजिक न्याय कौ 
स्थापना के उदात्त लक्ष्य को एक साथ साधनेवाली नीति का भली-भांति अवलंबन कर सकता है। 

किंतु में यह भी कह देना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सफलता या हमारा प्रभाव 
एक तर्कसंगत विदेश नीति पर ही निर्भर नहीं करेगा; वह इस बात पर अवलंबित होगा कि हमारी 
राष्ट्रीय एकतात्मता कितनी मजबूत है और हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार कितनी तेज है। 

यह सदन भारतीय जनता की शक्ति और बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करता है। यह प्राचीन 
राष्ट्र अपनी महान सभ्यता, सहिष्णुता की पुरानी परंपरा, प्राकृतिक साधनों को विपुलता तथा विशाल 
जनबल के आधार पर जिसमें विज्ञान पर विजय प्राप्त करने कौ मानसिक क्षमता तथा कड़ी मेहनत 
और आत्मसंयम से काम लेने की भारी शक्ति है, जीवंतता प्राप्त करता है। 

हमारी दूसरी बड़ी पूंजी यह है कि भारत कभी घृणा पर जीवित नहीं रहा। भारत ने कभी पराई 
भूमि को ललचाई नजरों से नहीं देखा। शरीरों पर राज करने के बजाय हमने हृदयों को जीतने का 
प्रयत्न किया है। हमारी संस्कृति हमें न तो हीनता का भाव देती है और न परमुखापेक्ष बनाती है। 


आत्मगौरव को बनाए रखेंगे 


एक राष्ट्र के नाते हममें इतना आत्मविश्वास है कि हम मित्रता के हाथ को थाम सकते हैं 
और ऐसे सहयोग का स्वागत कर सकते हैं जो आत्मगौरव के अनुकूल ओर राष्ट्रीय तथा 
पारस्परिक लाभ की कसौटी पर खरा है। आज हम उन देशों के साथ सहयोग की इच्छा को ठोस 
रूप देने की बेहतर स्थिति में हैं, जहां लाभदायक पूरकता है और जो अंतरराष्ट्रीय स्थायित्व में 
समान रूप से रुचि रखते हैं। इस भावना से हम संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समूह, ग्रुप 
७७ तथा विकासशील' देशों के साथ लगातार सहयोग करते रहेंगे। पारस्परिक हितसाधन कौ इसी 
विशुद्ध भावना से हम अन्य राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबंध कायम करेंगे, फिर उनकी विचारधारा, 
उनकी राज-व्यवस्था तथा उनके विकास को स्थिति कितनी ही भिन्न क्‍यों न हो। 

इस पृष्ठभूमि में, जब से हमने दायित्व संभालाँ, हमने नेपाल और भूटान के नरेशों, सोवियत 
संघ के विदेश मंत्री, जर्मन फेडरल रिपब्लिक के विदेश मंत्री, सी. आई.ई.सी. के पेरिस सम्मेलन में 
भाग लेनेवाले अनेक मंत्रियों, ईरान के शहंशाह और हाल ही में लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा 
विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में शामिल अन्य राज्यों के प्रमुखों और उनके मत्रियो से 
उच्चस्तरीय वार्ता की। हमें यह देखकर संतोष हुआ कि हमारे दृष्टिकोण की तर्कसंगति को 
अस्वीकार नहीं किया गया। वस्तुतः हम यह दावा कर सकते हैं कि हम न केवल पुरानी नीतियों 
की विश्वसनीयता पाने में सफल हुए हैं, बल्कि हमने यह भी पाया है कि सर्वत्र भारत के साथ 
अधिक गहरी मित्रता बढ़ाने की इच्छा विद्यमान है। विश्व का भारत पर भरोसा है और जागरूक 
राष्टों ने सर्वत्र हमें इसी सद्भावना का आश्वासन दिया है। यह सद्भावना अपने में महत्वपर्ण है, 
क्योंकि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के रूप में नए नाविकों ने राष्ट्र की पतवार संभाली है। 

हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम विदेश नीति की बुनियादी रूप-रेखाओं पर दृढ हैं और 
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उन सभी दायित्वों का आदर करते हैं जो हमें उत्तराधिकार में मिले हैं। हम यह समझने कौ भूल 
न करें कि यह हमें जड़हीन बना देगी। जैसा कि पहले कहा गया था, विश्व की स्थिति बदल गई 
है। भारतवर्ष नई औद्योगिक क्षमताओं का विकास कर रहा है, अपने व्यापार के नए आयाम ढूंढ 
रहा है और अपनी आर्थिक क्षमताओं के लिए नया क्षितिज ढूंढ़ने का प्रयास कर रहा है। नई 
सरकार, जिसे जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त हुआ है, न केवल अपना कर्तव्य समझती है बल्कि 
अपना पवित्र दायित्व मानती है कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उन पर नई दृष्टि डाले और प्रश्नों 
को नए ढंग से हल करने का प्रयत्न करे। 


भोगोलिक अखंडता का भान 


हम यह मानते हैं कि हमें अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ सहयोग तथा विश्वास के संबंध 
बढ़ाने के सवाल को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। उनके साथ हम समान इतिहास और बड़ी मात्रा 
में समान संस्कृति के सूत्र से जुड़े हैं, किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमारे पड़ोसियों को अपनी 
राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का पूरा अधिकार है। हम अपनी भौगोलिक अखंडता के 
बारे में सदैव सावधान रहेंगे, किंतु हम पड़ोसियों के राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के लिए किसी प्रकार का 
खतरा पैदा नहीं होने देंगे। अतीत के संदेहों को भुलाकर तथा पड़ोसी होने के नाते जो समस्याएं 
अनिवार्य रूप से खड़ी हो जाती हैं उनको बाधक न बनने देते हुए, हम यह विश्वास करते हैं कि 
हमारे अलग-अलग और समान हित इस बात में निहित हैं कि हम इस उपमहाद्वीप में आर्थिक 
सहयोग के सूत्रों को सुदृढ़ करें। यदि हम ऐसा करेंगे और कुछ तलवारों के लोहे को हलों के फालों 
में ढालेंगे तो हम अपनी जनता के कमरतोड़ बोझ को कम करने में कामयाब होंगे और इस क्षेत्र 
'में गरीबी और पुराने शत्रु के समान पिछड़ेपन पर विजय पाने में समर्थ होंगे। तनावों से मुक्‍त होकर 
भारतीय उपमहाद्वीप विश्व में असाधारण प्रभाव पैदा कर सकेगा। वह प्राचीन विरासत को आधुनिक 
प्रगति में बदलने का उदाहरण बनेगा। वह विश्व को बांटनेवाली विषमता की खाई को पाटने में 
पुल का काम करेगा और हम मिलकर राष्ट्रों का ऐसा शक्तिशाली समूह होंगे जो अंतरराष्ट्रीय 
स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। 

इसी परिकल्पना के अनुसार हमने पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा के 
प्रति अपनी नीतियों का निर्देशन किया है। हम यर दावा कर सकते हैं कि कुछ मात्रा में, अपने 
पड़ोसियों के प्रति विश्वास और सहयोग के वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, कुछ पुराने संदेह 
मिटे हैं तथा कुछ सवाल हल हुए हैं। लगातार कटनीतिक प्रयत्न तथा पारस्परिकता पर आधारित 
सहयोग के बल पर हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 

मैं जानता हूं कि सदन के कुछ सदस्य इस आशय की रिपॉटों से परेशान हैं कि बंगला देश 
के राष्ट्रजनों को भारत में आश्रय देने से इन्कार कर दिया गयां है। इन रिपोटों को देखने के बाद 
कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को इन आरोपों की जांच के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया था। 
पूरी जांच-पड़ताल के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में टिके हुए बंगलादेशी राष्ट्रजनों 
पर कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं को गई। सदन को यह ज्ञात है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जिया से और 
बाद में सार्वजनिक रूप से दिए गए वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगला देश के किसी 
राष्ट्रजज को उसको इच्छा के विपरीत लौटने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। किंतु राजनीतिक 
स्वतंत्रता के जिन संवैधानिक अधिकारों का हम उपभोग करते हैं, उन्हें भारत की भूमि को सहयोगी 
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राष्ट्रों के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यवाही करने के लिए विस्तृत नहीं किया जाएगा। यदि हम ऐसी छूट 
देंगे तो हम सह-अस्तित्व तथा अहस्तक्षेप के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करेंगे। 


गंगा जल वितरण पर बंगला देश से सहमति 


हमारी सरकार ने गंगा जल के वितरण पर बंगला देश के साथ एक सहमति का आधार तैयार 
करने में प्रगति को है। अभी विस्तृत समझौता होना बाकी .है। गंगा का पानी हमारी राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था, हमारी खेती तथा हमारे उद्योग के लिए संजीवनी को धारा है। हम इस समस्या को 
विकास की समस्या के रूप में देखते हैं-और यह मानते हें कि अल्पकालिक प्रतिस्पर्धी 
आवश्यकताओं और अधिकार को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा आदान-प्रदान करना है, जिससे हम 
उपलब्ध जल राशि का दोनों देशों के लाभ के लिए दीर्घकालिक दृष्टि से अधिकतम उपयोग कर 
सकें! 

यद्यपि हमारी पहली चिंता का विषय हमारे पड़ोसी हैं, फिर भी हम यह जानते हँ कि एशिया, 
अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों के अपने मित्रों की दोस्ती तथा उनके कल्याण में हमारी गहरी 
रुचि है। ईरान के शहंशाह के साथ प्रधानमंत्री जी के संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण वार्तालाप के द्वारा 
मैत्री संबंधों की जो पुष्टि हुई है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी अपना संतोष प्रकट कर चुके हैं। 
अफगानिस्तान के साथ और समूचे अरब राष्ट्रों के साथ हम न केवल पुराने स्नेह सूत्रों को कायम 
रखेंगे, बल्कि आर्थिक सहयोग में और वृद्धि करेंगे। अरब राष्ट्रों को हमने यह आश्वासन दिया है 
कि हम पश्चिम एश्या की समस्या के ऐसे समाधान के लिए निरंतर अपना समर्थन प्रदान करते 
रहेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों पर आधारित होगा और जिसके अंतर्गत सभी अधिकृत भूमि 
को खाली करना जरूरी है। हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में जेनेवा में समझौते की प्रक्रिया 
प्रारंभ हो जाएगी जिससे कि पश्चिम एशिया के सभी राज्य शांति तथा सुरक्षा का अनुभव कर सकेंगे। 

अफ्रीका के साथ हमारे पुराने संबंध उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के विरुद्ध समान दृष्टिकोण 
पर आधारित हैं। हमने जिम्बाब्वे और नामीबिया में बहुसंख्यकों के शासन की मांग को हमेशा 
सिद्धांतवादी समर्थन दिया है। जाग्रत विश्व जनमत के साथ हम पृथक्करण और रंगभेद की बुराई 
का निर्मूलन करने के लिए वचनबद्ध हैं। इससे भी आगे बढ़कर हम अफ्रीकी राष्ट्रों के राष्ट्रीय 
विकास के प्रयत्न में भागीदार बनने के अपने निश्चय को पूरा करेंगे। तंजानिया, जांबिया तथा 
मॉरीशस के साथ हमने पहले ही ऐसे बहुपक्षीय आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं जो विकासशौल 
राष्टों के लिए सहयोग का उदाहरण बन सकते हैं। विकास के क्षेत्रों में हमारा अनुभव अफ्रीका 
में जनशक्ति तथा आर्थिक कुशलता की आवश्यकताओं का पूरक होगा। अभी यह प्रयत्न मुख्यतया 
पूर्वी समुद्र तट तक ही सीमित है, किंतु हम आशा करते हें कि हम भूगोल को कठिनाइयों पर 
विजय प्राप्त कर इस सहयोग को पश्‍चिम अफ्रीका तक बढ़ा सकेंगे। 

दक्षिण-पू्वी एशियाई देशों के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध हैं और कोई गंभीर द्विपक्षीय 
समस्याएं नहीं हैं। क्षेत्रीय स्थायित्व के ढांचे में हम राष्ट्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास के 
तकाजों को पूरा करने के प्रयत्नो में भागीदार हैं। अपनी ओर से हम इस क्षेत्र के सभी राज्यों के 
साथ अधिक गहरे राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध विकसित करने को दिशा में निरंतर 
अधिक बल देते रहेंगे। इस भूखंड में स्थायित्व बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय अथवा द्विपक्षीय आधार 
पर भारत सभी प्रकार की पहल के साथ अपने को संबद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। 
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* वियतनाम के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के समय हमने वियतनाम और लाओस के सम्मुख उनकी 
क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण में सक्रिय सहयोग देने की अपनी तत्परता को प्रकट किया 
था। हम आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण प्रशांत सागर के अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध सुदृढ़ करना 
चाहेंगे। राष्ट्र मंडल के एशियाई और प्रशांत देशों के बीच समय-समय पर परामर्श आयोजित करने 
के सुझाव का हमने स्वागत किया है। 

सदन चीन के साथ हमारे संबंधों के उतार-चढ़ाव की कहानी से परिचित है। जिन समस्याओं 
ने हमारे संबंधों में बिगाड़ पैदा किया वे अभी हल नहीं हुई हैं, फिर भी हमारी सरकार ने कूटनीतिक 
संबंधों को सामान्य बनाने का स्वागत किया है और उस देश के साथ टूटे हुए व्यापार संबंधों को 
पुनः जोड़ने में पहल की है। हमारा लक्ष्य पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित लाभदायक द्विपक्षीय 
संबंधों का विकास करना होगा जो एशिया के भारत और चीन जैसे विशाल देशों के लिए उपयुक्त 
हों। 

महोदय, हम यह अनुभव करते हैं कि भारत ने जापान की महत्ता तथा जीवंतता को, जो 
विश्व को तीसरी सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का केंद्र है, पहचानने में थोड़ी देर की है। हम 
इस झिझक को न केवल व्यापार तथा अधिक तकनीकी आदान-प्रदान के द्वारा दूर करेंगे, बल्कि 
एशिया के सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र के साथ गहरे संबंध कायम करेंगे। 

सदस्यगण इस तथ्य को जानते हैं कि सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने सोवियत संघ के 
विदेश मंत्री को भारत आने का आमंत्रण दिया था।, श्री ग्रोमिको के साथ हमारा वार्तालाप मैत्रीपूर्ण 
तथा स्पष्ट रहा और उससे दोनों देशों को संतोष हुआ। हमारा विश्वास है कि सोवियत संघ इस 
बात को पूरी तरह स्वीकार करता है कि नई सरकार को भारतीय जनता का प्रचंड समर्थन तथा 
विश्वास प्राप्त है। दोनों देश सहयोग के विविध आयामों को समेटनेवाली लाभदायक मित्रता को 
ईमानदारी से बढ़ाने की उभय पक्ष की इच्छा को स्वीकार करते हैं। किसी को यह संदेह करने का 
कोई कारण नहीं है कि यूरोप के सोशलिस्ट देशों और भारत सरकार के संबंधों में सत्ता परिवर्तन 
के कारण कोई कमी आई है। इसके विपरीत पारस्परिक हित-संबंधों तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व 
में समान विश्वासों ने भविष्य में अधिक घनिष्ठ आर्थिक सहयोग का पथ प्रशस्त किया है। 


शांतिपूर्ण उद्देश्य और अणु ऊर्जा 


अध्यक्ष जी, समय की कमी विश्व के सम्मुख समुपस्थित अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालने 
की अनुमति नहीं देती, जिनका समाधान राष्ट्रीय हितों तथा अंतरराष्ट्रीय पारस्परिकता की 
आवश्यकताओं के बीच संतुलन कायम करके ही ढूंढा जा सकता है। ऐसी एक समस्या अणु ऊर्जा 
को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के निर्धारण की स्वतंत्रता की 
तथा अणु शस्त्रों को बाढ़ से उत्पन्न खतरों को सार्वदेशिकता के आधार पर रोकने तथा कम करने 
की है। मानवता के सम्मुख उपस्थित अन्य संकट विश्व के सीमित साधनों की समाप्ति तथा जल 
और वायु प्रदूषण से जीवन के लिए उत्पन्न खतरा है। इन सवालों का समाधान भी दूरदर्शिता तथा 
समझदारी पर आधारित विश्वव्यापी परस्पर पूरकता से ही हो सकता है। इसी प्रकार विश्‍व में एक 
नई तथा अधिक न्यायपूर्ण अर्थरचना के प्रश्‍न को भी निरंतर वार्तालाप द्वारा हल करने की पृष्ठभूमि 
में देखा जाना चाहिए। इसमें विफल रहने का अर्थ होगा-गरीब और अमीर देशों के बीच विद्यमान , 
खाई का न केवल बढ़ना अपितु उत्तर और दक्षिण के बीच में एक नए प्रकार के शीत युद्ध कौ 


८६ / मेरी संसदीय यात्रा 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आशंका और संघर्ष कौ संभावना। अध्यक्ष जी, मात्र विश्लेषण तथा भावपूर्ण भाषण से ऊपर उठना 
है तो हमें इन सभी विश्व समस्याओ का हल अर्थपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खोजना 
होगा । 

पश्चिम यूरोप के साथ हमारे संबंध केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि यूरोपीय आर्थिक 
समुदाय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, बल्कि इसलिए भी कि हम उससे नई 
टेक्नालॉजी ले सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय विकास के लिए ढाला जा सकता है। ई.ई.सी. के देशों के 
साथ हमारे संबंध विविधतापूर्ण और पारस्परिक दृष्टि से लाभदायक हैं और साथ ही हम पश्चिमी 
यूरोप के अन्य देशों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं। उनमें से अनेक ने हमारी समस्याओं 
में रुचि ली है और हमारे विकास में पूर्ण सहयोग दिया है। यूरोप के साथ हमारे संबंधों के बीच 
में कोई रुकावट नहीं है। वस्तुतः यह पश्चिम यूरोप को तय करना है कि विश्व के संबंध में उसके 
अपने मूल्यांकन में एक परिपक्व, स्वावलंबी, गुटनिरपेक्ष तथा स्थायित्व में विश्वास करनेवाला 
भारत अंतरराष्ट्रीय समझदारी और सहयोग में कहां तक भागीदार बन सकता है। 

हमारे लिए यह विश्वास करने का भी पर्याप्त कारण है कि पश्चिमी यूरोप की भांति भारत 
में हाल में हुए परिवर्तनों के बाद कनाडा तथा संयुक्‍त राज्य अमेरिका के साथ भी आत्मसम्मान 
और गौरव के आधार पर संबंधों को कायम करने तथा सुधारने के लिए समय बड़ा अनुकूल है। 
अमेरिका का नया शासन विश्व को एक नई दृष्टि से देख रहा है जिससे उसके अपने राष्ट्रीय हितों, 
और अधिक सहयोगात्मक व्यवस्था के बीच में अनुकूल संतुलन खोजा जा सके। हमारे प्रधानमंत्री 
और श्री कार्टर के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह हार्दिकता और समझदारी से पूर्ण है और 
भविष्य के लिए शुभ है। हम आशा करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी नीतियों के द्वारा 
दक्षिण एशिया में स्थायित्व की प्रक्रिया को बल प्रदान करेगा जो हमारे भी प्रयत्नों का लक्ष्य है। 


भारत के दूत-प्रवासी भारतीय 


इस अवसर पर जब कि मैं विदेश नीति पर पहली बार बोल रहा हूं, मैं भारत माता के उन 
करोड़ों पुत्रों और पुत्रियों को शुभकामना का संदेश भेजता हूं जो विश्व के विभिन्न भागों में वहां 
की सरकारों के अधीन या व्यक्तिगत नागरिक के रूप में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं। इनमें 
से प्रत्येक अपने-अपने ढंग से भारत का दूत है और हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक 
'है। उन्होंने भले ही वहां जाकर रहने या रोजी कमाने का स्थान चुना हो, उन्हें हम कभी भी पराया 
नहीं समझेंगे और न मातृभमि की संस्कृति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को स्वीकार करने में 
कभी संकोच करेंगे। वे जहां कहीं हैं, भारत की विरासत को लेकर चल रहे हैं। उन्हें हम यह सलाह 
अवश्य देंगे कि वे अपने पूर्वजों के देश की सहिष्णुता और समन्वय की परंपरा के योग्य 
उत्तराधिकारी सिद्ध हों। उनका अपना हित इस बात में है और भारत कौ प्रतिष्ठा के अनुकूल भी 
यही होगा कि ज़ब वे अपने लाभ के लिए भी काम करें तो जिस देश में वे निवास करते हैं, उसके 
राष्ट्रीय हितों के साथ 'अपने को एकरूप, एकरस बनाएं और उस देश के कानूनों का पालन करें। 

हमारा विश्वास है कि भारत आज बड़ी अच्छी स्थिति में है ओर विश्व का राजनीतिक 
आचरण गुटनिरपेक्षता के ढांचे के भीतर हमारी नीति के दो बुनियादी उद्देश्यों को पूर्ण करने के 
लिए बड़ा शुभ है-राष्ट्रीय हितों का सरंक्षण और संवर्धन तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग और 
समझदारी। गत दो वर्षों से दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार विश्व अंतरराष्ट्रीय संघर्ष से मुक्त 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / ८७ 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


होकर शांति की सांस ले रहा है। तनाव शैथिल्य की आवश्यकता को कभी इतने व्यापक रूप 
स्वीकार नहीं किया गया था। सभी उत्तरदायी राष्ट्र यह मानते हैं कि आज कोई राष्ट्र न तो अपना 
विस्तार कर सकता है न किसी पर प्रभाव डाल सकता है, यहां तक कि अपने पड़ोसियों को भी 
छल-कपट से त्रस्त नहीं कर सकता। कोई राष्ट्र अकेला रहकर नतो अपने अस्तित्व को कायम 
रख सकता हे ओर न ही विकसित हो सकता हे। हम जानते हैं कि शांतिपूर्ण विश्व आणविक 
महाविनाश का जुड़वां भाई ही है। स्पष्टतः राष्ट्रों के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि 
वे अंतरराष्ट्रीय सामाजिक न्याय के लिए अधिक सहयोग की दिशा में ठोस उपाय करें। 

जहां तक भारत का संबंध हे, हम विश्वकुटुंब के कल्याण के लिए कष्ट सहने और पसीना 
बहाने के लिए तैयार हैं। हमें मित्रता के जो आश्वासन मिले हैं उनसे हम अत्यंत अनुगृहीत हैं। 
यदि हम अपने आंतरिक उद्यमों में अर्थपूर्ण ढंग से निरंतर आगे बढ़ते रहें तो हम परराष्ट संबंधों 


में ऐसा आदर अर्जित करने और ऐसा सद्भाव पाने में सफल होंगे, जैसा हमें अभी तक पहले कभी 
नहीं मिला। धन्यवाद। 
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अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी होगी 


या. जी, गत वर्ष के अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र और उसके संबंध में भारत को नीति पर 
जब हम विचार करते हें तो हमारे हृदय में संतोष और खेद की मिली-जुली भावनाएं उठती 
हैं। संतोष इसलिए कि हमने बंगला देश की मुक्ति के महासंग्राम में अपना योगदान देकर भारत 
की प्रतिष्ठा को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ऊंचा उठाया। खेद इसलिए उत्पन्न होता है कि हम उस प्रतिष्ठा 
को कायम नहीं रख पा रहे हैं। 

विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है, में उद्धृत करना चाहता हूं : 

“मारत यह अनुभव करता हे कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी शांति लानी है तो 
पाकिस्तान को नई स्थिति की यथार्थता को स्वीकार करके स्वतंत्र और प्रभुसत्तासंपन्न बंगला देश 
को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से उन युद्धबंदियों की वापसी के प्रश्‍न को हल करने 
में सहायता मिलेगी जिन्होंने भारत और बंगला देश को संयुक्त कमान के समक्ष समर्पण किया था।” 

स्पष्ट हे कि जब यह रिपोर्ट लिखी गई तो भारत सरकार यह चाहती थी कि पहले पाकिस्तान 
बंगला देश को मान्यता दे और फिर युद्धबंदियों की रिहाई के बारे में चर्चा हो। लेकिन हमारे विदेश 
मंत्री ने एक न्यू इनीशिएटिव लिया है-वह मुझे क्षमा करेंगे, यह न्यू इनीशिएटिव नहीं है-यह न्यू 
सरेंडर है, यह नया समर्पण है। आज पैकेज डील की बात कही जा रही है। भारत और पाकिस्तान 
के युद्ध के दिनों में भी पैकेज डील की बात कही गई थी। शिमला के शिखर सम्मेलन के पूर्व 
इस बात पर बल दिया गया था कि सारे प्रश्‍न एकमुश्त हल होंगे और टुकड़ों में सवालों को हल 
करने की पाकिस्तान की चाल में भारत नहीं फसेगा। लेकिन शिखर पर बैठकर हमने ऐसा समझौता 
किया, जिसे पैकेज डील नहीं कहा जा सकता, जो पीसमील समझोता था, हमने अनेक सवालों को 
अनिर्णीत छोड़ दिया और आज युद्धबंदियों के सवाल पर पैकेज डील की बात कही जा रही हे। 

में जानना चाहता हूं कि बंगला देश की मान्यता का क्या होगा? यह ठीक है कि प्रश्‍न 
मानवीय है लेकिन प्रश्‍न क्या केवल हमारे लिए मानवीय है, पाकिस्तान के लिए मानवीय नहीं है? 
शिमला में पाकिस्तान अपनी भूमि ले गया, हम पाकिस्तान से काश्मीर की भूमि वापस नहीं ले 
सके। यहां तक कि हमने छंब के क्षेत्र को भी मुक्त करने की मांग नहीं रखी। हम चाहते तो कह 


% विदेश नीति पर चर्चा के दौरान लोकसभा में २३ अप्रैल, १९७३ को भाषण। 
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सकते थे कि छंब का क्षेत्र हम तब खाली करेंगे, छंब का क्षेत्र हम तब आपके पास रहने देंगे, 
जब आप भारत के पास चिकेननेक का एरिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन शांति की 
मृगमरीचिका में फंसकर हमने पाकिस्तान के पक्ष का समझौता कर लिया; और अब पाकिस्तान 
युद्धबंदियों को लेने जा रहा हैं। मुझे डर है कि पाकिस्तान यह भी पैकेज डील नहीं मानेगा। वह 
स्पष्टीकरण मांग रहा है, भुट्टो साहब का भाषण संदेह पैदा करनेवाला है। हमें इस सवाल पर 
पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता करने से इन्कार कर देना चाहिए। पाकिस्तान कीं चाल है कि बंगला 
देश को अलग रखकर हमसे बात करे। यह हमारे और बंगला देश की मित्रता के संबंधों को 
मजबूत करने में सहायक नहीं होगा। जो भी स्पष्टीकरण मांगने हैं वह पत्र-व्यवहार द्वारा मांगे जा 
सकते हैं, लेकिन नए पैकेज डील पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए! और अगर पाकिस्तान चर्चा 
करना चाहता है तो बंगला देश को मान्यता देकर बंगला देश के प्रतिनिधि के साथ भी चर्चा करने 
के लिए तैयार हो। 
स्थायी शांति की कामना से हमने शिमला समझौता किया था। अब सरकारी प्रवक्ता चेतावनी 

दे रहे हैं कि पाकिस्तान से खतरा टला नहीं है, पाकिस्तान शस्त्र संग्रह कर रहा है, सुरक्षा पर अपना 
व्यय बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के इरादे अच्छे नहीं हैं। भुड़ो साहब का मूल्यांकन हमारे मित्र श्री मोदी 
क्या करते हैं, उसके आधार पर नहीं होना चाहिए, भुट्टो साहब मोदी साहब के मित्र हो सकते हैं 
लेकिन भुट्टो साहब पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी हैं। व्यक्तिगत मित्रता और राष्ट्रीय हित, इन दोनों 
को हमें मिलाने कौ भूल नहीं करनी चाहिए। जब तक भुट्टो साहब चीन और अमेरिका के चंगुल 
से पाकिस्तान को निकालने का निश्चय नहीं करते और इस भूखंड में विश्व की शक्तियों के 
हस्तक्षेप को रोकने के लिए कटिबद्ध नहीं होते तब तक स्थायी शांति की हमारी कामना कभी पूर्ण 
नहीं होगी। इसके लिए पाकिस्तान के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है। उस बुनियादी 
परिवर्तन के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अब ईरान को 
इस भूखंड में एक सामरिक शक्ति के रूप में खड़ा किया जा रहा है जिससे वह इन देशों से संबंधित 
समुद्र पर अपना प्रभाव जमा सके और वह अमेरिका का खेल इस क्षेत्र में खेल सके। अमेरिका 
से जो यह आश्वासन मांगा जा रहा है कि तुम्हारे हथियार ईरान के रास्ते पाकिस्तान नहीं जाएंगे, 

कोई अर्थ नहीं रखेगा। अमेरिका ने हमें आश्वासन दिया था कि उसके शस्त्र हमारे विरुद्ध प्रयुक्त 
नहीं होंगे, उस आश्वासन का कोई मूल्य नहीं रहा। ईरान क्या करेगा, उसके बारे में अमेरिका के 
आश्वासन को कोई कौमत नहीं है। हथियार जो देता है उसकी मंशा क्या है, उसका इतना महत्व 

नहीं है, जो हथियार लेता है उसकी नीयत क्या है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। मुझे भय है 

पाकिस्तान अधिक से अधिक अपने को पश्चिम एशिया की शक्तियों के साथ जोड़ेगा और ईरान 

के साथ उसके घनिष्ट संबंध बनेंगे और फिर वह सारे भूखंड को प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा। 

ऐसी स्थिति में भारत के साथ तनाव बनाए रखने की उसकी नीति उसे लाभदायक सिद्ध हो सकती 

है। 

कुछ हमारे मित्र कहते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र आ गया है, हमें पाकिस्तान में लोकतंत्र को 

बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। कुछ पाकिस्तानी पत्रकार भी आए थे, उनसे मिलने का मुझे मौका 

मिला। वे भी इसी आशय की बात कर रहे थे। मैंने उनसे भी पूछा और अपने उन मित्रों से भी 

पूछना चाहता हूं जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, क्या हमें पाकिस्तान के घरेलू मामलों में दखल देना 

चाहिए? पाकिस्तान में लोकतंत्र है या नहीं, यह पाकिस्तान का घरेलू मामला है। और केवल वहां 
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लोकतंत्र है इसलिए पाकिस्तान भारत विरोधी रवैया नहीं अपनाएगा, इस भ्रम में किसी को रहना 
नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के अपने हितों की व्याख्या यह हे कि भारत के साथ तनाव बनाए 
रखने में उसका लाभ है तो वहां सत्ता का स्वरूप कुछ भी हो, हमारे साथ उसका संघर्ष चलेगा। 
लोकतंत्र के नाम पर हम कुछ नई सुविधाएं देने के लिए तैयार हों, यह हमारे भी हित में नहीं होगा। 

सभापति जी, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ हमारा कोई बुनियादी संघर्ष 
नहीं है। जो भी संघर्ष पैदा होता है, वह किसी तीसरे देश के बारे में अमेरिका और भारत द्वारा 
अपनाई गई नीति को लेकर होता है। इस विश्लेषण से में एक सीमा तक सहमत हूं। लेकिन इसका 
एक पहलू और भी है। क्या दुनिया की महाशक्तियां सचमुच यह चाहती हैं कि भारत एक बड़ी 
शक्ति के रूप में उभरे? हमारा भूखंड, हमारा जनबल, हमारे प्राकृतिक साधन, इस विश्व के भाग 
में हमारी सामरिक स्थिति, हमें इस बात का अवसर और चुनौती देती है कि हम एक स्वतंत्र शक्ति 
केंद्र के रूप में प्रकट हों। आज विश्व केवल दो गुटों में बंटा नहीं है। सोवियत रूस, अमेरिका, 
चीन, पश्चिमी यूरोप और जापान, पांच शक्ति केंद्र उभर रहे हैं। इन शक्ति केंद्रों में भारत की भी 
गणना होनी चाहिए। हमारी शक्ति पड़ोसियों को भयभीत करने के लिए नहीं होगी, हमारी शक्ति 
पड़ोसियों को सहायता देने के लिए होगी। प्राचीन काल से आतताइयों का दमन और साधुओं का 
संरक्षण यह हमारा मिशन रहा है। भविष्य में भी भारत इसी मिशन का निर्वाह करना चाहता है। 
हम एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरें, यह हमारी विदेश नीति का राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। 
अमेरिका इस बात को पसंद नहीं करता। सोवियत रूस भी पूरी तरह से पसंद करता है, इसके बारे 
में मुझे संदेह है। 


सोवियत रूस का बढ़ता दखल 


सभापति जी, सोवियत रूस के साथ हमारे मित्रता के संबंध हैं। कठिनाई में सोवियत रूस 
ने हमारा साथ दिया है। हम एक संधि के बंधन में बंधे हैं। उस संधि में यह भी कहा गया था 
कि सोव्रियत रूस हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। लेकिन सोवियत रूस का भारत के 
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चल रहा है। ताजा उदाहरण है १९ से २२ दिसंबर तक मास्को में 
सोवियत रूस की स्थापना की ५०वीं वर्षगांठ। वह एक राजकीय समारोह था, भारत उसमें निमंत्रित 
किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे महामहिम उप राष्ट्रपति और माननीय विदेश मंत्री ने 
किया। उस अवसर पर भारत और रूस की मित्रता की जो घोषणाएं की गईं, उनसे किसी का विरोध 
नहीं हो सकता। लेकिन उस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन, श्री डांगे को भारत 
के उप राष्ट्रपति के समकक्ष बिठाना और उनका भाषण कराना, यह तो परोक्ष रूप से यह मान 
लेना है कि सोवियत रूस की दृष्टि में भारत सरकार और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एक ही दर्जे 
में हैं। 
उस समय डांगे साहब ने जो भाषण दिया वह और भी आपत्तिजनक था। डांगे साहब ने केरल 
को संयुक्त सरकार का हवाला दिया ओर सोवियत रूस से कहा कि आप भारत की ऐसी मदद 
करिए जिससे हिंदुस्तान में टाइलिंग मासेज की, केरल के ढांचे पर चलनेवाली सरकार नई दिल्ली 
में कायम हो सके। क्या यह सोवियत रूस को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का 
खुला निमंत्रण नहीं है? क्या सोवियत रूस ने भारत के उप राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के 
चेयरमैन को एक ही दर्जे पर रखकर भारत सरकार को अवहेलना नहीं कौ? सारे भारत का 
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अपमान नहीं किया? वह कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने संबंध रखें और कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे 
मित्र मास्को के निर्देश पर चलें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में ऐसी स्थिति होती 
कि भारत के उप राष्ट्रपति और हिंदुस्तान की किसी एक पार्टी के नेता को एक ही मंच पर बेठाकर 
उस नेता से यह कहलवाया जाता कि अमेरिका हमें ऐसी मदद दे जिससे कि भारत में लोकतांत्रिक 
शक्तियों का एक संयुक्त शासन स्थापित हो सके, तो भारत की स्वाभिमानी जनता की प्रतिक्रिया 
क्या होगी? हम अमेरिका के इस तरह के हस्तक्षेप को कभी बर्दाश्त भी नहीं करते, और सोवियत 
रूस का यह हस्तक्षेप भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विदेश मंत्री कहते हैं कि हमें 
आपत्ति नहीं है। यह तो हमारी लोकतंत्रप्रियता का प्रदर्शन है। यह लोकतंत्रप्रियता का प्रदर्शन नहीं 
है, यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी दुर्बलता का और दयनीय स्थिति का विज्ञापन है। 


अमेरिकी अनाज में धतूरा आया 


सभापति जी, आज गुटनिरपेक्षता को बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। जो देश अमेरिका 
से अनाज पर निर्भर रहने की स्थिति में आ गया है और उस अनाज के साथ धतूरा आ रहा है 
और जो देश अपनी रक्षा की आवश्यकता सोबियत रूस से पूरी करता हे, वह सच्चे अर्था में स्वतंत्र 
विदेश नीति का अवलंबन नहीं कर सकता। हमें अपनी सीमाएं स्वीकार करनी चाहिए ओर उन 
सीमाओं के अंतर्गत विदेश नीति का निर्धारण कर भारत की औद्योगिक और सैनिक शक्ति को 
बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत और सैनिक दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत 
ही सच्चे अर्थों में एक स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन कर सकता है। 

सभापति जी, भारत अभी तक ब्रिटिश राष्ट्र मंडल का सदस्य है। राष्ट्र मंडल की पहले भी 
अधिक उपयोगिता नहीं थी, जो कुछ थी वह यूरोपीय साझा बाजार के निर्माण के समय समाप्त हो 
गई। अब ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में हम रहें, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ब्रिटिश राष्ट्र 
मंडल को सदस्यता को छोड़ देना चाहिए। 

अरब देशों के प्रति भी हमें अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। अरब भारत की मित्रता 
को एकतरफा मानकर नहीं चल सकते हैं। हम यह आवाज उठाते रहे हैं कि इजराइल द्वारा 
अधिकृत अरब भूभाग मुक्‍त होना चाहिए। लेकिन किसी अरब देश ने नहीं कहा कि पाकिस्तान 
द्वारा अधिकृत काश्मीर का भूभाग या चीन द्वारा अधिकृत अक्साईचिन का हिस्सा भी मुक्‍त होना 
चाहिए। हमारी नीति सम-सहयोग के आधार पर निर्धारित हो। अगर अरब देश हमारे ओर 
पाकिस्तान के, हमारे ओर चीन के साथ मित्र हो शकते हैं तो हम अरबों और इजराइल के एक 
साथ मित्र क्यों नहीं हो सकते हँ? इजराइल को हमने मान्यता दी है, लेकिन हमने कूटनीतिक संबंध 
स्थापित नहीं किए। क्‍यों नहीं किए, यह में समझने में असमर्थ हूं। कूटनीतिक संबंध स्थापित करने 
में हमें किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों कोरियाओं के साथ हम कूटनीतिक 
संबंध स्थापित करें, उत्तर वियतनाम के साथ हमने किए, दक्षिण बियतनाम के साथ भी करें, 
इजराइल के साथ भी करें। जो देश विश्व के मानचित्र पर वर्तमान हैं और जहां उनको नियंत्रित 
करनेवाली प्रभावी सरकार चल रही है, कूटनीतिक मान्यता प्रदान करने में कोई कठिनाई पैदा नहीं 
होनी चाहिए। 

सभापति जी, इस विवाद में सिक्किम की भी चर्चा की गई है। हमारे मार्विसस्ट कम्युनिस्ट 
पार्टी के मित्र यहां मौजूद नहीं हैं। वह चीन के प्रति तो बड़े नरम हैं लेकिन सिक्किम के बारे 
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में कहते हैं कि भारत ने सेना भेजकर बड़ी गलती की। सिक्किम के और हमारे जो संबंध हैं, उनके 
अंतर्गत हम सिक्किम के आग्रह पर सेना: भेजने के लिए बंधे हुए थे। सेना भेजकर हमने अपने 
दायित्व का पालन किया है। सिक्किम में हमारी विस्तारवादी आकांक्षाएं हों, इसका प्रश्‍न ही पैदा 
नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे मार्किसस्ट मित्र कहते हें कि सिक्किम को आजादी देनी चाहिए 
तो इसमें से यह ध्वनि निकलती है, मानो हमने सिक्किम को गुलाम बनाकर रखा है। उनका भाषण 
हमारे विरुद्ध हमारे पड़ोसी चीन द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता हे। भारत के साथ सिक्किम के क्या 
संबंध हों, यह सिक्किम तय करे! हमें सिक्किम पर कोई चीज थोपनी नहीं है। लेकिन एक बात 
स्पष्ट है कि जब लोकतंत्र की लहरें उठ रही हैं तो सिक्किम उनसे अछूता नहीं रह सकता है। 
सिक्किम एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में चले, अगर ऐसी परिस्थिति वहां पैदा हो सके तो हमें 
उस पर प्रसन्नता होगी। 

प्रधानमंत्री जी ने बन एशिया सम्मेलन में जो भाषण दिया, उसका यहां उल्लेख किया गया 
हे। जो भाषण उन्होंने दिया था, वह ठीक था। में जानता हूं कि उनके मन में रंगभेद को भावना 
नहीं थी। लेकिन क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि अमेरिका ने एटम बम जापान 
पर ही गिराया? अमेरिका यूरोप के किसी भी गोरे देश पर एटम बम गिराने का साहस नहीं कर 
सकता था। केवल एशिया को ही इस प्रकार के विनाशक शस्त्रों के उपयोग की एक प्रयोगशाला 
समझा जाता है। या तो प्रधानमंत्री वन एशिया सम्मेलन में कुछ कहती नहीं, ओर अगर कह दिया 
था, तो हिम्मत के साथ उस पर खड़े रहना चाहिए था। 

लेकिन फिर में निवेदन करना चाहता हूं कि हम अमेरिका के दबाव में हैं, हम रूस के दबाव 
में हैं और फिर भी हम गुटनिरपेक्ष नीति पर चलने का दावा करते हें। हमें अपनी विदेश नीति 
अधिक तेजस्वी, अधिक लचीली, अधिक व्यवहारवादी और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्द्धन 
करनेवाली बनानी होगी। आज हमारी विदेश नीति में कभी तेजस्विता का अभाव हो जाता है, कभी 
लचीलेपन का अभाव हो जाता है और इसी कारण गत वर्ष संसार में हमने जो कीर्ति कमाई थी, 
हम उसे कायम नहीं रख सके। यदि विदेश नीति के निर्धारण में, और उसके संचालन में, आबश्यक 
परिवर्तन करके' हम राष्ट्रीय हितों का संरक्षण कर सके और विश्व शांति के निर्माण में योगदान 
दे सके, तभी हमारी विदेश नीति सफल मानी जाएगी। आज को स्थिति में उसे. सफल नहीं कहा 
जा सकता! 
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विदेश नीति में राष्ट्रीय हित देखें 


FR महोदय, विश्व के बदलते हुए मानचित्र से एक बार फिर यह बात स्पष्ट हो गई है 

कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आज न कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु होता है। 
प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थ का विचार करता है। यह बात अलग है कि स्वार्थ को शांति, लोकतंत्र, 
स्वतंत्रता या कम्युनिज्म के आवरण में लपेटकर रखा जाता है। चीन और अमेरिका का निकट 
आना कुछ वर्ष पहले एक अकल्पनीय घटना थी। लेकिन यह घटना संभव हो गई। आज उसकी 
प्रशंसा कौ जा रही है। उसे 'देता का नाम दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका कल 
तक जिन च्यांग काई शेक को सिर पर बिठाकर अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर परिक्रमा करता था, उन्हें 
उसने धता बता दिया। दूसरी ओर चीन का रवैया यह है कि वह कल तक विश्‍व भर में 
मुक्ति-संग्रामों का सरताज बनने का दावा करता था लेकिन जब बंगला देश का सवाल आया तो 
संकीर्ण स्वार्थ से प्रेरित होकर, मैं उसे संकीर्ण स्वार्थ कह रहा हूं, उसने बंगला देश के मुक्ति संग्राम 
की पीठ में छुरा घोंपने में संकोच नहीं किया। सोवियत रूस भी यद्यपि कम्युनिज्म के नारे लगाता 
है किंतु अपने हितों को प्रमुखता देता है। इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। 

शिकायत तब होती है जब हमारे देश में विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्र के हितों के आधार 
पर नहीं, किसी विशेष विचारधारा के आधार पर तय करने का फैसला किया जाता है। 

उदाहरण के लिए अभी इस बात की चर्चा की गई कि जब अमेरिका ने वियतनाम में फिर 
से बम वर्षा शुरू कर दी और हमारे कुछ मित्र निक्सन को हत्यारा और किसिंजर को मेसेंजर ऑफ 
डेथ कहकर उनकी निंदा कर रहे थे, तब क्रेमलिन के विशाल भवन में निक्सन और किसिंजर 
के स्वागत के लिए लाल गलीचा बिछाया जा रहा था। अगर रूस अपने हित में, जिसे वह विश्व 
हित का नाम देता है, अमेरिका से मित्रता करे तो न तो साम्राज्यवाद आड़े आता है न कम्युनिज्म 
आड़े आता है। लेकिन हमारी विदेश नीति में अगर थोड़ा भी लचीलापन लाने का प्रयत्न किया 
जाए तो उसे एक आइडियोलॉजी के खंभे से बांधकर जड़ बनाने की कोशिश की जाती है। 

यह दुर्भाग्य की बात है, मगर है यह सच कि आज भी दुनिया के फैसले शक्ति के आधार 
पर होते हैं। हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, यह सच है, लेकिन हमें वास्तविकता की धरती 


">... 
* अंतरराष्ट्रीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति पर लोकसभा में ७ दिसंबर, १९७२ को भाषण। 
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पर पैर रखकर चलना पडेगा, कल्पना के लोक में विचरण करने से काम नहीं चलेगा। यह चीन 
की शक्ति का प्रताप है कि जापान के प्रधानमंत्री को पीकिंग की न केवल यात्रा करनी पडी बल्कि 
अपने आक्रमण के लिए माफी मांगनी पडी। जो हमारे मित्र चीन से नार्मलाइजेशन की बातें करते 
हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए-नो नार्मलाइजेशन विदाउट न्यूक्लोराइजेशन। जब तक हम एटामिक 
शक्ति नहीं बनेंगे, जब तक हमारा चीन की शक्ति से संतुलन नहीं होगा, जब तक दोनों देशों को 
यह पता न होगा कि युद्ध का अर्थ विजय नहीं विनाश है, तब तक शांति नहीं होगी। 

रूस और अमेरिका के मित्र बनने का यही रहस्य है। दोनों की ताकत बराबर है। हम लड़ने 
की भूल नहीं कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि उठते-बैठते हम चीन से संबंध सुधारना 
चाहते हैं, चीन से संबंध सुधारना चाहते हैं, यह रट क्‍यों लगाई जाती है। नीति संबंधी वक्तव्य 
एकाध बार होना चाहिए और जो कुछ आप को करना है परदे के पीछे करिए। दिन-रात रट 
लगाकर भारत को उपहास का विषय मत बनाइए। जब तक चीन के रवैए में परिवर्तन का संकेत 
नहीं मिलता, दोस्ती का एकतरफा हाथ मित्रता पैदा नहीं कर सकता। 

मुझे संदेह है कि चीन भारत के साथ सामान्य संबंध स्थापित करना चाहेगा। अभी भुट्टो साहब 
ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि पाकिस्तान के इशारे पर चीन ने बंगला देश का प्रवेश 
यूनाइटेड नेशंस में रोक दिया। पहले हमारे नीति-निर्माता कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि 
आए थे मिस्टर अजीज अहमद, उन्होंने भी कहा कि चीन ने अपने आप उसका प्रवेश रोका है, 
हमने नहीं कहा। लेकिन अब भुट्टो साहब कहते हैं कि हमारे कहने से रोका है। शायद चीन इस 
भूखंड में शांति नहीं चाहता, पाकिस्तान का उपयोग करके यहां तनाव बनाए रखना चाहता है। 
बंगला देश के निर्माण के समय चाऊ-एन-लाई ने जो कुछ कहा, उसको भी हम स्मरण रखें। 
चाऊ-एन-लाई ने कहा था कि यह अब भारत के विघटन का प्रारंभ है। अगर चीन के रवैए में 
परिवर्तन होता है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन परिवर्तन का ठोस प्रमाण मिले बिना दिन-रात 
संबंधों को सामान्य बनाने की रट लगाना, यह कोई फलदायी विदेश नीति का परिणाम नहीं है। 

अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में सुधार हो, यह आवश्यक है। लेकिन सुधार तभी हो सकता 
है जब इस भूखंड के बारे में अमेरिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। अमेरिका का एक नक्शा 
है इस भूखंड के बारे. में। शायद राष्ट्रपति निक्सन ने एक नक्शा बनाया है और वह कहते थे कि 
हमने एक अरेंजमेट सोचा था। भारत ने बंगला देश कौ मदद करके उस अरेंजमेंट को बिगाड़ 
दिया। लेकिन निक्सन साहब लचीले भी हो सकते हैं। अगर वह एक साथ चीन और रूस से मित्रता 
कर सकते हैं तो उन्हें भारत के संबंध में या इस भूखंड के संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार 
करने में संकोच नहीं होना चाहिए। अमेरिका अगर नए सिरे से विचार करे तो भारत सरकार हमारे 
कुछ इन मित्रों के कहने के आधार पर इन संबंधों को सुधारने में संकोच न करे। 

केवल सोवियत रूस पर निर्भर रहना अच्छी नीति नहीं है। सोवियत रूस हमारा मित्र है, 
मित्रता के इन बंधनों को हम सुदृढ़ करना चाहेंगे, लेकिन सोवियत रूस को मित्रता का अर्थ यह 
नहीं हो सकता कि हम अपने सब ऑब्शंस बंद कर दें, सारे दरवाजे अपने लिए रोक दें और केवल 
रूस की दया-दृष्टि पर निर्भर रहें। यह देश के हित में अच्छी नीति नहीं होगी। जो रूस समर्थक 
हमारे मित्र ऐसी सलाह देते हैं, वे रूस का हित भले ही करते हों, लेकिन भारत का हित-संवर्धन 


नहीं करते। 
उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन ने भारत-सोवियत संधि का स्वागत किया था। उस संधि ने बंगला 
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देश की मुक्ति में हमारी मदद की। उस संधि में कहा गया था कि सोवियत रूस हमारे अंदरूनी 
मामलों में दखल नहीं देगा। यह संधि की शर्त हे-आटिकल १ में कहा गया था : 

“धारा १ : प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान 
करेगा और उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।” 

मैंने अपने भाषण में कहा था-सोवियत रूस अगर यह वायदा करता है तो बहुत अच्छी बात 
है। हम उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हम उन्हें अपने अंदरूनी मामलों 
में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे। संधि से पहले वह दखल देते थे, साल भर चुप रहे ओर अब 
फिर उन्होंने दखल देना शुरू कर दिया है। मैं एक समाचारपत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना 
चाहता हूं : 

“मास्को हेल्स चुनाव : - 

“मास्को, २९ नवंबर, उड़ीसा की मुख्यमंत्री श्रीमती नंदिनी सत्पथी के निर्वाचन को कल यहां 
भारत को लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत बताया गया। निर्वाचन पर सरकारी संवाद समिति द्वारा 
वितरित एक खबर में कहा गया है कि प्रतिक्रियावादी शक्तियो ने सत्तारूढ पार्टी के उम्मीदवार को 
चुनौती दी थी।” 


रूस की दखलंदाजी 


अगर कोई स्वतंत्र पत्र 'इस तरह के विचार प्रकट करे तो शिकायत का कारण नहीं है। लेकिन 
वहां स्वतंत्र पत्र नहीं हैं। वहां तो संवाद समिति भी स्वतंत्र नहीं है। दूसरे-यह ऑफिशियल रिएक्शन 
हे, अगर ऑफिशियल रिएक्शन यह है कि एक पार्टी का उम्मीदवार ज़ीत्तेगा तो रूस कहेगा कि 
लोकतंत्रवादौ शक्तियों की विजय हुई; और एक पार्टी का उम्मीदवार हार गया तो कहा जाएगा कि 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों की हार हुई है-हम अपने घर में एक-दूसरे को प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, 
रिएक्शनरी कह सकते हैं, लेकिन रूस को इजाजत नहीं दे सकते कि हमारे देश के घरेलू मामलों 
में दखल दे और किसी को प्रोग्रेसिव और किसी को रिएक्शनरी कहे। अगर कल अमेरिकी राष्ट्रपति 
किसी पार्टी को प्रोग्रेसिब या रिएक्शनरी कहना शुरू कर दें तो क्या वह हमारे मामलों में दखल 
नहीं होगा? 

इसी तरह की एक खबर तास ने भी छापी थी। वह भी एक सरकारी संवाद समिति है। मैंने 
पत्र लिखकर विदेश मंत्री जी का ध्यान उसकी तरफ दिलाया था, उसका कोई जवाब नहीं मिला, 
यहां तक कि उसकी पहुंच भी नहीं मिली। (व्यवधान) 

श्री एस.ए. शमीम (श्रीनगर) : वह कहते हैं कि बम न हो। 

श्री वाजपेयी : हम चाहते हैं कि हम सोवियत रूस को स्पष्ट कर दें कि हमें मित्र चाहिए, 
मालिक नहीं चाहिए। बराबरी के आधार पर मित्रता होगी। सोवियत रूस को हम घरेलू मामलों में 
पड़ने की इजाजत नहीं देंगे। 

उपाध्यक्ष महोदय, शिमला सम्मेलन से जो आशाएं की गई थी, बे पूरी नहीं हुईं। हमें इसके 
लिए खुशी नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है। शायद हमने जल्दबाजी में शिमला समझौता कर 
लिया। भुट्टो को अंटी में अंडे रखकर हमने बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया। आज हमारे सेनापति 
लाहौर गए हैं। वह पहले भी लाहौर गए थे। सीमांकन के सवाल पर गाड़ी अड़ गई है। क्या इसके 
पीछे सारे पाकिस्तान का दृष्टिकोण प्रतिबिंबित नहीं होता? अगर हम डेढ़ मील का इलाका छोड़ने 
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के लिए तैयार नहीं हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो अपने प्रधान सेनापति को लाहोर का 
आवागमन करने का कष्ट उठाने देने को क्या आवश्यकता है? उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन 'बंगला 
देश के राष्ट्रपति और उनके सहयोगी हमारी राजधानी में थे, उसी दिन दिल्ली के समाचारपत्रों में 
बंगला देश के हत्यारे टिक्का खां का हमारे प्रधान सेनापति के साथ फोटो छपा था। उन्हें यह अच्छा 
नहीं लगा। उनके साथ आए हुए कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई। उनकी वेदना को हम समझें। 
बंगला देश में यह भावना पैदा हो गई है कि भारत बंगला देश को उपेक्षा करके पाकिस्तान के 
साथ दोस्ती के संबंध कायम करना चाहता है। 

श्री स्वर्ण सिंह : वह पूरी तरह गलत है। वे इसे हमारे मित्र देश बंगला देश पर आरोपित 
कर रहे हैं। यह हमारे प्रति अनुचित व्यवहार है, बंगला देश के प्रति अनुचित व्यवहार हे । 

श्री वाजपेयी : यह स्थितियों की मेरी समझ है। 

श्री एच.एम. पटेल (धनधुका) : कम-से-कम यह एक विवेकसम्मत धारणा है। 

श्री बाजपेयी : मैं पूछना चाहता हूं-शिमला में आपने भुट्टो से यह क्‍यों नहीं कहा कि 
हमारी-आपकी बात तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक आप बंगला देश को मान्यता नहीं देंगे और 
बंगला देश के राष्ट्रपति को भी त्रिपक्षीय वार्ता में बातचीत करने के लिए नहीं बुलाएंगे। शिमला 
में आप पहली बात यह कहते। आप देश को यह बताकर गए थे कि सारे मामले एक साथ तय 
होंगे और आपने टुकड़ों में मामला हल कर लिया। अब आप कहते हैं कि भुट्टो ने वायदा किया 
था कि बंगला देश को मान्यता दे देंगे, लेकिन भुट्टो ने मान्यता नहीं दी। अब आझम सेनापति को 
लाहौर भेजने के बजाय भुट्टो साहब को सूचना दे सकते हैं कि इसे भूखंड में जो समस्याएं पैदा 
हुई हैं, उनको तीनों -देशों के नेता मिलकर हल करेंगे, सवाल टुकड़ों में हल नहीं किया जाएगा। 
कदम-ब-कदम सवाल हल करने की नीति में हम विफल हो चुके हैं। इस बार फिर विफल हो 
गए हैं। सारे सवाल एक साथ हल करने होंगे-इसके लिए पाकिस्तान की बुनियादी नीतियों में 
परिवर्तन होना चाहिए। 


पाकिस्तान की नीतियों के प्रमुख चार आधार 


शेख मुजीबुर्रहमान ने एक भेंट में कहा है-२५ स्राल से पाकिस्तान चार बातों को अपनी 
नीतियों का आधार बनाए हुए है। पहली बात-भारत हमारा दुश्मन हे। दूसरी बात-हिंदू काफिर- 
हैं। तीसरी बात--इस्लाम खतरे में है। चौथी बात-पूरा जम्मू-काश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में आना 
चाहिए। क्या इन चार बुनियादी बातों में पाकिस्तान के रवैए में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या 
शिमला समझौते के बाद भी पाकिस्तान वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ है? 
शिमला समझौते में निहित सिद्धांतों से किसी का विरोध नहीं हो सकता। यह सिद्धांत बहुत अच्छा 
है कि हम दोनों आपस में मिलकर झगड़ा तय करें, यह सिद्धांत भी बहुत अच्छा है कि बातचीत 
से मामला हल होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान बातचीत से मामला हल करना नहीं चाहता, 
अगर विदेशी शक्तियों के हथियार के रूप में हमें कमजोर बनाए रखने का उपकरण बनता है तो 
शांति की हम लोग कितनी भी कामना करें शांति नहीं आ सकती। शिमला समझौते का भी वही 
हाल हुआ है जो ताशकंद समझौते का हुआ था। 

मेरा निवेदन है कि हम फिर से इस भूखंड की समस्याओं पर एक साथ, जिनमें बंगला देश 
भी सहभागी हो, बातचीत के लिए पाकिस्तान को प्रेरित करें और स्थायी शांति का आधार रखें। 
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कोई पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन लडाई में जो जमीन हमने जीती है, उसे हम छोड 
दें और उसी जमीन को लेने के लिए फिर हमारे जवानों को बलिदान देना पड़े-यह राजनीतिक 
बुद्धिमत्ता नहीं होगी। यह बुद्धि का दिवालियापन होगा, जिसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा 
सकता। 

उपाध्यक्ष महोदय, यूनाइटेड नेशंस में बंगला देश के प्रवेश का मामला आया, मामला असेंबली 
में आया। युगोस्लाविया ने प्रस्ताव रखा लेकिन उसके साथ एक और प्रस्ताव पेश कर दिया 
गया-वह प्रस्ताव अर्जेटाइना ने रखा था-बंगला देश के प्रवेश को पाकिस्तान के कैदियों की रिहाई 
से जोड़ दिया गया। दोनों का क्या संबंध था? किसी भी देश का यूनाइटेड नेशंस में प्रवेश करना 
एक अलग विषय है और आर्टीकल ४ के अनुसार अगर कोई देश शांति चाहता है और चार्टर 
के उत्तरदायित्व को निभा सकता है तो उसको जगह मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि 
यूनाइटेड नेशंस में हमारे डेलिगेशन के लीडर ने इस बात का विरोध नहीं किया। आखिर ये परस्पर 
विरोधी प्रस्ताव कैसे पास होने को आ गए? कैदियों का मामला अलग है-यह बात हमने वहां 
नहीं कही, इस पर बल नहीं दिया। हम और देशों को इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं करा सके। 
इस बार फिर हमको लगा कि हम यूनाइटेड नेशंस में अकेले हैं। यह मामला--प्रवेश का 
मामला-१९४९ में वर्ल्ड कोर्ट में भी गया था और कोर्ट का फैसला है कि किसी देश के प्रवेश 
करने के सवाल के साथ शर्त नहीं लगाई जा सकती, लेकिन यहां बंगला देश के प्रवेश के सवाल 
पर शर्ते लगाने को कोशिश की जा रही है। इससे तो यूनाइटेड नेशंस में हमारी हालत बहुत अच्छी 
रही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री इस पर प्रकाश डालें कि हमने दूसरा 
प्रस्ताव रखने का विरोध क्यों नहीं किया? जहां तक अर्जेटाइना का सवाल है, मुझे याद है 
अजेंटाइना यूनाइटेड नेशंस में इस प्रस्ताव को लाने का कारण बना था, जिसमें कहा गया था कि 
किसी भी देश के प्रवेश के सवाल पर शर्तें लगाने की छूट नहीँ होनी चाहिए। सच्चाई तो यह है 
कि प्रवेश के सवाल पर किसी देश को वीटो का अधिकार हो, यह बात समाप्त होनी चाहिए। इस 
दृष्टि से यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी परिवर्तन करना जरूरी है। लेकिन जब तक यूनाइटेड 
नेशंस बंगला देश को मान्यता नहीं देता, कम से कम पाकिस्तान से बातचीत करते हुए हम ऐसा 
न दिखाएं कि हम भी बंगला देश की उपेक्षा कर रहे हैं। में जानता हूं विदेश मंत्री उपेक्षा करना 
नहीं चाहते, लेकिन अगर सरकार के आचरण से ऐसी भावना निकलती है तो यह दुर्भाग्य है। मैं 
समझता हूं अब उन्होंने थोड़ा सा सुधार किया है। ट्रिपार्टाइट बातचीत पर उन्होंने जोर दिया है। 


बंगला देश में युद्धबंदी 


बंगला देश से भी यह बात कहनी चाहिए कि जिन कैदियों पर आप मुकदमे चलाना चाहते 
हैं, उनके बारे में कार्यवाही जल्दी पूरी कर लीजिए। इस मामले को ज्यादा लटकाने की जरूरत 
नहीं है। उन्हें वापस भेजा जा सकता है, उन्हें कठघरे में खड़ा किया जा सकता है। बाकी मामलों 
पर हम, बंगला देश और पाकिस्तान मिलकर विचार कर सकते हैं। उपाध्यक्ष जी, केवल 
नॉन-एलाइनमेंट की घोषणा काफी नहीं है, हमारे दिमाग में भी नॉन-एलाइनमेंट होना चाहिए। 

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : यह हृदय परिवर्तन कब हुआ? 

श्री बाजपेयी : यह हृदय परिवर्तन नहीं है, यह शायद आपका कर्ण परिवर्तन हे। हम इस बात 
के हामी रहे हें कि भारत गुटों से अलग होकर चले, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करे। हर 
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प्रश्‍न की कसोटी राष्ट्र का हित होना चाहिए। लेकिन सरकार कभी रूस के साथ जुड़ जाती है; 
रूस से लाभ उठा लेना अलग बात है, लेकिन उसके आलिंगन में इतना जाना ठीक नहीं है कि 
छूटना मुश्किल हो जाए। अब अमेरिका की तरफ झुकने की एक हवा चल रही है। मेरा कहना 
है कि सबके साथ दोस्ती करें लेकिन राष्ट्र की शक्ति पर विश्वास रखें। आर्थिक दृष्टि से संकट 
में फंसा हुआ देश, सैनिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर देश, राजनीतिक दृष्टि से“ (व्यवधान) संकट 
से घिरा देश-ऐसा देश जैसी विदेश नीति चाहे उसका अवलंबन नहीं कर सकता, उसे सीमाओं में 
बंधकर चलना होता है। हमारी विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्र के हितों का रक्षण। और 
राष्ट्र का हित इसी बात में है कि हम आर्थिक दृष्टि से सबल हों, सैन्य दृष्टि से स्वावलंबी हों। 
हम भारत को रूस, चीन और अमेरिका की पंक्ति में खड़े रहने लायक बनाएं। अगर विदेश नीति 
इसमें सहायक होती है तो वह सफल है, और अगर इसमें सहायक नहीं होती तो विफल है। 
धन्यवाद। 
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एशिया सुरक्षा संधि का मूल क्या है? 


दुर्ग जी, प्रत्येक देश की विदेश नीति का उद्देश्य उसके उदात्त राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और 
संवर्धन हुआ करता है। विदेश नीति के क्षेत्र में आदशों, सिद्धांतों और घोषणाओ के लिए 
जगह रहती है, लेकिन उसका निर्धारण और संचालन वास्तविकता के धरातल पर होता हे, केवल 
आदर्शों के आधार पर उसकी निर्मिति नहीं की जा सकती। अगर किसी देश के राष्ट्रीय हित में 
होता है तो देश शांति कौ साधना करता है, यदि राष्ट्रीय हितों का तकाजा होता है तो युद्ध के 
लिए तलवार भी उठाता हे। हमारी नीति सभी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित करने को, 
रही है। हमने विचारधारा को इसमें बाधक नहीं बनने दिया है। हम एक लोकतंत्रवादी देश हैं, नेपाल 
एक राजतंत्र है, लेकिन हम नेपाल के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। हम एक 
संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हें, मलेशिया इस्लाम को अपना राजधर्म मानता है, लेकिन यह बात हमारे 
ओर मलेशिया के संबंधों में रुकावट के रूप में नहीं आती। सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के 
अन्य देशों को तुलना में हमारी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था भिन्न है, लेकिन फिर भी अपने 
हितों को ध्यान में रखकर हमने उनके साथ संबंध स्थापित किए हें और हम उन संबंधों को सुढ्ढ़ 
करने के लिए प्रयत्नशील हैं। 

सभापति जो, मुझे प्रधानमंत्री जी के मुंह से यह सुनकर ताज्जुब हुआ; में उनके शब्दों को 
उद्धत करना चाहता हूं 

“हम नीतियां इस आधार पर नहीं बनाते कि किसने सहायता दी या नहीं, बल्कि कछ सिद्धांतों 
के आधार पर बनाते हैं। 

मने निवेदन किया कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सिद्धांतों का महत्व है, लेकिन विदेश नीति का 
निर्धारण एकतरफा नहीं हो सकता। क्या यह सच नहीं है कि जब से अमेरिका ने भारत के प्रति 
अपना रवैया बदला है, वियतनाम में अमेरिकी कार्यवाही की निंदा में हमारा स्वर भी कठोर हो 
गया हे। 

श्री दिनेश सिंह : यह तो ठीक हुआ। 

श्री वाजपेयी : ठीक हुआ या गलत हुआ, इसकी चर्चा नहीं कर रह्म हूं, लेकिन वियतनाम 


* विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों के दौरान लोकसभा में २५ अप्रैल, १९७२ को वाद-विवाद 
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में जो कुछ हो रहा है वे कोई नई घटनाएं नहीं हैं, परंतु उसकी निंदा में अभी तक. हमारा स्वर 
इतना तीव्र नहीं था। कारण कुछ भी हो। अब हुआ है तो उसके कारण भी स्पष्ट हैं। यदि वाशिंग्टन 
हमारे विरोध में खुले रूप में खड़ा होता है तो फिर उसकी नीतियों की आलोचना हमें भी प्रखर 
ढंग से करनी होगी। 

इसी संदर्भ में में कहना चाहता हूं कि अरब देशों ने बंगला देश के प्रश्‍न पर जो नीति अपनाई 
हे, मुक्ति संग्राम में हमारे सहयोग को जिस गलत ढंग से देखा है, उसके प्रकाश में हमें अरब देशों 
के प्रति भी अपनी नीति पर विचार करना चाहिए। उनके साथ मित्रता के संबंध बनाए रखने की 
कामना नितांत स्वाभाविक हे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में एक हाथ से ताली नहीं बजा करती। 
यदि अरब देश हमारे और पाकिस्तान के एक साथ मित्र हो सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि 
हम उनके मित्र रहते हुए भी इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के प्रयत्न न करें। 
इसका अर्थ यह नहीँ है कि हम इजराइल के आक्रमण की ओर से अपनी दृष्टि ओझल कर दें। 
आक्रमणकारी को आक्रमण के फलों का उपभोग करने की छूट नहीं दी जाएगी-यह हमारी 
मान्यता है-और इसे हम इजराइल पर भी लागू करेंगे, लेकिन यह मांग करते हुए भी इजराइल 
के साथ संबंध सुधारे जा सकते हैं। कम से कम भारत मध्य-पूर्व को स्थिति में मध्यस्थता की या 
बीच-बचाव करने की भूमिका का निर्वाह कर सकता है। 

अभी तक हम अंतरराष्ट्रीय मामलों पर चर्चा कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ कल से 
प्रेमालाप प्रारंभ करने का प्रयत्न होनेवाला है। भारत का एक भारी-भरकम प्रतिनिधि मंडल आज 
पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। उस प्रतिनिधि मंडल का कार्य क्या होगा? यदि प्रेसीडेंट 
भुट्टो पर विश्वास किया जाए तो वह प्रतिनिधि मंडल केवल शिखर वार्ता की कार्य सूची, एजेंडा 
तैयार करेगा। क्या इसके लिए इतना शक्तिसंपन्न प्रतिनिधि मंडल भेजना आवश्यक था? मुझे 
शिकायत है कि वार्ता के संबंध में जितनी खबरें मिल रही हैं सब पाकिस्तान से मिल रही हैं, नई 
दिल्ली से नहीं मिल रही हैं। इस वार्ता में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या संसद को और 
देश को इस संबंध में विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं है?""(व्यवधान) 

राष्ट्रपति भुट्टो सीधे शिखर पर चढ़ना चाहते थे। हमने यह ठीक समझा कि हम पहले 
अधिकारियों के स्तर पर वार्ता करें। लेकिन वार्ता में हम क्या उपलब्ध करना चाहते हैं, इसका 
स्पष्ट दिग्दर्शन अभी तक नहीं किया गया है। बंगला देश के निर्माण से, पाकिस्तान की पराजय 
से पाकिस्तान के मित्र कुछ पाठ पढ़ते हैं और विदेशी शक्तियां पाकिस्तान को अपना हथियार बनाने 
से रुंकती हैं, तो इस भूखंड में स्थायी शांति की स्थापना हो सकती है। भारत और पाकिस्तान स्थायी 
मैत्री और भाईचारे के बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान, अपने जन्म के काल 
से लेकर आज तक, कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा भारत को नियंत्रित करने के हथियार के रूप में 
प्रयुक्त होता रहा है। वे शक्तियां पाकिस्तान को मित्रता के एक नए अध्याय का श्रीगणेश करने 
का अवसर देंगी, इसकी मुझे संभावना नहीं दिखाई देती। पाकिस्तान आर्थिक और सैनिक सहायता 
के लिए अमेरिका और चीन पर निर्भर है। राष्ट्रपति भुट्टो अपने हाथ में पूरी सत्ता बनाए रखने के 
लिए सेना का समर्थन चाहेंगे। सेना की बागडोर जनरल टिक्का खां के हाथ में आ गई है। 
पाकिस्तान उन सैनिक संधियों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान को हथियार 
देकर भारत:पर चार बार आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करने में सफलता पाई। 

अभी जद्दा में जो मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, वह भी पाकिस्तान को 
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सीधी राह पर आने से विरत करने का एक कारण बनेगा। राष्ट्रपति निक्सन ने अमेरिकी कांग्रेस 
को जो संदेश भेजा, उसके पश्चात पीकिंग में राष्ट्रपति निक्सन की यात्रा के बाद जो संयुक्‍त विज्ञप्ति 
प्रकाशित हुई, उससे इस संदेह को बल मिलता है कि चीन और अमेरिका पाकिस्तान को इस बात 
के लिए प्रेरित नहीं करेंगे कि भारत के साथ उसके संबंध सामान्य बनें। मुझे डर हे कि अमेरिका 
बड़े पैमाने पर बंगला देश में प्रविष्ट होना चाहता है। पीकिंग का प्रयत्न होगा कि काश्मीर में हमारे 
खिलाफ उपद्रव भडकाए। हम मित्रता के लिए हाथ बढ़ाएं, लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा। हम 
॥शांति की कामना करें, लेकिन यदि वह कामना सफल नहीं होती है तो हम असावधानी का शिकार 
नहीं होना चाहेंगे । 


काश्मीर पर विदेश मंत्री का कथन 


सभापति जी, इस मंत्रालय को रिपोर्ट में मुझे विदेश मंत्री के यूनाइटेड नेशंस में २१ दिसंबर, 
१९७१ को दिए गए भाषण को देखकर ताज्जुब हुआ है। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री स्थिति को स्पष्ट 
करें। उससे गलतफहमी पैदा होने की संभावना है। विदेश मंत्री के भाषण का हवाला देकर ही हमारे 
मार्क्सवादी मित्र श्री दशरथ देव ने कहा कि काश्मीर का मामला हमें युद्धविराम रेखा में थोड़ा हेरफेर 
करके समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने विदेश मंत्री के कथन को उद्धृत भी किया। मैं भी उसे 
आपके सामने रखना चाहता हूं : 

“इस प्रकार, युद्धविराम रेखा पर, उसे ज्यादा स्थिर, विवेकसम्मत और व्यवहार्य बनाने के लिए, 
इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कुछ और व्यवस्था करने की आवश्यकता 
है। हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और हल करने का प्रस्ताव करते हैं।” 

मैं जानता हूं कि यह एक अलग संदर्भ में कहा गया है, लेकिन आज जब भारत और 
पाकिस्तान के बीच में वार्ता हो रही है और इस वार्ता में भी राष्ट्रपति भुट्टो का उद्देश्य केवल एक 
ही है-अपने युद्धबंदियों को रिहा कराना; विदेश मंत्री का यह कथन भारत के विरुद्ध प्रयुक्त किया 
जा सकता है। क्या इस कथन से यह ध्वनि नहीं निकलती कि भारत पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर 
को तश्तरी पर रखकर राष्ट्रपति भुट्टो को पेश करने के लिए तैयार है? उस दिन तो विदेश मंत्री 
महोदय ने सदन में यह कह दिया कि पूरा जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न भाग है, और 
यह सत्य भी है, संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से; पाक-अधिकृत काश्मीर के लोगों के 
लिए हमने जम्मू और काश्मीर विधानसभा में २५ सीटें खाली छोड़ी हुई हैं। 

मैं समझता हूं कि युद्धविराम रेखा पर थोड़े हेर-फेर के साथ समझौता होने की बात नहीं 
की जानी चाहिए। यह भारत को अखंडता के साथ विश्वासघात होगा। यह आक्रमणकारी को 
आक्रमण के फलों का उपभोग करने की छूट देना होगा। काश्मीर में पाकिस्तान हमलावर है और 
वह हमला समाप्त होना चाहिए। पूरा जम्मू ओर काश्मीर भारत को मिलना चाहिए। इस स्थिति को 
असंदिग्ध शब्दों में घोषित करने की आवश्यकता है। 

मैं सरकार के इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि युद्धबंदियों को और प्रश्नों से अलग करके 
नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान चीन और अमेरिका से शस्त्र प्राप्त कर रहा है। नई भर्ती के भी 
समाचार आ रहे हैं। राष्ट्रपति भुट्टो अपनी सेना को एशिया की सबसे अच्छी सेना बनाने की घोषणा 
कर चुके हैं। अगर अन्य प्रश्नों पर वहं तर्कसंगत और व्यवहारवादी रवैया न अपनाएं तो हम 
उनका यह उद्देश्य सफल नहीं होने दे सकते कि वह युद्धबंदियों को वापस ले जाएं और विदेशों 
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से प्राप्त शस्त्रों से अपनी सेना को सज्ज करके हमारे लिए संकट का कारण बनें। हम मानते हैं 
कि अकेला पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं हे कि बह हमारे लिए बडा खतरा बन सके। लेकिन 
उसके विदेशी मित्रों की नीयत साफ नहीं है। उनके इरादों को ध्यान में रखकर हमें अपनी नीति 
का निर्धारण करना होगा। 

स्वाधीन बंगला देश के निर्माण और इस भूखंड में एक शक्ति के रूप में भारत का उदय 
होने के कारण एशिया में परिवर्तन आया है, नया शक्ति संतुलन कायम हुआ है। कुछ विदेशी 
ताकतें इसे पसंद नहीं करतीं। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम किसी विदेशी ताकत के 
भरोसे इस भूखंड को सुरक्षित करने का प्रयत्न न करें। काफी भ्रांति उत्पन्न हो गई है। एशिया की 
सुरक्षा संधि के बारे में कहा जाता है कि एशियन सिक्‍योरिटी पैक्ट का श्रीगणेश कामरेड ब्रेझनेव 
ने किया था। अभी मैंने सुना, कोई हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि उसका प्रारंभ हमारी प्रधानमंत्री 
ने १९६८ में किया था जब वह जापान, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्रा पर गई थीं। 


ब्रेझनेव का पैक्ट इंदिरा जी की संधि 


मेरा निवेदन है कि कामरेड ब्रेझनेव का एशियन सिक्‍योरिटी पैक्ट और प्रधानमंत्री श्रीमती 
इंदिरा गांधी की एशियाई देशों में सहयोग की संधि या समझौते का सुझावं कहां जुड़ते हैं और कहां 
अलग होते हैं, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। एशिया के देश अपने को सुरक्षित अनुभव करें, 
अपनी अखंडता की रक्षा कर सकें, इन देशों को विदेशी शक्तियों के प्रभाव से बचाया जा सके, 
ये उद्देश्य अपने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इस तरह का प्रस्ताव मास्को से आता है तो उसके 
बारे में संदेह पैदा होते हैं। हमारे विदेश मंत्री के वक्तव्य भी परस्पर विरोधी हैं। अपनी मास्को यात्रा 
से लौटने के बाद उन्होंने बताया कि उनके सम्मुख इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। 
लेकिन मास्को से प्रकाशित होनेवाले न्यू टाइम्स में यह कहा गया है, और ये शब्द हमारे विदेश 
मंत्री के मुंह में रखे गए हैं, कि : “एश्याई सुरक्षा समझौते के विचार ने अभी ठोस रूप नहीं लिया 
है, लेकिन एक प्रस्ताव के रूप में इसके उद्देश्य अच्छे हैं।” 

एशियन सिक्योरिटी पैक्ट जो मास्को से प्रारंभ हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? किन देशों 
का उसमें समावेश होगा। क्या वह एक सुरक्षा संधि का रूप लेगा? यदि कोई बाहरी ताकत एशियाई 
देशों की सुरक्षा को संकट में डालेगी तो क्या कोई दूसरी विदेशी ताकत हस्तक्षेप करेगी? में चाहता 
हूं कि इस विवाद में, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। 

अभी हमारे कुछ राजदूतों का नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। वह सम्मेलन बड़े बाजे-गाजे 
के साथ हुआ था। 

श्री स्वर्ण सिंह : बाजा-गाजा कुछ नहीं। 

श्री वाजपेयी : विदेश मंत्रालय एक नई परंपरा कायम' कर रहा है। राजूदूतों के निर्णय इस 
बार जिस तरह से प्रकाशित किए गए हैं, आज तक नहीं किए गए थे। इस बार तो ऐसा लगता 
है कि जैसे उन्हें कुछ काम दिया गया है। 

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक व्यापारिक सभा थी। इसके अतिरिक्त, अभी भी कुछ प्रकाशित नहीं 
किया गया है। 

श्री वाजपेयी : उन्हें यह कहा गया है कि वे प्रधानमंत्री की एशियाई देशों की सुरक्षा के बारे 
में जो योजना है, एक ओर ब्रेझनेव डाक्ट्रिन चल रहा है और दूसरी ओर इंदिरा डाक्ट्रिन को 


र ही अंतरराष्ट्रीय स्थिति / १०३ 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रस्थापित किया जा रहा है, उसके आधार पर वे जिन राजधानियों में काम करते हैं, उनमें वहां 
कौ सरकारों से संबंध स्थापित करें, वहां जनमत को बनाएं। समाचारपत्रों में जो कुछ छपा है, यदि 
विदेश मंत्री उसका खंडन नहीं करते हैं, तो यह छपा है : 

“भारत एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के माध्यम से क्षेत्र के देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और 
क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देने की दिशा में किसी भी पहल का समर्थन करेगा।” 

एक माननीय सदस्य : आब्जैकशन की कोन सी बात है? 

श्री शशि भूषण : यह अटल बिहारी डाक्ट्रिन के खिलाफ है। 

श्री वाजपेयी : मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। कौन गारंटी देगा? किसके विरुद्ध यह गारंटी है? 

श्री स्वर्ण सिंह : आपको पार्टी के अखबार में कुछ छपा है इसके बारे में। उसको पढ़िए। 

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि विदेश मंत्री अपना जवाब जब चर्चा का उत्तर दें, तब तक 
के लिए सुरक्षित रखें। यह हमारी पार्टी या उनकी पार्टी के अखबार का मसला नहीं है। सारे 
देशवासी यह जानना चाहते हैं कि एशियन सिक्योरिटी पैक्ट का मूल क्या है? किन देशों का उसमें 
समावेश होगा? उस समझौते का रूप क्या होगा? ये बातें विश्वास में लेकर समझाई जा सकती 
हैं। अभी तक ये बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं। 


हिंद महासागर में महाशक्तियों के बेडे .. 


कुछ दिनों से, यों कहना चाहिए कि कुछ वर्षों से हिंद महासागर बड़ी शक्तियों के जहाजी 
बेड़ों का बड़ा अड्डा बन गया है। यहां अमेरिका का बेड़ा है, सोवियत रूस का बेड़ा है, चीन भी 
सक्रिय है और फ्रांस भी हिंद महासागर में अपने जहाज भेज रहा है। लेकिन इस हिंद महासागर 
में हिंद कहां है? 

श्री शशि भूषण : यह हिंदू महासागर है या हिंद महासागर है? 

श्री हुकुम चंद कछवाय : अकल में आ जाएगा आपकी'' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जब ये दोनों अकलमंद बोलते हैं तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। 

अभी हमारे मित्र शशि भूषण जी भाषण कर रहे थे और इस सदन में खड़े होकरें विदेश 
मंत्रालय के अफसरों की तारीफ कर रहे थे। अभी तक इस सदन में अफसरों की तारीफ की परंपरा 
नहीं थी। न अफसर आलोचना का शिकार बनाए जाते हैं और न उनको प्रशंसापत्र दिए जाते हैं। 
जो कुछ कहना है विदेश मंत्री को कहना होगा, विदेश मंत्रालय का नाम लेकर बात कहनी होगी। 
मगर सभापति महोदय, चुनाव के बाद एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें वाहवाही के अलावा और 
कोई बात होती ही नहीं है। .समझ में नहीं आता कि यह सदन की गरिमा को कायम रखने का 
कौन सा तरीका है? यह कोई तरीका नहीं है। अगर शशि भूषण जी टोकते नहीं तो मैं शायद यह 
बात न कहता। हिंद महासागर में हिंद कहां है और हिंद महासागर के किनारे पर बसे हुए देश कहीं 
भी नक्शे में नहीं हैं। लंका के प्रयत्मों से यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत 
भी उस प्रस्ताव में शामिल था। उसमें कहा गया था कि हिंद महासागर एक शांति का सागर होगा। 
कोई भी महाशक्ति इस प्रस्ताव पर आचरण करने के लिए तैयार नहीं। हमने उस प्रस्ताव को 
मनवाने के लिए क्या किया? क्या नई दिल्ली इस बारे में पहल नहीं कर सकती 2 क्या सभी 
महाशक्तियों से नहीं कहा जा सकता कि हिंद महासागर को छोड़ दें, हिंद महासागर को शांति का 
सागर रहने दें। में जानना चाहता हूं कि इस संबंध में हिंद महासागर के किनारे पर बसे हुए देशों 
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का एक सम्मेलन बुलाने में नई दिल्ली को क्या आपत्ति है? अगर औपचारिक रूप से सम्मेलन 
नहीं बुलाया जा सकता, तो फिर इन देशों की राजधानियों से अनौपचारिक संबंध स्थापित करके 
यह वातावरण बनाया जाना चाहिए कि हिंद महासागर सचमुच में शांति का सागर हो जाए। 


राजदूत, सूत्र और काम 


मैं एक बात का और उल्लेख करूगा। साधारण सी बात है। हिंदी के एक बड़े लेखक श्री 
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन विदेश में गए थे। वहां वह हमारे राजदूत से मिले। राजदूत महोदय 
ने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया और उनका परिचय कराते हुए कहा कि यह 
वात्स्यायन जी हैं, जिन्होंने कामसूत्र लिखा है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं 
है। मगर वह कामसूत्र लिखनेवाले वात्स्यायन अब हमारे बीच में नहीं हैं। ऐसा लगता है कि राजदूत 
को काम बहुत हैं और वह अतीत के साथ सूत्र नहीं जोड सके। 

हमारे राजदूतों को अपनी संस्कृति, परंपरा और साहित्य का भी कुछ परिचय होना चाहिए। 
मैं सब राजदूतों के बारे में नहीं कह रहा हूं। लेकिन विदेश मंत्रालय में इस तरह के एक प्रशिक्षण 
की प्रक्रिया आरंभ करने की आवश्यकता है कि भारतीय राजदूत सच्चे अर्थों में राष्ट्र के :तिनिधि 
होकर विदेश में खड़े रहें। वे आधुनिक हों-मैं इस संबंध में भी एक बात कह दूं। 

मैं यूरोप के एक देश में गया था। हमारे दूतावास में एक समारोह का आयोजन हो रहा था। 
बाहर ठंड पड़ रही थी, लेकिन दूतावास में नींबू-पानी पिलाने का प्रबंध किया जा रहा था। क्या 
विदेश मंत्रालय ने यह कह रखा है कि चाहे बर्फ पड़ती हो, अतिथियों को नींबू-पानी पिलाओ? 
इस तरह से कोई विदेशी अतिथि हमारे समारोहो और कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। 

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने आपके डर से ऐसा किया होगा। 

श्री वाजपेयी : हमारा प्रभाव तो यह पड़ा कि नींबू-पानी की दावत समाप्त कर दी गई और 
थोड़ा सोमरस भी चला। मेरे मित्र श्री भंडारे हमारे साथ थे। 

श्री आर.डी. भंडारे (बंबई, मध्य) : लेकिन पीने में नहीं। 

श्री वाजपेयी : देश के भीतर नशाबंदी चले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विदेशों 
में जो भारतीय दूतावास हैं, वे लोगों के संगम का स्थल बन सकें, सभी तरह के लोग वहां आ 
सकें और समारोहों में शामिल हो सकें, इसके लिए थोड़ी आधुनिकता की भी आवश्यकता है। 
प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का हम किस तरह मेल बिठाते हैं, यही हमारी कुशलता है। 


धन्यवाद। 
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भारत दूसरे दर्जे की ताकत बना? 


सणा जी, विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्र के उदात्त हिर्तो का संरक्षण और संवर्धन करना होता 

है। ये हित स्थायी होते हैं। किंतु विश्व की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार इन हितों की 
रक्षा करने का उपकरण जो विदेश नीति होती है, उसे लचीला होना चाहिए। मुझे यह कहने मैं कोई 
संकोच नहीं है कि हमारी नीति हमारे व्यापक हितों का रक्षण नहीं कर सकी है। 

स्वाधीनता के बाद हर्मे चार आक्रमणो का निशाना बनाया गया । हमारे दोनों पड़ोसी हमारे 
विशाल भूभाग पर कब्जा जमाने में सफल हुए हैं। पुरानी संसद ने, जिसका यह सदन उत्तराधिकारी 
है, यह शपथ ली थी-चीनी आक्रमण के पश्चात स्वर्गीय पंडित नेहरू के जन्मदिवस के पुण्य 
अवसर पर-कि यह देश तथा सदन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम आक्रमणकारी के 
चंगुल में गई हुई भूमि को मुक्त नहीं करा लेंगे। आज तो उस शपथ को कोई चर्चा भी नहीं करता। 
जो भूमि चली गई है उसे वापस लेने का कोई उपाय, कोई योजना नहीं दिखाई देती। यह स्वीकार 
करना होगा कि हम अपनी विदेश नीति को, भारत को शक्तिशाली बनाने का, अपनी सीमाओं को 
सुरक्षित रखने का और संसार में भारत को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने का साधन नहीं 
बना सके। 

सभापति जी, विश्व शांति, पंचशील, सहअस्तित्व, अंतरराष्ट्रीय भाईचारा अच्छी भावनाएं हैं। 
इनके साथ हमारा अमिट नाता है। लेकिन ये सुहावने, आकर्षक शब्द किसी राष्ट्र की सुविचारित 
विदेश नीति का स्थान नहीं ले सकते। हम जैसी दुनिया चाहते हैं आज वैसी नहीं है; और जैसी 
दुनिया आज है उसको समझकर हमें विदेश नीति का निर्धारण करना होगा। 

हमने पंचशील का समझौता किया कम्युनिस्ट चीन के साथ, और कम्युनिस्ट चीन ने हमारी 
पीठ में छुरा भोंक दिया। हमने पाकिस्तान के साथ मित्रता के संबंधों का विकास करने की कोशिश 
- कौ, लेकिन उसका प्रत्युत्तर हमें आक्रमण में मिला। आज अमेरिका ओर कम्युनिस्ट चीन निकट 
आ रहे हैं। अनहोनी बात हो रही है। यह दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति का एक प्रमाण है। 
जब हमने विदेश नीति का निर्धारण किया तो चीन तस्वीर में नहीं था, रूस और अमेरिका के बीच 

* विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति पर . 

लोकसभा में १९ जुलाई १९७१ को भाषण! 
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में शीतयुद्ध चल रहा था। हम उस युद्ध में नहीं पड़ना चाहते थे। दोनों गुटों से अलग रहने की 
हमारी नीति उस हद तक ठीक थी। लेकिन जब विश्व की परिस्थिति बदल गई, और विश्व के 
दो केंद्र नहीं, अनेक केंद्र पैदा हो गए, फ्रांस अलग चला गया, पीकिंग एक आकर्षण का केंद्र बन 
गया,.रूस और अमेरिका में शीतयुद्ध समाप्त हो गया, दोनों निकट आने लगे, तब भी हम अपनी 
विदेश नीति में लचीलापन नहीं लाए, हमने परिवर्तन नहीं किया। हम नॉन-एलाइनमेंट को मंत्र 
मानकर उसका जाप करते रहे। अगर नॉन-एलाइनमेंट का अर्थ यह है कि भारत स्वतंत्र विदेश 
नीति पर चले तो उससे कोई विरोध नहीं हो सकता। लेकिन अगर नॉन-एलाइनमेंट का अर्थ यह 
है कि हम बारी-बारी से किसी एक देश के साथ अपने को एलाइन करते जाएं, हम पहले अमेरिका 
के साथ कर रहे थे, अब रूस के साथ कर रहे हैं और हम एक दूसरे दर्जे की, घटिया दर्जे की 
ताकत बनकर रह जाएं तो फिर यह गुटनिरपेक्षता की नीति न तो हमारे राष्ट्रीय हितों का संरक्षण 
कर सकती है और न यह विदेश नीति के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा कर सकती है। 

सभापति जी, बंगला देश के मामले ने यह बात फिर से सिद्ध कर दी है कि २३ सालों में 
हम मित्र नहीं जुटा सके। आज हम अपने आपको मित्रविहीन पाते हैं। बड़ी मात्रा में विस्थापित 
आ रहे हैं भारत में शरण लेने के लिए। सरकार यह मानती नहीं थी, मुश्किल से माना कि ३० 
लाख से ऊपर संख्या जाएगी। अब पुनर्वास मंत्री कह रहे हैं कि संख्या इससे भी ज्यादा जा सकती 
है। अब वहां अकाल की स्थिति है। पाकिस्तान सरकार उन्हें अन्न नहीं दे सकती, देना भी नहीं 
चाहेगी। लाखों की संख्या में विस्थापित भारत आनेवाले हैं। पूर्वी बंगाल का मामला केवल लोकतंत्र 
का मामला नहीं है। भारत के लोकतंत्र का भविष्य पूर्वी बंगाल के साथ जुड़ गया है। 


अपने-अपने स्वार्थ 


मैं दुनिया के अन्य देशों को दोष नहीं देता, शायद वे अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। अरब 
देशों से हमने मित्रता निभाई इजराइल को नाराज करके, जिसके जन्म में अमेरिका के साथ सोवियत 
रूस का भी हाथ था; हमने अरब देशों का साथ दिया।' आज वे मौन बैठे हुए हैं। उनका मौन 
उनकी वाणी से भी अधिक मुखर हे। संभव हे वे अपनी कठिनाइयों में फंसे हों। वे हमारी मदद 
के लिए नहीं आ रहे हैं। बे पूर्वी बंगाल के नरमेघ की निंदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। 

सोवियत रूस हमारा मित्र है। यूनाइटेड नेशंस में काश्मीर के सवाल पर उसने जो हमारा साथ 
दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन सोवियत रूस भी अपने हित में ऐसे काम करता रहा 
है जो हमें पसंद नहीं हैं और जो किसी औचित्य की कसौटी पर खरे नहीं सिद्ध किए जा सकते। 
पाकिस्तान को हथियार देना, क्या सोवियत रूस के नेता या उनके कोई समर्थक जो इस सदन में 
और बाहर बैठे हुए हैं, यह बात दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि सोवियत रूस द्वारा 
पाकिस्तान को दिए गए हथियार बंगला देश में काम नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। मगर सोवियत 
रूस के नेताओं ने हथियार दिए पाकिस्तान को इस आधार पर कि पाकिस्तान कहीं चीन के चंगुल 
में न चला जाए; और अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता था इस आधार पर कि कहीं पाकिस्तान 
रूस के चंगुल में न चला जाए। 

हर एक देश अपने स्वार्थ के साथ चल रहा है। हमारा भी कोई स्वार्थ है या नहीं? लोकतंत्र 
«की दुहाई देनेवाले सोवियत रूस ने चेकोस्लोवाकिया में फौजें भेज दीं। दुनिया में किसी ने उंगली 


नहीं उठाई। 
अंतरराष्ट्रीय स्थिति / १०७ 
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अमेरिका वियतनाम में जो कुछ करना चाहता है, कर रहा है। निंदा करने के अलावा उसके 
हाथ रोकनेवाला कोई नहीं है। अगर स्वाधीनता के बाद हमने शक्ति की साधना की होती, विदेश 
नीति को हमने अपनी औद्योगिक, सैनिक और अपनी सामाजिक शक्ति को बढाने का साधन बनाया 
होता, अगर भारत के ५० करोड़ लोगों में हमने यह मनीषा जगाई होती कि या तो भारत महा राष्ट 
के रूप में जीवित रहेगा, नहीं तो तीसरे दर्जे की शक्ति बनकर दुनिया के किसी कोने में दुबका 
रहेगा, तो आज यह स्थिति न होती। श्री अमृत नाहटा इस समय सदन में नहीं हैं, वे कहते हैं कि 
चीन के पास एटम बम हें, इसका कोई असर नहीं हुआ, चीन की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इसका 
भी कोई परिणाम नहीं हुआ, किस बात का परिणाम हुआ हे? प्रेसीडेंट निक्सन के जो कम्युनिकेशंस 
डायरेक्टर हैं, उनके वक्तव्य का. एक अंश मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं : 

“यह चीन की परमाणु शक्ति और उसकी विशाल जनसंख्या ही है जिसके कारण श्री निक्सन 
उस देश के साथ संबंध सुधारने को चिंतित हुए।” 

श्री एस.एम. बनर्जी : यानी हम लोग पापुलेशन बढ़ाएं। 

श्री वाजपेयी : खैर, आप तो बढ़ा ही रहे हैं मेरे बिना कहे हुए" 

सभापति जी, चीन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। काश, यह शब्द भारत के लिए भी कहे 
जा सकते कि ५० करोड़ लोगों का देश, प्राकृतिक साधनों से भरपूर धरती, एक भौगोलिक महत्व 
का स्थान, आज कोई भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। मगर मास्को जब चाहता हे हमारी उपेक्षा 
कर देता है। पाकिस्तान के प्रति वाशिंग्टन का रवैया छुपा हुआ नहीं है। चीन हम पर आक्रमण 
कर चुका है। हम दुनिया के नक्शे पर कहां हैं? हमारी विदेश नीति ने हमें कहां खड़ा किया है? 
क्या इसके बाद भी विदेश नीति को सफल माना जा सकता हे? 


विदेश नीति केसी हो> 


सभापति जी, भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चले यह आवश्यक है, लेकिन विदेश नीति 
लचीली होनी चाहिए, जड़ नहीं। भारत की विदेश नीति यथार्थवादी होनी चाहिए, कल्पना के लोक 
में विचरण करनेवाली नहीं। १९६२ में जब कम्युनिस्ट चीन ने हम पर हमला किया तो हमारी आंखें 
खुलीं और हमने शक्ति बटोरी और १९६५ में उस शक्ति का थोड़ा प्रदर्शन भी किया, मगर श्री 
लालबहादुर शास्त्री चले गए और देश फिर जडता की स्थिति में आ गया। 

श्री पीलू मोदी : और ये सब रह गए उ 

श्री वाजपेयी : आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि बंगला देश के बारे में कोई प्रभावी 
कार्यवाही कर सकें। में थक गया हूं विदेश मंत्री जी का यह बयान सुनते-सुनते कि जब समय 
आएगा तब मान्यता दी जाएगी। वह समय कब आएगा? वह समय आनेवाला है या समय बीत 
रहा हे? आखिर बंगला देश के नेता इस बात को ज्यादा जानते हैं कि मान्यता देना उनके लाभ 
के लिए है या नहीं। मगर हमारी सरकार बंगला देश के नेताओं से भी ज्यादा भला चाहती है। 
हम कहते हैं कि बंगला देश को मान्यता देना बंगला देश के हित में नहीं है। मुझे याद है कि 
नेहरू जी भी यही कहा करते थे तिब्बत के बारे में। जब हमने सदन में यह मामला उठाया कि 
तिब्बत का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाए और तिब्बत को स्वाधीन कराने का प्रयत्न 
किया जाए तो नेहरू जी कहा करते थे कि तिब्बत का मामला वहां उठाना तिब्बतियों के हक में 
नहीं है। मेरे पास शेख मुजीबुरंहमान के एक निकटतम सहयोगी डॉ. मजउलइस्लाम का एक 
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वक्तव्य है। उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं : 

“उन्होंने भारत से बंगला देश को शीघ्र मान्यता देने का आग्रह किया। वैधानिक मान्यता का 
अभाव बाहर से हथियार हासिल करने के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों में बाधा पहुंचा रहा है।” 

एक बात उन्होंने और कही है। उसको भी मैं पढ़कर सुना दूं : 

“उन्होंने बंगला देश को मान्यता देने के लिए जनसंघ के प्रस्तावित अभियान का स्वागत 
किया।” 

यह कोई सर्टीफिकेट नहीं है।''(व्यवधान) 

सभापति जी, बंगला देश के सवाल पर हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। यह कोई नहीं 
कहता कि हम पाकिस्तान से युद्ध करें, कोई नहीं कहता कि बंगला देश में भारतीय सेनाएं भेजी 
जाएं, लेकिन बंगला देश की स्वाधीन सरकार को मान्यता देकर उसको हर तरह की सहायता देना 
यह हमारा कर्त्तव्य है, केवल लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं, अपने हितों की रक्षा के लिए, और 
राष्ट्रीय हितों का तकाजा है कि पाकिस्तान टूटे, बिखरे और यह प्रक्रिया जो आरंभ हो गई है, हमें 
इसे बल प्रदान करना चाहिए। दुनिया के देशों में रिफ्यूजीज नहीं जा रहे हैं, दुनिया के देशों को 
चिंता नहीं है कि बंगला देश में क्या हो रहा है। वे तो शतरंज पर अपनी गोटें बिछाने की कोशिश 
कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ जब अभी हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भाषण कर 
रहे थे कि चीन के साथ सभी ने अपने संबंध सुधारे हैं, लेकिन हमने नहीं सुधारे। चीन ने हमारे 
सिवा और किसी पर हमला किया है? हां, रूस के साथ भी वह छेड़छाड़ कर रहा है। 

श्री एस.एम. बनर्जी : तिब्बत पर किया है। 


चीन के साथ संबंध 


श्री वाजपेयी : तिब्बत तो हमारा साथी ही है। जब हम अपने पर आक्रमण को बात कहते 
हैं तो उसमें तिब्बत पर आक्रमण भी शामिल है, लेकिन चीन ने अमेरिका पर हमला नहीं किया, 
चीन ने ब्रिटेन के साथ भी अतिक्रमण नहीं किया। चीन के शिकार तो हम हैं। हमने और देशों 
के साथ मित्रता करने की कोशिश की है और सरकार ने भी की थी। जब माओत-त्से-तुंग मुस्कराए 
थे तो नई दिल्ली की कली थोड़ी-थोड़ी खिलने लगी थी, मगर बाद में उस पर तुषारापात हो गया। 
अगर चीन हमारी भूमि वापस करने के लिए तैयार हो, अगर चीन सभ्य देश के नाते हमारी सीमाओं 
को अनुल्लंघनीय मानता हो और अगर चीन हमारी प्रभुसत्ता का समादर करे तो चीन के साथ भी 
संबंध सुधारे जा सकते हैं, और मैं समझता हूं कि प्रेसीडेंट निक्सन और कम्युनिस्ट चीन के नेताओं 
की जो मुलाकात होने जा रही है, उसमें भारत अगर किसी भूमिका का निर्वाह कर सकता है तो 
वह भूमिका यही है कि हम इस मिलन को थोड़ा व्यापक बनाने का प्रयत्न करें। अभी कुछ 
अमेरिकी सिनेटर्स ने कहा है कि प्रेसीडेंट निक्सन को सोवियत रूस भी जाना चाहिए। यह धारणा 
दूर करना आवश्यक है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का जो त्रिकोण बन रहा है, इसका 
एक कोण हमारी छाती पर और दूसरा कोण सोवियत रूस को छाती पर होगा। 

श्री एस.एम. बनर्जी : ग्रांड एलायंस होगा। 

श्री वाजपेयी : यह त्रिकोण अगर विश्‍व को सुरक्षा के हितों में व्यापक बनता है या चीन 
के युद्ध की अनिवार्यता के सिद्धांत का परित्याग करके सही रास्ते पर आता है, तो मैं समझ सकता 


में 


हूं। अगर चीन मित्रता चाहता है तो उसे मित्रता का सबूत देना होगा। में उन लोगों में से नहीं हूं 
- अंतरराष्ट्रीय स्थिति / ¢ ०९ 
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जो यह मानते हैं कि निक्सन और माओ-त्से-तुंग की मुलाकात हुई तो सारी समस्याएं हल हो 
जाएंगी। ऐसा होनेवाला नहीं है। समस्याएं जटिल हैं, समस्याएं पेचीदा हैं। हां, उनको खोलने के लिए 
दरवाजा खटखटाया जा सकता है, खिड़की खुल सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि त्रिगुट 
हमारे लिए चिंता का कारण बन सकता है और इसका हल यह नहीं है कि हम रूस की गोद में 
जाकर बैठ जाएं। 


एटम बम बनाने का निर्णय लें 


इसका हल एक ही है कि हम अपने पेरों पर खड़े रहें और स्वावलंबी बनें और एटम बम 
का निर्णय करें। हमें २४ साल हुए, १९४७ में आजाद हुए और चीन की क्रांति दो साल बाद १९४९ 
में हुई। आज इस दो साल की देरी के बाद भी कम्युनिस्ट चीन इस स्थिति में आ सकता है कि 
चीन से सब देश उसकी मित्रता की याचना करें, तो हमें विचार करना होगा कि हमारी नीति कहां 
गलत थी, जिससे आज हम विश्व के आकर्षण के केंद्र नहीं बन सके? आज तो छोटा सा पड़ोसी 
देश पाकिस्तान भी हमको मात देता हुआ दिखाई देता है" (व्यवधान) उसने हमें तो जरूर बेवकूफ 
बनाया है। मैं चाहता हूं कि विश्व के बदलते हुए संदर्भ में हम अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार 
करें। हम देखें कि परिस्थिति के बदलने के साथ हमारी विदेश नीति का लचीलापन कायम रहता 
है या नहीं। हम यह भी देखें कि हमारी विदेश नीति हमारे लिए मित्रों को जुटाने में सहायक होती 
है या नहीं। 

बड़े-बड़े देशों को छोड़ दीजिए; जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी हम मित्रता के संबंध 
कायम नहीं रख सके। बर्मा की सरकार ने हमारी पी.टी.आई. के स्पेशल कॉर्सपोंडेंट को नौ घंटे 
का नोटिस देकर निकाल दिया। रंगून में एक ही भारतीय संवाददाता था-पी.टी.आई. का। उसे 
इमीग्रेशन ऑफिस में २ बजे बुलाया गया और कहा गया कि रात के २ बजे तक अपनी बीवी 
के साथ वापस चले जाओ। फिर उसे अपनी बीवी से मिलने नहीं दिया गया, उसे घर नर्ही जाने 
दिया गया। क्या किसी देश के संवाददाता के साथ कोई मित्र देश इस तरह का व्यवहार कर सकता 
हे? मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में विदेश मंत्री ने क्या किया। मुझे नहीं मालूम कि यह मामला 
उठाया गया या नहीं। बर्मा में हमारे साथ यह व्यवहार हो रहा है! 

नेपाल के साथ हमारे संबंध जितने सुढ़ढ़ होने चाहिए, उतने नहीं हैं। लंका की चर्चा अभी 
मेरे मित्र हीरेन मुखर्जी कर रहे थे। हमने लंका को सहायता दी, लेकिन लंका ने पाकिस्तानी फोजों 
को बंगला देश जाने से नहीं रोका। 

कौन हमारे साथ है? कौन हमारा भित्र हे? इस विदेश नीति ने हमको मित्रविहीन बना दिया 
है। यह विदेश नीति राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने में विफल रही है। इस विदेश नीति पर 
पुनर्विचार होना चाहिए। हम किसी गुट में मिलें, इतने छोटे हम नही हैं। मगर हम यह मानकर तो 
चलें कि जब संघर्ष होगा, तो हमें मित्रों की आवश्यकता होगी। वे मित्र सिद्धांत के आधार पर नहीं 
बनेंगे। वे मित्र स्वार्था के संबंधों के आधार पर बनेंगे। किसके साथ हमारे स्वार्थ जुडते हैं, किसके 
साथ टकराते हैं, इस आधार पर, कल्पना के लोक से उतरकर, हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण 
करें, इस बात की आवश्यकता है। तभी विदेश नीति अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है, अन्यथा 
नहीं। धन्यवाद। 
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ऱ्ह 


सीमा पर सेना के हाथ बांधे 


खर जी, ३ मई को जब यह सदन इस संकल्प की घोषणा कर रहा था कि जब तक 


आक्रमणकारी भारत की भूमि खाली करके नहीं जाएगा हम चैन से नहीं बैठँगे, मैने कहा था 
कि यह देश लडाई के मैदान में नहीं हारा, यह हरदम दिल्ली के दरबार में हारा है; और मुझे खेद 
है कि मेरी आशाओं के विपरीत वह चेतावनी सही साबित होती दिखाई दे रही है। उस दिन 
प्रधानमंत्री जी ने इस सदन को और देश को आश्वासन दिया था कि जब तक पाकिस्तान युद्ध 
की पूर्व स्थिति पर अपनी सेना ले जाना स्वीकार नहीं करेगा, तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। हम 
उस प्रस्ताव से भी संतुष्ट नहीं थे, हमें आपत्ति थी कि जब तक आक्रमणकारी कौ सेना भारत को 
भूमि में विद्यमान है तब तक हम युद्ध विराम कैसे कर सकते हैं? लेकिन ब्रिटिश प्रस्ताव को 
स्वीकार करके प्रधानमंत्री जी अपनी बातों से मुकर गए। अभी पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को 
वापस ले जाना स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हमने अपनी सेनाओं को आदेश दे दिया है कि वह 
कोई कार्यवाही न करे। क्या यह देश को धोखा देना नहीं है? सदन की आंख में धूल झोंकना 
नहीं है? 

हो सकता है कि हमने औपचारिक रूप से युद्ध विराम नहीं माना हो क्योंकि उसकी घोषणा 
नई दिल्‍ली और कराची से एक साथ की जाएगी, लेकिन हमने सेना को जो आदेश दिया है कि 
जब तक पाकिस्तान की ओर से कोई उत्तेजना न हो, वह कार्यवाही न करे, क्या यह युद्ध विराम 
नहीं है? क्या यह सेना के हाथ बांधना नहीं है? उस दिन कहा गया था कि हमने सेना को खुली 
छूट दी है। केवल कच्छ में ही नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान सीमा के किसी अनुकूल स्थल पर 
सेना प्रहार कर सकेगी। इस तरह की छूट देने के लिए सरकार विचार कर रही थी। लेकिन अब 
कच्छ की सीमा पर सेना के हाथ बांध दिए गए हैं। उससे कहा गया है कि तब तक कोई कार्यवाही 
न करे जब तक पाकिस्तान कोई नई उत्तेजना न दिखलाए। क्या कच्छ में पाकिस्तान की उपस्थिति 
मात्र पर्याप्त उत्तेजना नहीं है? क्या भारतीय भूमि पर आक्रमणकारियों का रहना काफी नहीं है? 
हम और कौन सी उत्तेजना चाहते हैं? 

मुझे खेद है कि यह शासन देश को दिए गए वायदों का पालन नहीं कर रहा है। बड़ी-बड़ी 


# विनियोग विधेयक पर राज्यसभा में ६ मई, १९६५ को भाषण। 
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घोषणाएं करना, देश की भावनाओं को जगाना, उत्तेजित करना और फिर 'एंटी क्लाइमेक्स' की तरह 
से ऐसा समझौता कर लेना जो देश तथा सेना के मनोबल को समाप्त करेगा, यह देश के हित में 
नहीं है। 

कम्युनिस्ट चीन के मामले में हमने युद्ध विराम नहीं माना। चीन स्वयं एकतरफा युद्ध विराम 
की घोषणा करके चला गया और आज तक हम उस युद्ध विराम में हिस्सेदार नहीं हैं। यह बात 
अलग है कि हमने उस युद्ध विराम को भंग करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हम उसमें हिस्सेदार 
नहीं हैं। किंतु पाकिस्तान के संबंध में हम इससे भी एक कदम पीछे हें और युद्ध विराम स्वयं 
कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान युद्ध के पूर्व की स्थिति पर जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता, 
तब तक प्रधानमंत्री जी रुक सकते थे। यदि पाकिस्तान स्टेटसको एंटी' कायम करने के लिए तैयार 
हो जाता तब युद्ध विराम हो सकता था। 

मैं कांग्रेस के सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि क्या कल को घोषणा आवश्यक थी? 
वैसे भी वहां लड़ाई ठंडी पड़ गई है और पानी ऊपर आ रहा है। किसी बड़े संघर्ष कै लिए परिस्थिति 
बदली नहीं है। फिर क्या इस तरह की घोषणा करना जरूरी था? यह क्या किसी नीतिमत्ता का 
परिचय देना है? यह देश के साथ तथा सदन के साथ खिलवाड़ किया गया है और यह बड़े 
आश्चर्य की बात है। 

प्रधानमंत्री जी ने ३ मई को कहा था कि कच्छ के बारे में हमारा कोई 'टेरिटोरियल डिसप्यूट' 
नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी की घोषणा का स्वागत किया था। लेकिन अगर हमने ब्रिटिश प्रस्तावों 
को स्वीकार कर लिया, जिनको स्वीकार करने के लिए सरकार उत्सुक दिखाई देती है, तो उसका 
क्या परिणाम होगा? पाकिस्तान १९६० के शेख-स्वर्ण सिंह समझौते को उखाड़ेगा और आधे कच्छ 
प्रदेश पर, जो ३५०० वर्गमील तक फैला हुआ है, जिस पर वह दावा कर रहा है, उसको विवाद 
का विषय बनाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी को उस समझौते के बारे में पता नहीं था? मेरे ख्याल में 
पता होना चाहिए। उन्हें सलाह देनेवाले कौन थे? क्या इससे भारत की स्थिति नहीं बिगड़ी है? अब 
ब्रिटिश प्रस्तावों को स्वीकार करके हम अपनी स्थिति और भी बिगाड़ लेंगे। हमें इस बात पर दृढ 
होना चाहिए था कि जब तक पाकिस्तान की सेना हमारी भूमि से वापस नहीं जाएगी, तब तक हम 
युद्ध विराम नहीं करेंगे। 


पाकिस्तान का दावा अस्वीकार्य हो 


दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान के ३५०० वर्गमील के दावे को 
स्वीकार नहीं कर सकते। सिंध कच्छ .) सामा पर ४०-५० मील की सीमा अंकित हो चुकी है, 
बाकी को सीमा किस तरह अंकित की जाए, इसके बारे में पाकिस्तान से विचार हो सकता है, 
लेकिन वह विचार तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान अपने आक्रमण को पूरी तरह से खाली 
करके नहीं जाता। पाकिस्तान सीमा का विवाद ही नहीं खड़ा कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान भारत 
के एक बड़े भूभाग की मांग कर रहा है। हम इस सवाल को, ३५०० वर्गमील पर पाकिस्तान के 
दावे को, किस तरह पंच फैसले अथवा मध्यस्थता के लिए दे सकते हैं? भारत की सार्वभौमसत्ता, 
सोवरैनिटी, यह मध्यस्थता या पंच फैसले का विषय नहीं हो सकती। हेग ट्रिब्यूनल जिन परिस्थितियों 
में कायम हुआ, वे सिंध-कच्छ सीमा पर लागू नहीं होतीं। वहां १५ अगस्त, १९४७ को जो समझौता 
हुआ, उसके अंतर्गत केवल यह निश्चित करना. था कि सीमा रेखा कहां मानी जाए? लेकिन अब 
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परिस्थिति बदल गई है। १९४७ के बाद हम उस क्षेत्र में हैं। पाकिस्तान का वहां कभी अधिकार 
नहीं रहा। और पाकिस्तान केवल ३५०० वर्गमील भूमि ही नहीं मांगता है; प्रधानमंत्री जी आज यहां 
नहीं हैं, मैं उन्हें याद दिलाता। मैं उस दिन कुछ कहने से रह गया, मगर आज कोई बंधन नहीं 
मानूंगा। पाकिस्तान की नजरें ३५०० वर्गमील से आगे हैं। प्रेसिडेंट अय्यूब दो-ढाई साल पहले 
अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने एक प्रेस कान्म्रेंस की और उस प्रेस कान्फ्रंस में पाकिस्तान का एक 
नक्शा बांटा गया जिसमें पूरा कच्छ और आधा सौराष्ट्र पाकिस्तान का दिखाया गया है। वाराणसी 
से प्रकाशित होनेवाले दैनिक 'आज' के मालिक उस प्रेस कान्फ्रेंस में मौजूद थे। वे वह नक्शा अपने 
साथ लाए और उसे उन्होंने शास्त्री जी को दिया। शास्त्री जी उस समय हमारे गृह मंत्री थे और उन्होंने 
बह नक्शा विदेश मंत्रालय में भेजा, ऐसा कहा जाता है। बाद में उस नक्शे का क्या हुआ, कोई 
नहीं जानता। 

श्री अब्दुल गनी (पंजाब) : भगवान जानता है। 

श्री वाजपेयी : हम अगर मध्यस्थता मान लें, पंच फैसला मान लें, तो क्या हम पाकिस्तान 
को अपना दावा बढ़ाने से रोक सकते हैं? 

श्री भूपेश गुप्त (पश्चिम बंगाल) : क्या इसके लिए किसी ज्योतिषी की शरण में जाना होगा? 

श्री वाजपेयी : क्या हम पाकिस्तान के जाल में फंसना चाहते हैं, जो ब्रिटेन की सहायता से 
फैलाया जा रहा है? अगर ब्रिटेन सचमुच में भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को कम करना चाहता 
: है और दोनों देशों की मदद करना चाहता है, तो उसे इस बात पर बल नहीं देना चाहिए कि 
पाकिस्तानी फौजों के पूरी तरह से भारत की भूमि खाली किए बिना हम युद्ध विराम मान लें और 
अपनी सेनाओं को कह दें कि गोली मत चलाओ। पाकिस्तान ने अभी तक स्टेटसको' को रेस्टोर' 
करना माना नहीं है। कराची से जो खबरें आ रही हैं, वे यह संकेत करती हैं कि पाकिस्तान उस 
स्थिति को नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया, हम आक्रांत हैं, हमला हमारे ऊपर 
हुआ है फिर भी हम अपमानजनक शर्तें स्वीकार कर लें, जबकि आक्रमणकारी सीमा के उस पार 
बैठकर जो शर्तें उसके लिए अनुकूल हैं और हमारे लिए प्रतिकूल हैं, उनको मानने में भी संकोच 
कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर अपना प्रभाव डालने में सफल नहीं हुए हैं। मैं 
चाहता हूं कि संसद में इस प्रश्न पर खुला विचार हो। अगर कच्छ में पाकिस्तान युद्ध विराम न 
माने और अपनी सेनाएं वापस न ले जाए, तो आज युद्ध विराम करना या कोई अपमानजनक 
समझौता स्वीकार करना न हमारे हित में है और न हमारे लिए आवश्यक है। कुछ दिन वहां पानी 
भरा रहेगा और वहां बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी। 

प्रधानमंत्री वचनबद्ध हैं कि पांच-छह महीने बाद हम वहां से पाकिस्तानियों को निकालने की 
कोशिश करेंगे। कौन सी जल्दी है ब्रिटिश प्रस्तावों को स्वीकार करने की? क्यों जल्दबाजी की गई 
सेनाओं को आदेश देने में? ऐसा लगता है कि जिस संकल्प कौ आशा यह शासन देशवासियों से 
करता है, वह संकल्प स्वयं इस शासन में नहीं है। देश के लिए यह बड़े दुर्भाग्य कौ घड़ी है और 
इस दुर्भाग्य की घड़ी में यदि हम दृढ्ता से काम नहीं ले सके तो देश के मनोबल को बनाए रखना 
कठिन होगा। 

सभापति जी, प्रधानंत्री जी की ओर से घोषणा की गई है कि देश भूखा रहना पसंद करेगा, 
लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आवश्यक 
हुआ तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स कम कर देंगे, मगर राष्ट्र की रक्षा सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। हम वित्त मंत्री 


३ अंतरराष्ट्रीय स्थिति / ११३ 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


से पूछना चाहते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसमें सुरक्षा की 
आवश्यकताओं की दृष्टि से कौन सा परिवर्तन किया जा रहा है? हमें शिकायत है कि आर्थिक 
नियोजन का सारा कार्यक्रम निर्धारित करते समय हमने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा और मुझे संदेह 
है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणाओं को आर्थिक क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए वित्त मंत्रालय या 
योजना आयोग कोई ठोस नीति अपनाना चाहता है। जिन उद्योगों का रक्षा के साथ सीधा संबंध है 
उन्हें विकसित करने पर बल देना चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जो काम जरूरी हों, उन्हें 
प्रमुखता मिलनी चाहिए और जो काम छोड़े जा सकते हों, उन्हें इस समय हाथ में न लिया जाए। 
योजना आयोग और वित्त मंत्री इस वाद-विवाद का जवाब देते हुए यह बताएं कि चीन और 
पाकिस्तान के संकट को दृष्टि में रखते हुए और प्रधानमंत्री की घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए कि 
अगर आवश्यकता होगी तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित नहीं करेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना की 
रूपरेखा में तथा वित्त मंत्रालय की आर्थिक क्षेत्र में जो व्यूह रचना है, स्टैटजी है, उसमें कौन सा 
परिवर्तन किया जा रहा है? अगर हम रक्षा का विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा सके, तो हम 
न विकास पूरी तरह कर सकेंगे और न हम राष्ट्र की रक्षा के प्रमुख कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। 


भाषा का विवाद 


महोदय, भाषा के विवाद में दुर्भाग्य से देश उलझा हुआ है। राजभाषा कानून में संशोधन होगा 
या नहीं होगा, यह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन विभिन्न मंत्रालय अभी भी ऐसे आदेश 
जारी कर रहे हैं, जो २६ जनवरी, १९६५ को संविधान में हिंदी को दी गई स्थिति के खिलाफ जाते 
हैं। पी. एंड टी. के डायरेक्टर जनरल ने एक आदेश जारी किया है, २९ मार्च को। उसकी कापी 
मेरे पास है। मुझे उस आदेश को पढ़कर आश्चर्य हुआ। इस बात का यत्न करने की बजाय कि 
धीरे-धीरे हिंदी किस तरह से आगे बढ़े, उन्होंने एक फर्मान जारी कर दिया कि २६ जनवरी, १९६५ 
से पहले जहां-जहां अंग्रेजी चलती थी, वहां-वहाँ उन-उन कामों के लिए अंग्रेजी चलती रहे। उन्होंने 
यह भी आदेश नहीं दिया कि अंग्रेजी के साथ हिंदी भी चले। आखिर राजभाषा कानून दोनों भाषाओं 
के प्रचलन को व्यवस्था करता है। 

श्री नफोसुल हसन (उत्तर प्रदेश) : हिंदी को शामिल करें। 

श्री वाजपेयी : हां, सचमुच में अंग्रेजी बाद में आनी चाहिए, हिंदी पहले। लेकिन यह बात 
मैं नहीं कहता, क्‍योंकि मैं हिंदीवाला गिना जाता हूं और आजकल हिंदीवाला होना मानो एक 
अभिशाप हो गया है, एक पाप हो गया है। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमने क्या कोई गुनाह किया 
है? आज सब भाषाओं की बात कही जा सकती है, हिंदी की नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, सत्य 
नारायण सिंह जी कहां हैं, वे तो हिंदी के बड़े महारथी समझे जाते हैं, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ 
गिने जाते हैं, उनके विरोधी उन पर आरोप भी लगाते हैं कि वे हिंदी भक्‍त हैं हिंदी एंथूजियास्ट 
हैं। हिंदी एंथूजियास्ट होना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि यह 
आदेश कैसे जारी किया गया कि केवल अंग्रेजी चलेगी। यह गलत है। यह आदेश संविधान के 
विपरीत है, यह राजभाषा अधिनियम के खिलाफ है, यह संसद के निर्णय के प्रतिकूल है, यह निर्णय 
घड़ी की सुई को पीछे करनेवाला है, हम इसकी इजाजत केसे दे सकते हैं? 

गृह मंत्रालय भी दोषी है। उन्होंने भी एक आदेश जारी किया है। वे कहते हैं कि केंद्र हिंदी 
राज्यों के साथ हिंदी प्रोग्रेसिबली' यूज करें, उत्तरोत्तर हिंदी का प्रयोग करें, और अहिंदी प्रांतों के 
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साथ अंग्रेजी का प्रयोग करें। उन्होंने यह नहीं कहा कि अहिंदी प्रांतों के साथ अंग्रेजी के साथ-साथ 
हिंदी का भी प्रयोग करें। क्‍यों न करें? अगर १९५६ ई. के बाद राजभाषा कानून के अंतर्गत हमारा 
केंद्र द्विभाषी हो गया है, कुछ काल के लिए, तो केवल अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करने का क्या 
औचित्य है? अगर हिंदी बाद में कभी लानी है और वह एकदम आनेवाली नहीं है, तो उसके लिए 
आज से तैयारी करनी होगी। गृह मंत्रालय भी लड़खड़ा रहा है। नंदा जी पर बड़े आक्षेप हुए थे 
और कुछ हमारे दोस्त यहाँ तक कह गए कि नंदा जी के हाथ से राजभाषा का काम वापस ले 
लिया जाए और प्रधानमंत्री जी इसे खुद अपने हाथ में लें। क्या नंदा जी इससे भयभीत हो गए और 
शासन द्वारा निर्धारित और संसद द्वारा पुष्ट नीति से अलग जा रहे हें? 


उर्दु का विवाद 


सभापति जी, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। भाषाओं के विवाद में उर्दू का भी विवाद 
चल रहा है। उर्दू भारत में पैदा हुई है, उर्दू भारत की भाषा है, उर्दू फले-फूले यह हम चाहते हैं। 
लेकिन उर्दू राजभाषा बने या न बने, यह प्रश्न अलग है जिसकी मैं इस समय चर्चा नहीं करूगा। 
मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं-जिन्होंने दिल्ली में उर्दू सम्मेलन का अभी तीन-चार दिन 
पहले आयोजन किया, उसके कुछ आयोजक सदन में बैठे हैं, में उनसे पूछना चाहता हूं कि इस 
उर्दू आंदोलन का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? अगर पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक 
नहीं है तो उस उर्दू कन्वेंशन में पाकिस्तान का डिप्टी हाई कमिश्नर कैसे आया? 

श्रीमती अनीस किदवई (उत्तर प्रदेश) : वह शेर सुनने आया होगा। कन्वेंशन में नहीं आया। 

श्री वाजपेयी : गलत बात है। शेर सुनने नहीं, वह डिप्टी हाई कमिश्नर कन्वेंशन में आया, 
उसको हमने बैठे हुए देखा। वह वहां था। , 

श्रीमती अनीस किदवई : गलत है। 

श्री वाजपेयी : सभापति जी, मैं जो बात कह रहा हूं, उसका आप खंडन करिए लेकिन यह 
चीज सभी अखबारों में छपी है, लोगों ने, आंखों देखे लोगों ने बताया, 'पैट्रियाट' को आप एंटी-उर्दू 
नहीं कह सकते" 

श्री एम.आर. शेरवानी (उत्तर प्रदेश) : अगर किंग ऑफ नेपाल आ सकता है महासभा के 
सेशन में, चीफ गेस्ट बनकर प्रेसाइड करने के लिए, तो वहां कोई शेरो-शायरी सुनने के लिए आ 
जाए तो क्या एतराज हो जाता है? 

श्री वाजपेयी : सभापति जी, कन्वेंशन में आया, शेरो-शायरी में नहीं। मुशायरे में आया 
पाकिस्तान हाई कमीशन का प्रेस अटैची। 

श्रीमती अनीस किदवई : नेपाल को भी बुलाया गया था। 

श्री एम.आर. शेरवानी : आप यह कहिए कि आपको इस पर एतराज है। 

श्री वाजपेयी : जी हां, मैं एतराज कर रहा हूं। मैं इसलिए एतराज कर रहा हूं कि नेपाल के 
साथ हमारे शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं हैं। नेपाल भारत पर हमला नहीं कर रहा है, नेपाल भारत की 
इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला रहा है, जब कि पाकिस्तान हमारे दुश्मन के रूप में काम कर रहा 
है। और फिर यह उर्दू का सवाल था, मुसलमान का सवाल नहीं। उर्दू के सवाल पर पाकिस्तान 
को दखल देने कौ क्या जरूरत? 

श्रीमती अनीस किदवई : दखल देने नहीं आया था। 
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श्री बाजपेयी : नहीं तो वह कैसे आ सकता है, उसको केसे बुलाया जा सकता है। 

श्रीमती अनीस किदवई : तमाशा देखने आया होगा। 

श्री वाजपेयी : उसको बुलाया गया। 

श्रीमती अनीस किदवई : देखिए, यह बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। 

श्री एम. आर. किदवई : सभापति जी, इसी कान्फ्रेस में पाकिस्तान के हमले का विरोध किया 
गया। 

श्री वाजपेयी : मैं उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि क्या हुआ, मेरे भी 
कुछ स्रोत हैं। जब यह प्रस्ताव आने लगा कि पाकिस्तान के हमले की निंदा की जाए तो जो हाजिर 
थे-- ओपेन सेशन नहीं था, ओपेन मीटिंग नहीं थी-उसमें उन्होंने विरोध किया, उसमें पहले इसका 
विरोध किया गया। उर्दू बाजार के एक मौलवी हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, 
हमला आगर किया है तो हिंदुस्तान ने हमला किया है। 

श्रीमती अनीस किदवई : बिल्कुल गलत। 

श्री वाजपेयी : में कहता हूं कि सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसका पता लगाए। जब मीर 
मुश्ताक अहमद और श्री जमना दास अख्तर ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव पास नहीं होगा तो हम 
उठकर चले जाएंगे, तब यह प्रस्ताव पास हुआ। 

सम्मेलन में डिप्टी हाई कमिश्नर का जाना ठीक नहीं। आप उर्दू के मामले को खराब मत 
करिए। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाना ठीक नहीं, उसे वी.आई.पी. ट्रीटमेंट देना 
और भी खराब है। 

श्री एम.आर. शेरवानी : मुशायरा ओपेन था। 

श्रीमती अनीस किदवई : किसी को दावतनामा देकर. नहीं बुलाया गया था। 

श्री बाजपेयी : सभापति जी, मेरा आरोप मुशायरे के बारे में नहीं है। मेरा आरोप दिन में जो 
कन्वेशन हुआ, उसके बारे में है और सरकार इसका खंडन करे कि पाकिस्तान के डिप्टी हाई 
कमिश्नर गए या नहीं गए और हमारे दूसरे मित्र कह रहे हैं, शेरवानी साहब, कि हां आए और अगर 
नेपालवाले आ सकते हैं तो फिर इनके आने में क्या बात है। काश, हम नेपाल को और पाकिस्तान 
को एक ही दर्जे में रख सकते। हम पाकिस्तान के साथ भी उसी तरह के भाईचारे के संबंध कायम 
रखना चाहते हैं, लेकिन जब सीमा पर स्थिति बिगड़ रही है और पाकिस्तानी तत्व पटरियां उखाड़ 
रहे हैं और हमारे जवानों की जान लेने पर उतारू हैं, तब पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर का 
किसी भी कन्वेशन में आना गलतफहमी पैदा कर सकता है। आप उर्दू के मामले को निगाड़िए 
मत। धन्यवाद। 
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एटम बम का जवाब क्या है? 


होदया, अच्छा होता अगर इस विवाद में हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहते। कुछ दिनों से यह 
आलोचना सुनी जाने लगी है कि विदेश नीति के निर्धारण में विदेश मंत्रालय के अफसरो का 
ज्यादा हाथ रहने लगा है। संसद की बैठक चल रही है और इस समय शांति निकेतन जाने का 
कोई औचित्य नहीं है। लंदन की यात्रा में समझ सकता था लेकिन शांति निकेतन की तिथियां ऐसी 
निर्धारित की जा सकती थीं कि प्रधानमंत्री जी इस विवाद में उपस्थित रहते और संसद सदस्यों को 
विदेश नीति के संबंध में जो कुछ कहना है, उसे सुनते। यह ठीक है कि सरदार स्वर्ण सिंह जी 
हमारे विदेश मंत्री हैं लेकिन शासन के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी अंततोगत्वा विदेश नीति 
के लिए उत्तरदायी हैं ओर देश के सभी विचारों से अवगत होना उनके लिए सहायक होता। 
अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और विदेश नीति पर चर्चा हम अपने देश के संदर्भ में ही कर सकते 
हैं। विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों का रक्षण और संवर्धन करना होता है, और इस बात से 
इन्कार नहाँ किया जा सकता कि हमारे हितों पर आज आंच आ रही है। कम्युनिस्ट चीन से हमें 
पहले ही बड़ा खतरा था, वह हमारे विशाल भूभाग पर कब्जा जमाकर बैठा है। अब अणु बम का 
विस्फोट करके उसने हमारे लिए चिंताजनक परिस्थिति पैदा कर दी है। 
हम अणु बम बनाएं या न बनाएं, इस प्रश्न पर देश में चर्चा हो रही है। में चाहता हूं कि 
इस पर खुले दिमाग से चर्चा हो, लेकिन अणु बम न बनाने के लिए कुछ कारण ऐसे दिए जा रहे 
हैं जो बड़े हास्यास्पद हैं। कहा जाता है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के उत्तराधिकारी 
हैं, हम भला अणु बम कैसे बना सकते हैं? जो देश बड़ी सेना रख सकता है, और उस सेना पर 
प्रतिवर्ष ८०० करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, जो उस सेना को शस्त्रों से सज्ज करने के लिए दुनिया 
के सभी देशों से सैनिक सहायता मांग सकता है, जो गोआ की मुक्ति के लिए उस सेना को उपयोग 
में ला सकता है, और जो चीन के चंगुल में चली गई भूमि को वापस लेने के लिए सेना का प्रयोग 
करने के लिए वचनबद्ध है, वह देश अहिंसा का, गांधी का नारा लगाकर एटम बम बने या न 
बने, इस सवाल पर अपनी राय तय नहीं कर सकतां। गांधी जी सभी ज्म के खिलाफ थे। लेकिन 


# अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति पर पुनप्रस्ताव के दौरोन राज्यसभा में 
२२ दिसंबर, १९६४ को भाषण। 
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जिस संसार में हम रहते हैं, जिन पड़ोसियों से हम घिरे हैं, उनके इरादों को हम दृष्टि से ओझल 
करके नहीं चल सकते। 
चीन ने एटम बम प्रदर्शनी में रखने के लिए नहीं बनाया हे। चीन के नेता उस अणु बम 
का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। फ्रेंच पार्लियामेंट का एक डेलिगेशन अभी चाउ-एन-लाई से 
मिलने गया था ओर लौटकर उसने जो रिपोर्ट दी है, उसे सरकार को पढ़ना चाहिए। चाउ-एन-लाई 
ने कहा, हम एटम बम बना रहे हैं काम में लाने के लिए, उससे करोड़ों लोग मरेंगे यह हम जानते 
हैं। ओर फिर चाउ-एन-लाई ने इतिहास का एक पुराना उदाहरण दिया कि चीन में एक बादशाह 
था, एक राजा था, जिसके काल में लड़ाई चली ओर उस लड़ाई में चार करोड़ चीनी मारे गए। 
मगर चाउ-एन-लाई ने कहा, हम अंत में लड़ाई में विजयी होकर निकले। ४ करोड़ चीनी मारे गए 
तो क्या हुआ, अभी हम ६५ करोड़ हैं। स्पष्ट है वे एटम बम बना रहे हैं उपयोग में लाने के लिए। 
अमेरिका के विरुद्ध वे एटम बम का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के पास एटम बम 
हैं। वे एटम बम हमारे लिए बना रहे हैं। 
एटम बम का जवाब क्या है? एटम बम का जवाब एटम बम हे, और कोई जवाब नहीं। 
आज रूस और अमेरिका दोनों के पास एटम बम हैं, इसलिए एटम बम की लड़ाई नहीं होगी, यह 
संभावना है, लेकिन जब केवल अमेरिका के पास एटम बम था, जापान के पास नहीं था, तो जापान 
के विरुद्ध उसका प्रयोग हुआ। यदि उस समय जापान के पास भी अणु बम होता तो शायद 
अमेरिका को उस पर एटम बम गिराने की हिम्मत नहीं होती। मित्र देशों के पास ओर जर्मनी के 
पास जहरीली गैसें थीं और क्‍योंकि दोनों के पास जहरीली गैसें थीं, इसलिए उनका उपयोग नहीं 
हुआ। 
चीन के पास एटम बम रहे, उससे एशिया का सैनिक संतुलन बिगड़ जाए, उस एटम बम 
के कारण चीन प्रतिष्ठा प्राप्त करे, दक्षिणी-पूर्वी एशिया के छोटे देशों को डराए-धमकाए, यह स्थिति 
हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस प्रश्‍न को हमें व्यवहार की कसौटी पर कसकर देखना होगा। यदि 
सरकार यह कहे कि एटम बम बनाने में कठिनाइयां हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, देश 
का हमें पुनर्निर्माण करना हे और हम अपने साधन-स्रोत अणु बम बनाने में नहीं लगा सकते, तो 
मैं उन पर विचार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन नैतिकता की, अहिंसा की, गांधी जी की बातें 
मत करिए। देश की रक्षा होनी चाहिए। जिस हथियार से देश को रक्षा हो सकती है उस हथियार 
को देश को, सरकार को अपनाना होगा। छोटा हथियार अच्छा और बड़ा हथियार बुरा है, यह मानने 
के लिए में तैयार नहीं हूं। में तो चाहता हूं सरकार एटम बम बनाने के संबंध में गंभीरतां से विचार 
करे। यद्यपि कहा जाता है कि हम चाहें तो १८ महीनों में एटम बम बना सकते हैं। यह सरकार 
अट्ठारह सालों में बहुत से काम नहीं कर सकी, अट्टारह महीनों में इतना बड़ा काम कर सकेगी, 
इस बारे में मुझे संदेह है। मुझे संदेह इसलिए भी है कि चीन ने जो एटम बम फोड़ा है उसको हमारे 
अणु संस्थानों ने पहले रिकार्ड नहीं किया। हमें विदेशों से पता लगा कि चीन ने एटम बम फोड़ 
लिया है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वे पता लगाएंगे कि हमारा अणु संस्थान चीन के अणु 
विस्फोट को रिकार्ड करने में क्यों विफल रहा। मगर वे शांति निकेतन गए हैं ओर हमें यहां युद्ध 
और शांति की चर्चा करने के लिए छोड़ गए हैं। में चाहता हूं विदेश मंत्री इस परिस्थिति पर प्रकाश 
डालें। अगर हम चीन का अणु विस्फोट कब हुआ, इसका भी पता नहीं लगा सके, तो मुझे सरकार 
के इस दावे में शक है कि हम चाहें तो अट्टारह महीनों में एटम बम बना सकते हैं। 
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मेरे मित्र श्री सप्रू यहां नहीं हैं; जब चीन के एटम बम का सवाल होता है, तो वे फ्रांस का 
नाम लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहुंगा कि फ्रांस के नेता चीनी नेताओं की तरह से युद्ध की 
अनिवार्यता में विश्वास नहीं करते, फ्रांस के नेता चीनी नेताओं की तरह से विश्व पर प्रभुत्व के 
सपने नहीं देखते। फ्रांस ने पड़ोसी देशों पर आक्रमण नहीं किया है। मगर हम फ्रांस द्वारा एटम 
बम बनाने के भी खिलाफ थे। लेकिन चीन के एटम बम की विभीषिका को, भयंकरता को छिपाने 
के लिए अगर कुछ साम्यवादी और साम्यवादियों के समर्थक फ्रांस का नाम लेते हैं तो देश का 
हित नहीं करते, वे प्रश्न को स्पष्ट नहीं करते, वे ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जो हमें धोखा देने के 
काम में आ सकता है, जो भ्रम सत्य का समर्थन नहीं कर सकता। 

महोदया, कम्युनिस्ट चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए या न जाए, यह सवाल फिर खड़ा हो 
गया है। आज विदेश मंत्री ने कहा, हम पुराने रवैए पर कायम हैं। मैं जानना चाहूंगा : कितने दिनों 
तक वे कायम रहेंगे? सरकार के बदलते हुए रवैए के बारे में ये जो खबरें छपी हैं, ये कोई 
आसमान से नहीं उतरी हैं-ये विदेश मंत्रालय से निकली हैं। और क्या विदेश मंत्री इस बात से 
इन्कार कर सकते हैं कि एक समय आया था जब यह विचार हो रहा था कि संयुक्‍त राष्ट्र संघ 
में चीन के प्रवेश के प्रश्‍न पर कोन सा रवैया अपनाएं? दो-तिहाई मत से निश्चय हो या साधारण 
बहुमत से-क्या यह प्रश्न विदेश मंत्रालय में नहीं उठाया गया? क्या जो खबरें दी गईं, उनके पीछे 
कोई आधार नहीं था? फिर निर्णय बदले क्यों गए? मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि सरकार : 
प्रोसीजर की ओट ले, मैं इस मत का हूं कि आज की स्थिति में हमें कम्युनिस्ट चीन को संयुक्त । 
राष्ट्र संघ में लाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना चाहिए। कम्युनिस्ट चीन ने हमारे ऊपर 
आक्रमण किया है, कम्युनिस्ट चीन विश्व शांति के लिए खतरा हे, अणु बम बनाकर उसने मानवता | 
को चुनौती दी है। क्या हम इतने भोले हैं जो समझते हैं कि कम्युनिस्ट चीन संयुक्त राष्ट्र संघ । 
में आए, तो उसका कायाकल्प हो जाएगा? अभी हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा, हम उसको | 
डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। 

श्री सी.डी. पांडे (उत्तर प्रदेश) : बांध देंगे, रस्से से बांध देंगे। 


पुर्ताल के इरादे नहीं बदले 


श्री वाजपेयी : पहले संयुक्त. राष्ट्र संघ को पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका को तो डिसिप्लिन 
में रखने दीजिए। पुर्तगाल संयुक्‍त राष्ट्र संघ का सदस्य है मगर उसने उपनिवेशवादी नीति नहीं 
छोड़ी। दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, उसके विरुद्ध प्रस्ताव भी पास किए जा रहे हैं, 
उसका बहिष्कार किया जाए यह मांग हो रही है, मगर उसने रंगभेद की नीति नहीं छोड़ी। अगर 
छोटा सा पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर बदले नहीं, तो क्या कम्युनिस्ट 
चीन बदल सकता है? हमें आत्मवंचना से काम नहीं लेना चाहिए। कम्युनिस्ट चीन संयुक्त राष्ट्र 
संघ में जाएगा, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा, उसको वीटो का अधिकार मिलेगा, वह दुनिया में 
हमारे खिलाफ प्रचार करने के लिए विश्व का मंच पाएगा-यह भारत के हित में नहीं है। शायद 
हम उसका वहां जाना रोक नहीं सकते। मगर, हममें इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि जिस देश ने 
हमारे ऊपर हमला किया है, हम उसकी वकालत वहां न करें। हमें उसका विरोध करना चाहिए। 
यह सवाल प्रोसीजर का सवाल है, इसको ओट नहीं लेनी चाहिए। 

मुझे इस सरकार से यही शिकायत है कि यह सरकार सही कदम उठाना तो चाहती है, मगर 
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कुछ शर्माती है, झिझकती है। अगर शास्त्री जी होते, तो मैं कहता कि दृढता से काम लीजिए 
पदचिहों पर चलना हरदम आवश्यक नहीं हुआ करता हे। परिस्थिति बदलती है और बदली हुई 
परिस्थिति बदली हुई नीतियों' की मांग करती है। शास्त्री जी एक क्षण के लिए यह न सोचें कि 
उनका कद छोटा है, वह कमजोर आदमी हें-वह पैंतालीस करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि हैं। कद 
कोई लंबाई से नहीं होता, आत्मविश्वास के साथ बोलें और प्रश्न पर दो-टूक फैसला करें, जो यह 
सरकार नहीं कर रही है। मुझे ताज्जुब है, कहीं तिब्बत के बारे में फेसला बदल तो नहीं गया? 
सरकार ने एलान किया है कि वह मानवाधिकारों के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अन्य देश 
सवाल उठा रहे हैं, उसका समर्थन करेगी। मुझे विश्वास है, सरकार उस पर कायम रहेगी। नई 
सरकार ने एक यही सही फेसला किया है। मैं इसके लिए उसे बधाई देना चाहता हूं। बधाई पूरी 
हो जाती अगर कम्युनिस्ट चीन के संयुक्‍त राष्ट्र संघ में प्रवेश के सवाल पर भी हम ऐसा फैसला 
करते जो हमारे स्वाभिमान के अनुकूल होता। 


भारत के प्रति सोवियत नीति 


महोदया, हमारे नेता भी कहते हैं और रूस के नेता भी दोहराते हैं कि भारत के प्रति सोवियत 
संघ की नीति बदली नहीं है। नई दिल्ली को यह स्थिति कुछ संतोष दे सकती है। मगर हवा में 
कुछ तिनके ऐसे उड़ रहे हैं जो हमें दूसरी दिशा में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मुझे आपत्ति 
है इस बात पर कि जब हमारे राष्ट्रपति जी रूस गए, उनके साथ श्रीमती लक्ष्मी मेनन भी थीं, तो 
उनके सम्मान में ग्रेंड क्रेमलिन पैलेस में जो एक सार्वजनिक समारोह हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति 
ने जो भाषण दिया उसमें ऐसे देशों को आलोचना की, जिनके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध हैं। क्या 
यह कूटनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं है? हमारे राष्ट्रपति रूस के अतिथि थे। रूस से हमारी 
मित्रता है, हम उस मित्रता के संबंधों को दृढ़ करना चाहते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपति की उपस्थिति 
में अगर कोई विदेशी नेता उन देशों की आलोचना करे जिन देशों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध 
हैं, तो इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने मलेशिया की आलोचना की है, उन्होंने और 
भी आपत्तिजनक बातें कहीं। हमारी ओर से उत्तर नहीं दिया गया है। अगर हमारे राष्ट्रपति कहते 
कि कम्युनिस्ट चीन ने भारत पर हमला किया है, कम्युनिस्ट चीन मानवता के प्रति अपराध करने 
का दोषी है, तो शायद इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती और रूस के नेता भी उसे पसंद नहीं 
करते। हमें रूस का ध्यान कूटनीतिक शिष्टाचार के इस उल्लंघन की ओर खींचना चाहिए। 

एक दूसरा उल्लंघन भी किया गया है। कामरेड ख़ुश्चेब चले गए, यह रूस का घरेलू मामला 
है--वह किसको लाएं किसको गायब कर दें यह उनका प्रश्न है, हम कहीं तस्वीर में नहीं 
आते-लेकिन हमारे राष्ट्रपति ने जब वहां को यात्रा की तो उनकी और रूस के राष्ट्रपति की एक 
“संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। उसमें कामरेड ख़ुश्चेब का भी हवाला था। भारत स्थित सोवियत 
दूतावास ने उस यात्रा के बारे में पहले जो पुस्तिका निकाली थी उसमें तो वह संयुक्त विज्ञप्ति पूरी 
दी गई थी, लेकिन अभी कुछ दिन हुए हैं, यह एक नई पुस्तिका निकाली गई है। मुझे नई पुस्तिका 
के प्रकाशन पर आपत्ति नहीं है, मगर मुझे इस बात पर जरूर आपत्ति है कि अंत में जो सोवियत 
इंडियन कम्युनिके दिया गया है वह कम्युनिके नहीं है जिस पर डॉक्टर राधाकृष्णन के दस्तखत थे। 
वे अगर चाहते तो विज्ञप्ति को संक्षिप्त कर सकते थे, लेकिन वे विज्ञप्ति के ऊपर ऐसा शीर्षक 
नहीं दे सकते जिससे यह भ्रम पैदा हो कि जो विज्ञप्ति दूसरी पुस्तिका में है, वह मास्को में जारी 


१२० / मेरी संसदीय माइ912 Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


की गई थी। क्या यह भारत सरकार से पूछकर किया गया है और यदि नहाँ, तो क्या इस बात 
की ओर रूस का ध्यान दिलाया जाएगा? 

एक तीसरी चीज भी है। हमारे विदेश मंत्री मास्को गए थे ओर उन्होने अपने भाषण में इस 
बात का उल्लेख भी किया। वहां उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन किया और हमें बतलाया गया कि उन्होंने 
इस प्रेस सम्मेलन में कुछ बातें कहीं, मगर सोवियत पत्रिकाओं ने जो उनकी पसंद की चीज थी, 
उसको तो छापा और हमारे विदेश मंत्री उन्हें जो बताना चाहते थे, वह नहीं छापा। रूस में भारत 
की तरह पत्र स्वतंत्र नहीं हैं और रूस सरकार यह कहकर बच नहीँ सकती कि हमारे यहां के 
समाचारपत्र स्वाधीन हैं और वे जो चाहे छाप सकते हैं और जो न चाहें नहीं छाप सकते हें। हमारे 
विदेश मंत्री ने अपने प्रेस सम्मेलन में जो कुछ कहा, उसमें से जितना वहां के अखबारों को छापना 
चाहिए था, उतना नहीं छपा, क्या इसका एक अर्थ नहीं निकाला जा सकता? 


रूसी पत्र में भारतीय नेता का आपत्तिजनक लेख छपा 


एक बात और, हाल में ही प्रावदा में हिंदुस्तान के एक कम्युनिस्ट नेता का लेख छपा है 
और उस लेख में भारत सरकार की आलोचना की गई है। हमारे बिरोधी दल सरकार की आलोचना 
करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु सोवियत रूस का सरकारी पत्र हमारी सरकार को आलोचना 
करनेवाला एक भारतीय लेख छापे, यह आपत्तिजनक है। हम रूस से मित्रता रखना चाहते हैं, 
लेकिन रूस की मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि रूस के इशारे पर भारत में चलनेवाले जो दल 
या व्यक्ति हैं, वे हमारे देश में काम करें और उनके साथ हम नरमी का व्यवहार करें। में चाहता 
हूं कि दोनों प्रश्नों को अलग करके देखा जाना चाहिए। कम्युनिस्ट देशों से हमारी मित्रता है, वह 
अलग बात है और देश के भीतर दलों के प्रति हमारा रवैया क्या हो, यह घरेलू प्रश्‍न है। अगर 
कोई ऐसे दल हैं जो पेकिंग से संचालित हों, मास्को से संचालित हों और हम यह जानते हुए भी 
कि उनकी निष्ठा देश के बाहर है, वे उनके इशारे पर चलते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही 
न करें कि मासको क्या कहेगा, पेकिंग क्या कहेगा, यह ठीक नहीं है; और यह राष्ट्र की स्वतंत्रता 
को, सुरक्षा को, खतरे में डालेगा। 

यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के रूस के साथ मित्रता के संबंध हैं मगर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी 
को गैर-कानूनी करार दे दिया है। अल्जीरिया के भी सोवियत रूस के साथ संबंध हैं, लेकिन इस 
कारण अल्जीरिया के नेताओं ने कम्युनिस्टों को खुलकर खेलने की छूट तो नहीं दी हे। मैं ऐसा 
नहीं कहता कि आप कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दीजिए, लेकिन मैं ऐसा जरूर कहता हूं कि 
कम्युनिस्ट देशों से हमारे संबंध और देश के भीतर कम्युनिस्टों के प्रति हमारा रवैया इन दोनों को 
अलग-अलग करके देखा जाना चाहिए और रूस के नेताओं का ध्यान खींचा जाना चाहिए कि 
प्रावदा में कम्युनिस्ट नेता का लेख क्यों छपा तथा इसमें भारत सरकार की आलोचना क्यों छापी 
गई? वह यह कहकर नहीं बच सकते कि वह गैर-सरकारी अखबार है। अखबार सरकारी है, 
इसलिए में प्रश्‍न उठाता हूं अन्यथा मैं यह प्रश्‍न नहीं उठाता। 

पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का प्रश्‍न भी सामने है, किंतु इतना ही कहना काफी नहीं 
है कि हमने “नो वार पैक्ट का ऑफर दिया था, वह पाकिस्तान ने नहीं माना। इसके आगे भी 
क्या पाकिस्तान ने हमारे लिए समस्या पैदा नहीँ की? पाकिस्तान चीन के साथ साठगांठ कर रहा 
है और दिल्ली स्थित पाकिस्तान, कम्युनिस्ट चीन और इंडोनेशिया के राजदूतावास मिलकर काम 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / १२१ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कर रहे हैं और हमारे विरोध में एक वातावरण बनाने में सहयोग दे रहे हैं। अभी पाकिस्तान के 
कुछ जासूसों को पकड़ा गया, पाकिस्तान हाई कमीशन के दूसरे सचिव को भारत छोड़कर जाने को 
कहा गया। उस दिन जवाब नहीं मिला चूंकि विदेश मंत्रालय के मंत्री मौजूद नहीं थे, आज तीनों 
मूर्तियां विराजमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारे विदेश सचिव ने इस बात को क्‍यों माना 
कि पाकिस्तान हाई कमीशन के सेकंड सेक्रेटरी को भारत से निकल जाने का जो आदेश दिया गया 
था, उस आदेश को २४ घंटे तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा? और क्या इस तरह का आश्वासन 
जो करांची में हमारे हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार से लिया ? यह पहला ही मोका 
नहीं हे जब हमारे विदेश मंत्रालय को पाकिस्तान के जाल में फांसा गया। एयर अटेची के सवाल 
पर भी भारत सरकार ने इसी प्रकार की अबुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया था। दुनिया को इस बात 
का क्‍यों मौका दिया कि वह हमें और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखकर देखे? प्रचार में 
भी हम पीछे रह गए हैं। विशाल हृदय का यह अर्थ नहीं है कि हम देश के हितों की रक्षा न करें 
और उसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम विदेशों में भारत की तस्वीर को ठीक तरह से पेश होने 
से रोकें। पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान, चीन 
और इंडोनेशिया के राज-दूतावास के जो कर्मचारी हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखने की आवश्यकता 
है। वे हमारी मित्रता का नाजायज फायदा उठाकर यदि हमारे हितों के खिलाफ काम करते हैं, तो 
उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए। 


विदेशों में हमारा प्रचार 


विदेशों में हमारा प्रचार कैसा हो, इसकी काफी चर्चा चली है। लेकिन विदेश मंत्रालय में हमारे 
आफिसर किस तरह से काम करते हैं, उसका एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रपति 
जी मास्को गए थे और उनके साथ पत्रकार भी गए थे। राष्ट्रपति जी के सम्मान में एक भोज दिया 
गया। उसमें राष्ट्रपति बोले और श्री मिकोयान भी बोले। जो भारतीय पत्रकार थे, उन्होंने हमारे 
राज-दूतावास के जो प्रेस अटेची थे, उनसे कहा कि हमें भारत के राष्ट्रपति जी का भाषण चाहिए। 
वह कहने लगे कि आज तो नहीं मिल सकता है, कल मिलेगा। जब दूसरे दिन मांगा गया तो कहा 
गया कि हम प्रेजीडेंट मिकोयान के भाषण की समरी आपको दे सकते हैं और जहां तक हमारे 
राष्ट्रपति के भाषण का सवाल है वह प्रावदा में छपा है, आप उसमें से ले सकते हैं। पर भारतीय 
पत्रकार रूसी भाषा से परिचित नहीं थे और न उन्हें प्रेजीडेंट मिकोयान का ही भाषण चाहिए था। 
उन्हें तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का भाषण चाहिए था, लेकिन प्रेस अटैची ने इस बात की तकलीफ 
गवारा नहीं की कि हमारे राष्ट्रपति का भाषण हमारे पत्रों में प्रकाशित करने के लिए उपलब्ध करा 
देते। वे पत्रकारों से मिलने भी नहीं आए। मैं नहीं जानता कि वहां पर कौन से प्रेस अटैची थे 
मगर हमारे विदेश मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिए। अगर ऐसे ही प्रेस अटेची 
मास्को, लंदन ओर वाशिंग्टन में बैठे हुए हैं, तो वे हमारे मामले को दुनिया के सामने ठीक तरह 
से कैसे रख सकते हैं? 

मैं एक और बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। श्री सुधीर घोष इस समय यहां 
पर नहीं हैं। उन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें अच्छी कहीं और कुछ बातों में वे पटरी से उतर 
गए और कहने लगे कि कम्युनिस्ट चीन के साथ लेनदेन के आधार पर समझौता हो सकता है। 
गिव एंड टेक' के बारे में मैं उनसे जानना चाहूंगा कि चीन क्या देनेवाला है? 
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एक माननीय सदस्य : एटम बम। 

श्री वाजपेयी : चीन एटम बम दे सकता है, चीन हमारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता 
हे, चीन अपमान दे सकता है; चीन से और क्या पाना है? चीन से अब और हम क्या चाहते 
हैं? जो कुछ मिला है, क्या वह काफी नहीं है? इसमें समझौते का सवाल नहीं है। भारत की 
सार्वभौम सत्ता, भारत की अखंडता, यह कोई सौदे की चीज नहीं है। चीन आक्रमणकारी है। पहले 
वह भारत की भूमि खाली करके चला जाए। अगर हमारी सीमा के संबंध में उसके कुछ दावे हैं 
तो हम उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आक्रमणकारी 
ने बल प्रयोग करके हमारे झगड़े के स्वरूप को बदल दिया है, यह पहले हमारी सारी भूमि को 
खाली करके चला जाए। श्री सुधीर घोष कहते हैं कि यदि उनको अधिकार दे दिया जाए तो वे 
नॉन-मिलिटरी पोलिटिकल सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि विदेश मंत्रालय उनकी 
ख्वाहिश पर विचार करेगा। वे वाशिंग्टन और मास्को के बीच में काफी घूमे हैं। 

एक माननीय सदस्य : पेकिंग जाना चाहते हैं। 

श्री वाजपेयी : अगर वे पेकिंग जाना चाहते हैं तो उन्हें छूट होनी चाहिए ताकि वे क्रम्युनिस्ट 
चीन के नेताओं को समझा सकें। मगर ऐसा लगता है कि अभी इस संसद में कुछ ऐसे सदस्य हँ 
जो हवा में उड रहे हैं, जो वास्तविक धरती पर पांव रखकर चलने को तैयार नहीं हैं। हमने चीन 
से लड़ाई नहीं मांगी। युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है। चीन मित्रता चाहता है, इसका कोई भी प्रमाण 
नहीं है। इस समय अगर हम लेने और देने कौ बात करेंगे तो उसका एक ही अर्थ हो सकता है 
कि हम भारत की भूमि को चीन को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। अक्साईचिन देकर जो चीन 
से समझौता करना चाहते हैं, वे चीन के इरादों को नहीं समझते। तिब्बत को चीन को दे कर हमने 
मित्रता करनी चाही और उसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने है। मगर इतिहास को दोहराने नहीं 
दिया जाएगा और भारत सरकार को चीन के सामने झुकने नहीं दिया जाएगा। जितनी जल्दी हम 
इस तथ्य को समझ लें कि हमें चीन से टकराना होगा अपनी रक्षा के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित 
रखने के लिए, उतनी ही जल्दी आवश्यक है कि हम उसके अनुरूप अपनी सैनिक शक्ति का संग्रह 
करें, औद्योगिक विकास करें और विदेशों में अपने: प्रचार को प्रभावी बनाएं। नई दिल्ली की सरकार 
दृढता के साथ विदेश नीति का निर्धारण करे और उतनी ही दूढ़ता के साथ उसको अमल में लाए। 
हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ डरते हुए, कुछ झिझकते हुए, कुछ टटोलते हुए आगे बढ़ते हैं। यह ठीक 
नहीं है। जितने आत्मविश्वास के साथ वे सदन में बोलते हैं, उतने ही आत्मविश्वास के साथ वे 
विदेश नीति बनाएं और उसको अमल में लाएं, इसी बात की आज आवश्यकता है। धन्यवाद। 
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विश्व के गुटों में दरारें 


ps आज जब सदन अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पर विचार कर रहा है तो स्वर्गीय पंडित जी 
का स्मरण आना हमारे लिए स्वाभाविक है। जब उन्होंने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का 
निर्धारण किया तो इस बात पर बल दिया कि हमें दोनों शक्ति गुटों से अलग रहकर ऐसी नीति 
का अवलंबन करना चाहिए जो राष्ट्र के हितों का संरक्षण कर सके और विश्व की शांति को बनाए 
रख सके। उस. समय संसार दो गुटों में बंटा हुआ था, दोनों गुटों के बीच में शीतयुद्ध चल रहा 
था और इस बात को आशंका थी कि वह शीतयुद्ध कभी भी विश्वयुद्ध का रूप ले ले। लेकिन 
पिछले कुछ वर्षो में अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है और हमें अपनी नीति का निर्धारण 
उस परिवर्तन पर ध्यान रखकर करना होगा। 

विश्व के गुटों में दरारें पड़ रही हैं। रूस और कम्युनिस्ट चीन के मतभेद एक गंभीर स्थिति 
में पहुंच गए हैं। पश्चिमी गुट में से फ्रांस अपना अलग रास्ता बनाता हुआ दिखाई देता है। दुनिया 
के अनेक देश स्वाधीन हुए हैं, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक जबर्दस्त लहर आई 
हुई है और अंतरराष्ट्रीय संघ में ११३-११४ के करीब देश हो गए हैं जो विश्व शांति के प्रति अपनी 
जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। 

अभी तक दुनिया के दो ही कंद्र थे। एक वाशिंगटन था और एक मासको था। अब दुनिया 
में और भी केंद्र उत्पन्न हो रहे हैं जो दुनिया के देशों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उनमें से एक 
केंद्र पेकिंग है। अगर हम चाहें तो एक केंद्र नई दिल्ली भी हो सकता है। इसके लिए गुटों से अलग 
रहने को नीति को छोड्ने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हमें अमेरिका से और रूस से 
सैनिक तथा आर्थिक सहायता मिल रही है, उससे यह बात स्पष्ट हो गई हे कि हमें गुट-निरपेक्षता 
को नौति पर दृढ रहना चाहिए और जो बंधु यह कहते हैं कि हम अमेरिकी गुट में मिल जाएं, 
शायद वे नहीं समझते कि वे क्या कहते हैं। हमारे सामने न्यूयार्क टाइम्स का १३ सितंबर का एक 
संपादकीय है जिसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अमेरिका द्वारा हमें जो सैनिक 
सहायता दी जाती है, उस पर टिप्पणी करते हुए उसने लिखा है : 

“अब पुरानी पड़ चुकी शीत-युद्ध की रूढ़िबद्ध धारणा कम्युनिस्ट चीन की साम्राज्यवादी 


+ विदेश नीति पर पुनप्रस्ताव के दौरान राज्यसभा में २२ सितंबर, १९६४ को भाषण। 
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योजनाओं के खिलाफ पूंजीवादी अमेरिका, तटस्थ भारत और कम्युनिस्टो के संघ के इस प्रकार 
के सहयोग का वर्णन नहीं कर सकती।” 

लेकिन कम्युनिस्ट चीन के खतरे को हमें उसकी संपूर्ण गंभीरता के साथ आंकना होगा। 
कम्युनिस्ट चीन संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया को निगलना चाहता है। जो लोग यह समझते हैं कि हम 
अक्साईचिन का क्षेत्र कम्युनिस्ट चीन के सामने तश्तरी पर रखकर भेंट कर दें तो पेकिंग से हमारी 
मित्रता हो जाएगी, वे मूखों के स्वर्ग में निवास करते हैं ओर वे पेकिंग के इरादों को, पेकिंग की 
आशाओं और आकांक्षाओ को समझने से इन्कार करते हैं। पेकिंग दक्षिण-पूर्व एशिया पर अपना 
प्रभुत्व चाहता है, इससे भी बढ़कर पेकिंग को नीतियां आज सारे संसार के लिए, जिसमें सोवियत 
रूस भी शामिल है, संकट का कारण बन रही हैं। पेकिंग के नेता युद्ध की अनिवार्यतां पर विश्वास 
करते हैं, वे अणु युद्ध से नष्ट हुई संस्कृति को शिला पर एक महान संस्कृति उत्पन्न करने का 
सपना देखते हैं। कम्युनिस्ट चीन का संकट केवल भारत के लिए नहीं है, संसार के सभी शांतिप्रिय 
देशों के लिए, जिनमें रूस और अमेरिका दोनों शामिल हैं, यह संकट है। 

मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस बात के लिए पहल करे कि पेकिंग के खिलाफ एक 
विश्वव्यापी मोर्चा बनाया जाए जिसमें रूस भी हो, अमेरिका भी हो, दुनिया के सभी शांतिप्रिय देश 
हों। उस मोर्चे का उद्देश्य चीनी जनता के विरुद्ध कार्यवाही करना नहीं होगा। वह मोर्चा कम्युनिज्म 
के खिलाफ भी नहीं होगा। चीन की मुख्य भूमि पर कौन सी राजनैतिक व्यवस्था रहे, कौन सी 
अर्थव्यवस्था रहे, यह वहां की जनता फैसला करेगी, अगर वह चाहे तो आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जो 
उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन्हें वे कायम रख सकते हैं। यह मोर्चा होना चाहिए कम्युनिस्ट चीन की 
आज की नीतियो के खिलाफ, वहां की जनता के खिलाफ नहीं, वहां की व्यवस्था के खिलाफ नहीं। 
पुरानी राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था को चीन की मुख्य भूमि पर फिर से कायम करने का 
सवाल इस मोर्चे के सामने नहीं होना चाहिए, एक सीमित उद्देश्य को लेकर मोर्चा बने कि हम चीन 
की मुख्य भूमि की जनता को आज के उन नेताओं के चंगुल से निकालेंगे जो विश्व शांति में 
विश्वास नहीं करते और जो विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति 
करने के लिए, सारे संसार को युद्ध की भट्टी में झोंक देना चाहते हैं। 


चीन के प्रति दो नीतियां 


यह कार्य कठिन है, किंतु इसके सिवाय विश्व युद्ध को रोकने का और कोई मार्ग मुझे दिखाई 
नहीं देता। अभी मुझे दक्षिण-पूर्व एश्या में घूमने का अवसर मिला और मैंने देखा कि कम्युनिस्ट 
चीन के प्रति दो नीतियां अपनाई गईं। एक नीति तो यह थी कि हम उसका बहिष्कार करें, उससे 
कटनीतिक संबंध न स्थापित करें, उसका आइसोलेसन करें और फिर हम उसको कन्टेन करने को 
कोशिश करें। 'पृथकता का नियंत्रण एक नीति यह थी; अमेरिका इस नीति पर चला, दुनिया के 
और भी देश इस नीति पर चले। 

दूसरी नीति यह थी कि हम कम्युनिस्ट चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करें, उसे 
सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाएं और उसके साथ अच्छा व्यवहार 


संयुक्‍त राष्ट्र संघ में लाएं, उसे सुर 
करके उसे सभ्य संसार का आचरण करने के लिए प्रेरित करें। इसका उदाहरण नई दिल्ली ने रखा। 


मेरा निवेदन है कि दोनों अनुभव विफल हो गए हैं। कम्युनिस्ट चीन को बांधा नहीं जा सका है। 
उसने नार्थ कोरिया में प्रभुत्व जमा लिया नार्थ वियतनाम में उसका वर्चस्व है; वह लाओस में 
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दक्षिण वियतनाम में संकट पैदा कर रहा है, वह भारत की भूमि को निगल गया है, भारत की 
साढे चौदह हजार वर्गमील भूमि पर पेकिंग ने कब्जा कर रखा है। पेकिंग को बांधकर रखने, 
कम्युनिस्ट चीन को सीमित करने का उद्देश्य विफल हुआ है और दुसरी नीति भी विफल हो गई 
जो कि चीन की वकालत करके चीन के नेताओं. को सही रास्ते पर लाना चाहती है। अब इसके 
सिवाय और कोई चारा नहीं है कि हम नई नीति अपनाएं, नई नीति बनाएं और वह नीति होगी 
विश्व का ऐसा मोर्चा जो कि चीन के वर्तमान शासकों के खिलाफ अपना लक्ष्य बनाकर चले और 
चीन की जनता को उनकी मुट्ठी में से निकालने की कोशिश करे। 

महोदया, इसके लिए हम दक्षिण-पूर्व एशिया की परिस्थिति पर विचार करें। दक्षिण-पूर्व 
एशिया चावल का भंडार है; वहां रबर पैदा होता हे, टीन पैदा होता हे और चीन की नजर इस 
उपजाऊ प्रदेश की ओर लगी है। दक्षिण-पूर्व एशिया में डेढ़ करोड के करीब चीनी नागरिक निवास 
करते हैं और पेकिंग के शासक उन नागरिकों को भी अपने विस्तारवादी इरादों को पूरा करने के 
लिए काम में लाना चाहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जब तक ऐसा विश्व का मोर्चा हम नहीं 
बना पाते, हम इस बात को मानकर चलें कि चीन एक नहीं, चीन दो हैं--एक साम्यवादी चीन है 
एक राष्ट्रवादी चीन हे, एक चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में विश्वास करता है और एक 
चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में विश्वास नहीं करता। क्या हम चाहते हैं कि दक्षिण-पूर्व 
एशिया में जो चीनी बसे हें उनकी निष्ठाएं केबल पेकिंग के साथ हों, क्या हम उन्हें पेकिंग के 
कम्युनिस्ट शासन के साथ जोड़ने के लिए तैयार बेठे हैं? अगर वह च्यांगकाई को, शेताइवान को 
अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए 
और उन्हें पेकिंग की गोद में न ढकेला जाए। अगर दक्षिण-पूर्व एशिया में बसे हुए सभी चीनी 
नागरिक पेकिंग के एजेंट के रूप में काम करने लगें तो यहां की सरकारों के लिए गंभीर आंतरिक 
संकट पैदा हो जाएगा। मलेशिया की घटनाएं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि 
ताइवान को सरकार के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करें, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हम 
इस तथ्य को अपनी नजर से ओझल न होने दें कि अगर पेकिंग की शक्ति को कम करना है 
तो कांटे से कांटा निकालने की नीति पर चलने के लिए हमं तैयार रहें। 


चीन-पाक साठ-गांठ 


महोदया, यह कहा जाता है कि अगर चीनी संकट का हमें सामना करना है तो हमें अपने 
पड़ोसी पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेना चाहिए। कोई भी दो मोर्चों पर लड़ना नहीं चाहेगा, 
लेकिन चाहने मात्र से मित्रता और सद्‌-॥वना कायम नहीं होती। जब भारत पर चीन का आक्रमण 
हुआ तब यदि पाकिस्तान हमारी सहायता के लिए आ जाता तो आज तक की सारी बातों को, 
सारे विरोधो को भूलकर भारत को जनता में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न होता जिस वातावरण में 
किसी भी समस्या को हल करना कठिन नहीं होता। लेकिन चीन के आक्रमण का सफलतापूर्वक 
प्रतिकार करने के लिए पाकिस्तान से मित्रता की बात कही जाती है और वह पाकिस्तान जब 
कम्युनिस्ट चीन के साथ साठ-गांठ करता हुआ दिखाई देता हे तो फिर मित्रता की बात में अधिक 
बल नहीं रहता है। 

मुझे इस बात पर खेद हे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और विदेश मंत्री जी ने भी अभी तक 
काश्मीर के संबंध में ऐसी असंदिग्ध बात नहीं कही है जिससे सर्वोदय नेताओं द्वारा किए गए भ्रामक 
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प्रचार का पूरी तरह से खंडन हो जाए। इतना कहना काफी नहीं है कि श्री जयप्रकाश नारायण जो 
प्रयत्न कर रहे हैं उससे हम चोंकते नहीं हैं, “हम सावधान नहीं हैं।” आप एलार्मड्‌ नहीं होंगे, आप 
चौंकेंगे नहीं, मगर श्री जयप्रकाश नारायण की पाकिस्तान यात्रा, काश्मीर के संबंध में उनके वक्तव्य, 
शेख अब्दुल्ला को जो लंबी छूट दी गई है, उस छूट का परिणाम जम्मू और काश्मीर की जनता 
पर क्या हो रहा है, भारत के बाहर विश्व के जनमत पर इसका परिणाम क्या हो रहा है? जम्मू 
और काश्मीर भारत का हिस्सा है और उसे देकर पाकिस्तान की मित्रता खरीदने का कोई सवाल 
पैदा नहीं होता। सचमुच होना तो यह चाहिए कि हम पाकिस्तान के शासकों से कहें कि वे भी 
इस बात को समझें कि अगर दोनों देशों के बीच में मित्रता हो गई तो काश्मीर की समस्या का 
भी समाधानकारक हल निकल सकता है। अगर मैं उदाहरण दूं-कोई गलत न समझे-तो जर्मनी 
में और फ्रांस में सार के ऊपर बड़ी कटुता थी, लेकिन जर्मनी और फ्रांस में मित्रता हो गई तो 
सार का प्रश्न हल करने में कठिनाई नहीं हुई। 


पहले काश्मीर या पहले मित्रता 


पहले काश्मीर या पहले मित्रता-यह सवाल है। और, इस संबंध में इस बात को ध्यान में 
रखें कि काश्मीर रोग नहीं है, रोग का लक्षण मात्र है; काश्मीर बीमारी नहीं है, बीमारी का 
प्रकटीकरण मात्र है। बीमारी तो यह है कि क्या पाकिस्तान के शासक भारत के साथ मित्रता से 
रहना चाहते हैं? जो व्यक्ति या दल इस बात पर बल दे रहे हैं कि हम काश्मोर के सवाल पर 
पाकिस्तान से समझौता कर लें, क्या वे गारंटी दे सकते हैं कि एक बार काश्मीर के सवाल पर 
समझौता हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में नई समस्याएं खड़ी नहीं होंगी? आखिर 
काश्मीर के प्रश्न का पूर्वी बंगाल की स्थिति से क्या संबंध है? आखिर युद्ध विराम रेखा पर ये 
गोलियां क्यों चलती हैं? 

राष्ट्रपति अय्यूब मित्रता की बातें करते हैं, कितु पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का 
निष्क्रमण जारी है, युद्ध विराम रेखा का निरंतर उल्लंघन किया जा रहा हे। यह इस बात का सबूत 
नहीं है कि पाकिस्तान सचमुच में मित्रता चाहता है। अगर संबंध सुधर सके, तो काश्मीर के प्रश्न 
का भी ऐसा हल निकल सकता है जो हमारी अखंडता की रक्षा करते हुए मित्रता को बनाए रखने 
में मदद दे। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री इस संबंध में असंदिग्ध घोषणा करें। जयप्रकाश बाबू के और 
हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत निकट के संबंध हैं। वे घंटों बैठकर गुफ्तगू करते हैं, इसलिए लोगों 
में भ्रम का पैदा होना कोई अनहोनी नहीँ है। इसलिए काश्मीर के प्रश्‍न पर किसी प्रकार की 
गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिए। 

महोदया, इस विवाद में मलेशिया और इंडोनेशिया की भी चर्चा हुई है। दोनों देशों के साथ 
हमारे मित्रता के संबंध हैं। लेकिन कोई देश दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन करके उसको सीमा 
के भीतर सशस्त्र जवान भेजे और सुरक्षा परिषद्‌ में यह स्वीकार कर ले कि हमने जवान भेजे, तो 
मित्रता के बावजूद हमें इंडोनेशिया कौ उन आक्रमणात्मक कार्यवाहियों की निंदा' करनी चाहिए। हम 
प्रयत्न करें कि संघष न फैले, हम प्रयत्न करें कि टेबिल पर बैठकर दोनों देशों का विवाद हल 
हो जाए, लेकिन अगर किसी देश की सर्वप्रभुता को चुनौती दी जाए, उस देश को सीमाओं का 
उल्लंघन किया जाए, उसके विरुद्ध बल प्रयोग किया जाए तो हम मित्र हैं, इसलिए चुप नहीं रह 
सकते। जब कम्युनिस्ट चीन द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण के खिलाफ एक ऐसा देश भी बोला जो 
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चीन का भी मित्र है, कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, तो फिर मलेशिया पर हुए आक्रमण पर 
भी हम चुप नहीं रह सकते। जैसे इंडोनेशिया को सिंगापुर में ब्रिटेन के बेस से खतरा हे, वैसे ही 
मलेशिया को अधिकार है कि अपने देश में किसी का अड्डा बनाए, ओर अगर मलेशिया ने अपने 
यहां ब्रिटेन का अड्डा बना दिया हे तो किसी देश का अधिकार नहीं रह जाता कि उसकी सीमा 
पर हथियारबंद आदमी भेजे जाएं। कई देश हैं जो सैनिक गठबंधन में शामिल हैं। पूर्वी पाकिस्तान 
पश्चिमी ताकतों का अड्डा बन गया है तो क्या हम अपनी फौजें भेज दें, क्योंकि हमारी सुरक्षा को 
खतरा पैदा हो रहा है? लेकिन अगर इंडोनेशिया के नेताओं को यह बात समझाई जाए कि अगर 
वे मलेशिया के साथ मित्रता का व्यवहार करें और मलेशिया के नेता इस बात को स्वीकार कर 
लें कि उन्हें बाहर से खतरा नहीं है, उनकी आजादी सुरक्षित रहेगी, तो बहां से ब्रिटेन के अड्डे को 
हटाना सरल होगा। अब इंडोनेशिया जो कुछ कर रहा है, उससे तो मलेशिया के नेताओं को जो 
शंका थी, जो संदेह था, बह मजबूत हो गया है और वे अपनी रक्षा के लिए ब्रिटेन के अड्डे से 
चिपटे रहना चाहेंगे। 


स्वर्ण सिंह का सही कदम 


मैंने सरदार स्वर्ण सिंह जी की नियुक्ति का स्वागत किया है। इससे कोई यह न समझे कि 
जनसंघ और कांग्रेस के बीच में साठ-गांठ हो गई है। डॉ. राममनोहर लोहिया ऐसा आरोप लगा चुके 
हैं और मुझे पढ़कर ताज्जुब हुआ, नई दिल्ली का एक अंग्रेजी दैनिक है, उसने भी अपनी 
पोलिटिकल डायरी में ऐसी कुछ बात लिखी है। हम इस सदन में ओर इसके बाहर देश के अंदर 
विरोधी दल के नाते अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि विरोध का अर्थ विरोध के लिए 
बिरोध नहीं हो सकता। हमारी विदेश नीति का संचालन करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न 
इस गुट की तरफ झुका हो, न उस गुट की तरफ झुका हो। जिसका दिल न मास्को में हो, न 
वाशिंग्टन में हो-दिल हो तो दिल्ली में हो- और जिसके दिमाग में सारा हिंदुस्तान हो। सरदार स्वर्ण 
सिंह जी ऐसे ही व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें .अपने काम में सफलता मिले। उन्होंने एक सही 
कदम उठाया है-पड़ोसी देशों की यात्रा की है। उन पड़ोसी देशों की हमने अब तक उपेक्षा की 
थी। हम दूर-दूर देखते रहे और निकट के देश हमारी आंखों से ओझल हो गए। लेकिन उन देशों 
को यात्रा का नकद नतीजा क्या निकला है? क्या यह ठीक नहीं है कि सरदार साहब बर्मा से खाली 
हाथ वापस आए हैं? सद्भावना बढ़ी है, इससे तो हम इन्कार नहीं करते-लेकिन बर्मा और लंका 
के बीच में जो. हमारे प्रश्‍न हैं, उन प्रश्नों का भारतीय हितों की रक्षा करते हुए अगर हम 
समाधानकारक हल निकाल सकें, तो हभ यह मानेंगे कि उनकी यात्रा सफल हुई। 

श्री अकबर अली खान : यह समय लेगा। 

श्री वाजपेयी : नेपाल के साथ संबंधों में सुधार की बात का में स्वागत करूंगा। नेपाल पर 
कम्युनिस्ट चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। कम्युनिस्ट चीन से जो सड़क बनानेवाली टुकड़ी आई 
है, उसका एक आफिसर यहां से भागकर चला गया। उसने जो रहस्योद्घाटन किया, वह सबके 
ध्यान में आना चाहिए। सड़क बनानेवाले लोग सादे कपड़ों में फौजी लोग हैं, उनके साथ जासूस 
हैं और नेपाल में वे इसलिए सड़क बनाना चाहते हैं कि आगे जाकर नेपाल को निगल लें। मुझे 
विश्वास है कि नेपाल के शासक चीन के बढ़ते हुए दबाव को समझेंगे। हम उनके घरेलू मामलों 
में दखल नहीं देना चाहते। लेकिन हमारी सुरक्षा का प्रश्‍न नेपाल के साथ, सिक्किम के साथ, भूटान 
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के साथ जुडा हुआ है और अगर इन देशों पर कम्युनिस्ट चीन का दबाव बढ़े तो फिर हम चुपचाप 
नहीं बैठ सकते। 


विदेशों में प्रचार केसे किया जाए 


महोदया, मैं एक बात कहकर खत्म करता हूं। विदेश मंत्री ने इस बात की चर्चा की थी कि 
विदेशों में हमारे प्रचार की पद्धति कैसे ठीक की जाए। मैं उन्हें एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं। 
हमारे दूतावास हमारे प्रचार का काम ठीक नहीं कर सकते, उनकी सीमाएं हैं। में सैगोन में था तो 
वहां पर एसोशिएटेड प्रेस ने एक लेख दिया और वहां के अखबारों में छपा। इस लेख में कहा 
गया है कि भारत इस ताक में है कि कब भूटान में गड़बड़ हो और वहां अपनी सेनाएं भेज दे। 
उस लेख में भारत और चीन को एक ही श्रेणी में रखा गया है। में उसकी एक-दो पंक्तियां पढ़कर 
सुनाता हूं : 
“गंभीर विद्रोह की प्रतिकृति एक राजनीतिक और सैनिक शून्य पैदा कर सकती है जिसे भरने 
के लिए कम्युनिस्ट चीन और भारत दोनों चिंतित होंगे!" 

भूटान के साथ हमारे विशेष संबंध हैं। उनकी विदेश नीति के लिए, उनकी रक्षा के लिए थोड़े 
अंशों में हम उत्तरदायी हैं। हमें कम्युनिस्ट चीन को सतह पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन सैगोन 
के अखबार में जब यह लेख छपा तो वहां के हमारे प्रतिनिधि से मैंने .पूछा : इसके लिए आप 
क्या करेंगे? वे कहने लगे, कुछ नहीं कर सकते। क्या वे इस लेख का खंडन नहीं कर सकते 
थे? कंबोडिया में जो फ्रेंच न्यूज एजेंसी है, वह भारत के खिलाफ खबरें देने के लिए दोषी; है। उसने 
कंबोडिया के साथ हमारे संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश को है और कंबोडिया के राज-दूतावास 
में ऐसी कई शिकायतें हैं कि इस फ्रेंच न्यूज एजेंसी ने तोड़-मरोड़कर तथ्यों को पेश किया है, हमारे 
दृष्टिकोण को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। वह फ्रेंच न्यूज एजेंसी पी.टी.आई. से भी जुड़ी हुई है; 
पी.टी.आई. से १५,००० रु. का फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त करती है। पी.टी.आई. को जरा उस फ्रेंच 
न्यूज एजेंसी के कान खींचने चाहिए। कंबोडिया और लाओस में वहां की सरकारें फ्रेंच एजेंसी को 
खबरें लेती हैं और किसी समाचार एजेंसी की खबरें नहीं लेतीं। हम उनका खंडन कैसे करें? 

ब्रिटेन में भी कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर कान्फ्रेंस के समय, यद्यपि हमारी सूचना मंत्री वहां 
मौजूद थीं, लेकिन उस समय पाकिस्तान और भारत के बीच प्रचार की जो लड़ाई चली उसमें भारत 
पीछे रह गया, पाकिस्तान बाजी मार ले गया। पाकिस्तान ने प्रचार कर दिया कि राष्ट्र मंडल में 
काश्मीर के सवाल पर बहस हुई थी और हमारा जो प्रचार का तंत्र था, उसको तीन घंटे के बाद 
बात का पता लगा कि गलत खबर फैल गई है और उसका खंडन करने से कोई लाभ नहीं होगा। 
मैं सुझाव देता हूं कि ब्रिटिश इन्फार्मेशन सर्विस या यूनाइटेड इन्फार्मेशन सर्विस को तरह एक 
इंडियन इन्फार्मेशन सर्विस संगठित की जाए, जिसमें पत्रकारों की सेवाएं प्राप्त की जाएं और जो 
दूतावार्सो से स्वतंत्र रहकर भारत की तस्वीर को दुनिया के सामने रख सकें। धन्यवाद। 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / १२९ 
७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पिता का कॉमत काइमीर नही 


Te परंपरा के अनुसार विनियोग विधेयक पर विचार प्रकट करते समय सभी विषयों का 

समावेश किया जा सकता था। इस अवसर पर मैं इस परंपरा का लाभ उठाना चाहता हूं और 
कुछ बातें आपके सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। 

देश में इस प्रश्न पर प्रायः सभी एकमत हैं कि जम्मू और काश्मीर का राज्य भारत का 
अभिन्न अंग बन चुका है और संसार की कोई भी शक्ति उस राज्य को हमसे दूर नहीं ले जा 
सकती। लेकिन जब से शेख अब्दुल्ला की रिहाई हुई है और उनके भाषण समाचारपत्रों में प्रकाशित 
हुए हैं, देश में इस तरह का विचार प्रकट किया जाने लगा है कि यदि हम काश्मीर के सवाल 
पर आज तक के अपनाए गए अपने रवैए से हटकर कोई समझौता करने के लिए तैयार हो जाएं 
तो शायद शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को मनाया जा सकेगा और पाकिस्तान के साथ भी 
हमारे संबंधों में सुधार होगा। 

पंडित श्याम सुंदर नारायण तन्खा (उत्तर प्रदेश) : किसी जिम्मेदार आदमी का विचार तो ऐसा 
नहीं है। 

श्री वाजपेयी : नई दिल्ली में यह अफवाह जोरों से फैल रही है कि जब शेख अब्दुल्ला 
प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए यहां आएंगे तो इस बात पर बल देंगे कि सन्‌ १९५३ की 
संवैधानिक स्थिति को भारत सरकार स्वीकार कर ले जिसके अंतर्गत जम्मू-काश्मीर केवल तीन 
विषयों के लिए भारतीय संघ का अंग बना था। सभी देशी रियासतें इसी समझौते के अंतर्गत. भारत 
में शामिल हुई थीं। अन्य राज्यों ने अपनी पृथक सत्ता समाप्त कर दी। जम्मू-काश्मीर में भी यह 
प्रक्रिया चल रही है, लेकिन शेख अब्दुल्ला और उनके साथी इससे सहमत नहीं हैं और यह कहा 
जाता है कि अगर भारत सरकार थोड़ा झुकने के लिए तैयार हो और केवल तीन विषयों के लिए 
जम्मू-काश्मीर का संबंध स्वीकार कर ले तो समझौता हो सकता है। मैं भारत सरकार को चेतावनी 
देना चाहता हूं, यद्यपि इस अफवाह पर विश्वास करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है, लेकिन 
आज भारत सरकार जिस तरह का आचरण कर रही है, जिस ढंग से व्यवहार कर रही है, उसमें 
यह चेतावनी देना आवश्यक है कि भारत की जनता ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगी 
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जो जम्मू-काश्मीर को शेष भारत का अभिन्न अंग बनाने और उसे अन्य राज्यों के समकक्ष लाने 
की वर्तमान प्रक्रिया रोक दे अथवा उलट दे या उसमें कोई फेरबदल कर दे। 

जम्मू-काश्मीर हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है। वह कुछ आदर्शो का, कुछ सिद्धांतों 
का प्रतीक है। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि महात्मा गांधी के देश को असत्य बातों का आश्रय 
लेकर जम्मू-काश्मीर को अपने साथ रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं किसी असत्य बात 
को लेकर जम्मू-काश्मीर को भारत के साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन क्या यह बात असत्य हे 
कि जम्मू-काश्मीर के महाराजा ने और बाद में वहां को जनता ने भी भारत के साथ मिलने का 
फैसला किया? शेख अब्दुल्ला इस फैसले से मुकर सकते हैं, लेकिन जम्मू-काश्मीर की जनता इस 
पर कायम है। उससे भी आगे, जब जम्मू-काश्मीर भारत का अंग बन गया तो उस हिस्से को 
तकदीर का फैसला केवल जम्मू-काश्मीर की जनता नहीं करेगी, शेष भारत को जनता भी करेगी। 

यदि स्वतंत्र द्राविड़स्तान के समर्थक कल खड़े होकर के कहें कि तथाकथित तमिलनाडु के 
निवासी भारत में नहीं रहना चाहते, उनका जनमत संग्रह किया जाए, तो क्या हम उनकी इस 
राष्ट्रविरोधी आराष्ट्रीय मांग को मान लेंगे? आज मुट्ठी भर नागा हथियार लेकर भारत की सत्ता को 
चुनौती दे रहे हैं। हमने उनके सामने न झुकने का फैसला किया है। हम भारत को टुकड़े-टुकड़े 
बांटने की गलती नहीं कर सकते। लेकिन अगर जम्मू-काश्मीर के बारे में एक गलत कदम लिया 
गया, तो इसकी प्रतिक्रिया सारे देश में बुरी होगी, विघटनकारी शक्तियों को मौका मिलेगा, 
पृथकतावादी मांगें बल पकड़ेंगी और एक अखंड, अजेय और अभेद्य भारत का निर्माण करने का 
हमारा संकल्प मिट्टी में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि काश्मीर के प्रश्‍न पर सरकार जनता को 
भावनाओं से अच्छी तरह परिचित रहे और दूढ़ता के साथ जम्मू-काश्मीर को अन्य राज्यों के 
समकक्ष लाने के लिए आवश्यक पग उठाए। 

संविधान की धारा ३७० खत्म होनी चाहिए। वह एक अस्थायी प्रावधान है। किंतु अब घड़ी 
की सुई को उलटा घुमाने की कोशिश की जा रही है। काल के प्रवाह को उलटने का प्रयत्न हो 
रहा है। शेख अब्दुल्ला बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, किंतु वे जम्मू-काश्मीर 
से और शेष भारत से बड़े नहीं हो सकते। 

हमारे प्रधानमंत्री भी काश्मीरी हैं और जम्मू-काश्मीर के प्रधानमंत्री भी काश्मीरी हैं। वहां के 
भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी काश्मीरी थे। क्या काश्मीरी हमारे लिए हरदम संकट ही पैदा करेंगे? इस देश 
में दो प्रधानमंत्री हैं और दोनों काश्मीरी हैं। अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। जो 
विधेयक लाया गया था काश्मीर विधानसभा में प्रधानमंत्री का.नाम बदलने का, सदरे-रियासत को 
राज्यपाल कहने का, उस विधेयक को भी स्थगित कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि नई 
दिल्ली का सम्मान किधर है? 

महोदया, मैं अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दूं। जब मुझे काश्मीर का ध्यान आता है तो 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ध्यान आता है और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उनका ध्यान 
आता है। हम काश्मीर के सवाल पर भारत सरकार को कोई ऐसा समझौता नहीं करने देंगे, और 
मुझे आशा है कि सरकार कोई ऐसा समझौता करेगी भी नहीं जो १६ साल में: हमारे सब किए-धरे 
पर पानी फेर दे। 

मुझे खेद है कि अब्दुल्ला साहब ने जेल से रिहा होते ही ऐसी बातें शुरू कर दी हैं जिनकी 
हमने आशा नहीँ की थी। उन्होंने वादा किया था कि वे नई पाटी पर लिखना शुरू करेंगे। जो उनसे 
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मिलने गए थे उनसे उन्होंने यह कहा था कि उनके हृदय में कोई कटुता नहीं है, वे नए सिरे से 
जीवन आरंभ करना चाहते हैं। लेकिन जेल से छूटते ही उन्होंने जो कुछ कहा वह तो नई पाटी 
पर लिखी हुई लिखावट नहीं है। जिन सूत्रों को उन्होंने सन्‌ १९५३ में छोड़ दिया था, उन्हीं सत्रों 
को फिर से उठा लिया है। वह दिल्ली आएं, प्रधानमंत्री जी से बात करें, लेकिन एक बात का ध्यान 
रखें कि जैसे हम काश्मीर का पाकिस्तान में मिलने का विचार भी नहीं कर सकते, बैसे ही स्वतंत्र 
काश्मीर या सिक्किम या भूटान के ढांचे पर काश्मीर के साथ विशेष संबंध कायम करने की बात 
भी इस सदन के और इस देश के गले के नीचे नहीं उतरेगी। 


मित्रता की कीमत क्या है? 


कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान से मित्रता चाहिए तो काश्मीर पाकिस्तान को देना होगा। 
यह भी कहा जाता है कि मित्रता बड़ी चीज है। हमें किसी से कभी भी मित्रता कायम करने में 
कोई आपत्ति नहीं है, हम सभी देशों से मित्रता कायम करना चाहते हैं, मगर मित्रता किस कीमत 
पर कायम की जाएगी? 

श्री एन.एम. अनवर (मद्रास) : यह किसने कहा कि काश्मीर पाकिस्तान को दिया जाए? 
यह अगर आपका ख्वाब हे तो रहने दीजिए। 

श्री वाजपेयी : यह मेरा ख्वाब नहीं है, देश में कुछ पार्टियां हैं, व्यक्ति हैं, जो यह बात कह 
रहे हें। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 

श्री सैयद अहमद (मध्य प्रदेश) : हम लोग नहीं जानते। 

श्री एन.एम. अनवर : वह तो शेख अब्दुल्ला ने खुद भी नहीं कहा है। बह तो अपनी आजादी 
की बात कर रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : किसकी आजादी? 

श्री एन.एम. अनवर : अपनी। 

श्री वाजपेयी : अपनी किसकी? 

श्री एन.एम. अनवर : यह उनसे पूछिए। 

श्री वाजपेयी : चूंकि आप बोल रहे हैं, इसलिए आपने पता लगाया होगा। 

श्री एन.एम. अनवर : किसने कहा कि काश्मीर को पाकिस्तान में मिला दिया जाए? यह 
तो कोई कमबख्त नहीं कह रहा है। 

श्री वाजपेयी : यह कमबख्त नहीं कह रहे हैं, बड़े बुद्धिमान लोग कह रहे हैं, ऐसे लोग भी 
कह रहे हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका का दबाव है। 

श्रीमती अनीस किदवई (उत्तर प्रदेश) : वह आपके कान में कह जाते हैं। 

श्री वाजपेयी : कान में नहीं कह रहे हैं, खुले आम कह रहे हैं। लाइनों के बीच में पढ़ने 
को जरूरत है लेकिन और नहीं कहा गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के दिमाग में ' 
गलतफहमी हो कि” 

श्रीमतो अनीस किदवई : अगर आप यह चाहते हों तो दूसरी बात है। 

श्री वाजपेयी : मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं चाहता हूं इसको आप छोड़ दें। कांग्रेस के मेंबरों 
का टोकना शोभा नहीं देता। मैं तो पाकिस्तान भी नहीँ चाहता था, उसे आपने बनाया। मेरा वश 
चलता तो देश के टुकड़े नहीं होते। पूर्वी बंगाल से आए हुए लाखों लोगों की समस्या पैदा नहीं 
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होती, काश्मीर का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जिन्होने राष्ट्रीयता का दम भरा, उन्होने देश का 
बंटवारा किया, उन्होंने देश को रक्तरंजित कर दिया, भारत माता के टुकड़े कर दिए। सन्‌ १९४७ 
में हमने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, सत्ता के लालच में आकर कांग्रेसी नेताओं ने किया। वे 
हमें ताने देने की भूल न करें। हमने काश्मीर को बचाया, नहीं तो वह सन्‌ १९५३ में चला गया 
होता और आज वहां तिरंगा झंडा नहीं, पाकिस्तान का अथवा अमेरिका का झंडा होता। जब 
काश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए भारतीय जनसंघ ने आंदोलन किया तो हमें सांप्रदायिक कहा 
गया। उस आंदोलन में डॉ. मुखर्जी बलिदान हो गए, इसलिए काश्मीर बच गया। मुझे उत्तेजित करने 
का प्रयत्न मत कौजिए। काश्मीर का सवाल पार्टी का सवाल नहीं है। पड 

मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान से मित्रता कायम करने को मृग-मरीचिका में हम कोई ऐसा 
कदम न उठाएं जिससे संबंध और भी बिगड़ जाएं। 

पाकिस्तान से हमारे संबंध तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक पाकिस्तान के नेता अपनी मनोवृत्ति 
नहीं बदलेंगे। वह समझते हैं कि भारत के विरुद्ध घृणा के आधार पर पाकिस्तान कायम हुआ है 
और उस घृणा के आधार पर ही पाकिस्तान को टिकाया जा सकता है। एक बार वह घृणा का 
रवैया बदल दें तो फिर काश्मीर क्या, कोई भी सवाल हमारी-उनकी मित्रता के मार्ग में बाधक नहीं 
बनेगा। लेकिन अगर यह घृणा कायम रही और हमने कुछ ले-देकर समझौता करने की कोशिश 
भी की तो नई कठिनाइयां पैदा होंगी। आखिर आसाम में इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानियाँ के 
प्रवेश का क्या कारण है? मान लीजिए काश्मीर की समस्या हल हो जाए, तो आसाम सें 
पाकिस्तानियों को निकालने का सबाल कैसे हल होगा; पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों पर जो 
अत्याचार ढाए जा रहे हैं, उनका प्रश्‍न कैसे सुलझेगा? अगर सवाल हल किए जाने हैं तो 
टुकड़ों-टुकड़ों में हल नहीं किए जाने चाहिए। एक पैकेज डील होनी चाहिए। 


सवालों को टुकड़ों में न देखें 


अभी तक पाकिस्तान के साथ सरकारी स्तर पर वार्ता करते हुए हम यह गलती करते हैं 
कि हमने हर एक सवाल को टुकड़े-टुकड़े में देखा है, चाहे बह नहरी पानी का सवाल हो या 
पाकिस्तान पर चढ़े हुए हमारे कर्जे का सवाल हो या पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों का सवाल हो। 
हम पाकिस्तान के साथ सारी समस्याओं पर एक बार में समझौता करने में सफल नहीं हुए, न हमने 
इस बात के लिए उनके ऊपर दबाव डाला। नतीजा यह है कि यद्यपि एक समस्या कुछ अनुचित 
कीमत चढ़ाकर हम हल कर भी लेते हैं तो भी नई समस्याएं मुंह फाड़कर खड़ी हो जाती हैं। 

महोदया, पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उससे सारे देश में बड़ी बेचैनी है। यह खेद 
की बात है कि सरकार अभी तक कोई प्रभावकारी और कठोर नीति नहीं अपना सकी है। मुझे 
दुख है कि तथ्यों को सदन से छिपाया जाता है अथवा तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। इस 
संबंध में दो राय नहीं हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में कुछ भी हो, देश के भीतर शांति रहनी चाहिए। 


सब लोग मिलकर जीवित रहेँ” 
श्री सईद अहमद (मध्य प्रदेश) : 


जा रहे थे। 
श्री वाजपेयी : मिलकर काम करें इसकी आवश्यकता है, लेकिन सरकार को भी पूर्वी 


पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। मुझे यह देखकर 
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ताज्जुब हुआ कि जब दूसरे सदन में इस बात की शिकायत की गई कि दो लड़कियां रेलगाडी से 
भारत आ रही थीं, उनको पाकिस्तान के ड्राइवर ने, रेलवे कर्मचारी ने, बेइज्जत किया, तो श्रीमती 
लक्ष्मी मेनन ने-जो सौभाग्य से इस समय सदन में मौजूद हैं, यह कहा कि ये खबरें बढ़ा-चढ़ा 
कर छापी गई हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है 
कि उन दो लड़कियों को अदालत में पेश किया गया? क्या यह सच नहीं है कि उन दो लड़कियों 
ने अदालत में बयान दिए? क्या यह सच नहीं है कि उन दो लड़कियों ने अपने बयानों में इस 
, बात की पुष्टि की हे कि पाकिस्तान के रेल कर्मचारी ने उनके साथ बलात्कार किया है? क्या 
मामला अदालत में गया, यह गलत हे? क्या उन्होंने बयान दिया, यह गलत है? क्या विदेश 
मंत्रालय, क्या सरकार इसका खंडन कर सकती है। फिर गलती किसकी है? पापों पर पर्दा डालकर 
सत्य को रक्षा नहीं को जा सकती। मुझे ताज्जुब हे कि भारत की भूमि में पाकिस्तान के कर्मचारी 
रेलगाड़ी लेकर क्यों आते हें? जहां से हमारी सीमा शुरू होती है, वहां से हमारे रेल कर्मचारी गाड़ी 
लेकर आएं। कोई आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान हमारे देश के भीतर गाड़ी लाए। परिस्थितियां 
बिगड़ी हुई हैं, भावनाएं उत्तेजित हैं, कुछ लोग शरारत पर भी आमादा हें 


पूर्वी बंगाल की लड़कियों का अपहरण 


महोदया, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है जिसके संबंध में भी विदेश मंत्रालय ने गलत 
रवैया अपनाया है। यह आरोप लगाया गया था कि पूर्वी बंगाल से कुछ हिंदू लड़कियां अपहृत 
करके पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में बेची गईं। कल भी श्री डाह्याभाई पटेल ने इस आशय 
का एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमने डिप्टी हाई 
कमिश्नर के द्वारा जांच कर ली है और इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन परसों 
के अखबार में कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर अरुण गांगुली का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। 
उन्होंने पद्मा नाम की लड़की का उल्लेख किया है कि जो पश्चिमी एशिया के दौरे में उनको मिली 
और जिसने सारी दर्दनाक कथा बताई कि किस तरह से उसको पूर्वी पाकिस्तान से अपहृत किया 
गया और फिर एक शेख को बेचा गया, जिसने उसे दूसरे शेख को बेचा। यह सारा बयान कलकत्ता 
के प्रसिद्ध डॉक्टर ने, जिनका किसी दल के साथ संबंध नहीं है, अखबारों में प्रकाशित कराया है। 
में जानना चाहता हूं हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर जो ढाका की गलियों में नहीं जा सकते, वहां 
होनेवाले अत्याचारों तक का पता नहीं लगा सकते, उन्होंने यह पता कैसे लगा लिया कि कोई भी 
लड़की अपहत नहीं की गई और किसी भी लड़की को बेचने के लिए बाहर नहीं भेजा गया? 

श्री लक्ष्मी एन. मेनन : यहां, महोदया, सदस्य एक आरोप लगा रहे हैं। जब यह बात एक 
अखबार ' में, बंगाल के एक हिंदी अखबार सन्मार्ग में आई कि लगभग १२०० लड़कियां" 

श्री वाजपेयी : यह सभी अखबारों में प्रकाशित हुआ। 

श्री लक्ष्मी एन. मेनन : यह जो भी हो, यह सबसे पहले 'सन्मार्ग' में प्रकाशित हुआ। स्पष्टतः 
माननीय सदस्य का इस समाचारपत्र में कोई हित है। 

श्री बाजपेयी : नहीं, मेरा कोई हित नहीं है। 

श्री डाह्याभाई वी. पटेल (गुजरात) : यदि हे तो क्या यह अपराध हे? 

उपसभापति महोदया : हित है या नहीं, यह बात अखबार में प्रकाशित हुई। 

श्री वाजपेयी : महोदया, मेरी इच्छा इतना विवाद आरंभ करने की नहीं थी। समाचारपत्रो में 
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जो भी प्रकाशित होता क अगर उसका तुरंत खंडन नहीं किया जाएगा तो उससे गलतफहमी बढ़ेगी 
और देश के भीतर सांप्रदायिक शांति और सद्भावना बनाए रखने का काम कठिन होगा। वैसे भी 
सरकार को अगर खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए तो कम करके दिखाने की गलती 
भी नहीं करनी चाहिए। यदि आशंकाओं का तुरंत निराकरण नहीं होता तो लोगों के दिल में शक 
घर कर जाता है कि जानते-बूझते हुए भी सरकार कुछ तथ्यों पर परदा डालना चाहती हे। 
इस विवाद में भारत और पाकिस्तान दोनों के गृहमंत्रियो की वार्ता की भी चर्चा हुई है। वार्ता 
आयोजित की गई थी पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यको के निष्कासन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार 
करने के लिए। लेकिन हमें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि वार्ता में यह प्रश्‍न तो पीछे छूट गया 
और अवैध रूप से चोरी-छिपे असम में, पश्चिमी बंगाल में और त्रिपुरा में जो पाकिस्तानी घुस आए 
हैं, उनका प्रश्‍न सामने आ गया। सचमुच में भारत सरकार को अवैध रूप से घुस आए 
पाकिस्तानियो के प्रश्‍न पर विचार करने से इन्कार कर देना चाहिए था। इसके दो कारण हैं। प्रथम 
तो बैठक का आयोजन इसके लिए नहीं हुआ था और दूसरे भारत में रहनेवाला कौन भारत का 
नागरिक है या नहीं है, अंततोगत्वा इसका निर्णय भारत सरकार को करना है। यह हमारी सर्वप्रभुता 
का एक अंग है और हम इस अधिकार को किसी को भी सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन 
सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई और पाकिस्तान ने हमको गलत विवाद में उलझाकर रख 
दिया। पहले कहा जाता था कि पूर्वी पाकिस्तान में दंगे इसलिए हुए कि हजरत मुहम्मद साहब का 
बाल चोरी चला गया था, जिसकी वहां प्रतिक्रिया हुई थी। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री ने बाल 
के चोरी जाने की चर्चा नहीं की और असम से जो पाकिस्तानी निकाल दिए गए हैं, उनका हवाला 
देकर उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ हैं, उसका समर्थन करने की कोशिश की है। यह 
कहा जाता है कि दोनों देशों के गृहमंत्रियों की बैठक विफल नहीं हुई, उसके बड़े अच्छे नतीजे 
निकले हैं। मुझे अभी तक यह समझना बाकी है कि कौन से अच्छे नतीजे निकले हैं? 


नेहरू-लियाकत समझौता : अमल का इंतजार 
URS क 


बैठक में हमें इस बात पर बल देना चाहिए था कि पाकिस्तान नेहरू-लियाकत समझौते को 
पूरी तरह से कार्यान्वित करे। उस समझौते के अंतर्गत जो भी आना चाहते हैं उनको आने की पूरी 
छूट देने की बात कही गई, मगर पाकिस्तान के गृह मंत्री उस समझौते से पलट गए और कहने 
लगे कि जो 'जेनुइन रिफ्यूजीज' हैं, हम उन्हीं को आने देंगे और किसी को नहीं। जब प्रेस सम्मेलन 


में उनसे पूछा गया कि 'जेनुइन 
में रहते हैं और उनकी पत्नी दिल्ली में है या उल्टी स्थिति है तो हम उनको आने-जाने की सुविधा 
पैमाने पर हम लोगों को आने की इजाजत नहीं दे सकते। इसका 


देंगे, मगर पूर्वी बंगाल से इतने बड़े 2 : 
अर्थ यह है कि पाकिस्तान नेहरू-लियाकत अली समझौते को अमल में लाने के लिए तैयार नहीं 
है। र ः 
जब पाकिस्तान पुराना समझौता मानने को तैयार नहीं है तो आप क्यों एक नया समझौता 
करने जा रहे हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान नए समझौते का पालन करेगा? अगर 
आप पालन कराने की शक्ति रखते हैं तो फिर नेहरू-लियाकत अली समझौते का पालन करा 
लीजिए, नया समझौता करने की क्या जरूरत है? आज तक का हमारा अनुभव यह है कि हमने 
पाकिस्तान के साथ जितने समझौते किए हैं, पाकिस्तान उन समझौतों को तोड्ने के प्रयास करता 
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रिफ्यूजीज' कौन हैं, तो कहने लगे कि अगर कोई सज्जन कराची | 


रहा है और हम एकतरफा समझौते से बंध जाते हैं। हम ईमानदारी से उनका पालन करते हैं और 
पाकिस्तान उनका उल्लंघन करता है। हमारी स्थिति विषम हो जाती हे और पाकिस्तान के दोनों 
हाथों में लड्डू होते हैं। वह समझौता करके हमको गलत रास्ते पर डालता है और स्वयं समझौते 
का पालन न करके जो कार्यवाही करना चाहता है, उसको करता रहता है। 

मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री जी ने अवैध रूप से आए पाकिस्तानियों के सवाल पर किसी 
भी तरह से झुकने से इन्कार कर दिया। में उनको इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि जो भी 
अवैध रूप से आए पाकिस्तानी भारत में हैं, उनको यहां से जाना होगा। हां, जो भारत के नागरिक 
हैं, उनका मजहब कोई भी हो, उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ भारत से कोई नहीं निकाल सकता। 
सरकार निकाले, इसकी आवश्यकता नहीं है। जनता भी इस तरह की मांग नहीं कर रही है। 

इस समय देश में दो ही मांगें हो रही हैं। एक तो जो पूर्वी बंगाल से आना चाहते हैं, उन्हें 
आने दिया जाए, सुरक्षित रूप से उनके आने की व्यवस्था की जाए और बे जो संपत्ति छोड़कर 
आए हैं उसके बारे में पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए। दूसरी मांग यह है कि अवैध रूप से जो 
पाकिस्तानी घुस आए हैं, चाहे बे भारत के किसी भी भाग में हों, उनको भारत से निकाल दिया 
जाए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सवालों पर ढुलमुल रवैया नहीं अपनाएगी। 


शिलांग में पाक के कमिश्नर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 


लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार का एक मंत्रालय एक तरफ खींचता है और दूसरा 
मंत्रालय दूसरी तरफ खींचता है। मंत्रिमंडल को संयुक्‍त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चलना चाहिए। 
लेकिन ऐसा लगता है कि इस समय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं कर 
रही है। गृह मंत्री असम के दौरे पर गए थे। वहां से आकर उन्होंने कहा कि शिलांग में जो 
पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर का कार्यालय है, वह आपत्तिजनक कार्यों में लगा हुआ है। यह 
हमारे गृह मंत्री की बात है। यह किसी विरोधी दल के सदस्य की या बंगाल, असम के सदस्य कौ 
बात नहीं है। मगर विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के शिलांग के दफ्तर को बंद करने के लिए तैयार 
नहीं है। क्या यह संकटकाल में आचरण करने का तरीका है? या तो हमारे गृह मंत्री गलत कहते 
हैं कि पाकिस्तान का वह कार्यालय आपत्तिजनक कार्यवाहियां कर रहा है; अगर वह ठीक कहते 
हैं, और में मानता हूं कि वह ठीक कहते हैं, तो फिर विदेश मंत्रालय कार्यवाही क्यों नहीं करता? 

काश्मीर के बारे में तीन केंद्रीय मंत्रियों ने स्पष्टवादिता से काम लिया है। में उन्हें बधाई देना 
चाहता हूं। मगर उनका स्वर अलग है और प्रधानमंत्री जी का स्वर अलग है। यह स्थिति देश के 
लिए अच्छी नहीं है। इस संकटकाल में शासन से जिस दूढता और सक्षमता की आशा की जाती 
है, अगर शासन उसका परिचय नहीं दे सकता तो इस संकटकाल में से राष्ट्र की नोका को सुरक्षा 
और समृद्धि के किनारे तक खेकर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। 

महोदया, मैं एक जात और कहकर खत्म कर दूंगा। कुछ दिनों से यह भी चर्चा चल पड़ी 
है कि चीन से बातचीत की तैयारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चीन ने श्रीलंका 
की प्रधानमंत्री को चिट्टी लिखकर अपनी सात चौकियां लद्दाख के क्षेत्र से हटा लेने का जो सुझाव 
रखा है, अगर वह सुझाव सीधे नई दिल्ली को प्राप्त हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। 
लहाख में सात चौकियां रहें या न रहें यह 'बड़े महत्व की चीज नहीं है। विचार इस बात पर होना 
चाहिए कि चीन का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था और क्या हम समझते हैं कि , 
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चीन ने उस उद्देश्य को छोड़ दिया है और अब चीन भारत के साथ शांति के साथ, सहअस्तित्व 
के सिद्धांत का पालन करते हुए जीवित रहना चाहता है? आखिर परिस्थितियों का हमारा आकलन 
क्या है? चीन के इरादों के बारे में हमारी राय क्या हे? 


हमारी सेना ओर मैकमोहन रेखा 


मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने संसद से बिना पूछे, देश को बिना विश्वास में 
लिए, लंका के प्रधानमंत्री को यह आश्वासन कैसे दिया कि मैकमोहन रेखा तक भारत की सेना 
अभी नहीं भेजी जाएगी। र * 

श्री जी. रामचंद्रन : उसका खंडन किया जा चुका है। 

श्री ए.डी. मनी : लेकिन वह एकतरफा खंडन है। 

श्री जी. रामचंद्रन : पर यह हमारी तरफ से खंडन है। 

श्री वाजपेयी : खंडन में भी यह बात स्वीकार की गई है कि प्रधानमंत्री ने इस समय कहा 
था; “इस समय हमारी कोई इच्छा नहीं है!” प्रधानमंत्री को श्रीलंका के प्रधानमंत्री को इस प्रकार 
का वचन देने की कोई जरूरत नहीं है। 

हम इस सदन में चीन के सवाल पर जब चर्चा कर रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 
था कि जब तक कोलंबो प्रस्ताव पूरी तरह से स्वीकृत नहीं होंगे, तब तक चीन से वार्ता शुरू नहीं 
की जाएगी। कई बार सदन में यह प्रश्‍न पूछा गया कि मैकमोहन रेखा तक हमारी सेना क्‍यों नहीं 
` जाती? उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह तय करना सेनापतियों का काम है। जब हमारे 
प्रधानमंत्री लंका की प्रधानमंत्री को आश्वासन दे चुके हैं तो सेनापति क्या प्रधानमंत्री की राय के 
खिलाफ मैकमोहन रेखा तक अपनी सेना भेज सकते हैं? सेना कहां जाए कहां नहीं, यह निर्णय 
करना सेनापतियों का काम नहीं है। यह निर्णय करना सरकार का काम है, सिविल अथारिटी का 
काम है; और सिविल अथारिटी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक आश्वासन देकर अपने को बांध लिया 
है। आश्चर्य है कि यह बात हमको नहीं बताई गई। इस संबंध में देश को विश्वास में नहीं लिया ' 
गया। यह तरीका नहीं है लड़ाई को चलाने का और लड़ाई को जीतने के लिए जनता का समर्थन ; 
प्राप्त करने का। प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर इस बात की क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्होंने | 
हमें अंधेरे में रखकर लंका की प्रधानमंत्री को इस तरह का आश्वासन दे दिया। धन्यवाद। 
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गुटनिरपेक्ष नीति पर पुनर्विचार हो 


4 छ्‌ महोदया, जब हम अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे, संसार दो 
विपरीत गुटों में बंटा हुआ था। उनके बीच चल रहा शीतयुद्ध एवं शस्त्रास्त्रों की होड़ एक अन्य 
युद्ध को ओर खींचकर ले जा रही थी। यह हमारे लिए स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी था कि 
हम इन दोनों शक्ति समूहों से दूर हटकर विदेश नीति अपनाएं। हमारे समक्ष सर्वप्रथम एवं अहम 
प्रश्न था-देश का आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण, जिसके लिए हमें शांति की जरूरत थी। दूसरे 
देशों के झगड़ों में अपने-आप को फंसाने का जोखिम हम नहीं उठा सकते थे। 
गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाने और प्रत्येक मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से पात्रता के आधार पर 
निर्णय लेने के अपने दाबे के बावजूद हम सच्चे भाव में इससे चिपके नहीं रह सकते। तिब्बत और 
हंगरी की घटनाएं इस संदर्भ में दी गई हैं। मैं इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण दे सकता हूं। भारत 
अभी तक इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं कर पाया है, यद्यपि संसार के सभी देशों से 
मित्रवत्‌ संबंध स्थापित करने की अपनी कोशिश है। हमने यह नीति स्वीकार की है तथा कोई भी 
इजराइल के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। फिर हम इजराइल के साथ राजनयिक संबंध क्यों 
नहीं रख सकते? इजराइल की राजधानी में हमारा राजदूत नहीं है और न ही हम बंबई स्थित 
इजराइल के प्रतिनिधि को दिल्ली स्थानांतरित होने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं। मैं विस्मित 
हूं उन दलीलों पर जो इस नीति के समर्थन में दी जाती हैं तथा जिनसे हमारी स्थिति संसार के 
समक्ष हास्यास्पद बन जाती है। में माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान २० जुलाई को संयुक्त राष्ट्र 
संगठन के समक्ष प्रस्तुत विचारों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिन्हें हमारे स्थायी प्रतिनिधि श्री 
बी.एन. चक्रवर्ती ने प्रकट किया। ये वे विचार हैं जो उन्होंने यह स्पष्टीकरण देते हुए रखे कि हमारे 
इजराइल के साथ राजनयिक संबंध क्यों नहीं हैं। में उनके शब्द उद्धत करता हूं : 
“मुख्य रूप से अपनी असमर्थता के कारण, ऐसे अनेक देश हैं जहां हम अपने दूत नहीं भेज 
पाए हैं और भारत की मुस्लिम जनता-जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है,५ करोड़-की भावनाओं 
जैसे अन्य विचार भी हैं, जिनकी धार्मिक आधार पर फिलिस्तीन अरब के साथ कुछ अधिक 


सहानुभूति है।” 


विदेश नीति पर चर्चा के दौरान २ सितंबर, १९६३ को राज्यसभा में भावण। 
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मैं सोचता हुँ, यदि इस नीति को अपनाने का यही कारण हे तो यह एक अति गंभीर मामला 
है। हमारा देश अनेक बोली बोलनेवालो का देश हे, जहां अनेक तरह के विश्वास रखनेवाले लोग 
रहते हैं और उन्हें हमने समान अधिकार दिए हैं। लेकिन यदि किसी समुदाय विशेष का विश्वास 
हमारी विदेश नीति के निर्माण में रुकावट बनता है, यह न तो हमारी नीति के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव 
के अनुरूप है और न ही हमारी विदेश नीति के विकास में स्वस्थ सहमति दे सकता है। मार्शल 
टीटो ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए। घाना एवं नाइजीरिया ने इजराइल के साथ 
राजनयिक संबंध स्थापित किए। इससे संयुक्त अरब गणराज्य के साथ उनकी मित्रता पर कोई 
विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। बर्मा और नेपाल इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके 
हैं। यह किस तरह का डर है जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने में रुकावट 
डालता है। यदि हम डरे हुए हैं, हम ठीक नीति का अनुकरण नहीं कर सकते। अभी तक इस 
मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 

अंतरराष्ट्रीय स्थिति बदल चुकी है और सतत बदल रही है। क्या हमें अपनी स्वतंत्र विदेश 
नीति की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप समीक्षा नहीं करनी चाहिए? अभी तक इसके मूल 
आधार को छोड़ देने की आवश्यकता खड़ी नहीं हुई है, और मैं आशा करता हूं कि ऐसी 
आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं; लेकिन यदि कभी ऐसी जरूरत पड़ी, तो मैं यह सुनने के लिए बिल्कुल 
तैयार नहीं हो पाऊंगा कि केवल नीति कौ रक्षा करने के लिए देश के हितों की बलि चढ़ा दी 
जाए। कोई भी नीति देश के लिए है, देश नीति के लिए नहीं है। आज हमारे लिए यह परमावश्यक 
नहीं है कि अमेरिका के गुट में शामिल हुआ जाए, और न ही कोई ऐसी मांग कर रहा है। हम 
सैनिक शस्त्र सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत है। हम केवल चीन से खतरे का ही 
सामना नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी अच्छा-खासा खतरा है। इसलिए हमें दृढ़ होना चाहिए । 
हम किसी भी स्रोत से हथियार प्राप्त करें, हमारी नीति समान रहेगी। हथियार न साम्यवादी हैं और 
न ही पूंजीवादी। वे न पूरब से संबंधित हैं और न ही पश्चिम से। हथियार उन्हीं से संबंधित हैं जो 
उन्हें काम में लाते हैं। अगर वे हथियार हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारी आजादी को 

है वे हमारे लिए पवित्र हैं। 

प ह के खून के धब्बों को फीका करने के लिए लाल होते हैं, तब पवित्र 
होते हैं और जब वे शत्रु के रक्‍त से लाल होते हैं तो वे और अधिक पवित्र हो जाते हैं। साम्यवादी 
पार्टी के प्रतिनिधि संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार प्राप्त करने का बिरोध करते हैं, लेकिन हमने 
सोवियत रूस से हथियार लेने का कभी भी विरोध नहीँ किया, और हमें न ही ऐसा करने को 
जरूरत है। तथापि हमें प्रत्येक दिशा से प्राप्त हथियारों की उपयोगिता को तुलना करनी चाहिए और 
यह देखना चाहिए कि बदली हुई परिस्थितियों में वे हमारे लिए कितने उपयोगी होंगे। 

मेरा निवेदन है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं, शीतयुद्ध की गति धीमी पड़ रही 
है, मास्को तथा वाशिंगटन नजदीक आ रहे हैं और सोवियत रूस एवं चीन में फासला बढ़ रहा 
है। अभी तक रहे परतंत्र देशों में स्वतंत्रता की लहर उठ रही है। संयुक्त राष्ट्र 'की स्थापना से अब 
तक ५५ नवीन देशों को आजादी मिल चुकी है, जिनकी आवाज संयुक्त राष्ट्र में सुनी जा सकती 
है। दबे-कचले राष्ट्र खड़े हो रहे हैं। अमेरिका में काले लोग समानता के अधिकार के लिए लड़ 
रहे हैं और संपूर्ण संसार में उदासीनता के विरुद्ध नाराजगी को लहर उठ रही है। 

फ्रांस अमेरिकन गुट से बाहर आ रहा है तथा उसके स्वतंत्र नीति अपनाने के लक्षण प्रकट 
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हो रहे हैं। अब संसार में केवल दो ध्रुव, मास्को और वाशिंगटन ही नहीं हैं, चीन-भारत युद्ध के 
परिणामस्वरूप दो नए ध्रुव और बन गए हैं। एक नई दिल्ली में है और दूसरा पीकिंग में। नई दिल्ली 
अपनी ओर राष्ट्रों को आकर्षित कर रही है और पीकिंग भी ऐसा करने की कोशिश में है। 

ऐसी बदलती हुई परिस्थितियों में हम गुटनिरपेक्षता को केवल मंत्र के रूप में नहीं दोहरा 
सकते। यदि गुटनिरपेक्षता अपनाने का अर्थ है कि हमारी नीति होनी चाहिए सभी के साथ दोस्ती, 
कि हमें कहीं से भी आनेवाली मदद स्वीकार करनी चाहिए, मैं ऐसी नीति का समर्थन करूंगा। यदि 
गुटनिरपेक्षता हमारे सैनिक शक्ति बनने के रास्ते में आती है या चीनी खतरे को कम करके आंकती 
है या हमारे साम्यवादी मित्रों के हाथों में भारत को कमजोर करने का हथियार बनती है, तो मैं 
चाहूंगा कि प्रधानमंत्री उन्हीं शब्दों को दोहराएं जो उन्होंने चीनी आक्रमण के समय कहे थे कि जहां 
तक चीन का संबंध है-हम गुटनिरपेक्ष नहीं हैं। चीन को परास्त करने के लिए, चीनी कन्ने से 
भारतीय भूमि को वापस लेने के लिए कोई भी कदम उठाए जाएं, किसी भी स्रोत से हथियार प्राप्त 
करें, शतरंज की कोई भी चाल चलें, सभी ठीक होगा। वह भी उचित नीति होगी तथा यह नीति 
गुटनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं हो सकती। 

सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हवाई उड़ानों संबंधी समझोता किया 
है। हमारे कुछ साम्यवादी मित्रों को छोड़कर, संपूर्ण देश ने इस समझौते का स्वागत किया है। हमारे 
साम्यवादी मित्र कहते हैं कि हमें ब्रिटेन ब अमेरिका की मदद नहीं लेनी चाहिए, और कि चीन 
हम पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक हम इन हथियारों का निर्माण अपने देश में शुरू 
नहीं करते। में उनकी दुर्मति को कुछ हद तक समझ सकता हूं। लेकिन उनमें से कुछ चीन के 
करीबी हो सकते हैं, वे चीन की ओर से ऐसा आश्‍वासन नहीं दे सकते। 


सोवियत रूस से नया समझौता 


हम सोवियत रूस से मदद चाहते हैं, लेकिन यह उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है, जितनी 
हम चाहते हैं। में माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सोवियत रूस के साथ कोई 
नया समझौता हुआ है? क्या कोई संधि वार्ता! चल रही हैं? क्या सोवियत संघ हमारी मदद के 
लिए आगे आने को तैयार है? हमने सोवियत रूस की सहायता से मिग फैक्टरी लगाई है। हमने 
मिग विमान उड़ाने के प्रशिक्षण हेतु कुछ पायलट सोवियत रूस भेजे थे। मैं यह बताते हुए कोई 
रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं कि प्रशिक्षण के बाद लौटे पायलटों का कोई अच्छा अनुभव नहीं 
रहा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नोट्स लेने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशिक्षण के दिन सुबह पृष्ठ 
संख्या लिखित पुस्तिका उन्हें दौ गई तथा शाम को वापस ले ली गई। देश लौटते समय जब हमारे 
पायलटों ने अपने नोट्स वापस देने की सोवियत अधिकारियों से प्रार्थना की, क्योंकि भारत में 
इनकी जरूरत पड़ेगी, तो उनसे कहा गया कि वे नोट्स उन्हें दिल्ली में दे दिए जाएंगे। लेकिन इन 
पायलटों को अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं। ये पायलट सितंबर के अंत में चले गए थे और उनका 
प्रशिक्षण बहुत शीघ्र शुरू होना था। योजना थी कि ये पायलट २६ जनवरी की परेड में मिग विमानों 
की उड़ान का प्रदर्शन करेंगे। अक्तूबर में चीन-भारत युद्ध के कारण इनका प्रशिक्षण रोक दिया 
गया और दोबारा प्रशिक्षण चीन-भारत के बीच युद्ध विराम होने पर ही शुरू हो सका। चीन के 
साथ किसी अन्य युद्ध में, क्या रूस से मिलनेवाली सैनिक मदद फिर स्थगित कर दी जाएगी? क्या 
माननीय प्रधानमंत्री देश को तथा इस सदन को विश्‍वास दिला सकते हैं कि चीन के द्वारा फिर 
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आक्रमण के समय, या चीन के कहने से भारतीय क्षेत्र को वापस लेने हेतु, सैनिक कायवाही के 
दौरान, सोवियत रूस से हम पूर्ण समर्थन प्राप्त करते रहेंगे? यदि वह ऐसी घोषणा कर पाता है 
तब देश में गुटनिरपेक्ष नीति के समर्थन को प्रेरणा मिलती रहेगी। यदि, किसी भी तरह, देश की 
जनता के मस्तिष्क में यह आशंका जड़ पकड़ गई कि चीन से लड़ाई के समय हम पूर्णरूपेण 
पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं, तो कुछ डरपोक हृदय के लोगों की ओर से अमेरिकी गुट में सम्मिलित 
होने की मांग उठने लंगेगी। 

प्रधानमंत्री पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इस तरह की मांग उठती है तो 
वह पूर्णरूपेण हमारी कमजोरी के कारण उठेगी। यह उठी है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षा 
नहीं कर सकते। यदि सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाकर ऐसा प्रदर्शन कर पाए कि हम अपनी 
सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं तो भारत की जनता किसी का भी पिछलग्गू बनने की स्वीकृति 
नहीं देगी। 


हमारी चीन नीति क्या हे? 


चीन के संदर्भ में हमारी नीति क्या है? मैं आशा कर रहा था कि प्रधानमंत्री आज अपने 
उद्घाटन भाषण में घोषणा करेंगे कि चीन ने कोलंबो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए हैं और अब 
कोलंबो प्रस्ताव बैध नहीं हैं, हमारे द्वारा चीन को दी गई सुविधाएं अब उपलब्ध नहीं रहेंगी। चीन 
की लद्दाख में स्थिति संबंधी समझौते हेतु हम संधि वार्ता जारी रखेंगे, लेकिन इस स्थिति को और 
आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोलंबो देशों के मनाने पर हमने कोलंबो प्रस्ताव 
को समर्थन दिया है, लेकिन यदि चीन अडिग रहता है तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। कुल 
मिलाकर प्रधानमंत्री वही सब पाकिस्तान के संदर्भ में कह चुके हैं। जब संधि वार्ता टूटी तो 
प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने द्वारा पहले दी गई रियायतों को हम वापस लेते हैं। मैं इस घोषणा 
का स्वागत करता हुँ, यद्यपि मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या रियायतें थीं? आप रियायतें वापस 
लेते हैं, ठीक है, लेकिन पता तो चले कि वे क्या रियायतें थीं? मैं आशा करता हूं प्रधानमंत्री उन 
पर प्रकाश डालेंगे। हमने वे रियायतें खत्म कर दी हैं, यह ठीक है क्योंकि पाकिस्तान को और 
अवसर नहीं देना चाहते जिससे कि वह पहले अभिस्वीकृत रियायतों के आधार पर ताजा सुविधाओं 
की मांग न कर दे। अर्थात जो हम पाकिस्तान के विषय में करने को तैयार हैं, वह हम चीन के 
विषय में करने को तैयार नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि वह जो लोकसभा में कह चुके हैं कि यदि 
चीन कोलंबो प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है तो कोलंबो प्रस्ताव समाप्त हो जाएंगे। मैं उनका 
२५ फरवरी का वक्तव्य उद्धत कर रहा हूं: 

“कोलंबो प्रस्ताव गिर जाएगा यदि चीन उसे स्वीकार नहीं करता! 

चीन ने कोलंबो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए। अब कितने समय तक हम इनसे बंधे रहेंगे? 
चीन ने प्रधानमंत्री का यह सुझाव भी नहीं माना है कि यह प्रश्न अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाना 
चाहिए। चीन इस मामले पर मध्यस्थता को भी तैयार नहीं है टी किसी कारण से प्रधानमंत्री भी 
मध्यस्थता के समर्थन में नहीं हैं, तब भी यह प्रश्‍न संप्रभुता से संबंधित है। उन्होंने मध्यस्थता का. 
प्रश्न निरस्त कर दिया है। ऐसा वे १९ सितंबर, १९५९ को कह चुके हैं : 

«देश के एक बडे भूखंड की मांग के विषय में कोई मध्यस्थता, समझौता या पंच फैसला 
नहीं हो सकता। गत शताब्दी में जो कुछ हुआ है, उस पर आधारित उनकी मांग एकदम काल्पनिक 
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एवं अनुचित हे।” 

तो भी वे अचानक मध्यस्थता का एक प्रस्ताव कर देते हैं। चीन इसे स्वीकार नहीं करता। 
अब हमें उन सभी प्रस्तावों से अपने को अलग कर लेना चाहिए, तथा कोलंबो देशों से कहना 
चाहिए क्रि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक आपके प्रयास फलीभूत होते हें। लेकिन वे चीन के 
आसपास भी नहीं जा सकते। हमें कोलंबो प्रस्तावों से और बंधे नहीं रहना है। 


पहल अपने हाथ में लें 


अंततः, चीन के प्रश्न पर हमें कहीं न कहीं अपने हाथों में पहल लेनी चाहिए। क्या सदा 
ऐसा ही रहेगा कि यदि कभी कोई युद्ध हो तो वह चीन द्वारा ही शुरू होगा, यदि युद्ध विराम होगा 
तो इसका सूत्रपात भी चीन करेगा। यदि सेनाएं पीछे हटानी पर्डी तो चीन सेनाएं पीछे उठाएगा? पुनः 
एक बार फिर नेतृत्व चीन का ही रहेगा, चाहे वह कोलंबो प्रस्ताव माने या न माने, हम उसकी 
सहमति की प्रतीक्षा में रहेंगे। वह सीमा पर सैनिक जमा कर रहा है और हम उसके अगले कदम 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या सदा चीन पहल करेगा और हम केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? क्या 
पहल-शक्ति कभी भी हमारे हाथ नहीं आएगी? क्या इस विवाद में सैनिक, राजनयिक, कूटनीतिक 
नेतृत्व हम नहीं रख सकते? भारतीय राजनीति परीक्षण पर हे और यदि हम उन्हीं प्रस्तावों को 
दोहराते रहे, जिन्हें चीन ठुकरा चुका है, हम अपने आत्मसम्मान के अनुरूप इस समस्या का 
समाधान कभी भी नहीं कर पाएंगे। 

चीन के विषय में एक बिंदु पर और कहना चाहूंगा। हम जोर डाल रहे हैं कि चीन को संयुक्त 
राष्ट्र संघ में स्थान मिलना चाहिए और यह दलील दी जाती है कि यदि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ 
का सदस्य बन जाता है, वह संसार की राय से प्रभावित हो सकता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की 
आचार संहिता के अनुसार आचरण करेगा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल के प्रश्‍न पर, 
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एवं बाहर जो नीति हम अपना रहे हैं, बह इस दलील को झूठा साबित 
कर देती है। हम दक्षिण अफ्रीका की उदासीनता की नीति नहीं छुड़ा सके, जबकि वह संयुक्त राष्ट्र 
संघ का सदस्य है; और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव, ताकत तथा नैतिक बल दक्षिण अफ्रीका को 
मानव मात्र की समानता के रास्ते पर नहीं ला सका। संयुक्त राष्ट्र संघ पुर्तगाल से उसके उपनिवेश 
नहीं छुडवा पाया। तब हम कैसे कह सकते हैं कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना 
जरूरी है। और यदि बह शामिल हो गया तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय मान ही लेगा और 
अपना आक्रामक रुख छोड़ देगा? मैं सोचता हूं कि हम अभी भी स्वप्नलोक में विचर रहे हैं। यदि 
चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया तो वह वीटो का अधिकार भी प्राप्त कर लेगा। चीन 
को भारत के विरुद्ध प्रचार करने का विश्वस्तरीय मंच मिल जाएगा। 

अब भी वह अफ्रीका और एशिया के नव-स्वतंत्र देशों को हमारे विरुद्ध दिग्भ्रमित कर रहा 
है। चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्रामोजित कर, क्या हम अपने लिए एक और खतरा पैदा 
नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हें कि हम ठीक नीति अपना रहे हैं। लेकिन न तो नीति ठीक 
है, और न ही इससे चिपके रहने की आवश्यकता है। कम से कम हमें चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ 
में प्रवेश का समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि चीन अन्य देशों के मतों से संयुक्‍त राष्ट्र संघ का 
सदस्य बन जाता है, हम इसे कड़वे घूंट के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन हमें कम से कम अपना 
आत्मसम्मान तो बनाए रखना चाहिए। ऐसे. देश का समर्थन तो नहीं करना चाहिए जिसने हमारे देश 
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पर आक्रमण किया है। 

महोदया, चीन और रूस के बीच मतभेद बढ़ रहे हे, और ये मतभेद और भी बढ़ेंगे तथा 
हम उन्हें सरसरी तोर पर नकार नहीं सकते। तथापि, हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए किये 
मतभेद साधनों के विषय में हैं, उद्देश्य के विषय में नहीं। ये रास्ते के विषय में हैं, गंतव्य स्थान 
के विषय में नहीं। दोनों ही संपूर्ण विश्व को लाल रंगना चाहते हैं। मतभेद केवल इतना है कि 
किस तरह लाल रंगा जाना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यदि भारत साम्यवादी राष्ट्र बन 
जाए, जिसकी बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसके विरुद्ध अंत तक 
लड़ेंगे; फिर भी इस संभावना को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। तब प्रश्न खड़ा होगा कि भारत 
किसके प्रभाव में रहे। इस समय चीन और रूस कौ राय में अंतर हो सकता है, लेकिन भारत 
के साम्यवादी राष्ट्र बनने पर उनमें कोई मतभिन्नता नहीं होगी। स्पष्टतः जहां तक चीनी आक्रमण 
के संबंध में बैठक का प्रश्न है, हमें लोकतांत्रिक देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका अर्थ यह नहीं 
है कि यदि कुछ देश भारत-चीन विवाद में तटस्थ रहना चाहते हैं, तो हम उन्हें चीन के खेमे में 
धकेल दें। यह कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम 
यह भी नहीं भूल सकते कि भारत और चीन की सीमाएं लगी हुई हैं। उस दिन लोकसभा में गृह 
मंत्री कह चुके हैं कि सदन स्तब्ध रह जाएगा यदि वे यह बता दें कि एक विशेष पार्टी के कुछ 
सदस्य चीन के समर्थक हैं। हम जो भी विदेश नीति अपनाएं, वह राष्ट्र .की सुरक्षा एवं हितों को 
बढ़ावा देनेवाली होनी चाहिए। आज देश साम्यवादी चीन की सशस्त्र सेनाओं के खतरे का सामना 
कर रहा है, जो हमारी सीमा पर एकत्रित हो रही हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि हमें पाकिस्तान 
से भी खतरा है, हमें इससे भी रक्षा करनी है। लेकिन ऐसे कुछ पश्चिमी राष्ट्र हैं जो वर्तमान में 
पाकिस्तान को काबू में कर सकते हैं, जब कि चीन किसी के भी वश के बाहर है। चीन अपने 
पूर्व नेता रूस को भी चुनौती दे रहा है। यह कल्पना करना कठिन नहीं कि हमारे लोकतांत्रिक 
ताने-बाने को नष्ट करने के लिए वह क्या नहीं कर सकता। 


खुशी हो रही है कि देश में एक बहस छिड़ी हुई है-चीन भारत 
पर आक्रमण करेगा या नहीं। की जा रही है,, राजनेता अपने भाषणों में एक ही सांस 
में दोनों बात कहते हैं-आक्रमण कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। मेरा निवेदन है कि यह 
बहस निरर्थक है, क्योंकि आक्रमण हो चुका है, चढ़ाई जारी है। चीन ने हमारी छाती पर पैर जमा 
दिए हैं। हम स्वयं को लज्जित-परास्त महसूस करते हैं। बहस इस पर होनी चाहिए कि चीनी शिकजे 
से अपनी जमीन को वापस लेने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी 
नीति दुधारी है। प्रथम-समस्या का शांतिपूर्ण समाधान, और द्वितीय--उसी के साथ देश न सैनिक 
शक्ति को बढ़ाना। मेरा आग्रह है क्रि क्या चीन की ओर से शांतिपूर्ण समाधान के कोई संकेत 
हैं या केवल हम शाति को अपनी नीति का विषय निर्धारण ही कर रहे हैं? लैकिन हम हृदय से 
महसूस करते हैं कि चीन पर समाधान का कोई प्रभाव नहीं है। हमें किसने कायल किया 
है, ऐसे क्या संकेत हैं जिनसे लगे कि चीन पर शांतिपूर्ण समाधान का कुछ प्रभाव है? हमें बदली 
1 अपनी नीति बदलनी चाहिए। हमें याद करना चाहिए कि जब हमने अपनी 


परिस्थितियों के अनुरूप अपन संदेह 
स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की, तब चीनी खतरे का कोई संदेह नहीं था। एक सफल गुटनिरपेक्ष 
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विदेश नीति के लिए यह आवश्यक है कि देश सैनिक एवं आर्थिक दोनों तरह से मजबूत हो। 
लेकिन हमने शक्ति के पहलू को नकार दिया। दोनों गुटों से अलग रहकर भी हम अपनी सैनिक 
शक्ति बढ़ा सकते थे। इंडोनेशिया और मिस्र ने वही रास्ता अपनाया है। लेकिन हमने सोचा कि 
यदि युद्ध हुआ तो हम युद्ध क्षेत्र में पंचशील का कवच धारण कर पाएंगे और शत्रु उस कवच 
को देखकर पीछे हट जाएगा, और यदि मेरे मित्र बुरा न मानें तो कहना चाहूंगा कि भारत अकेला 
ही संसार को पंचशील का सिद्धांत समझा सका था। 

प्रो. मुकुट बिहारी लाल (उत्तर प्रदेश) : इसमें- कुछ नई बात थी। 

श्री वाजपेयी : इसमें कुछ भी नया नहीं था। यद्यपि हम भूल गए कि शांति को सुरक्षा के 
लिए भी शक्ति की जरूरत होती है। गुटनिरपेक्ष नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए भी 
शक्ति की आवश्यकता है। 'तटस्थ' शब्द का अर्थ है उदासीन (न्यूट्रल)। उदासीन होने का मतलब 
किनारे पर खड़े रहना। केवल एक ताकतवर व्यक्ति ही किनारे पर खड़ा रह सकता है, कमजोर 
नहीं। किनारे पर खड़े वृक्षों की भी जड़ें जमीन में गहरे तक पैठी होती हैं, जिससे जीवित रहने 
के लिए पौष्टिक आहार लिया जा सके, उपद्रवी लहरों से बचा जा सके और अपने अस्तित्व की 
रक्षा की जा सके। केवल तभी अपनी सीमाओं और सम्मान की रक्षा की जा सकती है। हमने 
अपने सुरक्षा मापदंडों से विदेश नीति का मिलान नहीं किया और यही कारण है कि हमारी विदेश 
नीति असफल रही और हम देश की रक्षा नहीं कर सके। हमें अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए, 
कूटनीतिक क्षेत्र में पहल लेने के लिए तथा चीनी खतरे को वास्तविक आपात स्थिति समझने के 
लिए स्थिर प्रयास करने होंगे। तभी बदलती परिस्थितियों के अनुरूप गुटनिरपेक्ष नीति पर अडिग 
रहा जा सकेगा। धन्यवाद। 
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अणु-परीक्षण और हम 


सखा जी, अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते समय स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान आज 
जो अणु-परीक्षण चल रहे हैं उनकी ओर जाता है। हम एक विचित्र विश्व में रहते हैं, जहां 
अणु-परीक्षण भी होते हैं और शांति-सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। और आश्चर्य की बात 
यह है कि शांति के सम्मेलन केवल भारत जैसे तटस्थ देश में ही नहीं होते, बल्कि जिस देश ने 
अणु-परीक्षण न करने के संबंध में हुए समझौते को सबसे पहले तोड़ा, वह-रूस भी-एक शांति 
सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 

अणु-परीक्षण कोई भी करे हमें उसकी निंदा करनी चाहिए क्योंकि आज मानवता के सामने 
दो ही विकल्प हैं, सर्वोदय अथवा सर्वनाश। या तो संपूर्ण मानव समाज सद्भावना के आधार पर 
इस भूखंड में जीवित रहेगा अन्यथा संपूर्ण मानवता शस्त्रों की दौड़ में सर्वनाश की लपेट में आ 
जाएगी। 

हमारे देश में अभी अणु शस्त्रों के विरोध में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में बैठे 
हुए मुझे अनुभव हुआ कि यद्यपि हमारी आवाज शस्त्रीकरण के खिलाफ उठती है फिर भी आज 
परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम अपने को हथियारबंद करने के लिए विवश हो गए है और अब हम 


दूसरे देशों को उपदेश देते हैं कि वे हथियार इकट्ठे न करें, तो वह कहें या न कहें, शायद वह 
हंसते होंगे कि जो भारत अपनी रक्षा के लिए सभी देशों से हथियार 


मन ही मन इस बात पर हं र म १ 
खरीदना चाहता है और खरीद रहा है, वह जब हमें उपदेश देने का मौका आता है, तो उपदेश देने 


में किसी से पीछे नहीं रहता। छ 
उस सम्मेलन में यह भी कहा गया कि हमें एकतरफा कार्यवाही करनी चाहिए कि हम 


हथियारबंद न रहें। जिन्होंने यह बात कही उन्होंने बड़ी ऊंची भावना से प्रेरित ५ कही। यह भारत 
का शाश्वत स्वर है जो कोलाहलों के बीच में, शस्त्रो की झंकारों के बीच में सुनाई देता है। लेकिन 
यह एक आदर्श की स्थिति है जो आज व्यवहार से मेल नहीं खाती और प्रधानमंत्री जी ने अच्छा 
किया कि यह बात स्पष्ट कर दी कि संत कुछ भी कहें, लेकिन शासक के लिए वास्तविकता को 


धरती पर पैर रखकर चलना आवश्यक है। 
क्य 
अंतरराष्ट्रीय स्थितियों पर चर्चा के दौरान २३ जून, १९६२ को राज्यसभा में भाषण। 
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लेकिन भारत के जो महानुभाव मास्को में होनेवाली पीस कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए जा 
रहे हैं, में उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अणु-परीक्षण बंद करने के लिए नैतिक दबाव डालने 
का कोई मौका है तो यह मौका है और हमारा यह कदम उठना चाहिए कि हम मास्को की पीस 
कांफ्रेंस में शामिल होने से इन्कार कर दें और कहें कि जिस रूस ने सबसे पहले अणु-परीक्षण 
न करने के समझोते को तोड़ा, उस रूस में शांति सम्मेलन का आयोजन करना एक मखौल है 
और उस मखौल में भारत के नागरिक शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं यह नहीं 
जानता कि यह बात कहां तक मानी जाएगी। 

सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अगर निःशस्त्रीकरण कर दिया जाए तो फिर जो उपनिवेशवाद 
हे, आक्रमण है, अन्याय है, उसका सामना किस तरह से किया जाए? हम शांतिपूर्ण तरीके से गोवा 
की समस्या का हल नहीं कर सके और में नहीं समझता कि भारत की जो भूमि आज पाकिस्तान 
या चीन के कब्जे में है, वह शांति के रास्तों से निकल सकती है। अब, या तो हम आक्रमण के 
सामने घुटने टेक दें या हिम्मत के साथ आक्रमण का मुकाबला करें। और इस स्थिति में शस्त्र 
को पूरी तरह से छोड़कर कैसे चला जा सकता हे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। 

महोदया, अंततोगत्वा अंतरराष्ट्रीय नीति पर हमें भारत के हितों को ध्यान में रखकर विचार 
करना होगा और आज भारत के हित संकटग्रस्त हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। विश्व 
शांति के लिए हम आवाज उठाएं, लेकिन इस बात की भी आवश्यकता है कि हम अपने देश के 
हितों की रक्षा करें। आज काश्मीर की समस्या सुरक्षा परिषद में पड़ी है और हम दुनिया के कई 
देशों को यह समझा नहीं सके कि काश्मीर में पाकिस्तान आक्रमणकारी है और उन्हें इस बात के 
लिए दबाव डालना चाहिए कि पाकिस्तान काश्मीर से अपनी सेनाएं हटा ले। पाकिस्तान प्रचार के 
लिए काश्मीर के सवाल को सुरक्षा परिषद में उठाता है, वह भारत को बदनाम करना चाहता है। 
उसके लिए काश्मीर जमीन का एक टुकड़ा हो सकता है लेकिन हमारे लिए काश्मीर हमारी 
सर्वप्रभुता का, हमारी असांप्रदायिकता का, हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। 

हमने काश्मीर को भारत में शामिल किया है, इसलिए नहीं कि जब कभी मौका मिले, अपनी 
जनता की भावनाओं को उभाड्ने में हम उसको काम में लाएं। लेकिन आज पाकिस्तान इस तरह 
के हथकंडे पर चलता है और सुरक्षा परिषद के कुछ देश जान-बूझकर या अनजाने में-मेरे लिए 
यह कहना मुश्किल हे-पाकिस्तान का हाथ बंटरे हैं। शायद स्थिति आ गई है कि हम सुरक्षा 
परिषद को स्पष्ट कह दें कि काश्मीर के बारे में आपका एक ही काम हे कि आप पाकिस्तान 
के आक्रमण को हटाइए। अगर आप यह काम नहीं करते तो फिर सुरक्षा परिषद को भारत विरोधी 
अभियान करने का एक मंच बनाने का जा पाकिस्तान का प्रयत्न है, उसमें हम साथ नहीं देंगे और 
सुरक्षा परिषद अगर काश्मीर के बारे में बहस करेगी तो भारत उस बहस से अलग रहने के लिए 
मजबूर हो जाएगा। 

लेकिन काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है हम उसको भूल नहीं सकते! 
प्रधानमंत्री जी ने ठीक किया कि युद्ध विराम रेखा के आधार पर पाकिस्तान से समझौता वार्ता करने 
के प्रस्ताव को वापस ले लिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। चीन से भी हमारा 
सीमा के बारे में झगड़ा है और कोई साढ़े चौदह हजार वर्गमील भूमि पर चीन कब्जा जमाकर बैठा 
है। चीन को भी प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया था कि हम एक-दूसरे के नक्शे के हिसाब से 
अपनी सेनाएं हटा लें, यह सुझाव १९५९ में सबसे पहले दिया गया। अभी इसको दोहराया गया है। 
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चीन ने इस सुझाव को दोनों बार ठुकरा दिया। इस बार हमारे प्रस्ताव को ठुकराते हुए उन्होंने जिस 
भाषा का प्रयोग किया है उसकी ओर में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चीनी हमारी 
प्रामाणिकता पर ही संदेह करते हैं। उनका कहना है कि “यह विश्वास करने के लिए कारण मौजूद 
हैं कि भारत सरकार ने उपरोक्त सुझाव गंभीरतापूर्वक नहीं रखा है।” वे आगे यह भी कहते हैं 
कि “चीन सरकार इस तरह को एकतरफा तौर पर थोपी गई दब्बू शर्तों को मान लेगी, ऐसी धारणा 
कोई कैसे बना सकता है? क्या चीन कोई पराजित देश है?” अपने २ जून के नोट में चीन ने 
इस भाषा का प्रयोग किया है और यह शर्त लगाई है कि नेफा' के क्षेत्र में जितने भूभाग पर चीन 
दावा करता है उससे भारत को हट जाना चाहिए, तब तो वे लद्दाख में अपनी फोजें हटाने के बारे 
में विचार करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, जिसका अर्थ यह है कि चीन ने प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया। मैं जानना चाहता हूं वह प्रस्ताव कायम है या वह प्रस्ताव खत्म हो गया? कायम 
रहने का कोई अर्थ नहीं है, और यह स्पष्ट होना चाहिए कि अब चीन इस स्थिति में भी बात करने 
के लिए तैयार नहीं है तो फिर चीन से समझौता कैसे होगा, जो भारत की भूमि चीन के कब्जे 
में चली गई है वह कैसे वापस आएगी? 


कुछ दलों की चीन पर चुप्पी 


मुझे यह देखकर दुख होता है कि देश में कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान 
के साथ हमारे झगड़े को तो बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं मगर जब चीन का सवाल आता है तो चुप्पी 
लगाकर बैठ जाते हैं। मेरे साथी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री भूपेश गुप्त ने इतने संशोधन दिए हैं 
मगर उनमें चीन के साथ हमारे झगड़े का उल्लेख तक नहीं है। जेसे चीन ने आक्रमण किया ही 
नहीं है। जैसे चीन के साथ हमारे बड़े मित्रता के संबंध चल रहे हैं "(व्यवधान) 
यह साम्राज्यवादी खेल नहीं है, यह देशभक्ति का तकाजा है कि चाहे आक्रमण चीन से हो 
चाहे पाकिस्तान से, भारत में रहनेवाला, अपने को देशभक्त कहनेवाला हर एक व्यक्ति उन 
आक्रमणों की निंदा करे। मगर कम्युनिस्ट पार्टी आक्रमण की निंदा करना तो दूर रहा, अपने प्रेस 
में चीन को भारत विरोधी सामग्री छापने का मौका देती है। गृह मंत्रालय भले ही कार्यवाही न करे, 
मगर मैं जानना चाहता हूं कि यह जो चाइना टुडे' है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रिंटिंग प्रेस में छपता 
है, जिसकी प्रतियां जब्त, हो चुकी हैं, इस अखबार को छापने से कम्युनिस्ट पार्टी इन्कार क्यों नहीं 
करती है ७, नोटों > गालियां 
अभी इस अखबार ने चीन के नोट छापने शुरू किए हैं और उनः नोटों में हमको गालियां 
प्रयोग किया गया है। हमारी भूमि हमारे खिलाफ प्रचार करने 


दी गई हैं, हमारे प्रति अपशब्दों का प्रयोग व 
के लिए काम में लाई जा रही हे और भारत सरकार यह कहकर बच नहीं सकती कि चीन सरकार 
अखबार वह नोट छाप सकता है। क्या हम 


जो भी नोट भेजती है, चीनी राज-दूतावास का तह FF 
इतना कानूनी दृष्टिकोण लेकर चलेंगे? चीन में भारत के राज-दूतावास को क्या धाएं हैं, क्या 
इस संबंध में कोई सम सहयोग कौ नीति नहीं होनी चाहिए? वहां हमारे राज-दूतावास के कर्मचारियों 
पर अनेक प्रतिबंध लगे हैं। तिब्बत में हमारे कर्मचारियों के ळी क्या व्यवहार किया गया, उसकी 
तुलना में हम कितनी छूट देते जा रहे हैं, इस पर सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। 

जो विदेशी सहायता से जुड़ गई है, हमें उस पर भी विचार करने को 


महोदया, एक बात 
आवश्यकता है। भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने -का फैसला किया है। यह फैसला ठीक 
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हे और हमें दृढता के साथ इस नीति पर जमे रहना चाहिए। हम सभी देशों सें आर्थिक 
ले रहे हें लेकिन हमने आर्थिक सहायता के साथ कभी बंधन स्वीकार नहीं किए। लेकिन सोवियत 
मिग विमानों की खरीद को लेकर अमेरिका में जिस तरह की बातें कही गई हैं और हमें मिलनेवाली 
आर्थिक सहायता को जिस तरह से काटने की कोशिश की गई है, वह संसार में लोकतंत्र को बढ़ाने 
में सहायक नहीं हो सकती। आर्थिक सहायता के साथ जब बंधन आते हैं तो बे कोई मोटे रस्सो 
के रूप में नहीं आते, वे सूत से भी बारीक बंधन होते हैं जो दिखाई नहीं देते, संकट के समय 
अनुभव में आते हें। 

अमेरिका के नेता अगर यह समझते हैं कि भारत को आर्थिक सहायता देकर उन्होंने हमें 
खरीद लिया है तो वे बड़े मुगालते में रहते हैं। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, देश में आर्थिक 
समृद्धि लाने के लिए हम सभी देशों से आर्थिक सहायता ले रहे हैं, मगर आर्थिक सहायता के लिए 
हम भारत के सम्मान को वाशिंग्टन के बाजार में नीलामी पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। 

हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे देश के नेताओं के खिलाफ जो बातें कही गई हैं, वे किसी 
के भी मन में रोष पैदा कर सकती हैं। में इस सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं 
देखता, मैं एक देशभक्त के दृष्टिकोण से देखता हूं। हमने गोवा में फौजें भेजी, यह हमारा अपना 
फैसला था। हमने कोई अमेरिका को तरह रात के अंधेरे में क्यूबा में फौजियों को उतारने की 
कोशिश नहीं कौ। हमने जो कुछ किया खुले आम किया, दिन-दहाड़े किया, भले ही हमारी नैतिक 
घोषणाओं के अनुरूप न हो। किंतु अमेरिका को इसमें उंगली उठाने का क्या अधिकार है? मगर 
लोग कांच के घरों में रहते हैं और दूसरों पर पत्थर फेंकने में बुद्धिमत्ता समझते हैं। 


काश्मीर पर अमेरिका की नीति 


काश्मीर के सवाल पर भी अमेरिका की नीति इस क्षेत्र में साम्यवाद के उभार को रोकने में 
सहायक नहीं हो सकती। अमेरिकावाले कहते हैं कि वे पाकिस्तान को हथियार इसलिए दे रहे हैं 
कि पाकिस्तान के द्वारा विश्व के इस भाग में साम्यवाद को रोकना चाहते हैं। लेकिन अभी सीएटो 
समझौते के अंतर्गत जब थाईलैंड में फौजें भेजने की बात आई, जाहिर है अमेरिका के उद्देश्यों के 
अनुसार वह साम्यवाद को रोकने के लिए किया जा रहा है-तो पाकिस्तान ने थाईलैंड में अपनी 
फौजें नहीं भेर्जी। मैं नहीं चाहता, थाईलैंड में फौजें इयौ हों या पाकिस्तान वहां अपनी फौजें भेजे! 
लेकिन पाकिस्तान ने ही थाईलैंड में अपनी फौजें भेजने से इन्कार करके यह साफ कर दिया कि 
उसे कम्युनिज्म का प्रचार रोकने में कोई रुचि नहीं है, वह तो भारत के खिलाफ शस्त्रों को इकट्ठा 
करना चाहता है। 

जो देश चाहते हैं हम रूस से विमान न खरीदें, उनको चाहिए पाकिस्तान को विमान देना बंद 
कर दें। वे क्‍यों पाकिस्तान को विमान देते जा रहे हैं। वस्तुतः वे भौतिक संतुलन बिगाड़ने के दोषी 
हैं। अगर हमें सस्ती दर पर अच्छे विमान रूस से मिलेंगे तो हमें खरीदना चाहिए। कोई विमान 
कम्युनिस्ट और गैर-कम्युनिस्ट नहीं होते, हथियार कोई पूंजीवादी और गैर-पूंजीवादी नहीं होते! 
लेकिन जो देश चाहते हैं हम रूस से हथियार न खरीदें, उन्हें पाकिस्तान को हथियार देने की अपनी 
नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और अगर वे पाकिस्तान को शस्त्र देते: रहेंगे तो अपनी रक्षा के 
लिए हमें जहां से भी हथियार मिलेंगे हम खरीदेंगे, और अगर इस मामले में कोई बोलेगा तो हम 
उसे भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप समझेंगे। 
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अमेरिका के नेताओं से में कहना चाहता हूं कि आपने जो भी हमें आर्थिक सहायता दी है, 
कोई एक क्षण ऐसा आता है कि जब उस सारी आर्थिक सहायता पर पानी फिर जाता है। आप 
गोवा के संबंध में भारत की जनता की भावना को नहीं समझ सकते, अगर आप काश्मीर संबंधी 
हमारी नीति को नहीं समझ सकते ओर आज हम सोवियत विमान खरीदने के लिए क्यों विवश 
हो रहे हैं, यह आप नहीं समझ सके, तो फिर आपके हाथों में संसार के लोकतंत्र का भविष्य 
सुरक्षित नहीं दिखाई देता। | 

दुनिया में लोकतंत्र अगर जीवित रहेगा तो लड़खड़ाते हुए सिंहासनों और डगमगाते हुए 
राजमुकुटों को हथियार देने से लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही को 
शस्त्र देकर अगर अमेरिका विश्व के इस भाग में साम्यवादी प्रसार को रोकना चाहता है, तो यह 
एक बड़ा गलत विचार है। 

साम्यवाद एक जीवन दर्शन है, अगर उसका मुकाबला होगा तो उससे अधिक प्रभावी जीवन 
दर्शन से होगा। प्रकाश की टक्कर प्रकाश से हो सकती है, अंधकार से प्रकाशं को नहीं मारा जा 
* सकता। लेकिन अगर अमेरिकी यह समझते हैं कि हथियार कौ दीवार खड़ी करके विचारों के प्रसार 
को रोक देंगे तो उनको अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। सारा भारत इस नीति से सहमत 
है-शायद कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर-कि हम किसी गुट के साथ न मिलें। लेकिन अगर ऐसी 
परिस्थिति पैदा होगी कि हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कहीं से हथियार लेने के लिए हमें 
विवश किया जाएगा तो हम हथियार खरीदेंगे और भारत सरकार इस संबंध में जो भी कदम 
उठाएगी, उसका मेरी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करेगी। 


भारत विरोधी प्रचार 


कुछ छोटी बातें हैं जिनकी ओर मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे चीनी 
दूतावास भारत विरोधी प्रचार में संलग्न है, वैसे ही उत्तरी वियतनाम का राजदूतावास भी कभी-कभी. 
भारत विरोधी प्रचार करता रहता है। अभी तो उन्होंने ऐसा नोट छापा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय 
कमीशन के बारे में भारत की आलोचना की गई है। लेकिन इससे पहले जुलाई १९६१ में उत्तरी 
वियतनाम के राजदूत ने यहां एक प्रेस सम्मेलन में भाषण दिया था, जिसमें भारत की नीतियाँ की 
आलोचना की गई थी। मैं नहीं समझता कि कूटनीतिज्ञता के अनुसार यह कोई स्वस्थ परंपरा है 
क्रि दिल्ली स्थित विदेशी राजदूत भारत में बैठकर हमारे खिलाफ प्रचार करे। इस पर हमको 
गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। 
एक और बात की ओर में ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह यह हे कि हमारे एक स्पेशल 
सेक्रेटरी जोर्डन गए थे। उन्होंरे वहां एक प्रेस सम्मेलन में भाग लिया और इजराइल को मान्यता 
न देने के संबंध में भारत की जो नीति है, उसके बारे में कहा कि हमारी नीति प्रो अरब' है। प्रो 
अरब शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और यह बात अमान रेडियो से कही गई। मैं नहीं समझता 
कि भारत की इस नीति का इस तरह से वर्णन करना ठीक होगा। में इस बात को नहीं समझ 
सका कि हमने इजरायल के साथ पूरी तरह से दौत्य संबंध कायम क्यों नहीं किए? उनका बंबई 
में कौसिलेट है। अगर वे नई दिल्ली में कौंसिलेट लाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी 
: चाहिए। सचमुच हमें उनके साथ पूरी तरह से दूतावास के संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि बहुत 
` से विदेशी यात्री जो इजरायल से सीधे भारत आना चाहते हैं, इजरायल में भारत का राजदूतावास 
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न होने के कारण यहां आने के लिए सीधा वीजा प्राप्त नहीं कर सकते । उन्हें ब्रिटेन के जरिए बीजा 

प्राप्त करना होता है और उसमें एक महीना लग जाता है। इस तरह से बहुत से विदेशी मेहमान 
जो यहां आना चाहते हैं वे भारत आए बिना वापस चले जाते हैं, क्योंकि इजरायल से आने के 
लिए उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। में नहीं समझता कि भारत सरकार इस संबंध में अपनी नीति 
क्यों नहीं सुधार सको। 


संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन 


एक बात और कहना चाहुंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हमारे प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया 
जाता है, किस आधार पर किया जाता है, उसको मैं अब तक नहीं समझ सका हूं। दो साल पहले 
मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का मौका मिला था और उस समय जो प्रतिनिधि थे, मैं जो बात 
कह रहा हूं, उन पर लागू नहीं होती। लेकिन मैंने इस बात को अनुभव किया. है कि प्रतिनिधियों 
के चयन में कुछ सावधानी से काम लिया जाना चाहिए, ताकि वे न्यूयाक को ठंड में बीमार न 
पड़ जाएं, या बर्फ के ऊपर फिसलकर उनकी टांग में चोट न आ जाए अथवा शाम होते ही अपने 
कमरों को बंद करके न सो जाएं। इस तरह वे भारत के हितों का वहां पर अच्छी प्रकार से 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। 

मैं प्रतिनिधि मंडल के नेता के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। उनकी प्रतिभा बड़ी 
प्रखर है और उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। कितु जब वे बोलते हैं तो उनकी जबान काट करती 
हुई चलती है और उनके हाव-भाव भी बड़े उत्तेजक होते हैं। काश्मीर के सवाल पर भारत के 
पक्ष को उन्होंने बड़े बलपूर्वक ढंग से रखा। लेकिन मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को अनुभव 
किया कि क्या हमारे भावों को इससे अच्छे ढंग से नहीं रखा जा सकता है? क्या कड़वी बात 


को चाशनी में डुबाकर नहीं कहा जा सकता है? क्या ऐसी बात को कहना जरूरी है जो काट 


करती हो, जो लागों के हदय पर आघात करती हो? 
मैंने कहीं पढ़ा है कि अच्छा कूटनीतिक वह है जो अगर किसी से यह कहना चाहे कि 
आपको नर्क में जाना है तो उसे इतनी अच्छी तरह से कहे कि सुननेवाला एकदम नर्क में जाने 


के लिए तैयार हो जाए। पर हमारे प्रतिनिधि मंडल के नेता ऐसे हैं कि अगर किसी को स्वर्ग में ' 


जाने के लिए भी कहें तो वह इतनी बुरी तरह से कहेंगे कि वह स्वर्ग में जाने के लिए कदापि 
तैयार नहीं होगा। 

इसका यह अर्थ नहीं है कि श्री कृष्ण मेनन यदा-कदा भारत के प्रतिनिधि मंडल के नेता 
न हों। भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेता कौन होगा, यह भारत सरकार को तय करना है। मगर 
भारत में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो भारत की नीतियों को अच्छी तरह से और मधुरता 
के साथ रख सकते हैं, जो लोगों को आकृष्ट कर सकते हैं, वे अपनी बात पर डटे रह सकते 
हैं और दूसरों को आहत किए बिना अपनी बात कह सकते हैं। हमें संयुक्त राष्ट्र में ऐसे नेता की 
आवश्यकता है। 

इस तरह की छोटी-छोटी और बातें हैं, जिन्हें कहना आवश्यक है और उनका संकेत मैंने 
अपने संशोधनों में किया है। 
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जर्मन एकीकरण : भारत पहल करे 


है महोदय, अंतरराष्ट्रीय स्थिति और उसके संबंध में भारत सरकार की नीति पर विचार 
करते हुए यह स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान उन संकटों की ओर जाए जिनके परिणामस्वरूप 
विश्व में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बात 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विश्व शांति में भारत का निहित स्वार्थ है। हमारे निर्माण के 
प्रयत्न तब तक पूर्णतः सफल नहीं होंगे, जब तक विश्व में शांति नहीं रहेगी। इसलिए अपने हितों 
की रक्षा करते हुए हम अपना प्रभाव विश्व शांति को बनाए रखने में डालें, इस बात को बड़ी 
आवश्यकता है। यह संतोष की बात है कि भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसी नीति का 
पालन कर रही है जिससे विश्व शांति को बल मिलता है, अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होते हैं और 
जो परस्पर विरोधी राष्ट्र हैं उनको एक-दूसरे के निकट लाने में हमारा देश सहायक हो सकता है। 

आज सब का ध्यान बर्लिन समस्या की ओर जाता है। हमें यह बात स्पष्ट रूप से कहनी 
चाहिए कि जर्मनी का बंटवारा कायम रहे, इसे हम पसंद नहीं करते और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री 
जी ने अपने भाषण में इस बात का संकेत भी किया है। साम्राज्यवादी देश समस्याओं को हल करने 
का एक तरीका बंटवारे का निकालते हैं। लेकिन हमारा अपना अनुभव साक्षी है कि बंटवारे से 
समस्याएं हल नहीं होतीं, बल्कि और भी उलझ जाती हैं। फ्रांस अल्जीरिया का बंटवारा करना चाहता 
है। हम उसके विरोधी हैं, क्योंकि उससे अल्जीरिया .के निवासियों को राष्ट्रीय भावनाएं पूर्ण नहीं 
होंगी। जर्मनी के लोग यदि चाहते हैं कि एक संयुक्‍त जर्मन राष्ट्र का निर्माण हो तो उनको भावना 
का आदर किया जाना चाहिए। हम यह आशा करते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक स्वतंत्र 
चुनाव के द्वारा जर्मनी को एक करने के संबंध में भी अपने विचार प्रकट करेंगे, लेकिन ईस्ट जर्मनी 
के कम्युनिस्ट नेता और उनके संरक्षक तथा भारतीय समर्थक जर्मनी में स्वतंत्र चुनाव कराने से 
डरते हैं। इसका कारण ढूंढना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन जर्मन समस्या का कोई लोकतांत्रिक 
हल हो सकता है तो वह यही है कि यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में वहां स्वतंत्र चुनाव कराए जाएं 
और यदि दोनों जर्मनी मिलना चाहते हैं और जर्मन राष्ट्र के रूप में खड़ा होना चाहते हैं तो उन्हें 


# प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा से पूर्व भारत ओर शेष विश्व के परिप्रक्ष्य में लोकसभा में 
१६ अगस्त, १९६१ को भाषण। 
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इस बात का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात अगर जर्मनी चाहे तो किसी भी गुट 
में मिलने का फेसला करे, यद्यपि मैं यह चाहूंगा कि जर्मनी को अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी से अलग रहना 
चाहिए। यदि ऐसा समझोता किया जा सके कि स्वतंत्र चुनाव के बाद जो जर्मन राष्ट्र बनेगा, वह 
न अमेरिकी गुट में शमिल हो और न रूसी गुट में; और दोनों गुट उसको स्वतंत्रता और उसकी 
तटस्थता का सम्मान करें, तो यूरोप की बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हें । 
यह अच्छी बात हे कि जर्मनी के प्रश्‍न पर बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए गए 
हैं। में समझता हूं कि समझौता-वार्ता की जो संभावना है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको बढ़ाने में 
काफी योगदान कर सकते हैं। अभी वह रूस को यात्रा करनेवाले हें। आगे उन्हें नए अमरीकी 
राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अमेरिका जाना है। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा का लाभ उठाकर वह 
ऐसे प्रयत्न करेंगे जिससे जर्मन बर्लिन के सवाल पर समझोता हो जाए और विश्व युद्ध के संकट 
से बच जाए। 
अंतरराष्ट्रीय स्थित का सबसे अच्छा पहलू यह है कि उपनिवेशवाद धीरे-धीरे समाप्त होता 
जा रहा है। पश्चिम के राष्ट्र आजादी के आंदोलनों से विवश होकर अपने कदम पीछे हटाने के 
लिए मजबूर किए जा रहे हैं ओर दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय क्षितिज 
पर उदित हो रहे हैं, जो किसी गुट में शामिल नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कौ पिछली 
बैठक में ऐसे गुटविहीन राष्ट्रों की शक्ति का सारे विश्व को अनुभव हुआ। छोटे-छोटे राष्ट्र विश्व 
की समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से विचार करें और किसी के पिछलग्गू होकर न रहें, यह शांति का 
एक बड़ा चिह्न है। भारत ऐसे राष्ट्रों की अगली पंक्ति में है, इसके लिए हमें गौरव होना चाहिए। 
जो लोग यह मांग करते हैं कि हम भी किसी के पिछलग्गू हो जाएं, किसी गुट में शमिल हो जाएं, 
किसी से सशर्त हथियार लेकर अपनी आजादी को सीमित कर दें, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान पर 
आघात करें, मैं नहीं समझता कि वे आज की देश की परिस्थिति, स्थिति और विश्व की आज 
को स्थिति को देखकर ऐसी बात कहते हैं। 


निर्गुट राष्ट्र मंच 


आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे राष्ट्रों का मंडल बनाया जाए, जो किसी गुट के सदस्य 
नहीं हैं, जो हर एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न पर निर्भीकता से अपनी बात कह सकते हैं और जो सबकी 
मित्रता के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे गुटविहीन राष्ट्रों के सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह ठीक कहा कि यह सम्मेलन एक तीसरा गुट बनाने का कारण नहीं : 
बनना चाहिए। किंतु एक और बात भी ध्यान देने की हे कि ऐसे सम्मेलन में किस सीमा तक हम 
उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात का हमें अंदाज रहना चाहिए। 

काहिरा में जो बैठक हुई, जिसमें हमारे सेक्रेटरी-जनरल ने भाग लिया, उसकी जो खबरें 
अखबारों में छपी हैं, उनसे ऐसा लगता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को तो हम बहुत दूर 
तक शायद अपने साथ ले जा सके हैं, लेकिन अफ्रीका के जो नए-नए देश आजाद हो रहे हैं, 
उनके साथ हमारा उतना निकट संपर्क नहीं है जितना कि रहना चाहिए। हम उनको अपने साथ 
ले सकें, इस बात पर विशेष जोर देने की जरूरत है। गुटविहीन राष्ट्रों का यह सम्मेलन शांति के 
पक्ष को बलवान बनाएगा, हमें यह आशा करनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसी तीसरी 
आवाज पैदा होगी, जो शस्त्रों की झंकार के बीच स्वतंत्रता की, आत्मनिर्णय के अधिकार की और 
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समस्त मानव मात्र के प्रति समता के भाव कौ घोषणा करेगी, इस बात का विश्‍वास किया जा 
सकता है। 

कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका हमारे देश के साथ सीधा संबंध है। स्वाभाविक है कि हम उनके 
ऊपर गंभीरता से विचार करें। प्रधानमंत्री जी ने चीन के हमारे सीमा संघर्ष के संबंध में जो कुछ 
भी कहा, उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं सेक्रेटरी जनरल को पेकिंग में कम्युनिस्ट 
चीन के नेताओं के साथ वार्ता करने के लिए भेजे जाने का विरोधी हूं। दोनों देशों-के आफिसरों 
के मध्य जो बातचीत हुई, उसकी रिपोर्ट के सबंध में कम्युनिस्ट चीन के नेताओं को प्रतिक्रिया क्या 
है, उसका पता लगाने के लिए भारत सरकार के सेक्रेटरी जनरल पेकिंग की यात्रा करें और 
कम्युनिस्ट चीन के दरवाजे खटखटाएं, यह भारत के स्वाभिमान के अनुकूल नहीं है। चीन से कोई 
जवाब नहीं मिला, चीन ने उस रिपोर्ट को प्रकाशित तक नहीं किया, क्या हम इसी से यह नहीं 
समझ सकते कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या इसके लिए भारत के सेक्रेटरी जनरल महोदय को 
पेकिंग की यात्रा करने के लिए भेजना जरूरी था? जब कम्युनिस्ट चीन के कोई नेता पेकिंग में 
नहीं मिले, तो वह शंघाई गए और उनसे बातचीत करके आए। हमें कम्युनिस्ट चीन के नेताओं 
की मनोवृत्ति समझनी चाहिए। वे तो हमें इसी बात के लिए दोष दे रहे हैं कि हमने रिपोर्ट क्‍यों 
छापी और इससे यह भी पता लगता है कि चीन से समझौते की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। 


हम लडाई नहीं करेंगे 


प्रधानमंत्री जी ने “हम लड़ाई नहीं करेंगे” यह तो कह दिया, लेकिन अगर लड़ाई नहीं करेंगे, 
तो क्या करेंगे? चीन के अधिकार में जो भारत को भूमि चली गई है, वह कैसे वापस आएगी, 
इसका भारत सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार को निष्क्रियता की नीति न तो राष्ट्र 
के हितों का संरक्षण करती है, न जनता का मनोबल बढ़ाती है और न यह हमारे पड़ोसी देशों 
में हमारी शक्ति के प्रति विश्वास पैदा करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कोई सक्रिय 
नीति अपनाएं और इसके लिए हम अपनी शक्ति देखें। आज की परिस्थिति में चीन के विरुद्ध क्या 
कदम उठाए जा सकते हैं, इसका विचार करें और कोई कदम उठाने के लिए प्रयत्न करें। 

कुछ माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बताएं। 

श्री वाजपेयी : कुछ हमारे कांग्रेसी मित्र टोक रहे हैं कि सरकार क्या करे। मैं उनसे कहना 
चाहता हूं कि कम से कम सरकार सेक्रेटरी जनरल जैसे व्यक्तियों को चीनी नेताओं के दरवाजे 
खटखटाने के लिए न भेजे। अगर वह कुछ नहीं कर सकती है, तो न करे, लेकिन भारत के 
स्वाभिमान को तो ठोकर न लगाए। यदि भारत कौ भूमि वह वापस नहीं ला सकती है 

कुछ माननीय सदस्य : ला सकती है। 

श्री वाजपेयी : वह नहीं ला सकती है। लेकिन वह ऐसा कोई काम न करे जिससे हमारा पक्ष 
कमजोर होता है, जनता का मनोबल दूटता है। प्रधानमंत्री जी ने सेक्रेटरी जनरल को पेकिंग भेजने 
के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया है, वह बड़ा लचर है और उसमें दम नहीं है। यह कहना कि 
हम यह जानना चाहते थे कि चीन के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है; यह तो नई दिल्ली में चीन 
के राजदूत बैठे हुए हैं, उनसे जाना जा सकता था। इसके लिए कम्युनिस्ट चीन को चिट्ठी लिखी 
जा सकती थी। इसके लिए सेक्रेटरी को भेजने की आवश्यकता नहीं थी। 

हमारा कहना तो स्पष्ट है कि चीन को भारत के प्रदेश से खदेड़ने के लिए अगर सैनिक 
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कार्रवाई भी आवश्यक है तो सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम युद्ध के हामी नहीं हैं, लेकिन इसका 
अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी भूमि को भी दुश्मनों से वापस लेने के लिए युद्ध नहीं करेंगे। हम 
युद्ध के हामी नहीं हैं, इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि हम किसी दूसरे की भूमि पर आक्रमण 
नहीं करेंगे। किंतु आक्रमण का युद्ध और मुक्ति का युद्ध दोनों एक समान नहीं हें। हम गोआ में 
सैनिक भेज दें तो यह आक्रमण नहीं होगा और हमारी शांति की नीति के अनुकूल होगा। अगर 
गांधी जी की अहिंसा में तलवार चलाने के लिए जगह थी तो प्रधानमंत्री की विश्व शांति की नीति 
में भारत की भूमि को आक्रमण से मुक्त कराने के लिए सैनिक कार्रवाई भी शमिल होनी चाहिए, 
अन्यथा हम अपनी भूमि को विदेशियों के हाथों में छोड़ दें और शांति की बात करें तो उसे दुर्बलता 
समझा जाएगा और यह हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जाती है। 


पाकिस्तान के जन्म का कारण 


प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का भी उल्लेख किया हे और उन्होंने इस बात को माना कि 
पाकिस्तान की नींव भारत के प्रति विरोध पर आधारित है। भारत के प्रति घृणा, यह पाकिस्तान 
के जन्म का कारण है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर काश्मीर की समस्या हल हो जाए तो 
वहाँ के शासक ऐसे कोई और सवाल खड़े करेंगे जिनसे दोनों देशो के बीच में तनातनी कायम 
रहे। मेरा निवेदन है कि उनका यह विश्लेषण बिल्कुल ठीक है। यह विश्लेषण अगर ठीक है तो 
फिर इसमें से यह अर्थ कैसे निकाला जा सकता है कि हम पाकिस्तान से मित्रता करने के लिए 
आवश्यकता से अधिक उदार हो जाएं? नहरी पानी समझौता किया गया इस आशा से कि भारत 
और पाकिस्तान के बीच सद्भावना पैदा होगी, बेरूबाड़ी का इलाका दे दिया गया पाकिस्तान को 
इस आशा से कि दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। किंतु इस सब का क्या परिणाम निकला? अनुभव 
बताता है कि पाकिस्तान हर एक अनुचित सुविधा प्राप्त करने के लिए नए-नए अड़ंगे खड़े करता 
` है। इस स्थिति में क्या यह आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान के प्रति हम अपनी नीति पर पुनर्विचार 
करें। जिस दिन पाकिस्तान भारत के विरुद्ध शत्रुता छोड़ देगा, पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहेगा। 
पाकिस्तान की नींव ही भारत के विरुद्ध घृणा पर आधारित है। जिस दिन वह भारत के विरुद्ध 
घृणा छोड़ देगा, यह विभाजन की दीबार शायद टिकेगी नहीं क्योंकि राज्य अलग हो गए हैं, मगर 
जनता तो एक है और मजहब बदलने से कौमियत नहीं बदलती। हमने कभी दो राष्ट्रों के सिद्धांत 
को नहीं माना है। ' 

श्री अ:मु. तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : आज तो बड़े जोर से बोल रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : वैसे तो हमारे तारिक साहब समझदारी की बात को सुनते हैं। लेकिन मुस्लिम 
कन्वेशन में जब वह गए थे तो उनको बोलने तक नहीं दिया गया। 

श्री अ.मु. तारिक : वहीं से दानिशमंदी हासिल की है। 

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजनीतिक विभाजन 
के बावजूद दोनों राष्ट्रों की जनता एक है और इसलिए यह राजनीतिक विभाजन उस दिन नहीँ रहेगा 
और न ही इसकी कोई आवश्यकता रह जाएगी, जिस दिन भारत और पाकिस्तान कें संबंध सुधर 
जाएंगे। जिन नेताओं ने पाकिस्तान की मांग की, पाकिस्तान के लिए आंदोलन किया, जो अंग्रेज 
के हाथ के खिलौने बने, वे कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरें। 

जहां तक हमारा सवाल है, मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि हम पाकिस्तान 
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का भला चाहते हँ पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं, पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुधारना चाहते 
हैं लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अनुचित सुविधाएं दी जाएं, हम इसके हक में नहीं हैं। 
पाकिस्तान जैसी नीति अपनाता है हमें भी वैसी नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि सम-सहयोग को 
नीति के बिना इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। 


अमरीकी इरादे 


जहां तक पाकिस्तान को अमरीकी सहायता का सवाल है. प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा 
हे, उससे मेरा संतोष नहीं हुआ है। अमरीकी इरादे अच्छे होंगे, मगर एक बार अमरीका के हाथ 
में से हथियार निकल गए तो अमरीका क्या कहता है, यह हम नहीं देखंगे। जिसके हाथ में हथियार 
पहुंच गए हैं, बह क्या कहता हैं, इसका हमें विचार करना चाहिए। हथियारों पर यह तो नहीं लिखा 
होता कि वे रूस की तरफ चलेंगे और भारत की तरफ नहीँ चलेंगे। अमरीका से मिलनेवाले 
हथियार भारत के विरोध में भी काम में लाए जा सकते हैं और यह बड़े खेद की बात है कि 
अमेरिका के शासन में परिवर्तन होने के बाद भी पाकिस्तान को अधिक सैनिक सहायता दी जा 
रही है। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के आने से यह आशा कौ गई थी कि वह सैनिक सहायता देने 
के बजाए आर्थिक सहायता देने पर बल देगा। लेकिन हवाई जहाज तो अलग रहे, पाकिस्तान को 
सब-मैरीज दी जा रही हैं। पाकिस्तान की समुद्री सीमा तो किसी कम्युनिस्ट देश से नहीं लगती है, 
फिर पाकिस्तान को सब-मैरींज देने को क्या आवश्यकता है? ये सब-मैरीज हमारे खिलाफ काम 
में लाई जा सकती हैं। पाकिस्तान और पुर्तगाल जिस घृणित गठबंधन में शामिल हैं, उसको भी 
हमको याद रखना चाहिए। गोआ में इस बात के प्रयत्न हो रहे हैं कि गोआ को भारत से अलग 
किया जाए। गोआ एक अलग कॉलोनी बनाई जाए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान 
और पुर्तगाल के बढ़ते हुए संबंध गोआ की मुक्ति में और भी रोड़े.पैदा करेंगे। 

प्रधानमंत्री अमरीका यात्रा कर रहे हैं। वह अमरीका को अल्टीमेटम दे दें, इसकी तो किसी 
ने मांग नहीं की और न ही इसकी आवश्यकता है। मगर अमेरिकी नेताओं को यह बात स्पष्ट 
रूप से कही जानी चाहिए कि पाकिस्तान को हथियार देकर आप इस क्षेत्र में शांति और लोकतंत्र 
को मजबूत नहीं कर रहे। जिस देश में स्वयं लोकतंत्र नहीं है, वह लोकतंत्र को क्या मजबूत 
करेगा? अगर इस क्षेत्र में, अगर दक्षिण-पूर्व एशिया में, लोकतंत्र मजबूत हो सकता है तो ४४ करोड़ 
का भारत, लोकतंत्र को दृढ बनाने में अपना योगदान कर सकता है। डगमगाते हुए सिंहासनों और 
लड़खड़ाते हुए राज-मुकुटों को सैनिक सहायता देकर अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता। 
अमेरिका को चाहिए कि वह दबाव डाले पाकिस्तान पर कि वह भारत के विरोध की अपनी नीति 
बदले। आज इस बात को अमरीका के नेताओं से साफ कहने की जरूरत है। 

मै समझता हूं कि हमारी विदेशी नीति, जहां तक विश्वशांति की रक्षा का सवाल है, भारत 
की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का सबाल है, ठीक दिशा में चल रही है। यह किसी व्यक्ति की या किसी 
एक पार्टी की नीति नहीं है, सारे देश की नीति हे। लेकिन जहां तक भारत के हितों का सवाल 
हे, उनकी रक्षा के लिए हमारी विदेश नौति को अधिक दृढ़, अधिक सक्रिय और अधिक पौरुषपूर्ण 


बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद! 
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अं.रा. राजनीति में हवन करते हाथ जले 


अ महोदय, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमने दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने और प्रत्येक प्रश्‍न 
पर उसके गुणावगुण को दृष्टि से विचार करने का निर्णय किया है। यह नीति न केवल हमारे 
हित में है, बल्कि विश्व की दृष्टि से भी यह नीति सही है और हमें दृढता के साथ इसका पालन 
करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि नॉन-एलाइनमेंट की नीति का एक पर्याय यह भी है कि 
नॉन-इनवाल्वमेंट की नीति का पालन करें। दुनिया के ऐसे झगड़ों से जिनका हमारे साथ सीधा 
संबंध नहीं है, हम अपने को अलग रखने की कोशिश करें। हमारी इच्छाएं कितनी भी अच्छी हों, 
किंतु शक्ति गुटों की दुनिया में केवल ईमानदारी से भरी हुई छांव के आधार पर हम नहीं चल 
सकते। मैंने प्रधानमंत्री जी को ४ अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाषण करते सुना। 
मुझे उनका भाषण सुनकर आनंद भी हुआ और अभिमान भी। शीतयुद्ध के थपेड़ों के अंदर उनकी 
आवाज, जो दिल से निकली और सुननेवालों के दिलों पर घर करती चली गई, शांति की आवाज 
थी, शस्त्रों को झंकार के बीच विवेक और संयम की आवाज थी। उनके मुंह से मानो भारत की 
आत्मा बोली और उनके भाषण में मुझे पुराने हिंदू ऋषियों की शांति की उपासना की झलक दिखाई 
दी। विरोधी दल में होते हुए भी मैं ये बातें कहता हूं, यद्यपि उनके भाषण की बहुत सी बातों से 
मेरा मतभेद है, और उस मतभेद को मैं आपके सामने रखूंगा। 

अच्छा होता अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की न्यूयार्क यात्रा उस भाषण के बाद समाप्त हो जाती 
और फिर हम ऐसे मामलों में न फंसते जिन मामलों का निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, और जिनमें 
फसने से हम बुराई के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम कांगो का उदाहरण लें। हमारे 
प्रधानमंत्री जी ने बड़े रचनात्मक सुझाव दिए। लोकतंत्र में उनका विश्वास है। भारत एक संसदीय 
लोकतंत्रवादी देश है। उन्होंने कहा कि कांगो में यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वहां की पार्लियामेंट 
को काम करने में सहायता दे। लेकिन इसके मार्ग में जो कठिनाइयां हैं, उनका निराकरण कैसे 
होगा? क्या युनाइटेड नेशंस को फौज कर्नल मोबुतू की फौजों से लड़ेगी? क्या हम कांगो के 
आंतरिक युद्ध में भाग लेंगे? क्या कांगो में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व संयुक्त 


* अंतरराष्ट्रीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति पर लोकसभा में २२ नवंबर, १९६० को 
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 
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राष्ट्र संघ लेगा? अनेक देशों में पार्लियामेंट को भंग कर सैनिक तानाशाही की स्थापना हो गई। 
यह ठीक है कि कांगो को स्थिति भिन्न है, मगर हम कहां तक जाएंगे, इस बात का हमें विचार 
करना चाहिए। 

हमारे जो अधिकारी कांगो में गए हैं, वे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कांगो की स्थिति 
ऐसी है कि उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी फंस गया है और उसके साथ हम भी फंस गए। वहां 
बेल्जियम, जिसके पैर उखड़ गए थे, फिर वापस आना चाहता है। कम्युनिस्ट देश भी कांगो के बहाने 
से अफ्रीका की उपजाऊ भूमि को अपने लिए ठीक समझकर वहां प्रवेश करना चाहते हैं और 
अमेरिका बेल्जियम का समर्थन करके कांगो में पूंजीवाद को बनाए रखने में मदद दे रहा है, क्योंकि 
स्वयं कांगो की जनता एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, प्रधानमंत्री और प्रेजिडेंट आपस में लड़ते 
हैं। इस पहेली का सफल सुलझाव हम कैसे करेंगे? मेरा निवेदन है कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों 
से अलग रहना चाहिए। 

मैं जानता हूं कि यह हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो अफ्रीका 
के नए देश आए हैं, वे नेतृत्व के लिए हमारी ओर देखते हैं। ओर भारत असंबद्ध राष्ट्रों का नेतृत्व 
करे यह हमारे लिए भी बड़े गौरव को बात होगी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह नेतृत्व 
हमारे लिए प्रिय भले ही हो मगर श्रेयस्कर नहीं हो सकता। उससे हमारा अहम भले ही तुष्ट हो 
जाए लेकिन वह भारत के हित में नहीं होगा, और मुझे प्रधानमंत्री जी के मुंह से यह सुनकर संतोषं 
हुआ कि हम कोई तीसरा गुट बनाना नहीं चाहते हैं। जब तक हमारी नीति गुटबंदी के खिलाफ 
है, हम तीसरा गुट कैसे बना सकते हें? भले ही वह गुट ऐसे राष्ट्रों का हो जो किसी राष्ट्र से जुड़े 
हुए न हों। लेकिन जो राष्ट्र जुड़े हुए नहीं हैं वे हमारी तरफ देखते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी 
उनके स्वाभाविक नेता बन गए। 

पांच राष्ट्रों की ओर से पूर्वी और पश्चिमी नेताओं को मिलाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया 
था, यद्यपि वह रखा तो पांच राष्ट्रों ने था, मगर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति चले गए और प्रेजिडेंट 
नासिर भी न्यूयार्क से विदा हो गए और अपने बच्चे को हमारे प्रधानमंत्री जी की गोद में छोड़ गए। 


महाशक्तियों की मध्यस्थता का प्रयास 


वह प्रस्ताव जिस स्थिति में रखा गया था, मैं नहीं समझता कि वह ठीक था। रूस और 
अमरीका के नेता मिलें, यह हमारी इच्छा ठीक है, मगर किस परिस्थिति में मिलें? न रूस के 
प्रधानमंत्री मिलने को तैयार, क्‍योंकि वे अमेरिका से माफी मंगवाना चाहते थे। न अमरीका के 
राष्ट्रपति मिलने को तैयार, क्योकि वे अपने हवाबाजों की रिहाई चाहते थे। जो मिलने के लिए 
तैयार नहीं, हमने उन्हें मिलाने की कोशिश की, और मिलाने की कोशिश इस आधार पर कि अगर 
वे मिलेंगे नहीं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि उस समय दुनिया में कोई लड़ाई 
छिड़ जाने का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। रूस के प्रधानमंत्री भी जानते थे कि अमेरिका में 
चुनाव होनेव्राले हैं और उन्होंने कहा भी था कि अमरीका के जो नए राष्ट्रपति आएंगे, हम उनसे 
बात करेंगे, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वे भी चुनाव के कारण निष्प्रभावी हो गए थे, वे 
इस स्थिति में नहीं थे कि अमेरिका की ओर से बोल सकते। मगर हमने एक प्रस्ताव रखा पांच 
देशों की तरफ से, और उस प्रस्ताव का यह अर्थ लगाया गया कि हम अमेरिका को एम्बैरेस करना 

चाहते थे। । 
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मैं जानता हूं कि यह हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यदि हम दोनों 
शक्तिगुटों के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं तो केवल हम उन बातों को लेकर चल सकते हैं 
जिनमें दोनों एकमत हैं। जिन बातों में उनमें मतभेद हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। हम भलाई करने 
जाते हैं और बुराई हाथ लग जाती है। हमें हवन करते हुए अपने हाथ नहीं जलाने चाहिए। 

निशस्त्रीकरण के संबंध में भी हमने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें इस बात को सावधानी नहीं 
रखी कि जो पश्चिमी देश हैं, उन पर कम्युनिस्ट देशों के अचानक आक्रमण का जो खतरा है, 
उसका निराकरण केसे किया जाएगा। 

अपनी यात्रा में मैं पर्ल हार्बर गया था, जहां पर दिसंबर, १९४१ में जापान ने अचानक 
अमेरिका पर आक्रमण किया और २,००० से अधिक अमेरिकी नौ-सैनिकों को जलसमाधि दे दी। 
अमरीका-भ्रमण में मैंने देखा कि अमरीका के दिमाग पर शांति कौ इच्छा रहते हुए भी अचानक 
हमले का भय सबार है। यह भय निराधार हो सकता है, पर अगर हम चाहते हैं कि विश्व में 
निशस्त्रीकरण हो तो इस भय के निराकरण के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए और इसलिए 
कंट्रोल हो, इंस्पेक्शन हो। लोकतंत्रबादी देश तो खुले देश हैं, वहां पर इसको देखना सरल है, मगर 
जो कम्युनिस्ट देश हैं वे बंद देश हैं, लौह-आवरण में हैं, वे निशस्त्रीकरण के लिए किए गए 
समझौतों का कहां तक पालन करना चाहते हैं, इसके निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और 
इस संबंध में अगर हम सावधानी से काम लेंगे और जो आशंकाएं हैं, भय हैं, उनको ध्यान में रखेंगे, 
तो विश्व में निशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। 


संयुक्त राष्ट्र संघ में जूता 


संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, किस तरह के 
भाषण होते हैं, कैसे हाव-भाव दिखाए जाते हैं। मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुन हुआ और दुख भी 
हुआ। रूस के प्रधानमंत्री ने, जिनके नाम का हम बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि वह एक महान 
देश के प्रधानमंत्री हैं, बहां जो आचरण किया वह उनको प्रतिष्ठा को बढ़ानेवाला नहीं है, उससे रूस 
की जनता का भी सम्मान नहीं बढ़ता। किसी देश का प्रतिनिधि विश्व के रंगमंच पर जूता लेकर 
खड़ा हो जाए तो यह बड़ी लज्जा की बात है। समय आ गया है जब विश्व के राष्ट्रों को इस 
बात का प्रयत्न करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा की भी कोई आचरण संहिता बनाई 
जाएं। बोलते-बोलते टोकना और फिर अपशब्दों का प्रयोग करना, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने 
विचारों के प्रचार का एक हथियार बनाना, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनकी निंदा की जानी चाहिए, और 
मैं आशा करता था कि भारत का स्वर एस संबध मे उठेगा, लेकिन मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ 
कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली वापस आए और उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई तो उसमें 
किसी पत्र-प्रतिनिधि ने कहा कि भारत के एक अखबार ने श्री खुश्चेव ने जो शब्द यूनाइटेड नेशंस 
की जनरल असेंबली में कहे, उनकी आलोचना की है, और उस संवाददता ने पूछा कि जो 
आलोचना की गई, क्या उससे भारत और रूस के संबंध नहीं बिगड़ेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने यह 
कहने के बजाए कि भारत में लोकतंत्र है और अखबारों को स्वतंत्रता है, कुछ ऐसे शब्द कहे जिंनसे 
उस अखबार की निंदा प्रकट होती है। मैं नहीं समझता कि यह कोई तटस्थता का दृष्टिकोण है। 

रूस के प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया उसकी निंदा की जानी चाहिए) और आगर प्रधानमंत्री 
जी इस प्रकार की निंदा करना ठीक नहीं-समझते, तो भी जो अखबार या जो व्यक्ति यहां उनकी 
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निंदा करता है वह रूस और भारत के संबंध बिगाडना चाहता है, यह बात कहना गलत है। 
मैं रूस से मित्रता चाहता हूं (व्यवधान) 

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ओ हो! 

श्री वाजपेयी : ओ हो कहने से काम नहीं चलेगा। हम रूस से मित्रता चाहते हैं, रूस की 
गुलामी नहीं चाहते। मेरे दूसरे मित्र वह चाह सकते हैं। मैं तो सबसे मित्रता चाहता हूं, लेकिन उस 
मित्रता का आधार असभ्य व्यबहार का समर्थन नहीं हो सकता। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यह 
आशा कर रहा था कि वह अपने संयमित व्यवहार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को जनरल असेंबली 
में आचरण का एक आदर्श रखेंगे। 

हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो भाषण दिया, उसमें 
कम्युनिस्ट चीन को यूनाइटेड नेशंस में स्थान देने की बात कही। इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं 
है। चीन को यूनाइटेड नेशंस में जगह मिलनी चाहिए, मिलेगी, देर हो सकती है। 

श्री अ.मु. तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : अंधेर नहीं हो सकता। 

श्री बाजपेयी : उसके लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वार स्वयं खुलने चाहिए, लेकिन मुझे शिकायत 
इस बात की है कि चीन के साथ हमारा जो संघर्ष है और चीन के आक्रमण से जो परिस्थिति 
उत्पन्न हुई है, उसको उन्होंने कंट्रोवर्सी कहकर टाल दिया। क्या चीन के आक्रमण के कारण जो 
स्थिति उत्पन्न हुई है, बह एक विवाद मात्र है? अगर चीन ने भारत की भूमि पर आक्रमण किया 
है, तो चीन को यूनाइटेड नेशंस में जगह देने की बात कहते हुए भी प्रधानमंत्री जी को यह कहना 
चाहिए था कि यद्यपि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और भारत की १२००० वर्ग मील 
भूमि पर कब्जा कर लिया है, फिर भी हम चीन को जगह देने की बात इसलिए कहना चाहते हैं 
क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में सबको स्थान मिलना चाहिए! 


प्रधानमंत्री के कड़े शब्द 


मैं समझता हूं कि अगर वह चीन के आक्रमण का हवाला देते तो यूनाइटेड नेशंस में चीन 
को जगह देने की बात को और भी बल मिलता, क्योंकि आक्रमण के बावजूद हम कहते कि चीन 
को यूनाइटेड नेशंस में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी ने कड़े शब्दों का प्रयोग 
करना ठीक नहीं समझा। उनके कड़े शब्द शायद लोकसभा में विरोधी दलों के लिए ही सुरक्षित 
रह गए हैं। मगर हम समझते हैं कि स्थिति का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए था। हमको एक मौका 
था कि हम विश्व के जनमत को प्रभावित करते। हमारा चीन के साथ जो संघर्ष है, उसको हम 
दूसरे देशों के सामने रखते। जब तक हम बार-बार ऐसा नहीं करेंगे तब तक दूसरे देश चीन के 
साथ जो हमारा संघर्ष है, उसकी वस्तुस्थिति को नहीं समझ सकेंगे। वे समझते हें कि कोई बड़ा 
झगड़ा नहीं है, इसलिए तो भारत चीन को यूनाइटेड नेशंस में स्थान देने की बात करता है। हमारे 
पास एक मौका था कि हम इस प्रश्‍न पर विश्व के जनमत को शिक्षित करते और अपने पक्ष 
में जाग्रत करते। 

दुख की बात यह है कि हमने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में थाइलैंड 
और मलाया ने जो शिकायत रखी है, उसका समर्थन न करने का फैसला किया है। भारत अगर 
तिब्बत के राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन को न मामता तो एक बार समझ में आ सकता था, 
क्योंकि भारत को यह बात अंग्रेजों से विरासत में मिली है कि तिब्बत पर चीन की स्वेजरेनटी है। 
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लेकिन जहां तक मानवाधिकारों के उल्लंघन का सवाल है, उसके बारे में तो भारत को चुप नहीं 
बैठे रहना चाहिए। अब यह कहना कि यह प्रश्न तो शीतयुद्ध का प्रश्न है और हम नहीं चाहते 
कि इस प्रश्न पर शीतयुद्ध आरंभ हो, या यह कहना कि चीन वहां नहीं है तो इस प्रश्न को उठाने 
का क्या अर्थ होगा, ये तर्क मेरी समझ में नहीं आते। यदि चीन वहां नहीं है तो हम क्या करें। 
लेकिन तिब्बत की जनता के प्रति जो भारत की भावना है, उसको व्यक्त करने का दायित्व तो 
हम पर है। अगर हम कालोनियलिज्म ओर साम्राज्यवाद का अंत करने की बात करते हैं, अगर 
हम अल्जीरिया में फ्रेंच साम्राज्यवाद के विरुद्ध हे, तो हमारी सीमा से लगा हुआ, हिमालय कौ 
चोटियों पर जो एक नया साम्राज्यवाद उदय हो रहा है, उसकी ओर से हम अपनी आंखें नहीं मूंद 
सकते। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को इस संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना 
चाहिए। 

यह ठीक है कि अगर तिब्बत का प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठेगा तो उसका कोई हल 
निकलनेवाला नहीं है। मगर हमने वहां ऐसे अनेक सवाल उठाए हें जिनका हल नहीं निकला, पर 
ऐसा करने से हमें यह संतोष तो हुआ कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन किया। जब हम 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध सारे संसार में आवाज बुलंद करने का दावा करते हैं 
तो हम तिब्बत में हो रही घटनाओं के प्रति आंख बंद करके नहीं बेठ सकते। 


विदेशों में प्रचार की प्रणाली अक्षम 


अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी अनुभव किया है कि हमारी विदेशों में प्रचार की जो प्रणाली 
है उसमें बड़ी कमी है, बड़ी खामी है। उसे और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। अमरीका के 
अपने भ्रमण में मैंने देखा कि वहां काश्मीर के सवाल पर लोगों में बड़ा भ्रम है और भ्रम तथ्यों 
के बारे में है। मुझे अनेक नागरिक ऐसे मिले जो यह भी नहीं जानते कि देश के बंटवारे के बाद 
अभी भी भारत में करोड़ों मुसलमान बंधु रहते हैं जिन्हें बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। वे समझते 
है कि देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया और सब मुसलमान वहां चले गए। 
चूंकि काश्मीर में भी मुसलमान ज्यादा हैं, इसलिए काश्मीर भी पाकिस्तान में जाना चाहिए। जब 
मैंने उन्हें बताया कि भारत में अभी करोड़ों मुसलमान रहते हैं और काश्मीर के सवाल पर हम 
सांप्रदायिक तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं टे, तो वे प्रभावित हुए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 
जी ने न्यूयार्क में एक इंटरव्यू में कह दिया कि जो काश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में 
है, उसको हम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। हम स्टेटसको मानते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 

में इस नीति से सहमत नहीं हूं। अगर हम उस हिस्से पर अपने अधिकार को छोड़ देंगे जो 
आक्रमण से चला गया है, तो और स्थानों पर भी आक्रमण से चली गई भूमि पर अपने अधिकार 
को छोड्ने की बात को बल मिलेगा। में नहीं समझता कि आज की स्थिति में यह नीति ठीक 
होगी। वैसे भी अभी पाकिस्तान के रवैये में -बहुत परिवर्तन होना बाकी है। भारत के हितों का ध्यान 
न रखकर हम कनाल वाटर देने को मान गए, लेकिन भारत को धन्यवाद देने के बजाय पाकिस्तान 
के शासक कह रहे हैं कि आपने पानी देकर तो बहुत अच्छा किया मगर पानी जहां से निकलता 
है, बह काश्मीर भी हमको ही मिलना चाहिए। वह शायद आगे भी बढ़ेंगे। मेरा निवेदन है कि हम 
पाकिस्तान से अपने संबंधों का सुधार करें, लेकिन इसके लिए आक्रमण के सामने झुका जाए, 
उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। आक्रमण आक्रमण है, चाहे वह पाकिस्तान का आक्रमण हो या 
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चीन का आक्रमण हो। आक्रमण से हमारी जो भूमि चली गई है, हमें उसको वापस लेने का प्रयत्न 
करना चाहिए। अगर हम उसे वापस नहीं ले सकते तो कम से कम उसे देने का सवाल तो नहीं 
ही उठता। 

जहां तक चीन का प्रश्‍न है, चीन के साथ हमारा जो विवाद है उस पर हमने अपने पड़ोसियों 
को भी शायद ठीक से नहीं बताया है। बर्मा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश में आए हुए 
थे। हमने उनके वक्तव्यों को पढ़ा। उन्होंने बार-बार चीन के प्रधानमंत्री की सिंसेरिटी को दुहाई दी 
हे। मुझे उसमें ये यह ध्वनि निकलती मालूम पडी कि वह शायद हमारी ईमानदारी पर उतना 
विश्वास नहीं करते। संस्कृत भाषा में एक पंक्ति है कि अगर किसी को दो पत्नियां हैं और यह 
कहा जाए कि एक पत्नी पतित्रता है तो बिना कहे उसका यह अर्थ निकलता है कि जो द्वितीय 
पत्नी है वह शायद पतिव्रता नहीं है। उन प्रधानमंत्री का यह बार-बार कहना कि चीन के प्रधानमंत्री 
ईमानदार हैं, वह समझौता चाहते हैं, इसमें से यह आवाज निकलती है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री 
पर उनको शक है। मैं नहीं समझता कि ऐसा होने का कोई कारण है, लेकिन अगर ऐसा है तो 
हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। 

शायद हम बर्मा के प्रधानमंत्री को भी इस झगड़े के बारे में अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से 
समझा नहीं सके हैं। जो बातचीत चल रही है, वह झगड़े को टालने के लिए चल रही है। चीन 
समझौता नहीं चाहता है। हमारे कम्युनिस्ट नेता प्रोफेसर मुखर्जी कहते हैं कि वह समझोता चाहता 
है। समझौते का एक ही रास्ता है कि चीन के कब्जे में भारत की जितनी भूमि है, उसे चीन खाली 
करके चला जाए। अन्य कोई भी समझौता भारत को स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि वह समझौता नहीं 
होगा, समर्पण होगा। समझौता हम भी चाहते हैं मगर समर्पण के आधार पर नहीं। चीन के पास 
नक्शे नहीं हैं। चीन के पास दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए वह वस्तुस्थिति को मानने की बात कर 
रहा है। मैं नहीं समझता कि रंगून में वार्ता सफल होगी, लेकिन अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो 
चीन के अधिकार में जो भारत की भूमि है उसको वापस लेने के लिए भारत क्या करेगा, इस संबंध 
में अभी से विचार करने और तैयारी करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। 
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परराष्ट्रपरस्त कम्युनिस्टों का कुप्रचार 


Ro जी, कम्युनिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर, प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी ने, जिनको मैं बड़े आदर 
की दृष्टि से देखता हूं" 

कुछ माननीय सदस्य : कब से? 

श्री बाजपेयी : उनकी विद्वता के लिए, विचारों के लिए नहीं। उन्होंने अपने भाषण में हमारे 
मंत्री जी को एक चुनौती दी है। मुझे विश्वास है कि उसका उत्तर दिया जाएगा। केंद्रीय सरकार 
के पास राज्य की सरकारों से और पहाड़ी जिलों से जरूर ऐसी खबरें आई होंगी, जिनसे यह साबित 
किया जा सके कि कम्युनिस्ट पार्टी उन जिलों में चीन के आक्रमण के सवाल पर गलत ढंग का 
प्रचार कर रही है। मैं अपने कम्युनिस्ट दोस्तों का ध्यान इस सप्ताह के बंबई के 'ब्लिट्ज' की ओर 
दिलाना चाहता हूं। 'ब्लिट्ज' पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि वह कम्युनिस्ट विरोधी है। 
अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो वह यही है कि वह कम्युनिस्टों की तरफ काफी झुका 
हुआ है। लेकिन इस सप्ताह के ब्लिट्ज' ने लिखा है : 

“ऊपरी गढ़वाल में दो गांव हैं, चान्यी और थान्यी। कम्युनिस्ट पूरे इलाके में जनता को यह 
बताते घूमे कि यह क्षेत्र चीन का है, क्योंकि गांवों के नाम चीनी लगते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य 
पर्वतीय जिलों में स्थानीय कम्युनिस्ट भारत सरकार पर चीनी हमले का हौवा खड़ा करने का आरोप 
लगा रहे हैं ताकि अन्य जरूरी समस्याओं, जैसे बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें आदि, से जनता का 
ध्यान हटाया जा सके।” 

मेरा निबेदन है कि अगर यह खबर गलत है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे माननीय सदस्यों 
को इस अखबार पर मुकदमा चलाना चाहिए और उसे माफी मांगने पर मजबूर करना चाहिए। 
लेकिन इस तरह. की खबरें और भी मिली हैं। में पिछले साल जब अल्मोड़ा गया था, तो वहां 
के लोगों ने मुझे बताया कि कम्युमिस्ट पार्टी से संबंधित एक सांस्कृतिक संगठन है जो सीमावर्ती 
क्षेत्रों में नाटक या अभिनय के द्वारा, लोगों को आकृष्ट करता है और उस मंडली ने वहां एक 
ऐसा नाटक किया, जिसमें चीनी सेना को लिबरेशन आर्मी के रूप में भारत में आते हुए दिखाया 


# अंतरराष्ट्रीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति पर लोकसभा में ३१ अगस्त, १९६० को 
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 


संसदीय य यात्रा 
१६२ / मेरी -0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


OI 8 


गया था। मैं चाहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता इन आरोपों का ठीक तरह से उत्तर दें। सवाल 
यहां सिर्फ न्यू ऐज' का नहीं है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया है। लखनऊ से न्यू ऐज' 
का एक हिंदी संस्करण निकलता हे, जिसका नाम जनयुग' है। उस पत्र ने उत्तर प्रदेश सरकार के 
एक विज्ञापन को छापा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब चीन की आक्रामक गतिविधियां बढ्ने 
लगी तो प्रदेश के सभी हिंदी अखबारो को एक विज्ञापन दिया। मैं उस विज्ञापन को आपको पढ़कर 
सुनाता हूं : 

“उत्तर प्रदेश के निवासियों पर देश की उत्तरी सीमा की रक्षा का भार विशेष रूप से है। चीन 
की आक्रामक कार्यवाहियों का सामना हम पारस्परिक सहयोग और संगठित प्रभाव से ही कर सकते 
हैं। प्रदेश की सरकार पूरे राज्य और विशेषतया सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं 
चला रही है। इन योजनाओं को सफल बनाकर आप स्वदेश प्रेम का परिचय देंगे और राष्ट्र की 
शक्ति बढ़ाने में सहायक बनेंगे।” 

यह विज्ञापन सभी हिंदी पत्रों में छपा और जो कम्युनिस्ट पार्टी का हिंदी का 'जनयुग' है, उसने 
भी इस विज्ञापन को छापा। और कई दिन के बाद 'जनयुग' के संपादक ने अपने अखबार में एक 
माफीनामा छापा। माफीनामा इस प्रकार कि हमने यह जो विज्ञापन छापा है यह बड़ी गलती की, 
हमने बड़ा पाप किया और हमको चीन को आक्रामक नहीं कहना चाहिए और हमने अपने लोगों 
की भावनाओं को दुख पहुंचाया है, हम ऐसा पाप फिर कभी नहीं करेंगे। हमको इस बार माफ किया 
जाए" ८ 
श्री रघुनाथ सिंह : पश्चाताप भी किया या नहीं? 
श्री वाजपेयी : जो माफीनामा है, उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है, उसको मैं आपके सामने 
पढ़ना चाहता हूं। 

“कई पाठको ने क्षोभपूर्ण पत्रों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के चीन विरोधी आक्रमण की ओर 
ध्यान खींचा है। इन पत्रों के आने से पहले भी इस विज्ञापन के मिथ्या और शरारतपूर्ण' कथ्य को 
ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।' 

'मिथ्या और शरारतपूर्ण शब्द इनवर्टिड कॉमाज में हे 

“इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार का कोई विज्ञापन किसी भी परिस्थिति में पत्र द्वारा 


प्रकाशित नहीं किया गया होता।” £ 


कम्युनिस्ट देश के नहीं, चीन के साथ हैं 


प्रश्‍न यह है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन में चीन के आक्रमण का नहीं केवल 
चीन की आक्रामक कार्यवाही का उल्लेख था और वह कम्युनिस्ट पार्टी का नीति संबंधी वक्तव्य 
नहीं, केवल विज्ञापन था, तो उसके लिए माफी मांगने की क्या जरूरत थी? क्या यह बात यह 
नहीं बतलाती कि कम्युनिस्ट पार्टी इस विवाद में देश के साथ नहीं है, राष्ट्र के साथ नहीं है? चीन 
के बारे में उसके अंदर मतभेद हो सकते हैं, मैं उनको समझ सकता हूं। लेकिन एक बार जब 
इस संसद ने और केंद्रीय सरकार ने निर्णय किया कि चीन ने आक्रमण किया है तो मैं नहीं समझता 
कि देश में जो भी पार्टियां हैं या ग्रुप हैं, उन्हें इस बात की छुट दी जा सकती है कि वे इसके 
ऊपर विवाद करें कि आक्रमण किया है या नहीं किया है। आक्रमण किया है या नहीं इसका 
फैसला सरकार करेगी, और अगर एक बार यह फैसला हो गया कि आक्रमण किया है तो देश 


टु भी अंतरराष्ट्रीय स्थिति / १६३ 
(८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


में रहनेवाले प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह उसी के अनुसार चले। मगर कम्युनिस्ट पार्टी 
मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, इस सवाल पर देशभक्ति का परिचय नहीं दे रही है और जब 
| कभी हमारे प्रधानमंत्री कभी-कभी जो उनको खटकता है और जो सारे देश को खटकता है, उसका 
प्रकटीकरण करते हैं तो कम्युनिस्ट नेता चुनौती देते हैं। चुनौती देते हैं कि आप साबित करिए। 
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इससे बडा प्रमाण और क्या हो सकता है, अगर चीन ने 
आक्रमण नहीं किया है तो क्या चीनी फोजें हिंदुस्तान में गुडविल मिशन पर आई हैं? क्या १२००० 
वर्गमील भूमि भारत की भूमि नहीं है जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है? इस सवाल पर अगर 
भावनाओं को दृष्टि से देश में बंटवारा होता है, अगर जनता बांटी जाती है, तो यह देश अपनी 
स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी नीति बदलनी चाहिए। आर्थिक 
सवालों पर उनका कोई भी मत हो सकता है और मार्क्स के घिसे-पिटे हुए जीवन-दर्शन के साथ 
वह चिपकी रहे, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मगर जब देश की स्वतंत्रता, देश की सुरक्षा 
का सवाल पैदा होगा, तो जो भारत के साथ खड़ा नहीं रहेगा, वह भारत में कैसे काम कर सकता 
है, इसका मुझे उत्तर चाहिए। मगर कम्युनिस्ट पार्टी अपनी गलती मानने के बजाय चुनौती देती है, 
और चुनौती देती है आक्रामक को नहीं, बल्कि आक्रामक के पक्ष में चुनौती देती है। 
मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब कम्युनिस्ट पार्टी को साफ शब्दों में कहा जाए कि 
वह अपनी नीति बदले और अगर उसने अपनी नीति नहीं बदली तो हम सीमावर्ती इलाकों में उसके 
कार्यकर्ताओं को नहीं जाने देंगे। वहां पर गरीबी है, भुखमरी है। एक हजार वर्ष की परतत्रंता के 
बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। हमारी सरकार ने भी इन पहाड़ी जिलों की तरफ जितना ध्यान दिया जाना 
चाहिए था नहीं दिया है, अब वहां पर जाकर कोई कहे, आप गरीब हैं और हिमालय के उस पार 
चीन के साम्राज्य में दूध की नदियां बहती हैं तो मैं नहीं समझता कि यह कोई देशभक्ति का काम 
हैं। मगर यह किया जा रहा है और सरकार को इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। 


संयुक्‍त राष्ट्र संघ में चीन की तरफदारी न की जाए 


मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल 
असेंबली को जो बैठक हो रही है, उसमें हमारी सरकार चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने 
के लिए पहल नहीं करेगी। अभी तक ऐसा होता था कि सयुंक्त राष्ट्र संघ की कोई भी बैठक हो, 
अगर हमारा प्रतिनिधि मंडल स्वर निकालता था तो वह यही स्वर निकालता था कि चीन को वहां 
स्थान मिले। हम “समझते हैं कि चीन को स्थान मिलना चाहिए, लेकिन हमारा और चीन का जो 
विवाद है उस दृष्टि से अगर चीन को स्थान दिलाने के लिए हम पहल न करें तो चीन के प्रति 
हमारा जो गुस्सा है वह थोड़ा सा प्रकट होता है और मैं समझता हूं कि यह ठीक कदम है। 

लेकिन एक बात जो हमारी समझ में नहीं आती है, यह है कि अधिकारियों के स्तर पर जो 
बातचीत चल रही है, उस बातचीत को गुप्त क्यों रखा जा रहा है? श्री रंगा ने सवाल उठाया था, 
उसका प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया, लेकिन उससे इस शंका का निवारण नहीं हीता कि हमने सारी 
सीमा को विवाद का विषय बना लिया है। मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि जैसे बाराहोती के 
बारे में हमारा झगड़ा है तो फिर उत्तर प्रदेश की हमारी जितनी सीमा तिब्बत से लगती है उस सारी 
सीमा कौ जांच-पड़ताल की जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है" 

प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू : आपकी बात बिल्कुल सही है, में स्वीकार करता हूं। 
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श्री वाजपेयी : मुझे खुशी है कि सारी सीमा की जांच-पड़ताल नहीं की जा रही है। मगर 
अभी तक एक ऐसी धारणा बनी थी और उसका निराकरण हो जाना चाहिए। इसका कारण यह 
है कि सारी सीमा को हम विवाद का विषय :बनाएंगे तो यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन 
असली समस्या यह है कि इन अधिकारियों को सितंबर में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जाहिर है 
कि ये अधिकारी कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, इन्हें खाली रिपोर्ट करना है। में जानना चाहता 
हूं अगर इन्होंने रिपोर्ट ऐसी दी कि हम कोई समझौता नहीं कर सके हैं, तब क्या होगा? 

श्री जवाहरलाल नेहरू : समझोते का सवाल ही नहीं हे। 

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है अगर वे समझें कि वी हैव फेल्ड टू एग्री ऑफ डॉटाज, तब 
क्या होगा? 

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि वे क्या कहेंगे। लेकिन उनसे कहा गया है कि 
बे बताएं कैसे कागज हैं, कैसे डाकुमेंट्स हें, इसके इधर से या उधर से। उस सब को वे सामने 
रखेंगे और जांच करके बताएंगे, यह ठीक है या नहीं है। ठीक से मतलब यह है कि कागज 
गौरतलब हें या नहीं। इस किस्म की बात वे कहेंगे। वे थोड़े ही फैसला कर सकते हें! जाहिर सी 
बात है कि वे कोई समझौता नहीं कर सकते हें, चाहे जो भी उनके दिमाग में बात हो। 

श्री बाजपेयी : वे समझौता नहीं कर सकते हैं, यह ठीक है। लेकिन. अगर कागज-पत्रों ओर 
दस्तावेजों के बारे में भी मतभेद रहता है तो यह बातचीत किसी स्तर पर फिर से शुरू की जाएगी? 
अगर अधिकारी आपस में एक-मत नहीं हो सकते, अगर उनके दस्तावेज, उनके कागज-पत्र 
बिल्कुल उल्टी सीमाओं की रेखाओं की पुष्टि करते हैं, तो फिर यह बातचौत हम कहां शुरू करेगे 
और क्या इसका नतीजा यह नहीं होंगा कि चीनी आक्रमण की समस्या लंबी बढ़ती चली जायेगी 
और हम आक्रमण को भूल जाएंगे और सीमा संबंधी कुछ छुटपुट विवादों को चर्चा का विषय बना 
कर उनमें फंसे रहेंगे? अब सभी यह बात मानते हैं कि भारत को भूमि को चीन ने अपने कब्जे 
में कर लिया है और उस परं वह अपना आक्रमण मजबूत कर रहा है। सरकार ने इस बात को 
स्वीकार किया है कि उस अधिकृत प्रदेश में सड़कें बनाई जा रही हैं, तिब्बत में मिलिटरी बिल्डअप 
हो रहा है। ऐसी सूरत में अगर यह समस्या बातचीत से हल नहीं हुई तो क्या हम ऐसी स्थिति के 
लिए अपने को तैयार कर रहे हैं कि भारत की भूमि, जो चीन के जबरदस्ती कब्जे में है, उसको 
फिर से वापस ला सकें? 


अल्जीरिया की चिंता, तिब्बत की नहीं! 


प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में अल्जीरिया का उल्लेख किया है। स्वाभाविक है जब एशिया 
के नए-नए देश स्वाधीनता के प्रभात में प्रवेश कर रहे हैं और उनके जीवन के नए अध्याय का 
श्रीगणेश हो रहा है, हमारा ध्यान अल्जीरिया को तरफ जाए। लेकिन अल्जीरिया को तरफ हम 
अपना ध्यान ले जाएं और हमारे पड़ोस में तिब्बत में ही मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहे, 
तिब्बत में नरसंहार के तथा दूसरी तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते रहें और हमारी सरकार तिब्बत 
के संबंध में चुप रहने की नीति अपनाए और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रश्‍न उठता हो तो इस 
प्रश्‍न पर विचार किया जाए, यह तक कहने के लिए तैयार न हो, तो फिर साम्राज्यवाद और 
उपनिवेशवाद के बारे में हमारी जो घोषणाएं हैं, वे अपना कुछ अर्थ खो देती हैं। एक ओर तो 
पश्चिमी साम्राज्यवाद पीछे जा रहा है, गुलाम देश स्वाधीन हो रहे हैं और इधर हमारे पड़ोस में एक 
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नया साम्राज्यवाद सिर उठा रहा है। 

यह साम्राज्यवाद पहले साम्राज्यवाद से अधिक घातक है, क्‍योंकि यह स्वतंत्रता के आवरण 
में आता है। यह मनुष्य की मुक्ति का नारा लगाता है, यह पराधीनता के साथ एक आर्थिक दर्शन 
को लेकर चलता है। तो जहां हम पश्चिमी साम्राज्यवाद के विनाश के ऊपर प्रसन्न हें और एशिया, 
अफ्रीका के नए स्वाधीन होनेवाले देशों का स्वागत करते हैं, वहां तिब्बत की ओर भी हमारा ध्यान 
जाना चाहिए। थाइलेंड और मलाया ने तिब्बत के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का फैसला 
,किया है। होना तो यह चाहिए था कि भारत स्वयं उठाता, पर अगर हम स्वयं उठा नहीं सकते 
तो कम से कम हमें उनका समर्थन तो करना चाहिए। 

जहां तक मानवाधिकारों का प्रश्न है, इसं संबंध में कोई मतभेद नहीं हो सकता, और चीन 
भी बंधा हुआ हे मानवाधिकारों का पालन कराने के समझौते से! चीन ने बांडुंग सम्मेलन में भाग 
लिया था और बांडुंग सम्मेलन में जेनेवा कन्वेंशन को स्वीकार किया गया था कि हम प्रत्येक देश 
में मानव-अधिकारों का संरक्षण करेंगे और आज चीन में ही मानवाधिकारों को पैरों तले रौंदा जा 
रहा है। अगर उनका सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उठता है तो भारत सरकार को उसमें पूरा भाग 
लेना चाहिए और अपने नैतिक दायित्व को पूर्ण करना चाहिए। 

अब कहा जा सकता है कि अगर तिब्बत का सवाल वहां उठाया गया तो तिब्बतियो का 
फायदा नहीं होगा। में समझता हूं कि तर्क करने की यह पद्धति गलत है। तिब्बतियों का फायदा 
किसमें होगा, यह फैसला हम करने लगें तो हममें और चीन में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि चीन 
भी यह कहता है कि तिब्बत का फायदा इसी में रहेगा कि वह चीन के पेट में बैठा रहे। 
आवश्यकता इस बात की है कि तिब्बत का फायदा किसमें होगा, इसका फैसला तिब्बतवाले करें। 
अगर वे चाहते हैं “कि उनका सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाए तो मैं समझता हूं कि भारत 
सरकार को इस नैतिक दायित्व से बचना नहीं चाहिए। 


पाकिस्तान से समझौते की शर्ते क्या हैं? 


हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जा रहे हैं। में उनके पाकिस्तान जाने के विरुद्ध नहीं हूं। 
लेकिन मैं यह चाहता था कि यह जो नहरी पानी संधि हो रही है, उसके बारे में इस सदन को 
कुछ थोड़ा और बताया जाता। अभी तक हमें जैसे अंधेरे में रखा गया हे, पर्दे के पीछे समझौते 
हो रहे हैं और आज प्रधानमंत्री ने भी. इतना कहा कि शायद १० साल का अंतरिम काल होगा। 
प्रश्‍न यह है कि उसमें हमें पाकिस्तान को कितना रुपया देना पड़ेगा या हम पाकिस्तान को पानी 
कब तक देते रहेंगे, राजस्थान का रेगिस्तान कब तक प्यासा रहेगा, पानी के लिए पाकिस्तान से हमें 
जो रुपया मिलना है वह मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। मैं समझता हूं कि कोई 
भी ट्टी हो तो इस सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए और पाकिस्तान से किन. शतो पर 
समझौता किया जा रहा है, इसका हमें पता लगना चाहिए। 

यह भी कहा जाता है कि काश्मीर के ऊपर भी बातचीत होगी। में नहीं जानता कि काश्मीर 
के ऊपर क्या बातचीत होगी, क्योंकि अगर काश्मीर के ऊपर कोई बात हो सकती है तो यही हो 
सकती है कि जो हिस्सा काश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे पाकिस्तान कब खाली करने 
जा रहा है। काश्मीर की समस्या पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न समस्या है, और काश्मीर की 
कोई समस्या नहीं है। में उन सदस्यों से मतभेद रखता हूं जो कहते हैं कि चीन का हमला तो हमला 
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है, मगर पाकिस्तान का हमला हमला नहीं है। हमला हमला हे चाहे हमला करनेवाला चीन हो या 
हमला करनेवाला पाकिस्तान हो। अगर पाकिस्तान से हमारी मित्रता है, वह होनी चाहिए, तो उसका 
आधार आक्रमण नहीं हो सकता। जब तक काश्मीर के एक-तिहाई हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा 
है, तब तक तो मित्रता नहीं हो सकती। अगर मित्रता नहीं हो सकती तो संयुक्त सुरक्षा का सवाल 
ही पैदा नहीं होता। हां, मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूँ कि पाकिस्तान हमारे साथ 'नो वार' 
डिक्लेरेशन करे। यह सुझाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी दिया था। यह सुझाव आज भी कायम 
है। भारत और पाकिस्तान इस बात को घोषणा करें कि सभी सवाल वे शांति से हल करेंगे, काश्मीर | 
के सवाल पर भी लडाई नहीं करेंगे। अगर बातचीत से काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास 
है, वह हमें मिल जाए तो मैं इस बातचीत का स्वागत करूंगा। 

जो संयुक्त सुरक्षा की चर्चा करते हैं उनसे में एक बात कहना चाहता हूं।. वे कहते हैं कि 
अगर पाकिस्तान से हमारी संयुक्त सुरक्षा हो गई तो पाकिस्तान के बाहर मोर्च पर जो हमारी सेनाएं 
लगीं हैं वे खाली हो जाएंगी और अगर वे खाली हो जाएंगी तो हम उन्हें चीन के मोर्चे पर लगा 
देंगे। मेरा निवेदन है कि जब तक सरकार की नीति यह है कि सेना को काम में नहीं लाना है, 
तब तक चीन के खिलाफ सेनाएं कितनी भी हो जाएं उससे कोई फर्क पड़नेवाला नहीं है। संयुक्त 
सुरक्षा से भी स्थिति नहीं बदलेगी। पहले सरकार की नीति बदलनी चाहिए कि अगर आवश्यकता 
पड़ेगी तो हम सेना का भी उपयोग करेंगे। 


हमारी विदेश नीति ठीक हे 


भारत और पाकिस्तान का सैनिक संबंध तब तक संभव नहीं है जब तक पाकिस्तान को 
विदेश नीति अलग है और हमारी विदेश नीति अलग है। हम झगड़ों में नहीं फंसना चाहते-और 
मैं समझता हूं कि यह नीति ठीक है और देश को इस नीति पर दृढ़ता से चलते रहना चाहिए, 
लेकिन इस नीति को बदलने की बात तभी होती है जब कुछ लोगों को यह लगता है कि आज 
की स्थिति में हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते। जब अमरीका से पाकिस्तान ने गठबंधन 
किया था, तब भी यह आवाज उठी थी कि हमें सोवियत गुट में मिलना चाहिए और आज जब 
चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है तब भी यह आवाज उठ रही है कि हमें पाकिस्तान 
से मिल जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यह कोई दृढ़ता की निशानी है। मगर इससे इस बात 
का पता जरूर लगता है कि अगर सरकार अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर सकती तो देश के 
जनमत को दोनों गुटों से अलग रहने को नीति पर कायम रखना मुश्किल होगा। धीरे-धीरे यह 
आवाज उठेगी कि देश की रक्षा पहले है और उसकी रक्षा के लिए हमें किसी गुट में मिल जाना 
चाहिए। 

प्रोफेसर रंगा और श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जैसे मनीषी अगर हमें दोनों गुटों से अलग रहने 
कौ नीति को छोड़ने की सलाह दे रहें हैं तो शायद उनके सामने चीनी का खतरा है। 
लेकिन चीनी .आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हम पाकिस्तान को सेनाएं अपने देश में बुला 
लें, मैं इसका हिमायती नहीं हूं। प्रेजिडेंट अयूब कहते हैं कि भारत को हमारी जरूरत है, मैं कहना 
चाहता हूं कि पाकिस्तान को भी हमारी जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो घटनाएं हो रही 
हैं, वे पाकिस्तान के लिए भी खतरा हैं, और इस समय वातावरण समझौते का है। किंतु अगर 
समझौते में चीन के खिलाफ हमें डटना चाहिए तो पाकिस्तान के खिलाफ भी डटना चाहिए। 
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बातचीत से अगर आक्रमण की समस्या हल हो जाए तो उसका स्वागत किया जाएगा। मगर किसी 
के आक्रमण का खतरा दिखलाकर हम अपने देश को दोनों से अलग रहने की विदेश नीति को 
बदल दें, अपनी राष्ट्रीयता पर आघात करें, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ८ 

मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान यात्रा सफल होगी, इस अर्थ में कि 
काश्मीर का जो एक-तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास. है, वह हमें मिल जाएगा और सीमा पर जो 
तोड़-फोड़ की घटनाएं हो रही हैं वे घटनाएं भी बंद हो जाएंगी। एक ओर तो पाकिस्तान मित्रता 
चाहता है, दूसरी “ओर युद्ध विराम कौ रेखा पर तोड़-फोड़ करता है। तोड़-फोड़ की क्या जरूरत 
हे? अब वे कहते हैं कि हम जनमत संग्रह नहीं चाहते। जनमत संग्रह का तो पहले ही सवाल नहीं 
था। तो क्या वे चाहते हैं कि हम आक्रमण के सामने झुक जाएं? अगर हम एक आक्रमण के 
सामने झुक जाएंगे तो दूसरे आक्रमण का मुकाबला करने का हम में नैतिक साहस नहीं रहेगा। 
इसलिए दोनों आक्रमण अलग-अलग हैं, क्योंकि दोनों जड़ें अलग-अलग हैं, इसमें हमारा विश्वास 
नहीं है, और मेरा यह निवेदन है कि इस संबंध में हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। धन्यवाद। 
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अशांति की कीमत पर शांति न लें 


पाध्यक्ष महोदय, आज समाचारपत्रो में यह खबर निकली है कि मिसामारी कैंप से जो तिब्बती 
निर्वासित धर्मशाला भेजे जा रहे थे उनमें से ५ गाड़ी में मर गए, और इस खबर के अनुसार 
३० तिब्बती निर्वासितों का पता नहीं है, शायद वे रास्ते में कहीं गायब हो गए होंगे। खबर में यह 
भी लिखा है कि सरकार ने उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं किया। उनके साथ रास्ते में कोई 
दुभाषिए नहीं थे, जो उनकी कठिनाइयों को समझते और उनके निराकरण का प्रयत्न कर सकते। 
जब निर्वासितों को धर्मशाला में बसाने का फैसला किया गया है और शासन उसके लिए हमसे 
धनराशि की मांग भी कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि बीच में उनको ले जाने का ऐसा प्रबंध 
होना चाहिए था जिसमें किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता। 

तिब्बती रिफ्यूजी दुर्भाग्य के मारे हमारे देश में आए हैं। में समझता हूं कि उनको बसाने मात्र 
से हम अपने कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं समझ सकते। इस विवाद में दिल्ली में होनेवाले तिब्बती 
कन्वेंशन की बहुत चर्चा होती है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि हमारी सरकार ने, विशेषकर 
हमारे प्रधानमंत्री ने उस कन्वेंशन के संबंध में अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह बात सही है कि 
वह कन्वेंशन जनता की ओर से हो रहा है। भले ही सरकार तिब्बत के प्रति अपने कर्त्तव्य को 
न समझे, मगंर देश की जनता समझती है कि तिब्बत के प्रति हमारा नैतिक कर्त्तव्य क्या है। विदेशी 
गुलामी से निकला हुंआ भारत उन देशों के प्रति अपनी सहानुभूति के प्रकटीकरण से नहीं रुक 
सकता जो नए-नए गुलामी के फंदे में जकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए हें, में उन्हें 
स्मरण दिला दूं कि ७ दिसंबर, १९५० को उन्होंने इसी सदन में खड़े होकर कहा था। मैं उनके शब्दों 
को कोट कर रहा हूं : 

“अपनी प्रत्यक्ष सीमा से बाहर किसी अन्य क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता और आधिपत्य की बातें 
करना किसी देश के लिए ठीक नहीं है । यह बात कहना सही और उपयुक्त होगा, और मैं इसे 
चीनी सरकार से कहने के लिए कोई मुश्किल नहीं देखता, कि तिब्बत पर अपकी संप्रभुता या 
तिब्बत पर आपका आधिपत्य है या नहीं, लेकिन किन्हीं सिद्धांतों के अनुसार, सिद्धांत जिन्हें आप 
उद्घोषित करते हैं और सिद्धांत जिन्हें में उद्घोषित करता हूं, तिब्बत के बारे में अंतिम आवाज 


ES के Fess कम नल 
% विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों के अवसर पर १७ मार्च, १९६० को लोकसभा में भाषण। 
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तिब्बत की जनता की होगी और किसी की नहीं” 

ये शब्द भुलाए नहीं जा सकते, मगर इन शब्दों के अनुसार अगर हम भारत सरकार के 
तिब्बत के संबंध में आज के आचरण को देखें तो बडी विसंगति दिखाई देती है। हमारे प्रधानमंत्री 
जीवन भर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। हो सकता है कि आज 
प्रधानमंत्री के आसन पर बैठकर उनके सामने कुछ ऐसी कठिनाइयां आती हों कि वह अपने हृदय 
के भावों को ठीक तरीके से प्रकट न कर सकते हों, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर कहीं 
मानवता पर कुठाराघात होता है, मानव-अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिस प्रकार कि तिब्बत 
के व्यक्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो उनके दिल में तिलमिलाहट नहीं 
होगी। 

अगर वे. बोल नहीं सकते, तिब्बत की जनता की मांगों का समर्थन नहीं कर सकते, तो में 
समझता हूं कि अगर भारत की जनता एक सम्मेलन का आयोजन करे और एशियाई-अफ्रीकी देशों 
की सहानुभूति तिब्बत के संबंध में प्रकट करना चाहे, तो उन्हें कम से कम उसके संबंध में अपनी 
नाराजगी तो नहीं प्रकट करनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति हम समझ “सकते हैं, क्योंकि जो 
कम्युनिस्ट पार्टी आत्मनिर्णय के अधिकार का नारा लगाती है और जिस नारे के आधार पर उन्होंने 
पाकिस्तान की सांप्रदायिक मांग का समर्थन किया, वही कम्युनिस्ट पार्टी आत्मनिर्णय के अधिकार 
के सिद्धांत को तिब्बत पर लागू करने के लिए तैयार नहीं है। कामरेड खुश्चेब आत्मनिर्णय के 
अधिकार को पख्तूनिस्तान के ऊपर लागू कर सकते हैं मगर तिब्बत के बारे में यहां की कम्युनिस्ट 
पार्टी नहीं बोलेगी। वे न बोलें, लेकिन वे हमें भी बोलने नहीं देना चाहते और हमारे प्रधानमंत्री जी 
की इसलिए प्रशंसा करते हें कि परिस्थिति की कठिनाइयों के कारण वे तिब्बत की जनता के प्रति 
अपना समर्थन खुले रूप से प्रकट नहीं कर सकते। 

जहां तक भावना का सवाल है, मैं कभी यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे प्रधानमंत्री 
जी की भावनाएं तिब्बत की जनता के साथ नहीं हैं। चीन ने तिब्बत को आश्वासन दिया कि वह 
तिब्बत को स्वायत्तता का समादर करेगा और इसी आश्वासन के आधार पर तिब्बत ने अपनी 
सौवरैटी का थोड़ा सा हिस्सा चीन. को सौंप दिया, लेकिन जब चीन ने इस समझौते का उल्लंघन 
कर दिया तो फिर जो तिब्बत ने अपनी सौवरैटी का हिस्सा चीन को सौंपा था, वह उसको वापस 
मिल जाता है और इसलिए यह कहना कि तिब्बत अपनी स्वायत्तता की मांग नहीं कर सकता, मैं 
* समझता हूं कि कानूनी दृष्टि से भी ठीक नहीं है। 

अगर ऐसी कठिनाइयां हैं सरकार के मार्ग में कि वह कुछ नहीं कर सकती, तो जनता जो 
सहानुभूति प्रकट करना चाहती है, उसके संबंध में तो ऐसे शब्दों का प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए 
जो जनता की भावनाओं को ठेस पहुचाते हों। 

मैं समझता हूं कि तिब्बत की स्वायत्तता के साथ भारत की सुरक्षा जुड़ी हुई है। अगर हम 
अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन कर सकते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी उसमें आगे बढ़कर हिस्सा 
ले सकती है, तो फिर तिब्बत को स्वायत्तता के संबंध में किसी प्रकार की मांग के विरोध में 
आवाज नहीं उठानी चाहिए। लेकिन चीन दावा करता है कि तिब्बत चीन का अंग है जैसे कि 
पुर्तगाल दावा करता है कि गोवा पुर्तगाल का अंग है। हम पुर्तगाल के इस दावे को नहीं मान सकते 
और चीन का यह दावा भी नहीं माना जा सकता। चीन ने तिब्बत को संसार के मानचित्र से उठा 
दिया) मुझे यह देखकर दुख हुआ कि भारत सरकार ने. जो भी नए नक्शे छापे हैं, उनमें तिब्बत 
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नहीं है। तिब्बत नक्शे से मिट गया। तिब्बत का नाम उन नक्शों के ऊपर नहीं है। वहां केवल 
चीन लिखा हुआ है। चीन ने तिब्बत को मिटा दिया तौ क्या हमारे लिए भी तिब्बत मिट गया? 
में नहीं समझता कि इस नीति का कोई अच्छा परिणाम आनेवाला है। नैतिक दृष्टि से तो यह नीति 
` भारत के लिए उपयुक्त है ही नहीं लेकिन अगर हम संकुचित राष्ट्रीय स्वार्थो की दृष्टि से भी विचार 
करें तो भी तिब्बत का इस तरह मिट जाना दूरगामी दृष्टि से भारत के हित में नहीं हो सकता। 


चीन से समझोता करेंगे, लेन-देन नहीं 


उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर चीन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। हम 
नहीं जानते कि किस आधार पर उनसे वार्ता होगी, क्योंकि अभी तक वार्ता का कोई आधार 
निश्चित नहीं किया गया है। पहले कहा जाता था कि हम बात करेंगे मगर समझौता नहीं करेंगे। 
अब कहा जा रहा है कि हम समझौता तो करेंगे मगर बार्गेन नहीं करेंगे। मैं इस संबंध में डिफेंस 
मिनिस्टर श्री कृष्ण मेनन के उस भाषण की ओरे प्रधानमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो 
कि उन्होंने ७ मार्च को हैदराबाद में दिया। उन्होंने कहा। मैं कोट कर रहा हूं : 

“हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित एक जन-सभा को संबोधित करते 
हुए श्री मेनन ने कहा कि चीनी प्रधानमंत्री श्री चाऊ-एन-लाई की आसन्न भारत यात्रा को देखते 
हुए वे संयम से बोलेंगे'।” 

श्री मेनन ने आगे कहा : 

“हम अपने देश की अखंडता का उल्लंघन नहीं सहेंगे और हमें प्रताड़ित न किया जाए, तब 
भी हम इतने कमजोर नहीं होंगे कि हम यह नहीं कह सकें कि हम बात नहीं करेंगे। हम किसी 
को भी यह सोचने का मौका नहीं देते हुए कि हमें डराया जा सकता है, हम बातचीत करेंगे, सौदा 


न नहीं।” 


पहले कहा जाता था कि “व्ही शैल टॉक बट नॉट निगोशिएट”, अब कहा जा रहा है कि 
“व्ही शैल निगोशिएट बट नॉट बार्गेन।” अगर हिंदी में इन शब्दों का अर्थ लगाया .जाए तो मेरी 
समझ में यह होगा कि हम समझौते की बात तो करेंगे मगर लेन-देन नहीं: करेंगे, बार्गेन का सीधा 
अर्थ यही है। अब लेन-देन नहीं करेंगे तो क्या इसमें से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हम सब देंगे 
ही देंगे, लेंगे कुछ नहीं। लेन-देन नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब निमंत्रण दिया 
तो वह जनता के लिए अप्रत्याशित था। उससे आशंकाएं पैदा हुई और बे आशंकाएं इस प्रकार 
के वक्तव्यों से बढ़ती जा रही हैं। 

अगर प्रधानमंत्री जी मि. चाऊ-एन-लाई को इस बात के लिए तैयार कर लें कि वे भारत 
की भूमि खाली करके चले जाएं और दोनों देशों के बीच में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, 
राष्ट्रपति जी ने जिसे.विश्वासघात की संज्ञा दी,-उसके फलस्वरूप जो कटुता पैदा हो गई है, वह 
कटुता दूर हो जाए तो प्रत्येक भारतवासी उसका स्वागत करेगा। लेकिन हमें डर है कि क्या इस 
प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि अगर 
दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत विफल हो गई तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी। कभी-कभी मुझे लगता 
है कि कहीं परिस्थिति को बिगाड़ने से रोकने के लिए बातचीत में हम कुछ ऐसा समझौता करने 
के लिए तैयार न हो जाएं जो कि देश के हितों और सम्मान के खिलाफ हो। क्या हम किसी भी 
कीमत पर बातचीत को सफल करने के लिए बंधे हुए हैं? 
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अगर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी कोमत पर समझोता करनेवाली धारणा से बातचीत करने 
जाएंगे तो उसका परिणाम देश के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी चीनी आक्रमण को समाप्त 
करने के लिए वचनबद्ध हैं। देश की जनता को उन्होंने वचन दिया है। चीनी आक्रमण भारत की 
भूमि से समाप्त होना चाहिए। अब यह आगर वार्ता से संभव हो तो उसमें किसी को विरोध नहीं 
हो सकता। लेकिन इसकी संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि वार्ता का आधार निश्चित नहीं 
हो पाया है। चीन के प्रधानमंत्री ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया मगर २० दिसंबर को निमंत्रण 
स्वीकार करने के बाद २७ दिसंबर को चीन का जो नोट आया है, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह 
करूंगा कि वह उस नोट को भाषा को जरा पढ़ें। हमारे निमंत्रण के बाद इस सदन में या इस सदन 
के बाहर हमारे प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही, ऐसी बात कहने को टाला, यद्यपि प्रश्नों 
के रूप में ऐसी बातें आ सकती थीं, जिनसे कहीं चीन को ठेस न पहुंचे। मगर २० दिसंबर को 
हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के बाद २७ दिसंबर को जो चीन ने नोट लिखा उसमें से ऐसी ध्वनि 
निकलती है कि चीन अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं। शायद वह लंबी वार्ता द्वारा समय चाहते 
हैं। समझौते की टेबिल पर बैठकर चीन को कुछ खोना नहीं है। चीन आक्रमणकारी है, चीन ने 
हमारी भूमि पर कब्जा किया है, यदि बातचीत विफल हो गई तो चीन यहां से कुछ खोकर नहीं 
जाएगा। इसलिए चीन को कोई घाटा नहीं है, घाटा हमको है, और अभी तक का अनुभव अच्छा 
नहीं है। 

। दिल्ली का इतिहास समर्पण का हे 


हम शांति चाहते हैं, मगर शांति के लिए ऐसी कीमत नहीं देनी चाहिए जो भविष्य में अशांति 
उत्पन्न करने का कारण बन जाए। शांति की लालसा में कभी ऐसे भी समझौते हुए हैं जो हमारे 
देश के हितों के अनुकूल नहीं हैं। बातचीत दिल्ली में हो रही है, दिल्ली का इतिहास समर्पण का 
इतिहास है, दिल्ली का इतिहास आक्रमणकारी के स्वागत का इतिहास है। एक बार पाकिस्तान के 
प्रधानमंत्री आए थे हमारे प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को हमने उनके 
अत्याचारों की दया पर छोड़ दिया। दूसरी बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए, वह बेरूबाड़ी 
यूनियन को ले जा रहे थे, मगर धन्य हो सुप्रीम कोर्ट कि वह जाते-जाते रुका। और फिर एक 
बार पाकिस्तान के होम मिनिस्टर आए थे। वह पथरिया प्रदेश के पांच गांव ले जाना चाहते थे। 

अब चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या ले जाएंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन देश की 
जनता कोई भी ऐसा समझौता स्वीकार नहीं करेगी जो समझौता देश कौ प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो, 
जो समझोता देश के हितों के प्रतिकूल हो। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी इस भावना से अच्छी 
तरह परिचित हैं और बातचीत में दृढ़ता से काम लेंगे। यद्यपि हमारा उनसे मतभेद है, लेकिन जहां 
तक चीनी आक्रमण के संबंध में बातचीत करने का संबंध है, प्रधानमंत्री श्री चाऊ-एन-लाई से 
इस पूर्ण विश्वास के साथ बातचीत करने के लिए जा सकते हैं कि सारा देश उनके पीछे है। 
समझौते का परिणाम जो होगा, उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे, मगर अभी हम 
परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे प्रधानमंत्री जी को बल दे, हमारे प्रधानमंत्री जी को 
शक्ति दे और देश की भावनाओं के अनुरूप आचरण करने की सामर्थ्य दे। 

मैं एक मिनट और लूंगा। श्री चाऊ-एन-लाई का किस प्रकार स्वागत किया जाए इस बारे 
में भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं हमने उनको बुलाया है और वह हमारे निमंत्रण पर आ रहे हैं। 
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लेकिन १९५४ के जो मि. चाऊ-एन-लाई थे और सन्‌ १९६० के जो मि. चाऊ-एन-लाई हे, में 
समझता हूँ कि हमारी सरकार जनता को यह समझाने को कोशिश नहीं करेगी कि यह वही मि. 
चाऊ-एन-लाई हैं जो सन्‌ १९५४ में आए थे। दोनों देशों के बीच में तिब्बत की तडपती हुई लाश 
उन्हें दिखाई देती है, दोनों देशों के बीच में तीन-तीन ह्वाइट पेपर हैं जो दोनों देशों की मित्रता में 
रोडे हैं, और हमको यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि देश की जनता को 
भावनाओं को इस तरह से इस स्वागत के सवाल पर छुने की कोशिश न की जाए कि लोगों का 
मनोबल टूटे। मि. चाऊ-एन-लाई को हवाई अड्डे से राष्ट्रपति भवन तक ले जाया जा सकता हे 
बहां उनसे वार्ता की जा सकती है, लेकिन छोटे बच्चों को और फोज के जवानों को इकट्ठा करके 
हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे लगवाना, यह तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भारत की 
भमि पर आक्रमण कायम है। जनता से यह कहना कि वह आक्रमणकारी का स्वागत करे, यह 
देश की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि सरकार इस भावना को ध्यान में 
रखेगी। मुझे इतना ही कहना था। 
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नेहरू नून समझौता किसके लिए? 


माम महोदय, देश की जनता और संसद के सदस्य प्रधानमंत्री से इस बात की आशा करते 
थे कि पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही की स्थापना और अमेरिका से उसको मिलनेवाले 
हथियारों के कारण भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए जो संकट पैदा हो गया है उसके संबंध 
में हम कितने तैयार हैं, इस बारे में सदन को और इस सदन के द्वारा देश की जनता को विश्वास 
में लिया जाएगा। मुझे देखकर खेद हुआ है कि सरकार इस संबंध में अपने कर्त्तव्य का पालन करने 
में अभी तक सफल नहीं हुई है। खतरा हमारे सामने खड़ा है और बिल्ली को देखकर कबूतर की 
तरह से हम अपनी आंखें बंद कर लें या सच्चाई से मुंह मोड़कर शुतुमुर्ग की तरह अवास्तविकता 
को बालू में अपने सिर को गड़ाकर खड़े रहें, तो इससे आनेवाला संकट टल नहीं सकता। यह 
ठीक है कि अमेरिकी विदेश मंत्री श्री डलेश ने कभी हमें यह आश्वासन दिया था, यदि पाकिस्तान 
भारत पर हमला करेगा, तो हम भारत की मदद करेंगे। वह उसे हथियार भी देते जा रहे हैं और 
यह भी कहते जा रहे हैं कि अगर वह हमला करेगा तो अमेरिका हमारी मदद करेगा। यह सोचना 
बड़ा मुश्किल है कि जो हथियार दे रहा है, हम उसकी बात मानें या जहां हथियार पहुंच रहे हैं 
उसकी बात मानें। हथियार पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में आज सैनिक तानाशाही है। 
पाकिस्तान की हुकूमत आज ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्हें हमने काश्मीर के मैदान में हराया है 
और इस हार को वे भूल नहीं सकते। राजनैतिक नेता भूल सकते हैं, मगर सिपाही और जनरल 
के लिए अपनी हार को भूलना बड़ा मुश्किल होता है! रें ताज्जुब नहीं होगा अगर पाकिस्तान 
के शासक अपनी उस हार का बदला लेने के लिए और पाकिस्तान की जनता का ध्यान उसकी 
आंतरिक कठिनाइयों से हटाने के लिए आज नहीं तो कल अमेरिकी हथियारों से लैस होकर भारत 
की स्वतंत्रता के लिए एक संकट बन जाएं। उस समय हमारी स्थिति क्या होगी? 
मैं मानता हूं कि हमें आतंकित होने की आवश्यकता नहीं हे, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। 
मगर देश में इस संबंध में जितनी तत्परता की, तैयारी की, सन्नद्धता की और जनता को विश्वास 
में लेने की आवश्यकता थी, वह अभी तक नहीं किया गया है। पाकिस्तान हमला करेगा, तब 
अमरीका हमारी मदद करेगा, इस संबंध मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तय करना मुश्किल है 


* अंतरराष्ट्रीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति पर लोकसभा में ८ दिसंबर, १९५८ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 
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कि किसने हमला किया है। काश्मीर के बारे में अभी तक फैसला नहीं हो सका है। कोरिया के 
बारे में आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए कि उत्तरी कोरिया ने हमला किया है या दक्षिणी कोरिया ने 
हमला किया है। इसलिए अमेरिकी आश्वासन पर बैठकर हमारा काम नहीं चल सकता। हमें स्वयं 
तैयार होना चाहिए और निवेदन है कि भारत में कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो पाकिस्तान 
से लडाई चाहता है। लेकिन शांति बाजार से खरीदी जानेवाली चीज नहीं है। उसकी रक्षा के लिए 
शक्ति चाहिए, दृढता की नीति चाहिए। पाकिस्तान की जनता हमारी ही जनता है। राज्य बंट गए, 
मगर जनता एक है। मजहब अलग होने से कौमियत अलग नहीं होती। पाकिस्तान की जनता के 
प्रति हमारे हृदय में सहानूभुति है। 

अंग्रेजों से हम लड़े आजादी के लिए। पाकिस्तान की जनता मुस्लिम लीग के नेतृत्व में यह 
आशा करती थी कि उसे भी आजादी मिलेगी, मगर उसकी आजादी वाशिंगटन के बाजारों में नीलाम 
पर चढ़ा दी गई। यह स्वाभाविक है कि उसके प्रति हमारा अंतःकरण सहानूभुति से भरा हुआ हो। 
लेकिन पाकिस्तान के शासकों को, जिन्होंने आजादी की लडाई में कोई हिस्सा नहीं लिया और जो 
अपने देश को दूसरों के हाथों में बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, समझने में हमें गलती नहीं करनी 
चाहिए। और उनके इरादे ठीक नहीं हैं। उनके भाषण को देखा जाए और उनके अमल को देखा 
जाए। हमारे प्रधानमंत्री बड़े उदार हैं। वह अपने विशाल हृदय में सारे संसार को स्थान दे सकते 
हैं, मगर मुश्किल यह है कि हमारे पाकिस्तानी साथी उस विशाल हृदय में छोटी सी छुरी भी रखना 
चाहते हैं। हमें उससे सावधान रहना चाहिए। मलिक फिरोज खां नून से समझौता किया गया इस 
आशा से कि पूर्वी बंगाल की सीमा पर झगड़े नहीं होंगे, गोलियां नहीं चलेंगी, पाकिस्तानी हमारी 
सीमा में नहीं घुसेंगे। संसद की बैठक हो रही थी। उसकी उपेक्षा करके हमारे प्रधानमंत्री ने समझौता 
किया और संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। 

भारत का संविधान किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वह भारत की भूमि किसी को दे 
दे। हम अपने संविधान के अनुसार दूसरे क्षेत्र को मिला सकते हैं, अपनी सीमाओं का विस्तार कर 
सकते हैं, मगर हम अपनी भूमि किसी को नहीं दे सकते। मगर प्रधानमंत्री बड़े उदार हैं। हमारे देश 
में भूदान आंदोलन चल रहा है। शायद भूदान की भावना उनके हृदय में भी भर गई और उन्होंने 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हमारी कुछ भूमि का दान कर दिया-ऐसी भूमि का, जिसके बारे में 
कोई विवाद नहीं था। अभी मेरे मित्र श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने बेरूबाड़ी यूनियन की बात कही। 
उसके संबंध में पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं था। वह उसे दे दिया गया और उसके साथ दस 
हजार भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीयता और नागरिकता को भी समाप्त किया जा रहा है। 

किसी व्यक्ति को, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, इस बात का अधिकार नहीं है कि वह किसी 
भारतीय नागरिक को उसकी राष्ट्रीयता से और उसकी नागरिकता से वंचित कर दे। मगर प्रधानमंत्री 
ने समझौता कर लिया-संसद की अवहेलना करके कहा कि आप मानिए, न मानिए; अगर नहीं 
मानते, तो मैं इस्तीफा देता हूं। अगर इस्तीफे की तलवार सर पर लटक रही हो, तो यहं संसद 
क्या करेगी। लेकिन जो समझौता हुआ है, वह देश के हितों के विरुद्ध है। उस समझौते को हमें 
स्वीकार नहीं करना चाहिए। और क्या पाकिस्तान ने उस समझौते का पालन किया? क्या सीमा 
के झगड़े रुक गए? क्या बार्डर इन्सिडेंट्स बंद हो गए? समझौता हुआ और उसका उल्लंघन शुरू 
हो गया। पाकिस्तान हर एक समझौते के बारे में ऐसा ही करता है। वह समझोतों का उल्लंघन 
करके उनका पालन करता है। अभी समझौते की स्याही सूखी नहीं कि हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री 
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कहते हैं कि ये तो मौसमी हमले हैं, फसल के हमले हैं। तो फसल इधर ही क्‍यों कटती है? जरा 
उधर भी कटने लगे। एकतरफा मामला क्यों? 


तुकेरग्राम, लक्ष्मीपुर किसके पास है? 


अभी हमारे मित्र श्री आल्वा रूस की परेड में जो उन्होंने बार्डर पुलिस देखी, उसकी बात कर 
रहे थे। हमारे यहां बार्डर में भी पुलिस है और लक्ष्मीपुर में ६ अगस्त को उस पुलिस की चौकी 
पर हमला हुआ। पाकिस्तानियों ने हमला किया और उस पुलिस की चौकी पर जो ६ आदमी थे, 
जिनमें कमांडेट भी था, उसको पाकिस्तानी पकड़कर ले गए। उनमें से एक सिपाही वहां रात भर 
पड़ा रहा। वह धान के खेत में पानी-पानी चिल्लाता रहा और कराहता रहा, लेकिन किसी ने उसको 
पानी नहीं दिया। दूसरे दिन शाम को उस घायल सिपाही को उठाया गया। लक्ष्मीपुर को पाकिस्तानियो 
ने अधिकार में ले लिया होगा। तुकेरग्राम किसके कब्जे में है? कहते हैं पाकिस्तानी झंडा उतर गया। 
उनका झंडा उतर गया। मगर उनका डंडा अभी तक चल रहा है। 

प्रधानमंत्री बताएं कि तुकेरग्राम हमारे अधिकार में है या नहीं और लक्ष्मीपुर को पाकिस्तानियां 
ने क्यों नहीं खाली किया? जो नेहरू-नून समझोता किया गया है, उसमें इच्छामति नदी का प्रयोग 
करने की पाकिस्तानियाँ को छूट दे दी गई है, ऐसा मिस्टर नून ने कहा। वह नदी ऐसी हे कि नदी 
के नीचे जाकर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा ऐसा है कि 
नदी के पार भी भारत को सीमा है, जिसमें करीब सौ गांव आते हैं, जिनमें डेढ़ लाख आदमी रहते 
हैं जो कि सौ वर्ग मील का इलाका है। पाकिस्तानी रेडियो ने दावा किया है कि वह इलाका भी 
पाकिस्तान में आ गया है। दिल्ली से कुछ खंडन किया गया है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर 
हमनें उन्हें इच्छामति नदी को यूज करने की छूट दे दी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे 
नदी की धारा में होकर उस क्षेत्र में जाएंगे, जहां नदी के पार भी भारतीय क्षेत्र हे? इसमें अनेक 
कठिनाइयां खड़ी होंगी। पाकिस्तानी अवैध प्रवेश करेंगे और धीरे-धीरे वहां रहनेवाली जनता का 
मनोबल तोड़ेंगे और वह मनोबल टूट रहा है। हमें फसली गोलियां या हमले कहकर भले ही टाल 
दिया जाए, लेकिन सीमा पर रहनेवाले लोग क्या अनुभव करते हैं? उनके हृदय में यह शंका पैदा 
होती है कि अगर पाकिस्तान ने सरप्राइज अटैक किया तो क्या होगा? क्या हम रक्षा करने में समर्थ 
होंगे? मुझे विश्वास है कि हम होंगे, लेकिन इस अंध में सरकार को इस सदन को आश्वासन 
देना चाहिए कि जब पाकिस्तान ने नेहरू-नून समझौते का पालन नहीं किया, तो हम संमझौते से 
बंधे हुए क्यों हैं। 

मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री महोदय नेहरू-नून समझौते के बारे में फिर से विचार करें। 
बेरूबाडी यूनियन का इलाका और इच्छामति नदी का पानी पाकिस्तान को उपयोग में लेने का जो 
अधिकार दिया गया है उसके संबंध में पुनर्विचार होना चाहिए। हमने त्रिपुरा में. पाकिस्तान को 
रेलगाड़ी निकालने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी। हमने पाकिस्हानियों से पश्चिम बंगाल से उत्तरी 
बंगाल में जाने के लिए और पूर्वी बंगाल होकर असम में जाने के लिए थोड़ी सी जमीन क्यों नहीं 
मांगी। 

हमने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया, हमने किसी बात पर जोर नहीं दिया, हम तो उदार 
मन होकर देने की भावना से मि. नून के सामने गए थे। मगर जिस उद्देश्य से वह समझौता किया 
गया था, वह उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। झगड़े चल रहे हैं ओर अभी कहा गया है कि झगड़े चलेंगे। 
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जब ऐसी बात हे तो नेहरू-नून समझोता किसके लिए किया गया? सीमा पर पक्की व्यवस्था होनी 
चाहिए। अगर प्रांतीय सरकार सीमा की रक्षा नहीं कर सकती तो मैं निवेदन करूंगा कि केंद्र को 
अपनी पुलिस भर्ती करके भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का प्रबंध अपने हाथ में लेना चाहिए। 


कागजी प्रोटेस्ट स्वाभिमान की रक्षा नहीं करते 


यह ठीक है कि हम दूसरे की सीमा में प्रवेश न करें, हम अवैध अधिकार न करें, हम 
आक्रमण न करें। मगर हमारे ऊपर आक्रमण हो और हम केवल कागजी प्रोटेस्ट भेजकर संतोष 
का अनुभव करें, यह किसी भी स्वाभिमानी स्वतंत्र देश के लिए गौरव कौ बात नहीं है। में 
पाकिस्तान के साथ लड़ाई के पक्ष में नहीं हूं, मगर दबने से शांति स्थापित नहीं हो सकती। 
पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है, हमें उसी भाषा में पाकिस्तान से बात करनी चाहिए; और 
जो पाकिस्तान के नए शासक हैं वे किस भाषा को समझते हैं, यह मुझे समझाने की जरूरत नहीं 
है, सभी बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं। 

इस विदेश नीति के विवाद में इस बात की भी चर्चा हो गई हे कि हमने दुनिया के दोनों 
गुटों से अलग रहने की जो नीति अपनाई है, वह नीति कुछ गलत सी है, और नेहरू जी जो नीति 
अपना रहे हैं जिसे नेहरू-नीति का नाम दिया गया है, वह ज्यादा ठीक है। मैं तो इस गुत्थी को 
नहीं सुलझा सकता। हमारे देश की जो विदेश नीति चल रही है, वह किसी व्यक्ति की नीति नहीं 
है और होनी भी नहीं चाहिए। हमने दुनिया के दोनों शक्ति गुटों से अलग रहकर संसार के हर 
एक प्रश्न पर तटस्थ रूप से विचार करने का जो निर्णय किया है, वह हमारी पुरानी परंपरा, हमारी 
आजादी के आंदोलन की पृष्ठभूमि, संसार में विश्व-शांति की स्थापना में हमारी उत्सुकता और 
व्यक्ति की गरिमा तथा राजनीतिक स्वाधीनता, और आर्थिक समता के संबंध में जो हमारी निष्ठा 
है, उसका विचार करके ही हमने इस नीति का निर्धारण किया है। इस नीति को एक व्यक्ति के 
साथ जोड़ना ठीक नहीं है। यह प्रधानमंत्री के साथ भी अन्याय करना होगा। यह नीति भारत के 
हित में है, विश्व-शाति के लिए भी यह नीति सहायक है। इसलिए हमने इस नीति का अवलंबन 
किया है, किसी मजबूरी से नहीं। किसी ने हमें विवश नहीं किया। हम चाहते तो रूसी गुट से मिल 
सकते थे जैसा कि हमारे कम्युनिस्ट भाई प्रयत्न करते हैं कि हम रूसी गुट में मिल जाएं, और 
उनके लिए यह सोचना स्वाभाविक” 

एक माननीय सदस्य : जनसंघ की क्या नौति है? 

श्री वाजपेयी : जनसंघ भाई जो करते या कहते हैं बह बोल रहे हैं। अमेरिकी गुट में या 
रूसी गुट में हम मिल सकते थे। अमरीकी गुट से मिलने का रास्ता हमारे लिए साफ था। लेकिन 
हमने दोनों में से किसी गुट में शमिल होने से इन्कार किया, क्योंकि हम समझते हैं कि राष्ट्रीय 
हितों की मांग यह है और विश्व की भलाई की मांग यह है कि हम दोनों गुटों से अलग रहें। 
यह बुराई के प्रति तटस्थता नहीं है। आखिर विदेश नीति आदर्शवाद की हवा में तो नहीं उड़ 
सकती, उसे व्यावहारिकता की जमीन पर कदम रखकर चलना ही पड़ता है। हमारे सामने जो 
राष्ट्रीय विकास की समस्या है, उसका भी यही तकाजा है। हम उसको अपनी दृष्टि से ओझल नहीं 
कर सकते। उस नीति पर हम चले और देखा कि हमने अपने देश का मान भी बढ़ाया। देश के 
हितों की भी रक्षा की और विश्व-शांति की स्थापना में जहाँ तक संभंव हो सका, हमने योगदान 
दिया। हमें कभी एक क्षण के लिए भी इस मुगालते में नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया की शांति 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / १७७ 
C-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri ks 


हमारे बलबूते पर टिकी हुई है। हम उसमें थोड़ा सा सहायक हो सकते हैं, लेकिन इस बात को 
न भूलें कि अंततोगत्वा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत को जो भी स्थिति होगी वह हमारे देश की 
शक्ति, अपने साधनों कौ सबलता, उनके ऊपर होगी। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इस नीति 
पर हमें दृढ़ता से चलना चाहिए। 

कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम एक गुट की तरफ ज्यादा झुक गए हैं, इस तरह का न 
लगे, इस बात के प्रति हम सावधान रहें। जो यह मांग करते हैं कि हमें इस गुठ के साथ मिल 
जाना चाहिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हम दोनों गुटों से अलग रहें, हम सबका समर्थन प्राप्त करें, 
हम सबका सहयोग लें और राष्ट्र के निर्माण के कार्य में लगे रहें, यह हमारी नीति होनी चाहिए 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम विदेश नीति विकसित कर रहे हैं और में समझता हूं कि उसको 
विकसित करने में हमें काफी सफलता मिल रही है। 


इजराइल से संबंध जोड़ें 


इस संबंध में एक बात का उल्लेख करूगा। चीन की चर्चा की गई है। चीन के साथ में हमारे 
बड़े मैत्री संबंध हैं, होने भी चाहिए। चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है और हम संयुक्त राष्ट्र संघ 
में यह मांग भी करते रहते हैं कि चीन को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। यह मांग ठीक 
है, लेकिन इसके साथ जब हम विचार करते हैं कि भारत सरकार ने अभी तक इजराइल को 
मान्यता तक नहीं दी, तब थोड़ा सा विचित्र मालूम होता है। हमने इजराइल को मान्यता क्‍यों नहीं 
दी, दक्षिण एशिया'में हजारों वर्षो से जो तिरस्कृत रहे, जिनका दमन किया गया है, मजबूरी के नाम 
पर जिनको उत्पीडन का शिकार बनाया गया, वे अब अलग से एक छोटा सा राज्य बनाने में सफल 
हुए हैं। जो भी हमारे मित्र इजराइल जाकर आते ६, बडी प्रशंसा करते हैं कि वहां सच्चे समाजवाद 
के दर्शन हो रहे हैं। में जानना चाहता हूं कि भारत की-सरकार ने इजराइल के साथ दौत्य संबंध 
स्थापित क्यों नहीं किए हैं? थोड़े दिन हुए समाचारपत्रो में चित्र छपा था जिसमें श्रीमती विजय लक्ष्मी 
पंडित डिक्टेटर फ्रेंको के सामने बैठी हुई थीं। हमने स्पेन से संबंध स्थापित कर लिए, तो क्या 
कारण है कि हम इजराइल से संबंध स्थापित करने में अभी तक संकोच कर रहे हैं। यदि यह कहा 
जाए कि इससे दक्षिण एशिया में या मध्य-पूर्व के मुस्लिम देशों पर बुरा असर पड़ेगा तो मेरा निवेदन 
है कि जो सत्य बात है, उसको हम किसी पर बुरा असर पड़ने के डर से मानने से इन्कार नहीं 
करते हैं 

श्री रघुनाथ सिंह : सब देशों को मान लें। 

श्री वाजपेयी : चीन के संयुक्त राष्ट्र में आने से और उसके प्रवेश की मांग करने से अमेरिका 
में थोडी सी नाराजगी पैदा होती है, मगर हम वकालत नहीं छोड़ते, वकील ज्यादा चुस्त है और 
मुद्दई सुस्त है, ऐसा भी कई बार लगता हे, फिर भी हम वकालत करते रहते हैं तो इजराइल को 
मान्यता न देने का क्या कारण है? 

मेरा निवेदन है कि सरकार इस संबंध में पुनः विचार करे और इजराइल को यह अनुभव 
नहीं होने देना चाहिए कि दक्षिण-पूर्व एशिया में जो एक नई सरकार स्थापित हो रही है, नया समाज 
बन रहा है, उसमें उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमने- अपने देश में अस्पृश्यता 
का उन्मूलन किया है, इजराइल के साथ हमें. अछूत जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। 
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अः राजी सब 


अ ध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले १० सालों में दुनिया के 

दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने और दूसरे देशों के झगड़ों में न पड़ने की जो वैदेशिक नीति 
हमने अपनाई है, वह सही नीति है, और उससे न केवल हमारे राष्ट्र का ही कल्याण हुआ है अपितु 
संसार में शांति को बनाए रखने में भी मदद मिली है। परिस्थिति तो ऐसी है कि आज हमारे राष्ट्र 
का हित और विश्व की शांति, दोनों एक हो गए हैं। अगर संसार में शांति रहती है तो उससे राष्ट्र 
का हित होगा और अगर भारत के हितों का संरक्षण और संवर्द्धन होता है तो संसार में शांति की 
शक्तियों को बल मिलेगा। इसलिए यदि कोई कहता है कि हमें इस नीति को छोड़कर रूसी गुट 
के साथ या अमरीका के साथ मिलने पर विचार करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि या तो वह 
नासमझी के कारण ऐसा कहता है या कुछ दूसरे देशों के संकेतों पर चलने की उसकी मनोवृत्ति 
बन गई है। राष्ट्रीय हित का तकाजा यही है कि हम दृढ़ता के साथ इस नीति पर चलें। 

मैंने निवेदन किया कि संसार में शांति रहे, यह हमारे हित में भी आवश्यक है। हम राष्ट्र 
के निर्माण के प्रयत्नों में लगे हुए हैं, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ हमें सभी राष्ट्रों कौ सहायता 
चाहिए, सभी का समर्थन चाहिए। किंतु इस आवश्यकता का एक पहलू और भी है, पिछले डेढ़ 
सौ वषों में साम्राज्यवाद. के विरुद्ध संघर्ष करते-करते हमारे अंतःकरण में लोकतंत्र के लिए, 
राष्ट्रीयता के लिए प्रबल भावनाएं उत्पन्न हुई हैं ओर बलिदानों के बाद हमने आजादी प्राप्त की 
“है, इसलिए दूसरों की आजादी को भी हम कीमत समझते हैं। दुनिया के किसी भी देश में जब 
विदेशी फौजें उतरती हैं तो हमारे हृदय को आघात लगता है और हम चुप नहीं रह सकते। 

सवाल यह है कि हम क्या आज की परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अधिक बोलकर 
अपने राष्ट्र के हितों का संवर्द्धन कर सकते हैं? यह तो ठीक है कि हम अकेले नहीं रह सकते, '. 
जिसे अंग्रेजी में आइसोलेशन कहते हैं, और दुनिया हमें अलग रहने भी नहीं देगी। हम अलग भले £ 
ही रहना चाहें मगर घटनाएं हमें अपनी पकड़ में ले ही लेंगी। मगर प्रश्‍न यह है कि क्या सचमुच 
हम दूसरे देशों के झगड़ों से अलग रहने की नीति को कुछ ओर भी बढ़ाकर विचार कर सकते 
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हैं? बोलने के लिए वाणी चाहिए, मगर चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों 
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हम कुछ अधिक बोलने के आदी हो गए हैं। मेरा निवेदन है कि हमें चुप रहने 
की कला का अभ्यास करना चाहिए। 

हमारे प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के लिए, जो सदैव विश्व-राजनीति की दृष्टि से सोचते हैं, यह 
काम कठिन जरूर है, लेकिन राष्ट्र के हितों का तकाजा यही है, और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई 
जब फ्रांस की आंतरिक घटनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फ्रांस का घरेलू मामला 
है, में इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। वर्ना हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इस संबंध 
में भी उनका मुंह खुलवाने पर तुले हुए थे। इंडोनेशिया के झगड़ों के बारे में, जो उनका अंदरूनी 
झगड़ा है, हमें अपनी राय प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि 
अंतरराष्ट्रीय मामलों पर हम जितना कम बोलें और जिन प्रश्नों का हमसे सीधा संबंध नहीं है, उनके 
बारे में अगर हम चुप रहने की नीति का अवलंबन कर सकें तो शायद अच्छा होगा। 

इस संबंध में में शिखर सम्मेलन' की बात भी कह दूं। जब समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ 
कि हमारे प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि प्रत्येक 
भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। भौगोलिक दृष्टि से, जनता की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि 
से, विश्व के मंच पर भारत का एक स्थान है, उसके अनुसार शिखर सम्मेलन के लिए बड़ों में 
हमारी गणना होनी. चाहिए। बड़ा कोई हथियारों से नहीं होता। लेकिन जिस परिस्थिति में शिखर 
सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया और उसको स्वीकार करने के संबंध में नई दिल्ली से जो खबरें 
छपी, उनसे इस प्रकार का भ्रम पैदा हुआ कि शायद हम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
कुछ लालायित से हैं। समाचारों से यह भ्रम फैला। यह हमारी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। 

श्री च.द. पांडे : यह भ्रम था। 

श्री बाजपेयी : हां, मगर हमें भ्रम फेलने का मौका भी नहीं देना चाहिए था। हम शिखर 
सम्मेलन में जाएं, अगर सब हमें बुलाएं, सबकी सहमति से जाएं और मैं तो समझता हूं कि जिस 
परिस्थिति में शिखर सम्मेलन हो रहा था उसमें भारत की जगह पश्चिमी एशिया का कोई देश जाता, 
चाहे फिर वह इजिप्ट होता या उसके प्रेजिडेंट नासिर होते, उनका वहां जाना ज्यादा आवश्यक था 
बजाय हमारे जाने के। लेकिन रूस ने हमारा प्रस्ताव रखा। स्वाभाविक है, हमने उसका स्वागत 
किया, मगर दूसरों ने टांग अड़ाई, नतीजा यह हुआ कि आज हिंदुस्तान की जनता में ऐसी भावना 
फेली हे कि रूस तो हमें चाहता था, अमरीका नहीं चाहता था। मतलब यह कि शीतयुद्ध में, प्रचार 
की लड़ाई में, रूस ने हमें मोहरा बनाकर अमरीका को एक मात दे दी और हम मोहरा बन गए। 

एक माननीय सदस्य : नहीं बने। 

श्री वाजपेयी : नहीं बने तो अच्छा है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि हम बन गए। 

श्री च.द. पांडे : बच गए। 

श्री वाजपेयी : बन गए, बचे नहीं। मगर हमें बचना चाहिए, और जो भावना फैल गई है, 
उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। 

पश्चिमी एशिया में जो भी घटनाएं होती हैं, उनसे प्रत्येक भारतीय को दुख होना स्वाभाविक 
है और इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि जब तक संसार की बड़ी शक्तियां इस तथ्य को स्वीकार 
नहीं करेंगी कि हर एक राष्ट्र को स्वतंत्र होने का और अपने आदशाँ के अनुकूल अपने जीवन 
को निर्धारित करने का अधिकार है, तब तक शांति नहीं होगी। राष्ट्रीयता और लोकतंत्र, ये इस 
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युग के प्रवाह हें और जो भी उनके विरुद्ध खडा होगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी ताकत हो, उसको 
आज नहीं तो कल परास्त होना पडेगा! दुख की बात तो यह है कि पश्चिमी देश, जिनका प्रमुख 
अमेरिका है, लोकतंत्र का नाम तो लेते हैं और वे अपने देश में लोकतंत्रवादी हैं भी, लेकिन वे 
अपने मुल्क के बाहर लडखडाते सिंहासन और डगमगाते हुए राजमुकुटों की रक्षा करना चाहते हैं। 
अब राजतंत्र नहीं चलेगा, वह युग के प्रवाह के प्रतिकूल है। राजाओं, नवाबों के सिंहासन लोकतंत्र 
की धारा में बह जाएंगे और अगर कोई उन सिंहासनों के बल पर प्रयत्न करेगा, तथाकथित 
कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने का, तो उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। मुझे दुख हे कि दुनिया 
के लोकतंत्रवादी देश कम्युनिज्म को रोकने के लिए ऐसे उपाय अपना रहे हें जिनसे कम्युनिज्म 
बढ्ता चला जा रहा है। राजतंत्र का समर्थन करके लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। यह 
स्वीकार किया जाना चाहिए कि हर एक जनता को अपनी राष्ट्रीयता को प्राप्त करने का और 
लोकतंत्र के अनुसार अपने जीवन को निर्धारित करने का अधिकार है। रूस और अमरीका जब 
तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक पंचशील की कितनी भी घोषणाएं करें, वे संसार 
में शांति स्थापित करने में सहायक नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि अमेरिका के नेता इस संबंध 
में अपनी नीति पर पुनर्विचार करेंगे। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को हथियार देकर वह कम्युनिज्म को 
रोकना चाहते हैं। अगर एशिया में कम्युनिज्म रुक सकता है तो लोकतंत्र के बल पर ही रुक 
सकता है। जहां हर छह महीने में देश की सरकार बदलती है, चौबीस घंटे के भीतर एक प्रांत 
के मुख्यमंत्री, गवर्नर और उनकी पूरी सरकार बदल जाती है, वह सामंतवाद पर आधारित, 
सांप्रदायिकता को उत्तेजना देनेवाला, लोकतंत्र से दूर पाकिस्तान अमेरिका की मदद लेकर कम्युनिज्म 
को नहीं रोक सकता। 

लेकिन उनकी नीति के कारण हमारे यहां भी कठिनाई पैदा हो गई है। हमें अपने धन का बहुत 
सा भाग हथियार खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, जबकि आज सचमुच हमें राष्ट्र के निर्माण के 
प्रयत्नों में लगना चाहिए। अमेरिका के नेता बुद्धिमानी से काम लें, इस बात की आवश्यकता है। 


सीमा उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हें 


साथ ही मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश की पूवी सीमा पर जो सीमा 
उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तानी सैनिक हमारी सीमा में घुस आते हैं, रात-दिन 
गोली-वर्षा करते हैं, ये घटनाएं गंभीर दृष्टि से देखी जानी चाहिए। 

अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत होगी, इस प्रकार का संकेत दिया गया है। मैं आशा 
करता हूं कि उस बातचीत के पहले ही पाकिस्तान की सेना भारत की जितनी भी भूमि पर अधिकार 
किए हूए. है उसको खाली कर देगी। लेकिन अगर हमारी भूमि उनके कन्ने में रहे और फिर हम 
शांति की बात करने जाएं तो मैं समझता हूं कि इससे उनका साहस, दुःसाहस ही बढ़ेगा। उन्हें हमारे 
देश की एक-एक इंच भूमि को खाली करना चाहिए और यह आश्वासन देना चाहिए कि वे सचमुच 
ही पूर्वी सीमा पर शांति चाहते हैं। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान से उस 
भाषा में बात नहीं करते जिस भाषा को वह समझता है। हम ऐसी भाषा में बोलते हैं जो हमारी 
दृष्टि से तो शायद ठीक हो लेकिन पाकिस्तान कौ समझ में नहीं आती 

एक माननीय सदस्य : चूंकि मुश्किल हिंदी में बोलते हैं। 

श्री बाजपेयी : अग्रेजी में भी बोलते हैं। लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता। में 
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जिस भाव से बात कर रहा हूं में समझता हूं कि उस भाव को ग्रहण किया जाएगा। देश में कोई 
लड़ाई नहीं चाहता। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान से युद्ध चाहता हो, लेकिन 
शांति सम्मान के साथ होनी चाहिए। शांति स्थायी आधारों पर प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इस तरह की 
गोली-वर्षा होती रहे और हम कोई ऐसा कदम न उठाएं जो कि जनता में विश्वास का सृजन करे 
तो कभी-कभी लोगों में यह भी आशंका पैदा होती है कि. जब छुटपुट गोली-वर्षा का हम मुकाबला 
नहीं कर सकते तो अमेरिकी हथियारों से लेस होकर पाकिस्तान जिन जिहाद के नारों को लगाता 
है, अगर उन्हें अमल करने पर तुल गया तो हमारा क्या हाल होगा? हम जानते हैं कि कोई चिंता 
की जरूरत नहीं है। हम काफी समर्थ हैं, मगर जनता में भी तो इस विश्वास को बनाए रखना 
चाहिए और इस दृष्टि से पूर्वी सीमा की रक्षा के लिए कुछ और भी कदम उठाए जाने चाहिए। 
आवश्यक हो तो सीमावर्ती, जनता को हथियार दिए जा सकते हें। उन्हें सैनिक शिक्षा दी जा सकती 
है। एक नेशनल मिलेशिया का संगठन किया जा सकता है, लेकिन जनता के इस विश्वास को चोट 
नहीं लगनी देनी चाहिए कि पाकिस्तान पूर्वी सीमा पर मनमानी नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास 
है कि सरकार इस संबंध में दृढ़ता से काम लेगी। 


अतरराष्ट्रीयता का अतिरेक हो रहा है 


एक बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी उसकी ओर संकेत करके मैं समाप्त कर दूंगा। संसार 
में जो भी घटनाएं होती हैं, हम उनसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन एक पहलू और भी है, और 
वह यह है कि आज हमारी जनता कि सारी शक्तियां राष्ट्र के प्रयत्नों में केंद्रित होनी चाहिए। कुछ 
हमारे देश का ढंग ऐसा बन गया है कि इसमें अंतरराष्ट्रीयता का अतिरेक हो गया है। हमारे 
समाचारपत्र और राजनैतिक दल देश में जो घटनाएं चलती हैं उनं पर अपनी नजर कम रखते हैं, 
हमारी नजर बाहर ज्यादा रहती है। बाहर की घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं होतीं, यह मैं नहीं कहता, 
लेकिन आज हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी न होकर बहिर्मुखी हो रही हैं। अगर हम दुनिया के देशों के 
झगड़ों की ओर देखेंगे तो हमारे देश की जनता का ध्यान राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों की ओर से बंट 
जाएगा, और में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम देश में राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक से 
अधिक बलिदान करने की भावना पैदा नहीं कर सके तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 
हमारा ध्यान इधर-उधर ज्यादा बंटा रहता है। प्रधानमंत्री इस बात पर विचार करें कि यह किस 
तरीके से संभव हो सकता है कि हम आइसोलेशन में न चले जाएं और हमारी शक्तियां राष्ट्र 
निर्माण के प्रयत्नों में लगें। हमारे अखबारों में अपने देश के निर्माण-कार्यों की ओर जनता का 
ध्यान दिलाया जाए और हमारे देश के समाचारपत्र राष्ट्रनिर्माण संबंधी समाचारों को अपने समाचार 
पत्रों में महत्वपूर्ण स्थान दें। 

इसके लिए मैं समझता हूं कि जैसा मैंने कहा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में थोड़ा चुप रहने की 
कला का अभ्यास करना चाहिए और अगर हम यह अभ्यास बढ़ाएंगे तो विश्व शांति की स्थापना 
में हमारे जो भी प्रयत्न हैं, वे थोड़े-बहुत सफल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति कोई हमारे 
भरोसे पर कायम नहीं है। शांति-निर्माण के लिए हम प्रयत्न करें, मगर अपने राष्ट्र निर्माण के 
प्रयत्नों को धीमा न होने दें। इसके लिए जनता को एकचित होकर जुटने की आवश्यकता है। 
उसके लिए पहले सरकार का जुटना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता 
हूं। धन्यवाद। 
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सत्कार में दिव्यता हो, भव्यता नहीं 


अश महोदय, पूरक अनुदानों की मांगों पर मैंने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं। एक का संबंध 
विदेशी मेहमानों के दिल्ली आने पर जो अधिक व्यय होता है, उससे है। 

अभी प्रधानमंत्री महोदय ने इस संबंध में जो भी स्पष्टीकरण दिया, उससे कम से कम मेरा 
संतोष नहीं हुआ। यह कटौती प्रस्ताव रखा गया है केवल इसलिए नहीं कि इसका उद्देश्य बढ़े हुए 
खर्चे की ओर सरकार का ध्यानं दिलाना है। इसके साथ इस प्रकार के स्वागत-सत्कारों 
में'"'(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : किन मांगों पर? 

श्री बाजपेयी : विदेश मामलों के मंत्रालय की मांग नं. २४। 

अध्यक्ष महोदय : आप बोलना जारी रख सकते हैं। 

श्री बाजपेयी : जो भी उसके बारे में कहा गया हे उसमें इस प्रकार के स्वागत-सत्कारों को 
व्यवस्था किस ढंग से की जानी चाहिए, उसके संबंध में कोई उत्तर नहीं मिला है। केवल 
अफगानिस्तान के शाह के आगमन पर ही नहीं अपितु जब ईरान के शाह आए थे, उस समय भी 
लाल किले के समारोह में बड़ी अव्यवस्था और अनुशासनहीनता रही और केवल कह देने मात्र 
से कि लाल किले के समारोह का आयोजन दिल्ली की नगरपालिका करती है, केंद्रीय सरकार 
उसके उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। दिल्ली की नगरपालिका भौ समारोह के लिए केंद्र से 
अनुदान मांगती है और सरकार पार्लियामेंट से उसकी मांग प्रस्तुत करती है। मैं यह जानना चाहता 
हूं कि क्या यह आवश्यक है कि दिल्ली की नगरपालिका प्रत्येक विदेशी मेहमान को मानपत्र भेंट 
करके ही स्वागत करे? जब भी कोई मेहमान आते हैं, हम उनका स्वागत करें यह स्वाभाविक है। 


अतिथि-सत्कार की हमारी पुरानी परंपरा है। 
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजबहादुर : स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि 


आवश्यक भी है। ल 
श्री वाजपेयी : आवश्यकता से स्वभाव अधिक बलवान होता हे। जो स्वाभाविक चीज होती 


OS 
# विदेश मंत्रालय की पूरक अनुदान मांगों के अवसर पर लोकसभा में २१ फरवरी, १९५८ 
, को दो कटोती प्रस्ताव 
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है वह स्वभाववश अपने आप अंदर से आ जाती है और प्रकट हो जाती है, जबकि आवश्यकता 
में एक बाहर से लाने की भावना प्रकट होती हे। अपने मेहमानों का स्वागत करना यह हम 
भारतीयों के स्वभाव में है" 
श्री दी.चं. शर्मा (गुरदासपुर) : आप उसको अपोज कर रहे हैं। 
श्री वाजपेयी : में उसको अपोज नहीं कर रहा हूं शर्माजी! जरा ध्यान से सुनिए। मैं यह 
निवेदन कर रहा हूं कि स्वागत का हमारा एक स्तर होना चाहिए, जो हमारी आज की स्थिति और 
परंपराओं के अनुकूल हो। दिल्ली नगरपालिका मानपत्र भेंट करे और उसी से स्वागत हो, या दिल्ली 
दरवाजे पर बिजलियां जगमगाकर और आसफ अली पार्क के एक-एक पत्ते पर एक-एक लट्टू 
लगाकर अगर हम समझते हैं कि स्वागत-सत्कार का हमारा कर्त्तव्य पूरा हो गया तो यह ठीक नहीं 
है, और मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। आज का हमारा स्वागत भी,. पंचवर्षीय योजना 
कौ सफलता के लिए हम देश में त्याग और बलिदान का जो वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं, 
उसके अनुकूल होना चाहिए। अगर उससे शान-शोकत टपकती है और अगर आम आदमी को 
ऐसा अनुभव होता है कि इन स्वागतों के बिना भी हम अपने अतिथि के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते 
हैं तो में समझता हूँ कि इन स्वागतों के ढांचे में और उसके तौर-तरीके में कुछ परिवर्तन होना 
चाहिए। 
अभी राष्ट्रपति हो-ची-मिन्ह आए थे। उनको बिठाने के लिए लाल किले में सोने-चांदी से 
मढी हुई कुर्सी रखी गई। डॉ. हो-ची-मिन्ह ने उस कुर्सी पर न बैठकर अपना सम्मान बढ़ा लिया 
और उसके लिए सभी ने उनकी सराहना की। 
वह तो उस कुर्सी पर नहीं बैठे। लेकिन जहां उनका सम्मान बढ़ गया वहां जिन लोगों ने उनके 
बैठने के लिए सोने और चांदी की कुर्सी रखी थी, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या यह 
आवश्यक है कि निर्धन देश विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए उसी शान व शोकत का तरीका 
अपनाए जो कभी नई दिल्ली में खास स्थिति में अपनाया जाता रहा है? इतिहास बदल गया है। 
राजतंत्र का स्थान लोकतंत्र ने ले लिया है; मगर यह तौर-तरीका अभी वही बना हुआ है। विदेशी 
मेहमानों का स्वागत सरलता से होना चाहिए, सादगी से होना चाहिए। उनके स्वागतों में अगर देश 
नवनिर्माण को लड़ाई लड़ रहा है यह झलक, यह प्रकट हो, तो में समझता हूं कि वे अधिक 
प्रभावित होकर जाएंगे, बजाय इसके कि उनको यह दिखाया जाए कि पेड़ों की पत्तियों पर तो लट्टू 
लगे हुए हैं, मगर उनकी छाया में जो लोग लेटे हैं, उनके पास जाडे के मौसम में ओढ़ने के लिए 
भी कपड़े नहीं हैं। अंधेरा गरीबी को छिपाता हे इसलिए अंधेरा नई दिल्ली में अच्छा लगता है, और 
जब कभी विदेशी मेहमान के स्वागत में उस अंधेरे की जगह बिजलियां जगमगाने लगती हैं तो 
` हमारी निर्धनता मानो हमारी ही हंसी उड़ाने लगती है। जो भी स्वागतं के तरीके हैं, इस 
कटोती-प्रस्ताव का उद्देश्य उन तरीकों की ओर सरकार का ध्यान खींचना है। 
छोटे-छोटे बच्चे प्रदर्शन के लिए लाए जाते हैं। वे कसरत के खेल दिखाएं, यह बहुत अच्छा 
है मगर इस बार मैंने देखा है कि जब डॉ. हो यहां आए थे तो शकूरबस्ती से जो बच्चे लाए गए 
उन्हें छह बजे इकट्ठा कर लिया गया था और नौ बजे प्रदर्शन किया जाना था। उन बच्चों को पानी 
पिलाने और जलपान की भी व्यवस्था नहीं की गई। शारीरिक प्रदर्शन हो लेकिन उनके साथ 
असुविधाएं नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे साधन की सीमाएं हैं, उनके अनुसार इस प्रकार के 
आयोजन किए जाने चाहिए। पार्लियामेंट के मेंबर अगर अपने भाषण की एक प्रति और मांगें तो 
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उनसे कहा जाता है कि सरकार खर्चे में कमी कर रही है; लेकिन मैंने देखा कि दिल्ली के 
लालकिले में जो मानपत्र भेंट किए जाते हैं उनमें सैकड़ों मानपत्रों के बंडल के बंडल लालकिले 
के पास जामा मस्जिद में जो रद्दी की दुकानें हैं, उनमें भरे हैं। वे रद्दी में बेचे जाते हैं। स्पष्ट है 
कि हम इसमें बचत कर सकते हैं। 

श्री मेहरचंद खन्ना : आप जामा मस्जिद में क्या कर रहे थे? 

श्री वाजपेयी : जो जामा मस्जिद देश में है मैं उसमें जा सकता हूं। 

वित्त उपमंत्री श्री ब.रा. भगत : अच्छी बात है। 

श्री वाजपेयी : यह तो ठीक है कि हम इस प्रकार के विदेशी संपर्क स्थापित करें और जो 
भी मेहमान आते हैं उनका हृदय से स्वागत करें, लेकिन हृदय का प्रेम प्रकट करने के लिए बहुत 
बडा खर्चा किया जाए, यह आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में विस्तृत 
रूप से विचार करना चाहिए और अपने साधनों, क्षमता और देश के नवनिर्माण को आवश्यकता 
को ध्यान में रखकर इन स्वागत समारोहों में किस प्रकार का परिर्वतन या संशोधन किया जा सकता 
हे, इसका विचार किया जाना चाहिए। 


केंद्रीय कर्मचारियों की वेतनवृद्धि 


एक और बात की तरफ मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया 
है। वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को पांच रुपए की वृद्धि मिली है। 
यह वृद्धि आज की परिस्थिति को देखते हुए, बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए टैक्सों के बोझ को 
देखते हुए अपर्याप्त है। किंतु इस प्रश्‍न का एक पहलू और भी है। केंद्रीय कर्मचारियों को तो 
अंतरिम सहायता मिल गई किंतु जो राज्यों के कर्मचारी हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। 
अनेक नगरों में जहां केंद्र और राज्य कर्मचारी एक साथ काम करते हैं, जहां चीजों के दाम भी 
एक हैं, अन्य प्रकार के खर्चे भी एक से हैं, वहां राज्य कर्मचारियों को जितना भत्ता मिलता है 
वह केंद्रीय कर्मचारियों बराबर नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो राज्य कर्मचारियों को कम 
भत्ता मिलता हे। 

सरकार के पास धन की कमी है इसलिए केवल केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को जाए 
और राज्यों के कर्मचारियों को उससे वंचित रखा जाए, यह ठीक नहीं है। भेदभाव को दृष्टि से 
भी और सभी कर्मचारियों में समान रूप से अपने कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने की दृष्टि 
से भी इस प्रकार का प्रबंध किया जाना चाहिए कि जो भी अंतरिम सहायता मिली है उसको बढ़ाया 
जाए और राज्य कर्मचारी भी उससे लाभ उठा सकें। इसके लिए केंद्रीय सरकार विभिन्न राज्य 
सरकारों को जो मदद चाहिए, वह मदद दे। अगर हमने एक स्थान पर सहायता कार्य बढ़ाना शुरू 
कर दिया, महंगाई-भत्ता या अंतरिम सहायता बढ़ा दी गई तो यह स्वाभाविक है कि दूसरी ओर भी 
मांग खड़ी हो और राज्यों के कर्मचारी भी ऐसी मांग पर जोर दें। वे कोई गलत कदम न उठाएं, 
ऐसे तत्वों के हाथ में न पड़ जाएं जिनमें उन्हें नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए यह आवश्यक है कि 
केंद्रीय सरकार जो राज्यों के कर्मचारी हैं उनकी मांगों पर भी विचार करे। जब तक वेतन आयोग 
की पूरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो भी अंतरिम सहायता दी गई है, उसको किस तरह से बढ़ाया 


जा सकता है, इस संबंध में भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। 


अंतरराष्ट्रीय स्थिति / १८५ 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विदेश नीति में अंतरराष्ट्रीयता का अतिरेक 


हर 8 महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले दस वर्षों में हमने जिस 

विदेश नीति का अवलंबन किया है, उसके कारण संसार में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारे 
प्रधानमंत्री जहां कहीं जाते हैं, करोड़ों व्यक्ति उनका सम्मान करते हैं। उन्हें शांति का देवदूत कहकर 
पुकारा जाता है। जब उनका सम्मान होता है, तो यह प्रत्येक भारतीय को, बह किसी भी पार्टी का 
हो, आनंद देता है। लेकिन मुझे खेद है कि जिस अनुपात में हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है, 
शायद उसी अनुपात में हमारी अंतरराष्ट्रीय कठिनाइयां भी बढ़ गई हैं। यदि हम अपने देश की 
समस्याओं पर विचार करें, तो हम देखते हैं कि हमारी समस्याएं अधिकाधिक उलझती जा रही हैं। 
काश्मीर का प्रश्‍न लीजिए, या गोआ का सवाल, या विदेशों से बसे हुए भारतीयों की समस्या, हमारे 
प्रधानमंत्री महोदय की प्रतिष्ठा, उनका मान-सम्मान इन समस्याओं को हल करने में जितना सहायक 
होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। 

हम सारे संसार को अपना मित्र बनाने चले थे, किंतु आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हम 
अपने को सर्वथा मित्रहीन पाते हैं। काश्मीर के प्रश्‍न पर जिन देशों से हमें न्यायपूर्ण समर्थन की 
आशा थी, उनसे हमें समर्थन नहीं मिला है। कुछ देशों की हमने मदद की, उनकी कठिनाइयों को 
हल करने का प्रयत्न किया, वे देश भी काश्‍मीर के सवाल पर भारत के पक्ष का असंदिग्ध रूप 
में समर्थन नहीं कर रहे हैं। स्वेज नहर के सवाल पर हमने मिस्र के पक्ष में ऐसा रवैया अपनाया, 
जिसके कारण ब्रिटेन से हमारे संबंध टूटने की आशंका पैदा हो गई, लेकिन उस मिस्र ने, और उस 
के प्रैजिडेंट कर्नल नासिर ने अभी तक काश्मीर के प्रश्‍न पर भारत के न्यायपूर्ण अधिकार का 
समर्थन नहीं किया है। 

यही बात कम्युनिस्ट चीन के बारे में भी कही जा सकती है। कम्युनिस्ट चीन को संयुक्त 
राष्ट्र संघ में स्थान मिलना चाहिए, इसकी हमने आएदिन वकालत की-ओऔर यह ठीक भी है कि 
उसे राष्ट्र संघ में स्थान दिया जाए। कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर जो आक्रमण किया, उसकी ओर 
से भी हमने अपनी, नजर हटा ली। लेकिन काश्मीर के सवाल पर कम्युनिस्ट चीन के नेताओं ने 


ॐ विदेश नीति में संशोधन प्रस्ताव के अवसर पर लोकसभा में २ सितंबर, १९५७ को 
विदेश नीति पर पहला भाषण। 
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अभी तक हमारा खुला समर्थन नहीं किया है। 

इतना ही नहीं, पाकिस्तान के समाचारपत्र इस तरह का प्रचार कर रहे हैं-में नहीं जानता कि 
वह कहां तक ठीक है, यह तो सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस संबंध में सच्चाई पर प्रकाश 
डाले, लेकिन पाकिस्तान में पत्रों का कहना है कि चीन के राष्ट्रपति श्री माओ-त्से-तुंग ने इस प्रकार 
'की भावना व्यक्त की है कि कम्युनिस्ट देशों को काश्मीर के सवाल पर तटस्थ रहना चाहिए। इस 
संबंध में हमें रूस को नीति को भी याद रखना आवश्यक है। काश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण 
किया, वह कोई नई बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम इस सवाल को ले गए लेकिन जब 
तक पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सैनिक गठबंधन करके अपने को खुले रूप में रूस के 
खिलाफ नहीं कर दिया, तब तक रूस ने काश्मीर के सवाल पर हमारे पक्ष का समर्थन नहीं किया। 
काश्मीर के सवाल पर तो हमारा पक्ष पहले भी न्यायंपूर्ण था। जब पाकिस्तान ने अमरीका से 
गठबंधन नहीं किया था, तब भी हमारा पक्ष न्यायपूर्ण था, मगर उस समय रूस के नेता नहीं बोले। 
खेर, अब बोल रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन चीन के नेता जो नहीं बोल रहे हैं, 
उसके बारे में हमारे हृदय में शंका होना स्वाभाविक है, और में प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा 
कि वह इसका निराकरण करें, अगर वह ठीक समझते हों, तो। 

इस संबंध में एक बात और स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है। वह यह है कि अंतरराष्टरी; 
राजनीति नैतिकता के आधार पर नहीं चलती है। उसमें निष्काम कर्मयोग के लिए स्थान नहीं है। 
हम हवन करते हुए अपने हाथ जलाएं-दूसरो की समस्या को हल करने में अपने लिए नई 
समस्याएं पैदा कर लें, इस नीति को आज को स्थिति मे, जबकि हमें सभी देशों का सहयोग चाहिए, 
सबका समर्थन चाहिए, सबकी सहायता चाहिए, जरा सावधानी से अपनाने की आवश्यकता है। जहां 
तक भारत सरकार की नीति का प्रश्‍न है कि हम किसी गुट में नहीं मिलेंगे, हम उसका पूरा समर्थन 
करते हैं। जहां तक मेरी पार्टी, भारतीय जनसंघ का सवाल है, हम इस नीति से सहमत हैं कि हमको 
न अमेरिकी गुट से और न रूसी गुट से मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय हितों की यही मांग है। 


Ess के झगड़ों में टांग न अड़ाएं 
लता ७ 000 0... 


आज हम राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। किसी गुट के साथ अपने को जोड़कर किसी को नाराज 
करने की स्थिति में इस समय हम नहीं हैं। लेकिन उसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम 
दूसरे देशों के झगड़ों में अपनी टांग न अड़ाएं। अगर उन झगड़ों से हमारा सीधा संबंध नहीं है तो 
हम उन पर चुप रह सकते हें। कभी-कभी राजनीति में चुप रहना भी आवश्यक होता है और अपने 
देश के हितों के संवर्द्धन की दृष्टि से ही हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। इस संबंध में मेरा निवेदन 
है कि दुनिया में अनेक समस्याएं हैं और उन समस्याओं के बारे में हमारा एक निश्‍चित दृष्टिकोण 
भी हे, लेकिन यह आवश्यक नहीँ है कि उस दृष्टिकोण को प्रकट ही किया जाए। में एक ही 
पंचशील का समझौता है। इस समझौते के अनुसार न वह हमारे 


उदाहरण दूंगा। रूस के साथ हमारा 
सकता है, और न हमें यह अधिकार है कि हम उनके अंदरूनी 


देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे 


मामलों में दखल दें। की की 
पिछले कछ महीनों में रूस में कुछ आंतरिक परिवर्तन हुए हैं, कुछ मंत्री बदल गए, कुछ 


स्थान से हटा दिए गए। यह रूस का घरेलू मामला था, मगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उसके बारे 
में अपनी राय प्रकट की। यह तो एक आकस्मिक घटना है कि रूस का यह परिवर्तन शायद हमारी 
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दृष्टि से, और संसार को दृष्टि से, लाभदायक होगा, मगर कल रूस में ऐसा भी आंतरिक परिवर्तन 
हो सकता है, जो हमारी दृष्टि से हानिकारक हो-लोकतंत्र की दृष्टि से, विश्व-शाति को दृष्टि से 
हानिकारक हो। उस समय हम क्या कहेंगे? अगर हम उस समय चुप रहेंगे, तो आज हमारे बोलने 
का कोई अर्थ नहीं रहता, और अगर आज हम बोले हैं, तो उस समय भी बोलने के लिए हमें 
मजबूर होना पड़ सकता है। रूस में जो भी परिवर्तन होते हैं, वह रूस का घरेलू मामला है। उसके 
बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दुनिया में जो भी सवाल आते हैं, उनके ऊपर बोलने का 
लोभ हम संवरण नहीं कर पाते। हमारी-और विशेषकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय 
कौ-कठिनाई यह है कि वह विश्व के इतिहास के निर्माण में इतना लीन रहते हैं कि भारत के 
इतिहास के कुछ परिच्छेद उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आनेवाली 
संतति हमारे प्रधानमंत्री को विश्व-इतिहास के निर्माता के रूप में याद करेगी, लेकिन ऐसा न हो 
कि भारत की संतति इस बात को भी याद करे कि हम विश्व की समस्याओं में इतने उलझ गए 
कि हमारी अपनी समस्याएं ठीक तरह से हल नहीं हो पाई, उनमें कठिनाइयां पैदा हो गई। 

मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी नीति में इस दृष्टि से संशोधन करें और सबकी मित्रता 
प्राप्त करने का प्रयत्न करें, तो जिन कठिनाइयों में आज हम अपने को पाते हैं, उनसे हम अपने 
को निकाल सकते हैं। 


विदेशों में बसे भारतीयों पर ध्यान दें 


मैंने प्रारंभ में विदेशों में जो भारतीय बसे हुए हैं, उनका उल्लेख किया है। मुझे खेद है कि 
उन भारतीयों की ओर हमें जितना ध्यान देना चाहिए था, हमने नहीं दिया है। 

विदेशों में पचास लाख भारतीय हैं। बर्मा में आठ लाख हैं और उनकी संख्या कम होती जा 
रही है। हम बर्मा को हर तरह से सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमने उसे कर्ज दिया है। हमारे 
प्रधानमंत्री ने बर्मा की सरकार को बचाने के लिए बंदूकों का दान भी दिया था। मगर बर्मा में जो 
भारतीय हैं, उनके साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लंका में दस लाख भारतीय 
हैं। उनको नागरिकता के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो 
कुछ कर रही है, उसको देखते हुए हमने वहां की सरकार से संबंध तोड़ लिए हैं। लेकिन ऐसा 
करके वहां के भारतीयों को हमने वहां की सरकार की दया पर छोड़ दिया है। केवल संबंध तोड़ 
लेने से वहां के भारतीयों की समस्या हल नहीं हो सकती। मॉरिशस में ६४ फीसदी भारतीय हैं। 
वे हमारे अधिक निकट आ सकते हैं। लेकिन मुझे यह देखकर खेद हुआ है कि हमारे जो भी 
कमिश्नर मॉरीशस में जाते हैं, वे वहां के लोगों की पार्टीबंदी में फंस जाते हैं। वहां के अखबार 
हमारे कमिश्नर के खिलाफ तरह-तरह के आरोप लगाते हैं। वे आरोप भारत में प्रकाशित होनेवाले 
एक सम्मानित दैनिक पत्र में भी छपे थे। मैंने इस संबंध में एक प्रश्‍न भी किया था लेकिन यह 
कहकर कि ये आरोप गलत हैं, उस प्रश्‍न को स्वीकार नहीं किया गया। यदि वे आरोप गलत हैं 
तो हमारे विदेश मंत्रालय को अधिकृत रूप से उसका खंडन करना चाहिए और मॉरिशस में हमारे 
कमिश्नर के संबंध में जो गलतफहमी पैदा हो गई है, उसका निराकरण करना चाहिए। ब्रिटिश 
गायना और फिजी में जो भारतीय हैं वे ४४ फीसदी और ४५ फीसदी हैं। ये सभी भारत माता के 
पुत्र हैं और समान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। उनको हमें निकट लाने का प्रयत्न करना चाहिए, 
कितु उनको ओर हमें जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान हम नहीं दे पाए हैं। हमारी आंखें, 
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जो हमसे दूर हैं उनकी ओर अधिक लगी रहती हैं और उनकी कठिनाइयां भी इतनी हैं कि आज 
हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको दूर कर सकें और उनकी समस्याओं को हल कर सके । 


६३७३९] परा ल 


आज के वाद-विवाद में मध्य-पूर्व की चर्चा की गई है और यह कहा गया है कि सीरिया 
में, शाम में, एक नया संकट पैदा हो रहा है। वह संकट पैदा न हो, इसके लिए हम जो कुछ भी 
कर सकते हैं करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखने लायक है, वह यह है कि मध्य-पूर्व में जितने 
भी देश हैं वे दुर्बल हें, बीसियों साल की गुलामी ने आर्थिक दृष्टि से उनका शोषण कर दिया है। 
अब प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि वहां पर जो वैक्यूम पैदा हो गया है, जो रिक्तता पैदा हो गई 
है, उसे वहां के देश भरें। यह बात सिद्धांततः ठीक है, होना ही ऐसा चाहिए। मगर व्यवहार में ऐसा 
नहीं हो सकता। उन देशों में आज अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि 
से, सैनिक बल की दृष्टि से और औद्योगिक विकास की दृष्टि से वे इतने पिछड़े हुए हैं कि उन्हं 
किसी के सहारे की आवश्यकता है। यह सहारा अमेरिका दे सकता हे या रूस दे सकता है और 
आगर ये देश सहारा देने का प्रयत्न करें तो कठिनाइयां पैदा होंगी। एक तीसरा रास्ता भी हे और 
बह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वहां जो रिक्तता पैदा हो गई है, उसमें कुछ सहायक सिद्ध हो 
सकता हे, इसका विचार किया जाना चाहिए। 

मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केवल इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि 
वहां के लोग उस वैक्यूम को भर लें। प्रश्‍न व्यवहार का है। संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य 
एशियाई-अफ्रीकी देश मिलकर इस प्रकार कोई व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें मध्य-पूर्व के पिछड़े 
हुए राष्ट्रों को अपना राजनेतिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास करने का मोका दिया जाए, 
सुविधा मिले। इस दृष्टि से इस प्रश्‍न पर विचार होना चाहिए। 

मध्य-पूर्व का सवाल आता है तो इजराइल की समस्या भौ आकर सामने खड़ी हो जाती है। 
कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि मध्य-पूर्व में तब तक शांति नहीं होगी जब तक 
अरब राष्ट्र इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर लेते। और अगर अरब राष्ट्र इस बात पर 
कमर कसकर बैठे हैं कि इजराइल को खत्म कर देंगे तो मध्य-पूर्व में युद्ध को चिंगारी भड़कती 
रहेगी। कभी शांति हो जाएगी मगर फिर से अशांति की ज्वाला प्रचंड हो जाएगी। इस संबंध में 
सरकार का जो कर्तव्य था, उसका उसने अभी तक पालन नहीं किया है। दुनिया के सभी देशां 
के साथ हमने दौत्य संबंध स्थापित कर लिए हैं मगर इजराइल से हमारे दूतावास के स्तर पर संबंध 
कायम नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं, इसका क्या कारण है, यह में जानना चाहूंगा। में चाहता हूं 
कि इजराइल का दूत दिल्ली में हो और भारत का दूत इजराइल की राजधानी में रहे और वहां 
जो घटनाचक्र चलता है, उसके संबंध में हमें जानकारी हो। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री 
महोदय अपने प्रभाव का प्रयोग करके अरब राष्ट्र और इजराइल के बीच में सद्भावना उत्पन्न कर 
सकते हैं और उनको ऐसा करना चाहिए। मगर इसके पहले जो कदम हमें उठाना चाहिए, बह यह 
है कि हम इजराईल के साथ दूतावास का संबंध स्थापित करें। इस दृष्टि से अभी तक हमारी 
सरकार ने कदम नहीं उठाया है, जिसको उठाने की आवश्यकता है। 

अब मैं गोआ के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। जब गोआ के सवाल कौ चचां होती 
है तो कहा जाता कि हमारी नीति शांति की नीति है, अहिंसा कौ नीति है और हम किसी तरह 
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का सैनिक बल प्रयोग नहीं करेंगे। गोआ का सवाल किसी पार्टी का सवाल नहीं है। गोआ भारत 
का अंग हे, इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। पिछले चार सौ सालों से गोआ को जनता गुलामी 
और अत्याचारों के पाटो में पिस रही है और हमें स्वाधीन हुए दस साल हुए हैं और दस साल 
बाद भी उसकी गुलामी बरकरार है। हम कहें कि भारतीय क्रांति, इंडियन रिवोल्यूशन, तब तक 
पूरा नहीं होगा जब तक गोआ आजाद नहीं होगा, तो इससे तो गोआ के निवासियों की कठिनाइयां 
दूर नहीं होती हैं। 


गोआ ओर हमारी नीति 


सवाल यह हे कि गोआ के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? कभी-कभी गोआ की चर्चा 
होती है तो मकाओ का उदाहरण दिया जाता है और कहा जाता हे कि कम्युनिस्ट चीन ने मकाओ 
में बल प्रयोग नहीं किया है, तो हमें गोआ पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि 
गोआ की परिस्थिति मकाओ से थोड़ी सी भिन्न है। गोआ मेनलेंड में है, मुख्य भूमि का अंग है 
जब कि मकाओ पृथक और मकाओ को कम्युनिस्ट चीन ने अवैध माल लाने के लिए खोल रखा 
है। क्या हम यह चाहते हैं कि जो अवैध व्यापार होता है वह जारी रहे। दिल्ली में देखिए, गोआ 
से चोरी से आनेवाली घड़ियों से नई और पुरानी दिल्लै की दुकानें भरी हुई हैं ओर इसका हमारी 
आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ रहा है। 

गोआ के प्रति हमारी नीति वहां की जनता का मनोबल तोड़ रही है। गोआ के लोग अगर 
यह समझें कि भारत की सरकार तथा जनता ने उनके साथ विश्वासघात किया है तो हमें इसको 
कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उनकी गुलामी, उनके कष्टों को कम करने के लिए हमने क्या 
किया है, और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें स्पष्ट शब्दों में अपनी असमर्थता प्रकट कर 
देनी चाहिए तथा आर्थिक प्रतिबंध जो हमने लगा रखे हैं, उनको हटा देना चाहिए और गोआ के 
निवासी पुर्तगाल की गुलामी में थोड़ी सी सुविधा प्राप्त करें, इसका प्रयत्न करना चाहिए। अगर प्रलय 
काल तक हम यही आशा करते रहेंगे कि जैसे फल पेड़ से टूटकर भूमि पर आ गिरता है, उसी 
प्रकार पुर्तगालरूपी पेड़ से गोआ गिरकर हमारी गोदी में आ जाएगा तो हमारी यह आशा कभी पूरी 
नहीं होगी। 

इस संबंध मे ब्रिटेन और फ्रांस का उदाहरण देना ठीक नहीं है। पुर्तगाल एक तानाशाही देश 
है, वहां पर विरोधी दल नहीं है, वहां पर सरकार की आलोचना नहीं हो सकती, वहां पर जनमत 
को वहां के शासकों के खिलाफ नहीं खड़ा किया जा सकता, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस में यह 
परिस्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में गोआ केस आजाद होगा, यह मैं पूछना चाहता हूं। मुझे याद है 
कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि गोआ ही आजाद नहीं होगा, पुर्तगाल में 
सालाजार का जो शासन है वह भी समाप्त हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ज्योतिष में विश्वास नहीं 
करते। शायद यही कारण है कि उनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं .हुई! गोआ गुलामी से मुक्त नहीं हुआ 
और सालाजार का पुर्तगाल में शासन खत्म होना तो अभी दूर की बात है। हमारा संबंध तो गोआ 
की आजादी से है। » 

इस बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, में एक बात कहूंगा कि जब हम अहिंसा और शांति की बातें 
करते हैं तो दुनिया इस बात को देखती है और चाहती है कि उसका व्यवहार देश के भीतर ही 
होना चाहिए, उसका अवलंबन किया जाना चाहिए। जब हम दुनिया के सामने पंचशील की बात 
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कहते हैं, शांति की तथा अहिंसा को उद्‌घोषणाएं करते हैं तो हम क्‍यों देश में जनता को दबाने 
के लिए लाठी और गोली का प्रयोग करते हैं। ऐसी सूरत में दुनिया पंचशील की घोषणा पर हंसती 
है तो यह दुनिया का दोष नहीं है, उसको हम दोष नहीं दे सकते हैं। जिस देश में छोटे-छोटे बच्चे 
पुलिस की गोली के शिकार बना दिए जाते हैं, जिस देश में जेल के अंदर लाठी चार्ज करके 
शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उस देश के प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट 
के मेंबर शांति और अहिंसा को बातें करें, इससे बढ़कर विडंबना कोई नहीं हो सकती। पंचशील 
देश के बाहर भी चाहिए और भीतर भी चाहिए। अहिंसा चाहिए तो पाकिस्तान और पुर्तगाल के 
साथ ही नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जनता के साथ भी उसी अहिंसा की तथा शांति की नीति का 
अवलंबन किया जाना चाहिए। सारा देश विदेश नीति के सवाल पर प्रधानमंत्री के पीछे है। हमारे 
मतभेद भीतर के मतभेद हैं। लेकिन उस सहयोग को लेने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। उस 
सहयोग से जो जनता की शक्ति जाग्रत होनी चाहिए, उसे जगाने की कोशिश नहीं की जा रही है। 

हम तटस्थ रहना चाहते हैं। तटस्थ का मतलब है, तट पर स्थित, तटस्थ। जो किनारे पर 
खड़ा है, वह तटस्थ है। अब कौन किनारे पर खड़ा रह सकता है। 

छोटा-मोटा देश और कमजोर आदमी किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता। छोटा-मोटा पौधा 
एक ही लहर की लपेट में बहकर चला जाएगा। छोटा-मोटा पत्थर का ढुकड़ा एक ही प्रवाह की 
आंधी में नदी की बीच धारा में जाकर टूट जाएगा। किनारे पर खड़ा वही रहता है, जिसकी जड़ें 
पाताल से जीवनरस प्राप्त करती हैं। जो देश अपने सम्मान, गौरव और गरिमा के साथ और राष्ट्रीय 
शक्ति, चारित्रिक बल और अनुशासन के साथ जनता के समर्थन से आगे बढ़ता है, वही देश तटस्थ 
रहता है। आज आवश्यकता इसी बात की है। यदि हम तटस्थता की नीति अपनाना चाहते हैं ओर 
उस पर चलना चाहते हैं तो सच्चे अथा में हम उसको अपनाएं। धन्यवाद। 
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होदय, मैं प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि “इस सदन को राय है कि सरकार को तिब्बत मसले को 
संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजना चाहिए।' 
महोदय, संयुक्त राष्ट्र कौ आम सभा की बैठक १५ सितंबर, १९५९ को होने जा रही है। 


भारत सरकार ने संयुक्‍त राष्ट्र में चीन को शामिल करने के सवाल को उठाने का निश्चय किया 


है। इस प्रस्ताव से में चाहता हूं कि सदन सरकार को सुझाव दे कि तिब्बती मसले को भी संयुक्तं 
राष्ट्र संघ में उठाया जाना चाहिए। 

भारत संयुक्त राष्ट्र का प्रबल समर्थक 
रही दुनिया में सिर्फ वही आशा की एक किरण 
को वार्ता की मेज पर बैठकर सुलझाया जाना चाहिए, 
और सभी विवाद बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। 

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमने झगड रहे विभिन्न 
समझते हैं कि न सिर्फ हमारे देश के श्रेष्ठ हितों में बल्कि विश्व शांति के हित में भी यही एकमात्र 
सही नीति है। इस नीति से, भारत ने कुछ प्रतिष्ठा हासिल को है। हमारी इज्जत है। दुनिया की 
जनता जब वह मुसीबत में होती है, हमारे प्रधानमंत्री की ओर देखती है, इसलिए नहीं कि हम सैन्य 
दृष्टि से शक्तिशाली हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास हथियार हैं, बल्कि इसलिए कि हमने 
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिक समझ पर आधारित नीति अपनाई है। भारत ने जो नैतिक शक्ति 
अख्तियार कर ली है, उसका तकाजा है कि जब भी कोई आक्रमण हो तो हमें न्यायोचित पक्ष का 
समर्थन करना चाहिए, और अतीत में जब किसी देश की स्वतंत्रता पर खतरा आया, भारत चुप 
नहीं बैठा। हमने सही और न्यायोचित पक्षों का किसी शक्ति से डरे बिना समर्थन किया है। 

आप जानते हैं कि तिब्बत. का मसला १९५० में संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया था, जब 


चीनी सेना उस देश में घुस गई थी। २५ अक्तूबर, १५५० को चीनी सेनाएं तिब्बत में घुर्सी और 


७ नवंबर, १९५० को तिब्बत के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ को चीनी आक्रमण के खिलाफ 


शिकायत भेजी। १८ नवंबर, १९५० को एलसल्वाडोर के प्रतिनिधि ने औपचारिक रूप से संयुक्‍त 


रहा है। इस परमाणु युद्ध के खतरे कौ छाया में रह 
रण है। हमने हमेशा कहा है कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों 
शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए 


गुटों से स्वतंत्र नीति अपनाई, क्योंकि हम 


उठाने के लिए लोकसभा में २१ अगस्त, १९५९ को प्रस्ताव। 
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+ तिब्बत का मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में 


राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा और आम सभा से विशेष समीति बनाने को कहा जो इस बात का 
अध्ययन करे कि अकारण चीनी हमले के खिलाफ तिब्बत को मदद देने के लिए संयुक्त राष्ट 
संघ की आम सभा क्या तरीके अपनाए। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालन समिति बैठी 
तो भारतीय प्रतिनिधि ने समिति से पूरे मसले को रद्द करने को कहा और यह आश्वासन दिया 
कि आगे बढ़ती चीनी सेनाएं रुक गई हैं और समिति को इस मसले पर विचार करने की जरूरत 
नहीं है। 

भारत सरकार चाहती थी कि चीन और तिब्बत शांतिपूर्ण बातचीत से मसला हल कर लें 
और हमारे प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को सलाह दी कि वे चीन के प्रधानमंत्री--जो उन दिनों भारत 
आए हुए थे-के आश्वासनों को देखते हुए समझौता कर लें। हमारे आश्वासन पर दलाई लामा 
ने समझोता कर लिया, चीन के साथ सत्रह-सूत्री समझौता। 

अब मुझे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। तिब्बत में जो हुआ, वह स्पष्ट है। यह स्पष्ट 
हे कि १९५१ के भारत-चीन समझौते का उल्लंघन हुआ है। दलाई लामा को देश छोड़ने और भारत 
में शरण लेने को मजबूर किया गया है। उनके साथ हजारों तिब्बती आए हैं। तब भी, भारत सरकार 
को यह आशा है कि स्थिति शांत हो जाएगी, जिससे विवेक के आधार पर तिब्बत-समस्या का 
संतोषजनक हल निकल आएगा। 

तिब्बत में जो हो रहा है, वह सभी स्वतंत्रता-प्रमी और मानव की मर्यादा में विश्वास 
करनेवालों के लिए बहुत पीडादायक है। वे तिब्बतियों के भाग्य पर आश्चर्यचकित हें। अब यह 
तिब्बत को स्वतंत्रता या स्वायत्तता का सवाल नहीं रहा है, बल्कि यह सवाल बन गया है कि क्या 
तिब्बत का अस्तित्व बना रहेगा, या तिब्बत की जनता का सफाया कर दिया जाएगा? हम जानते 
हें और दलाई लामा ने इसकी पुष्टि की है, कि बड़ी संख्या में चीनियों को तिब्बत में बसाया जा 
रहा है। ५० लाख चीनियों को पहले ही बसाया जा चुका है और ४० लाख बसाये जाने की प्रक्रिया 
में हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में सैनिक अधिकारी भी हैं। 

चीन का उद्देश्य है कि तिब्बतियों को उनके ही देश में अल्पसंख्यक बना दिया जाए, इस 
प्रकार तिब्बती व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया जाए। यह एक नया परिदूष्य है, यह एक नए प्रकार 
का साम्राज्यवाद है। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पश्चिमी देशों ने, मेरा मतलब साम्राज्यवादियों ने, 
दूसरी जातियों को गुलाम बनाया, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें उनके ही देश में अल्पसंख्यक बनाने 
को कोशिश नहीं की ताकि उन्हें दुनिया के नक्शे से पूरी तरह मिटाया जा सके। 

फ्रांस ने अल्जीरिया को गुलाम बनाया, लेकिन फ्रांस सरकार अल्जीरिया के विशेष व्यक्तित्व 
को इज्जत करती हे। लेकिन ऐसा लगता है कि तिब्बत की जनता को अंदरूनी मंगोलिया के रास्ते 
पर चलना होगा। बाहरी मंगोलिया यद्यपि पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है फिर भी इसका अपना कुछ है 
लेकिन अंदरूनी मंगोलिया को चीन में मिला लिया गया और एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उसका 
अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। वही तिब्बत में हो रहा है। मानव अधिकार घोषणापत्र पर चीन 
के भी हस्ताक्षर हैं ओर मानवाधिकारों का तिब्बत में उल्लंघन हो रहा है। 

विधिवेत्ताओं के अंतरराष्ट्रीय आयोग के मुताबिक, तिब्बत की जनता के स्वतंत्रता के 
अधिकार, जीवन और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया और अभी भी उल्लंघन किया 
जा रहा है। तिब्बतियों से जबरन श्रम कराया जा रहा है। उनके साथ क्रूर, अत्याचारपूर्ण और 
अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। घर और एकांत के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। देश 
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के अंदर घूमने और देश से बाहर जाने व वापस आने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, 
अनिच्छुक लोगों की जबरन शादियां कराई जा रही हैं, संपत्ति के अधिकार का मनमाना उल्लंघन 
हो रहा है और धर्म व पूजा की स्वतंत्रता का योजनाबद्ध ढंग से हनन हो रहा है। यदि मानवाधिकारों 
का एक ऐसे देश द्वारा इस प्रकार का उल्लंघन हो रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना 
चाहता है, तो दुनिया और विशेषकर हमारा देश मूक दर्शक नहीं रह सकता। 

मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ ही, विधिवेत्ताओं का अंतरराष्ट्रीय आयोग इस निष्कर्ष पर 
पहुंचा है, और उसके पास प्रमाण भी है, कि प्रथमदृष्टया तिब्बत को पूर्णतः या हिस्सों में या एक 
स्वतंत्र देश के रूप में नष्ट करने और तिब्बती हितों का अंत करने की योजनाबद्ध इच्छा का मामला 
है। १९४८ के समझौते के अनुसार आयोग ने नरसंहार का प्रथमदृष्टया मामला बताया। मैं इन 
आरोपों में नहीं जाऊंगा। जब तक स्वतंत्र देशों का एक आयोग तिब्बत जाकर खुद ही पता न लगा 
ले कि वहां क्या हो रहा है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त दलाई लामा 
ने कहा है कि इस आंदोलन के दौरान ६५००० लोग गायब हो गए और तिब्बत की जनता को 
अपने आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार अपने भविष्य के निर्माण का अधिकार नहीं दिया जा रहा। | 


चीन बनाम कोरिया 


अब सवाल उठाया गया है कि चूंकि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, इसलिए इस 
मामले को उस संस्था में ले जाने से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्या मैं निवेदन कर 
सकता हूं कि भारत उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी बतानेवाले देशों में शामिल हुआ, यद्यपि उत्तरी 
कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तब हमने नहीं कहा कि उत्तरी कोरिया संयुक्त राष्ट्र 
संघ में नहीं है, इसलिए हम एक आक्रमणकारी के रूप में उत्तरी कोरिया की निंदा में शामिल नहीं 
होंगे। हम चाहते हैं कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया जाए, क्योंकि हमें संयुक्त राष्ट्र 
संघ में विश्वास है और हम सोचते हैं कि चीन की जनता की सरकार का कोई भी रूप रहे, क्योंकि 
चीन की सरकार वास्तविक सरकार है और उस देश के प्रशासन पर उसका वास्तविक नियंत्रण 
है, अतः चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सब कुछ हम पर निर्भर 
नहीं करता। चीन वहां नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें तिब्बती मसले को 
संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं ले जाना चाहिए। 

दूसरा मुद्दा यह उठाया गया कि तिब्बती मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने से शीत युद्ध 
तेज होगा। जब ब्रिटेन-फ्रांस ने मित्र पर हमला किया तो पूरी दुनिया ने उस हमले की निंदा की 
और किसी देश ने, हमारे देश ने भी, यह आशंका या डर व्यक्त नहीं किया कि नहीं, ब्रिटेन-फ्रांस 
मसले की निंदा नहीं की जानी चाहिए, क्योकि यह शीतयुद्ध का हिस्सा बन जाएगा। तिब्बती मस 
का शीतयुद्ध से कोई संबंध नहीं है। यह मनुष्य के अधिकारों का मामला है। यह सवाल है 
क्या छोटे देश इस दुनिया में रहेंगे या नहीं? क्या उन्हें अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा, क्या 
मिटाया जाएगा? भारत कां तिब्बती जनता के प्रति नैतिक दायित्व है। भारत की सुरक्षा के. 
के साथ-साथ, हमारे तिब्बत से युर्गो पुराने संबंधों के लिहाज से भारत खामोश कैसे रह सकता है, 
जबकि हमारी आंखों के सामने ही एक देश को, तिब्बत की जनता के व्यक्तित्व को नष्ट किया 


जा रहा है। 


मान लीजिए, भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं उठाता है, कोई और देश इसे उठा 
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सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि उस स्थिति में हमारी क्या नीति होगी? हम दूसरे देशों को इस 
मुद्दे को उठाने से नहीं रोक सकते। हमारी सरकार की क्या नीति होगी? तिब्बती मसले के शांतिपूर्ण 
हल के हमारे सभी प्रयास विफल हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री की सदेच्छाओं के बावजूद चीनी 
कम्युनिस्ट नेता विवेक और न्याय कौ आवाज सुनने को तैयार नहीं हैं। इसके विपरीत वे भारत 
और भारत की जनता को साम्राज्यवादी बता रहे हैं। भारत ने ब्रिटिश सरकार से हासिल हुए सीमाई 
अधिकारों को छोड़ दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत-चीन सीमा को मैकमोहन लाइन कहने पर 
, आपत्ति की, वास्तव में विरोध किया, उन्होंने कहा कि वे पंसद नहीं करते, क्योंकि मैं समझता ह 
कि मैकमोहन के नाम से ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बू आती है। जैसा कि शेक्सपीयर ने कहा 
है कि नाम में कुछ नहीँ रखा है। लेकिन यह दर्शाता है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी भावनाएं 
कितनी गहरी हैं। पर तब भी, चीनी कम्युनिस्ट हमें साम्राज्यवादी बता रहे हैं। 


चीन में भारत विरोधी प्रचार 


चीन के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ चीनियों द्वारा प्रचार किया जा रहा है। एक 
पत्रकार ने अनुमान लगाया कि अप्रैल २३ से ३० तक, सात दिनों में, चीन ने सरकारी समाचार 
पत्रो, संवाद-समितियों और रेडियो के माध्यम से भारत के खिलाफ बहुत अनियंत्रित भाषा का प्रयोग 
करते हुए ७७ लेख, टिप्पणियां और संपादकीय, कुल मिलाकर ४४००० शब्द प्रकाशित, वितरित 
और प्रसारित किए। तिब्बत में रह रहे भारतीयों को परेशान किया जा रहा है। ल्हासा में हमारे 
दूतावास के सामने अभी भी पुलिस लगी हुई है। भारतीय मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया गया 
है। भारत के ३०००० वर्गमील क्षेत्र पर अभी भी मानचित्रीय हमला जारी है। हमारे विरोधपत्र का 
जवाब नहीं दिया जाता। क्या हम सोचते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों चीन को तिब्बती जनता के 
न्यायोचित अधिकारों को स्वीकार करने के लिए मनाया जा सकता है 2 

दलाई लामा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे और उनके अनुयायी तिब्बत में सामाजिक या 
आर्थिक सुधारों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अब वह स्थिति गुजर चुकी है और मैं नहीं समझता 
कि भारत के लिए तिब्बत पर चीनी हमले के खिलाफ विश्व-जनमत तैयार करने के अतिरिक्त 
अन्य कोई रास्ता बचा है। यद्यपि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, फिर भी यदि भारत 
सरकार इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाती है और हम तिब्बती जनता के पक्ष में 
विश्व-जनमत तैयार करने की स्थिति में आते हैं, तो मुझे विश्वास है कि इससे कुछ अच्छा 
परिणाम निकलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास रखनेवाले एक देश के रूप में यही एकमात्र रास्ता 
हमारे लिए खुला हुआ है। 

चीनी कम्युनिस्टों द्वारा भारत के खिलाफ जो कहा और किया जा रहा है, उसके बावजूद जब 
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को शामिल करने और उसे मान्यता देने का मुद्दा उठाया 
है, तो मैं इसे उचित समझता हूं कि तिब्बती मसले को भी हमारी सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ 
में आम सभा को अगली बैठक में उठाया जाना चाहिए। 

सरकार को इस मामले में सदन की इच्छाओं की जानकारी का लाभ होगा और मुझे विश्वास 
है कि मेरे प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिलेगा और सरकार इसे स्वीकार करेगी तथा एक स्वतंत्र 
देश के रूप में तिब्बती जनता के प्रति अपने नैतिक दायित्व को पूरा. करेगी। ` 

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को रखता हूं। धन्यबाद। 
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हमारी तिब्बत-नीति क्या है? 


अ महोदय, मेरे प्रस्ताव के संबंध में सदन में जो कुछ भी कहा गया है, इसे मैंने गौर से 
देखा है। जिन सदस्यों ने उसका समर्थन किया है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन जिन्होंने 
उसका विरोध किया है, उनको धन्यवाद देते हुए भी मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं उनके दृष्टिकोण 
को ठीक तरह से समझ नहीं सका। 

तिब्बत की समस्या हमारे सामने है। पहली बार जब तिब्बत का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में 
उठा तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रतिनिधि ने उस समय आशा प्रकट कौ थी 
कि तिब्बत की समस्या शांति के साथ चीन से वार्ता द्वारा हल हो जाएगी, लेकिन पिछले नौ साल 
का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तिब्बत की समस्या को शांति से हल करने का कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया। चीन ने तिब्बत में बल प्रयोग किया। चीन ने तिब्बत के स्वतंत्र अस्तित्व को 
मिटाने की कोशिश की और अपने पिछले भाषण में मैंने कहा था कि आज प्रश्‍न केवल तिब्बत 
की स्वायत्तता का या स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि प्रश्‍न यह है कि क्या तिब्बत एक पृथक देश 
के नाते, अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ जीवित रहेगा? 

यदि भारत सरकार की यह आशा, कि तिब्बत का प्रश्न शांति से हल होगा, पूरी हो जाती 
तो भारत को और इस सदन को बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन अभी तक के जो आसार दिखाई 
देते हैं, उनसे इस बात की आशा नहीं है कि आपस को वार्ता द्वारा अब इसको हल किया जा 
सकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में इस तरह की कोई आशा प्रकट नहीं की है। 

हमने दलाई लामा को और उनके साथियों को भारत में स्थान दिया, बहुत अच्छा काम किया 
और सब इसका स्वागत करते हैं। किंतु दलाई लामा को आश्रय देने के साथ ही तिब्बत के संबंध 
में क्या भारत का कर्त्तव्य पूरा हो जाता है? क्या दलाई लामा और उनके साथी कभी सम्मान के 
साथ तिब्बत लौट सकेंगे? क्या तिब्बत की ऑटोनमी, जिसकी चीन ने गारंटी दी थी, फिर से वापस 
आ सकेगी? क्या तिब्बत अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकेगा? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया 


गया। 


१: संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मसला उठने को लिए लोकसभा में प्रस्तुत प्रस्ताव पर 
चर्चा के बाद ४ सितंबर, १९५९ को चर्चा का उत्तर। 
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प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी नीति चीन के साथ मित्रता रखने की है। उनकी इस नीति 
से सारा देश सहमत है। चीन से क्या, हम पाकिस्तान से भी मित्रता चाहते हैं। दुनिया के सारे देशों 
से दोस्ती चाहते हैं, किंतु सवाल यह है कि उस मित्रता का आधार क्या होगा? किस कीमत पर 
वह दोस्ती की जाएगी? हम फ्रांस से दोस्ती चाहते हैं, मगर इसलिए अल्जीरिया की आजादी का 
समर्थन करने से इन्कार नहीं कर सकते। हम पुर्तगाल से भी दोस्ती चाहते हैं, मगर इसके लिए हम 
गोआ की स्वतंत्रता की मांग को बंद नहीं कर सकते। हम दक्षिणी अफ्रीका से भी मित्रता चाहते 
हे, मगर इस कारण हमने दक्षिण अफ्रीका के गैर-श्वेतों का सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने से 
मना नहीं कर दिया। हर साल हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीका में भारतीयों का प्रश्‍न उठाते हैं। 
हर साल दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय को नहीं मानता, मगर हम इस प्रश्‍न को उठाते 
हे, क्योंकि हम समझते हें कि विश्व के जनमत को जाग्रत करने के अलावा इन सवालों को हल 
करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 


तिब्बत की शिकायत 


मैंने जब तिब्बत के प्रश्‍न को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का प्रस्ताव किया तो मेरा उद्देश्य 
स्पष्ट था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करते हैं, इसलिए हमें तिब्बत के सवाल को वहां 
ले जाना चाहिए। और तिब्बत के शिकायत के औचित्य में भी हम विश्वास करते हैं, इसलिए भी 
हमें तिब्बत के सवाल को वहां ले जाना चाहिए। 

अब तिब्बत के सवाल को वहां ले जाने से फायदा होगा या नहीं होगा, मैं समझता हूं कि 
इसका निर्णय अगर हम न करें और तिब्बत के सर्वोच्च नेता श्री दलाई लामा के फैसले के अनुसार 
चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। तिब्बत का भला किसमें है, क्या श्री दलाई लामा से अधिक और 
कोई इस बात का फैसला कर सकता है? और उन श्री दलाई लामा ने ३० अगस्त को अपील 
की है दुनिया के सभी सिविलाइज्ड नेशंस के नाम, जिनमें भारत भी आता है, कि तिब्बत के सवाल 
को संयुक्‍त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहिए। 

प्रधानमंत्री जी अब मेरे प्रस्ताव को मानने से इन्कार करते हैं तो वह श्री दलाई लामा कौ 
अपील को मानने से भी इन्कार करते हैं। अगर श्री दलाई लामा समझते हैं कि तिब्बत की समस्या 
को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने से कुछ लाभ होगा तो मैं समझता हं कि भारत को उस प्रश्न 
को उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि अगर और कोई देश तिब्बत 
के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाएगा तो उस समय हमारी नीति क्या होगी? हम दुनिया के 
और किसी देश को यह सवाल लाने से नहीं रोक सकते। क्या हम उस समय यह कहेंगे कि यह 
सवाल नहीं लाया जाना चाहिए? ५ 

इस संबंध में हमारा जो प्रतिनिधि मंडल जनरल असेंबली में भाग लेने जा रहा है, उसको 
स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। मुझे संदेह होता. है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल के जो नेता जनरल असेंबली 
में भाग लेने जा रहे हैं, वे वहां भारत की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। एक बार 
पहले भी वह हंगरी के सवाल पर भारत की जनता को भावना को सही रूप से प्रकट नहीं कर 
सके थे। प्रधानमंत्री कुछ कहते थे और हमारे प्रतिनिधि मंडल के नेता कुछ कहते थे। मुझे डर 
है कि तिब्बत के सवाल पर यह इतिहास न दोहराया जाए। इसलिए अगर भारत सरकार स्वय 
तिब्बत के प्रश्‍न को नहीं उठाती तो जैसा कि कांग्रेस के सदस्य डॉ. गोहोकर ने संशोधन रखा है, 
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अगर कोई और देश इस प्रश्‍न को उठाता हे तो भारत को उसका समर्थन करना चाहिए। पिछली 
बार हमने समर्थन नहीं किया, इसलिए दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा। आखिर तिब्बत 
में हमारी सबसे अधिक रुचि है, हम तिब्बत से सबसे अधिक सहानुभूति रखते हैं, तिब्बत हमारा 
पड़ोसी देश है। 

एक माननीय सदस्य : च्यांग-काई-शेक क्यों नहीं उठाते इस प्रश्न को? 

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। पहली बार नहीं है कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव रख 
रहे हैं। वे अपना प्रस्ताव रख चुके हैं और उस पर बोल चुके हैं। यदि पक्ष में दिए गए भाषणों 
से उभरे, मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना हो तो वे कुछ मुद्दो का वर्णन कर ऐसा कर सकते हैं। वे वैसा 
दूसरा भाषण नहीं दे सकते, जैसा कि उन्होंने प्रस्ताव रखते हुए दिया था। 

श्री वाजपेयी : मैं सिर्फ कुछ मुद्दों पर बोल रहा हूं। 

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरी चीज को दोबारा खोल 
दिया है। 

श्री वाजपेयी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर तिब्बत के सवाल को किसी और देश ने 
उठाया तो भारत की नीति क्या होगी? मैं यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्य ने जो संशोधन 
रखा है, उसके संबंध में सरकार का क्या मत है? वह मेरा संशोधन नहीं है। और प्रधानमंत्री जी 
ने उस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। 


तिब्बत का एक ही हल 


तिब्बत के सवाल पर व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, यह ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में 
ले जाने के अलावा तिब्बत की समस्या का और कोई हल दिखाई नहीं देता। वहां गर्मागर्म भाषण 
होंगे, यह ठीक है। लेकिन अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करते हैं ओर चीन संयुक्त राष्ट्र 
संघ में जाना चाहता है, तो फिर विश्व के जनमत का चीन पर जरूर कुछ प्रभाव होना चाहिए। 
अब भारत के सामने एक ही रास्ता है कि हम विश्व की आत्मा को अपील करें, हम विश्व की 
चेतना को जगाएं। तिब्बत में होनेवाले मानव-अधिकारों के हनन के प्रति विश्व के जनमत को 
जाग्रत करें। और यदि कम्युनिस्ट चीन पर उसका असर नहीं होता तो हमें यह संतोष होगा कि 


हमने अपना कर्त्तव्य पालन किया। हु 
हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की तिब्बत के प्रति नीति क्या है? क्या हाथ पर 


हाथ रखे रहने की नीति है? क्या अनिश्चय की नीति है, क्या असहायता की नीति है? आखिर 
तिब्बत की समस्या को शांतिपूर्वक हल करने के लिए हम कौन सा कदम उठा रहे हैं? मैंने निवेदन 


किया कि दलाई लामा को जगह देने मात्र से तिब्बत की समस्या हल नहीं होती। 
मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी भारत ने फैसला किया है कि हम चीन को संयुक्त 


राष्ट संघ में लाने के प्रस्ताव को इस बार फिर से उठाएंगे। पिछले सात सालों से हम इस प्रश्न 
को उठा रहे हैं। लेकिन क्या आज को परिस्थिति में इस प्रस्ताव को हम उठाएं, इस बात की 
आवश्यकता है? चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में आना चाहे, मगर जो कुछ हो रहा है हमारे और चीन 
के बीच में, क्या उसको देखते हुए हमें पहल करनी चाहिए चीन को संयुक्‍त राष्ट्र संघ में जगह 


दिलाने कौ? के 
में समझता हूं कि समय आ गया है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सघ में चीन को प्रवेश 
पडोसी देश : तिब्बत / २०१ 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दिलाने के प्रस्ताव को ड्राप कर दे। अगर दुनिया का कोई भी देश उस सवाल को उठाए तो हम 
उसका समर्थन कर दें। यदि हम तिब्बत के सवाल को उठाने को तैयार नहीं तो फिर चीन जो 
कुछ हमारे साथ कर रहा है, उसको देखते हुए चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलाने के लिए 
पहल क्यों करें? आखिर जैसा मैंने कहा, चीन से मित्रता का यह अर्थ नहीं है कि वे लातें मारते 
जाएं और हम उनके चरणों को चूमते जाएं। मित्रता आत्मसम्मान के आधार पर हो सकती है। 
चीन आक्रमणकारी है, चीन हमारी सीमा पर प्रवेश करने आया है, हमारे दरवाजे खटखटा रहा है; 
और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम सीमा के संबंध में बात करने को तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं 
हमें अब चीन के सवाल को उठाना नहीं चाहिए। मैं इस सदन से अपील करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव 
को स्वीकार करे और यह सिद्ध करे कि कुछ अंतरराष्ट्रीय कठिनाइयों से भारत सरकार तिब्बत 
के सवाल को भले ही न उठा सके, मगर भारत की जनता की भावनाएं तिब्बत की जनता के 
साथ हैं, दलाई लामा के साथ हैं। इसका एक ही रास्ता है कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। 
धन्यवाद । 
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तिब्बत स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकता? 


कत महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि तिब्बत की घटनाओं के कारण 
भारत और चीन के संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। लेकिन इस तनाव का उत्तरदायित्व भारत 
के ऊपर नहीं है। 

जब से चीन में कम्युनिस्ट शासन आया, च्यांग-काई-शेक के साथ बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध होते 
हुए भी भारत ने नए चीन का स्वागत किया और संसार के राष्ट्रों में उसे सम्मान का स्थान मिले, 
इसके लिए हमने उनसे बढ़कर प्रयत्न किया। हमारे प्रयत्नों को देखकर कभी-कभी ऐसा लगा कि 
मुद्दई सुस्त है और गवाह चुस्त है। हमने चीन की वकालत की, क्योंकि हम समझते थे कि 
कम्युनिज्म से हमारा मतभेद होते हुए भी यदि चीन की जनता उस मार्ग का अवलंबन करती है 
तो यह उसकी चिंता का विषय है, और भिन्न-भिन्न जीवन पद्धतियों के होते हुए भी भारत और 
चीन मित्रता के साथ रह सकते हैं। 

लेकिन इस मित्रता को पहला आघात उस दिन लगा जब तिब्बत को चीन की सेनाओं ने 
मुक्त किया। हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय पूछा था कि. तिब्बत को किससे मुक्‍त किया जा रहा 
है? तिब्बत किसी देश का गुलाम नहीं था। भारत तिब्बत का निकटतम पड़ोसी है। अतीत के 
इतिहास में अगर हम चाहते तो तिब्बत को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न कर सकते थे, लेकिन 
आज जो चीन के नेता भारत पर विस्तारवादी होने का. आरोप लगाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि 
हमने कभी भी तिब्बत को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। तिब्बत छोटा है। लेकिन 
हमने उसके पृथक अस्तित्व का समादर किया। हमने तिब्बत की स्वतंत्रता का सम्मान किया, और 
हम आशा करते थे कि चीन भी ऐसा ही करेगा। लेकिन कम्युनिस्टो के तरीके अलग होते हैं। उनके 
शब्दों की परिभाषाएं अलग होती हैं। जब वह गुलाम बनाना चाहते हैं तो कहते हैं कि हम मुक्‍त 
करने जा रहे हैं, आज जब वह दमन कर रहे हैं तो कहते हैं कि सुधार करने जा रहे हैं। अगर 
कहीं सुधार करना है तो जिन्हें सुधारना है, उनमें सुधार की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए। सुधार ऊपर 


से नहीं लादा जा सकता। 


तिब्बत में जो कुछ हो रहा है वह सुधार नहीं है। १९५० के समझौते के अंतर्गत तिब्बत की 


SS कक 
की स्थिति पर चर्चा के दौरान लोकसभा में ८ मई, १९५९ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 
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*% तिब्बत 


स्वायत्तता का चीन द्वारा समादर किया जाना चाहिए था, लेकिन चीन ने तिब्बत के अंदरूनी मामलों 
में दखल दिया, चीन से लाखों की संख्या में चीनी तिब्बत में लाकर बसाए गए जिससे तिब्बतवासी 
अपने ही देश में अल्पसंख्या में हो जाएं और आगे जाकर तिब्बत चीन का अभिन्न अंग बन जाए। 
तिब्बत से हजारों नौजवानों को चीन में भेजा गया, नए मजहब की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, 
लेकिन जब लौटकर आए और चीनी नेताओं ने देखा कि उन पर असर नहीं हो रहा है और उनका 
तिब्बती रंग नहीं मिटाया जा सकता, उनकी पृथकता कायम रहती है और अपनी जीवन-पद्धति 
की रक्षा करने का उनका उत्साह अमिट रहता है, तो उनके कान खड़े हुए और उन्होंने तिब्बत 
कौ जीवन-पद्धति को मिटाने का प्रयत्न किया। वर्तमान संघर्ष एक बड़े राष्ट्र द्वारा एक छोटे राष्ट्र 
को निगलने की इच्छा के कारण उत्पन्न हुआ है। 

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन हे कि हमने जब तिब्बत पर चीन को प्रभुसत्ता स्वीकार की 
तो हमने बड़ी गलती की। वह दिन बड़े दुर्भाग्य का दिन था। लेकिन गलती हो गई। और शायद 
हम यह समझते थे कि यह मामला हल हो जाएगा, नया संघर्ष पैदा नहीं होगा और हम दूसरों को 
मौका नहीं देना चाहते थे कि वे हमारे और चीन के मतभेदों का लाभ उठाएं। लेकिन परिणाम 
क्या हुआ? चीन ने केवल तिब्बत के ही साथ हुए समझौते को नहीं तोड़ा, बल्कि उस समझौते 
की पृष्ठभूमि में भारत के साथ जो समझौता हुआ था, उसका भी उल्लंघन किया। पंचशील की 
घोषणा कहां गई? जो पंचशील का दावा करते हैं उनका कहना है कि पंचशील के अंतर्गत लोकतंत्र 
और अधिनायकवाद साथ-साथ जीवित रह सकते हैं। अगर कम्युनिस्ट साम्राज्य के अंतर्गत तिब्बत 
के धर्मप्रिय और शांतिप्रिय लोग अपनी विशिष्ट जीवन-पद्धति की रक्षा नहीं कर सकते, तो यह 
कहना कि इतने बड़े संसार में कम्युनिज्म और डिमांक्रेसी साथ-साथ रह सकते हैं, इसका कोई अर्थ 
नहीं होता। हम चीन के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहते। मगर तिब्बत चीन का अंदरूनी 
मामला नहीं है। चीन बंधा हुआ है तिब्बत की स्वायत्तता का समादर करने के लिए, तिब्बत के 
अंदरूनी मामलों में दखल न देने के लिए। लेकिन वह समझौता टूट गया और मैं समझता हूं कि 
अब भारत को भी-भारत सरकार को भी अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। समझौते दोनों 
तरफ से चलते हैं, दोनों तरफ से पालन होते हैं। अगर चीन ने समझौता तोड़ दिया, तो हमें 
अधिकार हे कि हम अपनी परिस्थिति का फिर से विचार करें। क्या कारण है कि तिब्बत की जनता 
को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है? 


जनसंघ तिब्बत की स्वतंत्रता चाहता है 
SUE ELST Pl तहत चाहता ह 


तिब्बत क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकता? कहते हैं कि पहले स्वतंत्र नहीं था, तो क्या जो देश 
पहले स्वतंत्र नहीं था, उसको स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं हो सकता ? क्या पहले जहां गुलामी 
थी, वहां अब भी गुलामी रहनी चाहिए? अगर अल्जीरिया की स्वतंत्रता की आवाज का. हम समर्थन 
कर सकते हैं और वह समर्थन करना फ्रांस के अंदरूनी मामलों में दखल देना नहीं है, तो तिब्बत 
की स्वतंत्रता का समर्थन चीन के अंदरूनी मामलों में दखल कैसे हो सकता है? अभी मेरे मित्र 
श्री खाडिलकर ने कहा कि देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, जो तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन 
करती है। मैं उनसे अपना मतभेद प्रकट करना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी पार्टी का प्रतिनिधि 
हूं, लेकिन हमारी पार्टी तिब्बत की स्वतंत्रता की हिमायत करती है। तिब्बत की आजादी की आवाज 
कितने लोग उठाते हैं, इससे वह आवाज सही है या गलत, इसका निणय नहीं हो सकता। चीनी 
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लि 


साम्राज्यवादी अपने पशुबल के द्वारा तिब्बत की स्वतंत्रता की आवाज को आज दबा सकते हैं, मगर 
स्वतंत्रता की पिपासा को मिटाया नहीं जा सकता। दमन उस आंदोलन में आग में आंधी का काम 
करेगा और आज नहीं तो कल तिब्बत की जनता अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करके रहेगी। 

मगर प्रश्‍न यह है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने निवेदन किया कि हमने 
१९५० में गलती की। अब हमें उसका दंड भुगतना पड़ रहा है। लेकिन समय है प्रायश्चित करने 
का, गलती को पहचानने का। मैं प्रधानमंत्री जी से इस बात को आशा करता हूं कि वह इस अवसर 
पर देश की करोड़ों जनता का सही प्रतिनिधित्व करेंगे। मुठ्ठी भर हमारे मित्रों को छोड़कर सारा भारत 
इस प्रश्न पर एकमत है कि तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या 
यह संभव है कि तिब्बत चीनी राज्य के अंतर्गत अपनी स्वायत्तता का उपभोग कर सके? मुझे तो 
लगता है कि कम्युनिस्ट पद्धति और स्वायत्तता दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। कम्युनिस्ट राज्य में 
स्वायत्तता नहीं हो सकती। माओ-त्से-तुंग ने १९३० में कहा था कि हमने ऐसा संविधान बनाया 
है कि अगर कोई हमसे बाहर जाना चाहेगा, तो बाहर जा सकेगा। तिब्बती तो बाहर जाने की बात 
नहीं करते थे, वे तो अपना पृथक अस्तित्व रखना चाहते थे, मगर उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं 
दी गई। 

उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसे फूल को खिलता हुआ देखना चाहते हैं, जिसमें हजारों 
पंखुड़ियां होंगी। हजारों की तो बात अलग रही, तिब्बत की कोमल कली को भी कुचला जा रहा 
है। जो तिब्बत में साम्राज्यवादी बनकर बैठे हैं, वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। हमने कभी तिब्बत 
को भारत में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। हमने जहां चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान देने 
की वकालत की थी, वहां हम तिब्बत को भी स्थान देने कौ वकालत कर सकते थे। युक्रेन 
सोवियत संघ का अंग है, मगर वह संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग स्थान पर बैठा है तो क्या तिब्बत 
चीन के साथ होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग स्थान नहीं भर सकता था? मगर हमने चीन 
की मित्रता के लिए ऐसा नहीं किया। हमें उस मित्रता का क्या प्रतिदान मिला? 


तिब्बत की कीमत पर चीन की मित्रता नहीं चाहिए 


हम मित्रता आज भी चाहते हैं, मगर उस मित्रता का महल तिब्बत कौ आजादी की लाश 

पर खड़ा नहीं किया जा सकता। अन्याय को देखकर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। यह 
भारत की परंपरा रही है और इसी परंपरा में हमारे प्रधानमंत्री ने देश को विदेश नीति का संचालन 
किया है कि जहां कहीं अन्याय होगा, मानवता का हनन होगा, अत्याचार होगा, हम अपनी आवाज 
उठाएंगे, हम सत्य की भाषा को बोलेंगे और निर्भीक होकर हम पददलित होनेवाले के अधिकारों 
का संरक्षण करेंगे। आज तिब्बत कसौटी है नेहरू जी की नीतिमत्ता को, तिब्बत कसौटी है भारत 
सरकार की दृढ्ता की, तिब्बत कसौटी है चीन की पंचशील-प्रियता की। पंचशील की घोषणाएं 
करने से, पंचशील की जो भावना है, उसका आदर नहीं हो सकेगा। पंचशील की कसौटी आचरण 
है। हमारे प्रधानमंत्री कितना भी संयम से काम लें, लेकिन अगर उससे तिब्बत की समस्या हल नहीं 
होती, तो हमें मानना पड़ेगा कि उस नीति में थोड़ी सी दृढता, थोड़ी सी सक्रियता लाने की 
0000 डि तिब्बत में रहें या जाएं, यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। यह तो तिब्बती आपस 
में तय करेंगे। लेकिन तिब्बत एक कसोटी है बड़े राष्ट्र द्वारा छोटे राष्ट्र को निगलने की। अगर छोटे 
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देश इस तरह से निगले जाएंगे, तो संसार की शांति कायम नहीं रह सकती है। दक्षिण-पूर्वी एशिया 
में अनेक देश ऐसे हैं जिनमें चीनी बहुसंख्या में निवास करते हैं। तिब्बत के कारण उन सब देशों 
में एक आशंका की लहर उत्पन्न हो गई है। जहां तक भारत का सवाल है, हम पर तो चीन को 
शनि-दृष्टि दिखाई देती है। चीन के नक्शो में हमारा प्रदेश उनका बताया गया है। चीन के कम्युनिस्टों 
ने च्यांग-काई-शेक को तो निकाल दिया, मगर उनके नक्शों को रख लिया । अगर वे चाहते तो 
नक्शों को भी निकाल सकते थे। और हमारे कम्युनिस्टों दोस्तों ने तो वे नक्शे देखे ही नहीं हैं। मुझे 
उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन यह चीन का अप्रत्यक्ष आक्रमण है भारत के ऊपर। 
उत्तर प्रदेश के दो स्थानां पर चीनी कब्जा जमाकर बैठे हैं। ये घटनाएं आनेवाले संकट की ओर 
संकेत करती हैं। हमें आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, मगर हमें दृढ़ नीति अपनानी चाहिए। 


दलाई लामा को बंधनमुक्त रखें 


एक बात मैं और निवेदन करूंगा। दलाई लामा भारत में आए हैं। वे स्वतंत्रता के लड़ाकू 
हैं, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण उनको अपना देश छोड़कर 
भारत में आना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भारत में चलाने 
का अधिकार होना चाहिए। उनके ऊपर जो बंधन लगाए गए हैं, वे यद्यपि सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन 
उन बंधनों को ढीला करने की आवश्यकता है। अगर हमारे देशभक्त अंग्रेजी राज्य के दिनों में 
दूसरे देशों में जाकर स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर सकते थे और हमारी आंखों में सम्मान का स्थान 
प्राप्त कर सकते थे, तो कोई कारण नहीं कि दलाई लामा को भी इस बात की छूट न दी जाए। 

दलाई लामा अगर चीन के साथ समझौता करने में सफल हों, और हमारे प्रधानमंत्री इस संबंध 
में कोई मध्यस्थता कर सकें, तो इससे बढ़कर देश की जनता को कोई और आनंद नहीं होगा। 
लेकिन अगर चीन के नेताओं को सीधी राह पर नहीं लाया जा सकता, राजनीतिक या कूटनीतिक 
दबाव से उन्हें नहीं समझाया जा सकता और बर्मा, लंका और इंडोनेशिया के जनमत को जाग्रत 
करके, संगठित करके, प्रभावी रूप से उसका प्रकटीकरण करके, अगर चीन पर असर नहीं डाला 
जा सकता, तो भारत के सामने इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं रहेगा कि हम दलाई लामा को 
छूट दे दें कि वह अपने देश की आजादी के लिए प्रयत्न करें। 

भारत के नौजवान तिब्बत की स्वंतत्रता को अमूल्य समझते हें-इसलिए नहीँ कि तिब्बत के 
साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं, अपितु इसलिए कि हम गुलामी में रह चुके हैं, हम गुलामी का दुख 
और दर्द जानते हैं, हम आजादी की कीमत जानते हैं-उनहें कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। 
तिब्बत की जनता अगर आजादी के लिए संघर्ष करती है तो भारत की जनता उसके साथ होगी। 
हम अपनी सहानुभूति उनको देंगे और हम चीन से भी आशा करेंगे कि वह साम्राज्यवाद की बातें 
न करे। साम्राज्यवाद के दिन लद गए। किंतु यह नया साम्राज्यवाद हे। इसका खतरा यह है कि 
यह एक क्रांति के आवरण में आता है, यह इन्कलाब की पोशाक पहनकर आता है, यह नई 
व्यवस्था का नारा लगाता हुआ आता है, मगर है यह उपनिवेशवाद, है यह साम्राज्यवाद। अतीत 
के इतिहास में हम गोरो के साम्राज्य से लड़ते रहे, लेकिन अब यह पीलों का साम्राज्यवाद भी प्रकट 
हो रहा है विश्‍व की छत पर। हमें दृढता के साथ उसका भी मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद। 
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पड़ोसी देश: चीन 


भारतीय सीमा में चीनी विमान! 
वियतनाम पर चीनी हमला 

मेरी चीन यात्रा 

चीनी सेना को वियतनाम से जाना होगा 
चीन को फ्रांस से अणु उपकरण ? 
-चीन-पाक राजमार्ग बन रहा है 
कम्युनिस्टों की निष्ठाएं हिमालय के पार 
चीन से भूमि वापस पानी होगी 

चीन का नया पत्र, नई उलझनें 

चीन ने सुझाव न माने, तब? 
अक्साईंचिन में क्या हो रहा है? 
बाराहोती से पुलिस क्यों हराई ? 


६ मार्च, १९७९ 

२२ फरवरी, १९७९ 
२१ फरवरी, १९७९ 
२० फरवरी, १९७९ 
१९ दिसंबर, १९७८ 
२१ जुलाई, १९७८ 
२५ मार्च, १९६५ 
२२ अगस्त, १९६२ 
२२ दिसंबर, १९५९ 
२६ नवंबर, १९५९ 
१९ नवंबर, १९५९ 
१७ नवंबर, १९५९ 
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भारतीय सीमा में चीनी विमान! 


पसभापति जी, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य को ध्यान से नहीं सुना। मैंने 
वक्तव्य में स्पष्ट किया था कि हमने चीन को कोई रियायत नहीं दी है। चीन का कोई विमान 
भारत की वायु सीमा में प्रविष्ट नहीं हुआ है। स्वयं चीन ने अपनी ओर से १५ जून, १९७८ को 
जब मेरी पेकिंग यात्रा का कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था, उसमें सूचित किया कि नेपाल के साथ 
उनकी जो संधि हुई है उसके अंतर्गत जो सीमा पर खंभे लगे हुए हैं, उनको देखभाल करने के लिए 
वे उड़ान करना चाहते हैं और भारत उसमें बीच में नहीं आता। इसलिए हमारी ओर से चीन को 
कोई रियायत दिए जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। जब रियायत देते तो उसके बदले में कुछ मांगते, 
इसलिए इसका भी प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं मानता हूं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में पारस्परिकता पर उसी 
समय बल दिया जा सकता है, जब हमसे कोई चीज कोई मांगे तो उसके बदले में हम कुछ रियायत 
- मांग सकते हैं। लेकिन जहां तक उड़ानों का प्रश्न है, हमने कोई रियायत नहीं दी है। दूसरी बात 
माननीय सदस्य ने चीन के विश्व के प्रति दृष्टिकोण के बारे में उठाई। स्पष्टतः भारत और चीन 
का विश्व के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण है। पेकिंग में अपने भाषण में मैंने इस बात को स्पष्ट 
किया था कि हम लोग यह नहीं मानते कि विश्व युद्ध अवश्यंभावी है, हम शांति के पक्षधर हैं 
और सभी देशों को शांति की स्थापना में योग देना चाहिए। उन्होंने एक पत्र का हवाला दिया। चीन 
के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका प्रारंभ 
पुरानी सरकार ने किया: था, जब राजदूतों का आदान-प्रदान हुआ था। हम उसे एक कदम आगे 
ले गए हैं। मगर हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि संबंधों को सामान्य बनाने को उत्सुकता में हमारे 
जो पुराने मित्र हैं, जो मित्रताएं स्थायित्व के आधार पर टिकी हैं, उनको किसी तरह को आंच नहीं 
पहुंचने पाएगी और मैं समझता हूं कि चीन को भी इस बात को अनुभूति होनी चाहिए | 
श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मंत्री महोदय 
उसी शांति की बात करते हैं जो चीन के साथ श्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 
श्री उपसभापति : यह प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीँ है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए कोई प्वाइंट 


RE मजा तग इ उप उत् क्क 
वायुयान द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने के आरोप का ६ मार्च, १९७९ को 
कय राज्यसभा में विदेश मंत्री द्वारा निराकरण। 


पडोसी देश : चीन / २०९ 
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ऑफ आर्डर नहीं हे। 

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : चीन शांति में भी विश्वास नहीं करता। 

श्री उपसभापति : यह प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। 

श्री वाजपेयी : श्रीमान, माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा है कि क्या चीन के बारे में 
हमारी नीति टुकड़ों में तय होगी या हम एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे? तो मेरा निवेदन है कि 
किसी भी देश के साथ और किसी भी परिस्थिति के बारे में हम टुकड़ों में फैसला नहीं करते, पूरी 
तस्वीर सामने रखकर हम निर्णय करते हैं। यह बात चीन पर भी लागू होती है। लेकिन जैसा मैने 
प्रारंभ में कहा कि इन उड़ानों में नेपाल भी एक पक्ष है, जिसके साथ हमारे संबंध बहुत मित्रतापूर्ण 
हैं। उसने चीन के साथ सीमा पर एक संधि की है। सीमा की पहचान के लिए खंभे लगाए गए 
हैं। अब अगर वह अपनी वायु सीमा के अंदर उन खंभों की देखभाल करते हैं तो उससे इजाजत 
लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कम से कम जो बात जून, १९७८ 
में तय हुई थी, उसका इस समय जो मेरी चीन यात्रा हुई है, उससे कोई संबंध नहीं है। टाइम्स ऑफ 
इंडिया को रिपोर्ट को मैंने देखा है। इसका एक भाष्य हमारे मित्र श्री बागाइतकर ने किया, मेरा भाष्य 
दूसरा है। समाचार पत्र उन्मुक्त हैं। लेकिन समाचारपत्र की रिपोर्ट पर हम अपना निष्कर्ष न 
निकालें। यह बात मैं मानता हूं कि जब यह रिपोर्ट छपी थी, तो विदेश मंत्रालय को इसका खंडन 
कर देना चाहिए था" 

श्री सदाशिव बागाइतकर : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस प्रकाशन का खंडन क्यों नहीं 
किया गया? दूसरे, क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आप नेपाल को इसमें लाए 
हे, तो क्या नेपाल ने भी प्रार्थना की थी कि चीन को ऐसी इजाजत दी जाए? इसका भी खुलासा 
हो जाए। 

श्री वाजपेयी : श्रीमान, मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं 
थी। कोई अनुमति नहीं मांगी गई, कोई अनुमति नहीं दी गई। चीन ने स्वयं हमें बह खबर दी और 
इससे हमें एक लाभ हुआ कि हम देखभाल कर सकें कि हमारी वायु सीमा का उल्लंघन होता है 
कि नहीं। उनकी खंडनवाली बात हमने मान ली है। 

लेकिन माननीय सदस्य से एक बात कहना चाहूंगा कि समाचारपत्रों में इतनी खबरें छप चुकी 
हैं कि यदि हम उनका खंडन करना शुरू कर दें तो शायद विदेश मंत्रालय को अपना काम बंद 
करना पड़े। 

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : परराष्ट्र मंत्री महोदय समाचारपत्र पर आरोप लगाकर 
के (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। 

श्री सीताराम केसरी : उड़ जाना चाहते हैं। इसके पीछे कोई औचित्य नहीं है। 

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : मेरा व्यवस्था का प्रश्‍न है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार 
किया हे" (व्यवधान) 

श्री उपसभापति : जिनका नाम पहले है, उनको तो बोलने दीजिए। व्यवस्था के प्रश्‍न के द्वारा 
यदि आप भाषण देना चाहे (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैं एक बात कह दूं कि जब समाचारपत्र छपा था, इस समाचार के प्रकाशन 
के बाद सरकारी प्रवक्ता ने स्थिति स्पष्ट की थी, मगर उसका प्रकाशन नहीं हुआ। 
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वियतनाम पर चीनी हमला 


प्र मैं उन माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने बहस में भाग लिया। यद्यपि बहस को 
अल्पावधि का रखा गया था, पर यह पूर्ण बहस बन गई। 

बहस की विषय-वस्तु वियतनाम पर चीनी हमला और इस क्षेत्र के देशों की स्वतंत्रता पर 
खतरा था। अच्छा होता कि जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया, उन्होंने खुद को इस विषय 
तक सीमित रखा होता। 

मैं इस पर जोर देने कौ जरूरत नहीं समझता कि इस सदन में ओर देश में, गणतांत्रिक 
वियतनाम की बहादुर और साहसी जनता के प्रति, जो एक नए संकट का सामना कर रही है, 
एकजुटता प्रदर्शित करने की अपनी इच्छा में हम एक हैं। हम वियतनाम की जनता की प्रशंसा 
ही करते हैं, जिसने साम्राज्यवाद और हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसने अपनी आजादी हासिल 
की और जिसने यदि मैं ऐसा कह सकूं तो, आर्थिक निर्माण के भागीरथ कार्य को शुरू किया है। 

यह बहुत दुख की बात है कि एक ऐसे समय जब वियतनाम और इसके पड़ोसी कंबोडिया 
और लाओस, अपनी जनता के बेहतर जीवन के निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा के हर स्रोत और 
उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे, तब वे सशस्त्र संघर्ष का सामना कर 
रहे हैं(व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : विशाल आक्रमण। 

श्री बाजपेयी : अभी मेरे माननीय मित्र श्री रामेश्वर राव ने विशाल आक्रमण' शब्द का 
इस्तेमाल किया । 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? 

श्री वाजपेयी : मैं कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : यह आक्रमण है या नहीं? र 

श्री वाजपेयी : मैं इस विषय पर उस तरह बोलने को तैयार नहीं हूं जैसा माननीय सदस्य 


मुझसे बुलवाना चाहते हैं। 


मंत्री 
# चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण पर लोकसभा में हुए वाद-विवाद का विदेश मत्री द्वारा 
२२ फरवरी, १९७९ को जवाब। र 
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श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं इस बारे में चिंतित नहीं 
हूं कि आप इस विषय पर किस प्रकार बोलते हैं। आपको परिणाम भुगतने होंगे। वह एक दूसरी 
चीज हे। 

श्री ए.सी. जार्ज (मुकुंदपुरम) : आपने वियतनाम की बहादुर जनता के लिए प्रशंसा प्रदर्शित 
की, पर आपने चीनी हमले के विरुद्ध घृणा नहीं प्रकट की।''(व्यबधान) 

प्रो. समर गुहा : एक विदेश मंत्री की अपनी भाषा होती हे (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : हम अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं। जन गणतांत्रिक चीन समाजवादी 
गणतांत्रिक वियतनाम के खिलाफ आक्रमण करने का अपराधी है, पर में एक विशेष शब्द पर इतना 
अड़ने का कारण नहीं समझता। जब हम यह मांग करते हैं कि चीनी सेनाएं वियतनाम से वापस 
जाएं, तो इसका क्या मतलब है? 


सरकार का दृष्टिकोण बहुत साफ है 


सरकार का दृष्टिकोण बहुत साफ और स्पष्ट है। दुनिया को कोई संदेह, कोई शक नहीं है। 
पर दुर्भाग्य से हमारे कुछ मित्रों द्वारा शक पैदा किया जा रहा है। वे वियतनाम की मदद नहीं कर 
रहे, वे राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि श्री बेंकटरमन ने कहा कि कम-से-कम कुछ मुद्दों पर हमें 
एक आवाज में बोलना चाहिए और यह उन्हीं में से एक मुद्दा है। कल मेरे मित्र-मैं उन्हें यहां 
नहीं पाता-श्री राजनारायण ने १९६२ में संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वानुमति से प्रस्तावों की बात 
की थी। उन्होंने नेहरू जी की भी आलोचना की थी-पर वे भूल गए कि प्रस्ताव पं. जवाहरलाल 
नेहरू के नेतृत्व में ही पारित हुए थे। 

जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मैंने कभी विदेश नीति के सवाल को दलीय दृष्टि से नहीं 
देखा है। चीन में भी विदेश मंत्री हुआंग हुआ के स्वागत भाषण के जवाब में, मैंने साफ और स्पष्ट 
रूप से पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा महसूस किए गए दुख, गहरे क्लेश और व्यक्तिगत चोट को 
अभिव्यक्त किया था। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं और न ही व्यक्तिगत रूप से, बल्कि देश 
की तरफ से बोला था। 

वियतनाम के सवाल पर कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। आज सुबह ही मैं गणतांत्रिक 
वियतनाम के राजदूत से मिला। हमने वियतनाम की जनता को जो सहयोग दिया है, उसके लिए 
उन्होंने भारत सरकार को बधाई दी। क्या मैं माननीय सदस्यों से इस सवाल को दलीय राजनीति 
से ऊपर रखने को कह सकता हूं? बहुत से सवाल हैं जिन पर हमारा झगड़ा है, पर इस सवाल 
पर नहीं।" (व्यवधान) 

किसी भी देश को, वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी भी देश को, फिर वह कितना 
ही शक्तिशाली क्यों न हो, दुनिया के पुलिस मैन की तरह आचरण करने की जरूरत नहीं है। सजा 
देने के लिए चढ़ाई करने के दिन गए, तोपखानेवाली कूटनीति के दिन गए। वास्तव में, में हतप्रभ 
हूं कि जो दूसरों को सबक सिखाना चाहते हैं, वे, जब उन सबक पर अमल करने का वक्‍त आतां 
है तो उन्हें भूल जाते हैं। 

दुर्भाग्यवश, मेरी चीन यात्रा वियतनाम पर चीनी हमले से संबद्ध है। 

श्री कवरलाल गुप्त (दिल्ली, सदर) : क्या यह संयोग था? 

श्री वाजपेयी : अनुमान करने की गुंजाइश है। 
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श्री कंबरलाल गुप्त : आपका क्या विचार है? 

श्री बाजपेयी : बहुत से अनुमान लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए देंग-सीआओ-पिंग विदेश 
से लौट आए थे, नोरोदम सिंहानुक पीकिंग में पहुंच गए थे, वियतनाम के प्रधानमंत्री फान-वान-डांग 
कंपूचिया गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने बाहरी हमले के बारे में सुना, मैंने मेरे साथ रह रहे उनके 
राजदूत के माध्यम से चीनी अधिकारियों को सूचित कर दिया कि जो किया गया है, वह हमारे लिए 
गंभीर चिंता का विषय है; और मैंने अपनी यात्रा बीच में ही खत्म करने का. निश्‍चय किया। यह 
काम करने का, विरोध करने का सभ्य तरीका है। 


मेरी चीन यात्रा 


मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मेरी चीन यात्रा पर, उसकी सफलता-असफलता पर अलग से 
विचार करें। -अब कुछ मतभेद हैं। कुछ सदस्यों ने कहा कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। 
कुछ अन्य लोगों ने कहा कि मुझे इस संकट के समय नहीं जाना चाहिए था। आमंत्रण स्वीकार 
करने के बाद, और एक बार यात्रा आगे खिसका देने के बाद, इसलिए नहीं कि कोई कूटनीतिक 
परेशानी थी-मेरे मित्र श्री सत्यनारायण राव ने कहा क्रि शायद तब भगवान चाहते थे कि मुझे चीन 
नहीं जाना चाहिए।''(व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : कौन से भगवान? 

श्री वाजपेयी : वह भगवान जिसमें वह विश्वास करते हैं। मैं जानता हूं आप भगवान में 
विश्वास नहीं रखते। 

क्या इसका मतलब है कि इस बार क्योंकि में स्वस्थ और प्रसन्न था, इसलिए भगवान चाहते 
थे कि मैं पीकिंग जाऊं। हमें भगवान को इस मामले में नहीं खींचना चाहिए।”'(व्यवधान) 

महोदय, मैंने पीकिंग जाने का निश्चय इसलिए किया, क्‍योंकि कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थीं। 
मैं ऐसी चीजें नहीं कहना चाहता जो विपक्ष में बैठे मेरे दोस्तों को बहुत रुचिकर लगेंगी(व्यवधान) 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : वह क्या है? 

श्री बाजपेयी : उनमें से कुछ चीजें श्री मंडल द्वारा कही गई हैं। पिछले १८ सालों में हमने 
अपना क्षेत्र वापस लेने के लिए क्या किया? मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरे मुद्दे को कोल्ड स्टोरेज' 
में डाल दिया गया, और अब मैं इस मुद्दे को सामने ले आया हूं। में यह शेखी नहीं मार रहा हूं। 
यदि संबंधों को सामान्य बनाना है तो सीमा के सवाल को हल करना होगा। आप मेरे भाषण और 
प्रेस में प्रकाशित सभी खबरों को पढ़ें। सीमा के सवाल के अलावा दूसरी समस्याएं भी हैं और हमें 
बात करनी है (व्यवधान) न 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : उस पर हम अलग विचार करेंगे। 

श्री वाजपेयी : ठीक है। लेकिन कृपया यह निष्कर्ष न निकार्ले कि मेरी चीन-यात्रा पूर्णतः 
असफल रही, क्योकि चीन ने वियतनाम पर हमला करने का निश्चय किया।”'(व्यवधान) 

श्री उन्नीकृष्णन , यह महान सफलता थी! हम इस पर बाद में विचार करेंगे। हमें वियतनाम 
वक bo पा ने एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया था। मैं उनके भाषण 
के लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा, यद्यपि” (व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : वह विपक्ष में हैं। 
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श्री वाजपेयी : हम आमने-सामने बैठे हैं। मैं २० सालों तक वहां हुआ करता था। अब में 
दूसरी तरफ हूं। मैं इसकी परवाह नहीं करता। वह चाहते थे कि सरकार शांति के प्रावधानों के 
तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का सम्मेलन बुलाने की संभावना पर विचार करे। यह तभी 
हो सकता है जब सुरक्षा परिषद असफल हो जाए। हम सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं हैं। और वहां 
पांच सदस्यों के वोट नकारात्मक हैं। कंपूचिया को सुरक्षा परिषद की एक बैठक हुई थी। सुरक्षा 
परिषद के सदस्य सभी गुटनिरपेक्ष देशों ने एक विशेष प्रस्ताव के समर्थन में बोट दिया, लेकिन उसे 
'वीटो' कर दिया गया। उसे दोहराया जा सकता है। लेकिन मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि 
हम सभी देशों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। इन दो दिनों में हमारी मलेशिया, श्रीलंका 
इंडोनेशिया, नाइजीरिया, जाबिया, कुवैत, यूगोस्लाविया, बंगला देश, थाईलैंड, जापान, आस्टेलिया 
इंग्लैंड और अमेरिकी राजदूत से अर्थपूर्ण बातचीत हुई है। हम लगातार संपर्क में हैं, राजदूत (व्यवधान) 

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सेरामपोर) : सोवियत संघ के नहीं? 

श्री वाजपेयी : हां, सोवियत संघ के भी। लेकिन इस समय मेरे लिए संकेत करना संभव नहीं 
होगा कि (व्यंवधान) 

श्री दिनेन भट्टाचार्य : उनकी प्रतिक्रिया? 

श्री बाजपेयी “कि कोई" पहल को जा सकती है। लेकिन हम सभी संभावनाओं पर विचार 
कर रहे हैं। 


हम कगार पर हें 


महोदय, स्थिति को अविस्फोटक बनाना है। हम कगार पर हैं। यदि युद्धे बढ़ता है तो उसकी 
विश्वव्यापी प्रतिक्रिया होगी। सभी देश और विशेष रूप से बड़ी शक्तियों को संयम बरतना होगा 
और चीन पर दबाव डालना होगा कि वह वियतनामी क्षेत्र से हट जाए। महोदय, हमलावर को हमले 
के फायदे उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई समस्या है (व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : श्री उन्नीकृष्णन, आप इसे समझे? 

श्री वाजपेयी : मैं जानता हूं कि समस्याएं हैं। समस्या पर विचार किया जाना चाहिए (व्यवधान) 

श्री दिनेन भट्टाचार्य : द्विपक्षीय रूप से। 

श्री वाजपेयी : द्विपक्षीय रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से। उन्हें बातचीत से सुलझाया जाना 
चाहिए। शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और जो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उनकी 
सार्वभौमिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। क्या मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि 
यदि उनके पास कोई ठोस सुझाव देने के लिए हो, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए '(व्यवधान) 

श्री ए.सी. जार्ज : एक मेडिकल मिशन वियतनाम भेजने का विशेष सुझाव था। 

श्री वाजपेयी : उसे मैंने नोट? कर लिया है। दुर्भाग्यवश, स्वास्थ्य मंत्री यहां नहीं हैं । हमें दूसरे 
क्षेत्रों से सुनिश्चित करना है कि क्या ऐसे मिशन की जरूरत है और -क्या यह किसी भी तरह से 
उपयोगी होगा। 

हम सभी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। मैं उस नीति के तहत ही पीकिंग 
गया था। लेकिन में सदन को आश्वस्त करना चाहुंगा कि सामान्यीकरण स्थापित मित्रता की कीमत 
पर नहीं होगा। बातचीत जारी रहेगी) और बातचीत के लिए उपयुक्त माहौल पैदा किया जाना 
चाहिए। 


संसदीय यात्रा 
12322! मेरी C-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दुर्भाग्यवश मेरी यात्रा के अंतिम दिन जो हुआ, वह विफलतापूर्ण था। 

श्री ए. बाला पजनौर : हमारी आपके साथ सहानुभूति है। 

श्री वाजपेयी : मुझे आपके सहयोग की जरूरत है-सहानुभूति की नहीं। उससे काम नहीं 
चलेगा। अन्य मौके पर जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस नहीं कर रहे हों, तब मेरे 
मंत्रालय से संबंधित मांगों पर बहस होगी। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : बहस आपको यात्रा के बारे में होगी? 

श्री वाजपेयी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : यह समझौता हुआ! 

अध्यक्ष महोदय : मुझसे कुछ वादा न करवाएं। सभी समझोते रिकार्ड पर होंगे। 

श्री वाजपेयी : मैं, माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। 
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मेरी चीन यात्रा 


मा ननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जनवादी गणतंत्र चीन की अपनी यात्रा की रपट देना 
चाहता हूं, जो अक्तूबर, १९७८ में स्वास्थ्य संबंधी सलाह के कारण अंतिम क्षणां में स्थगित 
हो गई थी। दोनों ओर के लिए उपयुक्त तारीखें छह सप्ताह पहले तय हो चुकी थीं। सदन को याद 
होगा कि सरकार की गुटनिरपेक्षता संबंधी नीति से लगाव की कामना के अधीन और अपनी अन्य 
देशों से अच्छी तरह स्थापित मित्रता को संशय में डाले बिना, द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने को 
संभावना का पता लगाने के लिए मैंने विदेश मंत्री श्री हुआंग-हुआ से प्राप्त चीन यात्रा का निमंत्रण 
स्वीकार किया। मेरी यात्रा और वार्तालाप मुख्य रूप से घोषित नीति और विषयों पर आधारित थी। 
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के समय मेरी यात्रा का प्राथमिक केंद्रबिंदु उन कठिन 
और उलझे हुए प्रश्‍नों पर था, जो भारत और चीन संबंधों के चीच आ खड़े हुए हैं। 

हमारी विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के सुस्पष्ट एवं सफल सकारात्मक प्रभाव 
तथा भारत की राष्ट्रीय शक्ति ने मुझे मेरे उद्देश्य (मिशन) के लिए आत्मविश्वास दिया। मेरा 
पूर्वानुमान कि इस समय ये मंत्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता का पुनः प्रारंभ, एक-दूसरे के दृष्टिकोण को 
समझने में अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे, मेरी यात्रा से फलीभूत हुए हैं। 

यह मेरी प्रथम चीन यात्रा थी। शंघाई और हांग-चो में थोड़ा सा ठहरने पर मैंने दो प्राचीन 
एशियाई देशों के बहुत मजबूत सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संपर्क को जाना। साथ ही वे समस्याएं 
अनुभव की जिनका दोनों देशों को सामना करना पड़ रहा है। हांग-चो का मंदिर, जहां की मैंने 
यात्रा की, भगवान बुद्ध के संदेशों का ऐतिहासिक स्मारक है, जो संदेश भारत से चीन गए। शंघाई 
में मैने चीन की उपलब्धियों के साथ-साथ विकास की समान समस्याओं की जानकारी प्राप्त को। 

मुझे पीकिंग में चीनी नेताओं से प्राथमिक मुद्दों पर बातचीत करनी थी। विदेश मंत्री 
हुआंग-हुआ से मेरी तीन सत्रों में बातचीत, उपराष्ट्रपति तेंग-साओ-पिंग से एक लंबी वार्ता और 
अंतिम दौर में राष्ट्रपति हुन-कुओ-फेंग से मीटिंग, सभी सद्भावनापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। 
चर्चाओं का क्षेत्र विशाल था तथा दोनों ओर. से अपने विचार खुले रूप में रखे गए। इन वार्ताओं 
में, दोनों देशों के सभी सामान्य मुद्दों पर चर्चा हुई। अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक तथा आर्थिक परिदृश्य 


* विदेशमत्री के रूप में चीन यात्रा से लौटकर लोकसभा में २१ फरवरी, १९७९ को निंदा प्रस्ताव। 
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पर चर्चा के दौरान हमने एशिया, अफ्रीका और यूरोप की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया और 
युद्ध की संभावनाओं से संसार को शांति और स्थिरता के सामने आनेवाली कठिनाइयों पर अपने 
विचार रखे। हमने भारतीय उपमहाद्वीप तथा इसके आसपास की स्थिति के साथ-साथ भारत-चीन 
के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करनेवाले अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। 

दोनों पक्ष, दक्षिण अफ्रीका में आजादी के संघर्ष को समर्थन देना, पश्चिमी एशिया में एक 
व्यापक समझौते की जरूरत, जिसमें फिलिस्तीनियो के अधिकारों की पूर्ति भी सम्मिलित हो, जैसे 
कुछ मुद्दों पर सहमत थे। हम सहमत थे कि विकासशील देशों की उन्नति के लिए अंतरराष्ट्रीय 
शांति एवं स्थिरता का वातावरण पैदा होना आवश्यक है। तथापि, दोनों पक्षों ने स्पष्ट माना कि 
युद्ध की अनिवार्यता, निःशस्त्रीकरण का तर्क तथा रुकावटों के स्वरूप पर हमारे विचारों में अंतर 
है। मैंने स्वाभाविक रूप से ऐसे विषयों पर अपनी सर्वविदित स्थिति को रखा। 

मैंने विस्तार से समझाया कि कैसे भारत ने पारंपरिक और गुटनिरपेक्षता की नीति को निरंतर 
जारी रखते हुए प्रशंसनीय सफलताओं के साथ, सुस्थापित भिन्नताओं को बनाए रखकर, इसी के 
साथ-साथ अन्य देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए हमारी सरकार ने अति उत्साहपूर्ण प्रयास किए 
हैं। मैंने समझाया कि हमारे दृष्टिकोण में संसार की व्यवस्था को, इतने अधिक राष्ट्रों की सदस्यता 
के साथ, और अधिक सुरक्षित तथा स्थायी बनाया जाना चाहिए, जिससे स्वतंत्र राष्ट्र अपने ढंग से 
उन्नति करने के अधिकार का उपयोग कर सकें। एक नई अर्थव्यवस्था अपनाई जानी चाहिए जो 
इस खतरनाक असंतुलन को ठीक कर सके और अधिक न्यायपूर्ण बना सके, जिससे विशेष रूप 
से विकासशील देशों के सामने आनेवाली बाधाओं को दूर किया जा सके और एक अंतरराष्ट्रीय 
आर्थिक संबंध पैदा हो। 

उपमहाद्वीप की स्थिति के विषय में, जिस पर काफी लंबी चर्चा हुई, मैंने स्पष्ट किया कि 
पड़ोसियों की स्वतंत्रता पर पूर्ण मत-भिन्नता होते हुए भी, हमने सम्मुख खड़ी समस्याओं को 
सुलझाने के लिए तत्परता से प्रयास किए हैं। मैंने हिमालय के दक्षिण में स्थित राष्ट्रों के मध्य 
विश्वास का वातावरण पैदा करने के लिए अपने प्रयासों के विषय में बताया जो एक ओर पड़ोसियों 
के बीच राष्टीय उन्नति एवं सहयोग की आशा जगाएगा, और दूसरी ओर अपने क्षेत्र में महाशक्तियों 
कौ दखलंदाजी एवं प्रतिस्पर्धा की लंबी कहानी को आशानुरूप कम करेगा। मैंने जोर देकर कहा 
कि एक स्थिर और सहयोगी एशिया विश्व के लिए एक उदाहरण दे सकता है। 


भारत और चीन-पाक संबंध 
पाए ४6 उन Ni 


इस भूमिका के साथ मैंने दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल न देने की अपनी दृढता एवं 
सचेत अहस्तक्षेप की नीति और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए उठाए गए कदमों को 
विस्तार से व्याख्या की। यद्यपि हम चीन और पाकिस्तान के आपसी द्विपक्षीय सामान्य संबंधों का 
विरोध नहीं करते, फिर भी चीन-भारत ग के सुधार में बाधा पड़ेगी यदि उनके संबंध हमारे 
बुरा प्रभाव डालते हैं। 
bs जम्मू और काश्मीर के उ पर पाकिस्तान के साथ अपने मतभेदों के 
लंबे इतिहास और उत्पत्ति कौ संक्षिप्त व्याख्या की। मैंने चीनी नेताओं को सूचना दी कि शिमला 
समझौते के अधीन, जिसमें दोनों देश पार्टी हैं, हम द्विपक्षीय वातां द्वारा काश्मीर प्रश्‍न के समाधान 
हेतु वचनबद्ध हैं। यह भारत सरकार और देश की जनता के सभी वर्गों का सोचा-समझा दृष्टिकोण 
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है कि पांचवें दशक में चीन द्वारा अपनाया गया गलत रुख तथा पिछले पंद्रह वर्षो में जनवादी 
गणतंत्र चीन की प्रवृत्ति, भारत-चीन संबंधों में अतिरिक्त तथा अनावश्यक उलझन हैं। इस संबंध 
में मैंने जम्मू-काश्मीर राज्य के क्षेत्र में कॉराकोरम राजमार्ग के निर्माण पर अपनी चिंता दोहराई। 
चीन सरकार ने पाकिस्तान और अपने पड़ोसियों के साथ हमारी नीति के प्रति समझदारी 
दिखाई तथा वार्तालाप में और सार्वजनिक रूप से हमारे प्रयासों की प्रशंसा की; और वास्तव में 
नीति की युक्तिपूर्णता और सफलता को सराहा। चीनी नेताओं ने क्षेत्र में स्थित देशों के मध्य 
द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और सहयोग का उपयुक्त वातावरण, जो अब पूरे उपमहाद्वीप में फैल रहा 
है, के तथ्य को नोट किया। 
मैं अब चीन और भारत के बीच मुख्य द्विपक्षीय मुद्दों पर आता हूं। मैंने चीनी नेताओं का 
ध्यान सरकार और जनता के लिए भारत-चीन सीमा प्रश्‍न के संतोषजनक समाधान के महत्व की 
ओर आकर्षित किया। भारत की संसद और जनता की राय है कि हमारे संबंधों के सामान्यीकरण 
एवं विश्वास पैदा होने में इसका समाधान न होना एक बड़ी बाधा है। चीनी नेतृत्व के बीच इस 
मुद्दे के महत्व की पहचान बनी। 
जैसा सदन जानता ही है, भारत-चीन सीमा प्रश्‍न एक पुरानी समस्या है, जबकि दोनों देशों 
के बीच भौगोलिक नक्शो की स्थिति से जमीन पर वास्तविक नियंत्रण की प्रतिकूलता सर्वविदित 
है और राजनैतिक स्थिति वहीं की वहीं है, जहां १९६२ में थी। मैंने यह स्पष्ट किया कि मेरा उद्देश्य 
संभावनाओं का पता लगाना था। न तो यह मेरा उद्देश्य था और न ही चीनी पंक्ष की ओर से ऐसी 
अपेक्षा थी कि मेरी पीकिंग यात्रा इस कठिन समस्या का समाधान निकाल लेगी, जिसका संबंध दोनों 
देशों के मध्य लगभग ५०,००० वर्ग मील क्षेत्र के ऊपर मत-भिन्नता से है। 
हमारे वार्तालाप ने १९ वर्षों में पहली बार इस उलझे हुए राजनैतिक कठिन मुद्दे पर खुले 
मन से अपने विचार रखने का अवसर उपलब्ध कराया। मैंने स्पष्ट किया कि अनसुलझा सीमा प्रश्न 
संतोषजनक रूप से निपटाया जा सकता है, यदि भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास के संबंध 
:पैदा हो जाते हैं। इन खोजपूर्ण प्राथमिक संपक्रों ने कम से कम सीमां प्रश्‍न को जाग्रत कर दिया 
“है और दोनों सरकारें आगे भी इस विकट प्रश्‍न के समाधान हेतु संभावित रास्तों पर विचार-विमर्श 
को आवश्यकता पर सहमत हैं। इसकी पहचान की सामान्य इच्छा कम महत्वपूर्ण कदम नहीं है। 


चीन अलगाववादियों को मदद नहीं देगा 


चीनी नेताओं के साथ मेरी वार्ता में अपने संबंधों के बीच अन्य बाधाओं पर भी चर्चा हुई। 
मैंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर के विद्रोही या 
अलगाववादी तत्व जिन्होंने. चीन में घुसने की व्यवस्था कर ली है, हमारे देश में राष्ट्रद्रोही और 
गैर-संवैधानिक गतिविधि चलाने के लिए नैतिक और सामग्री का समर्थन चीन से प्राप्त करते रहे 
हैं। चीनी नेताओं से यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि ऐसा समर्थन, जो हो सकता है दिया जाता 
रहा हो, कुछ समय पहले अंतिम बार-भूतकाल की बात मानी जाएगी। 

जब दलाई लामा और तिब्बतियों का संदर्भ आया, मैंने चीनी नेताओं को सूचित किया कि 
हम इसे स्पष्ट कर चुके हैं कि यह दलाई लामा की आध्यात्मिक स्थिति और तिब्बतियों की जरूरत 
थी, जो स्वैच्छिक रूप से भारत आए और कि भारत द्वारा उन्हें आश्रय व पुनर्वास की सुविधाएं 
उपलब्ध कराई गईं। यदि दलाई लामा और तिब्बती यह. मानते हैं कि उनके मूल स्थान पर लौटने 
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के लिए परिस्थितियां उपयुक्त हैं, अपनी ओर से, हम उनके रास्ते में नहीं आएंगे। 

मैंने चीनी विदेश मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट किया कि लाखों-लाख 
भारतीय कैलाश व मानसरोवर को पवित्र स्थान मानते हैं, और शताब्दियों से इन स्थानों की यात्रा 
तीर्थ यात्रा के रूप में करते रहे हैं। लगभग दो दशकों से कोई भी भारत से कैलाश व मानसरोवर 
नहीं जा पाया है। यह सत्य है कि चीन और भारत के मध्य व्यापार व तिब्बती क्षेत्र में आवागमन 
का समझौता १९६२ में कालातीत (पूर्ण) हो गया है और उसके बाद उसका नवीनीकरण नहीं हुआ 
है। फिर भी हमें आशा थी कि चीन सरकार इन स्थानों के लिए तीर्थ यात्रा संबंधी सुव्रिधाओं पर 
विचार करेगी। क्या ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए, मुझे संदेह नहीं है कि भारत की जनता इसे 
दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने के प्रतीक के रूप में लेगी। हम, अपनी ओर से, उसी प्रकार की 
भारत में तीर्थ यात्रा सुविधाओं .पर विचार करने के लिए तैयार हैं। 

इस संक्षिप्त विवरण से माननीय सदस्य जान सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समस्याएं एवं दोनों 
देशों से संबंधित मुख्य प्रश्न हमारे वार्तालाप में उठाए जा चुके हैं। दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध, 
जो किसी तरह से चीन के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित नहीं करते, हमारी चर्चाओं में नहीं आए। 
जहां कहीं महाशक्तियों के बीच मत-भिन्नता तथा तनाव के क्षेत्रों का संदर्भ आया, मैंने आशा 
व्यक्त की थी, वे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिए जाएंगे। 


हिंद-चीन पर चर्चा 


मैं इस संदर्भ में यह जोडूंगा कि हिंद-चीन को स्थिति पर वहां चर्चा हुई। चीनी नेताओं ने , 
वियतनाम के साथ संबंध बिगड़ने पर अपने दृष्टिकोण की व्याख्या की। मैंने संभावित तनाव एवं 
-दबाव पर अपनी स्पष्ट चिंता व्यक्त की कि क्षेत्र के प्रत्येक देश को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी 
चाहिए तथा उनकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय एकता को सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके लिए अहस्तक्षेप 
के सिद्धांत के अवलंबन की आवश्यकता है। मैंने चेतावनी दी कि वहां आगे ऐसा कुछ भी नहीं 
होना चाहिए जिससे स्थिति खतरनाक रूप से बिगड़ जाए। यह खेद का विषय है क्रि ऐसी खुली | 
बातचीत में भी, जहां हमने स्पष्ट रूप से माना कि कुछ अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर हमारी मत-भिन्नता 
है, चीनी नेताओं ने. चीन-वियतनाम सीमा पर किसी भी प्रगति की संभावना से मुझे अवगत नहीं 
उअ सीमा पर शांति स्थापित हुई है और हम सहमत हैं कि यह बनी रहनी चाहिए। १९७६ 
में राजदूत स्तर के हमारे राजनैतिक संबंध पुनः स्थापित हो जाने के बाद व्यापार, जहाजरानी दा 
बैंकिंग पर से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और प्रतिनिधि मंडलों का आवागमन पहले से ही प्रारंभ 
हो गया है। जब से इस सरकार ने कार्यभार संभाला है, यह प्रक्रिया जारी है और द्विपक्षीय सहयोग 
कार्य क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। चीनी सरकार अबं आधुनिकीकरण के विशाल कार्यक्रम 
में लगी हुई है। चीनी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि एक-दूसरे के अनुभव और विशेष योग्यता की 
साझेदारी दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों में लाभदायक होगी। व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता 
हे तथा विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान हो सकता है। यह दोनों ओर से अधिकारियों 
और विशेषज्ञों का विषय रह गया है कि वे घनिष्टता से अध्ययन करके, आपसी सहयोग के क्षेत्र 
एवं रूप का पता लगाएं जहां वास्तविक द्विपक्षीय पूरकता पैदा हो। 

अध्यक्ष महोदय, हमने अतीत क दुखद घटनाक्रम या 'पुह जाए खड़ी समस्याओं को छिपाया 
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नहीं है। हमें भारत की ताकत पर विश्वास है और अपनी नीतियों की सीमा में रहते हुए भी अपने 
हितों को रक्षा करने में हमारी सामर्थ्य और योग्यता पर किसी को शंका करने की जरूरत नहीं 
होनी चाहिए। ऐसा विश्वास किया जा सकता हे कि न तो चीन और न ही भारत को शत्रुता या 
अलगाव को प्रवृत्ति से लाभ हो सकता है, जो काफी वर्षों से हमारे संबंधों की विशेषता बना हुआ 
है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी गुटनिरपेक्षता की सही नीति अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे स्वतंत्र 
युक्तिपूर्ण निर्णय, दक्षिण एशिया के संबंध में हमारी ध्यान देने योग्य नीति तथा भारत की आर्थिक 
व तकनीकी उन्नति के प्रति एक नवीन सम्मान पैदा हुआ है। अपनी ओर से जनवादी गणतंत्र चीन 
के प्राचीन स्वरूप और गत ३० वर्षों कौ उपलब्धियों तथा विश्व में इसकी स्थिति को हम मानते 
हैं। समानता एवं श्रेष्ठता पर आधारित एक-दूसरे को सम्मान देकर, भारत-चीन संबंध द्विपक्षीय 
आधार पर सुधर सकते हैं और सकारात्मक एवं लाभदायक संबंधों के ताने-बाने में फिट हो सकते 
हैं, जो हमारी विदेश नीति का सार तत्व है। मैं आत्मसम्मान के मापदंड पर बल देना चाहूंगा कि 
संबंध सुधारने के किसी भी प्रयास का अर्थ अपने राष्ट्रीय हितों एवं आकांक्षाओं का बलिदान करना 
नहीं है। हमने एक शुरुआत कर दी है और मिशन द्वारा लिए गए निर्णय से मैं संतुष्ट हूं। लेकिन 
मैं यह भी जानता हूं इनके सुपरिणाम पाने के लिए दोनों सरकारों को परिपक्व एवं पारस्परिक प्रयास 
लंबे समय तक जारी रखने होंगे। 

मैं याद करना चाहूंगा कि आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल और संवाददाताओं की एक बड़ी पार्टी 
ने इस यात्रा की कवरेज के लिए अपने खर्चे पर जाने का निर्णय लेकर महान शालीनता एवं 
सौजन्यता दिखलाई है। मैंने विदेश मंत्री हुआंग-हुआ को अपनी सुविधानुसार भारत यात्रा का 
निमंत्रण दिया है, जिससे हम इस वार्ता को आगे बढ़ा सकें। राष्ट्रपति हुन-कुओ-फेंग ने मुझे अपने 
प्रधानमंत्री को भविष्य में दोनों के लिए सुविधाजनक समय में चीन यात्रा करने के लिए निमंत्रण 
देने को कहा है। 

मैं चीन इस विश्वास के साथ गया था कि मुझे राष्ट्रीय सहमति का विशाल समर्थन प्राप्त 
है। मैं जानता हूं कि प्रत्येक भारतीय के लिए, चाहे सरकार में हो या बाहर, राष्ट्रीय हित एवं सम्मान 
सर्वोपरि है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पांचवें दशक के अंत और छठवें दशक के प्रारंभ 
में जब भारत-चीन मित्रता को आशाओं पर कठोर आघात पहुंचा, मैंने अपनी तीखी भावनाएं प्रकट 
को थीं। मैं अब राष्ट्रीय हित के लिए और उसी सम्मान को बनाए रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी 
के साथ प्रतिबद्ध हूं। वे सभी जो बुरे परिणामों से अवगत करा रहे थे और मेरी यात्रा के विरुद्ध 
लगभग चेतावनी दे रहे थे, उन्हें निश्चित हो जाना चाहिए कि हमारी शान, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय 
हितों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचने दी गई है। 

भारत और चीन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दो प्रमुख सदस्य ही नहीं, पड़ोसी भी हैं। एक-दूसरे 
के व्यक्तित्व को पूर्ण सम्मान देते हुए और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत से निर्देशित होकर, 
दोनों देशों को पूर्ण सामान्यीकरण के उद्देश्य के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए और एक ऐसी 
विश्व व्यवस्था के लिए कार्य करना चाहिए जो न्यायपूर्ण और समान हो तथा जहां सभी छोटे और 
बड़े राष्ट्र शांति के साथ अपने ढंग से प्रगति कर सकें! धन्यवाद। 
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चीनी सेना कोत गा 0 


उ महोदय, क्या मैं सदन को पुनः स्मरण दिला सकता हूँ कि चीन-वियतनाम सीमा पर 
चीनी सैनिकों द्वारा भारी आक्रमण की रपट पर, १८ फरवरी को प्रधानमंत्री वहां की घटनाओं 
पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं। वक्तव्य जनसंहार पर हमारा गहन दुख एवं खेद प्रकट करता है, 
साथ ही अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को जो खतरा पैदा हो सकता है, उसका भी उल्लेख है। इसमें 
तुरंत शांति स्थापना की जोरदार दलील दी गई है और हत्याओं को रोकने के लिए प्रथम कदम के 
रूप में वियतनाम क्षेत्र से चीनी सेनाओं की तुरंत वापसी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 

मैंने स्वयं इन घटनाओं के विषय में १७ की शाम को जब मैं हांगकांग में था, समाचार एजेंसी 
की रपट और अंतरराष्ट्रीय रेडियो नेटवर्क पर सुना। मैं अपने किसी राजनैतिक मिशन के पास 
नहीं था, फिर भी मैंने जितनी संभव थी, ठोस जानकारी जुटाने की कोशिश की। जब इन दुखद 
घटनाओं की रपट सुनिश्चित हो गई, मैंने चीन में ठहरने के अपने शेष कार्यक्रम को तुरंत रद्द करने 
का निर्णय लिया और चीनी अधिकारियों से हांगकांग से वापसी और उसी दिन भारत लौटने के 
लिए मदद मांगी। 

१८ फरवरी को ह्वांग-हो छोड़ने से पहले, इन घटनाओं पर हमारी गंभीर चिंताओं से पीकिंग 
में चीनी अधिकारियों को भारत में चीन के राजदूत द्वारा अवगत करवा दिया गया था, जो चीनी 
दौरे के समय हमारी पार्टी के साथ थे। 

हिंद-चीन की स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और पिछले कुछ महीनों से अधिक ज्वलंत हो चली 
है। इससे दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया को गहरा धक्का 
लगा है जो एक समय आशाजनक दिखाई दे रही थी। तनाव का एक गंभीर केंद्र होने के कारण 
पीकिंग में चीनी नेताओं के साथ मेरी चर्चा में हिंद-चीन की स्थिति प्रमुख रही। अपने दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करते हुए, चीन की ओर से कहा गया कि वियतनाम के साथ सीमा पर कुछ तनाव 
एवं धमकियां थीं। अपनी ओर से मैंने स्थिति खराब होने की संभावना एवं इसके गंभीर परिणामों 
पर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। मैंने चीनी नेताओं को सचेत किया कि कोई भी आक्रमण गंभीर 


दु पल कक 
वियतनाम पर चीनी आक्रमण को संदर्भ में आए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राज्यसभा में 
२० फरवरी, १९७१ को विदेश मंत्री के रूप में स्पष्टीकरण। 
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होगा और दलील दी कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता से होना चाहिए। मैंने आगे कहा कि 
पहले से ही उलझी. हुई स्थिति में तनावों का बढ़ना दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिरता के लिए एक 
धक्का साबित होगा और सामान्य रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए खतरा बढ़ाएगा। 

१७ फरवरी को हनोई में, विभिन्‍न राजदूतों को वितरित किए गए वियतनामी आधिकारिक 
वक्तव्य के अनुसार, चीन ने आक्रमण में सैनिक टुकड़ियां, टेंक, लंबी मार की तोपें तथा लडाक 
विमानों का उपयोग किया है। उन्होंने विग्यतनामी प्रदेशों लोंग-सेन, होओग, लिइन-सोन, लाई-चाऊ 
और कवांग-निक के सीमा क्षेत्र में चौकियां स्थापित कर ली हैं। 

जैसा प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हम इन घटनाओं से खिन्न एवं दुखी थे। स्थिति का वर्तमान 
अतिक्रमण-संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का मामला है, और होना भी चाहिए। 
यह किलेबंदी, चीन-वियतनाम के मोर्चे पर भारी सशस्त्र आक्रमण रोका जाना चाहिए और जितना 
जल्दी संभव हो, वापस लोटाया जाना चाहिए, नहीं तो विश्व शांति .के लिए खतरा और संघर्ष फिर 
बढ़ जाएगा। 

वियतनाम सरकार ने संयुक्‍त राष्ट्र महासचिव से वर्तमान स्थिति के मुकाबले के लिए 
चिकित्सा संबंधी मापदंड अपनाने के लिए आग्रह किया है। महासचिव ने भी शांतिपूर्ण समाधान पर 
पहुंचने के लिए अधिकतम जोर डालने के लिए कहा है। 

अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि.हम सैद्धांतिक रूप से, दूसरे देशों की स्थापित सीमाओं 
के पार बल प्रयोग एवं आंतरिक मामलों में दखल के विरोधी हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्रों की 
स्वतंत्रता का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि केवल इससे ही विश्व के किसी क्षेत्र में शांति 
और स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दंडात्मक सैनिक कार्यवाही 
के विरुद्ध हैं। हम, इस स्थिति में भी उन ताकतों से जो शांति और स्थिरता में रुचि रखती हैं, विशेष 
रूप से महाशक्ियां जो संघर्षरत पार्टियों को प्रभावित कर सकती हैं, चेतावनी देने व रोक लगाने 
का आग्रह करते हैं। प्रतिक्रियाओं को खतरनाक श्रृंखला में, और आगे की मोर्चाबंदी होने, समस्या 
और गंभीर बनने से पहले ही सशस्त्र सेनाओं की वापसी होनी चाहिए। समस्या शांति के वातावरण 
में संधि वार्ता की मेज पर लोटकर आनी चाहिए। 

मुझे यह भी जोड़ना चाहिए कि भारत वियतनाम द्वारा अधिकतम विषम परिस्थितियों में भी 
साम्राज्यवाद एवं आंतरिक दखल के विरुद्ध सवोएन अंतिम जीत प्राप्त करने के लिए किए गए 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रशंसक रहा है। हम, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के समक्ष, 
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्स्थापना के महान कार्य में, किसी अन्य देश की तरह ही सामान्य 
रूप से, और गुटनिरपेक्ष देश की तरह ढा शीघ्र, अनुकूल सहयोग को तैयार हैं। हम सदा की तरह 
ही वियतनाम के साथ मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

हम शांति और स्थिरता की सुरक्षा अंतिम रूप से सुनिश्चित देखना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र में 
राष्ट्र अपनी आजादी के साथ आर्थिक सहयोग कर सकें। भारत की दक्षिण-पूर्व एशिया में कोई 
दूरस्थ रुचि नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर के प्रतिस्पर्धात्मक दखल 
का अंत हो। 

श्री जी.सी. भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, चीन द्वारा वियतनाम की बहादुर जनता पर किए गए 
नृशंस आक्रमण से भारतीय जनता को लगे गहरे धक्के एवं व्यग्रता को ओर आपका, भारत सरकार 
का और इस पवित्र सदन के सदर्स्यो का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज यहां खड़ा हुआ हूं। 
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वियतनाम की जनता साम्राज्यवादी ताकतों से शताब्दियो से लड़ती हुई कष्ट उठा रही हे, वह ताकत 
फिर चीन हो या अमेरिका। जब हम १९४७ में साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़े और उन्हें अपनी 
मातृभूमि से बाहर खदेड़ दिया, और जब हम अपने देश के पुनर्निर्माण में लगे हुए थे, उन्होंने मित्रता 
के वेश में, पंचशील के वेश में, हपारी पीठ में छुरा भोंक दिया, और इसी तरह का आक्रमण १९६२ 
में किया, जिससे हम मजबूत न बन सकें। हम विश्वास न कर सके, हम अपने संसाधनों को सेना 
और रक्षा में न लगा सके। उसी प्रकार, महोदय, जब अमेरिकी साम्राज्यवाद, जो वहां एक दशक 
से भी अधिक समय से था, वियतनाम की बहादुर जनता द्वारा पराजित किया गया, खदेड़ दिया गया । 
बे अपने समाज “के पुनर्निर्माण में लगे हुए थे, चीनी आक्रमण ने उन्हें धक्का पहुंचाया। यह एक 
समानता है। 
चौन अपने किसी पड़ोसी देश को समृद्धशाली होता और विकास करता नहीं देख सकता, 
' क्‍योंकि वे सोचते हैं कि यदि पड़ोसी प्रगति करता है, तब वे अपने पड़ोसी को दबाकर अपना 
विस्तार नहीं कर सकते। यह मूलभूत तथ्य है। 
लेकिन, महोदय, इसमें अब दुर्भाग्यपूर्ण षडयंत्र और जुड़ गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण षडयंत्र क्या 
है जब अमेरिकी साम्राज्यवाद को वियतनाम की बहादुर जनता ने परास्त कर दिया, जब अमेरिकी 
पूंजीवाद, अमेरिकी नव-उपनिवेशवाद, संपूर्ण विश्व से खदेड़ दिया गया, श्री ब्रेजिन्सकी, आधुनिक 
हिटलर, एक योजना लेकर आए। वह योजना क्या हे? योजना है--चीन, जापान और अमेरिका 
को एक भारी षडयंत्र में जोड़ना। वे अपने हाथ हम पर भी आजमा रहे हैं। उस पर में बाद में 
आऊंगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण चाल है। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि उसने घोषणा को 
कि वह वियतनाम की जनता को सबक सिखाने जा रहा है। महोदय, वहां एक संपर्क है, मिलान 
है। अमेरिका और चीन 'कुचलने' के लिए दृढ़ निश्चयी हैं। मैं कहता हूं कि वे उन्हें दंड दे रहे 
हैं-उनका विकासशील देशों को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय है। वे विकासशील देशों की जनता 
को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे वे अपना नव-उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद स्थापित रख सकें। 


राष्ट्रपति की चूक 


अध्यक्ष महोदय, आज में गुस्से से अधिकं दुख के साथ कहता हूं कि जब भारत के राष्ट्रपति 
ने कल संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया, वह यह कहने दी a 000. 
आक्रमणकारी है। यह कहने का क्या मतलब हैन आप अपनी सैनिक टुकड़ियां वापस बुलाएं 
और यह कहने का साहस न रखना, आप आक्रमणकारी हैं.” '(व्यवधान) यह इस देश की जनता 


है, यह एक छलावा है। 
के साथ धोखा है, यह ए भी याद है। १९६२ में हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विरुद्ध 


की जनता को १९६२ अब i 
स कहा। हां, उनमें राष्ट्रीय भावना थी। मैं सोचता हूं कि वह अभी मरी 
नहीं है। लेकिन यह वाजपेयी से निकलकर क्यों नहीं आ रही? वह तीव्रता नहीं आ रही है। कोई 


मैं उसको नाम नहीं देना चाहता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इन बातों 
चीज के ह की हँ दोहरा रुख अपनाने के लिए देश को जनता आपको माफ करनेवाली 
नहीं है । एक ओर कहना “अपनी सैनिक टुकड़ियां वापस बुलाओ” लेकिन यह कहने में शरमाना, 
न हो।” क्या आप हमारे साथ न्याय कर रहे हैं? कल चीन का सामना आप कैसे 
करेंगे? आप चीन को वियतनाम में आक्रमणकारी नहीं कह रहे हैं, और भारत के मामले में आप 
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चीन को आक्रमणकारी कैसे कहेंगे? क्या आप अपने केस के विरुद्ध ही वकालत नहीं कर रहे 
हे? क्या आप अपना केस कमजोर नहीं कर रहे हैं? इस संसद ने, १९६२ में, एक सर्वसम्मति से 
प्रस्ताव पारित किया-भारत की पवित्र भूमि से चीन को बाहर खदेड़ने के लिए। लेकिन हम यह 
कहने में शरमा रहे हें कि चीन एक आक्रमणकारी है, यद्यपि घुसपैठ की प्रकृति, आक्रमण का 
स्वरूप, प्रवृत्ति और सभी बातें समान हैं। 

श्री ज.ला. बनर्जी (पश्चिम बंगाल) : अब एकता मत तोड़ो। वे सब संगठित हैं। 

श्री जी.सी. भट्टाचार्य : में एकता तोड़ने नहीं जा रहा हूं, श्रीमान बनर्जी जी! आप कुछ भी 
कह सकते हैं लेकिन भारत की जनता संगठित है। में आपसे आग्रह करता हूं कि इस भाईचारे 
को न तोड़ें। तब आप कहीं नहीं रहेंगे, आपको खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, 
मैंने विदेश मंत्री. श्री वाजपेयी का ध्यान एक बात पर आकर्षित करने की कोशिश की। विदेश 
मंत्रालय की सलाहकार समिति में, मैंने उनसे आग्रह किया कि जब अंतरराष्ट्रीय स्थिति एक विशेष 
दिशा में बदल रही हो, यह समय, यह अवसर इस यात्रा का नहीं है। 


चीन ने भारत का अपमान किया 


वाजपेयी जी, हमारी सरकार के विदेश मंत्री के रूप में आपने जो कुछ भी प्राप्त किया, आप 
सब कुछ खो चुके हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी में, जब वे आपसे हाथ मिला रहे थे, उन्होंने 
वियतनाम के मासूम आदमी-औरत और बच्चों को कत्ल करने का निर्णय लिया। आप जानते हैं 
कि बी.बी.सी. तथा अन्य कह रहे हैं कि आम नागरिकों को नष्ट करने के लिए वे रासायनिक 
बम प्रयोग कर रहे हैं। उनके हाथ मानव रक्‍त में सने हुए हैं, ओर ऐसे लोगों से आप हाथ मिलाने 
जा रहे हैं। उन्होंने आपके लौटने तक का भी धैर्य नहीं रखा। उन्होंने आपका अपमान किया है। 
उन्होंने हमारी सरकार का अपमाने किया है। उन्होंने इस देश की जनता का अपमान किया है। 
लेकिन, तो भी हम उन्हें आक्रमणकारी कहने से डर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ 
जानकारी है (व्यवधान) 

श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती (प. बंगाल) : उत्तेजित मत होइए। 

श्री जी.सी. भट्टाचार्य : श्री चक्रवर्ती, में आपको १९४० से जानता हूं। यह ऐसा प्रश्‍न है जिस 
पर प्रत्येक सभ्य मानव उत्तेजित हो जाएगा। यदि आप भावुक नहीं होते, आप मानव नहीं हैं। 

श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र : चिल्लाओ मत, काम की बात कहो। 

श्री जी.सी. भट्टाचार्य : मैं आपको जानता हं। एक कुलक से यह अपेक्षित प्रतिक्रिया है। मैं 
आपको जानता हूं। मैं कुलको से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करूंगा, जो सबसे अधिक 
प्रतिक्रियावादी तत्व होते हैं। इसलिए, श्री बाजपेयी को अपने अधिकारियों, विशेषज्ञों द्वारा दो बातें 
बताई गई, जब वह पीकिंग में हों-भारत-सोवियत संबंधों को बनाना या सोवियत संघ पर आक्रमण 
बोलना, और दूसरी श्री वाजपेयी जी, आपको वियतनाम समस्या मिलेगी। लेकिन हमारे विदेश सचिव 
श्री जगत मेहता ने उस कीमती सलाह को एक किनारे कर दिया। उसने कहा, “नहीं, नहीं। वहां 
कोई वियतनाम समस्या नहीं होगी। आप जाइंए।” 

महोदय, में अपने को ठीक मानूंगा, यदि वाजपेयी जी कहते हैं कि मैं गलत हूं। यदि यह 
ठीक है, श्री वाजपेयी को चाहिए उसे हटा दें। उसने आपको इस परेशानी में डाला है। विशेषज्ञ 
जान रहे थे कि आक्रमण होनेवाला है, आपका जाना अपेक्षित नहीं है। इसलिए क्या आपने इसको 
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जांच की? आप इसे जानते हैं। मैं श्री जगत मेहता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता 
हूं जिसने आपको प्रभावित किया, आपको गलत रास्ता सुझाया और जिसने आपको आज इस 
परेशानी में खड़ा कर दिया है। 

उपसभापति महोदय, संसद के लगभग एक सौ सदस्य प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव के विषय 
में नोटिस दे चुके हैं और हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्त ने कल चर्चा को कि वे एक प्रस्ताव लाने ' 
बाले हैं। उस प्रस्ताव में, एक सौ संसद सदस्यों ने कहा है कि चीन आक्रमणकारी है। वाजपेयी 
जी भावनाएं समझते हैं। वह जनता के उत्साह को समझ सकते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि 
उन्हें इस अवसर पर खड़ा होना चाहिए और अपने उत्तर में चीन को बिना लाग-लपेट के 
आक्रमणकारी कहना चाहिए। 

महोदय, मैं मांग करता हूं कि उन्हें यह मामला तुरंत संयुक्त राष्ट्र एवं गुटनिरपेक्ष ब्यूरो में 
ले जाना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि चीन के अतिक्रमण से वियतनाम और भारत को 
खाली करवाया जाए। 


विश्व युद्ध का खतरा 


महोदय, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जब तक सीमा समस्या सुलझ नहीं जाती, चीन के 
साथ कोई संबंध लंबे समय तक रह नहीं सकता। लेकिन हमें बडा धक्का लगा, जब हमने जाना 
कि देंग-जियाओ-पिंग तथा अन्य चीनी नेताओं ने कह दिया कि सीमा के विषय में भूल जाओ, 
सीमा के प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं। आपने स्वयं पीकिंग यात्रा स्वीकार की। वे सीमा प्रश्न पर वार्ता 
के लिए मना कर चुके हैं और उन्होंने सीमा के विषय में भूल जाने को कहा है। इसलिए, आप 
एक प्रस्ताव से बंधे हुए हैं, आप एक पार्टी हैं कि चीन को भारत एवं वियतनाम क्षेत्र को खाली 
कर देना चाहिए। और जब तक यह नहीं किया जाता, इस देश की जनता संतुष्ट नहीं हो सकती। 
जैसा कि आप स्वयं कह चुके हैं. विश्व युद्ध का खतरा है और विश्वयुद्ध का खतरा और अधिक 
स्पष्ट होगा जब श्री ब्रेजिन्सकी संतुष्ट हो जाएंगे कि भारत की साठ करोड़ जनता तथा चीन की 
नब्बे करोड जनता किसी भी प्रकार से एक-दूसरे से संपर्क नहीं रख सकती और अपने उत्तम शस्त्रो 
द्वारा मानवीय कष्ट देने के लिए विश्व युद्ध को बनाए रखेंगे और हम ऐसे ही कष्ट भोगेंगें, जैसे 


जर्मनी ने भोगा है। धन्यवाद। 
श्री वाजपेयी : उपसभापति 
में *(व्यवधान) 
श्री कल्याण राय : अंग्रेजी में बोलिए (व्यवधान) 
महोदय : कृपया शांत रहें। 
हक सिह आनंद : वह अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हैं। 
श्री वाजपेयी : कोई भाषा-विरोध नहीं कृपया“ (व्यवधान) राष्ट्रपति महोदय का नाम 


अनावश्यक रूप से घसीटा। उस मामले में राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते समयः 


चर्चा की है। 
श्री जी.सी. 


जी, मुझे खेद है कि मेरे सम्माननीय मित्र ने इस विवाद 


भट्टाचार्य : मैंने केवल इसका संदर्भ दिया है। मैं जानता हूं. कि यह आपका निर्णय 


श्री बाजपेयी : तब अपने आप को ठीक कर लें। 
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श्री पी. राममूर्ति (तमिलनाडु) : आप अपने आप को ठीक करें। 

श्री वाजपेयी : राष्ट्रपति सरकार की नीतियों की ही घोषणा करते हैं। 

डॉ. वी.पी. दत्त (मनोनीत) : वह आपकी आलोचना कर रहे हैं, राष्ट्रपति की नहीं। 

श्री वाजपेयी : मैंने जाना कि ऐसा उन्होंने किया है।(व्यवधान) 

ओर राष्ट्रपति की टिप्पणियां या जनवादी गणतंत्र चीन व गणतांत्रिक वियतनाम के बीच शुरू 
हुए नरसंहार पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में कौ गई टिप्पणियों का माननीय सदस्यों ने जोरदार 
स्वागत किया था। यदि सरकार ने कोई गलती को है, सरकार को दंड दिया जाना चाहिए 

श्री दिनेश गोस्वामी (असम) : कृपया मुझे सुधारने दें। हमने प्रशंसा नहीं की। हमने राष्ट्रपति 
के भाषण के उस अंश का स्वागत किया जब उन्होंने चीनी सेनाओं की वापसी की बात कही। 
हमने भाषण के केवल उस भाग का स्वागत किया। 

श्री वाजपेयी : मैं उस भाग का संदर्भ दे रहा हूं। 

श्री जगजीत सिंह आनंद : यह दो भागों में थी। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई 
आप उपस्थिति नहीं थे। इसलिए बातों का अनुमान मत लगाइए, क्योंकि राष्ट्रपति के सम्मान के 
कारण ये बातें हमने उस अवसर पर नहीं उठाई। 

श्री वाजपेयी : उस मामले में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए सदन को प्रतीक्षा 
करनी चाहिए थी। लेकिन यदि प्रश्न अब रखे जाएं मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां हूं। 


विदेश सचिव का नाम घसीटा! 


मुझे खेद है कि विदेश सचिव का नाम इस चर्चा में घसीटा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। 
जनसेवक सलाह देने के लिए हैं, नीति निर्धारण करना यह मंत्री का काम है। यदि हम नीति 
निर्धारण में गलती करते हैं, तो हमें दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं पूर्ण उत्तरदायित्व 
लेने को तैयार हूं। हमें इस चर्चा में जनसेवर्को को नहीं घसीटना चाहिए 

श्री जगजीत सिंह आनंद : मंत्री की उपस्थिति में प्रेस में दिए गए जनसेवक के बयान विरोधी 
थे ७७ 


श्री भूपेश गुप्त : मुझे खुशी है कि श्री वाजपेयी की स्थिति में सुधार हो गया है। कल, उनके 
यहां उतरने के बारह घंटे के अंदर, मैं उनसे केंद्रीय कक्ष में मिला। वह एक अपहत यात्री जैसे 
लगे। क्या आप आज ठीक हैं, श्री वाजपेयी जी? 

श्री वाजपेयी : मैं उनके व्यंग्य की भावना की प्रशंसा करता हूं। हमें इस चर्चा को पूरी शांति 

` से चलाना चाहिए, क्‍योंकि इस विशेष बिंदु पर पूरा सदन एकमत है। यहां कोई मतभेद नहीं है। 

महोदय, मेरे मित्र ने यह भी कहा है कि मेरे वक्तव्य में चीन को कहीं भी आक्रमणकारी - 
नहीं कहा गया है। 

श्री टी.. अंजेया (आंध्र प्रदेश) : ऑल इंडिया रेडियो तो बोला था 

श्री वाजपेयी : में सदन का ध्यान अपने वक्तव्य के बिल्कुल पहले वाक्य की ओर आकर्षित 
करना चाहूंगा। “क्या मैं सदन को पुनः याद दिलवाऊं कि चीनी सैनिक टुकड़ियों द्वारा भारी 
आक्रमण को रपट के बाद” चीन को भारी आक्रमण के लिए आलोचना की गई है। 

डॉ. वी.पी. दत्त : कल को स्थिति से आगे की चर्चा की मैं प्रशंसा करता हूं। 

श्री वाजपेयी : कल मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। 
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श्री भूपेश गुप्त : आप केसे कहते? चीनियों द्वारा यहां छोडे जाने तक आप इतने खिन्न थे। 

श्री वाजपेयी : महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि भारत को इस प्रश्‍न पर संयुक्त 
राष्ट्र एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पहल करनी चाहिए। में सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जब 
गत माह मैपुओ में गुटनिरपेक्ष ब्यूरो की बैठक हुई, इस प्रश्‍न पर चर्चा हुई थी। हिंद-चीन को स्थिति 
पर चर्चा हुई और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते, श्रीलंका के विदेश मंत्री हनोई, 
पीकिंग की यात्रा करके नई दिल्ली आनेवाले थे। इसकी सूचना वह अन्य देशों को दे चुके थे। 
वास्तव में, यह प्रश्‍न औपचारिक रूप से नहीं उठाया गया था, क्योकि ब्यूरो की बैठक विशेष रूप 
से दक्षिण अफ्रीका में अब बन रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए हुई थी। लेकिन अनौपचारिक 
रूप से इस मामले पर चर्चा हुई। हमने अपने अन्य गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को, संयुक्त राष्ट्र में अपने 
स्थायी प्रतिनिधियों द्वारा सूचना दी। यदि कुछ मामला बनता है, मैं सदन में आऊंगा और उसके 
अनुसार सूचना दूंगा। 

श्री कृष्णचंद्र पंत (उत्तर प्रदेश) : विदेश मंत्री को यात्रा से पहले ही सचेत कर दिया गया 
था कि चीन-वियतनाम संबंध बिगड़ रहे हैं और कभी भी खतरनाक बिंदु पर आ सकते हैं। क्या 
उन्हें पूर्व चेतावनी दी गई? क्या उन्हे क्षेत्र में तनावी किलेबंदी की भनक थी? उन्होंने इसकी चर्चा _ 
की है, वह कह चुके हैं कि यह तनाव का बिंदु बन चुका है, तनाव का एक क्षेत्र बन चुका है। 
यदि यह तनाव का क्षेत्र था, क्या विदेश मंत्री ने चीनी सरकार के समक्ष यह स्पष्ट किया कि हम 
वियतनाम की जनता और सरकार के मित्र हैं, और चीन द्वारा वियतनाम पर सैनिक कार्यवाही के 
विरुद्ध। स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में हिंसा भड़क उठने पर हमारा दृष्टिकोण असंदिग्ध होना चाहिए। 
यदि उन्हें किसी प्रकार की भनक मिली. तो क्या उन्होंने यह स्थिति स्पष्ट की? 

और, महोदय, जब वह वहां थे, दावतघर में, वियतनाम के प्रति चीन ने आलोचनात्मक 
टिप्पणी की।. यदि विदेश मंत्री ने उसी समय अपनी स्थिति स्पष्ट की होती कि वियतनाम हमारा 
मित्र है, यह सामान्य राजनैतिक रिवाज है कि मेजबान देश प्रवासी महानुभाव के मित्र के लिए ऐसी 
अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। और, इसलिए, मैं स्पष्ट रूप से नहीं मानता कि 
वियतनाम के विषय में हमारी स्थिति विदेश मंत्री द्वारा चीनी सरकार के समक्ष स्पष्ट की गई। नहीं 
तो, दावतघर की बैठक में, शायद वियतनाम सरकार कौ वह आलोचना एवं ऐसे प्रसंग खुले रूप 
से नहीं कहे जाते। 

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : जवाहरलाल जी ही इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। तिब्बत 
के सवाल पर जवाहरलाल न झुकते तो आज ऐसी स्थिति न होती और न ही (व्यवधान) 

उपसभापति महोदय : शांत, व्यवस्था बनाए रखें कृपया। आप बीच में न बोलें। 


आक्रमण को समय से भारत अपमानित हुआ 
SD नामा 


श्री कृष्णचंद्र पंत : महोदय, आक्रमण का यह समय भारत को अपमानित करने के लिए है, 
यदि मैं ऐसा कहता हूं. तो इसको समझ-बूझकर या भावना के आधार पर निरस्त नहीं किया जा 
सकता। यह सीधी-सरल चकित करनेवाली बात है कि या तो चीनी सरकार को यह ज्ञान नहीं था 
कि वाजपेयी जी चीन में उपस्थित हैं या वह इस बात से बेखबर थी कि वियतनाम पर आक्रमण 
किया जा रहा है, जबकि वाजपेयी जी चीनी जमीन पर हैं। यह बहुत सरल-सी बात है, और यह 


स्थिति वास्तव में, जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों की बात है, स्थिति का .आकलन करने 
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में एक गंभीर समस्या है। 

उन्होंने संकेत किया है कि उन्होंने चीन के भारत में राजदूत के द्वारा चीनी सरकार का विरोध 

किया, जबकि वह चीन में ही थे। 

$ महोदय, एक बात स्पष्ट नहीं है-आज के कुछ समाचारपत्रो में रपट छपी हे कि क्या चीनी 
सरकार ने आक्रमण के विषय में उन्हें सूचित किया? क्या उन्हें इसकी जानकारी समाचारपत्रो से 
मिली या भारतीय समाचारपत्रों के संवाददाताओं से? क्या उन्हें कम से कम सूचना दी गई कि बे 
इस तरह का आक्रमण करने जा रहे हैं? या आक्रमण के तुरंत बाद, क्या उन्होंने उन्हें बताया 
जिससे कि कम से कम आगे को परेशानी से तो वे बचने के कदम उठा सकें? उनके वक्तव्य 
से मुझे ऐसा नहीं लगा कि चीनी सरकार ने सूचना देने का भी शिष्टाचार निभाया होगा। इसकी 
जानकारी मिलते ही वह चल पड़े। हां, लेकिन क्या उन्हें सूचना मिलने दी गई? उनके देश में वह 
हमारे विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री को शिष्टाचारवश विशेष स्थितियों में, अग्रिम सूचनाएं दी जाती 
हैं, कि ऐसा-ऐसा होने जा रहा है, जिससे कि वह महानुभाव जो उस देश के साथ संबंध सुधारने 
के लिए गया हुआ है, कम से कम अपने मिशन में रुक न सके। यह कम से कम इतना है, 
जिसकी सभी अपेक्षा करते हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी यह निष्कर्ष 
निकाल सकता है कि चीनी सरकार ने विदेश मंत्री की यात्रा को कोई महत्व नहीं दिया, उनको 
अग्रिम सूचनाएं नहीं दीं या उनके समक्ष आनेवाली परेशानियों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 


.संबंध सुधारने की मुहिम को आघात लगा 


महोदय, यदि उन्होंने उनकी यात्रा पर कोई ध्यान दिया होता तो मैं सोचता हूं कि वहां ऐसी 
स्थिति थी कि २४ घंटे के स्थगन से चीन पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। वह कहते हैं कि 
अनेकों सप्ताहों से-शायद अनेकों महीनों से स्थिति तनावपूर्ण थी। ठीक, मैं अब दूसरे पहलू पर 
बोल रहा हूं, २४ घंटे का स्थगन चीन के हितों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। उन्होंने 
ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने वही समय आक्रमण करने के लिए चुना, जब हमारे विदेश 
मंत्री उनकी धरती पर थे। इसलिए उन्हें सदन में मुख्य प्रश्‍न पर प्रकाश डालना चाहिए। वह संबंधों 
को सुधारने के लिए वहां गए थे, क्या इसे वे हमारे प्रयासों पर गंभीर धक्का नहीं मानते? क्या 
इसे बह चीन की ओर से उन्हें संदेश देने के लिए किया गया सोचा-समझा कार्य नहीं मानते, और 
संदेश यह कि उनकी यात्रा को वे कोई महत्व नहीं देते, शायद जिस मिशन पर वह गए, उस संदर्भ 
में वे उसे कोई महत्व नहीं देते? 

हमने उनके मिशन के लिए अच्छी कामना की। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा किए जा रहे 
प्रयासों के हम विरुद्ध हैं। लेकिन यह भारत के चेहरे पर जान-बूझकर मारा गया तमाचा है। इस 
विशेष मोड़ पर यह उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए अपशकुन है। इसलिए, इस मामले 
के विशेष पहलू पर उनका आकलन क्या है, इसमें पूरे देश की रुचि है और मुझे डर है कि जब 
तक वह कोई बहुत अच्छा विवरण नहीं देते, हम यही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इस संदर्भ में यह 
यात्रा पूर्णरूपेण असफल रही। 

महोदय, सबसे जरूरी तो यह है कि लड़ाई समाप्त हो, कि वियतनाम की भूमि से 
आक्रमणकारी सैनिक टुकड़ियां वापस हों और कि संयुक्त राष्ट्र की मशीनरी स्थिति में दखल देने 
के लिए फुर्ती दिखलाए। प्रश्‍न यह है कि क्या भारत इस मामले में कोई पहल करेगा? वियतनाम 
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ने इस मामले में कुछ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सुझाव दिया है। विदेश मंत्री ने 
कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को कुछ संदेश भेजा है। प्रश्‍न यह है कि समय निर्णायक है, और 
मेरी तरह ही विदेश मंत्री जानते हें कि वर्तमान स्थिति में सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र का दखल 
मुश्किल हो जाता है यदि सुरक्षा परिषद के सदस्यो में से कोई मामले में संलिप्त हो। इस तथ्य 
के अनुरूप, यदि संयुक्त राष्ट्र शीघ्र दखल करने में असफल रहता है तो भारत के लिए अन्य क्या 
रास्ते खुले हैं इस लड़ाई को बंद करवाने के लिए? भारत सरकार के समक्ष अन्य क्या विकल्प 
खुले हैं? 

उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों का संदर्भ दिया। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा स्थिति को काबू में लाने के 
लिए भारत के मस्तिष्क में किस तरह की पहल है, क्योंकि ये केवल सुझाव हैं जो विदेश मंत्री 
ने दिए हैं। इनके अलावा उनके मस्तिष्क में और अन्य क्या पहल है? 


भारत ने दो ठोस कदम उठाए 


श्री वाजपेयी : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि स्थिति का समाधान निकाला जाए 
नहीं तो आगे फिर नरसंहार हो सकता है। जहां तक भारत का संबंध है, अपना विरोध प्रकट करने 
के लिए दो ठोस कदम उठाए हैं : (१) मैंने अपनी यात्रा बीच में ही रद्द कर दी, और (२) हमने 
वियतनाम क्षेत्र से चीनी सेनाओं की वापसी की मांग की। 
महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या मैंने अपनी अप्रसन्नता की सूचना चीनी 
अधिकारियों को दी? यद्यपि वियतनाम का नाम नहीं लिया गया तो भी दावत-भाषण में संदर्भ स्पष्ट 
था। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर दी गई थी और यह स्पष्ट 
कर दिया गया था कि भारत के वियतनाम गणतंत्र के साथ मित्रतापूर्ण संबंध हैं और इसलिए इस 
तरह का संदर्भ नहीं आना चाहिए था। ३ 
माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य के वाक्य का संदर्भ दिया, जहां मैंने कहा कि शांति के माहोल 
में समस्या संधि वार्ता की मेज पर लोटनी चाहिए। महोदय, मैं दोहराने की जरूरत नहीं समझता 
कि पहली और सबसे प्रमुख जरूरत है वियतनाम क्षेत्र से चीनी सेना की वापसी। तब यदि और 
कोई प्रश्न है--आरोप और प्रत्यारोप हो सकते हैं, सीमा की छुटपुट लड़ाई हो सकती हे-उन सभी 
पर संधि वार्ता की मेज पर चर्चा कौ जा सकती है और ये समस्याएं संधि वार्ताओं द्वारा सुलझाई 
जा सकती हैं; लेकिन किसी भी हालत में जनवादी गणतंत्र चौन द्वारा बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि भारत क्या पहल कर सकता है। मैं पहले ही 
कह चुका हूं कि हम भिन्न देशों से संपर्क में हैं। में उनसे सहमत हूं, सुरक्षा परिषद, जैसा कि आज 
प्रभावी कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमें और 


[चा है, कोई तुरंत या बहुत ह 
पा प तलाशने पड़ेंगे, लेकिन इस स्थिति में मेरे लिए इस बिंदु पर कुछ अधिक ठोस बात 


करा हे , महोदय, अंग्रेजी में बोलकर उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर ३० 
सरकार चलती रही है।" (व्यवधान) 
वर्ष तक यूनुस सलीम (आंध्र प्रदेश) : भारत छोड़ने से पहले आपको सूचना थी? 


2 ह व नहीं, महोदय, पूर्व सूचना कोई नहीं थी। मैंने अपनी चीन यात्रा पर विस्तृत 
१ सकता है। 


वक्तव्य के लिए प्रस्ताव किया है, कल हो स 
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चीन को फ्रांस से अणु उपकरण? 


त महोदय, जैसी कि सदन को जानकारी है, समाचार रपट जल्दी में यह कहते हुए 

प्रकाशित हुई है कि अगले सात वर्ष के लिए फ्रांस और चीन ने दोनों देशों के मध्य व्यापार 
करने के लिए पीकिंग में ४ दिसंबर, १९७८ को एक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक 
फ्रांसीसी फर्म द्वारा चीन को अणु रिएक्टर बेचे जाने का प्रावधान भी इस समझौते में सम्मिलित 
होने की रपट है। 

यह भी कहा गया है कि अणु शक्ति रिएक्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में ईजाद हुई तकनीक 
पर आधारित है, जबकि सरकार इस रपट को समाचारपत्रो में देख चुकी है और यह मानती है कि 
अमेरिको सरकार अपना स्पष्टीकरण देगी। यह समझा जाता है कि स्पष्टीकरण का प्रश्‍न अभी तक 
अमेरिकी सरकार के यहां विचाराधीन है। 

सरकार अभी तक चीन को बेचे जानेवाले अणु शक्ति उपकरणों की रपट के विषय में 
निश्‍चित विवरण एवं सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाई है। इनके अभाव में यह संभव नहीँ है कि इस 
तकनीको स्थानांतरण के यथार्थ रूप में लागू होने पर टिप्पणी की जाए, जो आगे, तुरंत ही भागीदार 
तीन पार्टियों से संबंधित है। तथापि, में सरकार के अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग और 
आवश्यकता सुनिश्चित करने संबंधी सर्वविदित दृष्टिकोण को पुनः दोहराना चाहूंगा कि कोई भी 
बचाव जो आणविक तकनीक के स्थानांतरण के विषय में अपनाया जाए, सभी अणु शक्तिसंपन्न 
एवं गैर-अणु शक्तिवाले देशों के लिए समान तथा भेदभाव रहित होना चाहिए। 

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सारी स्थिति पर गंभीर चिंता प्रकट की है। हम लगातार 
इस मामले में पेरिस स्थित अपने दूतावास के जरिए फ्रांस सरकार से जानकारी प्राप्त करने की 
कोशिश कर रहे हैं। उसके अनुसार अभी तक राजनैतिक, वित्तीय तथा तकनीकी डीटेल्स अंतिम 
रूप से तय नहीं हुई हें, और जब तक ये तय नहीं होंगी, तब तक ऐसा नहीं माना जाना चाहिए 
कि समझोता हो गया। 

इस मामले में अमेरिका भी एक पक्ष है, क्योंकि अमेरिका के यहां से टेक्नालॉजी को जाना 
है। चीन कम्युनिस्ट देश है और अगर अमेरिका द्वारा दी गई टेक्नालॉजी फ्रांस के माध्यम से चीन 


+ चीन-फ्रांस व्यापार समझोते पर लोकसभा में १९ दिसंबर; १९७८ को विदेश मत्री द्वारा चर्चा का उत्तर! 
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पहुंचती है, तो इसके लिए अमेरिका कौ स्वीकृति की जरूरत है। कल भी अमेरिकी दूतावास के 
साथ इस बारे में बातचीत हुई है और उन्होंने कहा हे कि अभी तक हमने क्लीयरेंस नहीं दिया 
है। 

माननीय सदस्य ने कुछ और मामले उठाए हैं। मैं समझता हूं कि वे इससे सीधे संबंधित नहीं 
हैं। अभी परसों विदेश नीति पर, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पर चर्चा होगी, तो हम इन सारे मामलों 
पर गहराई से विचार कर सकेंगे। 

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यदि अमेरिका 
फ्रांस के जरिए चीन को ऐसी टेक्नालॉजी देता है जो साधारणतः अमेरिका और देशों को नहीं देता 
है और अगर देता है तो उन पर यह शर्त लगाता है कि पानेवाले देश के एटापिक रिएक्टर 
फुल-स्कोप-सेफगार्ड्स में आएंगे, तो चीन के संबंध में कोई भी भेदभाव करना; यह गलत होगा 
और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। चीन के पास एटम बम हैं, अक्तूबर १९६४ में चीन ने पहला 
अणु विस्फोट किया था। हथियारों कौ दिशा में चीन ने काफी प्रगति को है, लेकिन इस सवाल 
पर चर्चा करते समय हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। मार्डनाइजेशन के लिए अगर चीन अणु 
शक्ति चाहता है तो देनेवाले देश का यह कर्तव्य है, विशेषकर अमेरिका का, कि वह देखे कि कोई 
भी ऐसी फुल-स्कोप-सेफगार्ड्स के अंतर्गत वह रहना चाहिए जैसे कि तारापुर में है, जिससे एटामिक 
इंस्टलेशन का उपयोग ऐसे तत्व या ऐसे यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाने में खर्च न हो जिससे कि 
हथियारों के विस्तार के कार्यक्रम को और भी बल मिले। इस विषय में मैं सदन को विश्वास में 
लेना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने भी सिनेटर फ्रँक चर्च जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हें 
के एक वक्तव्य को देखा होगा। उसके कुछ वाक्य में उद्धत करना चाहता हूं : 

“चीन को व्यावसायिक अणु रिएक्टर बेचे जाने की वास्तविक संभावना है। याद रहे कि चीन 
अणु अस्त्र बनाने की पूर्ण क्षमता पहले ही विकसित कर चुका है। ऐसे शस्त्रों की वृद्धि के संबंध 
में हमारी जो सामान्य धारणा है, वह चीन के मामले में दिखाई नहीं देती।” 


अमेरिका के दोहरे मापदंड 


उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हास्यास्पद है। एक ओर तो अमेरिका प्रोलिफरेशन को रोकना 
चाहता है और दूसरी ओर प्रोलिफरेशन को रोकने संबंधी जितनी भी शर्ते हैं, वह ऐसे देशों ह 
लगाना चाहता है जिन्होंने पहले से ही फैसला किया है कि हम आणविक हथियार नहीं बनाएंगे। 
मैं समझता हूं माननीय सदस्य का यह आरोप ठीक है कि अमेरिका इस संबंध में दोहरे मापदंड 
का उपयोग कर रहा है। इस मापदंड का उपयोग नहीं होना चाहिए और भारत उनका विरोध करेगा। 

श्री ओमप्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । क्या 
इस प्रकार के समझौते से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र और भारतवर्ष पर कोई कुप्रभाव पड़ने की संभावना 
हे या नहीं? यदि है तो उसको दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? 

श्री बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, भारत अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत है। पड़ोस में होनेवाली 
सारी घटनाओं को ध्यान में रखकर हम अपनी Pe व्यवस्था पर निरंतर विचार करते रहे हैं और 
जहां , उसको पूरा करते हैं। 
x ह मैंने स्पष्ट किया-इस प्रश्‍न के दो पहलू हैं-एक चीन के पास 
आणविक हथियार हैं और चीन उन हथियारों का विकास कर रहा है और चीन जो भी स्रोत 
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उपलब्ध हैं, उनसे अपनी प्रौद्योगिकी का विस्तार करने में संलग्न है। 

दूसरा पहलू यह है कि अगर अमेरिका उस शर्त कौ अवहेलना करके जो वह हमारे ऊपर 
लगा रहा है-तारापुर के संबंध में एन-रिच्ड यूरेनियम देने के बारे में-वह शर्त अगर चीन पर नहीं 
लगाता, यह कहकर कि चीन के पास पहले से ही एटामिक हथियार हैं, इसलिए उस पर शर्त लगाने 
को जरूरत क्या है? यह हमारे लिए न केवल चिंता का विषय है बल्कि हमारे लिए असंतोष का 
विषय भी है और हम अपनी भावना अमेरिकी सरकार को असंदिग्ध शब्दों में बतला रहे हैं-केवल 
उन देशों के बारे में 'फुल-स्कोप-सेफगार्ड्स' नहीं हो सकते जिनके पास हथियार नहीं हैं, उन पर 
सेफगार्ड्स लगाने की जरूरत क्या है--हमने तो पहले ही एलान कर दिया है।'' 

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली, सदर) : आप भी बनाइए। 

श्री वाजपेयी : क्या अमेरिका यह चाहता है? में नहीं समझता कि अमेरिका यह चाहता है, 
मगर जो अमेरिका नहीं चाहता है आज उससे उल्टा काम कर रहा है। 

श्री ब्रजभूषण तिवारी : अगर आप रूस से लड़िए तो चाहेगा। 

एक माननीय सदस्य : आप यह भावना व्यक्त कर दीजिए। 

श्री वाजपेयी : यह भावना व्यक्त नहीं होती है, सरकार की नीति की उद्घोषणा होती है। 
संसद में भावना ही व्यक्त की जाती है, हाथापाई नहीं की जाती है। इतने बड़े देश के, इतने 
शक्तिशाली देश के, जिस देश में इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हों, उसके प्रवक्ता के रूप में अगर मैं कुछ 
कहता हूं-तो वह मात्र भावना का प्रकटीकरण नहीं है, वह समूचे भारत की आवाज है" 

डॉ. कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। 

श्री वाजपेयी : कर्तव्य का क्षण जब आएगा, तो हम पीछे: नहीं हटेंगे। 

उपाध्यक्ष महोदय, जब उग्रसेन जी ने पूछा कि चीन अलग-अलग ढंग से तैयारी कर रहा है, 
पाकिस्तान को भी बह बीच में लाए और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी उल्लेख किया--मैं 
समझता हूं ये सारे मामले यद्यपि महत्वपूर्ण हैं, मगर सीधे इसमें से नहीं निकलते हैं और जैसा मैंने 
कहा हे-परसों हम अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर एक विवाद-चर्चा करनेवाले हैं, उसमें ये सारे 
मामले उठाए जा सकते हैं। 


तारापुर समझौते का पालन हो 


उपाध्यक्ष महोदय, तारापुर के संबंध में अमेरिका के साथ हमारा जो समझौता हुआ है, उस 
समझौते का पालन होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने जो कानून बाद में पारित किया है, उस कानून 
को उसके बनने से पहले हुए समझौते पर लागू नहीं किया जा सकता। हमें एक किश्त मिल गई 
है, दूसरी किश्त मिलेगी, इसकी हम आशा करते हैं। इस संबंध में प्रेजिडेंट कार्टर का रुख सहायक 
है, यह हमें मालूम है। लेकिन वहां और भी एजेंसियां हैं जो इस मामले में आपत्तियां करती रहती 
हैं। बह एक लोकतंत्रवादी देश है लेकिन उस सबके बावजूद हमें आशा है कि अमेरिका हमारे साथ 
किए गए करार का पालन करेगा और अगर नहीं करेगा तो हम तारापुर को चलाने के लिए अन्य 
स्रोतों से इंतजाम करने के लिए स्वतंत्र होंगे) माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या प्रेसीडेंट कार्टर को 
चिट्टी लिखी जाएगी? अब प्रेसीडेंट कार्टर और प्रधानमंत्री के बीच में पत्र-व्यवहार चलता रहता है, 
उसमें अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा होती है। द्विपक्षीय मामलों पर भी विचार-वरिनिमय होता है। 
और मैं समझता हूं कि जब यह मामला अंतिम रूप लेगा तो इस मामले को भी उच्च स्तर पर 
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उठाया जा सकता है। 

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के पड़ोसियों के साथ 
हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। नई जनता सरकार की यह भरसक कोशिश रही है कि इसके संबंध 
पड़ोसियों के साथ खास तौर पर अच्छे हों। इस देश में राजनीतिक कई दफा मोड-तोड किए गए, 
पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने के लिए यहां से ही बहुत सी बातें कही गईं। 

मैं मंत्री जी से दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं : 

(१) अमेरिका से फ्रांस के जरिए जो न्यूक्लियर शक्ति वहां जा रही है उसके बारे में जो 
देश में चिंता पैदा हो गई है, उसके संबंध में क्या विदेश मंत्री जी अब चीन जाएंगे तो क्या इस 
विषय को उठाएंगे? 

(२) क्या आपने अमेरिका के राजदूत को बुलाकर भारत सरकार की ओर से अपना प्रोटेस्ट 
लॉज किया है? 

(३) भविष्य में अमेरिका के साथ अड़ोस-पड़ोस के देशों के बारे में जो उसकी जंगी हथियारों 
की नीति है, उसके बारे में कोई डीटेल्ड वार्तालाप करने के लिए डेलीगेशन के वहां से आने या 
यहां से डेलीगेशन वहां भेजने का आप ख्याल रखते हैं? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 

श्री बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं पीकिंग जाऊंगा तो सभी प्रश्नों पर चर्चा होगी और 
उनमें यह प्रश्न भी आ सकता है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस सवाल का 
` संबंध अमेरिका से अधिक है, क्योंकि अमेरिका ऐसी टेक्नालॉजी फ्रांस के जरिए चीन को दे रहा 
है, जिसको औरों को देते समय वह फुल-स्कोप-सेफगार्ड्स की बात करता है। अगर सेनेटर फ्रेंक 
चर्च का वक्तव्य सही है तो चीन के मामले में वह उस सेफगार्ड पर बल देने के लिए तैयार नहीं 
है। जैसा कि मैंने अपने पहले उत्तर में कहा है, इस संबंध में हम अमेरिकी दूतावास से संपर्क बनाए 
हुए हैं और अगर इस करार को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो फिर कूटनीतिक दृष्टि से जो 
भी कदम आवश्यक होगा, वह हम उठाएंगे। 

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने के 
प्रयत्नों में कभी-कभी बाधा पैदा करने की कोशिश की जाती है। यह तो भारत और पड़ोसी देशों 
का कर्तव्य है कि इस प्रकार की बाधाओं को ताक पर रखकर, और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप 
के, अपने संबंधों को सुधारें और उनको मजबूत करें। वर्तमान सरकार सभी पड़ोसी देशों के साथ 
संबंधों को सामान्य बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर हम किसी एक 
देश के साथ संबंध सामान्य बनाना चाहते हें तो वह किसी तीसरे देश की कीमत पर बनाना नहीं 
चाहते है, और इसलिए संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया और देशों के साथ हमारे संबंधों को 
कमजोर करने के लिए नहीं होगी। उन संबंधों को मजबूत रखते हुए हम पड़ोसी देशों के साथ अपने 


संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। 
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चीन-पाक राजमार्ग बन रहा हे 


6012 महोदय, जैसी कि सदन को जानकारी है, पाकिस्तान और चीन को जोड़नेवाली सडक, 
जिसे कराकोरम राजमार्ग कहते हैं तथा जो पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में होकर जाती है, 
का उद्घाटन १८ जून, १९७८ को थाकोट में, पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक जनरल 
जिया-उल-हक तथा चीनी उप प्रधानमंत्री केंग-प्याओ ने किया। इसकी योजना कभी लगभग १९६३ 
में बनी, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार जम्मू 
और काश्मीर में भारतीय क्षेत्र का २१०० वर्गमील, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, चीन 
को सौंप दिया गया। गिलगित और मोरखुन के बीच की सड़क के भाग का निर्माण १९६६ में हुए 
समझौते के अनुसार किया गया और १९६९ में पूर्ण हुआ। मोरखुन और खुंजेरब के बीच के टुकड़े 
का निर्माण दोनों देशों के बीच अक्तूबर १९६९ को हस्ताक्षरित समझौते के अनुरूप किया गया। 
१८ जून, १९७८ को सड़क यातायात के लिए पूरी तैयार हो गई। 

रपटों के अनुसार ८०० किलोमीटर लंबा राजमार्ग इस्लामाबाद से ६० मील उत्तर में अंतिम 
रेलवे स्टेशन हवेली से शुरू होता है तथा थाकोट से गिलगित, हंजा और खुंजेरब नदियों के 
साथ-साथ खुंजेरब दरें तक जाता है, जो समुद्र-सतह से १५,८०० फीट की .ऊंचाई है। खुंजेरब दरे 
के बाद यह तिब्बत के सीक्यांग प्रांत के काशगर स्थान पर चीनी सड़क व्यवस्था से जुड़ जाता 
है। इस राजमार्ग कौ ऊंचाई २,००० फुट से १५,००० फुट तक है। 

सरकार को सड़क निर्माण के विषय में निश्चित सूचना १९६९ में प्राप्त हुई। २५ जून, १९६९ 
को, चीन और पाकिस्तान दोनों से नियमित विरोध दर्ज कराया गया। पाकिस्तान से हमने कहा कि 
पूरा जम्मू और काश्मीर भारत का हिस्सा है, इसलिए न तो पाकिस्तान और न ही चीन की काश्मीर 
में कोई स्वीकृत स्थिति है और इसलिए दोनों देश, एक-एक करके या एक साथ मिलकर इस 
भारतीय क्षेत्र में जो भी कर रहे हैं, वह पूर्णरूपेण अवैध है। चीनी सरकार से विरोधपत्र में हमने 
प्रश्न उठाया कि इस क्षेत्र में उनका सड़क निर्माण करना कानूनन भारत से संबद्ध है। 

न तो चीन ने और न ही पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से हमारे विरोध का उत्तर दिया। 


# चीन-पाक द्वारा राजमार्ग के निर्माण पर लोकसभा में हुई चर्चा का २१ जुलाई, १९७८ को 
विदेश मंत्री द्वारा उत्तर। 


१ संसदीय यात्रा 
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तथापि, पाकिस्तानी विदेश विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ११ जुलाई, १९६९ को वक्तव्य 
दिया कि भारत को शिकायत प्रस्तावित है जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। संसद में प्रश्‍न उठा था और 
इसलिए तत्कालीन विदेश मंत्री ने २३ जुलाई, १९६९ को अपना वक्तव्य दिया है। 

जब प्रेस रपटों से हमें जानकारी मिली कि १८ जून, १९७८ को राजमार्ग का उद्घाटन हुआ 
है, नई दिल्ली स्थित चीन के राजदूत तथा पाकिस्तान के सी.डी.ए. को विदेश मंत्रालय बुलाया गया। 
उन्हें ऐसे क्षेत्र में अवैध निर्माण के विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट की गई, जो भारत का अभिन्न 
अंग है। यह दोनों राजदूतों से स्पष्ट कर दिया गया कि भारत इस सड़क निर्माण की वैधता पर 
सहमत नहीं हो सकता। 

उत्तर में पाकिस्तान सरकार ने कहा कि जम्मू-काश्मीर में अपनी स्थिति बता चुके हैं और 
उन्हें हमारा विरोध मान्य नहीँ है। जहां तक चीन का संबंध है, पीकिंग से कोई उत्तर नहीं मिला। 
पाकिस्तान और चीन में २२ मार्च, १९६३ को हुए समझौते के अनुसार भारतीय क्षेत्र का २१०० 
वर्ग मील जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है, चीन को छोड़ दिया गया। उसने फिर कहा कि चीनी 
सरकार उस समय कह चुकी है कि सीमा संबंधी समझौता 'सामयिक' है, इसलिए सड़क निर्माण का 
काश्मीर की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। यह कहना ठीक हो सकता है कि इस समझौते 
में एक प्रस्ताब सम्मिलित है, जिसके अनुसार सीमा का प्रश्‍न फिर संधि वार्ताओं के लिए खुला है। 
में यहां कह सकता हूं कि कराकोरम राजमार्ग, पाकिस्तान द्वारा चीन को छोड़े गए काश्मीर क्षेत्र 
से नहीं गुजरता। 

इस राजमार्ग के अवैध निर्माण के अलावा, यह प्रगति इस क्षेत्र में गंभीर रणनीतिक झंझट 
होगी। जबकि हम इन झंझटों के प्रति पूर्णरूपेण जागरूक हैं, में आशा व्यक्त करना चाहुँगा कि 
हमारे ये दोनों पड़ोसी, जिनसे हम अपने संबंध सामान्य करना चाह रहे हैं, यह देखेंगे कि यह सड़क 
इस क्षेत्र में अच्छे पड़ोसीपन तथा शांति की तलाश को खत्म न कर दे। 

श्री सौबत राय : अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में विशेषः 
दिलचस्पी ली है जिसकी देश ने काफी प्रशंसा की है। हम सलाल परियोजना समझौते का अंतिम 
निर्णय ले चुके हैं, यद्यपि यह देश के हित में नहीं है। वह स्वयं इस्लामाबाद उड़कर गए। इस दलील 
पर हमारा प्रश्‍न यह है कि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में चोट खाने के बाद चीन-पाकिस्तान 
धुरी को खोलने, काश्मीर प्रश्‍न को फिर उठाने के लिए प्रयास हो रहे हैं तथा इस्लामिक सम्मेलन 
में पाकिस्तान द्वारा काश्मीर प्रश्‍न फिर उठाया जा चुका है। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री इस पर विशेष 
ध्यान दें और यही कारण है कि मैं इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर विदेश मंत्री से जानना चाहूंगा कि 
(अ) केंग-प्याओ के इस्लामाबाद आगमन की खबर भारतीय प्रेस में आ जाने के बाद भी 
वास्तविक विरोध दर्ज करवाने में १२ दिन लंबा समय, क्‍यों लगा, और (ब) क्या इस दृश्य को 
दृष्टिगत रखते हुए कि चीन ने बिना किसी अधिकार के, जम्मू-काश्मीर की क्षेत्रीय अखंडता ह 
संदर्भ दिया है, विदेश मंत्री अपनी प्रस्तावित चीन यात्रा विरोध स्वरूप निरस्त करने जा रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : चीन और पाकिस्तान के राजदूर्तो को सूचित करने में कोई अधिक देरी नहीं 
की गई। हम समयानुरूप कार्यवाही करना चाहते थे। हमें पाकिस्तान में अपने उच्चायुक्त, पीकिंग 
में अपने राजदूत को सूचित करना पड़ा। विरोध वहां भी दर्ज कराना था। 

एक माननीय सदस्य : कब? 

श्री बाजपेयी : मैं ठीक तिथि नहीं बता सकता। 
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श्री मधु दंडवते (रेल मंत्री) : एक उपयुक्त समय पर। 

श्री वाजपेयी : रेल मंत्री मेरे उद्धार को आगे आ गए हैं।"(व्यवधान)'देरी की व्याख्या। सभी 
राजनैतिक दलों की अपनी समस्याएं होती हैं। जनता पार्टी अपवाद नहीं है। लेकिन हम कभी भी 
पार्टी की मान्यताओं को या पार्टी के आंतरिक विवादों को, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को हल 
करने के रास्ते में आने की अनुमति नहीं देते। 

श्री के. गोपाल : तब आपने जिनेवा को यात्रा क्यों रद्द को?"'(व्यवधान) 

श्री बाजपेयी : में चाहता हूं कि मेरे साथी जिनेवा जाएं। में व्यवस्था करनेवाला हूं। 

मेरे मित्र ने पूछा कि चीनी वक्तव्य के संदर्भ में जम्मू और काश्मीर की जनता को 
आत्म-निर्णय के अधिकार दिए जाने की चर्चा नहीं है। 

अध्यक्ष महोदय : प्रश्‍न ही नहीं उठता।''(व्यवधान) 

श्री कंवरलाल गुप्त : मुख्य समस्या काश्मीर और चीन से पाकिस्तान के समझौते के विषय 
में है। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं।" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैं भारत की स्थिति बताने को तैयार हूं। स्थिति भली-भांति ज्ञात है। जम्मू 
व काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश के किसी भाग को आत्मनिर्णय का अधिकार देने 
का कोई प्रश्‍न ही खड़ा नहीं होता। लेकिन यह कहना कि कुछ बातें मैंने जान-बूझकर छोड़ दी 
हैं, ठीक नहीं है।"'(व्यवधान) 

जहां तक मेरी पीकिंग यात्रा से संबंधित प्रश्‍न हे, क्या यह यात्रां रद्द होगी या नहीं, माननीय 
सदस्य ने सुझाव दिया। लेकिन में सुझाव से सहमत नहीं हूं। 

डॉ. वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : माननीय विदेश मंत्री के वक्तव्य से तीन मुख्य मुद्दे 
निकलते हैं। पहला सड़क को वैधता के विषय में है, दूसरा सड़क के पास सैनिक स्थिति पर, 
अर्थात सड़क की सामरिक स्थिति का, और तीसरा मुद्दा हमारी सरकार को सभी पड़ोसी देशों के 
साथ मित्रता की नीति। 

जहां तक पहले मुद्दे का संबंध है, मैं माननीय विदेश मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १९६२ . 
से मार्च १९६९ तक कितनी बार लिखित विरोध दर्ज करवाए गए? यह सदा मौखिक वार्तालाप ही 
रहा है। 

श्री वाजपेयी : नहीं, नहीं। 

डॉ. बसंत कुमार पंडित : केवल १९६९ में, जहां शब्द 'नोट' लिखा गया है, अर्थात 'नोट भेजा 
गया' क्या यह वैध नोट है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस रोड के संबंध में हमारी वैध स्थिति 
का वर्णन लिखित विरोध भेजकर किया गया, और क्या हमारी सरकार, यदि अब नहीं तो किसी 
उपयुक्त समय पर इसके विरुद्ध एक लिखित, वैध विरोध दर्ज कराएगी? 

दूसरे मुद्दे के संदर्भ में, अर्थात सड़क की सैनिक स्थिति के विषय में-यह सड़क पुराने 
पारंपरिक सिल्क रास्ते के आसपास जाती है। और इसलिए जब हमारे सम्माननीय मंत्री चीन जाते 
हैं, क्या बह सुनिश्चित आश्वासन लेंगे कि इस सड़क का उपयोग इस प्रकार नहीं होगा, जिससे हमारे 
देश को सुरक्षा को खतरा पैदा हो? 

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार एक प्रश्‍न होना चाहिए। आपके दो प्रश्‍न हैं। 

डॉ. वसंत कुमार पंडित : तीसरा, जब से जनता सरकार सत्तारूढ़ हुई हे, सार्थक, उचित 
गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण कर रही है। उस नीति के कुछ परिणाम भी आए हैं। इन दोनों देशों 
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के संबंध में, इसके अच्छे परिणाम आए हैं। लेकिन कुछ ताजा घटनाएं घटी हैं। एक, जिसकी मैंने 
अभी चर्चा की आत्मनिर्णय के विषय में है। दूसरी, चीन के उप प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा 
कि वे पाकिस्तान को आणविक क्षेत्र में भारत के बराबर मानते हैं। तीसरी, अभी हुआ एशियाई 
इस्लामिक सम्मेलन जहां काश्मीर में जनमत संग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ। इस परिदृश्य में क्या 
हम आशा कर सकते हैं कि विदेश मंत्री, अपने गतिशील, करिश्माई तथा कूटनीतिक व्यक्तित्व 
द्वारा, जब वे अक्तूबर में चीन की यात्रा पर जाएंगे, कुछ समाधान निकालेंगे जिससे हम अपनी 
उचित गुटनिरपेक्ष नीति पर आगे बढ़ सकें। 

श्री वाजपेयी : यह कहना ठीक नहीं है कि भारत सरकार ने लिखित विरोध दर्ज नहीं 
करवाया। १० जून, १९६२ को, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा चीनी राजदूतावास को चीन-पाक 
सीमा संधि के विषय में एक नोट दिया गया था। मेरे पास तिथियों की सूची है, जिन पर लिखित 
नोट या विरोध दर्ज करवाए गए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हम मौखिक कहते हैं, वह 
लिखित में देने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। लेकिन लिखित विरोध भी है। 

जहां तक इस सड़क के उपयोग से संबंधित प्रश्न है, में पहले ही कह चुका हूं और शायद 
माननीय सदस्य ने ध्यान दिया होगा” 

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न था-जब आप चीन जाएंगे तो यह प्रश्न उठाएंगे और देखेंगे कि इस 
सडक का उपयोग" 

श्री वाजपेयी : यदि मैं चीन गया तो इस सहित मैं अनेक समस्याएं उठाऊंगा।” (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : अंतरराष्ट्रीय मामलों में-जिसकी लाठी उसकी भैंस--वास्तविक व्यवहार में 
है। 

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं वास्तव में चकित हूं कि हमारे माननीय विदेश मंत्री, बड़े 
गर्व से कह रहे हैं कि जब से उन्हें यह महत्वपूर्ण विभाग मिला है, भारत के अपने सभी पड़ोसियों 
और प्रत्येक से संबंधों में सुधार हुआ है। मैंने पाया, जबकि वह संबंध सुधरने के भ्रम जाल में 
रह रहे हैं, पड़ोसियों के साथ हमारे हितों का, हमारे राष्ट्रीय हितों का क्षरण हो रहा है। कोई व्यक्ति 
जिसकी धमनियों में जरा सी भी देशभक्ति का अवशेष है, भारतीय क्षेत्र के अंदर बनी इस सड़क 
से गहरा धक्का लगा है। 

एक माननीय सदस्य : इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। 

श्री बसंत साठे : मैंने कुछ लोगों को, आज भी, इस सड़क निर्माण का पक्ष लेते हुए पाया। 
कृपया माननीय मंत्री जी के वक्तव्य का अंतिम अनुच्छेद देखें, लिखा है : 

“यह प्रगति इस क्षेत्र में गंभीर रणनीतिक झंझट है, जबकि हम इन झंझटों के प्रति पूर्णरूपेण 
जागरूक हैं । मैं आशा करता हू कि हमारे ये दोनों पडोसी, जिनसे हम अपने संबंध सामान्य करना 
चाह रहे हैं, यह देखेंगे कि यह सडक, इस क्षेत्र में अच्छे पड़ोसीपन तथा शांति की तलाश को खत्म 
न कर दे।” है 

श्री वाजपेयी जी, यह क्या है? इस तरह से आप अपना केस छोड़ रहे हैं। यद्यपि आपने अपने 
विरोधपत्र में पहले कहा है कि यह सड़क अवैध है, कि उन्हें इस सड़क को रखने का कोई 
अधिकार नहीं है, इस सड़क का उनसे कोई संबंध नहीं है और पाकिस्तान को ऐसा कोई अधिकार 
नहीं है कि इस क्षेत्र को सड़क बनाने के लिए चीन को उपहारस्वरूप दे दे, यह सभी कहकर, अंतिम 
अनुच्छेद में आपने सभी कुछ छोड़ दिम.है। ट 
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अध्यक्ष महोदय, आप एक न्यायाधीश रहे हे, और आप जानते हैं कि एक वकील, ऐसे एक 
वाक्य से अच्छा केस भी हार सकता है। आप अपना केस हार चुके हैं। यह सबसे बड़ी दुर्घटना 
हे। यदि कल आप चीन जाते है, आप अपने वाक्य से ही पकड में आ जाएंगे। वे आपसे कहेंगे 
| “वाजपेयी जी आप चिंता न करें, हम इस सड़क का उपयोग अच्छा पड़ोसीपन बढ़ाने के लिए, 
केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करेंगे” तब क्या आप संतुष्ट होकर लौटेंगे ? सरकार की प्रवृत्ति 
से मुझे वास्तव में धक्का लगा है। 
जब प्रधानमंत्री वाशिंगटन गए, एक और गंभीर बात हुई। वाशिंगटन से न्यूयार्क टाइम्स' के 
विशेष संवाददाता, प्रसिद्ध स्तंभकार श्री डेविड थिंडर द्वारा ११ जून को भेजी रपट के अनुसार : 
“भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई ने, आज प्रसारित साक्षात्कार में संकेत 
दिया कि चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए भारत के १९५७ और १९६२ के बीच १४,००० वर्ग 
मील विवादित क्षेत्र पर चीन का कब्जा स्वीकार कर वर्तमान सीमा रेखा मानने को उनकी सरकार 
तैयार थी।” 
क्या यही कीमत आप देने जा रहे हैं? 
मैं आपके शब्द को दोहराऊंगा। श्री वाजपेयी जी, जब आप इस तरफ थे, एक इंच भूमि के 
लिए भी आप कैसा विरोध कर रहे थे। वे आपके शब्द थे। क्या आप सुझाव दे रहे हैं केवल 
इसलिए कि आप उस तरफ हैं, आप सहमत हैं कि यह आपकी नीति है कि हुआ की एक 
मुस्कराहट के लिए, पड़ोसियों से मित्रवत संबंधों के लिए, आप चीन द्वारा कब्जा की गई १४,००० 
वर्गमील भूमि को छोड़ देंगे, समझौते करेंगे और उपहार में दे देंगे? 
मैं उन व्यक्तियों को समझ सकता हूं जो मालिकों से अपने संबंध सामान्य करने की कोशिश 
कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पराजय मिली, जब उन्होंने माओ की मृत्यु पर शोक संदेश भेजा, जिसे 
अस्वीकृत करके उन्हें लौटा दिया गया। उनके अच्छे बनने की कोशिश तथा आपके संबंध बनाने 
के प्रयास मैं समझ सकता हूं। लेकिन सरकार होने के नाते आपने संबंधों को सामान्य करने के 
नाम पर ऐसा क्यों किया? 
एक दूसरी घटना है। कल “टाइम्स ऑफ इंडिया' ने एक स्वतंत्र काश्मीर होने के विषय में 
लॉय हैंडरसन के रहस्यमय समझौते का प्रसंग दिया। इस प्रकार एक त्रिसंधि है, चीन और संयुक्त 
राज्य साथ आकर और अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत सरकार पर संबंध सामान्य करने 
के नाम पर, इसे स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस तरह आपका उचित गुटनिरपेक्षता 
का मंत्र भारत के हितों को त्याग देगा, क्षेत्र को दे देगा? क्या यही करने की आप कोशिश कर 
रहे हैं? 
एक माननीय सदस्य : हम दूसरी आवाज भी सुन रहे हैं, कोई और भी बोल रहा है। 
प्रो. मधु दंडवते : श्री साठे दो आवाजों में बोल रहे हैं। 
श्री वसंत साठे : मैं आशा करता हूँ कि यहां अब कोई खटमल नहीं होगा। 
श्री ए. बालापजनूर (पांडिचेरी) : उनकी टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। यह केवल पिछली 
सरकार का एकमात्र अधिकार था, इस सरकार का नहीं। 
श्री वसंत साठे : आप नहीं जानते, आपके फोन को टेप किया जा रहा है। 
अध्यक्ष महोदय : बहुत से संदेह हैं, हमें विषय को ओर चलना चाहिए। 
श्री वसंत साठे : मैंने विदेश मंत्री से. भारत सरकार की नीति के विषय में दो प्रश्‍न पूछे हैं। 
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आपके कथन के अनुसार, क्या आप इस सड़क को सामान्य उपयोग मानकर, जैसा आपने अपने 
वक्तव्य में दिया है, आप स्वीकार करने जा रहे हैं, सडक की अवैधता छोड़ रहे हैं? क्या आप 
प्रधानमंत्री कौ रपट के अनुसार भारत के हितों का त्याग करनेवाले हैं? यह मेरे दो प्रश्न हैं। 

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सेरमपोर) : कृपया उन्हें बताइए कि सडक एक दिन में तैयार नहीं हुई। 

श्री वाजपेयी : मेरे मित्र, श्री साठे मुझे याद दिलवा चुके हैं कि जब मैं विपक्ष में था तो क्या 
कहा करता था। क्या मैं उन्हें याद दिलवाऊं कि जब वे सत्ता में थे तो क्या करते थे?"(व्यवधान) 

कृपया विपक्ष हम पर देश के हितों के साथ विश्वासघात का आरोप न लगाए।" (व्यवधान)! 
एक-तिहाई काश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए आप जिम्मेदार हैं। उस समय आप कुछ भी कहने 
का साहस नहीं जुटा पाए। अब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। 

श्री के. लकप्पा : वक्तव्य से अधिक एवं अलावा, विदेश मंत्री ने टिप्पणी की है, जो 
प्रामाणिक नहीं है। उन्होंने ऐसा प्रतिष्ठा कम करनेवाला वक्तव्य दिया। 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान लें। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। 

श्री के. लकप्पा : उन्होंने टिप्पणी की कि एक-तिहाई काश्मीर पाकिस्तान को दे दिया 
गया ।'''(व्यबधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह करते रहे तो यह रिकार्ड में दर्ज नहीं होगा। 

श्री के. लकप्पा : उन्हें यह वापस लेना चाहिए। 

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ भी वापस नहीं लेंगे। श्री साठे ने प्रश्न पूछा है और वह उत्तर 
दे रहे हैं। आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते, अपनी राय देते नहीं रह सकते। 

श्री वाजपेयी : मुझे खेद है यदि मैंने कठोर शब्दों में प्रत्युत्तर दिया। मेरे कहने का यह अर्थ 
नहीं है कि पाकिस्तान को भारत का कोई भाग सौंप दिया गया है, क्योंकि पिछली सरकार और 
वर्तमान सरकार का काश्मीर प्रश्न पर एक जैसा ही रुख है। लेकिन जब धोखे से प्रवेश 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : आपने एक विरोध किया था। 

श्री वाजपेयी : मैं उस प्रश्‍न पर जाना नहीं चाहता । 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : आप रिकार्ड देखिए, आपने विरोध किया था। 

श्री वाजपेयी : आपने सरकार पर आरोप लगाया। 

श्री सी.एम. स्टीफन (उडुपी) : आपने एक आरोप लगाया कि यह पूर्व सरकार द्वारा दूसरी 
सरकार को सौंप दिया गया। यदि यह वास्तव में सौंप दिया गया था तो आप इस स्थिति की पुष्टि 
कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वैध रूप से उस पर कब्जा है। अगर वह सौंप दिया गया तो वह 
आपके द्वारा लगाया गया आरोप है““(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मेरे कहने का अर्थ था कि आपने जम्मू-काश्मीर को आजाद कराए बिना युद्ध 
विराम का आदेश दे दिया।'“(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, उन्होंने अपनी भूल सुधार कर ली है। 

श्री वाजपेयी : मैं नहीं समझता कि एक ऐसे प्रश्‍न पर इतनी अधिक उत्तेजना क्यों है, जिस 
पर पूरा सदन संगठित है। 

श्री पी. बेंकटासुबैया (नांद्याल) : उन्हें अपने शब्द चुनने में सावधान रहना चाहिए। 

श्री वाजपेयी : यह दोनों पक्षों पर लागू होता है। 

श्री पी. वेंकटासुबैया : यह अपराध आपने किया। 
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श्री वाजपेयी : चीन और पाकिस्तान, दोनों के साथ संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया पूर्व 
सरकार ने शुरू की थी, और हमने उसकी गति बढाई है। 

श्री वसंत साठे : हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। 

श्री वाजपेयी : अब, मेरे वक्तव्य के अंतिम वाक्य पर विरोध जताया है, जो ठीक नहीं, जो 
अधिकारपूर्ण नहीं हे। हमने वैधता को चुनौती दी है। हम कहते हैं कि पूर्ण जम्मू एवं काश्मीर भारत 
के अभिन्न अंग हैं। उस भाग सहित भी जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। यदि और जब वह 
क्षेत्र भारत के पास पुनः वापस आता है-"(व्यवधान)““भारत इस सड़क का उपयोग करने की स्थिति 
में होगा। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : स्पष्ट रूप से(व्यवधान) 

श्री के. गोपाल (करूर) : वे सडक उठाकर नहीं ले जा सकते। 

श्री वाजपेयी : क्या आप इस वाक्य पर ही विवाद कर रहे हैं? 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : मंत्री महोदय, आपने यह सुझाव क्‍यों दिया कि इस सड़क का केसे 
उपयोग किया जाए? कृपया इस वाक्य को दोबारा पढ़ें। 

श्री वाजपेयी : मैं इस वाक्य को पढ़ चुका हूं, यह काफी सोच-विचारकर रखा गया है। 

श्री के. गोपाल : किसके द्वारा? 

श्री बाजपेयी : निश्चित रूप से मेरे द्वारा। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : मैं ऐसी आशा करता हूं। 

श्री वाजपेयी : मैं विदेश मंत्रालय चलाता हूं। भिन्न प्रकार का संसार है--श्री उन्नीकृष्णन जी, 
मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं एक मिनट भी यहां नहीं रह सकता, यदि मैं नीति का अनुसरण 
न कर सक्‌। 

श्री वसंत साठे : मुझे खेद है, आजकल देश में ऐसा प्रभाव बना हुआ है कि विदेश नीति 
प्रधानमंत्री बनाते हैं। श्री जगत मेहरा इसे क्रियान्बित करते हैं, आप केवल इसका हिंदी में अनुवाद 
करते हैं। 2 

श्री वाजपेयी : आपका बहुत धन्यवाद। विदेश नीति किसी एक विशेष मंत्री द्वारा निर्धारित 
या कार्यान्वित नहीं होती। इसका सामूहिक उत्तरदायित्व है। लेकिन मैं उस प्रश्‍न पर जाना नहीं 
चाहूंगा। 

श्री साठे ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम में एन.बी.सी. को दिए साक्षात्कार के 
संबंध में न्यूयार्क टाइम्स' में श्री डेविड विंडर की कहानी का संदर्भ दिया है। इस केस में भी 
संवाददाता ने अपनी ओर से जोड़तोड़ कर दी है। 

श्री वसंत साठे : इसे उद्धरित किया गया है। 

श्री वाजपेयी : उसने नहीं किया है। इस केस में भी संवाददाता ने प्रधानमंत्री के कथन में 
अपनी: जोड़-तोड़ की है। उसी दिन एक आधिकारिक खंडन जारी किया गया था।“ 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : कहां? 

श्री वाजपेयी : न्यूयारक में, और नई दिल्ली में भी वह विस्तार से छपा था। यह स्पष्ट किया 
गया था" 

श्री बसंत साठे : आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? उद्धरण में बह कहता है-सब चीन पर निर्भर 
करता है। लेकिन इस मुद्दे पर युद्ध में न जाने का हमारा दृढ निश्चय है। हम वह क्षेत्र वापस नहीं 
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लेना चाहते जिसे हम कहते हैं कि “उसने बलपूर्वक हमसे छीन लिया है। हम युद्ध से नहीं लेंगे 
हमारे पास काफी है” इसका क्या अर्थ है? 

श्री वाजपेयी : ऐसी स्थिति कहां है कि भारत उस क्षेत्र को चीन को सौंपने को तैयार है? 
प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कथन केवल इतना था कि भारत उस क्षेत्र को वापस लेने के लिए युद्ध 
नहीं करेगा। लेकिन हमारा दावा बरकरार है। 

अध्यक्ष महोदय, अब मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि श्री साठे मेरी अंग्रेजी नहीं समझते और मैं 
नहीं समझ सकता कि वह क्या कहते हैं। यह भाषा का प्रश्न नहीं है, लेकिन विचारों का है। उस 
दिन आधिकारिक प्रवक्ता ने क्या कहा, मैं उद्धरित करना चाहूंगा : 

“जो कुछ प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार में कहा वह यह कि भारत सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ 
युद्ध नहीं करेगा या चीन द्वारा कब्जाए भारतीय क्षेत्र को बलपूर्वक वापस लेने की कोशिश नहीं 
करेगा और दोनों देशों के बीच सीमा का मुद्दा संधि वार्ताओं द्वारा सुलझाया जा सकता है।” 

भारतीय क्षेत्र को त्यागने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने अपने रुख पर कोई समझौता 
नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने अन्य दिन इस सदन में स्थिति को स्पष्ट किया। 

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : शांतिपूर्ण प्रयासों को घोषणा। 

श्री वाजपेयी : मैं आशा करता हूं कि आप उससे सहमत हैं। 

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पहले ही आश्वासन दे दिया है, इसे दोहराने के लिए तैयार 
हूं कि चीन के कब्जेवाले अपने क्षेत्र को हम वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। में 
नहीं समझता कि ऐसे किसी आश्वासन की कोई जरूरत है। 

श्री कंवरलाल गुप्त : हमें इसका त्याग नहीं करना चाहिए। 

श्री वाजपेयी : कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम अपनी भूमि की सौदेबाजी करके 
शांति खरीदेंगे। शांति खरीदी नहीं जाती, शांति अपनी शक्ति से मापी जाती है, शांति अपनी शक्ति 
से नापी जाती है''(व्यवधान) यदि वे इसे नहीं लौटाते, हम आपसे विचार-विमर्श करके अपनी 
नीति बनाएंगे। 

सदन के सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिसका लाभ 
उठाकर, उन्हें ध्यान में रखकर सरकारी नीति बनाई और कार्यान्वित की जाएगी। 

श्री कंबरलाल गुप्त : मेरा अंतिम प्रश्‍न था कि क्या सरकार सतर्क थी, क्‍योंकि चीन ने इतनी 
लंबी सड़क बना ली है और १९६२ की कहानी दोहराई नहीं जानी चाहिए। मित्रता का हाथ बढ़ाते 
समय इसे सुनिश्चित करने के लिए आप क्या मशीनरी अपनाएंगे? मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। 

श्री बाजपेयी : हम अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क हैं। हमने पिछली घटनाओं से सबक सीखा 
है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ प्रतिज्ञ हैं कि वे भविष्य में दुहराई न जाएं। 

मैं इतना ही कहना चाहता हूं। 
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कम्युनिस्टो की निष्ठाएं हिमालय के पार 


qt गृह मंत्री जी ने पेकिंगपरस्त कम्युनिस्टों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों के संबंध में जो 
वक्तव्य दिया है उससे इस बात की पुष्टि हो गई हे कि हमारे देश में वाममार्गी कम्युनिस्ट 
के रूप में ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो देश की स्वाधीनता और सुरक्षा के लिए संकट हैं। मुझे सरकार 
से इतनी ही शिकायत है कि उसने इन राष्ट्रद्रोही तत्वों के इरादों और कार्यों को उद्घाटित करने 
के लिए इतना समय क्यों लिया? 

कम्युनिस्ट एक क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास करते हैं, लेकिन यह विचारधारा यदि देश 
को सीमाओं तक ही केंद्रित रहे और समाज के परिवर्तन के लिए हिंसात्मक उपायों का अवलंबन 
न करे तो एक विचारधारा के नाते उससे संघर्ष किया जा सकता है। किंतु साम्यवाद एक 
जीवन-दर्शन नहीं है, वह मानव की स्वाधीनता, मानव की गरिमा को, छल से, बल से, शश्त्रों के 
प्रयोग से समाप्त करने का एक विश्वव्यापी षडयंत्र है और यही कारण है कि जब देशद्रोह करते 
लज्जा लगनी चाहिए, गद्दारी की भाषा बोलते हुए शर्म से सिर झुक जाना चाहिए, हमारे कम्युनिस्ट 
दोस्त क्रांति के नशे में देशद्रोह को देशद्रोह मानने के लिए तैगार नहीं हैं। अभी उस दिन हमने 
सदन में ही नौशेर अली का भाषण सुना, वह भाषण जान-बूझकर दिया गया था, वह भाषण एक 
चुनौती था सदन को, देश को। यदि गृह मंत्रालय 4४ पुस्तिका प्रकाशित न भी करता तो भी उनका 
एक यह भाषण पर्याप्त था इस बात को साबित करने के लिए कि उनकी निष्ठाएं हिमालय के उस 
पार हैं और क्रांति के आवरण में वे देश ळे आण विश्वासघात करने में संकोच नहीं करेंगे; इतना 
ही नहीं वे उसे अपना कर्त्तव्य समझेंगे, उसमें गौरव मानेंगे। ऐसे तत्वों के साथ क्या किया जाए? 
अगर कुछ सदस्य मुझे गलत न समझें तो में एक उदाहरण टेए चाहता हूं। अगर भारत में ऐसी 
पार्टी खड़ी हो जाए-में व्यक्तियों की बात नहीं कह रहा हूं, पार्टी की बात कह रहा हूं--जो कहे 
कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण नहीं किया, जो पाकि५०,न के प्रेसीडेंट की तस्वीरें लगाए 
और जुलूसों में ये नारे लगाए कि चिंता न करो, चार महीनों में पाकिस्तान आनेवाला है, तो इस 
देश को जनता, इस देश की सरकार क्या रवैया अपनाएगी? वैसे में चीन को और पाकिस्तान को 
एक ही श्रेणी में रखने के पक्ष में नहीं हूं। पाकिस्तान कल तक हमारा भाग था और हम पाकिस्तान 


* चीनपरस्त कम्युनिस्टों की राष्ट्रघाती गतिविधियों पर राज्यसभा में २५ मार्च. १९६५ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 
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से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। लेकिन भारत की सीमाओं के बाहर अपनी निष्ठाएं केंद्रित 
रखकर यदि कोई वर्ग संगठित रूप से इस संकट-काल में देश के मनोबल को तोड़ने का और 
शत्रु का बल बढ़ाने का प्रयत्न करता है तो शासन चुप नहीं रह सकता। आश्चर्य की बात यह 
नहीं है कि शासन अब क्‍यों जागा, आश्चर्य की बात यह है कि सरकार अब तक चुप क्यों रही? 

तेनाली में वाममार्गी कम्युनिस्टों ने अपने सम्मेलन में माओ-त्से-तुंग का चित्र लटकाया था। 
चीन और भारत के बीच में युद्ध की स्थिति है, हमारे विशाल भूभाग पर कम्युनिस्ट चीन का कब्जा 
है, देश में संकटकाल की घोषणा है, और देश और यह सदन इस पवित्र संकल्प से बंधे हुए हैं 
कि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक चीन के चंगुल में चली गई एक-एक इंच भूमि को 
मुक्त नहीं करा लेंगे। इस अवसर पर माओ-त्से-तुंग का चित्र लटकाना क्या निष्ठाआं को प्रकट 
करने के लिए काफी नहीं है? और केवल तेनाली सम्मेलन में ही नहीं, बागडोगरा में, दार्जिलिंग 
में, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद में, महाराष्ट्र में, बंबई में, गुंटूर में, और नादिया जिले में माओ-त्से-तुंग 
के चित्र लगाए गए। कलकत्ता की कान्फ्रेंस के अवसर पर भी माओ-त्से-तुंग के चित्र, जहां प्रेस 
कान्म्रेंस हुई थी, वहां लगाए गए थे। जब अखबारवालों को बुलाया गया तब चित्र उतार दिए गए 
थे और जब अखबारवालों ने बताया कि यह जगह खाली है, यहां किसका चित्र था तो कम्युनिस्ट 
नेता जवाब नहीं दे सके। वहां माओ-त्से-तुंग का चित्र लगा था। 

श्री भूपेश गुप्त : हो सकता है श्री नंदा की तस्वीर वहां हो। 

श्री बाजपेयी : महोदया, एक समय था जब नंदा जी की तारीफों के पुल बांधे जाते थे और 
सरकार में यदि कोई प्रगतिवादी और भारत के आर्थिक विकास के लिए बद्ध-परिकर व्यक्ति हमारे 
मित्र भूपेश गुप्त को दिखाई देता था तो वे नंदा जी थे। आज परिस्थिति बदल गई है। 

श्री भूपेश गुप्त : आपको उनके लिए दुख की जरूरत नहीं है। 

श्री वाजपेयी : क्योंकि नंदा जी ने देर से सही, कम्युनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई की। इसलिए 
नंदा जी अब प्रतिक्रियावादी हो गए, नंदा जी अब तानाशाह हो गए, नंदा जी अब पता नहीं 
क्या-क्या हो गए। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, इनकी दोस्ती देख लीजिए। 

श्री भूपेश गुप्त : यहां मेरे मित्र हैं। कांग्रेस एक जनसंघी मित्र को ले सकती है। 

श्री बाजपेयी : जनसंघ की बात छोड़ दीजिए। व्यक्ति का हमारा मूल्यांकन, किसी कांग्रेसी 
का हमारा मूल्यांकन, इस बात पर नहीं होगा कि उसका हमारे प्रति रवैया क्या है। सरदार वल्लभ 
भाई पटेल ने आर.एस.एस. पर बैन लगा दिया, हजारों लोग जेलों में बंद कर दिए गए, झूठे आरोप 
में, बाद में सबको छोड़ दिया गया, मगर हमने यह कभी नहीं कहा कि सरदार पटेल महापुरुष नहीं 
हैं या राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार नहीं हैं। 

श्री अर्जुन अरोड़ा : व्यवस्था के प्रश्‍न पर। क्या शब्द 'झूठा' असंसदीय नहीं है। 

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। 

श्री बाजपेयी : महोदया, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी के हितों का संवर्धन होगा, तब तक इस 
सरकार की नीति, इस सरकार के मंत्री, उनके लिए ठीक हैं और जब इस सरकार की नीति उनके 
खिलाफ जएगी तो वे अपना मूल्यांकन बदल देंगे-नंदा जी की खिलाफत का आज यही कारण 
है। बैसे नंदा जी जो पहले थे, वही अब भी हैं। सवाल यह है कि गृह मंत्रालय ने देर से कार्यवाही 
क्यों की? दूसरा सवाल यह है कि पूरे मन से कार्यवाही क्यों नहीं को? कुछ कम्युनिस्ट पकड़े 
गए मगर उनके समर्थक, उनके अनुयायी गिरफ्तार नहीं किए गए। जनता का मनोबल तोड़ने के 
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लिए उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। श्री नंबूदरीपाद और श्री ज्योति बसु पर हाथ नहीं डाला गया। 
बाएं और दाएं का भेद सरकार करती है, यद्यपि इस समय बाएं और दाएं का भेद कम हो गया 
है और बाएं में भी सरकार ने दो नेताओं को छोड़ दिया है, उन्हें चुनाव लड़ने की छूट दे दी, प्रचार 
करने की छूट दे दी। सरकार की आलोचना इस कमजोरी के लिए होनी चाहिए, इसके लिए नहीं 
कि उसने पकड़ा क्यों? 

मेरा कहना यह है कि जिनकी निष्ठाएं भारत के साथ नहीं हैं, जो हमारे शत्रु के हाथ मजबूत 
कंरने के लिए तैयार हैं और पेकिंग के इशारे पर कभी भी देश में बगावत कर सकते हैं, उनके 
साथ कभी नरमी नहीं बरती जा सकती। और भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आवश्यकतानुसार पकड़े 
जाने चाहिए थे। उनके अखबारों को खुला चलने दिया गया। यह तो मैंने कभी नहीं देखा कि पार्टी 
को आप कहें कि वह राष्ट्रविरोधी, पेकिंगपरस्त कार्यवाहियों में लगी है और उस पार्टी के समाचार 
पत्र चलते रहें। उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए थी। देश में, जनता में, यह वातावरण 
पैदा होना चाहिए था कि आप सचमुच में कार्यवाही करना चाहते हैं, मगर झिझकते हुए, संकोच 
करते हुए कार्यवाही की तो उसे कार्यवाही कहना भी ठीक नहीं होगा। सरकार ने छेड़खानी की है, 
छेड़खानी करना काफी नहीं है। जो देशभक्त नहीं हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनके साथ 
दृढता की नीति हो। यही हमारी सुरक्षा को, स्वाधीनता को बचा सकती है। 


वाममार्गियों को चीनी दूतावास से धन 


इस बात का भी पता लगाना जरूरी है-गृहमंत्री ने दूसरे सदन में कहा था कि जो वाममार्गी 
कम्युनिस्ट हैं उन्हें चीनी राजदूतावास से धन मिलता है। इस संबंध में बैंक ऑफ चाइना के हिसाब 
का भी उल्लेख किया गया है। हम इस सदन से मांग कर चुके हैं कि बैंक ऑफ चाइना के 
हिसाब-किताब की जो जांच हुई है उसके परिणमों से देश को, सदन को परिचित किया जाए। 
कम्युनिस्ट कहते हैं, कुछ कांग्रेसियों ने बैंक ऑफ चाइना से रुपया लिया है और जहां तक मेरी 
जानकारी है, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने बैंक ऑफ चाइना से रुपए निकाले और चुनाव 
के पहले इतनी बड़ी मात्रा में रुपया निकाला गया कि जिसका वहां कोई हिसाब नहीं है, बिना नाम 
के चेक से रुपया निकाला गया। यह रुपया कहां गया ? यह रुपया पानेवाले कौन लोग हैं? आखिर 
सरकार बैंक ऑफ चाइना के हिसाब की जांच-५$ताल की रिपोर्ट संसद के सामने रखने में संकोच 
क्यों करती है? 

श्री ढाह्याभाई व. पटेल (गुजरात) : कांग्रेस का हिस्सा हे, इस वास्ते। 

श्री भूपेश गुप्त : महोदया, वे भाती महल रेस्टोरेंट में चिकन तंदूरी खा रहे होंगे। 

श्री वाजपेयी : इस संबंध में एक सुझाव देना चाहूंगा, यद्यपि उसका संबंध व्यापक है कि 
विदेशी राजदूतावासों पर यह प्रतिबंध लगाना चाहिए :कि वे अपने विज्ञापन और प्रेस में अपनी छपाई 
का काम केवल सरकार के द्वारा कराएंगे। विदेशी. राजदूतावास जिन तत्वों को, जिन शक्तियों को, 
मदद देना चाहते हैं, तथा रुपया देकर मदद दे रहे हैं, उन्हें छपाई के काम तथा अखबारों में विज्ञापन 
देकर मदद कर रहे हैं। क्यों न सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ 
विचार-विनिमय करके विदेशी राजदूतावासों को सूचित करे कि आप जो कुछ छपाई का काम 
कराएंगे, जो कुछ विज्ञापन, वह हमारे जरिए कराएंगे। इस समय आप जो छपाई का काम करते 
हे, बिज्ञापन देते हैं, इसके जरिए अपने धन से हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। 
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महोदया, कम्युनस्टो को केवल जेल में रखना ही काफी नहीं है। 

श्री भूपेश गुप्त : गोली मार दो। हम निशाना हो सकते हैं, पर वे इसे चूक जाएंगे। 

श्री वाजपेयी : मैं गोली से मारने की बात नहीं करूंगा। इस समस्या के बारे में थोड़ा गहराई 
से विचार करना होगा। संकट के समय के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल हमारे पास है और हम 
पकड़कर जेल में बंद कर दें। कुछ कम्युनिस्ट केरल में जीतकर आए हैं, इसलिए इस समस्या का 
रूप बदलता नहीं है। यह ठीक है कि वे जीतकर आ गए हैं। अगर वे जीतकर आ गए हैं तो 
इससे उन्हें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। 

एक माननीय सदस्य : बहुत ठीक है। 


कम्युनिस्टों की निष्ठा 


श्री वाजपेयी : केरल में किसको सरकार बने यह प्रश्‍न अलग है, लेकिन मैं गहराई में जाना 
चाहता हूं। कम्युनिस्टों की निष्ठा देश के बाहर है, यह सर्वविदित है। पर इसका समाधान कैसे होगा, 
यह नंदा जी स्पष्ट करेंगे। जो लेफ्ट कम्युनिस्ट हैं, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हैं, जो मार्क्सवादी 
कम्युनिस्ट पार्टी है, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? उसको अवैध घोषित क्यों नहीं किया 
जाता? वे चीन के साथ हैं। वे लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। वे शांतिपूर्ण परिवर्तन के खिलाफ 
हैं और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। चाहे कोई सबूत मिले या न मिले, अगर मौका 
मिल गया तो वे कम्युनिस्ट देश में सशस्त्र परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह तो उनका 
दर्शन है, यह तो उनकी विचारधारा है, उसके लिए प्रमाण जुटाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 
कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रांति में विश्वास नहीं करेगा तो वह कम्युनिस्ट नहीं है। 

मुझे श्री भूपेश गुप्त पर दया आती है, गुनाह बेलज्जत। अगर भारत में किसी को कम्युनिस्ट 
होना होगा तो वह मास्कोपरस्त कम्युनिस्ट क्यों होगा? पेकिंगपरस्त. कम्युनिस्ट क्यों न होगा? पेकिंग 
पड़ोसी है, पेकिंग क्रांति की विचारधारा लेकर चला है, पेकिंग से हथियार आ सकते हैं और जो 
केरल में राइट कम्युनिस्टों की पराजय और लेफ्ट कम्युनिस्टों की विजय हो गई, यह उनके लिए 
चेतावनी और सारे देश के लिए भी चेतावनी है। यह मास्को और पेकिंग का झगड़ा"'(व्यवधान) 

मैं समाप्त कर रहा हूं। मासको और पेकिंग का झगड़ा विचारधारा को लेकर है, लेकिन भारत 
जिस भूखंड में स्थित है, उसमें पेकिंग का पड़ोसी ही अधिक काम करेगा, उसे हमें भूलना नहीं 
चाहिए। यूरोप की परिस्थिति अलग है, दक्षिण-पूर्व एशिया की परिस्थिति अलग है। यहां की सारी 
भूमि में बारूद बिछी हुई है और उस बारूद में जो चिंगारी लगाना चाहेगा, वह चमकेगा। इसलिए 
सरकार को दूरगामी दृष्टि से विचार करना चाहिए। 

कम्युनिस्ट देशों से मित्रता के संबंध रखना अलग बात है और कम्युनिस्ट दर्शन और 
कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति एक नीति अपनाने का सवाल अलग है। मैंने पहले भी कहा था और 
मैं उसे दोहराता हूं। प्रेसीडेंट नासिर ने रूस के साथ मित्रता रखी है, मगर अपने यहां कम्युनिस्ट 
पार्टी को पनपने नहीं दिया। अल्जीरिया ने कम्युनिस्ट देशों के साथ मित्रता रखी है, मगर उसने 
कम्युनिस्टों को अवैध करार दिया है। हम कम्युनिस्ट देशों के साथ संबंध रखते हैं, मगर अपने 
देश में ऐसे कम्युनिस्टों को चलने दे रहे हैं जिनकी निष्ठा भारत के बाहर है और जो संकटकाल 
में हमारी स्वाधीनता के खिलाफ षडयंत्र करने में संकोच नहीं करेंगे। धन्यवाद। 
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लिए उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। श्री नंबूदरीपाद और श्री ज्योति बसु पर हाथ नहीं डाला गया। 
बाएं और दाएं का भेद सरकार करती है, यद्यपि इस समय बाएं और दाएं का भेद कम हो गया 
है और बाएं में भी सरकार ने दो नेताओं को छोड़ दिया है, उन्हें चुनाव लड़ने की छूट दे दी, प्रचार 
करने की छूट दे दी। सरकार की आलोचना इस कमजोरी के लिए होनी चाहिए, इसके लिए नहीं 
कि उसने पकड़ा क्‍यों? 

मेरा कहना यह है कि जिनकी निष्ठाएं भारत के साथ नहीं हैं, जो हमारे शत्रु के हाथ मजबूत 
कंरने के लिए तैयार हैं और पेकिंग के इशारे पर कभी भी देश में बगावत कर सकते हैं, उनके 
साथ कभी नरमी नहीं बरती जा सकती। और भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आवश्यकतानुसार पकड़े 
जाने चाहिए थे। उनके अखबारों को खुला चलने दिया गया। यह तो मैंने कभी नहीं देखा कि पार्टी 
को आप कहें कि वह राष्ट्रविरोधी, पेकिंगपरस्त कार्यवाहियों में लगी है और उस पार्टी के समाचार 
पत्र चलते रहें। उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए थी। देश में, जनता में, यह वातावरण 
पैदा होना चाहिए था कि आप सचमुच में कार्यवाही करना चाहते हैं, मगर झिझकते हुए, संकोच 
करते हुए कार्यवाही की तो उसे कार्यवाही कहना भी ठीक नहीं होगा। सरकार ने छेड़खानी को है, 
छेड़खानी करना काफी नहीं है। जो देशभक्त नहीं हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनके साथ 
दृढता की नीति हो। यही हमारी सुरक्षा को, स्वाधीनता को बचा सकती है। 


वाममार्गियों को चीनी दूतावास से धन 


इस बात का भी पता लगाना जरूरी है-गृहमंत्री ने दूसरे सदन में कहा था कि जो वाममार्गी 
कम्युनिस्ट हैं उन्हें चीनी राजदूतावास से धन मिलता है। इस संबंध में बैंक ऑफ चाइना के हिसाब 
का भी उल्लेख किया गया है। हम इस सदन से मांग कर चुके हैं कि बैंक ऑफ चाइना के 
हिसाब-किताब की जो जांच हुई है उसके परिणमों से देश को, सदन को परिचित किया जाए। 
कम्युनिस्ट कहते हैं, कुछ कांग्रेसियों ने बैंक ऑफ चाइना से रुपया लिया है और जहां तक मेरी 
जानकारी है, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने बैंक ऑफ चाइना से रुपए निकाले और चुनाव 
के पहले इतनी बड़ी मात्रा में रुपया निकाला गया कि जिसका वहां कोई हिसाब नहीं है, बिना नाम 
के चेक से रुपया निकाला गया। यह रुपया कहां गया? यह रुपया पानेवाले कौन लोग हें? आखिर 
सरकार बैंक ऑफ चाइना के हिसाब की जांच-५७ताल की रिपोर्ट संसद के सामने रखने में संकोच 
क्यों करती है? 

श्री ढाह्माभाई व. पटेल (गुजरात) : कांग्रेस का हिस्सा है, इस वास्ते। 

श्री भूपेश गुप्त : महोदया, वे भाती महल रेस्टोरेंट में चिकन तंदूरी खा रहे होंगे। 

श्री वाजपेयी : इस संबंध में एक सुझाव देना चाहूंगा, यद्यपि उसका संबंध व्यापक है कि 
विदेशी राजदूतावासों पर यह प्रतिबंध लगाना चाहिए.कि वे अपने विज्ञापन और प्रेस में अपनी छपाई 
का काम केवल सरकार के द्वारा कराएंगे। विदेशी. राजदूतावास जिन तत्वों को, जिन शक्तियों को, 
मदद देना चाहते हैं, तथा रुपया देकर मदद दे रहे हैं, उन्हें छपाई के काम तथा अखबारों में विज्ञापन 
देकर मदद कर रहे हैं। क्यों न सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ 
विचार-विनिमय करके विदेशी राजदूतावासों को सूचित करे कि आप जो कुछ छपाई का काम 
कराएंगे, जो कुछ विज्ञापन, वह हमारे जरिए कराएंगे। इस समय आप जो छपाई का काम करते 
हैं, विज्ञापन देते हैं, इसके जरिए अपने धन से हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। 
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महोदया, कम्युनस्टो को केवल जेल में रखना ही काफी नहीं है। 

श्री भूपेश गुप्त : गोली मार दो। हम निशाना हो सकते हैं, पर वे इसे चूक जाएंगे। 

श्री बाजपेयी : में गोली से मारने की बात नहीं करूंगा। इस समस्या के बारे में थोड़ा गहराई 
से विचार करना होगा। संकट के समय के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल हमारे पास है और हम 
पकड़कर जेल में बंद कर दें। कुछ कम्युनिस्ट केरल में जीतकर आए हैं, इसलिए इस समस्या का 
रूप बदलता नहीं है। यह ठीक है कि वे जीतकर आ गए हैं। अगर वे जीतकर आ गए हैं तो 
इससे उन्हें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। 

एक माननीय सदस्य : बहुत ठीक है। 


कम्युनिस्टों की निष्ठा 


श्री वाजपेयी : केरल में किसकी सरकार बने यह प्रश्‍न अलग है, लेकिन मैं गहराई में जाना 
चाहता हूं। कम्युनिस्टों की निष्ठा देश के बाहर है, यह सर्वविदित है। पर इसका समाधान कैसे होगा, 
यह नंदा जी स्पष्ट करेंगे। जो लेफ्ट कम्युनिस्ट हैं, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हैं, जो मार्क्सवादी 
कम्युनिस्ट पार्टी है, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? उसको अवैध घोषित क्यों नहीं किया 
जाता? बे चीन के साथ हैं। वे लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। बे शांतिपूर्ण परिवर्तन के खिलाफ 
हैं और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। चाहे कोई सबूत मिले या न मिले, अगर मौका 
मिल गया तो वे कम्युनिस्ट देश में सशस्त्र परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह तो उनका 
दर्शन है, यह तो उनकी विचारधारा है, उसके लिए प्रमाण जुटाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 
कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रांति में विश्वास नहीं करेगा तो वह कम्युनिस्ट नहीं है। 

मुझे श्री भूपेश गुप्त पर दया आती है, गुनाह बेलज्जत। अगर भारत में किसी को कम्युनिस्ट 
होना होगा तो वह मास्कोपरस्त कम्युनिस्ट क्यों होगा? पेकिंगपरस्त. कम्युनिस्ट क्यों न होगा? पेकिंग 
पड़ोसी है, पेकिंग क्रांति की विचारधारा लेकर चला है, पेकिंग से हथियार आ सकते हें और जो 
केरल में राइट कम्युनिस्टों की पराजय और लेफ्ट कम्युनिस्टों की विजय हो गई, यह उनके लिए 
चेतावनी और सारे देश के लिए भी चेतावनी है। यह मास्को और पेकिंग का झगडा” (व्यवधान) 

में समाप्त कर रहा हुँ। मास्को और पेकिंग का झगड़ा विचारधारा को लेकर है, लेकिन भारत 
जिस भूखंड में स्थित: है, उसमें पेकिंग का पड़ोसी ही अधिक काम करेगा, उसे हमें भूलना नहीं 
चाहिए। यूरोप की परिस्थिति अलग है, दक्षिण-पूर्व एशिया की परिस्थिति अलग है। यहां की सारी 
भूमि में बारूद बिछी हुई है और उस बारूद में जो चिंगारी लगाना चाहेगा, वह चमकेगा। इसलिए 
सरकार को दूरगामी दृष्टि से विचार करना चाहिए। 

कम्युनिस्ट देशों से मित्रता के संबंध रखना अलग बात है और कम्युनिस्ट दर्शन और 
कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति एक नीति अपनाने का सवाल अलग है। मैंने पहले भी कहा था और 
मैं उसे दोहराता हुँ। प्रेसीडेंट नासिर ने रूस के साथ मित्रता रखी है, मगर अपने यहां कम्युनिस्ट 
पार्टी को पनपने नहीं दिया। अल्जीरिया ने कम्युनिस्ट देशों के साथ मित्रता रखी है, मगर उसने 
कम्युनिस्टो को अवैध करार दिया है। हम कम्युनिस्ट देशों के साथ संबंध रखते हैं, मगर अपने 
देश में ऐसे कम्युनिस्टों को चलने दे रहे हैं जिनकी निष्ठा भारत के बाहर है और जो संकटकाल 
में हमारी स्वाधीनता के खिलाफ षडयंत्र करने में संकोच नहीं करेंगे। धन्यवाद! 
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चीन से भूमि वापस पानी होगी 


० मैं प्रस्तावित करता हूं कि प्रस्ताव के अंत में यह जोडा जाए, “उस पर विचार करने 
के बाद, सदन की राय है : 

(१) कि चीन ने हमारे भूभाग में अक्साईचिन राजमार्ग का निर्माण किया। भारत भूमि पर 
पूरे आठ वर्ष पहले वहशी आक्रमण किया था। सरकार चीन के कब्जे का क्षेत्र किसी भी तरह 
मुक्‍त कराने में असफल रही है। चीन का लगातार आगे बढ़ना, नियोजित ढंग से हमारी संपत्ति पर 
क्रमशः अधिकार जमाना, हमें असमंजस में डालकर विश्‍वासघात करना उसका उद्देश्य और प्रवृत्ति 
रही है, भारत सरकार की चीन नीति बुरी तरह असफल, आत्मघाती, स्थिति से बेमेल, आक्रमणकारी 
को गलत कदम उठाने के लिए उत्साहित करनेवाली, विश्व की दृष्टि में विशेषकर एशिया के हमारे 
पड़ोसी देशों को दृष्टि में हमारी साख गिरानेवाली रही है। 

(२) कि प्रधानमंत्री द्वारा बिना शर्त वार्ता के संबंध में अभी वर्णित नीति, आगे की समझौता 
वार्ताओं की प्रस्तावना है, यहां तक कि संधि वार्ता के विषय में सरकार की स्पष्ट नीति से विपरीत 
जाना है। 

(३) कि २६ जुलाई, १९६२ को चीन को भेजा गया नोट भारत की स्थिति से गंभीर समझौता 
है। जैसा बताया गया है, स्पष्ट रूप से चीन द्वारा १९५६ में दावा की गई सीमा रेखा को स्वीकारोक्ति 
है, इस तरह से कब्जेवाले क्षेत्र में से एक बड़े क्षेत्र को वास्तविक रूप से परित्याग करने का प्रस्ताव 
है; लेकिन प्रधानमंत्री की स्पष्ट स्वीकारोक्ति का स्वागत है कि भारत किसी वार्ता के लिए पारंपरिक 
अंतरराष्ट्रीय सीमा के आधार के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं करेगा। 

(४) कि चीन द्वारा लगातार आक्रमण की कार्रवाई तथा भारत के साथ उसके संवाद की 
विषय-वस्तु एवं शेली से स्पष्ट हो जाता है कि उसने लुक-छिपकर या बलपूर्वक भारत की भूमि 
कब्जा ली है, उस पर अपनी पकड़ ढीली करने की जरा सी भी प्रवृत्ति नहीं रखता। 

(५) कि चीन की प्रवृत्ति के सामने वर्तमान रक्षा मंत्री की चीनी विदेश मंत्री के साथ वार्तालाप 
के रूप में हो या जैसा प्रधानमंत्री की ताजा घोषणाओं से संकेत मिलता है, सरकार की बातचीत 
शुरू करने कौ वर्तमान पहल से भारत के आत्मसम्मान को ठेस, थोथी सांत्वना की नीति का अल्प 


ॐ चीन संबंधी चर्चा के दौरान राज्यसभा में २२ अगस्त, १९६२ को संशोधन प्रस्ताव । 
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परिणाम और आक्रामक के रुख को बढ़ावा देना, ही प्रदर्शित होता है, और यह सदन, इसलिए 
सरकार से इस नीति को त्यागकर एक स्पष्ट रूप से घोषणा करने के लिए कहता है कि समझौता 
वार्ता के लिए पहले चीन द्वारा कब्जा की गई भूमि खाली करना ही पूर्णरूपेण आवश्यक है।” 

महोदया, चीन के प्रश्न पर देश की राय और प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए वक्तव्य 
में अधिक भिन्नता नहीं है। यह कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है और न ही हम इस मुद्दे पर अपनी 
सीमाओं पर शीतयुद्ध की स्थिति लाना चाहते हैं। तो भी देश में ऐसे कुछ लोग हैं, जो अभी यह 
स्वीकार नहीं करते कि हमारा मामला ठीक है, और चीन द्वारा कब्जा की गई भूमि हमारी है तथा 
इसे हमें वापस लेना चाहिए। 

हमने साम्यवादी पार्टी के प्रवक्ता का भाषण अभी सुना। उन्होंने दावा किया कि वे प्रधानमंत्री 
से सहमत हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि चीन ने 'हम पर आक्रमण 
किया है, कि चीन द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र हमारा है, और जब तक वह क्षेत्र चीन द्वारा खाली 
नहीं किया जाता, कोई संधि वार्ता शुरू नहीं होगी। क्या साम्यवादी पार्टी प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण 
से सहमत है? यह स्पष्ट है कि साम्यवादी पार्टी इससे सहमत नहीं है। तब यह कहना निरर्थक है 
कि साम्यवादी पार्टी प्रधानमंत्री की नीति से सहमत है और उन्हें अपना समर्थन देती है। 

चीन के प्रश्‍न पर प्रधानमंत्री मुक्त हस्त चाहते हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि किस उद्देश्य 
से प्रधानमंत्री मुक्त हस्त चाहते हैं, क्योंकि जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, जो आश्वासन उन्होंने दिए 
हैं, उनसे वे बंधे हुए हैं। वे घोषणा कर चुके हैं कि चीन से किसी आत्मसम्मान रहित समझौते 
की बजाय वे मिट जाना पसंद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक और कम से कम चीन 
पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा तक नहीं हटता, कोई संधि वार्ता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में में 
जानना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से वे मुक्‍त हस्त चाहते हैं। चतुराई का अवसर अब कहां है? 
उन्होंने एक चातुर्यपूर्ण अंतर पैदा करने की कोशिश की है कि वे चीन से बात कर सकते हैं लेकिन 
समझौता नहीं करेंगे। मेरा आग्रह यह है कि बातचीत आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम 
चीन से बात नहीं कर रहे, पत्रों का आदान-प्रदान हो रहा है, वह भी वार्तालाप ही है और जहां 
तक चीन का संबंध है, यह ठीक रास्ता है, क्योंकि चीन अपने शब्दों से पीछे हट सकता है। वास्तव 
में ऐसा ही किया गया है, लिखित रूप से बात करना अधिक .ठीक है। 

इसके अतिरिक्त हम मौखिक वार्तालाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चीन की मानसिकता की 
जांच-पड़ताल के लिए प्रधान महासचिव श्री आर.के. नेहरू को पीकिंग भेजा है, जिनेवा में हमारे 
रक्षामंत्री ने अभी-अभी चीनी विदेश मंत्री से बात की है और चीनी राजदूत को अपने यहां रात्रिभोज 
पर बुलाकर, प्रधानमंत्री ने स्वयं उससे बात की है। जब ये बातें चल ही रही हैं, फिर क्या नई 
बात वह करना चाहते हैं? यह कहा गया है कि ये बातचीत एक सदृश्य वातावरण बनाने के लिए 
हो रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि उनकी क्या कसौटी होगी यह जानने की 
कि वातावरण सदृश्य हो गया है? क्या वे चाहेंगे चीन पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर वापस 
पहुंचे या कि चाउ-एन-लाई या कि चीन उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले कि दोनों देश विवादित 
क्षेत्र से अपनी सेनाएं वापस बुला लें? यह कब मान लिया जाएगा कि समझौता करने के लिए 
उचित वातावरण बन गया है? इसकी क्या शर्तें हैं? इस मामले में देश को विश्वास में लिया जाना 
चाहिए। चीन से वार्तालाप का कोई विरोधी नहीं है ओर मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि बातचीत 
आज भी चल रही है। तथापि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बातचीत का क्या आधार होगा। मैं 
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आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। 

मैं अचंभित था कि चीनी सैनिक टुकड़ियों द्वारा २७ जुलाई को पेगांग लेक क्षेत्र में और २९ 
जुलाई को उसी क्षेत्र में तथा ४ अगस्त को दौलतबेग ओल्डी में की गई गोलीबारी के विषय में 
देश को कोई सूचना नहीं दी गई। प्रधानमंत्री विभिन्न पार्टियों के नेताओं को बैठक बुला चुके हैं। 
उस बैठक में भी, जब यह प्रश्न पूछा गया कि २० जुलाई के बाद सीमा पर क्या कोई गोलीबारी 
हुई है, कोई सूचना नहीं दी गई। इतना ही नहीं, २७ और २९ जुलाई को हुई गोलीबारी का विरोध 
पत्र हम भेज चुके हैं। लेकिन ४ अगस्त को दोलतबेग ओल्डी में हुई गोलीबारी का कोई विरोध 
पत्र नहीं भेजा गया। में कारण जानना चाहूंगा। 


संसद को अंधेरे में रखा गया? 


मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने चीनी सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव क्‍यों रखा 
कि जब तक दोनों देश इन प्रपत्रों को प्रकाशित करने के लिए सहमत न हों, चीन को अपने प्रपत्र 
सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। क्या यह देश और संसद को सीमा पर हो रही घटनाओं से अंधेरे 
में रखने का काम नहीं है? यदि हम देश को जनता को आक्रमण के प्रति सजग रखना चाहते 
हैं, और यदि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस प्रश्‍न पर जनता उनका समर्थन करे, तब यह आवश्यक 
है कि सीमा पर हो रही घटनाओं से जनता को लगातार अवगत कराया जाए। मान लो चीन प्रपत्रं 
को प्रकाशित न करने के लिए सहमत हो जाता है, उसके यहां भिन्न प्रकार की व्यवस्था है, वहां 
भारत जैसी आजादी नहीं है और उनके यहां कोई संसद नहीं हे, तो क्या उस परिस्थिति में चीन 
की अनुमति के बिना हम भी उन प्रपत्रों को प्रकाशित नहीं करेंगे? क्या देश और संसद को सीमा 
की घटनाओं से अंधेरे में रखा जाएगा, जब तक चीन उन्हें सार्बजनिक करने की अनुमति नहीं 
देगा? में नहीं सोचता कि यह एक स्वस्थ परंपरा है। सरकार को इस मामले में अपने दृष्टिकोण 
पर पुनः विचार करना चाहिए। 

मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि २६ जुलाई को भेजे गए प्रपत्र की भाषा ऐसी क्यों थी? 
प्रधानमंत्री जानते हैं कि प्रपत्र ने जनता के मानस में भय पैदा किया है। इसका यह अर्थ नहीं है 
कि चीन के प्रश्‍न पर हम सरकार का विरोध करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सरकार 
का विरोध किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को विपक्षी बेंचों पर बैठे लोगों की देशभक्ति 
पर भो कुछ विश्वास करना चाहिए। यदि २६ जुलाई के प्रपत्र की आलोचना हुई तो इसलिए हुई 
क्योंकि यह ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि भारत सरकार अपने पुराने रुख में परिवर्तन करने का विचार 
कर रही है। कुल मिलाकर, चीन से यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि कम से कम १९५६ 
की चाउ-एन-लाई सीमा रेखा तक तो चीनी सेनाओं को वापस चला ही जाना चाहिए। प्रधानमंत्री 
ने २६ जुलाई के प्रपत्र की व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्रपत्र भेजे 
जाने से पहले, उसके प्रत्येक शब्द को सावधानी से परखा जाना चाहिए। वक्तव्य के प्रत्येक पहलू 
को सावधानी से नापा-तोला जाना चाहिए। चीन-भारत संबंध बड़ी मार्मिक स्थिति में हैं। प्रयोग 
किया गया प्रत्येक गलत शब्द, ओर उठाया गया गलत कदम, एक ओर जनमानस को परेशानी में 
डाल देगा तो दूसरी ओर चीन की आक्रमणकारी प्रवृत्ति को मजबूती प्रदान करेगा। 

इस संबंध में मैं सदन का ध्यान जिनेवा में दिए गए रक्षा मंत्री के भाषण की ओर दिलाना 
चाहूंगा। उन्होंने कहा, “ये विशाल क्षेत्र अनधिकृत है।” लद्दाख क्षेत्र के विषय में वह कहते हैं, “ये 
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विशाल क्षेत्र अनधिकृत है।” एक ओर हम कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारे हैं, और हम तब तक चैन 
से नहीं बैठेंगे जब तक चीन उन क्षेत्रों को खाली नहीं कर देता, और दूसरी ओर हम इन क्षेत्रों 
को अनधिकृत कहते हें! क्या हम अपने देश के किसी भाग को अनधिकृत क्षेत्र कह सकते हैं? 
लेकिन हमारे रक्षा मंत्री पहले ही 'प्रशासनिक या अप्रशासनिक क्षेत्र' बोल चुके हैं। में जानना चाहता 
हूं कि ऐसा वक्तव्य क्यों दिया गया? वया प्रधानमंत्री ऐसे वक्तव्य की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे? 
जब काश्मीर प्रश्न की बात होती है तो रक्षा मंत्री के वक्तव्य पर कोई अंगुली नहीं उठाता है। 
जब वह सुरक्षा परिषद को बैठक में काश्मीर पर बोलते हैं तो संपूर्ण देश की भावना को प्रकट 
करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि जब वह लद्दाख या चीन के विषय पर बोलते हैं तो हमारी 
भावनाओं को चोट लगती है। हम रक्षा मंत्री के विरोधी नहीं हैं। हम चीन के प्रश्न पर सरकार 
विरोधी वातावरण भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन देशभक्ति का तकाजा है कि जब भारत के विरुद्ध 
आक्रमण हो गया है और ऐसी बातें कही जाती हैं जो आक्रमण के विरुद्ध जनता के रोष को प्रकट 
नहीं करती, तो इससे संदेह पैदा होता है। चीनी राजदूत को रात्रि भोज पर बुलाने के लिए हम 
प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करते। चीनी विदेश मंत्री से अपने रक्षा मंत्री की मुलाकात पर भी हमें 
कोई विरोध नहीं है। हमारा उनसे वार्तालाप पर भी विरोध नहीं है लेकिन विरोध तब पैदा होता 
है, जब जनता इन बातों को प्रवक्ताओ के वक्तव्य के संदर्भ में देखती है और भिन्न अर्थ पाती 
है। कुल मिलाकर यह कहने की क्या आवश्यकता है कि चीन युद्ध नहीं चाहता? क्या हम जानते 
हैं कि चीन क्या चाहता है? क्या हम अभी तक चीन की प्रवृत्ति नहीं समझ पाए हें? चीन लद्दाख 
में बिना अनुमति के क्‍यों घुस आया? क्या इसलिए कि तिब्बत में विद्रोह था? या इसलिए क्योंकि 
दलाई लामा को हमने अपने देश में शरण दी हे? हम अपने-आप को धोखा दे रहे हैं, यदि हम 
कहते हैं कि चीन ने लद्दाख पर इन्हीं कारणों से आक्रमण किया और इस दृष्टिकोण के लिए संसार 
हमें कभी माफ नहीं करेगा। 


चीन की दादागिरी 


चीन ने. आक्रमण किया है, क्योंकि वह भारत को नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि उसने 
दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तारवादी नीति अपना ली है। चीन की सैनिक टुकड़ियां हमारी सीमा में 
घुसकर बैठी हैं, क्योंकि एक महान शक्ति बनने की इच्छापूर्ति के लिए वह हमें अपने अधीन करना 
चाहता है। शक्ति की यह भूख हमारे विरुद्ध ही दिखाई नहीं देती, बल्कि हमारे चारों ओर के 
पड़ोसियों के विरुद्ध भी देखी जा सकती है। यह इसकी ही छवि है जो भारत और नेपाल के बीच 
दरार पैदा कर रही है। यह बड़े भाई की ललक, यह शक्ति का गर्व, बर्मा को भी प्रभावित कर 
रहा है। यही कारण है कि बर्मा का आधिकारिक समाचारपत्र लिखता है कि चिप-चैप घाटी चीन 
की है। में किसी गैर-सरकारी समाचारपत्र की बात नहीं कर रहा हूं। यह समाचारपत्र बर्मा सरकार 
के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित होता है तथा इसने ऐसी झूठी खबर लिखी है। क्या हमने सही ढंग 
से अपना पक्ष बर्मी जनता और सरकार के समक्ष रखा है? क्या कारण है कि दक्षिण-पूर्व एशिया 
के एक भी देश ने चीन के प्रश्न पर हमारा खुलकर समर्थन नहीं किया हे? में इस प्रस्ताव से 
सहमत नहीं हूं कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का सम्मेलन बुलाया जाए और किसी तरह का 
सैनिक समझौता किया जाए। तथापि, यदि कभी समझौते के लिए प्रस्ताव आया भी, तब जिस भाषा 
में प्रधानमंत्री विरोध कर चुके हैं वह राजनेता की भाषा नहीं है। 


पड़ोसी देश : चीन / २४९ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मैं समझता हूं कि लोकसभा मैं स्वतंत्र पार्टी के नेता से प्रधानमंत्री नाराज थे और ऐसी भाषा 
का गुस्से में प्रयोग किया जिसका उनके द्वारा प्रयोग नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब संवाददाता 
सम्मेलन में उनसे प्रश्‍न किया गया, तब भी उन्होंने वही उत्तर दिया। मैं वह पढ़ना चाहता हूं: 

“एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या वह चीन के विस्तारवाद के संबंध में दक्षिण-पूर्व एशिया 
के गैर-साम्यवादी देशों का सम्मेलन बुलाएंगे? प्रधानमंत्री ने कहा : 

“मैं उन देशों की लिस्ट देखकर जानना चाहूंगा कि क्या उनमें अपने आप के अलावा और 
भी कोई ताकत है।” 

यह क्या भाषा है? दक्षिण-पूर्व एशिया के देश छोटे हो सकते हैं और शक्तिशाली नहीं हो 
सकते, लेकिन हम उनकी मित्रता चाहते हैं, उनकी शुभकामना चाहते हैं, हम चीनी प्रश्न पर उनका 
नैतिक समर्थन चाहते हैं। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में काश्मीर का प्रश्‍न आता 
है, हम उनका मत चाहते हैं। क्या हम यह कहकर कि उनमें कोई ताकत नहीं है, वे अपनी रक्षा 
भी नहीं कर सकते, उनके मन में अपने प्रति सद्भावना पैदा कर रहे हैं? यदि हम चाहते हैं कि 
दक्षिण-पूर्व एशिया की जनता के दिलों में हमारे प्रति मित्रता की भावना पैदा हो, हमारे प्रधानमंत्री 
किसी अन्य तरीके से इस प्रस्ताव को निरस्त कर सकते थे। ऐसी भाषा के प्रयोग की कम से कम, 
हम अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं कर सकते जो इन देशों में रहनेबाले लोगों की भावनाओं को 
ठेस पहुंचाए और जिसका अनुचित लाभ लेने का चीन प्रयास कर सकता है। लेकिन ऐसी भाषा 
का प्रयोग हुआ और मैं सोचता हूं कि इस मामले में सचेत रहने की आवश्यकता है। 

श्री भूपेश गुप्त : प्रधानमंत्री एक सूची चाहते थे। हमारे पास वह सूची होनी चाहिए, वह उन 
देशों को सूची चाहते थे। 

श्री वाजपेयी : प्रधानमंत्री को उन देशों की सूची मिल गई है। वे उन देशों का सम्मेलन कर 
सकते हैं या नहीं कर सकते हैं लेकिन उन्हें ऐसी तिरस्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग उन देशों के लिए 
नहीं करना चाहिए था। यही मेरा विरोध है। 

श्री भूपेश गुप्त : मैडम, व्यवस्था के बिंदु पर यह तिरस्कारपूर्ण भाषा नहीं है! 

श्री वाजपेयी : मैंने सोचा था कि साम्यवादी पार्टी के नेता कुछ बुद्धिमानी दिखाएंगे, लेकिन वे 
प्रधानमंत्री के समर्थन में उस हद तक जानेवाले हैं जो उनकी पार्टी की नीति के अनुकूल नहीं है। 


सीमा पर स्थिति गंभीर 


जो भी हो, मैं इस मामले को यहीं छोड़ता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सीमा पर स्थिति 
गंभीर है, इसे ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। अभी-अभी हमारे कांग्रेसी मित्र कह 
रहे थे कि हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? मेरा अनुरोध है 
कि यदि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपनी आजादी के लिए और अपने सम्मान के 
लिए नहीं लड़ सकते तो फिर किसके लिए लड़ेंगे? इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें आज ही लड़ना 
चाहिए। ५ 

श्री अकबर अली खां : उन्होंने यह नहीं कहा कि हम लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। 

श्री वाजपेयी : यह है, लेकिन स्वाभाविक है कि यदि सैनिक दृष्टिकोण से आज लड़ना हमारे 
लिए लाभदायक है, हम लड़ेंगे। लेकिन यदि हम लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, क्या इसका अर्थ : 
यह नहीं है कि हमें चीन के समक्ष नतमस्तक हो जाना चाहिए? क्या हमें अपनी पुरानी नीति बदल 
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लेनी चाहिए? क्या कोई और रास्ता नहीं बचा हे? वहां रास्ता है। विकल्प हैं। 

यदि हमारी इच्छा हो तो हम दूसरे रास्तों से चीन पर दबाव बना सकते हैं। हम चीन के साथ 
अपने राजनयिक संबंध तोड़ सकते हैं, हम तिब्बत पर चीन का आधिपत्य अस्वीकार कर सकते 
हैं और जब कभी भी मोका मिले हम चीन कौ प्रवृत्ति के विरुद्ध दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को 
चेतावनी दे सकते हैं और संसार के देशों से चीन के इरादों से सावधान रहने को कह सकते हैं। 
तथापि, जब संयुक्त राष्ट्र में चीन के संबंध में हमारा प्रतिनिधि बोलता है, वह कहे कि चीन के 
साथ हमारा विवाद' है; लेकिन वही बात जब बर्मा के समाचारपत्रों में लिखी जाती है और बर्मा 
के नेताओं द्वारा कही जाती है, तब हम इसमें रुचि नहीं लेते और नहीं कहते कि हमारा चीन के 
साथ केवल 'विवाद' ही नहीं है, बल्कि चीन ने हम पर आक्रमण किया है। स्पष्टतया युद्ध के 
अलावा अन्य अनेक राजनयिक माध्यमों से कदम उठाए जा सकते हैं। क्या ये कदम नहीं उठाए 
जाने चाहिए? 

दूसरा बिंदु है कि हमें अपने आप को सैनिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। हमें सड़कें 
बनानी चाहिए, अपनी संचार व्यवस्था को विकसित करना चाहिए और देश में ऐसा वातावरण पैदा 
करना चाहिए जिससे यदि आज नहीं तो कल, हम अपने क्षेत्र को वापस ले सकें जिस पर चीन 
ने कब्जा कर लिया है। लेकिन मैं यह विचार करके कांप उठता हूं कि क्या होगा यदि मामला 
लंबे समय तक ऐसे ही लटका रहा, और इसके चिरकाल तक लटके रहने के संकेत हैं। अब यह 
कहा जा रहा है कि सीमा पर स्थिति संवेदनशील है। लेकिन स्थिति संवेदनशील हो गई है, क्योंकि 
हम आगे बढ़ रहे हैं, और यह और अधिक संवेदनशील बनेगी यदि हम चीन के कब्जेबाली अपनी 
जमीन वापस लेंगे। क्या अपने पक्ष में वातावरण बनाने का यह अर्थ नहीं है कि चीन कुछ पीछे 
हट जाए? लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि ऐसा ही रहा तो हम चीन के कब्जे से अपनी जमीन 
कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे। क्या यह समझौते से वापस मिलेगी? अभी तक चीन ने ऐसा कोई 
संकेत नहीं दिया है। जो भी प्रस्ताव हमने रखे हैं, चीन ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया है। चीन हमारी 
जमीन पर अपना दावा करता है और इससे हटने को तैयार नहीं है। मेरा आग्रह है कि यदि यह 
शांति वार्ताओं से संभव है तो उसे चलाइए, लेकिन यदि सैनिक उपयोग की जरूरत होती है तो 
हमें अपनी जमीन सैनिक बल के द्वारा ही वापस लेनी चाहिए। यह आज वापस नहीं हो सकती, 
हमें अपने देश की चवालीस करोड़ जनता के हृदय में एक आग पैदा करनी होगी यह बताते हुए 
कि एक देश जिसने हमारे साथ पंचशील की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, एक देश जिसे अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय में सम्मानजनक स्थान दिलवाने हेतु हम अपने रास्ते से बहुत आगे बढ़े थे, उसने हमारे 
सम्मान को लात मारी है, हिमालय को झुकाने की कोशिश कर रहा है और हमारी पीठ में छुरा 
घोंपा है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे माथे पर लगा यह अपमान का धब्बा 
पूरी तरह नहीं मिट जाता। 

मैं प्रधानमंत्री को चेतावनी के इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा-यदि 
यह सरकार आज चीन के जबड़े से जमीन वापस लेने की स्थिति में नहीं है, भगवान के लिए, 
किसी अपमानजनक समझौते में न पड़े। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन 
कभी हमारे मन में संदेह पैदा होता है और इसलिए यह आवश्यक है कि स्पष्ट शब्दों में घोषणा 
की जाए कि आज नहीं तो कल हम अपने क्षेत्र को वापस लेकर रहेंगे। यदि यह सरकार ऐसा 
करने की स्थिति में नहीं है तो इससे आगे आनेवाली सरकार करेगी। धन्यवाद। 
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चीन का नया.पत्र, नई उलझनें 


अ ध्यक्ष महोदय, चीन के प्रधानमंत्री का जो नया पत्र आया है उससे हमारे सामने एक नई 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने १६ नवंबर को अपने पत्र में चीन के सामने 
कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव रखे थे जिनके अनुसार चीन को लद्दाख में भारत की भूमि को खाली करके 
बाहर जाना था और साथ ही यह भी सुझाव दिया गया था कि उस क्षेत्र में भारत भी अपने आदमी 
नहीं भेजेगा। प्रधानमंत्री जी के इस सुझाव की इस सदन में आलोचना हुई थी। हमने उसे 
आपत्तिजनक समझा था और कहा था कि इससे चीन को आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलेगा,, 
उसे अपने पुराने दावों को पुष्ट करने का और नए दावे खड़े करने का एक मौका मिलेगा। चीन 
के प्रधानमंत्री का जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उससे इस बात की पुष्टि होती है। 
हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के सम्मान को बनाए रखने के लिए यह सुझाव रखा था कि चीन 
भारतीय भूमि को छोड़कर चला जाए, मगर उन्होंने इसका यह उत्तर दिया है कि यह प्रस्ताव केवल 
लद्दाख की सीमा तक लागू क्यों होना चाहिए, अगर हम भारत के नकर्शो में बताई हुई भूमि से 
बाहर जाते हैं तो हमारे नक्शो में बताई हुई भूमि से भारतीयों को भी नेफा के क्षेत्र से बाहर जाना 
चाहिए। 
अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि चीन के सम्मान को बनाए रखने का जो प्रयत्न किया 
गया, उसका परिणाम हमें अपने अपमान में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी की सद्भावना को 
समझने के बजाय चीन ने अपने दावे को और भी बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल 
में, और जो स्थान हमारे हैं, भूगोल से, इतिहास से, परंपरा से, संधि से, उन स्थानों पर चीन अपने 
दावे कर रहा है। लद्दाख में हटने की कीमत मांग रहा है। दूसरे क्षेत्रों पर से हम अपने अधिकार 
को छोड़ दें, इस प्रकार की बात कह रहा है। मेरा संकेत इतना ही हे कि जब चीन की मनोवृत्ति 
यह है तो फिर चीन के साथ समझौता सफल होगा, इस आशा का आधार क्या है? समझौता होना 
चाहिए, देश में कोई युद्ध नहीं चाहता, किंतु अगर भारत के हितों की बलि चढ़ाई जाती है, अगर 
हम चीन के साथ सौदा करते हैं, अगर भारत के सम्मान की हम रक्षा नहीं कर सकते तो वह 


* चीन के प्रधानमंत्री के पत्र से भारत-चीन संबंधों में आए नए मोड़ पर लोकसभा में 
२२ दिसंबर, १९५९ को वाद-विवाद। 
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शांति प्राप्त करने लायक शांति नहीं होगी, वह स्थायी शांति नहीं होगी । 

चीन के प्रधानमंत्री ने एक महीने बाद उत्तर दिया। मेरा निवेदन है कि वह चाहते हैं कि यह 
चिट्ठी-पत्री लंबी चलती रहे जिससे जिस भूमि पर उन्होंने अधिकार किया है, उस पर वे सड़कें बना 
लें, हवाई अड्डे बना लें, अपने आक्रमण को पुष्ट कर लें। श्री करम सिंह ने अपने वक्तव्य में 
यह बताया भी है कि जहां पर उनको गिफ्तार किया गया, वहां पर मोटरेबल रोड्स बनाई गई हैं। 
भारत की भूमि में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, चीन को इसके लिए समय चाहिए। इसलिए वह 
लंबी चिट्टी-पत्री कर रहा है। खुद तो उसने एक महीने में जवाब दिया है और हमारे प्रधानमंत्री 
से आशा करता है कि उनको चिट्टी मिलते ही बोरिया-बिस्तर बांध करके रंगून चले आना चाहिए। 
मैं नहीं समझता कि चीन के प्रधनमंत्री यह आशा कैसे कर सकते हैं? मुझे संतोष है कि हमारे 
प्रधानमंत्री ने रंगून जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वह रंगून जाने का प्रस्ताव नहीं था, वह रंगून 
का बुलावा नहीं था, वह तो म्यूनिख का बुलावा था, चीन के प्रधानमंत्री रंगून में म्यूनिख का नाटक 
करना चाहते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने रंगून जाने का प्रस्ताव ठुकरा 
दिया है। लेकिन उन्होंने राज्यसभा में आज दोपहर कहा कि चीन के प्रधानमंत्री के पत्र में मुझसे 
मिलने की जो उत्सुकता प्रकट की गई है मैं उसका .बड़ा स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन यह है 
कि क्या सचमुच में चीन के प्रधानमंत्री समझौता चाहते हैं या हमारे प्रधानमंत्री से मिलने की बात 
उन्होंने प्रचार के रूप में कही है, एक प्रोपेगेंडा स्टंट के रूप में कही है और दुनिया को यह दिखाना 
चाहते हैं कि चीन शांति चाहता है, जबकि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है, और भारत शांति 
नहीं चाहता है क्योंकि हम मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। चीन के प्रधानमंत्री ने जो सुझाव दिए 
हैं, उनमें और हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जिस लाइन को अपना रही है, उसमें एक बड़ा साम्य 
है। इन्होंने भी कलकत्ता में यही नारे लगाए हैं कि दोनों प्रधानमंत्रियों को मिलना चाहिए और चीन 
के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। मिल के क्या करना चाहिए? आखिर दोनों देशों 
के बीच की मिलन-भूमि क्या है, समझौता-वार्ता का आधार क्या है? दोनों प्रधानमंत्री मिलें और 
मिलें तो रंगून में क्‍यों मिलें और चीन में क्यों मिलें? मिलें तो दिल्ली में क्यों न मिलें? 

मुझे आपत्ति है चीन के प्रधानमंत्री के इस आरोप पर कि भारत में चीन को मित्रता के विरुद्ध 
वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत में मित्रता के विरुद्ध वातावरण नहीं 
है, भारत में आक्रमण के विरुद्ध वातावरण है। जब तक यह आक्रमण कायम रहेगा तब तक यह 
वातावरण रहेगा। हम एक जीवित जाति हैं, हम अपनी स्वतंत्रता की कौमत रखते हैं, हम स्वाभिमान 
रखते हैं और अगर हमारी भूमि का अतिक्रमण होगा तो हमारी प्रतिक्रिया आवश्यक है, उसको कोई 
रोक नहीं सकता। लेकिन चीन के प्रधानमंत्री प्रचार करना चाहते हैं, शांति के देवदूत बनना चाहते 
हैं, हमारे प्रधानमंत्री को गलत पोजीशन में डालना चाहते हैं। अब कम्युनिस्टों की ओर से कहा 
जाएगा कि चाऊ-एन-लाई साहब तो मिलना चाहते हैं मगर पंडित जी नहीं मिलना चाहते। अगर 
पंडित जी मिलना नहीं चाहते तो ठीक नहीं मिलना चाहते। आखिर मिलने का आधार क्या है? 
जब तथ्यों के बारे में समझौता नहीं है, जब सिद्धांतों के बारे में एकमत नहीं हैं तो हम मिलकर 
क्या करेंगे? और अगर मिलन हो गया और बाद में असफलता हुई तो उसका परिणाम और भी 
भयंकर होगा। इसलिए सरकार का यह दृष्टिकोण सही है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मिलने 
से पहले जो प्रारंभिक बातें हैं उनका निश्चय हो जाना चाहिए, समझौते का आधार क्या होगा, इसको 
तय किया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रारंभिक बातों का सवाल है, चीनी समझौता चाहते हैं 
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इसका उनके पत्र में तो कोई संकेत नहीं मिलता, सिवा इसके कि उन्होंने पंचशील को दुहाई दी 
है, शांति का राग अलापा है। 

श्री जाधव (मालेगांव) : बगल मैं छुरी। 

श्री वाजपेयी : हम एक पिछड़े हुए देश हैं, हमें आर्थिक निर्माण करना है, इसकी चर्चा की 
है, मगर जो भारत की भूमि उनके कब्जे में है उसको वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे 
प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भारत की उत्तरी सीमा तय है। भले ही वह नक्शे पर खींची न गई हो, 
और हम छोटे-मोटे सीमा संबंधी विवादों के बारे में बात कर सकते हैं, मगर भारत की पूरी सीमा 
विवाद का विषय नहीं बनाई जा सकती। मगर चीनी प्रधानमंत्री यह प्रयत्न कर रहे हैं कि सारी सीमा 
विवाद का विषय बना दिया जाए। वह हमारी सीमा के निर्माता के रूप में हमारी छाती पर बैठना 
चाहते हैं। स्पष्ट है कि भारत सरकार और भारत की जनता इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 

लेकिन आज कहा जाता है : हम क्या करें। प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि क्या किया 
जाए। क्या हम लड़ाई करें? कोई नहीं चाहता कि आप लड़ाई करें। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर 
कल चीन ने लौंग्जू में या लद्दाख में और आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो आप क्या करेंगे? 

एक माननीय सदस्य : नेगोशिएसंस। 

श्री वाजपेयी : आक्रमण के ऊपर समझौता नहीं हो सकता है, और इसलिए लड़ाई के लिए 
तो हमें तैयार ही रहना चाहिए। हम अपनी तरफ से लड़ाई शुरू न करें, पर अगर दूसरा पक्ष लड़ाई 
पर उतारू होता है तो लड़ाई को टाला नहीं जा सकता। लेकिन लड़ाई को छोड़कर और भी रास्ते 
हैं। हमारा तिब्बत के साथ जो व्यापार था वह खत्म होता जा रहा है। चीन ने तिब्बत के भारतीय 
व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। फिर भी हमने नहीं लगाया। हमने केवल कलिपांग की चीनी ट्रेड 
एजेंसी के सामने पहरा बिठाया है। अभी भारत में और चीनी ट्रेड एजेंसियां हैं जिनकी गतिविधियों ' 
पर रोक लगाई जा सकती थी। पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वह 
अभी नई दिल्ली के चीनी दूतावास पर नहीं लगाए गए। समय आ गया है यह कदम उठाने का। 

एक माननीय सदस्य : भारत में लोकतंत्र है। 

श्री वाजपेयी : आज चीनी आक्रमण के कारण हमारे सामने एक संकट है, और चीन के 
मित्र 'भारत में लोकतंत्र' है यह नारा लगाकर उस संकट से हमारी आंखें बंद नहीं कर सकते, बिना 
लड़ाई को छेड़े हुए और भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं, और जहां चाह है वहां राह भी मिल जाती - 
है। मैं समझता हूं कि सारा देश इस बात पर सहमत है, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, कि चीनी 
चुनौती का दृढ़ता के साथ सामना किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन 
जब तक हम समय पर कदम नहीं उठाएंगे तब तक सारे देश में एकता कायम कर उस चुनौती 
का सामना करने का वातावरण तैयार नहीं किया जा सकता। 

मुझे एक बात और कहनी है कि हमारा विदेश मंत्रालय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा 
है। राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री ने बतलाया कि पुलिन -समडो नाम का एक स्थान. है। यह एक 
गलती हो गई और गलत छप गया। वह था तो चीन के हिस्से में, मगर उस पर हमने अपना दावा 
बता दिया। और उन्होंने खेद प्रकट किया है। ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 
विदेश मंत्रालय जरा सावधानी से काम करे। चीनी ऐसी छोटी-छोटी बातें पकडते हैं और हमारे 
पक्ष को दुर्बल करते हैं। विदेश मंत्रालय इस संकट काल में जितना ऊंचा उठना चाहिए, उतना वह 
अभी तक नहीं उठ सका है। इस बात की आवश्यकता है। धन्यवाद । 
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चीन ने सुझाव न माने, तब ? 


अं ध्यक्षे महोदय, उत्तरी सीमा पर चीनी आक्रमण के फलस्वरूप देश में राष्ट्रीय संकट उत्पन्न 

हो गया है। आवश्यक है कि इस संकट के निराकरण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार 
हो। लेकिन मुझे खेद है कि कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ऐसी बातें कहीं जिनसे इस प्रश्‍न 
के ऊपर देश में जो राष्ट्रीय एकता उत्पन्न हो रही थी, उसको अनजाने में ही ठेस पहुंची है। देश 
में कोई दल ऐसा नहीं है जो इस राष्ट्रीय संकट का अपनी पार्टी के लाभ के लिए उपयोग करना 
चाहता हो। अ 

लेकिन इस संबंध में सरकार से जो हमारे मतभेद हैं, प्रामाणिक मतभेद हैं, उन्हें हम बलपूर्वक 
देश के सामने रखेंगे और मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन मतभेदों के आधार पर वह 
थह न समझें कि हम इस राष्ट्रीय संकट का पार्टी के लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। 

कल उन्होंने जिसे माटले क्राउड कहा उस माटले क्राउड ने जब केंद्रीय सरकार ने केरल में 
कम्युनिस्टों के शासन को हटाया तब भी प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया था। उस समय तो उन्होंने 
हमें माटले क्राउड नहीं कहा। उस समय अगर हमारा समर्थन ठीक था तो आज हमारी आलोचना 
भी ठीक है और उन्हें शांति के साथ उस पर विचार करना चाहिए। हमने जब केरल में केंद्रीय 
सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया तो कम्युनिस्टों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि हम 
पार्टीबंदी से विचार करते हैं। लेकिन हमारे सामने पार्टी का सवाल नहीं था। 

केरल में लोकतंत्र पर संकट था, इसलिए आपस के मतभेदों को भुलाकर हम उस संकट 
के विरुद्ध खड़े हुए और चीनी आक्रमण के कारण आज देश पर संकट है, इसलिए हम आपस 
के मतभेद भुलाकर खड़े हुए हैं। 

प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें ऐसे मामलों में एक आवाज से बोलना चाहिए। मुझे 
अफसोस है कि जब हम एक आवाज से बोलने की कोशिश करते हैं तो वह नाराज हो जाते हैं। 
मैं नहीं समझ सका हूं कि वह कल क्यों नाराज हो गए। क्या इसलिए नाराज हो गए" 

प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। 

श्री वाजपेयी : मुझे यह जानकर बड़ी खुशी है कि आप नाराज नहीं हुए। लेकिन हम चाहेंगे 


# भारत-चीन संबंधों पर लोकसभा में २६ नवंबर, १९५९ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 
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कि हमारा जो दृष्टिकोण है, उस पर आप विचार करें। 

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वह इस संसद की राय जानना चाहते हैं। इस संसद से निर्देश चाहते 
हैं। मुझे उनसे एक शिकायत है। मि. चाऊ-एन-लाई का पत्र ७ नवंबर को आया और उसका 
जवाब दिया गया १६ नवंबर को ओर १६ नवंबर से ही लोकसभा को बेठक आरंभ हुई। अगर 
वह संसद का विचार जानना चाहते थे मि. चाऊ-एन-लाई के सुझावों के बारे मे, तो वह जवाब 
दो दिन बाद भी भेज सकते थे। अगर उनके देहरादून जाने के कारण दो दिन बाद उत्तर जा सकता 
है तो लोकसभा की बैठक के कारण भी दो दिन बाद उत्तर जा सकता था। उस दिन जब हमने 
एडजोर्नमेंट मोशन मूत्र किए तो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा : मैंने उत्तर भेज दिया है, जब वह पहुंच 
जाएगा तब विचार किया जाएगा। मेरा निवेदन हे कि अगर लोकसभा को उसी दिन चीनी प्रधानमंत्री 
के सुझावों पर विचार करने का अवसर दिया जाता तो अपने पत्र में प्रधानमंत्री जी ने जो 
अल्टीमेटिव प्रोपोजल्स रखी हैं उनका रूप कुछ दूसरा होता। आज तक हमारी सरकार इस सीमा 
के विवाद में इस बात पर बल देती रही है कि हमारी सीमा तय है, यह संधियों से तय है, परंपरा 
से तय है, प्रयोग से तय है, और सीमा को नए सिरे से तय करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 
सारे देश ने सरकार के इस मत का समर्थन किया है। | 

प्रधानमंत्री जी इस बात पर भी बल देते आ रहे हैं कि हम तब तक कोई बात नहीं करेंगे 
जब तक कि भारत की भूमि पर चीनी आक्रमण कायम है। देश ने इसका भी समर्थन किया है। 
प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि समझौते की बात हो सकती है मगर वह छोटे-मोटे मामलों 
के बारे में हो सकती है, सारी सीमा को नए सिरे से विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता। 
इसको भी माना गया है। लेकिन मुझे शिकायत है कि प्रधानमंत्री जी ने जो नई चिट्टी लिखी है, 
उसमें वह इस सिद्धांत से जरा नीचे उतरकर चले आए हैं। अब उन्होंने मान लिया है कि अगर 
चीनी सेनाएं हमारी भूमि से हट जाएं तो हम भी अपनी भूमि में अपने आदमी नहीं भेजेंगे। ऐसा 
क्यों माना गया है। अपनी भूमि में हम अपने आदमी क्‍यों न भेजें? 

क्या यह चीन को आक्रमण शुरू न करने के लिए कीमत दी जा रही है? मैं समझता हूं 
कि यह गलत बात है, देश की सार्वभौम सत्ता के खिलाफ है। चीनी आक्रमण के विरुद्ध अगर 
दृढ़ता की नीति नहीं अपनाई गई तो फिर चीनियों को हमारे साथ सही व्यवहार करने के लिए 
विवश नहीं किया जा सकता। चीन के आक्रमण के पीछे एक योजना दिखाई देती है। उन्हें छुट-पुट 
हमले कहकर नहीं टाला जा सकता। 


यह चीन वह चीन नहीं हे 


चीन की आकांक्षा विस्तारवादी है। मुझे खेद है कि हमारे सुरक्षा मंत्री ने अभी कांग्रेस पार्टी 
की बैठक में कहा कि चीन से हमारे २००० साल पुराने मित्रता के संबंध थे। लेकिन हमारे 
प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन तो शुरू से विस्तारवादी रहा है। किसकी बात पर विश्वास किया जाए 
यह समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस चीन से हमारे २००० वर्ष के 
सांस्कृतिक संबंध थे वह चीन मर गया, वह चीन समाप्त हो गया, जिस चीन को हमारे उपदेशक 
बौद्ध भगवान बुद्ध का संदेश लेकर गए थे, उस चीन को कम्युनिस्टों ने खत्म कर दिया। जहां से 
ह्वेनसांग और फाह्यान आए थे मित्रता का संदेश लेकर, वह चीन मर गया और उस चीन की 
चिता-भस्म के ऊपर एक नया चीन खड़ा है, साम्राज्यवादी चीन खड़ा है, विस्तारवादी चीन खड़ा 
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है। पिछले वर्षों में चीन ने अपनी सीमा कितनी बढाई है, इसका हमें विचार करना चाहिए। जो 
मंचूरिया १९११ तक चीन पर राज्य करता था, आज कहीं उसका नाम-निशान तक बाकी नहीं है। 
वह चीन का उत्तर-पूर्वी भाग भर रह गया है। जो कभी तुर्किस्तान था वह सिकियांग बन गया है। 
इनर मंगोलिया अपना अस्तित्व खो बैठा है। धर्मप्राण तिब्बत भी चीन की सर्वग्रासी क्षुधा का शिकार 
हो चुका है। चीन का अपना भूभाग केवल १४ लाख वर्गमील है, किंतु मंचूरिया, इनर मंगोलिया, 
कांसू, चिंघाई, सिकियांग तथा तिब्बत कौ २२ लाख वर्गमील भूमि पर चीन ने अपना अधिकार जमा 
लिया है। अब उसकी गिद्धदृष्टि भारत की ४८००० वर्गमील भूमि पर लगी हुई है। 

एक शरणर्थी लामा ने यह सनसनीपूर्ण रहस्योद्घाटन किया है कि चीनी यह प्रचार कर रहे ' 
हैं कि तिब्बत चीन के हाथ की हथेली है और लद्दाख, भूटान, सिक्किम, नेपाल और आसाम उसकी 
पांच उंगलियां हैं। स्पष्ट है कि यदि लद्दाख और लोंग्जू में चीन की आक्रमणात्मक कार्रवाइयों का 
शीघ्र प्रति-उत्तर नहीं दिया गया तो फिर चीन को बढ़ावा मिलेगा और हमारी सुरक्षा संकट में पड़ 
जाएगी। 


अक्साईचिन में चीनी सड़क 


प्रधानमंत्री जी ने अखबारवालों से बोलते हुए कहीं पर कहा कि चीन ने जो अक्साईचिन की 
सड़क बनाई है, अगर वह असैनिक काम के लिए प्रयोग में लाई जाए तो हम उसकी इजाजत दे 
देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सड़क पर जो भारत का क्षेत्र है, उसका क्या होगा? और सड़क 
सैनिक काम के लिए प्रयोग में लाई जा रही है या असैनिक काम के लिए प्रयोग में लाई जा रही 
है, इसका निर्णय कैसे होगा? कौन करेगा? आज तो टोटल वार होती है। यह कहना कि यह 
असैनिक काम है या सैनिक, ऐसा कोई भेद करना संभव नहीं है। 

मैंने श्वेतपत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैंने उसमें इस प्रश्‍न का उत्तर खोजने की कोशिश 
की कि क्या चीन सचमुच भारत से मैत्री चाहता है? और मुझे उत्तर मिला है कि नहीं। चीन भारत 
से मैत्री नहीं चाहता। में इस संबंध में सदन का ध्यान १६ मई, १९५९ को चीन के दूतावास द्वारा 
हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को दिए गए एक नोट की तरफ खींचना चाहूंगा। उसमें लिखा है : 

“चीन इतना मूर्ख नहीं है कि वह पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम में भारत को 
दुश्मन बना ले” । हम अपना ध्यान दो जगह केंद्रित नहीं कर सकते, न ही हम दुश्मनों को मित्र 
मान सकते हैं। यह हमारी राजनीति है।" 

आगे कहा गया है : 

“दोस्तो, हमें लगता है कि आप भी दो मोर्चे नहीं खोल सकते। क्या ऐसा नहीं है? यदि 
ऐसा है तो यही हमारे दोनों पक्षों का मिलन बिंदु है।” 

चीन ने यह नहीं कहा कि शांति आवश्यक है विश्व के लिए। शांति आवश्यक है १०० 
करोड जनता के विकास के लिए, शांति आवश्यक है भारत और चीन को प्रगति के लिए। चीन 
के लिए भारत की शांति रणनीति का एक हिस्सा है। क्योंकि चीन दो मोचो पर लड़ना नहीं चाहता 
इसलिए भारत से मित्रता चाहता है और हमें भौ समझाने कीं कोशिश कर रहा है कि चूंकि भारत 
दो मोचा. पर नहीं लड़ सकता इसलिए तुम हमारे साथ मैत्री रखो, यह तुम्हारे फायदे की बात है। 
मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह भारत और चीन की मैत्री का रचनात्मक, भावात्मक 
और विधायक आधार है? उनके लिए मित्रता एक अवसर की चीज है। सन १९५४ में उन्होंने जो 
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पंचशील का समझौता किया, सहअस्तित्व का नारा लगाया, उसका एक ही उद्देश्य था कि ह्म 
तिब्बत के मामले में दखल न दें तथा तिब्बत को आजादी को समाप्त हो जाने दें। और शायद 
हमारे प्रधानमंत्री ने समझा कि अगर तिब्बत की बलि चढ़ा दी गई तो चीनी दैत्य कौ भूख मिट 
जाएगी और हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। मगर उन्होंने इतिहास की सीख को भुला दिया! 


तिब्बत के विनाश का परिणाम 


आक्रमण के सामने घुटने टेकने से आक्रामक की भूख मिटती नहीं है, वह और भी बढ़ 
जाती है। शायद तिब्बत के विनाश का यह परिणाम हुआ कि आज हमारी सीमाएं चीन के द्वारा 
आक्रमित की जा रही हैं। भारत की मान-मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर जो लोग चीनी गणराज्य 
दिवस उत्सव में भाग लेने के लिए पेकिंग गए थे, में उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यांसी में 
हमारे ट्रेड एजेंट के विरुद्ध जो व्यवहार किया जा रहा हे, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, 
अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, वह चीन का भारत के प्रति मित्रता का रवैया दिखाता 
है? एक ओर तो रूस अपने कल के शत्रु अमेरिका से व्यापार के संबंधों को चालू कर रहा है 
और दूसरी ओर चीन तिब्बत के हमारे पुराने व्यापार संबंध को हंसिए से काटकर उस पर हथोड़े 
की चोट कर रहा है। यह इस बात का परिचायक है कि चीन हमारे साथ मैत्री नहीं चाहता। में 
निवेदन करूंगा कि इस संकट का सामना करने के लिए हमें इस संकट की वास्तविकता को समझना 
चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने २५ अगस्त, १९५९ को केरल संबंधी विवाद में भाषण करते हुए कहा 
था कि अगर भरत की जनता कभी कम्युनिस्ट हो गई तो भारत, भारत नहीं रहेगा। यही बात चीन 
पर भी लागू होती है। चीन पुराना चीन नहीं है। हमारे सामने साम्राज्यवादी का रूप खड़ा है। हमारे 
प्रधानमंत्री जी इतिहास के जानकार हैं, उन्होंने इतिहास लिखा है, वह इतिहास बना रहे हैं और आगे 
आनेवाला इतिहास गौरव के साथ उनका उल्लेख करेगा। लेकिन चीन विस्तारवादी है। क्या उसका 
रहस्योद्घाटन अभी हुआ है? क्या हम इस बात का पता दस साल पहले नहीं लगा सकते थे? 
क्या हम अपनी सीमा कौ रक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? मुझे यह खेद के साथ कहना 
पड़ता है कि हमने असावधानी से काम लिया। हमने अपनी शक्ति पर भरोसा करने के बजाय चीन 
की मित्रता पर ज्यादा भरोसा किया और आज हमें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। 

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सुरक्षा मंत्री ने भाषण दिया है। सुरक्षा मंत्री ऐसे व्यक्त हैं जिनका 
इतिहास संदेहजनक हे, जिनका वर्तमान आचरण आपत्तिकारक है। न वे जनता में प्रिय हैं और न 
कांग्रेस पार्टी में उनकी कोई साख है। स्वभाव से वह कम्युनिस्टों की तरफ झुके हुए हैं और में 
समझता हूं कि इसलिए वे प्रधानमंत्री की दोनों गुटों से अलग रहने की नीति को सही ढंग से 
कार्यान्वित नहीं कर सकते। प्रादेशिक सेना दिवस पर उन्होंने जो संदेश दिया उसमें एक विचित्र बात 
कही। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी सेना न रखे क्योंकि बड़ी सेना रखना हमारी मारैलिटी के अनुरूप 
नहीं है, बड़ी सेना हमारे लिए नैतिक नहीं है। अगर वह समझते हैं कि बड़ी सेना का रखना 
अनैतिक है तो उस बड़ी सेना का संचालन करना तो वह और बड़ा अनैतिक काम समझते होंगे। 
अगर सुरक्षा मंत्री कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी सेना रखना अनैतिक समझते हैं तो में समझता हूं 
कि देश को सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर सचमुच वह इसे अनैतिक समझते हैं तो फिर उन्हे 
सुरक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र देकर भारत साधु समाज में सम्मिलित होना चाहिए और नैतिक 
जागरण का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। बड़ी सेना रखना कोई अनैतिक काम नहीं है। जब 
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दुश्मन हमारी सीमाओं को खटखटा रहा है तब देश में बडी सेना न रखना अनैतिक काम है और 
हमारे सुरक्षा मंत्री इसके दोषी हैं। 

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी बातें हैं, साफ-साफ 
कही जाएं। मैं सुरक्षा मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता था, मगर अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत 
नहीं दी। मेरा प्रश्‍न यह था कि जिस दिन लोकसभा में जनरल थिमैया के त्यागपत्र क़े ऊपर वहां 
बवंडर खड़ा हुआ और दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से वह बवंडर दब गया, क्या 
यह बात सही है कि उस दिन शाम को हमारी सेना के एक कर्नल ने जाकर सुरक्षा मंत्री के बंगले 
पर उनकी विजय के लिए उनको बधाई दी। 


देश में रक्षा मंत्री को खिलाफ भावना 


अध्यक्ष महोदय, आज सुरक्षा मंत्री के खिलाफ अगर देश में भावना है तो उसके मूल में यह 
आशंका है कि सुरक्षा मंत्री हमारी डिफेंस फोर्सेज में अपने प्रति निष्ठा रखनेवाले अफसर तैयार कर 
रहे हैं। यह भी आशंका है कि सुरक्षा मंत्री ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नेहरू यहां 
पर नहीं होंगे तब अपने विश्वस्त अफसरों के आधार पर देश की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। हो 
सकता है कि यह आशंका गलत हो ओर मैं चाहूंगा कि यह गलत निकले, किंतु यह आशंका है 
जरूर और हमारे प्रधानमंत्री इस आशंका को यह कहकर न टालें कि मैं तो अभी ७० वर्ष का 
जवान हूं। हम चाहते हैं कि उनकी उम्र बढ़े, मगर यह आशंका है और इस आशंका का निराकरण 
करना चाहिए। सुरक्षा मंत्री एक विश्वस्त व्यक्ति नहीं हैं और आज जब देश पर विदेशी आक्रमण 
हो रहा है, इस बात की आवश्यकता है कि सुरक्षा मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाए 
जो सीजर की पत्नी की तरह से संदेह से परे हो और जो सारे देश को बड़े से बड़ा बलिदान करने 
के लिए प्रेरित कर सके। यह काम हमारे वर्तमान सुरक्षा मंत्री नहीं कर सकते। मैं आशा करता 
हूं कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत मित्रता को राष्ट्र के हित के मार्ग में बाधक नहीं बनने देंगे। 

इस विवाद में विदेश नीति का प्रश्न भी खड़ा किया गया है। में नहीं समझता कि हम दोनों 
गुटों में से किसी से मिलें या न मिलें, यह सवाल आज सदन के सामने है। आज जो हमारी सीमा 
पर आक्रमण हो रहे हैं, उनसे विदेश नीति का कोई बड़ा संबंध नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी को 
छोड़कर सारा देश प्रधानमंत्री की इस नीति से सहमत है कि हमको किसी गुट में नहीं शामिल होना 
चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का नाम मैंने इसलिए लिया कि कम्युनिस्ट पार्टी हमें सोवियत गुट में 
शामिल करने की हरदम कोशिश करती रहती है। ये लॉग जो किसी समय हमारी विदेश नीति के 
विरोधी रहे हैं, आज उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं और जो सबसे बड़े समर्थक हैं उनको 
प्रधानमंत्री विरोधी समझने लगे हैं। में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई विवेकशील 
व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि हम किसी गुट के साथ मिल जाएं। यह हमारे देश के हित में नहीं 
है। यह हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है कि हम किसी गुट में मिल जाएं, किसी से सैनिक 
सहायता लें जिससे कोई विदेशी फोज हमारी जमीन पर आ जाए। 

इससे हमारी राष्ट्रीयता कमजोर होगी, और आखिर में तो हमें अपनी राष्ट्रीयता के आधार 
पर ही आगे बढ़ना होगा और अपनी रक्षा के लिए लड़ना होगा। इसलिए हमारे किसी से सैनिक 
गठबंधन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम किसी गुट में शामिल हों, इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम किसी गुट में शामिल हों या न हों, हमारे मन में एक विचार 
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उत्पन्न होता है और देश कौ जनता प्रधानमंत्री से इस बात का जवाब चाहेगी। 

प्रधानमंत्री से अपेक्षा करती है कि इस आक्रमण को हटाया जाए और इसको टालने हा र Fl 

एकत्र को जाए और अगर शक्ति नहीं है तो देश की शक्ति का आवाहन किया जाए; और 

प्रधानमंत्री जी यह आवाहन करें तो देश उनका साथ देगा, मगर यह आवाहन आक्रमण का 

मुकाबला करने के लिए होना चाहिए, चीनी आक्रमण के सामने घुटने टेकने के लिए 

चाहिए। र bf 

हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत हों। सारा देश यह चाहता है। 

प्रश्‍न इसमें पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे आत्मसम्मान की रक्षा होनी ही चाहिए, देश क क 

रक्षा होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर मिस्टर चाऊ-एन-लाई ने उनके 

सुझावों को स्वीकार न किया तो सरकार क्या करेगी। वह उनके सुझावों को पूरी तरह से मानेंगे 

इसर्मे तो श्री नेहरू जी को भी शंका है, क्योकि प्रधानमंत्री जी ने प्रेस क्लब में यह कहा था कि 

शायद छ बिल्कुल तो स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन कुछ बातचीत चलती रहेगी। प्रधानमंत्री को यह 

शंका है और अगर यह शंका सही हो गई तो सरकार क्या करेगी। चीन ने हमारे सुझावों को न 

माना तब क्या होगा। अगर चीन यह घोषणा करे कि वह हमारे सुझावों को नहीं मानेगा, और अगर 

0 28402 भी समस्या हल न हुई तो क्या सैनिक कार्रवाई की जाएगी? हम अपनी भूमि 
आक्रमण से मुक्‍त करना चाहते हैं और इसलिए इस संबंध में देश तरी 

चाहता है। यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद। य 
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७0200 पटा तात्यांची 


जा कार्य स्थगन प्रस्ताव की विषयवस्तु एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती है। भारतीय 
क्षेत्र के बड़े हिस्से चीनियो द्वारा जबरन अधिकृत किए गए हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा 
तरीका है जिससे हम जान सकें कि चीनियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में युद्ध की तैयारियां-हवाई पट्टियों 
का निर्माण-किया जा रहा है या नहीं? दूसरे, प्रेस में आ रही खबरों को सही मानते हुए कि चीनी 
हमारी भूमि पर हवाई पट्टियां बना रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सीमा पर हो रही इन 
घटनाओं के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण बदलेगा और चीनियों को हमारे क्षेत्र में युद्ध की 
तैयारियां न करने को कहा जाएगा? क्या उनसे यह भी कहा जाएगा कि यदि वे वैसा नहीं करते 
तो समझौता-वार्ता ठीक तरह से नहीं चल पाएगी। 

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री! 

प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू : इन कार्य स्थगन प्रस्तावों में उठाया गया 
सवाल एक रिपोर्ट के बारे में है कि चीनी अधिकारियों ने अक्साईचिन क्षेत्र में हवाई पट्टी बना ली 
है। यह एक बात है। 

कुछ रिपोर्टों में, आगे कहा गया है कि इस प्रकार की एक हवाई पट्टी चुसूल के पास बनाई 
गई है। 

तीसरी किस्म की रिपोर्ट में, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य श्री ब्रजराज सिंह ने किया है, 
यह कहा गया है कि मलिक शाह क्षेत्र में कुछ हो रहा है। 

अब सवाल तथ्यों का है। मैं ऐसी सही जानकारी के साथ जवाब दूंगा जितना में जानता हूं। 
इससे जो भी नतीजे निकाले जाएंगे, बे स्वाभाविक रूप से तथ्यों के सही होने पर निर्भर करेंगे। मैं 


नतीजों को बात नहीं करूंगा। 
माननीय सदस्यों के पास चार या पांच दिन का समय होगा, ताकि वे ज्यादा पूर्णता के साथ 


इस पूरे मसले पर बहस कर सकें। 
जहां तक अक्साईचिन क्षेत्र का सवाल है, हमें वहां हवाई अड्डा बनाने की जानकारी प्राप्त 


नहीं हुई है। जहां तक हम कर सकते हैं हमने जानने की पूरी कोशिश की, और इस खबर की 


# चीनी अतिक्रमण पर लोकसभा में १९ नवंबर, १९५१ को वाद-विवाद। 
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पुष्टि नहीं हो सकी। साथ ही मैं पूर्णतः यह भी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा 
कोई आदमी वहां नहीं है। 

मेरी जानकारी में आया है कि कुछ पर्यटकों व अन्य लोगों ने श्रीनगर में यह बात कही है। 
मैं नहीं जानता कि उनकी जानकारी का आधार क्या है। इस अफवाह के बारे में ज्यादा-से-ज्यादा 
मैं यही कह सकता हूं कि अक्साईचिन में हवाई पट्टी बनाई गई है, कोई ठीक-ठीक जानकारी नहीं 
दे सकता। 

हम अभी भी, जितनी ज्यादा संभव हो, जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। 
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बा एवा? 


Ri बाराहोती से भारतीय सीमा पुलिस को हटाने पर मेरे स्थगन प्रस्ताव को इस आधार पर 
स्वीकार नहीं किया गया है कि इस मुद्दे को २५ तारीख को चर्चा के दौरान उठाया जा सकता 
है। में इंतजार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि चीनी २५ तारीख तक इंतजार नहीं 
करेंगे। इस सदन को जानने का अधिकार है कि बाराहोती से भारतीय सीमा पुलिस को क्यों हटाया 
जा रहा है और हमारी सरकार ने हमारी सेनाओं के वहां सर्दियों में तैनात रहने के लिए जरूरी 
व्यवस्था क्यों नहीं की? 

अध्यक्ष महोदय : इस सब पर चर्चा होगी। 

प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ समय पहले बाराहोती के संबंध मैं 
चीनी सरकार से एक समझोता हुआ था, अर्थात, बाराहोती एक विवादास्पद क्षेत्र हे अतः दोनों देश 
वहां कोई सशस्त्र सैनिक नहीं भेजेंगे। इसी के अनुसार वहां कोई सशस्त्र सैनिक नहीं भेजे गए हैं। 
नागरिक अधिकारी गए हैं। इस वर्ष हमारे नागरिक अधिकारी वहां गए। वे वहां इस साल २७ मई 
को गए थे और छह सप्ताह पहले वापस आ गए। अब उन्हें वापस बुलाने का कोई सवाल नहीं 
है। वे १३ सितंबर को वापस आए, मौसम बहुत मुश्किल हो रहा था। चीनियों ने अपने नागरिक 
अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में, मैं समझता हूं, एक तिब्बती अधिकारी को भेजा था, लेकिन 
इन गर्मियों में वहाँ कोई चीनी नहीं आया। इस प्रकार हम उस समझौते की शतो के अनुसार 
आचरण कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी पक्ष द्वारा एकतरफा तौर पर बाराहोती की 
स्थिति में परिवर्तन करने -का प्रयास नहीं किया जाएगा। 

इस समय वहां चीनी या भारतीय जो भी हों, वहां निस्संदेह काफी मुश्किलें हैं। इस तरफ से 
यह हिमालय में ऊंचाई पर स्थित है, और इस कारण हम स्वाभाविक रूप से, नए सिरे से सोचेंगे 
कि क्या हमें वहां कोई स्थायी निर्माण करना चाहिए, जो मौसम की मार को सह'सके। फिलहाल 
हम चीनियाँ के साथ संधि या व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और जहां तक हम जानते हैं, वे भी 


इसका पालन कर रहे हैं। 
# बाराहोती क्षेत्र से भारतीय सीमा पुलिस को वापस बुलाने पर लोकसभा में 
१७ नवंबर, १९५९ को वाद-विवाद। 
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श्री वाजपेयी : बाराहोती के साथ निराले ढंग से क्यो व्यवहार किया गया? जब चीनियों ने 
दूसरे क्षेत्रों पर अपना कब्जा खाली नहीं किया तो हमें अपने आदमियों को उस स्थान पर भेजने 
से क्‍यों बचना चाहिए जो अनादिकाल से हमारा है? 
श्री त्यागी : पूर्णतः निर्धारण होने तक क्या हमें यह उन पर छोड़ देना चाहिए। 
श्री वाजपेयी : इस बात की क्या गारंटी है कि वे यहां वह नहीं करेंगे जो उन्होंने लद्दाख में 
किया? 
श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे दुख है कि मैं व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि माननीय सदस्य लगते 
है, 'अनादिकाल' से परिचित नहीं हूं। पर मैं ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूं। इस विशेष स्थान 
के संबंध में, तिब्बत की पुरानी सरकार से थोड़ा-थोड़ा विवाद था। इस छोटे से स्थान के लिए यह 
चल रहा था। हम समझते हैं कि हमारा पक्ष मजबूत है और इसलिए हम इसके साथ हैं। लेकिन 
यह विवादास्पद क्षेत्र है और चीनियों की घुसपैठ से बहुत पहले से इस मुद्दे पर बहस चल रही है। 
श्री त्यागी : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सीमा क्षेत्र के विवादों के संबंध में, ऐसी प्रकृति 
के सवाल जो सशस्त्र सेनाओं की स्थिति और तैनाती के बारे में जानकारी चाहते हों, परंपरा के 
अनुसार, मंत्री महोदय से नहीं पूछे जाने चाहिए। यदि उन्हें पूछा जाए तो मैं समझता हूं कि सीमा 
की सुरक्षा के हित में प्रधानमंत्री को इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए" 
कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। 
श्री त्यागी : सशस्त्र सेनाओं की तैनाती एक ऐसा मसला है जिसे गुप्त रखना चाहिए। 
श्री नाथ पई : क्या गुप्त है? 
श्री जवाहरलाल नेह : माननीय सदस्य श्री त्यागी ने जो कहा है, बह विपक्षी सदस्यों के 
विरोध के बावजूद, हर देशः-में पालन किया जानेवाला स्पष्ट नियम है। 
श्री ब्रजराज अ्रिह.इसंकी कोई मांग नहीं कर रहा। 
श्री वाजपेयी : किसी ने भी गुप्त चीजें उजागर करने को नहीं कहा है। 
श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं कह रहा कि माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं यह कह 
रहा हूं कि श्री त्यागी जी ने जो कहा, बह हर जगह एक स्पष्ट नियम है, विशेषकर संकट के समय। 
श्री वाजपेयी : हमने कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगी जिसे देना सार्वजनिक हित में नहीं है। 
' इस प्रकार का इशारा करने की कोई जरूरत नहीं है। 
श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को यह समझने की जरूरत नहीं कि उनकी किसी 
भी प्रकार आलोचना की जा रही है। कोई भी माननीय सदस्य की आलोचना नहीं कर रहा है। 
शरी त्यागी ने एक सुझाव दिया कि यदि हम बार-बार इन मुद्दों पर सवाल पूछें तो हम नाजुक जमीन 
पर चल रहे हांगे। जहां तक इन मामलों का संबंध है, हमने सैन्य अधिकारियों को इसका पूर्ण 
जा दे दिया है और हम इस मामले में उनकी, विशेषज्ञ-सलाहकार के रूप में, सलाह पर चलते 
। 
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पाकिस्तान का परमाणु युग में प्रवेश 
सलाल पन-बिजली संयंत्र 

मेरी पाकिस्तान यात्रा 

पाकिस्तान को अमेरिकी अस्त्र 

शिमला समझौता : स्थिति क्या है? 
मैदान में जीते, मेज पर हारे 

प्रधानमंत्री ने मुझे गलत उद्धृत किया 
पूर्वी बंगाल में पाक सेना ने सीमा लांघी 
सोवियत संघ पाक को हथियार देगा 
कच्छ के बारे में गुमराह किया 
पाकिस्तान ने काश्मीर में गोलीबारी की ? 
ताशकंद घोषणा के बाद? 

पाकिस्तान जहर उगल रहा है 

पाक की. निंदा अपेक्षित थी 

कच्छ के लिए पंचाट क्यों? 

लड़ाई नहीं, मोर्चा हारे हैं 

पूर्वी पाकिस्तान में अमानवीयता 

असम में पाक की घुसपैठ 
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पाकिस्तान का परमाणु युग में प्रवेश 


अझ महोदय, सरकार के ध्यान में कुछ रिपोर्ट्स आई हें कि पाकिस्तान की सरकार ऐसे 
उपकरण खरीदने का प्रयास कर रही है जो परमाणु विस्फोट क्षमता विकसित करने के 
कार्यक्रम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 

जैसा कि सदन जानता है, पाकिस्तान ने जनवरी १९७६ में फ्रांस के साथ एक समझौता किया 
था, ताकि वह परमाणु संवर्धन संयंत्र हासिल कर सके। यह भी खबर थी कि अमेरिका ने संवर्धन 
के लिए पाकिस्तान-फ्रांस कार्यक्रम को स्थगित करने को कहा था। कुछ महीने पहले खबरें आईं 
कि फ्रांस सरकार ने समझौते के अंतर्गत आपूर्ति को स्थगित करने का निश्चय किया है। यह 
जानकारी नहीं है कि कौन से उपकरण और 'डिजाइन' पहले ही आपूर्त किए जा चुके हैं। इसके 
अतिरिक्त, यह भी खबर थी कि पाकिस्तान सरकार ने ब्रिटेन से 'वैरिएबल फ्रीक्वेंसी इनवर्टसं' 
आयात किए हैं जो सिंथेटिक रेशा उत्पादन ब यूरेनियम संवर्धन के लिए गैस अपकेंद्रण यंत्र में. 
इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह मुद्दा जुलाई १९७८ में हाउस ऑफ कामंस में उठाया गया था। 
हम समझते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस के अंतर्गत पाकिस्तान को आगे 
निर्यात रोकने के लिए कदम उठाए हैं। फिर भी, हमारे पास चीन द्वारा पाकिस्तान के परमाणु 
कार्यक्रम को मदद देने की कोई जानकारी नहीं है। 

जो कुछ भी हो, इन रिपोर्ट्स की रोशनी में, यह महसूस किया गया कि मामला पर्याप्त गंभीर 
है, जिसे पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाना चाहिए। इसी के अनुरूप प्रधानमंत्री ने ८ फरवरी, 
१९७९ को राष्ट्रपति जिया को पत्र लिखने की पहल को जिसमें पाकिस्तान की विस्फोट क्षमता तथा 
परमाणु तकनीक हासिल करने के प्रयासों पर भारत की चिंता व्यक्त को गई। तब के इस पत्र 
के जवाब में भारत को पाकिस्तान के राष्ट्रपति का जवाब मिला है। ३ मार्च के अपने जवाब में 
राष्टपति जिया ने कहा है कि पाकिस्तान का सारा परमाणु कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण. 
उपयोगं के लिए है और यह कि पाकिस्तान की परमाणु हथियार विकसित करने या हासिल करने 


' की कोई इच्छा नहीं है। 


EE SESE HE WM 
# पाकिस्तान द्वारा परमाणु युग में प्रवेश की तैयारियों से बदली स्थितियों पर चर्चा का लोकसभा में 
३० मार्च, १९७९ को विदेश मंत्री के रूप में उत्तर। 
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परमाणु मसले पर भारत सरकार की नीति सबको पता है और इस सदन में व सदन से बाहर 
कई मौकों पर दोहराई गई है। हमने एकतरफा तौर पर अपने इरादे की घोषणा कर दी थी कि हम 
अपना परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चलाएंगे। पाकिस्तान द्वारा विस्फोट क्षमता 
विकसित करने की संभावना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम बड़ी गंभीरता से आशा 
करते हैं कि परमाणु तकनीक हासिल करने में प्रेसीडेंट जिया द्वारा अपने पत्र में दिए गए आश्वासन 
का पालन किया जाएगा। । 

श्री यादवेंद्र दत्त : महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य बहुत ध्यान से सुना और 
मैं उनसे एक बहुत साफ-साफ सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे आशा है कि बे ३ मार्च के जनरल 
जिया के जवाब के संदर्भ में उसका सीधा-सादा जवाब देंगे। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने १७ या 
१८ मार्च को रेडियो पर राष्ट्रीय प्रसारण में एक साक्षात्कार में कहा कि उसके पास एक उच्च पाक 
अधिकारी इस अनुरोध के साथ आया था कि वह परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान की मदद करे। 
यह एक सच्चाई है या नहीं? यदि ऐसा है तो क्या सरकार परमाणु ऊर्जा को तैयारी की पुनर्समीक्षा 
में इस पर विचार करेगी? 

श्री वाजपेयी : महोदय, मैं साफ-साफ जवाब देना चाहूंगा। यह सही है कि एक अमेरिकी 
वैज्ञानिक अरिसटोटल फिलिप्स, जो एबीसी नेटवर्क पर १६ मार्च को प्रस्तुत हुए, से एक संवाददाता 
द्वारा अमेरिको वैज्ञानिक से योजना लेने के पाकिस्तानी प्रयास के बारे में पूछा गया। मैं, उनके बीच 
क्या बात हुई, इसका उद्धरण देना चाहूंगा : 

“प्रश्‍न : मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सरकार आपकी योजना हासिल करना चाहती थी? 

उत्तर : हां, प्रचार शुरू होने के लगभग तीन महीने बादं मेरे पास एक विदेशी सरकार--पाकिस्तान 
सरकार--का एक प्रतिनिधि आया और वह मुझसे योजना खरीदना चाहता था और मैंने मना कर 
दिया। निःसंदेह मैंने इसके बारे में एफ.बी. आई. और सेनेटर प्रोक्समायर को बताया। ठीक उसी 
समय पाकिस्तान सरकार फ्रांस से कुछ बहुत ही संवेदनशील तकनीक हासिल करने का प्रयास कर 
रही थी और उन्होंने फ्रांस से वादा किया था व शेष दुनिया से वादा किया था कि उनकी बम बनाने 
के उद्देश्य से इसे इस्तेमाल करने में रुचि नहीं है। जब समझौता होनेवाला था ठीक तभी पाकिस्तान 
बम-एक अमेरिकी अंडर-ग्रेजुएट द्वारा तैयार किया गया--हासिल करने का प्रयास करता हुआ 
पकड़ा गया और मैं कहूंगा कि इस पूरे अनुभव में सबसे अच्छी जो चीज रही वह यह तथ्य है 
कि पाकिस्तान-फ्रांस समझौता टूट गया।” 

महोदय, साक्षात्कार से यह स्पष्ट है कि कुछ पाकिस्तानी लोगों ने अमेरिकी छात्र से संपर्क 
किया था जो अंडर-ग्रेजुएट है पर जो क्रूड परमाणु बम. बनाने का विशेषज्ञ होने का दावा करता 

। 


एक माननीय सदस्य : शायद पटाखे हों। 

श्री बाजपेयी : मैं नहीं जानता। 

सवाल के अंतिम भाग के बारे में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार को 
परमाणु नीति को लगातार समीक्षा की जा रही है। 

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जो आज 
देश के अंदर शंकाएं बन रही हैं, उनके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। हम अपनी ओर से चीन 
और पाकिस्तान के साथ मित्रता का रवैया रखने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। गत दिनों 
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के सारे व्यवहार से हमारे सामने यह स्पष्ट दिखाई देता है कि चीन और पाकिस्तान का भारत के 
प्रति कोई पवित्र इरादा नहीं है। उनके नापाक इरादे हमारे सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान 
ने चीन के साथ बार्डर एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान द्वारा आकुपाइड हमारे 
एरिया का कुछ एरिया चीन को दे दिया। हमारी एक लाख वर्गमील भूमि मित्रता के नाते विदेशियों 
के हाथों में है, यानी पाकिस्तान और चीन ने हमारी एक लाख वर्गमील भूमि हडप ली है। हम 
आज भी यह कह रहे हैं कि ये जो शस्त्र हम लेंगे वे केवल शांतिपूर्ण परपज के लिए लेंगे, शांति 
के लिए उनका उपयोग करेंगे ओर उनसे दूसरा कुछ नहीं करेंगे। पहले जब हमने अमेरिका से शस्त्र 
लिए थे, तब भी यही घोषणा को थी। उसका क्या परिणाम हुआ? यही परिणाम हुआ कि एक 
दिन भारत के ऊपर उनके हवाई जहाज टूट पड़े, हमारी भारत की भूमि युद्धभूमि बन गई। 

अध्यक्ष महोदय : आप एक बिल्कुल दूसरे विषय पर जा रहे हैं। 

श्री भानु कुमार शास्त्री : मैं इसके बारे में एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये सारी बातें 
जानकारी में नहीं हैं? क्या चीन ने हमारे एरिए के अंदर कराकोरम रोड नहीं बनाई है? क्या उसने 
पाकिस्तान को मदद देने का एग्रीमेंट नहीं किया हुआ हे? क्या वह नगालैंड के लोगों को शस्त्र 
नहीं दे रहा है? लेकिन इन सबके बारे में भारत सरकार का यह कहना है कि हमारे पास ऐसी 
कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान न्युक्लियर कार्यक्रम के लिए चीन की मदद ले रहा है, यह एक 
आश्चर्यजनक बात है। हमारे विदेश मंत्री जब वहां चीन से बात करने गए तो उसने वियतनाम पर 
हमला कर दिया। ये जो शस्त्र, न्यूक्लीयर अस्त्र जो वहां से लिए जा रहे हैं, वे भारत के विरुद्ध 
उपयोग में नहीं आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? 

मैं माननीय विदेश मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय जगत 
में इस प्रकार का कोई संस्थान बनाने को बात करने जा रही है जिसमें कि एशिया का भी कोई 
सदस्य हो, वह कोई भी देश हो, वह यह देखे कि जो भी देश विदेशों से अपने देश को न्युक्लियर 
शक्ति से डेबलप करने के लिए सहायता लेता है वह उसका दुरुपयोग न करे, और अगर वह करे 
तो वह संस्थान उस पर दबाव डाले ताकि कोई भी देश किसी भी देश के विरुद्ध शांति और प्रगति 
के नाम पर लिए गए शस्त्रों का दुरुपयोग न कर सके? 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जिस बात की आशंका थी, वही हुआ। इस समय हम सीमित 
प्रश्‍न पर चर्चा कर रहे हैं। अगर भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों पर व्यापक चर्चा 
और विचार करना है तो उसके लिए थोड़ी देर में मेरे मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर बहस 
होनी है, तभी वह हो सकता है। माननीय सदस्य ने कहा कि आशंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, शंकाएं 
हैं। 

अध्यक्ष महोदय : निराशा नहीं है। 

श्री बाजपेयी : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि पाकिस्तान न्युक्लियर अस्त्रों का, न्युक्लियर 
शक्ति का विकास कर रहा है। पाकिस्तान. ने हमें आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण काम के लिए 
कर रहा है। मैंने यह भी कहा है कि जहां तक चीन का सवाल है, इस मामले में पाकिस्तान और 
चीन के बीच किसी सहयोग की हमें अभी तक सूचना नहीं मिली है। 

अब माननीय सदस्य कहते हैं कि कुछ एकदम हो गया तो? इसका तो एक ही इलाज है 
कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। लेकिन जब हम आणविक शक्ति का स्वयं शांतिपूर्ण 
कार्यों के लिए विकास कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे देश को उस अधिकार से वंचित नहीं कर 
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सकते। हमें देखना केवल इतना ही है कि आणविक शक्ति का उपयोग संहार के लिए नहीं होना 
चाहिए, निर्माण के लिए हो। 

श्री रुद्रसेन चौधरी (केसरगंज) : अभी मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया है, अपने वक्तव्य 
में भी कहा है, और बार-बार इसको दोहराया है कि आशंका और कुशंका पर हमें चलना नहीं 
चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कौ नीति को देखकर और जो अब तक उसका व्यवहार रहा है, उसको 
देखकर उसके प्रति आशंका का होना स्वाभाविक है। उसके लिए मंत्री महोदय को सदन को स्पष्ट 
आश्वासन देना चाहिए। 

पाकिस्तान में जनतंत्र नहीं है, जहां जनता के विकास की ओर ध्यान केंद्रित होता है। वहां 
राजतंत्र भी नहीं है जिसमें सामंती प्रथा के आधार पर कुछ परिवारों के सुख-सुविधा की चिंता होती 
है। वहां तो सैन्य तंत्र है जो केवल एक ही बात जानता है कि कैसे जोर-जबर्दस्ती से हुकूमत चलाई 
जा सकती है। 

अध्यक्ष महोदय : हम किसी दूसरे की नीति पर नहीं, बल्कि अपनी नीति पर टिप्पणी कर 
रहे हैं। 

श्री रुद्रसेन चौधरी : आज पाकिस्तान की अंदरूनी हालत विस्फोटक बन गई है, बह बिल्कुल 
विस्फोटक स्थिति में है। ३१ वर्ष का पिछला इतिहास बताता है कि जब कभी भी इस प्रकार की 
दशा पाकिस्तान की हुई है, तब उसने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है। लगातार उसकी आणविक 
तैयारी को देखते हुए क्या आप अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस नहीं 
करते? इन तथ्यों के प्रकाश में इन मुद्दों पर मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहूंगा और यह भी चाहूंगा 
कि राष्ट्र और इस सदन की शंकाओं का आप समाधान करने की कृपा करें। 

श्री बाजपेयी : भारत न्युक्लियर शक्ति का उपयोग हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा, यह 
हमारी उद्घोषणा है। इस पर हम दृढता से कायम हैं। किंतु विश्व की परिस्थिति बदलती है। पड़ोस 
में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके प्रकाश में नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी 
तो सरकार अवश्य विचार करेगी। फिलहाल ऐसा कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। 

डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : क्या यह सही है कि चीन तथा पाकिस्तान दोनों अपनी 
न्युक्लियर शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं? मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी भी देश को इस 
प्रकार से अपनी शक्ति बढ़ाने से रोका नहीं जा सकता। यदि यह शक्ति हमारे लिए खतरनाक बने, 
हमारे लिए विनाशकारी बने और हम उससे अचितित रहें. अछूता रहें, यह किसी भी प्रकार से संभव 
नहीं है। मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर की ही ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने 
कहा है कि फ्रांस द्वारा पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का समझोता किया गया था कि वह 
न्युक्लियर के बारे में समस्त सुविधाएं व जानकारी देगा, लेकिन इस प्रकार की भी जानकारी प्राप्त 
हुई है कि इस कार्यक्रम को रोक दिया गया है या रोक दिया जाएगा। मंत्री महोदय स्पष्ट बताएं 
कि क्या वह कार्यक्रम सर्वथा रोक दिया गया है अथवा इसके बारे में अभी भी अपूर्णता है? या 
वर्तमान स्थिति क्या हे? 

यू.के. ने टेक्सटाइल मशीनरी के नाम पर न्युक्लियर कारखानों के अंदर काम करनेवाली 
मशीनरी उसको सप्लाई को। इस मामले को भी उठाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि अंततः 
इसका क्या परिणाम निकला है? क्या यह सही है कि इस प्रकार की बात हुई थी और यदि हां 
तो क्या आपने अपना विरोध प्रकट किया था? 
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क्या यह भी सही है कि पाकिस्तान लीबिया के साथ मिलकर तथा अन्य देशों के साथ अपने 
न्युक्लियर कारखानों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त करने जा रहा है और आणविक हथियार 
प्रापत करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है? और इस प्रकार से यदि वह सशस्त्र बन गया 
तो भारत के ऊपर हमेशा क्या उसका दबाव बना नहीं रहेगा? यदि हां तो उस दिशा में हम कितने 
सक्षम हैं, यह भी जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या चीन के साथ पाकिस्तान 
का इस दिशा में भी कोई समझौता संभव नहीं है? यदि हुआ तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? 

श्री वाजपेयी : जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में 
वह समझौता अमल में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन इस संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता 
कि फ्रांस को ओर से पाकिस्तान को कुछ ऐसा सामान मिला हो जिसका उपयोग करके पाकिस्तान 
आणविक शक्ति का विकास कर सके। 

यू.के. से हमने अपना विरोध प्रकट किया था। उन्होंने इस तरह का सामान वहां से जाए, 
इस पर रोक लगा दी है। किंतु इस तरह का सामान और सूत्रों से चोरी-छिपे प्राप्त करने कौ 
संभावना को बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अन्य देशों से भी सहयोग प्राप्त करने 
का प्रयत्न कर रहा है। इस संबंध में विशेष जानकारी मेरे पास नहीं है। जितनी जानकारी थी, मैंने 
सदन के सामने पेश कर दी। 

श्री वी.एम. सुधीरन (अल्लेपी) : मैंने माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा 
है। यहां वह कहते हैं : फिर भी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि चीन पाकिस्तान के 
परमाणु कार्यक्रम को सहायता दे रहा है। लगभग एक साल पहले १५ अगस्त को, चीन ने 
पाकिस्तान को परमाणु तकनीक की पेशकश की' शीर्षक से खबर थी और रिपोर्ट के अनुसार : 

“पेकिंग ने पाकिस्तान को प्रयुक्त यूरेनियम ईंधन के संवर्धन की तकनीक और अतिरिक्त 
प्लूटोनियम देने का प्रस्ताव किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने न्यूयाक के आधिकारिक समाचारपत्र 
'न्यूक्लेटानिक्स' को उद्धत करते हुए आज लिखा है कि चीनी उप प्रधानमंत्री श्री केंग पियाओ द्वारा 
इस्लामाबाद में हाल ही में यह प्रस्ताव किया गया।” 

यह पिछले साल की रिपोर्ट थी। जब हमारे विदेश मंत्री पेकिंग में थे, तब पाकिस्तान के 
सेनाध्यक्ष के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय पाकिस्तानी सैन्य मिशन भी वहां था; पाकिस्तान के परमाणु 
ऊर्जा आयोग के चेयरमैन भी हाल ही में चीन गए थे। इन प्रतिनिधि मंडलों का गर्मजोशी से स्वागत 
किया गया और चीनी प्रेस में उन्हें हमारे विदेश मंत्री से ज्यादा प्रमुखता दी। इस रिपोर्ट ने बहुत 
आशंका पैदा कर दी है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जनरल जिया के नेतृत्व 
में वर्तमान शासक श्री भुट्टो की परमाणु नीति का ही पालन कर रहे हैं जो परमाणु बम हासिल 
करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, चाहे पाकिस्तान को घास खाने पर ही क्‍यों न मजबूर होना पड़े। 
पाकिस्तान मदद के लिए कई दरवाजे खटखटा रहा है और इस संबंध में खबरें थीं कि वे फ्रांस 
की मदद और लीबिया से पैसा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लीबिया के राष्ट्रपति 
गद्दाफी कथित इस्लामी परमाणु बम बनाने के बहुत इच्छुक हैं; क्योंकि वे कहते हैं कि यहूदी, ईसाई 
और हिंदू और अन्य सभी के पास बम है, इसलिए हमारें पास इस्लामी बम होना चाहिए। लेकिन 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात चीन का पाकिस्तान के साथ सहयोग है। न्‌ 

यह खबर थी कि पाकिस्तान को चीन परमाणु तकनीक दे रहा है और दोनों देशों के बीच 
विशेषज्ञों का आदान-प्रदान हुआ है। यहां तक कि हमारे विदेश मंत्री ने भी एक सवाल का जवाब 
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देते हुए स्वीकार किया कि सरकार को रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान ऐसे परमाणु कार्यक्रम पर 
चल रहा है जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं हो सकता। यद्यपि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधि मंडल 
की चीन यात्रा सद्भावना यात्रा लगती है, पर वे चीन के साथ सैन्य सहायता के लिए बातचीत कर 
रहे थे। इन परिस्थितियों में में आरोप लगाता हूं कि विदेश मंत्री ने चीन के संबंध में बहुत नम्र 
नीति का पालन कर देश को सुरक्षा की चिंता छोड़ दी है। 

हमारी सरकार ने कंपूचिया कौ सरकार को भी मान्यता नहीं दी। वियतनाम पर चीनी हमले 
पर हमारे विदेश मंत्री के वक्तव्य ने चीन को एक और नोटिस दिया है कि वे जो चाहें, वह करें। 
इन सबके संदर्भ में क्या में जान सकता हूं कि पाकिस्तान द्वारा चीन और दूसरे देशों की मदद 
से परमाणु कार्यक्रम को और ज्यादा मजबूत करने की खबरों पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया 
है? प्रधानमंत्री ने पहले एक वक्तव्य दिया कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी परमाणु विस्फोट नहीं 
किया जाएगा। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट किया 
जाएगा! में जानना चाहता हूं कि कौन सा वक्तव्य सही है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 
विदेश मंत्री ने चीन-पाकिस्तान परमाणु सहयोग पर चीनी सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है और 
क्या वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की होड़ के खिलाफ विश्व जनमत तैयार करने के लिए 
इस मुद्दे को उठा रहे हैं? 

श्री वाजपेयी : मैं सिर्फ परमाणु संबंधी भाग का ही जवाब दूंगा। अन्य सवालों पर मांगों पर 
बहस के दौरान विचार किया जाएंगा। जब प्रेस में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए पाकिस्तान 
को चीनी मदद कौ खबरें आईं तो हमने उन खबरों की सच्चाई जानने की कोशिश की और उन 
खबरों को अब तक पुष्टि नहीं हुई है। 
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सलाल पन-बिजली संयंत्र 


पा संसद को याद होगा कि सिंधु जल संधि १९६० में (इंडस वाटर ट्रीटी १९६०) तीन पूर्वी 
नदियों (सतलुज, रावी और व्यास) के इस्तेमाल पर भारत के पूरे अधिकार और तीन पश्चिमी 
नदियों (चेनाब, झेलम और इंडस) के इस्तेमाल पर पाकिस्तान के पूरे अधिकार की व्यवस्था की 
गई थी। पूरे अधिकार का मतलब हे कि घरेलू और कृषि उद्देश्यो के सीमित उपयोग के अतिरिक्त 
पश्चिमी नदियों का जल ऊर्जा-उपयोगी उद्देश्यों, जैसे पन-बिजली ऊर्जा के उत्पादन के अतिरिक्त 
अन्य किसी कारण से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी संधि के अंतर्गत पाकिस्तान को, 
नदी बहाव के निचली तरफ के देश के रूप में, डिजायन का अध्ययन करने और इस आधार पर 
आपत्ति उठाने का अधिकार है कि उनके अनुसार डिजायन संधि में उल्लिखित मानदंडों के अनुरूप 
है। जम्मू. एवं काश्मीर राज्य में चेनाब पर सलाल पन-बिजली परियोजना की योजना केंद्रीय जल 
एवं ऊर्जा आयोग ने तैयार की है, जो पूर्ण होने पर ३४५ मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा और 
जम्मू एवं काश्मीर तथा उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों को बिजली की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि 
करेगा। 

डिजायन को पहली बार १९७० में पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्‍त के पास भेजा गया था। 
पाकिस्तान ने डिजायन के बारे में बहुत सी आपत्तियां उठाई और कहा कि डिजायन संधि के मानदंड 
के अनुरूप नहीं है। यह भी कहा गया कि यह भारत को नदी के बहाव को नियंत्रित करने की 
क्षमता देगा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। परिणामस्वरूप १९७४ से स्थायी सिंधु 
आयोग में और १९७५ से विदेश सचिव स्तर पर बातचीत चल रही है। इन वार्ताओं से मतभेद 
सुलझे नहीं और परिणामस्वरूप एक स्तर पर, इस बात पर भी विचार हुआ कि संधि कौ 
व्यवस्थाओं के. अनुसार इस सवाल को एक तटस्थ विशेषज्ञ को सौंप दिया जाए। फिर भी 
कूटनीतिक संबंधों और अन्य टूटे हुए संपर्कों कौ पुनर्स्थापना के लिए समझौते के बाद और १९७२ 
के शिमला समझौते में व्यक्त सहमति के अनुरूप हमने पाकिस्तान को इस समस्या को सुलझाने 
के लिए द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। 


* मुख्य चेनाब नदी पर सलाल पन-बिजली संयंत्र के डिजाइन संबंधी भारत-पाक समझौते के संदर्भ में 
वाद-विवाद का लोकसभा में १४ अप्रैल, १९७८ को विदेश मंत्री के रूप में उत्तर! 
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पाकिस्तान इस सुझाव को मान गया और अक्तूबर, १९७६. को नई दिल्ली व इस्लामाबाद में 
विदेश सचिव स्तर पर वार्ता के दो दौर हुए। इन वार्ताओं ने मत-भिन्नता को कम किया और एक 
डिजाइन संबंधी कुछ मुद्दो पर सहमति हुई, फिर भी, किसी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा 
सका । 

इस वर्ष फरवरी में जब मैं इस्लामाबाद गया, तो पाकिस्तान सरकार ने सलाल संयंत्र पर 
बातचीत पुनः शुरू करने को इच्छा व्यक्त की। मैं सदन को यह बताते हुए खुश हूं कि इन वार्ताओं 
के परिणामस्वरूप सलाल पन-बिजली संयंत्र के डिजायन पर समझौते पर पहुंचने और दस्तखत 
करने में सफलता मिली है। इस समझौते की शर्तों के अनुसार अधिप्लावन मार्ग के दरवाजे ३० 
फुट के होंगे और सभी जल-द्वार जलाशय के पहली बार स्थिर जल-स्तर भरने या जलाशय के 
पहली बार अधिप्लावन मार्ग के सिरे तक भरने के तीन साल बाद, जो भी पहले हो, बंद कर दिए 
जाएंगै। संयंत्र की सुरक्षा को खतरा होने पर किसी भी आपतस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त 
व्यवस्था की गई है। 

इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण और दोनों देशों के संबंधों पर बुरा प्रभाव डाल रही सर्वाधिक 
मुश्किल समस्या को संतुष्टि से सुलझा लिया गया है। 

बातचीत सौहार्द और समझ के वातावरण में हुई जो दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग 
के नए युग में प्रवेश के लिए परस्पर लाभ और संप्रभुता कौ समानता के आधार पर मित्रता ओर 
अच्छे पड़ोसियों के संबंध विकसित करने की इच्छा को अभिव्यक्त करती है। समझोता एक बार 
फिर से यह दर्शाता है कि जनता सरकार विरासत में मिले कर्तव्यों का आदर करती है और अपने 
पास के पड़ोसियों के साथ सहयोगी संबंधों को ज्यादा दृढ़ता से बनाना चाहती है। हम आशा करते 
हैं कि यह समझौता इन नीतियों को मजबूत करने व हमारे उपमहाद्वीप को एक स्थिर क्षेत्र बनाने 
और इस प्रकार क्षेत्र के देशों को अपने संसाधनों के पूर्ण विकास एवं विकास कार्यों को तेज करने 
तथा जनता के कल्याण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 

महोदय, मैं सदन से मुख्य चेनाब नदी पर सलाल पन-बिजली संयंत्र के डिजायन संबंधी 
भारत-पाकिस्तान समझौते की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहूँगा। 
धन्यवाद। 
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ङु महोदय, पिछले साल जब से जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, भारत सरकार की 
विदेश नीति का मुख्य जोर भारत और उसके पड़ोसियों के बीच जितना ज्यादा संभव हो, 
मित्रतापूर्ण संबंध बनाना है। इस नीति के आधार पर ही पहले मैं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और 
बर्मा गया था। इस नीति ने मुझे ६ से ८ फरवरी, १९७८ तक पाकिस्तान की सद्भावना यात्रा पर 
जाने के लिए प्रेरित किया। 

मैं बातचीत के लिए कोई कार्यसूची लेकर नहीं गया था। मेरी इच्छा सद्भावना के एक दूत 
के रूप में, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ के आधार 
पर पाकिस्तान के साथ शांति और मित्रता के संबंध बनाने की भारत की इच्छा को स्पष्ट करना 
था। 

दोनों देशों के बीच संबंधों के पूर्व इतिहास ने कुछ समस्याएं पैदा कर दी थीं जिन्हें दोनों पक्षों 
को समझना है, उनका सामना करना है और उन्हें हल करने का प्रयास करना है। मैंने पाकिस्तान 
सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार श्री आगा शाही से कहा कि यह सही है कि भारत एक 
बड़ा देश है, और हम समानता, समझ और सदेच्छा के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच 
संबंध सुधारना चाहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से यह भी अंतनिंहित है कि न सिर्फ दोनों देशों के 
संप्रभुता की बल्कि दोनों देशों के अपने राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था चुनने के अधिकार की भी 
इज्जत की जाएगी। पिछले साल हमारे आम चुनावों की एक सबसे ज्यादा प्रसन्न करनेवाली 
विशेषता पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों पर किसी विवाद का अभाव था। १९७७ के दौरान, 
पाकिस्तान में भी दूरगामी राजनीतिक परिवर्तन हुए। यह तथ्य कि दोनों देशों में राजनीतिक 
परिवर्तनों के बावजूद भारत-पाक संबंधों के माहौल में कोई गतिरोध नहीं आया, हमारे दोनों देशों 
की जनता की परिपक्वता के प्रति पर्याप्त भेंट है। इसने मुझे सद्भावना के इस मिशन के लिए 
प्रेरित किया। 

यात्रा के दौरान जनरल जिया-उल-हक, सेनाध्यक्ष और मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक व 
पाकिस्तान की सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार श्री आगा शाही के साथ मेरी बातचीत हुई। 


% विदेश मंत्री को रूप में पहली पाकिस्तान यात्रा से लौटने पर राज्यसभा में २८ फरवरी, १९७८ को भाषण। 
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हमारी बातचीत बहुत ही सद्भावपूर्ण माहौल में हुई। इसमें द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मुद 
जैसे उत्तर-दक्षिण वार्ता और निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र को आम सभा के विशेष सम्मेलन 
आदि पर चर्चा हुई, जिन पर हम दोनों के दृष्टिकोणों में बहुत समानता थी। 

बातचीत के दौरान, पाकिस्तानी पक्ष ने शिमला समझौते का उल्लेख किया। हमने उन्हें 
आश्वस्त किया कि जनता सरकार इस समझौते का पालन करती है। इस संदर्भ में, पाकिस्तानी 
पक्ष ने काश्मीर का उल्लेख किया। यह याद रखते हुए कि शिमला समझौता दोनों पक्षों को शक्ति 
का इस्तेमाल न करने को कहता है, हम दोनों ने अपने-अपने पक्ष रखे। 

जनरल जिया के साथ बातचीत के दौरान हमने स्वीकार किया कि हमारे व्यापारिक संबंधों 
में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और उन्हें हमारे परस्पर लाभ के लिए संतुलित रूप से बढ़ना चाहिए व 
वे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों के व्यापारिक दल १९७५ के व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 
शीघ्र ही मिलेंगे। वे इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि दो-तरफा व्यापार किस तरह बढ़ाया जाए। 

दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सूचना और जनता को ज्यादा स्वतंत्र आदान-प्रदान की 
सुविधा देने की आवश्यकता पर भी विचार किया। इस संदर्भ में भारत सरकार इस बात का उल्लेख 
करते हुए प्रसन्‍न है कि कलाकारों, विद्वानों और खिलाड़ियों का कुछ आना-जाना शुरू हुआ है। 
पाकिस्तान सरकार के कृषि मामलों के सलाहकार डॉ. अमीर मोहम्मद के २० फरवरी, १९७८ को 
भारत आगमन पर उनका स्वागत कर हम खुश हुए। अपने प्रवास के दौरान वे कई परियोजनाओं 
का दौरा करेंगे। हम आशा करते हैं कि उनकी यात्रा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 
आदान-प्रदान की शुरुआत होगी ताकि दोनों देशों के विशेषज्ञ एक-दूसरे के अनुभव से सीख सकें। 

मेरी बातचीत के दौरान यह भी सहमति हुई कि हमें दोनों देशों में कैदी बनाए गए लोगों के 
आदान-प्रदान को प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा करना चाहिए। यह एक मानवीय समस्या है और 
हम इसे जितनी जल्दी संभव हो, हल हुआ देखना चाहते हैं। 

सहमति का एक अन्य बिंदु यह था कि हम सलाल बांध परियोजना पर फिर से वार्ता शुरू 
करेंगे, जहां वह अक्तूबर १९७६ में छोड़ दी गई थी। इस उद्देश्य से एक पाकिस्तानी शिष्टमंडल 
के शीघ्र ही आने की आशा है। परस्पर सुविधानुसार इसका दिन निर्धारित कर दिया जाएगा। 

मैंने, हमारे प्रधानमंत्री की ओर से मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक को एक पत्र दिया, जिसमें उन्हें 
भारत आने का औपचारिक निमंत्रण था। निमंत्रण को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। 

महोदय, मेरी यात्रा से पहले इसे लेकर प्रेस में बहुत से अनुमान लगाए गए थे। मेरा अपना 
विश्वास यह है कि दोनों की जनता ने संबंधों को सामान्य बनाने और टूटे हुए संपको को पुनः 
जोड़ने का स्वागत किया है। मेरा यह भी विश्वास है कि दोनों देश समझते हैं कि हमारे संबंधों 
के विकास की रफ्तार तेज हो सकती है और इसे तेज किया जाना चाहिए। हम अपनी तरफ से 
आगे बढ़ने को तैयार हैं। फिर भी, हम समझते हैं कि ऐसी तेजी और ज्यादा सहयोग दोनों देशों 
के सहयोग से ही संभव हो सकता है। 

निष्कर्ष में, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे विश्वास है कि अच्छे संबंध दोनों देशों के अपने-अपने 
' ब सामान्य हितों और इस पूरे क्षेत्र के हित में हैं। मेरी पाकिस्तान यात्रा इस विश्वास पर आधारित 
थी। मैं नहीं समझता कि मैं गलत होऊंगा यदि मैं यह कहूं कि पाकिस्तानी नेताओं के साथ मेरी 
बातचीत बेहतर समझ, आशंकाओं को दूर करने और व्यापक सदभावना बढ़ाने की दिशा में ले 
गई है। दोनों देशों की जनता और सरकारों के बीच ज्यादा संपकों से विश्वास का माहौल बढ़ेगा, 
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जिसमें समस्याएं हल हो सकेंगी और अच्छे पड़ोसी की भावना का विकास हो सकेगा। भारत ऐसे 
संबंधों के लिए पाकिस्तान जिस सीमा तक जाने को तैयार हो, वहां तक जाने को तैयार हे। 

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य दिया 
गया उस पर बहस होनी चाहिए। क्‍यों? क्योंकि एक वाक्य जो उन्होंने कहा, मैं समझता हूं वह 
सही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कोई विच्छेद था। मैं कहना चाहता हूं कि 
शिमला एग्रीमेंट से भारत और पाकिस्तान के संबंध बराबर मधुर हैं सौहार्दपूर्ण हैं, निर्विवाद हैं। 
उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है। इस बात का जो उन्होंने जिक्र किया, यह सत्य 
से परे है। केवल अपने विजिट की महानता का वर्णन करने के लिए इस प्रकार की शब्दावली 
का प्रयोग किया गया है जो में समझता हूं उचित नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि इस विजिट 
के ऊपर जो बयान मंत्री महोदय ने दिया है, उस पर बहस होनी चाहिए। 

श्री वाजपेयी : उपसभाषित जी, हम बहस के लिए तैयार हैं। मैं माननीय सदस्य की बात का 
खंडन करना चाहता हूं कि यह सार वक्तव्य मैंने इसलिए दिया है कि इससे मेरी यात्रा की महानता 
प्रकट हो। व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, मगर देश के संबंध किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। 
पुरानी सरकार के जमाने में शिमला समझौता हुआ। नई सरकार उस समझौते से बंधी हुई है, यह 
बात मैंने विदेश मंत्री के नाते कही है। जिस समय यह समझौता हुआ, उस वक्‍त हम प्रतिपक्ष में 
बैठते थे और शिमला समझौते का हमने विरोध किया था। मगर जब नई सरकार बनी तो हमने 
कहा कि देश शिमला समझौते से बंधा हुआ है और इसके अनुसार चलने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। 
हमने कोई नया मामला उठाया है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। शिमला समझौते में आपने उस मामले 
को रखकर हमें उसके अनुसार चलने के लिए बाध्य कर दिया है। 

श्री खुर्शीद आलम खान (दिल्ली) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। यह मानवीय 
दृष्टिकोण से है। यह भारत से पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से भारत आने के लिए 'बीजा' 
सुविधा के बारे में है। पाकिस्तान जाने के लिए 'वीजा' प्राप्त करने में मुश्किल होती है। मैं जानना 
चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय ने विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया था-और उनका क्या 
दृष्टिकोण है-और क्या इस संबंध में कोई सुविधा दी जाएगी? 

श्री वाजपेयी : महोदय, इस्लामाबाद में यह सवाल उठाया गया था। हमने पहले ही 'पासपोर्ट! 
जारी करने संबंधी कानून उदार बना दिए हैं। हम उन लोगों को ज्यादा वीजा दे रहे हें “हमने 
पाकिस्तान से प्रस्ताव किया कि यदि वे करांची में हमें ऑफिस खोलने दें, तो वे भी वैसा ही 
ऑफिस बंबई में खोल सकते हैं, ताकि सभी को वीजा लेने दिल्ली न आना पड़े। मैं जानता हूं. 
कि भीड़ होती है। मैं समस्या को सुलझाना चाहूंगा, लेकिन यह एकतरफा नहीं किया जा सकता। 
हमने कर्मचारी बढ़ा दिए हैं। लेकिन इस्लामाबाद में आवास की कमी है ओर इस मामले में मदद 
के लिए हमने पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया है। में आशा करता हूं कि ज्यादा-से-ज्यादा लोग 
दोनों देशों में आ-जा सकें ताकि परिवर न टूटें, वे दुख और मातम के समय जा सकें। यहां मैं 
दृढ़प्रतिज्ञ हूं कि कानून और ज्यादा उदार बनें और ऐसी स्थितियां पैदा की जाएं जिसमें भारत और 


पाकिस्तान के बीच यात्रा ज्यादा आसान हो सके। 
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पाकिस्तान को अमेरिकी शस्त्र 


अ ध्यक्ष महोदय, भारत सरकार, अमेरिका के समाचारपत्र 'द वाशिंग्टन पोस्ट' २९ मार्च, १९७७ 

की प्रेस रपट को देख चुकी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान सहित कई देशों को 
हथियार बेचने की अनुमति से संबंधित है। अभी तक औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस से 
अनुमति लेने का प्रस्ताव तथा विभिन्न देशों को बेचे जानेवाले सामान को संक्षिप्त सूची को 
जानकारी नहीं हो पाई है। हम समझते हैं कि अनेक वर्ष पहले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए 
गए हथियारों की मरम्मत आदि के जारी कार्यक्रम से ही इस बिक्री का संबंध है। 

जैसा कि सदन जानता ही है, भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंध तेजी से सुधार रहा है, 
तथा इस उपमहाद्वीप को तनाव से मुक्‍त करने एवं क्षेत्र की स्थिरता के लिए, इस क्षेत्र के देशों 
के मध्य लाभदायक सहयोग को संभावना तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हम विश्वास करते 
हैं कि यह एशिया में अधिक शांति के हित में है। इस सकारात्मक पहल का उन शक्तियों द्वारा 
स्वागत किया जाना चाहिए जो इस प्रवृत्ति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त कर चुकी हैं। 

हम पहले भी अक्सर और अभी हाल में अमेरिका से शस्त्रों की बिक्री के खतरों के संदर्भ 
में अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं, जो इस प्रक्रिया को अस्त-व्यस्त कर देगी। भारत सरकार ने 
राष्ट्रपति कार्टर की विकसित देशों को शस्त्रो की बिक्री एवं स्थानांतरण पर रोक की वकालत पर 
संतुष्टिपूबंक ध्यान दिया है। अभी जल्दी में ही १७ मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित 
करते हुए, राष्ट्रपति कार्टर ने कहा, “विश्व के सभी समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शस्त्रो के स्थानांतरण को 
रोकने का विस्तृत स्तर पर प्रयास होना चाहिए। इसके लिए हम शस्त्र उत्पादक एवं उपभोक्ता देशों 
के मध्य पारंपरिक शस्त्रो के निर्यात को सीमित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश 
करेंगे; और इसके लिए पहल हम करेंगे, क्योंकि अमेरिका विश्व के सबसे बड़े शस्त्र आपूर्तिकर्ता 
देशों में से एक हो गया है।” 

इसलिए, हमें उम्मीद है कि अमेरिका की शस्त्र बिक्री संबंधी नीतियां सामान्यीकरण की प्रक्रिया 
को उलटने या तनाव को बढ़ाने, शस्त्रो की होड़ को उकसाने और क्षेत्र की जनता पर आर्थिक 
बोझ लादने जैसा कार्य नहीं करेंगी। 


# पाक-अमेरिका सौदे पर राज्यसभा में ४ अप्रैल, १९७७ को विदेश मंत्री के रूप में स्पष्टीकरण! 


२७८ / मेरी संसदीय यात्रा 
CC:0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


शिमला समझोता : स्थिति क्या है ? 


अः महोदय, जिस उद्देश्य से यह ध्यानाकर्षण सूचना दी गई थी, विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य 
में उसे पूरा नहीं होने दिया। सूचना का विषय था कि इस सदन को और देश को भी यह 
पता लगे कि शिमला समझौते की स्थिति क्या है? समझौते किस पहाड़ी पर या मैदान में जाकर 
खो गए हैं और दोनों देशों के बीच में कौन सा रोड़ा खड़ा हो गया है? विदेश मंत्री महोदय कहते' 
हैं कि राष्ट्रीय हितों में इस संबंध में ज्यादा बताना ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय हितों' की उनकी 
परिभाषा से में सहमत नहीं हूं। पाकिस्तान से वार्ता चले तो इस सदन को, और देश को भी मालूम 
होना चहिए कि वार्ता किस मुद्दे पर अटक गई है। राष्ट्रीय हितों का तकाजा है कि हमें बताया 
जाए कि सीमा के अंकन का काम कब शुरू होगा? हमने अखबारों में पढ़ा है कि इस सवाल 
पर प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच में पत्र-व्यवहार हुआ है। संसदीय मर्यादा का 
तकाजा यह था कि उस पत्र-व्यबहार को सदन की मेज पर रखा जाता, हमें विश्वास में लिया जाता, 
हमें पत्र-व्यबहार से पता लगता कि किस बात पर विवाद है और उसको हल करने के लिए क्या | 
किया जा रहा है। दोनों देशों के सेनापतियों के डीन में भी पत्र-व्यबहार हुआ है। उसको भी प्रकाश 
में नहीं आने दिया गया। मेरे लिए और सदन के किसी भी सदस्य. के लिए यह तय करना मुश्किल 
है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। 

मुझे ३१ जुलाई की तारीख याद है। तब तो हम सदन में अकेले थे। अब तो प्रधानमंत्री भी 
कहती हैं कि पाकिस्तान का रवैया कठोर हो गया है। 

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : महान समानताएं। 

श्री वाजपेयी : वह कब से कठोर हो गया है? क्यों कठोर हो गया है? यह ध्यानाकर्षण सूचना 
तो एक सीमित विषय पर है। लेकिन मैं चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर सदन 
में बहस करने का मौका दिया जाए। 

विदेश मंत्री महोदय ने इस वक्तव्य में स्वीकार किया है कि शिमला समझौते को बचाने के 
लिए जो दिल्ली समझौता हुआ था-समझौते पर जो समझौता हुआ था, उसमें यह व्यवस्था थी कि 


1800 NMR NE MISS 
* जम्मू-काश्मीर में नियंत्रण रेखा के निर्धारण और पाकिस्तान की गतिविधियों पर लोकसभा में 
१३ नवंबर, १९७२ को ध्यानाकर्षण। 
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जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण की रेखा का अंकन किया जाएगा। इस वक्तव्य में भी उन्होंने वही 
बात कही है, में उसको दोहराना चाहता हूं : 

“...जिसमें मैंने जम्मू एवं काश्मीर की पूरी सीमा पर नियंत्रण रेखा के निर्धारण पर दोनों पक्षों 
के समझौते को सूचित कर दिया था।” हे 

पूरी सीमा के अंकन का सवाल था। कमांडरों में बातचीत हुई। कहते हैं कि १९ नकशों पर 
सहमति हो गई और दस्तखत करने के लिए तारीख तय हो गई, लेकिन पाकिस्तान मुकर गया तो 
हमारे कमांडर-इन-चीफ ने पाकिस्तान को यह ऑफर क्यों दिया कि भले ही हमारी राय में डेढ़ 
मील के इलाके पर इत्तिफाक नहीं हुआ है, उसको छोड़ दो, हम अपनी सेनाएं वापस करने के लिए 
तैयार हें। यह जो विवाद का विषय है, क्या यह सीमा के अंकन के अंतर्गत नहीं आता? जब 
हमने पूरी सीमा का अंकन करने का निश्चय किया था, तो फिर उस स्टैंड से पीछे हटने का सवाल 
कहां पैदा होता है? लेकिन सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया कि इस विवाद पर चर्चा चलती 
रहेगी और हम अपनी फोजें हटा लेते हैं। 

पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना। पाकिस्तान हम पर यह आरोप लगा रहा है कि हम 
शिमला समझौते को दोबारा लिखना चाहते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि उनके 
लिए सिद्धांत का सवाल है। तो क्या हमारे लिए सिद्धांत का सवाल नहीं है? आखिर अंतरराष्ट्रीय 
सीमा पर दोनों देशों की फोजें वापस जानी हैं। ठाठू चक या ठाकुर चौक हमारा क्षेत्र है। वह हमें 
वापस मिलना चाहिए और पाकिस्तान की सेना वहां से हटनी चाहिए। लेकिन हम उस विवाद को 
बनाए रखकर सीमा पर अपनी फोजें हटाने के लिए तैयार हैं। क्या यह भारत सरकार के स्टैंड 
में परिवर्तन नहीं है? इस परिवर्तन का कारण क्या है? जब तक पाकिस्तान उस इलाके को खाली 
नहीं करता और जब तक सीमा के अंकन का काम पूरा नहीं होता तब तक हम अपनी फोजें 
कैसे वापस हटा सकते हें? 

यह भी रहस्य की बात है कि पाकिस्तान ने इस इलाके के बारे में कोई समझौता माना था 
या नहीं माना था। पहले सरकार की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के कमांडर ने बात मान 
ली है, केवल दस्तखत करना बाकी है। पाकिस्तान को भी यह सूचना दी गई कि हम इसके बारे 
में बहस नहीं करेंगे, अगर दस्तखत करने के लिए मिलना हो, तो आओ। इस स्टैंड से भी सरकार 
मुकर गई है। अब कहा जा रहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र 
में हमारी स्थिति हास्यास्पद हुई है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि तथ्यों के बारे में मतभेद पैदा 

गया है। आखिर जब कमांडर मिलते हैं, तो उनकी बातचीत लिखी जाती है, उसका कोई रिकार्ड 

होता है। वह रिकार्ड क्या बताता है? पाकिस्तान ने माना था या नहीं माना था 2 अगर एक बात 
पाकिस्तान मान गया, तो हम इस स्टैंड पर क्‍यों नहीं अड़े रहे कि केवल दस्तखत करना बाकी 
है, अब आगे बातचीत नहीं होगी? अगर पाकिस्तान समझौते का सम्मान नहीं करना चाहता है, तो 
फोजें नहीं हटेंगी, क्योंकि सीमा का अंकन नहीं हुआ है। 

अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फौजों के वापस जाने का सवाल है, तो केवल ठाठ चक से 
नहीं, जिसे ठाकुर चौक भी कहा जाता है, पाकिस्तान की सेना छंब के क्षेत्र से भी वापस जानी 
चाहिए। छंब का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। पाकिस्तान की सेना अंतरराष्टीय सीमा 
का उल्लंघन करके छब के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई थी, लीपा वैली की चौकियां हमारी थीं, जिन पर 
पाकिस्तान ने १७ दिसंबर के बाद कब्जा किया। उनको वापस लेने के लिए हमने चकनोट दे दिया। 
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हमने अपनी भूमि को पाकिस्तान को समर्पित कर दिया। हमने जमीन का सौदा किया। हमने भूमि 
की रक्षा नहीं की। 

आज हमें दर्द है कि पाकिस्तान के जो दस लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, उनका क्या 
होगा। वे रबी की फसल बो सकें, उसको काट सकें, इसके बारे में भारत सरकार चिंतित है। लेकिन 
छंब के जो लोग विस्थापित हो गए हैं, बेघरबार होकर उजड़े हैं, उनका क्या होगा? भारत सरकार 
यह मांग कर सकती है कि पाकिस्तान छंब के क्षेत्र को खाली करे, क्योंकि शिमला समझौते के 
अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जहां भी फौजें आगे बढ़ी हैं, उनको वापस जाना चाहिए। 

मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दें। सरकार के मंत्री अलग-अलग भाषा 
में बोल रहे हैं। इससे जनता में बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान का 
हमला होनेवाला है, कभी कहा जाता है कि हमला होने का कोई खतरा नहीं है। हम विदेश मंत्री 
महोदय से जानना चाहते हैं कि जिस भावना से भारत सरकार ने शिमला समझोता किया था, क्या 
पाकिस्तान उसी भावना से उसका पालन कर रहा है; और अगर नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान 
की भावना बदलने का क्या कारण है? अगर पाकिस्तान की भावना बदल गई तो क्या भारत 
एकतरफा शांति की साधना करेगा? क्या एकतरफा शांति की साधना फल देगी? 


मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर 


विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : मैं खुद को उन मुद्दों तक सीमित रखूंगा जिन्हें उन्होंने मुझसे स्पष्ट 
करने या उन पर ज्यादा जानकारी चाही है। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के वक्तव्य की 
विभिन्न मंत्रियों द्वारा विभिन्न बातें कही जा रही हैं, सही नहीं है। 

उन्होंने पूछा है कि क्या हमारे कमांडर ने, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, इस 
मुद्दे को अलग रखते हुए पाकिस्तान से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान सीमा से सेना हटाने 
का प्रस्ताव रखा है? यह एक अच्छा प्रस्ताव था"(व्यवधान) 

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। 

श्री स्वर्ण सिंह ::“और इस तथ्य से कि पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया, शायद माननीय 
विपक्षी सदस्य को कुछ राहत मिली होगी। वही हमारा मानदंड होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्रीय 
हितों की देखभाल कर सके या नहीं, वहां वह मुझसे सहमत होंगे। 

श्री वाजपेयी : तब क्या पाकिस्तान सहमत हो गया था? 

श्री स्वर्ण सिंह : सरकार के दृष्टिकोण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारा हमेशा यह 
दृष्टिकोण रहा है कि जम्मू-काश्मीर में नियंत्रण रेखा का पहले निर्धारण होना है, क्योंकि यह 
समझौता है कि दोनों पक्ष इसका आदर करेंगे। दोनो पक्षों को जानना चाहिए कि यह क्या है जिसका 
आदर करना चाहिए। इसलिए, नियंत्रण रेखा के जैसा कि वह जम्मू-काश्मीर में १७ दिसंबर १९७१ 
को थी, निर्धारण पर समझौते की अनिवार्यता है। क्योकि यह अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ 
है, यदि अभी भी कोई अनसुलझा मसला है, तो हम उस मसले के बारे में सार्वजनिक बहस नहीं 
शुरू कर सकते क्योंकि द्विपक्षीय समझौते का मतलब होता है कि दोनों पक्ष यद्यपि उनके भिन्न 
दृष्टिकोण हैं, भिन्न विचार हैं, साथ बैठकर मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे, परस्पर स्वीकार्य 
व्यवस्था पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि किसी भी इतनी 
महत्वपूर्ण और नाजुक बातचीत में, किसी भी पक्ष को कोई सार्वजनिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना 
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चाहिए। यह वार्ताकारों को बातचीत में मदद नहीं करता। इसी कारण से मैंने अपने वक्तव्य मे 
इस मुदूदे का उल्लेख किया था। 

श्री वाजपेयी : तब पाकिस्तान ने सार्वजनिक दृष्टिकोण क्‍यों अपनाया है? 

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान ने कोई सार्वजनिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। कुछ लोगों द्वारा 
सार्वजनिक रूप से बयान दिए गए होंगे, हम उन्हें सार्वजनिक दृष्टिकोण नहीं मानते, जब तक उनके 
किसी मंत्री या अधिकारी का बयान न हो या हमें ओपचारिक रूप से न बताया गया हो। 

जहां तक की गई प्रगति का सवाल है, मैंने उल्लेख किया है कि १६ नक्शो पर पहले ही 
दस्तखत हो गए हैं-समझौता हो गया है। यदि विचार-भिन्नता है, तो हम शिमला समझौते के 
मुताबिक इसे द्विपक्षीय रूप से हल करने का प्रयास करेंगे। यदि सेना के कमांडर उस स्तर पर इसे 
नहीं सुलझा पाते तो शायद दूसरे स्तर पर सेना के कमांडर इस स्तर पर सुलझा सकते हैं। तब 
भी यदि यह नहीं सुलझा, तो किसी अन्य स्तर पर बैठक होगी, नागरिक अधिकारियों के स्तर पर 
या सरकारी स्तर पर। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिमला समझौते की मूल भावना 
यह है कि विवादों का शांतिपूर्ण हल होना चाहिए और इसे द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए। 
जब यह द्विपक्षवाद होगा, तो विचारों की भिन्नता भी होगी। यदि द्विपक्षवाद से, हम महसूस करते 
हैं कि विचार-भिन्नता या दृष्टिकोण-भिन्नता नहीं होगी, तो बातचीत की कोई जरूरत ही नहीं होगी। 

इसलिए, इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, और हमें निष्कर्ष पर दौड़कर नहीं पहुंचना 
चाहिए और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि हम शिमला समझौते से अलग हो जाएंगे, क्योंकि 
पाकिस्तान ने एक विशेष व्यवस्था को नहीं माना है। तब हमें पूरे समझौते को अस्वीकार करना 
चाहिए, यह सही दृष्टिकोण नहीं है। हम इस दृष्टिकोण की वैधानिकता को नहीं मानते। हमने 
समझ-बूझकर निर्णय किया था कि भारत और पाकिस्तान सभी भिन्नताओं को द्विपक्षीय रूप से 
और परस्पर सहमति से सुलझाएंगे। मुश्किलें हो सकती हैं, मुश्किलें होंगी। प्रधानमंत्री जी ने सही 
कहा है कि हमें लगता है कि पाकिस्तान का रुख कठोर हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं 
कि दृष्टिकोण पर कठोरता बरतने से हम बुनियादी मुद्दे को छोड़ दें, अर्थात कि दोनों पक्ष मसलों 
को द्विपक्षीय रूप से परस्पर समझौते के माध्यम से हल करेंगे। हम उसका पालन कर रहे हैं, और 
आशा करते हैं कि पाकिस्तान भी, राष्ट्रपति भुट्टो और अन्य सरकारी प्रवक्ताओ के वक्तव्यों के 
अनुरूप, शिमला समझौते का, उसके शब्दों और भावना में, पालन करेंगे। हम यह भी आशा करते 
हैं कि दोनों के बीच लंबित विवाद, या ऐसे प्रश्न जो अभी भी अनसुलझे हैं, परस्पर बातचीत से 
हल किए जाएंगे। 
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मैदान में जीते, मेज पर हारे 


त्याच महोदय, विदेश मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में शिमला समझौते की प्रशंसा की है 
और यह आशा प्रकट की है कि शिमला समझौता यदि ईमानदारी से कार्यान्वित किया गया, 
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर्वथा नए संबंधों का निर्धारण हो सकता है। मैं आपका 
और आपके द्वारा सदन का ध्यान इफ फेथफुली वर्क्ड आउट' इस शब्दावली की ओर दिलाना 
चाहता हूं। स्पष्ट है कि स्वयं विदेश मंत्री को इस बारे में संदेह है कि शिमला समझौता और उस 
समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने जो दायित्व अपने ऊपर लिया है, उस पर ईमानदारी से अमल 
होगा या नहीं होगा? 

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब विदेश मंत्री वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए, उस समय इस सदन 
में जो दृश्य उपस्थित हुआ, वह बड़ा दुखदायी था। उस समय मुझे ४ दिसंबर का ध्यान आ गया 
था। ३ दिसंबर को पाकिस्तानी आक्रमण के बाद इस सदन में हम एकत्र हुए थे, उस समय सदन: 
एक था। आज सदन विभाजित क्‍यों? उस दिन हमारे दिलों में जोश था। आज हमारे दिलों में रोष 
है। उस दिन पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने के लिए सारा देश संयुक्त था। आज देश 
विभक्त है। संकट की घड़ी में हम एक थे। युद्ध में हम साथ थे। क्या शांति में देश को एक 
रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर नहीं? मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन की एकता को किसने 
तोड़ा? 

एक माननीय सदस्य : आपने, आपकी पार्टी ने। 

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इन भाटों की भीड़ को मेरे भाषण का उत्तर देने का मौका 
मिलेगा। लेकिन इनमें मेरी बातों को सुनने का धैर्य होना चाहिए। 

में कहना चाहता हूं कि इस देश को, इस सदन को बांटने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर 
है। 

कुछ माननीय सदस्य : जनसंघ पर है। 

श्री वाजपेयी : शिमला जाने से पहले प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया था कि इस बार 
समस्याएं पाकिस्तान के साथ टुकड़ों-टुकड़ों में हल नहीं होंगी। इस बार पैकेज डील को जाएगी। 


oS 
+# शिमला समझौते को रद करने की मांग करते हुए लोकसभा में ३१ जुलाई, १९७२ को भाषण। 
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मैं उनके शब्दो को उद्धत करना चाहता हूँ। १४ मई को अमेरिका में प्रसारित एक टेलीविजन भेंट 
में--और यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अखबार में छपा है, नहीं तो विदेश 
मंत्री इन्कार कर देंगे कि प्रधानमंत्री ने कब कहा कि पैकेज डील होनी चाहिए। १४ मई को 
टेलीविजन भेंट में प्रधानमंत्री ने कहा : 

“हम इन वर्षों में कदम से कदम मिलाने की कोशिश में रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह काम 
हो नहीं पाया।” 

“भारत-पाकिस्तान समस्याओं को टुकड़ों में नहीं देखा जाना चाहिए।” 

पीस (टुकड़ा) पीस (शांति) नहीं। 

प्रधानमंत्री ने आगे कहा : 

पी आई ई सी ई, पी ई ए सी ई नहीं। आप शिमला से पीस लेकर नहीं आए हैं, पीसमील 
समझौता लेकर आए हैं। यह पैकेज डील नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपना वचन तोड़ दिया। 

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : समझने के लिए अक्ल चाहिए। 

श्री वाजपेयी : अक्ल का ठेका तो आपने ले रखा है। मगर बीच में टोकनेवाले अक्ल का 
प्रदर्शन नहीं करते। 

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि शिमला सम्मेलन से लौटने के बाद भी प्रधानमंत्री ने जो नई 
दिल्ली में प्रेस सम्मेलन में वक्तव्य दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि अलग-अलग सवालों के हल 
करने का हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा और हम सारे सवाल एक साथ हल करना चाहते हैं। 
मैं शिमला समझौते को सबसे पहले इसी कसौटी पर कसना चाहता हूं। कदम से कदम समझौता 
करना पाकिस्तान की नीति थो) एकमुश्त समझौता करना हमारी घोषणा थी। मानना पड़ेगा, सरकार 
शिमले में मात खा गई। भुट्टो साहब ने प्रधानमंत्री की रणनीति को परास्त कर दिया। क्या कोई 
शिमला समझौते को कह सकता है कि यह पैकेज डील है 2 क्या भारत और पाकिस्तान के बीच 
के सारे सवाल हल हो गए? अभी इसी वक्तव्य में कहा है : 

“समझौता, उपमहाद्वीप में उपयुक्त शांति स्थापना की ओर पहला कदम है।” 

यह पहला कदम है। हम तो आशा करते थे और देश को विश्‍वास दिलाया गया था कि 
शिमला में पहला कदम नहीं उठाया जाएगा, आखिरी कदम उठाया जाएगा। पिछले २५ साल से हम 
हमेशा पहला कदम उठाते आए। जब नेहरू-लियाकत मिले तब पहला कदम उठाया था। नेहरू-नून 
मिले, नेहरू-अयूब खां में मुलाकात हुई, बाद में अयूब और शास्त्री मिले, तब भी पहला कदम 
उठाया। लेकिन १९७१ में जो कुछ हुआ था उसके बाद पहले कदम की आवश्यकता नहीं थी, दोनों 
देशों में स्थायी शांति के लिए एक अंतिम कदम की आवश्यकता थी। जिस चीज का प्रारंभ अच्छा 
होता है, उसका अंत हमेशा अच्छा नहीं हुआ करता। 

मैं किसी राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर इस समझौते का विरोध नहीं कर रहा हूं। यह 
हंसने की बात नहीं है। युद्ध के दिनों में अपनी पार्टी को संकट में डालकर मैंने प्रधानमंत्री की 
प्रशंसा की और सरकार का समर्थन किया। तब मैं देशभक्त था और आज मैं आपके खिलाफ 
बोल रहा हूं तो आप में सुनने तक का धैर्य नहीं है। तब हमने राजनीति नहीं की। आज भी हम 
राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें समझौते को कसौटी पर कसना होगा। क्या शिमला समझोता स्थायी 
शाति देता है? मेरा निवेदन है कि इस कसौटी पर शिमला समझौता विफल सिद्ध होता है। यह 
पैकेज डील नहीं है। शिमला समझौते में सवालों को टुकड़ों में देखा गया है। 
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सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर झगडा 
हुआ तो काश्मीर से प्रारंभ हुआ। काश्मीर को लेकर चार युद्ध हुए। हर युद्ध के बाद युद्ध विराम 
हुआ। समझौता हुआ। और फिर युद्ध हुआ। क्या शिमला में काश्मीर का मामला हल हो गया 2 
हल होना अलग रहा, काश्मीर का मामला नए सिरे से खोल दिया गया। जो काश्मीर हमारे पास 
है, उसको भी शिमला में विवाद का विषय बना दिया गया। अभी तक हम कहते थे कि काश्मीर 
भारत का भाग है। काश्मीर का विलय भारत में अंतिम, अटूट है। हमने यूनाइटेड नेशंस में कहा, 
श्री कृष्णा मेनन यहां मौजूद हैं, १९५४ में मैंने श्री कृष्ण मेनन का भाषण पढ़ा कि काश्मीर कोई 
विवाद नहीं है। 

क्या मतलब है इसका? यूनाइटेड नेशंस में हम जो कुछ कहते रहे, हमने उस पर पानी फेर 
दिया। अपने वकीलों और उनकी दलीलों पर भी हमने मिट्टी डाल दी। काश्मीर के बारे में भारत 
के दृष्टिकोण से हमारी सरकार शिमला में विचलित हो गई। हम दुनिया के उपहास का विषय बन 
गए। क्या मतलब है इसका-फाइनल सेटिलमेंट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर? हमने कहा काश्मीर 
में पाकिस्तान हमलावर है। 

पाकिस्तान काश्मीर को खाली करके चला जाए। मैं फिर उन शब्दों को उद्धत करना चाहता 
हूं। यह १९५४ में सेक्योरिटी कोंसिल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता का दिया हुआ भाषण 
है, उसका एक अंश में उद्धत कर रहा हूं : 

“इसलिए हमारे देश ने ऐसी स्थिति का सामना किया है कि हमारे देश के उस भाग में घुसपैठ 
की गई, और घुसपैठ को रोका जाना चाहिए था, और, सबसे प्रमुख, घुसपैठियो को वापस खदेडा 
जाना चाहिए था।” 


काश्मीर के बंटवारे का प्रस्ताव? 


यह आज तक भारत का दृष्टिकोण था। क्या यह सच नहीं है कि शिमला में भारतीय 
प्रतिनिधि मंडल द्वारा पाकिस्तान को ऐसा प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें यह मान लिया गया था कि 
युद्ध विराम रेखा में थोड़ा हेर-फेर करके काश्मीर का बंटवारा कर दिया जाए? क्या यह सच नहीं 
है कि शिमला में भारत ने एक बार भी पाकिस्तान से यह नहीं कहा कि तुम काश्मीर में हमलावर 
हो, तुम हट जाओ। जिन्होंने १९४७ में शांति की कामना से भारत का बंटवारा किया मगर जो शांति 
नहीं पा सके, जिन्होंने देश को चार युद्धों में ढकेला, आज वह काश्मीर की एक-तिहाई भूमि की 
कीमत पर शांति खरीदना चाहते हैं। 

हमने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि काश्मीर में हमारी सावरनटी, हमारे राइट्स निगोशिएबल 
नहीं हैं। 

फिर यह 'काश्मीर निगोशिएशन' का विषय कंसे हो गया? 'फाइनल सेटिलमेंट ऑफ जम्मू एंड 
काश्मीर' का क्या मतलब है? किसको अधिकार है कि काश्मीर की एक-तिहाई जमीन पाकिस्तान 
को दे दे? १९६२ में हमने इस सदन में शपथ ली थी-“जब तक आक्रमणकारी से भूमि मुक्त नहीं 
होगी, तब तक चैन से नहीं बेठेंगे।” यह शपथ नेहरू जी के जमाने में ली गई थी, जब चीन का 
आक्रमण हुआ था। उसी शब्दावली को शास्त्री जी के नेतृत्व में दोहराया गया था-“आक्रमणकारी 
को आक्रमण की जमीन खाली करनी पड़ेगी।” लेकिन आज आक्रमणकारी को कहा जा रहा है कि 
हम तुमसे काश्मीर के अंतिम हल के बारे में बात करेंगेञयह शिमला में हमारी सफलता हे? यह 
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प्रधानमंत्री की कूटनीतिक बुद्धिमत्ता है? यह स्थायी शांति कायम करने का तरीका हे? 

उपाध्यक्ष महोदय, भुट्टो साहब शिमला तीन उद्देश्य लेकर आए थे। उन्होंने उन उद्देश्यों को 
छिपाया नहीं। पहला उद्देश्य था-अपनी हारी हुई जमीन की वापसी। दूसरा उद्देश्य था--युद्धबंदियों 
को छड़ाना और तीसरा उद्देश्य था काश्मीर को फिर से विवाद का विषय बनाना। भुट्टो साहब पहले 
उद्देश्य में सफल हो गए, जीती हुई जमीन इस सरकार ने देना मान लिया। वह घोषणा कहां गई, 
जिसमें कहा गया था कि जीती हुई जमीन वापस नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री कह सकती हैं कि 
मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। आज प्रधानमंत्री के पुजारी देश भर में एलान करते फिर रहे 
हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम पाकिस्तान की एक इंच भी जमीन नहीं चाहते हैं। हम भी 
पाकिस्तान की एक इंच जमीन नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी जिस जमीन पर कब्जा 
कर रखा है, पाकिस्तान काश्मीर में हमारी ३०००० वर्गमील जमीन पर कब्जा बनाकर बैठा रहे, 
ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कहते कि आप अपनी जमीन ले जाइए, हम आपकी जमीन नहीं 
चाहते, लेकिन हमारी जमीन हमें दे जाइए। हमने तो आपको जमीन तब ली, जब पाकिस्तान ने 
आक्रमण किया। ३ दिसंबर को पाकिस्तान आक्रमणकारी था, काश्मीर में भी आक्रमणकारी था। 
अगर प्रधानमंत्री बड़ी उदार होना चाहती थीं, दुनिया में शांति की देवी बनने की वाहवाही लूटना 
चाहती थीं तो १९७१ की लड़ाई में जीती हुई जमीन वापस कर सकती थीं, लेकिन यह कह सकती 
थीं कि काश्मीर की जिस जमीन पर हमारी जनता ने बलिदान दिया है, जो कानून और संविधान 
से हमारी जमीन है, वह आप खाली कर दें। 

कहा जाता है कि अगर ऐसा कहा जाता तो बातचीत टूट जाती। तो क्या होता? तनाव पैदा 
हो जाता। क्या तनाव की हमको ही चिंता है? भुट्टो साहब को चिंता नहीं है? क्या शांति एकतरफा 
हो सकती है? मैंने शिमला में भी कहा था और मैं फिर उस बात को एक बार दोहराना चाहता 
हूं। बातचीत तोड़ने की जरूरत नहीं थी। बिना जमीन दिए भुझे साहब से कह सकते थे, हम मिले 
हैं, अच्छी मुलाकात हुई है। आगे फिर मिलेंगे। मगर जीती हुई जमीन तब तक नहीं दी जाएगी, 
जब तक तुम हमारी काश्मीर की जमीन खाली नहीं करोगे। यह क्यों नहीं कहा गया? 


जमीन रखना सरल है या युद्धबंदी? 


आज कहा जा रहा है कि जमीन तो हमने दे दी, मगर युद्धबंदी तब तक नहीं दिए जाएंगे 
जब तक स्थायी शांति नहीं होगी। यह प्रधानमंत्री जी का प्रेस सम्मेलन का वक्तव्य है। मैं पूछना 
चाहता हूं जमीन रखना सरल है या युद्धबंदी? उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के लिए जमीन ज्यादा 
जरूरी थी। जो जमीन हमारे कब्जे में है उसकी वजह से पाकिस्तान के १० लाख लोग विस्थापित 
हो गए हैं। वह पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, इसलिए भुट्टो साहब के लिए प्राथमिकता 
थी जमीन को वापसी और हमने उनकी प्राथमिकता स्वीकार कर ली, जमीन हमने दे दी, शिमला 
समझौता कर लिया। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में पहला कदम उठा लिया गया, चिट्टी-पत्री जारी हो 
रही है, हवाई जहाज भी उड़ने लगेंगे, नए संबंध की शुरुआत हो रही है, तब्र आप कैदियों को किस 
मुंह से अपने पास रखोगे? भुट्टो ने एलान कर दिया है। कैदियों की रिहाई के लिए वह विश्व 
जनमत बनाएंगे, आपके खिलाफ जनमत इकट्ठा किया जाएगा। एक बात और सिसेशन-ऑफ 
हास्टैलिटीज हो जाए तो युद्धबंदी नहीं रोके जा सकते। आप कह सकते हैं कि युद्धबंदी हमारे नहीं 
हैं, बंगला देश के भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी युद्धबंदियों को स्थायी शांति के साथ जोड़ने का 
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प्रयत्न कर रही हैं, तब तो मानना पडेगा कि शिमला में स्थायी शांति का समझोता नहीं हुआ और 
इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। जमीन हमने दे दी, युद्धबंदी हमको देने पड़ेंगे और काश्मीर 
का पिटारा फिर से खुल गया। 

शिमला समझौता के कारण जम्मू-काश्मीर और विशेषकर काश्मीर की घाटी की जनता के 
मन में अनिश्‍चितता पैदा हो गई है। दो-तीन दिन काश्मीर की घाटी में सन्नाटा था, जो भारत के 
हिमायती थे उनके हौसले पस्त थे, जो काश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे, उनके हौसले 
बुलंद थे। मैं जानना चाहता हूं शिमला में काश्मीर के बारे में क्या समझौता हुआ? मुझे दुख है, 
कोई गुप्त समझौता हुआ है। मैं जानना चाहता हूं क्या भुट्टो साहब को कोई आश्वासन दिए हैं? 
मेरा संदेह इसलिए और भी मजबूत होता है, क्योंकि पीलू मोदी साहब जी भुट्टो साहब के हमनवाला 
और हमप्याला हैं, वे कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका उन्होंने और भुट्टो साहब ने बंटवारा 
न किया हो। पता नहीं वह किन-किन चीजों की चर्चा करते हैं। लेकिन उनका एक वक्तव्य बड़ा 
महत्वपूर्ण है, संकेत देनेवाला है। वह कहते हैं कि काश्मीर में जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा 
है, उसको नर्म कर दो, सोफनिंग ऑफ दि बार्डर यानी लोगों को आने-जाने दो, व्यापार, व्यवहार 
चलने दो, इस पीढ़ी को काश्मीर का झगड़ा भूल जाने दो, अगली पीढ़ी पर छोड़ दो। 

श्री पीलू मोदी (गोयरा) : तब ही आप वहां जा सकेंगे। 

श्री वाजपेयी : हम तो अभी होकर आए हैं। 

सोफनिंग ऑफ द बार्ड का मतलब है कि काश्मीर को पाकिस्तानी घुसपैठियों की दया पर 
छोड दो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह समझौता हुआ है या नहीं? पर्दे के पीछे शिमला 
में क्या हुआ है? 


वर्चुअली है, एक्चुअली नहीं हे 


अब कहा जाता है कि पाकिस्तान ने मान लिया है कि वह सारे सवालों को शांति से हल 
करेगा। बड़ा ढोल पीटा जा रहा है, इस बात के नगाड़े बजाए जा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री जी 
कहते हैं कि वह 'वर्चुअली नो वार पैक्ट' है। वर्चुअली है, एक्चुअली नहीं है। भुट्टो साहब कहते 
हैं कि मैंने कोई 'नो वार पैक्ट' नहीं किया। क्या यह सच नहीं है कि 'नो वार पैक्ट' के बारे में 
हमने अपना रवैया शिमला में छोड़ दिया? नेहरू जी कहते थे कि नो वार पैक्ट करो, लेकिन 
पाकिस्तान ने नहीं माना। शास्त्री जी ने कहा कि नो वार पैक्ट होना चाहिए, उसे भी पाकिस्तान 
ने नहीं स्वीकारा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपने भाषण में कहा था कि युद्धवर्जन समझौता होना 
चाहिए, पाकिस्तान ने उसको भी ठुकरा दिया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उसने मान लिया 
जबकि वह कहता है कि उसने नहीं माना है। अब तो शिमला समझौते की परिभाषा, उसकी व्याख्या 
पर भी विवाद शुरू हो गया है। क्या यह पहली बार हुआ हे? जब-जब भारत और पाकिस्तान 
के बीच समझौते हुए क्या उनमें पाकिस्तान ने यह स्वीकार नहीं किया था कि वह हथियार नहीं 
उठाएगा, शांति से मिल-बैठकर समस्याओं को हल करेगा? मैं यहां पर कुछ उद्धरण देना चाहता 
हूं। शिमला समझौते के आर्टिकल चार में कहा गया है जो ३ जुलाई, १९७२ को हुआ: 

“संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अनुसार वे दूसरों की क्षेत्रीय अखंडता या राजनैतिक स्वतंत्रता 
के विरुद्ध बल प्रयोग की धमकी के साथ रहेंगे।” 

ताशकंद समझौते में जो १० जनवरी, १९६६ को हुआ, उसमें भी कहा गया था : 
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“उन्होंने घोषणापत्र के अधीन, बल का सहारा न लेने तथा अपने विवादों को शांतिपूर्ण साधनों 
से सुलझाने की, अपनी प्रतिबद्धता स्वीकार की।” 

१९६५ में भी पाकिस्तान ने इस बात को माना था कि वह बल का प्रयोग नहीं करेगा, तो 
फिर बल का प्रयोग क्यों हुआ? इससे पहले २३ अक्तूबर, १९५९ को भी भारत और पाकिस्तान 
के बीच में एक समझोता हुआ था, मैं उसकी भी एक पंक्ति यहां उद्धत करना चाहता हूं : 

“दोनों सरकारों ने सीमा विवादों को संधि वार्ताओं से सुलझाने के अपने दृढ़ निश्चय को 
स्वीकार किया तथा सहमति हुई कि वे सभी विवाद जो संधि वार्ताओं द्वारा नहीं सुलझ पाएंगे, एक 
पक्षपात रहित न्यायाधिकरण को सोंप दिए जाएंगे।” 

झगडा आपस की बातचीत से तय करो नहीं तो मध्यस्थ को सोंप दो। इस बार दावा किया 
जा रहा है कि तीसरे मध्यस्थ को नहीं दिया जाएगा। मैं उसको भी चर्चा करूंगा, लेकिन १९५९ 
में कहा गया कि आपस की बातचीत से हल होना चाहिए। एक साल पहले १२ सितंबर, १९५८ 
को नेहरू-नून समझौता हुआ था, उसमें कहा गया था : 

“प्रधानमंत्री आगे सहमत हैं कि अनसुलझे विवादों को निपटाने के लिए निलंबन के समय 
यथा पूर्वस्थिति को बल द्वारा अस्त-व्यस्त नहीं किया जाना चाहिए।” 

२५ साल का इतिहास बताता है कि जब-जब पाकिस्तान को कुछ लेना होता है, वह शांति 
की भाषा बोलता है। वह युद्ध को तैयारी तो शांति की भाषा बोलते हुए भी जारी रखता है, लेकिन 
उद्देश्य पूरा होते ही युद्ध के लिए लोगों को उभाड़ता है। इसलिए यह गांरटी होनी चाहिए थी कि पुराने 
इतिहास को पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर पाकिस्तान कहता था कि वह बल प्रयोग नहीं करेगा तो फिर 
उसको कहा जाता कि आप शस्त्रों का अंबार क्‍यों इकट्ठा कर रहे हैं। ४४६ करोड़ का रक्षा बजट 
किसलिए? पाकिस्तान बंट गया, पाकिस्तान टूट गया, बंगला देश आजाद हो गया, वह पाकिस्तान 
का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान की रक्षा की समस्या कम हो गई, घट गई, पाकिस्तान की सीमा सिकुड़ 
गई, इसलिए अब उसकी फौज भी घटनी चाहिए, हथियार भी घटने चाहिए। अगर बल प्रयोग का 
आश्‍वासन कोई अर्थ रखता है तो फिर सेना घटनी चाहिए थी, शस्त्र घटने चाहिए थे और इससे 
बढ़कर पाकिस्तान को सीटो, सैंटो और चीन के सैनिक गठबंधन से निकलना चाहिए था। क्या हमने 
इस बात पर बल दिया? क्या हमने कहा कि तब तक बल प्रयोग न करने का कोई अर्थ नहीं है 
जब तक आप सैनिक तैयारी जारी रख रहे हैं? रक्षा मंत्री सदन में नहीं हैं, क्या वे इस बात से इन्कार 
कर सकते हैं कि पाकिस्तान को अभी ५० मिग विमान चीन से मिले हैं और ३६ विमान, जिनमें 
मिराज भी शामिल हैं, फ्रांस और अन्य मुस्लिम देशों से प्राप्त हुए हैं? हमारी सरकार का दावा था 
कि उसने लड़ाई में पाकिस्तान के ७० विमान नष्ट किए। पाकिस्तान ने ७० से भी अधिक विमान 
एकत्र कर लिए हैं, दो डिवीजन सेना बना ली है। भुट्टो साहब हथियार मांगने गए थे, हथियार दने 
गए थे। दो डिबीजन तैयार कर लिए हैं और दो डिवीजन तैयार कर रहे हैं "(व्यवधान)" मैं मान 
लेता हूं, एंथनी साहब रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, वे मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं। 

हथियार न उठाने का क्या मतलब है? क्या हम इस बात को भूल सकते हैं कि भुट्टो साहब 
और उनकी पार्टी जब चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सैनिक गठबंधनों से 
निकल आएगा। वे जीत गए, हाथ में सत्ता आ गई, शिमला में शांति के कबूतर उड़ा रहे थे और 
अपनी पार्टी के साथ आश्वासन का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे सीटो से नाता तोड़ 
लें। उन्हें हथियार क्यों चाहिए? हथियार किसके विरुद्ध चाहिए? भारत अब उनका मित्र बन रहा 
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है, भारत तो भाईचारे का संबंध निभाना चाहता है। अफगानिस्तान उनका दोस्त है, चीन और 
अमेरिका उनके मित्र हैं। मास्को की भी वे यात्रा करते रहते हैं। फिर उनका शत्रु कौन है? कहा 
जाता है कि अगर हम कहते हैं पाकिस्तान से कि हथियार घटाओ तो वे हमसे भी कहते हैं कि 
तुम भी घटाओ, लेकिन हम कह सकते थे कि हमारा आकार, हमारी सीमाएं, हमारा विस्तार, हमारी 
रक्षा की समस्या और चीन का खतरा-इन सभी को देखते हुए इस समय हमारे लिए संभव नहीं 
है कि हम अपने हथियार घटाएं, अपनी सेना घटाएं पर आप तो घटाइए। मैंने सुना है शिमला में 
यह कहा गया कि पाकिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत रुपया खर्च किया गया, हथियारों पर बहुत 
धन खर्च नहीं होना चाहिए। हमारे किसी एक प्रतिनिधि ने चमत्कारिक ढंग से आंकड़े पेश करके 
पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को बिल्कुल लाजवाब कर दिया कि सेना पर ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं 
है। लेकिन इस जबानी जमा-खर्च और लफ्फाजी के बाद निकला क्या? निकला यह कि पाकिस्तान 
ने कहा कि शांति से मामला हल करेगा। यह कोई नई बात नहीं है। हर बार पाकिस्तान ने यही 
कहा है कि वह शांति से मामला हल करेगा और हर बार उसने उस समझौते को तोड़ा है। आज 
तक का पाकिस्तान का इतिहास समझौतों के पालन का इतिहास नहीं है, समझौतों के उल्लंघन 
का इतिहास है। हमें शिमला में केवल समझौता नहीं चाहिए था, वह कागजी आश्वासन नहीं चाहिए 
था, हमें ठोस चीजें चाहिए थीं और हमारी सरकार ठोस चीजें प्राप्त करने में विफल रही है। 


भुट्टो काश्मीरियों को उकसा रहे हैं? 


एक बात और कही जा रही है। पाकिस्तान ने मान लिया है कि वह आपस के झगड़े दोनों 
पक्षों की बातचीत से हल करेगा। क्या अर्थ हे इसका? हम चाहते हैं कि तीसरी शक्तियों का 
हस्तक्षेप न हो, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। तीसरी शक्तियों ने इस भूखंड में हस्तक्षेप करके 
हमें न केवल लड़ाया है, हमें दुर्बल किया है, हमारी स्थिति को बिगाड़ा है, बल्कि भारत को एक 
महाशक्ति के रूप में उभरने से रोका है। हम इस भूखंड में तीसरी महाशक्तियों का हस्तक्षेप नहीं 
चाहते, लेकिन जिन-जिन तीसरी शक्तियों ने पाकिस्तान को अपना हथियार बनाया है, क्या 
पाकिस्तान ने उनसे नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है? जहां तक विश्वास करने का सवाल 
है, उसने नाता नहीं तोड़ा है। जहां तक द्विपक्षीय ढंग से मामले हल करने का सवाल है, पाकिस्तान 
ने यह बात नहीं मानी है कि वह काश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में नहीं उठाएगा। बात 
बिल्कुल उल्टी हो रही है। भुट्टो साहब कह रहे थे कि हम उठा सकते हैं। उठा सकते हैं, इतना 
ही नहीं बल्कि वे काश्मीर की जनता को कह रहे हैं कि बगावत करो। वे आश्वासन दे रहे हैं 
कि अगर काश्मीर की जनता भारत के खिलाफ, अपने राष्ट्र के खिलाफ बगावत करेगी तो 
पाकिस्तान अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएगा।"(व्यवधान) क्या यह तीसरी ताकतों को 
इस भूखंड से अलग रखने का तरीका है? भारत का प्रतिनिधि मंडल कह सकता था कि काश्मीर 
का सवाल यूनाइटेड नेशंस से वापस हो जाना चाहिए। वापस होना तो दूर रहा, जब हमारी सरकार 
ने कहा, काश्मीर में यूनाईटेड नेशंस के पर्यवेक्षकों की जरूरत नहीं है तो पाकिस्तान ने सरकारी 
तौर पर यूनाइटेड नेशंस को खबर कर दी कि पर्यवेक्षक रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस के आज तक के 
प्रस्ताव कायम हैं, काश्मीर विवाद का विषय बना है और जैसे ही काश्मीर पर पाकिस्तान की इच्छा 
का समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान फिर से यूनाइटेड नेशंस में उसको उठाएगा। अगर पाकिस्तान 
न भी उठाए तो चीन को यूनाइटेड नेशंस में काश्मीर का सवाल उठाने से किसी ने रोका है? 
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पाकिस्तान के और भी तो मित्र हैं, वे भी तो उसे अनुग्रहीत कर सकते है?” (व्यवधान)“तो फिर 
द्विपक्षीय वार्ता का क्या बनेगा? 

श्री एस.एम. बनर्जी : होना क्या चाहिए, यह बताइए? 

श्री वाजपेयी : होना तो इस समय यह चाहिए कि आप मौन धारण कीजिए। 

उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन से यह कहना चाहता हूं कि भले ही शिमला में हमने समझौता 
किया होगा लेकिन शिमला समझौते के समर्थन में राष्ट्रपति भुट्टो ने नेशनल एसेंबली में जो भाषण 
दिया है, विशेषकर काश्मीर के संबंध में जो कुछ कहा है, उसके प्रकाश में शिमला समझौते पर 
पुनर्विचार होना चाहिए। झगड़े की जड़ है काश्मीर, और भुट्टो कहते हैं काश्मीर के लोग बगावत 
करें तो वे खून बहाएंगे। क्या यह कहना बगावत के लिए उभारना नहीं है? क्या यह भारत की 
टेरीटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ लोगों को उभारना नहीं है? क्या भारत के घरेलू मामलों में दखल 
देना नहीं है? समझौते की स्याही सूखने नहीं पाई थी कि भुट्टो ने समझौते का उल्लंघन कर दिया। 
क्या हम समझौते से एकतरफा बंधे हुए हैं? प्रधानमंत्री कह सकती हैं कि हमने सद्भावना में आकर 
शांति का हाथ बढ़ाया था लेकिन आपने नेशनल एसेंबली में भाषण देकर वातावरण बिगाड़ दिया। 
अब समझौते पर अमल से पहले फिर से बात करो। कह सकती थीं, कहना चाहिए। सारा राष्ट्र 
उनके साथ होता।"(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिमला समझौते के पक्ष में नेशनल 
एसेंबली में राष्ट्रपति भुडो का भाषण शिमला समझौते की भावनाओं के अनुकूल है? प्रधानमंत्री 
को भी अपने प्रेस सम्मेलन में कहना पड़ा, 'नॉट एक्जेक्टली'। तो एक्जेक्टली क्या है ? काश्मीर 
के बारे में पाकिस्तान ने कौन सा दायित्व माना है? किसने काश्मीर में गडबड शुरू की, यह कभी 
तय नहीं हो सकता है। पाकिस्तान घुसपैठिए भेज सकता है और कहेगा कि काश्मीर की जनता 
आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ रही है और हम उसका समर्थन करने के लिए बंधे हुए 
हैं। आप कहेंगे वहाँ के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तानी हैं, फिर विवाद चलेगा, फिर झगड़ा उठेगा और 
बही ढाक के तीन पात। फिर शिमला में बात क्या बनी? मैं नहीं समझता द्विपक्षीय वार्ता द्वारा 
मामला हल करने का कोई अर्थ है। 

इस संबंध में मैं ताशकंद घोषणा के बाद उस समय के विदेश मंत्री श्री चागला के एक भाषण 
का उदाहरण देना चाहता हूं। कितना साम्य है? 

“ताशकंद घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया कि एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों 
में हस्तक्षेप न करे। सारे मतभेदों को शांतिपूर्ण उपायों से हल किया जाए और विभिन्न स्तरों पर 
संपर्क स्थापित किया जाए। इस घोषणा के अनुसार किसी तीसरे देश द्वारा मध्यस्थता अनावश्यक 
मानी गई, और इसी पर जोर दिया गया कि दोनों देश स्वयं आपसी बातचीत द्वारा अपने झगड़े तय 
करें।" 

मैं जब ताशकंद घोषणा पर हुई बहस को पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, कितना साम्य है। 
बही तारीफ, वही बधाइयां, वही शांति का संगीत, ऊंची-ऊंची घोषणाएं, सद्भावनाएं। मगर ताशकंद 
के बाद क्या हुआ? हम आशा करते थे कि शिमला में ताशकंद की पुनरावृत्ति नहीं होगी और 
प्रधानमंत्री ने एक विदेशी यात्रा में कहा था, भारत की जनता ताशकंद की पुनरावृत्ति सहन नहीं 
करेगी। मेरा निवेदन है कि यह समझौता तो ताशकंद से भी खराब है क्योंकि यह १९६६ नहीं है, 
१९७२ है। हम विजयी थे, पाकिस्तान हारा था। आप कह सकते हैं कि यह गर्व भरी भाषा है। 
मगर क्या श्री भुट्टो ने १९६२ के बाद गर्व से भरी भाषा नहीं बोली? जब भारतीय प्रतिनिधि मंडल 
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के सदस्य श्री गुणदेविया उनसे बात करने के लिए गए तो श्री भुट्टो ने कहा : “मिस्टर गुणदेविया, 
डोंट फॉरगेट दैट यू आर ए डिफोटिड कंट्री।” हमें यह कहने की जरूरत नहीं थी। मगर हमें इस 
हिसाब से कदम उठाना चाहिए था कि हमारे जवानों ने न केवल इतिहास बदला है, भूगोल भी 
बदला है। पाकिस्तान लडाई में हारा हे, बंगला देश स्वाधीन हो गया, यह स्थायी शांति कायम करने 
का मौका है। यह १९६६ नहीं है, अब सारे सवाल ठीक ढंग से हल किए जाएंगे, पुराने सारे हिसाबों 
को चुकता किया जाएगा। यह हमने नहीं किया। हम उसी मायाजाल में फंस गए, मृगमरीचिका के 
शिकार हो गए। क्यो हो गए? पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में भुट्टो साहब ने भाषण दिया हे, 
वह उनको देने की भी जरूरत नहीं थी। पाकिस्तानी तो खुश हैं, समझौते से जमीन वापस मिल 
गई, कैदी वापस मिल जाएंगे, काश्मीर पर हायतौबा करने का रास्ता खुल गया। पाकिस्तान को और 
क्या चाहिए? लेकिन पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने, शायद राष्ट्रपति ने, शिमला में यह दिखाने की 
कोशिश की कि मेरे लिए बड़ा संकट हे, मैं खाली हाथ केसे वापस जाऊंगा, मेरी झोली भर दो। 
और इंदिरा देवी प्रसन्न हो गई, भुट्टो की झोली भर दी। मगर वह इंदिरा देवी, प्रधानमंत्री महोदया, 
मेरे शब्दों को क्षमा करें, शिमले से देश के लिए क्या लाई? यह देश युद्ध में एक था, शांति में 
भी देश को एक रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी।'"(व्यबधान) अगर एक भी आवाज 
खिलाफ है तो देश एक नहीं है। आवाज मेरी एक नहीं है, मेरे पीछे लाखों स्वर हैं, यह मत 
भूलिए।'”"(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता । उपाध्यक्ष जी, में यह जानना 
चाहता हूं शिमले में जैसा समझौता किया गया है, ऐसा क्यों हुआ? 


शिमला में तीसरे दिन क्या हुआ2 


मैं शिमला गया था, प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर नहीं, अपनी इच्छा से। भुट्टो तो विरोधी दलों 
के नेताओं को साथ लाए थे। प्रधानमंत्री को विरोधी दलों के नेताओं से बात करने का भी वक्‍त 
नहीं था। माननीय लालबहादुर शास्त्री ताशकंद जाने से पहले हम सब लोगों से मिले थे। मैं शिमला 
में दो दिन था। तीसरे दिन क्या हुआ, इसकी भी मुझे खबर है। गतिरोध हो गया। भारत सरकार 
का प्रतिनिधि मंडल दूढ़ रवैया अपना रहा था। यह हुआ कि भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने 
एक ड्राफ्ट भेज दिया, दस्तखत कर दो। श्री टी.एन. कौल ने घोषणा कर दी : इफ द प्रेजीडेंट 
ऑफ पाकिस्तान वांट्स टु मीट द प्राइम मिनिस्टर “शी इज एवेलेवल। यह भाषा थी। यह आखिरी 
दिन की भाषा थी। बातचीत, टूट रही थी। पाकिस्तान काश्मीर पर झुकने के लिए तैयार नहीं था। 
लेकिन भारत सरकार झुक गई। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भुट्टो के साथ १५ मिनट 
की उनकी मुलाकात में क्या हुआ? भारत सरकार का रवैया कैसे बदला? आज सरदार स्वर्ण सिंह 
कहते हैं कि भुट्टो बदले हुए थे। क्या वह पहले दिन बदले हुए थे? जब भुट्टो का मुंह एक तरफ 
था, श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरी तरफ था, दुनिया के प्रेस प्रतिनिधि मौजूद थे। भुट्टो कब बदले? 
पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भुट्टो तो नहीं बदले, सरदार स्वर्ण 
सिंह का चश्मा बदल गया। भुट्टो साहब को किस चश्मे से उन्होंने आखिरी दिन देखा? मैं पूछना 
चाहता हूं उस पर किसका रंग था? 

संसदीय कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्री श्री राज बहादुर : दिल बदल रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : आजकल दिल भी बदल रहे हैं, राज बहादुर जी। यह दिल का मामला है, 
कोई दिल्लगी नहीं है। 
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उपाध्यक्ष जी, आखिरी दिन जो कुछ हुआ है, उस पर रहस्य का आवरण पड़ा हुआ है। इस 
रहस्य का उद्‌घाटन होना चाहिए। सम्मेलन भंग होते-होते सफल कैसे हुआ? बातचीत टूटते-टूटते 
चली कैसे? क्या सच है कि शिमला में सोवियत रूस का एक प्रतिनिधि मौजूद था?" (व्यवधान) 
बात सोवियत रूस की हो रही है, दर्द इधर हो रहा है। क्या यह सच है कि ढाका में सोवियत 
रूस के जो राजदूत हैं, वे शिमला वार्ता के दौरान शिमला में मौजूद थे? इससे भी पहले क्या यह 
सच है कि जब श्री निक्सन और श्री ब्रेझनेव मास्को में मिले थे तो उनके बीच में भारत और 
पाकिस्तान की समस्याओं के बारे में विशेषकर १९७१ की लड़ाई और उसके परिणामों के बारे में 
बातचीत हुई थी? क्या यह सच है कि रूस के राष्ट्रपति श्री पोदगर्नी हनोई जा रहे थे तो कलकत्ता 
में उन्हें बातचीत करने के लिए रोका गया। क्या यह सच नहीं है कि विमान उड़ने के लिए मौसम 
साफ था, आकाश उन्मुक्त था, लेकिन बातचीत करनी थी इसलिए कहा गया कि मौसम खराब 
है। मौसम को देखनेवाले तमाम लोग मोजूद थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता में क्या बातचीत 
हुई? मैं यह भी पूछना चाहता हूं क्या यह सच है कि शिमला से आखिरी दिन क्रेमलिन की 
हॉटलाइन के ऊपर चर्चा हुई? 

उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी यहां नहीं हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक सर्वदलीय 
समिति कायम की जाए जो मेरे इस आरोप की जांच करे कि आखिरी दिन रूस के प्रत्यक्ष और 
अमेरिका के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कारण भारत सरकार जो समझौतों के लिए तैयार नहीं थी, 
समझौतों के लिए तैयार हो गई। लेकिन जांच के लिए यह आवश्यक है कि विदेश मंत्रालय की 
जितनी भी इससे संबंधित फाइलें हैं वे सब आप अपने कब्जे में ले लीजिए। एक काम ओर 
कोजिए। शिमला में टेलीफोन के जो आपरेटर्स हैं उनको यह छूट दे दीजिए कि वे समिति के सामने 
आ सकें ओर अपनी मनचाही गवाही दे सकें(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष जी, क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि रूस और अमेरिका दोनों 
चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में समझौता हो? क्या यह सच नहीं हैं कि रूस फिर से 
पाकिस्तान में अपना खोया हुआ प्रभाव कायम करना चाहता है? क्या यह सच नहीं कि रूस बर्मा 
बार्डर तक जाना चाहता है? यह रूस की विदेशी नीति का तात्कालिक लक्ष्य नहीं है। यह पुराना 
लक्ष्य है, जारशाही के जमाने से चला आया वह लक्ष्य है। भुट्टो साहब ने रूस की, लाहोर हवाई 
अड्डे पर, तारीफ की। उन्होंने अमेरिका की तारीफ की। यह केवल शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं है, 
यह अनुग्रह के लिए आभार है। यह अनुग्रह है शिमला समझोता। 


हर बार युद्ध में जीते, शांति में हारे 


उपाध्यक्ष जी, में अपना वक्तव्य उपसंहार की ओर ले जाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, ४ 
लड़ाइयां हुई हैं। हर युद्ध में हम जीते हैं, हर शाति में हम हारे हैं। हम मैदान में जीते हैं, हम 
मेज पर हारे हैं। हम रणनीति में जीते हैं, हम कूटनीति में हारे हैं। हम समझते थे कि १९७१ के 
बाद शिमला में नया इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन जो लिखा गया वह लज्जाजनक इतिहास है। 
यह जवानों के बलिदानों पर पानी फेरनेवाला इतिहास है। यह शिमला समझौता भारतीय राष्ट्रीय 
हितों के साथ विश्वासघात करनेवाला समझौता है। 

एक बात कहकर मैं खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति भुट्टो जिस 
मिट्टी के बने हैं, जिस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, उसमें शायद वह यह नहीं चाहते कि हमेशा के लिए 
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झगड़े खत्म हो जाएं। कोई न कोई प्रश्‍न उलझा हुआ रहे। यह मौका था स्थायी शांति का, जिसको 
हमने गंवा दिया। विदेश मंत्री का वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि अभी स्थायी शांति इस बात 
पर निर्भर करती है कि पाकिस्तान कैसे अमल करता है, और मानना होगा कि हमने शिमला में 
स्थायी शांति कायम करने का मौका खो दिया। भारत और पाकिस्तान के शासक अब तक केबल 
लड़ते रहे और अपनी जनता को लड़ाते रहे हैं। यह कहते हैं कि विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, 
लेकिन हर एक विदेशी हस्तक्षेप को निमंत्रण देता रहता है। शिमला समझौते ने इसकी पुष्टि कर 
दी है कि दोनों को मनो-रचना, श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति भुट्टो की मनो-रचना, एक है। 
इसका हमने परिणाम देखा है। अभी सिंध में भाषा का झगड़ा चल रहा था। सिंध की भाषा सिंधी 
होनी चाहिए, सिंध के ऊपर उर्दू थोपी जाने की बात थी। श्री भुट्टो ने फैसला दे दिया कि न सिंधी 
चलेगी और न उर्दू चलेगी, अंग्रेजी चलेगी। यह तरीका भारत का है। हिंदी नहीं आएगी। हिंदी और 
तमिल का झगड़ा होगा, तो न हिंदी चलेगी न तमिल चलेगी न कोई और भारतीय भाषा चलेगी। 
उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि इसका शिमला के समझौते से क्या संबंध है? शिमला के समझौते 
से संबंध है प्रधानमंत्री का और मैं जो बात कह रहा हूं उसका संबंध है प्रधानमंत्री से। 

मैं कहना चाहता हूं कि शिमले में हमने एक भारी भूल की है। इस भूल का परिमार्जन करने 
का अभी अवसर है। जमीन खाली करने से पहले. पाकिस्तान से पुनः वार्ता होनी चाहिए। सचमुच 
इस चर्चा के लिए आवश्यक है कि श्री भुट्टो के साढ़े तीन घंटे के भाषण की प्रतिलिपि हमें दी 
जाती। हमें पता नहीं कि श्री भुट्टो ने क्या भाषण दिया। जो भारतीय संवाद समिति आल इंडिया 
रेडियो दे रहा है, वही हमें पता है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है और जमीन खाली करने 
पे रुका जा सकता है। - 

एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बिना भारतीय संविधान. में संशोधन किए हुए जीती 
हुई जमीन वापस नहीं दी जा सकती। जमीन एक्वायर की जाती है। 

इंडियन टेरेटरी हेज बीन डिफाइंड एज टेरेटरी एक्वायर्ड। 

हमने जीती है टेरेटरी। टेरेटरी कांवेस्ट से भी एक्वायर की जाती है। हमने वहां सिविल 
एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया है, तिरंगा झंडा फहराया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री छाछरो गए थे और 
वहां सिंध के शरणार्थियों को, सिंध के निवासियों को आश्वासन देकर आए थे कि यह जमीन नहीं 
जाएगी। यहां खेती करो। उन्हें जमीन के पड़े बांट दिए। आज एक लाख शरणार्थियों के सामने मौत 
नाच रही है। वे जान बचाने के लिए भारत में. आए हैं। 

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा 
अंतरिक्ष मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : ये बातें आप क्यों कहते हैं? 

श्री वाजपेयी : यह कहना जरूरी है। आज आपकी कोई बात नहीं चलेगी। यह नहीं चलेगा। 
बहुत हो चुका। अबं पर्दे के पीछे बातें नहीं होंगी। आज आप सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि 
सिंधी शरणार्थियों को धकेलं दिया जाएगा। बंगला देश के शरणार्थियों को बचाने के लिए हमने सेना 
भेजी और आज छाछरो से सेना वापस बुलाकर हम वहां लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते 
हैं? मेरा निवेदन है कि इस समझौते पर पुनर्विचार किया जाए और जो शरणार्थी आए हैं, उनको 
वापस न किया जाए। अगर हमारी प्रधानमंत्री समझती हैं कि इस समझौते को जनमत का समर्थन 
प्राप्त है तो बह इस पर जनमत संग्रह कराकर देख लें। आप हर बालिग नागरिक को मौका हें 
इस समझौते पर राय प्रकट करने का। जनता का जो निर्णय होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। 


पड़ोसी देश : पाकिस्तान / २९३ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रधानमंत्री ने मुझे. गलत उद्धूत किया 


च्य महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निजी स्पष्टीकरण के लिए खडा हुआ हूं। जब प्रधानमंत्री 

ने अपना भाषण दिया, कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था। यदि होता भी, तो भी बीच में उन्हें 
टोकना अच्छा नहीं रहता। मैं कल के प्रधानमंत्री के भाषण में से एक वाक्य उद्धृत करना चाहता 
हूं। उन्होंने कहा : 

“वह कैसे कह सकते हैं कि हम काश्मीर की जनता को पाकिस्तान की दया पर छोड़ रहे 
र्हा 

मैंने अपने भाषण में ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं किया है। मैने काश्मीर की चर्चा दो स्थानों पर 
की है। एक स्थान पर मैंने कहा कि शिमला समझौते के परिणामस्वरूप“ 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे पढ़ सकते हैं। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। 

श्रौ वाजपेयी : लेकिन मैंने क्या कहा, सुना जाना चाहिए। 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यहां उपस्थित होना चाहिए था ओर विरोध करना 

चाहिए था, वह रिकार्ड में चला जाता। माननीय सदस्य ने अध्यक्ष से प्रार्थना को और अध्यक्ष उस 
पर सहमत हो गए। लेकिन नियमानुसार किसी भी आपत्ति को बहस योग्य मानने की अनुमति नहीं 
दौ जा सकती और न ही भाषण की अनुमति मिल सकंती है। वह केवल उसे पढ़ सकते हैं, जो 
उन्होंने अध्यक्ष को लिखकर दिया है। 

श्री वाजपेयी : में उसे पढ़ रहा हूं जो मैंने वास्तव में कहा। मैंने वे शब्द नहीं कहे हैं जो 
प्रधानमंत्री ने मुझ पर आरोपित कर दिए हैं-में कैसे व्याख्या कर सकता हूं जब तक वह न कहूं 
जो मैंने वास्तविक रूप में बोला है। 

उपाध्यक्ष महोदय : जो उन्होंने अध्यक्ष को दिया है, उसमें ऐसा नहीं है। तब यह एक बहस 
बन जाएगी" 

श्री के. मनोहरन (मद्रास, उत्तरी) : उन्हें स्थिति स्पष्ट करने दें। 

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं अनुमति देता हूं तो में नियम भंग करता हूं। 


Sa 
+ पाक-काश्मीर संबंधी चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा श्री बाजपेयी के भाषण की गलत व्याख्या पर 
लोकसभा में १ अगस्त, १९७२ को स्पष्टीकरण। 
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श्री वाजपेयी : कैसा नियम? 

उपाध्यक्ष महोदय : नियम जिसके अंतर्गत आपने अध्यक्ष को लिखा है। आप केवल उसे पढ़ 
सकते हैं और विस्तार में नहीं जा सकते। 

श्री वाजपेयी : क्या मैं केवल प्रधानमंत्री द्वारा दिए भाषण का हिस्सा ही पढूं और क्या मुझे 
अपने भाषण में से नहीं पढ़ना चाहिए? 

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उसे ही पढ़ सकते हैं जो आपने अध्यक्ष को लिखकर दिया है। 

श्री वाजपेयी : बिल्कुल नहीं, आपको मुझे अनुमति देनी पड़ेगी। 

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। 

श्री वाजपेयी : यह नियमों में नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। 

श्री आर.वी. बड़े (खरगोन) : कृपया नियम ३६३ पढ़ें। 

श्री वाजपेयी : आपने मुझे मेरा स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी है। 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट पर बैठें। 

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : महोदय, क्या मैं आग्रह कर सकती हूं कि यदि आपको 
आपत्ति न हो तो माननीय सदस्य को जो वह कह चुके हँ, उसे कहने की अनुमति दी जाए, महोदय 
यह आप पर निर्भर करता है। 

श्री वाजपेयी : मैं सोचता हूं कि अब आप नियम तोड्ने के लिए तैयार हैं। 

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जो कहने जा रहा हूं माननीय सदस्य को पहले से ही नहीं बोलना 
चाहिए। नियम कहता है : 

“एक सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से अपना स्पष्टीकरण दे सकता है, यद्यपि सदन के समक्ष 
कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में कोई बहस योग्य मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा 
और कोई बहस खड़ी नहीं होगी।” 

श्री के. मनोहरन : यहां कोई बहस नहीं है। वह केवल अपने भाषण में से पढ़ेंगे। 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मैं जो कहने जा रहा था उसे पूरा करने दें। माननीय सदस्य अध्यक्ष 
को लिख चुके हैं और उनका पत्र स्वीकृत हो गया है और यह सदन के समक्ष पढ़ा जाना है। 
लेकिन यदि इससे एक बहस खड़ी होती है, तब 

श्री मुखत्यार सिंह मलिक (रोहतक) : वह केवल निजी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। 

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने वह पढ़ना शुरू कर दिया जो उन्होंने कल कहा और जो कल 
नहीं कहा, तब यह एक तरह की बहस हो जाएगी। 

श्री आर.आर. शर्मा (बांदा) : वह केवल व्याख्या कर रहे हैं। 

श्री मुखत्यार सिंह मलिक : वह केवल व्याख्या कर रहे हैं। 

उपाध्यक्ष महोदय : यह परंपरा है कि अध्यक्ष पहले स्वयं संतुष्ट हों कि कोई बहस खड़ी नहीं 
होगी no 

श्री वाजपेयी : मैं अध्यक्ष जी से उनके चैंबर में मिला और उन्हें समझाया। 

उपाध्यक्ष महोदय : इस पत्र के आधार पर 

श्री बाजपेयी : इस पत्र के आधार पर मैंने निजी स्पष्टीकरण की उनसे अनुमति ली। आप 
मुझे अपने भाषण से ही उद्धृत करने से कैसे रोक सकते हैं? यह शायद प्रधानमंत्री द्वारा ठीक तरह 
से समझा नहीँ गया और यही कारण है कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी को। 
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उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को, अध्यक्ष जी को लिखे पत्र के अनुरूप सहयोग करना 
चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। 

श्री वाजपेयी : इसकी जरूरत नहीं है। मैंने निजी स्पष्टीकरण की उनसे अनुमति ली है। 

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो सदन के हाथों में हूं। 

श्री के. मनोहरन : सदन पहले ही सहमत है। 

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन की भावना रखनी है। यदि सदन चाहता है मैं इस सर्वविदित 
नियम से अलग हटूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 

श्री वाजपेयी : ऐसा कोई नियम नहीं है] 

श्री के. मनोहरन : आप प्रश्‍न रख सकते हैं, तब। 

उपाध्यक्ष महोदय : में सदन की भावना लूंगा। 

विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : नियम से हटने में हम निश्चित रूप से एक पार्टी नहीं हो सकते, 
और आप, इस समय अध्यक्ष हैं, आप ही सबसे ठीक व्यक्ति हें जो नियम में दखल दे सकते हैं। 
पत्र से जो उन्होंने भेजा है, एक सीमित मामला है, और उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण से केवल एक 
वाक्य उद्धृत किया है। अपना निजी स्पष्टीकरण देते समय वह पूरा भाषण नहीं पढ़ सकते। 

श्री वाजपेयी : मैं अपना पूरा भाषण पढ़ने नहीं जा रहा हूं। 

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वह कह सकते हैं कि उन्होंने 
ऐसा नहीं कहा। अब वह और अधिक क्या चाहते हैं? 

श्री मुखत्यार सिंह मलिक : वह केवल स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। 

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस पर और समय बरबाद नहीं करना चाहिए। पहले तो माननीय 
सदस्य को यहां होना चाहिए था। यह आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य जो बहस में भाग ले, जब 
दूसरे सदस्य बोलें तो सदन में उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि अन्य सदस्य कुछ कहते हें जिसे 
वह कहता है कि उसने ऐसा नहीं कहा, वह विरोध कर सकता है और वह रिकार्ड में चला जाएगा। 

श्री आर.वी. बड़े : लेकिन व्यवधान था। 

उपाध्यक्ष महोदय : तब माननीय सदस्य को तभी विरोध करना चाहिए था और वह रिकार्ड 
में चला जाता। यह एक असामान्य बात है कि जब भाषण हो सदस्य यहां न हों, तब वह अगले 
दिन आगे आता है और कहता है कि ऐसा उसने कभी नहीं कहा, और इसलिए उसे निजी 
स्पष्टीकरण देना है। यह अपने आप में असामान्य बात हो 

श्री वाजपेयी : यह असामान्य नहीं है। ऐसा यहां अनेकों बार हुआ है। 

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि यह एक अपवाद है, और यह परंपरा नहीं है। यदि हम 
इसे चालू करते हैं तो प्रत्येक सदस्य कहेगा कि उसे निजी स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाए। और 
केवल यह कहने के लिए उसने यह कहा, यह नहीं कहा, तब इसका कोई अंत ही नहीं होगा। 
ऐसा होते हुए भी माननीय सदस्य लिखित पत्र के साथ अध्यक्ष जी से मिले, और अध्यक्ष जी सहमत 
हुए और मैं मानता हूं कि अध्यक्ष ने उनके लिखित पत्र के आधार पर निजी स्पष्टीकरण की 
अनुमति दे दी। 

श्री वाजपेयी : कृपया, क्या आप मेरे द्वारा अध्यक्ष को लिखे पत्र को पढ़ेंगे? तब मैं संतुष्ट 
हो जाऊंगा। 

उपाध्यक्ष महोदय : हां, उसमें लिखा है : 
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“नियम ३५७ के अधीन प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में, मैं अपना स्पष्टीकरण 
देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। शिमला समझौते पर चल रही बहस के दौरान प्रधानमंत्री 
ने कहा : 

'वह कैसे कह सकते हैं कि हम काश्मीर की जनता को पाकिस्तानी दया पर छोड़ रहे हैं। 

“मैंने इस तरह की कोई बात अपने भाषण में नहीं कही। या तो प्रधानमंत्री ने मेरा भाषण 
ध्यान से नहीं सुना या उन्होंने जानबूझकर वे भाव या शब्द पिरो दिए, जो मैंने कभी नहीं कहे। 

“अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं निजी स्पष्टीकरण के लिए आपकी अनुमति चाहता 


हूं।' 
माननीय अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दी है। 
श्री वाजपेयी : अब मैं संतुष्ट हूं। 
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पूर्वी बंगाल में पाक सेना ने सीमा लांघी 


अ महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह न केवल निराशाजनक है, बल्कि 

क्षोभकारक भी है। इस सदन ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था कि हम अपनी 
स्वाधीनता के लिए संघर्ष करनेवाली पूर्वी बंगाल की बहादुर जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट करेंगे, 
उन्हें समर्थन देंगे, लेकिन बंगला देश की जनता को सहायता देना तो अलग रहा, हम अपनी सीमा 
को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम पाकिस्तान के अतिक्रमण को नहीं रोक पा रहे हैं, हम अपनी 
वायु सीमा के उल्लंघन को निषिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग हमारी सीमा में घुसकर हमारे बार्डर 
सिक्‍योरिटी फोर्स के लोगों को ले गए, उन्होंने हमारे दो पत्रकार बंदी कर रखे हैं, वह ४७ बार सीमा 
का अतिक्रमण कर चुके हैं। इस स्थिति में सरकार बतलाए कि जब पाकिस्तानी सेना हमारी सीमा 
का अतिक्रमण करने के लिए आई तो क्या हमने उनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार किया? 
हम एक भी पाकिस्तानी सैनिक को गिरफ्तार नहीं कर सके हैं, हम एक भी पाकिस्तानी हवाई 
जहाज को नहीं गिरा सके हैं। सीमा पर सुरक्षा का प्रबंध पर्याप्त है, यह कहना ही काफी नहीं है। 
अगर प्रबंध पर्याप्त है तो वह पर्याप्त दिखलाई भी देना चाहिए। 

मैं मंत्री महोदय से प्रश्न नहीं पूछना चाहता, मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करना चाहता 
हूं 

अध्यक्ष महोदय : उनसे ही कीजिए। 

श्री वाजपेयी : मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, आप से तो प्रार्थना ही करूगा। मेरा प्रश्न यह है कि 
क्या सरकार को दृष्टि में बार्डर सिक्योरिटी फोर्स इन पाकिस्तानी अतिक्रमणों का उत्तर देने में समर्थ 
है? बार्डर सिक्योरिटी फोर्स अच्छा काम कर रही है। मैं सीमा पर देखकर आया हूं। लेकिन जब 
पाकिस्तान अपनी सेना सीमा पर ले आया है तो फिर सेना का मुकाबला तो सेना ही कर सकती 
है, बार्डर सिक्‍योरिटी फोर्स के लिए सेना का सामना करना कठिन होगा। बार्डर सिक्योरिटी फोर्स 
से हम यह आशा भी नहीं कर सकते कि वह पाकिस्तानी वायुयानों को गिरा लेगी, उसके पास एंटी 
एयरक्राफ्ट गन नहीं है। जब पाकिस्तान अपनी सेना हमारे ऊपर ले आया है तो क्या सीमा के 


SS SRE FREE OE 
* पूर्वी बंगाल में पाक सेना द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण पर लोकसभा में 
२४ मइ, १९७१ को ध्यानाकर्षण। 
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अतिक्रमणों का उत्तर देने के लिए हमको भी सेना सीमा पर नहीं ले जानी चाहिए? क्या सेना को 
स्पष्ट. आदेश नहीं दिया गया है कि वह पाकिस्तान की आक्रमणात्मक कार्रवाइयों का मुंहतोड़ उत्तर 
दे? 

सीमा पर जो भी प्रबंध है, अभी रक्षा मंत्री उसको देखकर आए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि 
जो स्थिति पैदा हो रही है बंगला देश में, दुनिया के देशों में उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मैं 
पूछना चाहता हूं कि हमारा देश स्वयं क्या कर रहा है जो हम दुनिया के देशों से आशा करते हँ? 
अगर बंगला देश के मामले में हम पहल नहीं करेंगे तथा दुनिया के देशों की प्रतीक्षा करते रहेंगे 
तो बंगला देश की जनता के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। 

मेरा प्रश्न था मान्यता देने के बारे में, लेकिन वह आया नहीं। मैंने काम रोको प्रस्तावों की 
सूचना दी है" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : उसे हम बाद में देखेंगे। 


पत्रकारों का क्या हुआ? 


श्री बाजपेयी : मैं जोड देता हूं दोनों को। मैं चाहता हूं कि हमारे गृह कार्य मंत्री-कार्य तो 
अब निकल गया, खाली गृह ही रह गया है-गृह मंत्री इस संबंध में असंदिग्ध उत्तर दें कि क्या 
बह समझते हैं कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान की हमलावर हरकतों का उत्तर देने में समर्थ 
है? अगर नहीं है तो वह सीमा को और भी मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हें? अगर हम 
पाकिस्तान के एक विमान को अपनी सीमा में गिरा लेते तो बंगला देश की बिना कहे हुए ही हम 
इतनी मदद कर सकते थे, जिसको शब्दों में उल्लिखित नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आज 
तक पाकिस्तान के एक विमान को भी नहीं गिरा सके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पत्रकार पकड़े 
गए थे उनका क्या हुआ? क्या सरकार के पास यह सूचना है कि उन पत्रकारों के साथ क्या 
व्यवहार किया जा रहा है? यह एक ऐसा प्रश्‍न है जिसका उत्तर देना चाहिए। सब्र, सब्र, सब्र! : 
सरकार यह कह रही है कि बंगला देश में जो कुछ हो रहा है, उसे हम चुपचाप नहीं देखें, तो क्या 
बोलकर देखेंगे? अब सब्र करने की जरूरत है या इसको रोकने की ताकत है या नहीं, यह 
दिखलाने का वक्‍त आ गया है। 

श्री रामनिवास मिर्धा : जहां तक वहां पर सेना भेजने का प्रश्न है, उसके बारे में रक्षा मंत्री 
जी ने सदन को अभी बतलाया। बार्डर सिक्योरिटी फोर्स सक्षम है या नहीं इसका मुकाबला करने 
के लिए, इसके बारे में पहले भी बतला चुका हूं कि सब तरह से सक्षम है। आज भी हमारी सीमा 
पर जो स्थिति है, उसका मुकाबला करने में वह सक्षम हे; अगर आवश्यकता हुई तो वहां सेना 
भी भेजी जा सकती है तथा और भी अधिक कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन यह कहना कि 
बार्डर सिक्योरिटी फोर्स जो काम उसको सौंपा गया है, उसको करने में सक्षम नहीं, यह अनुचित 
होगा। 

जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्‍न का संबंध है कि क्या कोई पाकिस्तानी (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मुझे स्पष्ट करना होगा। मैंने यह नहीं कहा कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स अक्षम 
है, मेरे कहने का मतलब था कि सीमा पर पाकिस्तानी सेना आ गई हे, उसको देखते हुए बार्डर 
सिक्योरिटी फोर्स पर्याप्त नहीं है, ऐसा. अनुभव में आता है। 
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सोवियत संघ पाक को हथियार देगा? 


भापति महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान 
सनन हथियार दिए जाने के निर्णय से एक नई तथा गंभीर स्थिति पेदा हो गई हे। हमें इस 
परिस्थिति का दृढता और आत्मविश्वास के साथ सामना करना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य 
में आज कहा था कि देश की सुरक्षा सरकार की दृष्टि में सर्वोपरि महत्व का स्थान लेगी। उन्होंने 
यह भी विश्वास प्रकट किया था कि भारतीय जनता के संगठित समर्थन से जो नई परिस्थिति पैदा 
हुई है, उसका सफलतापूर्वक सामना किया जा सकेगा। क्या यह अच्छा नहीं होता कि जनता को 
संगठित होकर नई परिस्थिति का सामना करने के लिए उपदेश देने के साथ-साथ यह सदन भी एक 
स्वर में सोवियत रूस के निर्णय की निंदा करता और यह संकल्प घोषित करता कि भारत को 
अब अपने पैरों पर खड़ा होना हे, हम किसी महाशक्ति के सहयोग और समर्थन के भरोसे अपने 
भविष्य को नहीं छोड़ सकते। कौन सी कठिनाई थी इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में स्वीकार 
करने में? अगर हम इस सदन में एक स्वर से नहीं बोल सकते तो देश को एक स्वर से बोलने 
के लिए कौन प्रेरित करेगा? किस प्रकार प्रेरित किया जाएगा? प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह का 
प्रस्ताव पास करने को कोई परंपरा नहीं है। 

मेरा निवेदन है कि इस तरह की परिस्थिति पहले पैदा नहीं हुई थी। जब अमेरिका ने 
पाकिस्तान को हथियार दिए तब हम रूस का भरोसा कर सकते थे, लेकिन आज रूस ने ऐसा कदम 
उठाया है जिससे हमारी स्थिति और भी विषम हो गई है। दूसरी बात उस समय किसी ने इस तरह 
का प्रस्ताव पेश करने का सुझाव भी नहीं दिया था। मुझे विश्वास हे कि अगर ऐसा सुझाव आता 
तो नेहरू जी उसका विरोध नहीं करते। उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता के खिलाफ 
एक आंदोलन की पहल की थी। क्या प्रधानमंत्री महोदया इस तरह को पहल करने को तैयार हैं? 
नेहरू जी ने कांग्रेस को निर्देश दिया कि सारे देश में अमेरिका के गलत कदम के खिलाफ जनमत 
को जाग्रत किया जाए और उसका प्रभावी रीति से प्रकटीकरण किया जाए। क्या आज को कांग्रेस 
सोवियत रूस के निर्णय के खिलाफ इस तरह का कदम उठाने को तैयार है? क्या प्रधानमंत्री 
महोदया अपने पिता के पदचिहों पर चलने को तैयार हैं 2 ठं 


र 
+ पाक-सोवियत संध संबंधों पर लोकसभा में २२ जुलाई १९६८ को निंदा प्रस्ताव के समर्थन में वक्तव्य 
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एक ओर नेहरू जी ने अमेरिकी सहायता के खिलाफ पहल की थी और दूसरी ओर प्रधानमंत्री 
महोदया रूस के निर्णय के खिलाफ जनता के रोष को दबाने के लिए समाचारपत्रो के संपादकों 
को और उनके संवाददाताओं को बुलाकर उपदेश दे रही हैं। इस देश में प्रेस स्वतंत्र है और मुझे 
विश्वास है कि प्रेस अपना कर्तव्य करेगा, लेकिन सरकार के दृष्टिकोण का अंतर मैं स्पष्ट कर 
रहा हूं। 

एक बात और है। अमेरिका ने पाकिस्तान को इसलिए हथियार दिए थे कि पाकिस्तान 
साम्यवाद का प्रसार रोकेगा और वह अमेरिका की विश्वव्यापी योजना का एक अंग बन जाएगा, 
लेकिन रूस के नेताओ को यह समझने में कोई अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान 
को मिलनेवाले हथियार भारत के अलावा और किसी के विरुद्ध काम में नहीं आएंगे। अमेरिकी 
हथियार एक साथी को मिले थे और रूसी हथियार दिए जा रहे हैं उस पाकिस्तान को जो अभी 
रूस के साथ सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। इसके विपरीत पाकिस्तान अभी भी सीटो और 
सैंटो का मेंबर है। रूस की विदेश नीति का उद्देश्य इन सैनिक गठबंधनों को तोड़ना है। इसी आधार 
पर आज तक रूस के नेता पाकिस्तान के प्रति इस तरह के नीति संबंधी वक्तव्य देते रहे, जिनके 
आधार पर हमारी सरकार ने समझा कि पाकिस्तान के प्रति सोवियत नीति में कोई आमूल परिवर्तन 
नहीं होगा। 

सभापति महोदय, सन १९६४ में १४ फरवरी को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता 
कामरेड माइकेल सुसलोव द्वारा रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सामने जो बयान 
दिया गया था, उसका एक अंश यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं। बदले हुए संदर्भ में वह किस 
तरीके से लागू होता है, इसे आप देखें और सारा सदन देखे। श्री सुसलोव चीन की आलोचना कर 
रहे थे कि चीन के नेता पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और भारत 
के खिलाफ पाकिस्तान को हथियारबंद कर रहे हैं। उस पर टिप्पणी करते हुए श्री सुसलोव ने यह 
कहा था : 

“जब कि भारत के साथ संबंधों को, जिसे सभी जानते हैं कि वह किसी सैनिक गुट का सदस्य 
नहीं है, चीनी नेतृत्व तेजी से खत्म करता जा रहा है और उसी समय वास्तव में पाकिस्तान के 
साथ संधि कर रहा है, जो सीटो तथा सैंटो का सदस्य है, जो एशियाई जनता की शांति और सुरक्षा 
को धमकी दे रहे हैं। यह एक तथ्य है कि अपने क्रांतिकारी पाखंडी व्यापार को अलग छोड़कर, 
चीनी नेतृत्व ने वास्तव में एक अलग लाइन पकड़ ली है जो सामंतशाही गुट के संदर्भ में 
समाजवादी कॉमनवैल्थ के देशों की सैद्धांतिक स्थिति से मुश्किल से ही सामंजस्य स्थापित कर 
सकती है।“कम से कम कहा जा सकता है कि मित्र और सहयोगी चुनने के लिए चीनी नेतृत्व 
की पहुंच अजनबी है।” 

कामरेड सुसलोव ने आगे कहा : 

“यह कैसे संभव है, यह पूछा जा सकता है-समाजवादी देशों पर, साम्यवादी पार्टियों पर 
कीचड़ उछालना और उसी समय विश्व के देखते हुए पाकिस्तान में प्रतिक्रियावादी शासन के प्रति 
सहानुभूति दिखाना? सामान्यतया यह विचार से परे की बात है क्‍या कोई विश्वास कर सकता है 
कि पाकिस्तान के साथ पुनर्मेल, साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध एशिया की जनता के क्रांतिकारी 
संघर्ष के विकास के हित में किया गया है, जिस तरह से चीनी नेता इतना अधिक बोलते हैं?” 
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जब पीकिंग ने पाकिस्तान के साथ गठबंधन किया तो मास्को की प्रतिक्रिया यह थी। आज 
वही मास्को पाकिस्तान को हथियारबंद करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान का स्वरूप बदल गया 
है? क्या पाकिस्तान साम्राज्यवादी खेमे से बाहर निकल गया है? क्या पाकिस्तान अब सोटो और 
सैंटो का मेंबर नहीं है? क्या पाकिस्तान में अब कम्युनिस्ट पार्टी गैर-कानूनी नहीं है? पाकिस्तान 
का स्वरूप नहीं बदला है लेकिन मास्को के नेताओ को नीति बदली हे और उस नीति का परिवर्तन 
हमको ठीक तरीके से समझना चाहिए। 

प्रधानमंत्री महोदया कहती हैं कि उन्हें पता नहीं है कि क्या हथियार दिए जा रहे हैं। उन्हे 
यह भी पता नहीं है कि अभी हथियार मिलने शुरू हो गए हैं या आगे मिलनेवाले हैं। लेकिन यह 
कहा जाता है कि सोवियत रूस ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हथियार भारत के खिलाफ काम 
में नहीं लाए जाएंगे। मेरा निवेदन है कि इस तरीके के आश्वासन हम पहले भी आजमा चुके हैं। 
जिस कागज पर यह आश्वासन लिखे जाते हैं, उन आश्वासनों की कीमत उस कागज की कीमत 
के बराबर भी नहीं है, क्योंकि अगर कागज कोरा होता तो उसकी कुछ कीमत हो सकती थी, 
लेकिन आश्वासन लिखकर वह कागज और भी रद्दी कर दिए जाते हैं। जो हथियार देते हैं, वही 
लोग आश्वासन देते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। हथियार जिसके हाथ में जाता है उसका इरादा क्या 
है, यह देखना होगा और अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोक सका तो सोवियत रूस रोक 
सकेगा, इस मृग-मरीचिका में फंसने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता हे 
कि पाकिस्तान को मिलनेवाले रूसी हथियार भारत के विरुद्ध काम में नहीं लाए जाएंगे, दूसरी तरफ 
कहा जाता है कि जो हथियार हम दे रहे हैं बह रक्षा के लिए होंगे। यह दोनों परस्पर विरोधी बातें 
हैं। कौन से हथियार रक्षा के लिए हैं, और कौन से आक्रमण के लिए हैं इनमें कोई सीमा रेखा 
नहीं खींची जा सकती है। 


सोवियत रूस की पाक नीति में बदलाव 


जब सोवियत रूस ने पाकिस्तान को हेलीकाप्टर देने का निर्णय किया तो इस सरकार ने इस 
सदन में उस निर्णय कौ बकालत करने की कोशिश की थी। सोवियत रूस की नीति में परिवर्तन 
का संकेत हमें उस समय मिल गया था और हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इतना दृढ़ संकेत 
मिलने के बाद भी उसने सोवियत रूस के निर्णय को रोकने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री जी 
कहती हैं कि हर एक देश को दूसरे देश को हथियार देने का अधिकार है। लेकिन क्या हमें विरोध 
प्रकट करने का अधिकार नहीं है? अगर उन्हें अपनी नीति बदलने का अधिकार है तो क्या नई 
परिस्थिति में अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करके उसके पुनर्निर्धारण का हमें अधिकार नहीं है? 
जब अमेरिका के हथियार इटली या ईरान के रास्ते पाकिस्तान को जाते हैं तो हम विरोधपत्र भेजते 
हैं, यह जानते हुए भी कि उन्हें हथियार बेचने का अधिकार है। अगर हथियार हमारे हितों पर आंच 
लाते हैं तो हम उनकी निंदा करते हैं और. उसके खिलाफ विरोधपत्र भेजते हैं। मैं जानना चाहता 
हूं कि अभी तक रूस को कोई विरोधपत्र क्यों नहीं भेजा गया है ? प्रधानमंत्री महोदया कह सकती 
हैं कि हम चिट्टियां लिख रहे हैं। यह चिट्टी-पत्री अगर जनता की भावनाओं को ठीक तरीके से 
प्रकट नहीं करती तो उसको भाषा में और उसके भाव में परिवर्तन होना चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि रूस कितने हथियार दे रहा है और कौन से हथियार 
दे रहा है? प्रश्न यह है कि रूस की नीति में परिवर्तन हो गया है और उस परिवर्तन को ध्यान 
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में रखकर हमें कदम बढ़ाने होंगे। आगे चलकर पाकिस्तान के ऊपर इन हथियारों का क्या परिणाम 
होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती हे। हथियार मिलने के निर्णय से ही पाकिस्तान के 
नेताओं का स्वर बदल गया है। प्रधानमंत्री महोदया ने भी दबी जबान से उसका उल्लेख किया है । 
मास्को में हथियार देने का फैसला हुआ और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम काश्मीर 
मैं अंतरराष्ट्रीष्य युद्ध विराम रेखा को नहीं मानते। फिर श्री अर्शाद हुसैन ने १३ जुलाई को एक 
दूसरा वक्‍तव्य दिया : 

“पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कल, १३ जुलाई को चेतावनी दी कि यदि भारत जम्मू-काश्मीर 
तथा अन्य विवादो पर दुराग्रही रहता है तो पाकिस्तान किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार 
है।” 

इसका भाव यह है कि अगर भारत काश्मीर पर झुकेगा नहीं तो हम हर परिस्थिति के लिए 
तैयार हैं। हमें युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं। रूसी हथियार पाकर पाकिस्तान का हौसला और 
बढ़ा है। पाकिस्तान के नेता भारत के विरुद्ध घृणा की भावना से भरे हुए हैं। १९६५ की पराजय 
को वह भूले नहीं हैं। क्या सोवियत रूस हमें और पाकिस्तान को निकट लाने के लिए हथियार 
दे रहा है? क्या इस क्षेत्र में स्थिरता पैदा करने के लिए हथियार दे रहा है? क्या तनाव कम करने 
के लिए हथियार दे रहा है? सोवियत रूस के उद्देश्य क्या हैं, यह समझने का हम प्रयत्न करें। 
उनका परिणाम हमारे ऊपर क्या होगा इसके बारे में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, और हमें 
निश्चय करना चाहिए कि उन परिणामों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 

अभी तक पाकिस्तान के नेता काश्मीर की रट लगाते थे, अब उसके साथ फरक्का बैराज 
भी जुड़ गया है। प्रेजिडेंट अयूब ने कहा है कि काश्मीर और फरक्का बैराज ये बुनियादी सवाल 
हैं। जब तक ये ठीक तरह से हल नहीं होंगे-और ठीक तरह से मतलब यह कि पाकिस्तान को 
इच्छा के अनुसार हल नहीं होंगे-तब तक शांति नहीं होगी। और उसी समय प्रधानमंत्री कोसिजिन 
का पत्र भी मिलता है, फरक्का बैराज के बारे में। यह हवा का रुख बतलाता है। 


रूस द्वारा लिखा गया पत्र अपूर्ण 


प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह किसी प्रकार का दबाव मंजूर नहीं करेंगी। अगर सरकार में 
इतनी दूढ़ता होती तो राष्ट्रपति की रूस यात्रा के अवसर पर जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, उस 
विज्ञप्ति का रूप कुछ भिन्न होता। उसमें हम सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिए जाने 
का उल्लेख कर सकते थे और रूस के नेता उस आशंका का निवारण करनेवाला वाक्य जोड़ 
सकते थे। मगर विज्ञप्ति में रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं। 
उसमें हमें यह उपदेश दिया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने झगड़े शांति के साथ हल 
करें। हमारे प्रतिनिधि इस बात पर बल दे सकते हैं कि रूस चेकोस्लोवाकिया के साथ अपने झगड़े 
शांति के साथ और दूसरे देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न.करने के पंचशील के महान सिद्धांत 
के अनुसार हल करे। मगर हमारे प्रतिनिधियों ने इस बात पर बल नहीं दिया। छोटा सा 
चेकोस्लोवाकिया आज सोवियत रूस की विस्तारवादी नीति का शिकार बनने जा रहा है। कल अगर 
रूस की फौजें चेकोस्लोवाकिया में घुस गईं तो इस सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी? अभी तक 
हंगरी के मामले में चुप रहने के पाप का कलंक इस सरकार के माथे से धुला नहीं है। रूसी फौजें 
वहां जाएं, इससे पहले चेतावनी देनी चाहिए नई दिल्ली को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का हवाला 
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देते हुए, पंचशील के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कि सोवियत रूस कोई ऐसा काम न करे, 
जिससे शांति और दूसरे देशों की स्वतंत्रता का समादर करने की उस घोषणा पर पानी फिरे। मगर 
प्रधानमंत्री चेकोस्लोवाकिया के बारे में चुप हैं। रूस हमें यह उपदेश दे सकता है कि हम अपने 
झगड़े शांति से हल करें, मगर हम उनसे न्याय की, नीति की, ओर सिद्धांत की बात भी नहीं कर 
सकते? जब संयुक्त विज्ञप्ति तैयार करते समय रूसी दबाव का सामना नहीं कर सके, तो जब 
काश्मीर पर दबाद आएगा, गंगा के जल पर, फरक्का बैराज पर रूस का दबाव पड़ेगा तब नई 
दिल्ली उसका सामना कर सकेगी, यह चाहते हुए भी में विश्वास नहीं कर सकता। 


रूस का खतरनाक निर्णय 


मुझे रूसी हथियारों का भय नहीं है और इस देश ने पाकिस्तान को मिलनेवाले अमेरिकी 
हथियारों का भी भय नहीं किया। भारत की जनता, संपूर्ण जन-बल, हमारे साधन और अगर हम 
उन साधनों का उचित उपयोग कर सळें तो उनसे उत्पन्न होनेवाली हमारी शक्ति किसी बाहरी 
चुनौती का सामना कर सकती है। चिंता की बात रूस के हथियार नहीं हैं, चिंता की बात नई 
दिल्ली के निर्णय न करने का रवैया है। आप देखिए कि कैसी विचित्र स्थिति थी। हमारे राष्ट्रपति 
रूस की सद्भावना यात्रा कर रहे थे, नगर-नगर में भारत और रूस की मैत्री के लिए व्याख्यान 
दे रहे थे और उसी समय हमारी प्रधानमंत्री गोहाटी में रूस के निर्णय की खतरनाक परिस्थिति का 
विवेचन कर रही थीं। 

अगर राष्ट्रपति को रूस जाने से पहले यह पता लग गया था कि रूस के नेताओं ने 
पाकिस्तान को हथियारबंद करने का फैसला किया हे तो राष्ट्रपति की यात्रा को स्थगित किया जा 
सकता था। रूसवाले बुरा मानते। मगर कभी-कभी दुनिया के लोगों को यह भी समझाने की जरूरत 
है कि भारत भी बुरा मानता है और हमारी भावनाओं का भी आदर किया जाना चाहिए। 
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कभी न कभी, किसी न किसी प्रकार का कठोर कदम उठाना जरूरी होता है। 
हम यात्रा रद्द न करते, स्थगित कर सकते थे। लेकिन उसे स्थगित नहीं किया। राष्ट्रपति चले गए। 
उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री रूसी निर्णय की आलोचना करने से रुक सकती थीं। एक जिम्मेदार 
सरकार के नाते इस सरकार के प्रवक्ता कह सकते थे कि हमें खबर मिली है कि रूस इस तरह 
का निर्णय ले रहा है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति वापस नहीं आते तब तक हम इसके बारे में कुछ 
नहीं कहेंगे। कितु यह नहीं किया गया। एक ओरे राष्ट्रपति सद्भावना के भाषण दे रहे थे, दूसरी 
ओर प्रधानमंत्री जनता की उग्र भावना कहीं भड़क न जाए, इसलिए उन पर ठंडा पानी डालने के 
लिए गोहाटी में बाढ़ का दिग्दर्शन करते हुए खतरनाक परिस्थिति का चित्रण कर रही थीं। 

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी राजनीति में दखल 
दे रहे हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने का 
निर्णय समाचारपत्रों तक कैसे पहुंचा। मैं समाचारपत्रों को दोष नहीं दूंगा। उनका काम है खबरों का 
पता लगाना। मगर विदेश मंत्रालय के रहस्य जनता तक कैसे पहुंच जाते हैं, विदेशों तक कैसे पहुंच 
जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जिस घर में बैठी हुई हैं, उसको जरा उनको ठीक 
करना चाहिए। 

सोवियत रूस का निर्णय खतरनाक है। मगर बुराई में भी अच्छाई निकल सकती है। यह 
अभिशाप वरदान बन सकता है, अगर यह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हो कि हम किसी 
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पर भरोसा नहीं कर सकते। अंततोगत्वा हमको अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा। लेकिन मुझे दुख 
होता है जब कभी मैं प्रतिक्रियाओं को पढ़ता हूं। लोग सुझाव देते हैं कि रूस ने पाकिस्तान को 
हथियार देने का निर्णय कर लिया है तो हम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाएं। अगर हम 
ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं तो हमने रूस के निर्णय से कोई सबक नहीं सीखा। अब. किसी 
की गोद में बैठने का समय नहीं है। कोई हमें गोद में बैठाए भी नहीं रखेगा। सब अपनी-अपनी 
चालें चल रहे हैं। रूस को नजर हिंद महासागर के ऊपर लगी हुई है। पाकिस्तान और 
अफगानिस्तान के द्वारा रूस समुद्र में पहुंचना चाहता है। वियतनाम में अमेरिका की पराजय और 
सिंगापुर से ब्रिटेन के हटने के कारण जो रिक्तता पैदा हो गई है, सोवियत रूस उस रिक्तता को 
भी भरने की कोशिश कर सकता है। 


रूस से क्या बातें हो रही हैं? 


प्रधानमंत्री इस सदन को और देश को विश्वास में लें और बतलाएं कि रूस के साथ उनकी 
क्या बातचीत चल रही है। रूस मित्रता का आश्वासन दे रहा है, और उन आश्वासनों को, अगर 
रूस उनके बारे में ईमानदार है तो, एक संधि का रूप दिया जा सकता है। क्या रूस भारत के 
साथ इस तरह की एक विधिवत संधि करने के लिए तैयार है जिसके अंदर जो भी आश्वासन हमें 
दिए जा रहे हैं, भविष्य में हमारे समर्थन के जो वादे किए जा रहे हैं, उनको लिपिबद्ध किया जा 
सके? क्या रूस हमको इस तरह का वचन देने के लिए तैयार है? 

दूसरी बात यह है कि क्या सरकार असंदिग्ध शब्दों में यह घोषणा करने के लिए तैयार है 
कि चाहे गंगा जल का सवाल हो, चाहे फरक्का के बैराज का, चाहे काश्मीर का सवाल हो, किसी 
अंतरराष्ट्रीय दबाव में वह नहीं आएगी और वह ऐसा कोई निर्णय नहीं करेगी जो भारत की प्रतिष्ठा 
और भारत के हितों पर आंच डालनेवाला हो। 

अंतिम बात, .हमें अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। मैं पुनर्मूल्यांकन करने 
कौ बात कह रहा हूं। एक जगह लात खाकर हम दूसरी जगह लात सहलाने के लिए नहीं जा 
सकते। मैंने अमेरिका की बात कही। मैं उन लोगों से भी सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि हमें 
तिनका दबाकर पीकिंग के सामने खड़े हो जाना चाहिए। हमारी नीति लचीली होनी चाहिए, हमारी 
नीति यथार्थवादी होनी चाहिए। रूस के निर्णय ने नए रास्ते हमारे सामने खोल दिए। हम पूर्व यूरोप 
की तरफ देख सकते हैं। दक्षिणी-पूर्वी एशिया से अपने संबंध बढ़ा सकते हैं। आज अंतरराष्ट्रीय 
राजनीति विश्व को लेकर उतनी नहीं चलती जितनी क्षेत्रों को लेकर चलती है। जिस क्षेत्र में हम 
लोग हैं और जिसके साथ हमारे संबंध जुड़े हैं उन क्षेत्रों के साथ, अलग-अलग देशों के साथ अलग 
अलग हितों के आधार पर, व्यापक रूप से अपने हितों का संरक्षण करते हुए अगर हम विदेश 
नीति का पुनर्निर्धारण कर सकें और उसे अमल में लाने के तंत्र को बदल सकें तो रूस के निर्णय 
से भी इस देश को एक ऐसी चोट लग सकती है जो निराशा पैदा न करे, मगर भविष्य के लिए 
नए संकल्प को जगाए। यह संकल्प देश में जगाया जा सकता है, मगर यह सरकार इस संकल्प 
को नहीं जगा सकती। यह इस सरकार के बूते का रोग नहीं है। नए संकल्प को जगाने के लिए 
नई सरकार जरूरी है। इसीलिए मैं निंदा प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। 
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कच्छ के बारे में गुमराह किया 


अ ध्यक्ष महोदय, में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन के 

सामने पेश करके उसकी अनुमति मांगने का मौका दिया है। मैने प्रस्ताव की सूचना ४ मई 
को दी थी। मैंने मूल प्रस्ताव में गृह मंत्री महोदय को शामिल किया था, लेकिन आज मैं आपकी 
अनुमति से अपने मूल प्रस्ताब की परिधि को बढ़ाना चाहता हूं, गृह मंत्री के साथ-साथ प्रधानमंत्री 
ओर उप प्रधानमंत्री को भी इस प्रस्ताव के क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाहता हूं। 

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि २८ फरबरी को इस सदन में प्रोफेसर बलराज 
मधोक द्वारा प्रस्तुत सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। अन्य विषयों के 
साथ मुख्य चर्चा कच्छ के बारे में हुई थी। कच्छ के संबंध में न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दिया 
है उसकी आलोचना की गई थी और उस चर्चा का उत्तर देते हुए या चर्चा में भाग लेते हुए, 
प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कुछ वक्तव्य दिए थे। में उन वक्तव्यो को विस्तार के 
साथ सदन के सामने उद्धत करूंगा, लेकिन समय बचाने की दृष्टि से मैं इतना कहना चाहता हूं 
कि कच्छ के न्यायाधिकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप जो भूमि पाकिस्तान को दी जा रही है 
उसके ऊपर तीनों मंत्रियों ने अपना खेद प्रकट किया था। 

गृह मंत्री ने कहा था कि जो इलाका पाकिरतान को दिया जा रहा है, मैं स्वयं उस इलाके 
में गया था और मैंने देखा था कि हमारे जवानों ने किस बहादुरी से उस इलाके की रक्षा की थी! 
उन्होंने यह भी कहा था कि कच्छ के बारे में हमारा मामला एक पक्का मामला था, कॉस्ट-आइरन 
केस था, निर्णय हमारे विरुद्ध हो गया है, अब उसे मानने के सिवाय हमारे सामने कोई चारा नहीं 
है। 

उप प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भूमि जा रही है उसके जाने पर हम खुश नहीं हैं, क्‍योंकि 
वह भूमि हमारी थी, लेकिन हम से बंधे हुए हैं, इसलिए हम कच्छ न्यायाधिकरण के निर्णय को 
चुनौती नहीं दे सकते हैं। 

इसी से मिलती-जुलती भाषा प्रधानमंत्री ने बोली थी। उस दिन से पहले जब-जब इस सदन 
में कच्छ का मामला आया, चाहे शास्त्री जी के कार्यकाल में हो या उसके बाद, जब-जब सरकारी 


_ 025092 निविकिति 
$ पाकिस्तान को भारतीय भूमि दिए जाने पर लोकसभा में १० मई, १९६८ को विशेषाधिकार प्रस्ताव। 
३०६ / मेरी संसदीय यात्रा 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


प्रवक्ता बोले, जब-जब कच्छ के मसले में सरकारी प्रकाशन हुए, सब में एक ही बात कही गई 
कि प्रा कच्छ हमारा है, संविधान से, कानून से और परंपरा से, लेकिन पाकिस्तान जबर्दस्ती उस 
पर अधिकार करके हमारे सामने कठिनाई पैदा करना चाहता है। शास्त्री जी ने कहा था कि कच्छ 
के मामले में कोई भूमि का विवाद नहीं है, केवल सीमा तय होनी है, और सरकारी प्रवक्ताओं 
ने भी समय-समय पर इसी बात को दोहराया था कि कच्छ की भूमि हमारी है और हमने सारी 
शक्ति लगाकर उसको बचाने की कोशिश की है। 

लेकिन अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की हाई कोर्ट में एक नागरिक, श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा 
दायर की गई रिट पेटीशन के जवाब में भारत, सरकार को ओर से जो हलफनामा दाखिल किया 
गया है और उस हलफनामे में जो कुछ कहा गया है, यदि उसे सच माना जाए और मेरे पास उसे 
सच न मानने का कोई कारण नहीं है, तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री ने, उप प्रधानमंत्री 
ने और गृह मंत्री ने कच्छ की स्थिति के बारे में, भारतीय संघ में कच्छ के दर्जे के बारे में संसद 
को, इस सदन को जान-बूझकर गुमराह किया है। उन्होंने तथ्यों को छिपाया है, उन्होंने वास्तविकता 
को प्रकट करने से इन्कार किया है और इसलिए वे संसद के, इस सदन के विशेषाधिकारों के 
उल्लंघन के दोषी हैं। 

कल मेरे मित्र श्री मधु लिमये जी ने सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे का एक हिस्सा 
पढ़ा था। मैं उसे दोहराना चाहता हूं। क्या सरकार की तरफ से, अपने होश-हवाश को दुरुस्त रखकर, 
किसी अदालत में ऐसा हलफनामा दाखिल किया जा सकता है? मगर जो नहीं होना चाहिए था, 
वह किया गया है और इसकी जिम्मेदारी से यह सरकार बच नहीं सकती है। होना तो यह चाहिए 
था कि ऐसा हलफनामा दाखिल करने के लिए इस सरकार को गद्दी से हटा दिया जाता, यह सदन 
इस सरकार में अविश्वास प्रकट करता। हम इस सरकार की निंदा करना चाहते थे। लेकिन आपने 
इजाजत नहीं दी। इसलिए हमने विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाने का मार्ग अपनाया है। 

यह माना जा रहा है कि जो भूमि हमारी थी, वह वास्तव में पाकिस्तान की भूमि थी और 
हम वहां जबर्दस्ती कब्जा जमाए बैठे थे। एफिडेविट का दूसरा पैरा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के 
वक्तव्यों के बारे में है। में .फिर उद्धृत करता हूं : 

“भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य भी मुख्य मुद्दे के लिए समान रूप से महत्व 
का नहीं है। इससे इन्कार किया जाता है कि (पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की झूठी आशा 
में' भारत के किसी क्षेत्र का कोई हिस्सा पाकिस्तान को दिया जा रहा है। भारत के उप प्रधानमंत्री 
का बताया गया वक्तव्य भी मुख्य मुद्दे के लिए महत्व का नहीं है। इससे इन्कार किया जाता है 
कि भारतीय संघ ने भारतीय संविधान द्वारा भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्य भारत के किसी क्षेत्र को 
देने का कोई निर्णय किया है।” 

अध्यक्ष महोदय, यह एफेडेविट है 

अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसका मैं स्वागत करता हूं। जो वक्तव्य या भाषण 
सदन की संपत्ति है और उन पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाना, यह किसी भी सद्स्य के अधिकार 
में है। सरकार इससे भी इन्कार नहीं करती है कि दिल्ली के हाई कोट में जो हलफनामा दिया 
गया है, उसमें से सही अंश उद्धत नहीं किए जा रहे हैं। वह पूरा हलफनामा कल टेबुल पर रख 
दिया गया है। इस सदन को इस बात पर विचार करने का पूरा अधिकार है कि क्या प्रधानमंत्री 
उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जान-बूझकर इस सदन को गुमराह किया है? जो अंश मैंने उद्धत 
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किए हैं, उसके आधार पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कच्छ की स्थिति के बारे में 
और कच्छ के दर्जे के बारे में जो कुछ इस सदन में कहा गया है, वे बातें शायद कहनेवाले भी 
ठीक नहीं समझते थे। उनके दिल में कुछ था, उनके मुंह में कुछ था। उनकी कथनी कुछ रही 
है और उनकी करनी कुछ और कर रही है। यह दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार द्वारा दाखिल किए 
हलफनामों से प्रकट हो गया कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री-ये तीनों इस सदन के 
विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी हैं। यह पहला ही मौका नहीं है जब तथ्य को सदन से छिपाया 
गया हो। अभी उस दिन प्रधानमंत्री महोदया बड़ी नाराज हो गईं, जब श्री कंवरलाल गुप्त ने यह 
आरोप लगाया कि नगालैंड में एक जहाज उतरा है और यह कि प्रधानमंत्री जी जान-बूझकर इस 
बात को छिपा रही हैं, तो प्रधानमंत्री बिगड़ गईं और कहने लगीं कि ऐसा आरोप नहीं लगाना 
चाहिए। 

इसी तरह इस सदन के कुछ सदस्य गवाह हैं कि जब चीन ने अक्साईचिन में सड़क बनाई 
थी तब भी उधर बैठी हुई सरकार ने उस तथ्य को देश से छिपाया था, संसद से छिपाया था ओर 
प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में वायदा किया था कि ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी। लेकिन कच्छ 
पर जब १९६५ में पाकिस्तान ने हमला किया तब भी हमले के तथ्य को छिपाया गया। १३०० गज 
जमीन पाकिस्तान के कब्जे में जाने की बात को सदन से छिपाया गया था और अब कच्छ के 
सारे मामले को सदन के सामने लाने से इन्कार किया गया है। असत्य सूचना दी गई है, गलत 
सूचना दी गई है। तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है और जान-बूझकर सदन को गुमराह किया गया 
है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अनुमति मांगने की इजाजत दीजिए, जिससे यह 
मामला विशेषाधिकार समिति में रखे जाकर तथ्यों का पता लगाया जा सके और दूध का दूध ओर 
पानी का पानी हो सके। धन्यवाद। 
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पाकिस्तान ने कार गोण य 


अ महोदय, मैं रक्षा मंत्री का जन-महत्व के निम्न आवश्यक मामले की ओर ध्यान 
आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस पर अपना वक्‍तव्य ट 
“पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी द्वारा अखनूर के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में १९ मई, १९६७ को 
भारतीय सीमा में गश्त करनेवालों पर फायरिंग तथा जगर क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक टुकडियो का 
जमाव” 

रक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, १९ मई को लगभग ८ बजे सायं, अखनूर से ४ 
से साढे ५ मील दक्षिण-पश्चिम में भारतीय क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टुकड़ी पर पाकिस्तानी 
सैनिकों ने गोलीबारी की। पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी ने एल एम जी से गोलीबारी की, ग्रेनेड फेंके 
और एम एम जी तथा ८१ एम एम मोटर्स का प्रयोग किया। हमारे सुरक्षा बलों को भी बदले में 
गोलीबारी करनी पड़ी। रात्रि ९.१५ तक बड़ी गोलीबारी बंद हो गई, लेकिन उसके बाद प्रातः ४.०० 
बजे तक यदा-कदा गोलीबारी होती रही। 

पहले १७ मई को, पहली बार हमारे पुलिस गश्ती दल को, जो उसी क्षेत्र में गश्त पर था, 
पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ी ने रोका और विरोध किया कि गश्त का रास्ता पाकिस्तानी नियंत्रण में 
है। क्योंकि हमारे गश्ती दल लंबे समय से इस रास्ते का उपयोग करते रहे हैं, जो भारतीय क्षेत्र 
के अंदर है, पाकिस्तानी दावा नहीं माना गया। ऐसा लगता है कि रास्ते पर अपने कथित दावे को 
बलपूर्वक स्थापित करने के लिए १९ मई की गोलीबारी पूर्व विचारित कार्यवाही थी। 

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलीबारी में एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल माराः गया तथा दो 
अधिकारी घायल हुए। दो नागरिकों को भी चोट पहुंची। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को भी 
चोट पहुंची। कमांडर बैठक की मांग की। इस पर हमारी ओर से सहमति हो गई। बैठक उसी दिन 
प्रातः ५ बजे हुई। युद्धविराम बनाए रखने पर सहमति हुई। उप क्षेत्र कमांडर स्तर कौ आगे हुई 
बैठकें कोई भी समझौता करने में नाकामयाब रहीं। उप क्षेत्र कमांडर इस मामले को अपने कमांडरों 


को सौंपने पर सहमत हो गए हैं। 
पाकिस्तानी सरकार से विरोध दर्ज करवा दिया गया है। यह जोड़ा जा सकता है कि ऐसे 
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मतभेदों के मामले अन्य अधिकारियों को प्रेषित कर दिए जाएं तथा कोई गोलीबारी नहीं होनी 
चाहिए। अभी तक परिचित कारण यह है कि पाकिस्तानी बल इस पद्धति को स्वीकार नहीं कर 
रहे और बल प्रयोग जारी है। 

सरकार को जानकारी है कि गोलीबारी की घटना से, पाकिस्तान ने कुछ अतिरिक्त सैनिक 
टुकडियां अखनूर सीमा पर डागर क्षेत्र में बढ़ा दी हैं। तनाव बढ़ाने की बिना इच्छा से, जो 
दुर्भाग्यवश पाकिस्तानी गोलीबारी से पैदा हो गया है, मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस 
क्षेत्र में होनेवाली किसी भी कार्यवाही से निपटने के लिए सभी उपाय अपने हाथ में हैं। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह एक तथ्य नहीं है कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को 
सैनिक सहायता के निर्णय के साथ ही एक ओर तो वह भारत के विरुद्ध युद्ध का दुष्प्रचार कर 
रहा हे, दूसरी ओर अखनूर के पास हमारे गश्ती दल पर फायरिंग करके हमें चेतावनी दे रहा है 
कि वह फिर सुरक्षा परिषद में काश्मीर मुद्दा उठाने की तलाश में है। मैं माननीय मंत्री जी का 
पाकिस्तानी प्रवृत्ति पर आकलन जानना चाहूंगा। 

दूसरा, गोलीबारी सुबह ८ बजे शुरू हुई और शाम ४ बजे खत्म, लेकिन संसार को गोलीबारी 
को सूचना पाकिस्तान से पहले कैसे प्राप्त हुई? पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय गश्ती दल 
बिना अधिकार के उनके क्षेत्र में घुस आया और उसकी सैनिक टुकड़ियों पर गोलीबारी की। इतना 
ही नहीं, भारतीय समाचारपत्रों ने भी पाकिस्तान की दी हुई सूचना को ही पहले प्रकाशित किया । 
इसका अर्थ है कि विश्व स्तर पर यह प्रचार कर दिया गया कि भारतीय सैनिक टुकड़ियां 
पाकिस्तानी क्षेत्र में घुस गईं और उनकी सैनिक टुकडियो पर आक्रमण कर रही थीं। मैं जानना 
चाहूंगा कि हमारी ओर से खंडन करने में इतनी देर कंसे हुई कि पाकिस्तान ने पहले आक्रमण किया 
और हमने केवल अपनी रक्षा में गोलीबारी की। ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी प्रचार अभियान 
से पिछड़ गए हैं। 

श्री स्वर्ण सिंह : अमेरिकी सरकार द्वारा पाकिस्तान को आपूर्ति करने तथा कल-पुर्ज बेचने 
के संबंध में सरकार ने अपनी स्थिति एक से अधिक बार स्पष्ट कर दी है। हम सोचते हैं कि 
अमेरिकी सरकार का यह कदम निश्चित रूप से हमारे प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित है, क्योंकि पाकिस्तान 
के पास अधिकांश हथियार अमेरिका में बने हैं। 

जहां तक वर्तमान घटना का संबंध है, हमें इसे सीमा पर होनेवाली एक घटना के रूप में 
लेना चाहिए। मैं नहीं सोचता कि इस घटना और पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 


ठोक नहीं है। हमारा कथन भी समाचारपत्रो में दिखाई दिया। 

श्री बाजपेयी : केवल अगले दिन। 

श्री स्वर्ण सिंह : वे हो सकता है पहले ही प्रचारित (सरकुलेट) कर चुके हो, लेकिन हमारा 
'कथन' जो कि ठीक था कि गोलीबारी हमारे क्षेत्र में हुई और यह भारतीय समाचारपत्रो में प्रकाशित 
हुआ हे! 

श्री वाजपेयी : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री को ठीक जानकारी 
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नहीं है और वह सूचना प्राप्त करने के लिए समय मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। उस दिन जब 
गोलीबारी हुई, उसी दिन दिल्ली के समाचारपत्रों के स्टैंड पर सूचना थी-“पाकिस्तान द्वारा सीमा पर 
संघर्ष का दावा।” लेकिन भारत सरकार के प्रवक्ता ने भारतीय संवाददाताओं से इस विषय में कुछ 
नहीं कहा। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और यदि देर हुई है तो उन्हें सब ठीक करने 
की कोशिश करनी चाहिए। 

श्री स्वर्ण सिंह : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है, मैं इसे देखूंगा। 

श्री वाजपेयी : क्या वे जांच करेंगे कि क्‍यों देर हुई? 

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इसे देखेंगे। 

श्री वाजपेयी : वह कहते हैं कि यह कार्यवाही के लिए सुझाव है। वह खामोशी साध रहे 
रे श्री स्वर्ण सिंह : मैं खामोशी नहीं साध रहा हूं। माननीय सदस्य कहते हैं कि मुझे यह जांच 
करनी चाहिए कि क्या यह कुछ समाचारपत्रो में आया और मैं कहता हूं कि मामले को देखूंगा। 
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ताशकंद घोषणा के बाद? 


होदया, राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन्‌ के शब्दो में ताशकंद घोषणा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, 
स कोई राजनेतिक समझौता भी नहीं है। और न ही यह कोई नैतिक उत्तरदायित्व का उद्घोष 
है। उनके शब्दों में ताशकंद घोषणा हदय परिवर्तन के लिए एक पुकार है '^८॥॥ !0 conversion. 
मैं इस कसौटी पर ताशकंद घोषणा के बाद जो कुछ हुआ है, उसको कसना चाहता हूं। 

१८ साल तक पाकिस्तान ने क्या किया, ताशकंद सम्मेलन से पूर्व पाकिस्तान का आचरण 
क्या रहा, में इस समय उसकी चर्चा नहीं करूंगा। ताशकद में एक घोषणा पर दस्तखत करने के 
बाद पाकिस्तान किस तरह व्यवहार कर रहा है, उसकी ओर सदन को ध्यान देना होगा। कोई भी 
समझौता एकतरफा नहीं हो सकता। अगर दोनों पक्ष समझौते से बंधे नहीं हैं, दोनों पक्ष ईमानदारी 
से उस समझौते को अमल में लाना नहीं चाहते हैं, तो उस समझौते की कीमत उस कागज की 
कौमत के बराबर भी नहीं है जिस कागज पर वह समझौता लिखा जाता है। अगर कागज कोरा 
है तो कुछ और लिखाने के काम आ सकता है। लेकिन ऐसा समझौता जिसको दूसरा पक्ष ईमानदारी 
से पालन करने को तैयार नहीं है, और वह कागज पर लिखा जा चुका है, तो बह उस कागज 
को भो नष्ट करता है और खराब करता है। 

महोदया, ताशकंद घोषणा पर दस्तखत करने के तीन घंटे बाद ताशकद में ही पाकिस्तान के 
विदेश सचिव श्री अजीज अहमद ने कहा कि ताशकंद घोषणा पाकिस्तानी घुसपैठियो पर लागू नहीं 
होती। शास्त्री जी उस समय जीवित थे। यह समाचार उन तक जरूर पहुंचा होगा और मुझे विश्वास 
है कि पाकिस्तान के विदेश सचिव की घोषणा से उनको जरूर धक्का लगा होगा। अगर पाकिस्तान 
यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि घोषणा घुसपैठियों पर भी लागू होती है, अगर पाकिस्तान यह 
' मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह भविष्य में घुसपैठियों को नहीं भेजेगा और उसने घुसपैठिए 
भेजे, यह जिम्मेदारी अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो जिन तीन खंभों के ऊपर ताशकंद घोषणा 
खड़ी हे, उनमें से एक खंभा गिर जाता है। 

हमारे विदेश मंत्री जी ने १६ जनवरी को एक ब्रॉडकास्ट में कहा था : 

“स्वर्गीय प्रधानमंत्री और पूरे भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री द्वारा रखी 


व र र. 
% ताशकंद घोषणा के बाद पाकिस्तान के रुख पर राज्यसभा में २१ फरवरी, १९६६ को भाषण। 
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गई शर्तें पाकिस्तान द्वारा न सिर्फ सशस्त्र सेनाओं को पीछे हटाने, बल्कि पीछे हटाने के बाद, युद्ध 
- वराम लाइन पर युद्ध विराम की शर्तों को मानने से पूर्णतः पूरी होती हैं।” 

विदेश मंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान ने घुसपैठियों को वापस बुलाना मान लिया है। 
पाकिस्तान कहता है, हमने ऐसी कोई बात नहीं मानी। किसकी बात पर विश्वास किया जाए? हम 
चाहते हैं कि हम अपने विदेश मंत्री की बात पर विश्वास करें। 

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : यही मुनासिब भी है। 

श्री बाजपेयी : लेकिन घोषणा पर दस्तखत करनेवाला दूसरा पक्ष अगर घोषणा का मनमाना 
अर्थ लगाता है, तो उस घोषणा की कीमत घट जाती है। सरकार को यह भी बताना होगा कि 
पाकिस्तान के कितने घुसपैठिए पकड़े गए, कुछ मारे गए, मगर कुछ अभी जम्मू-काश्मीर में हैं। 
क्या पाकिस्तान ने उनको वापस बुलाने का ऐलान किया? क्या पाकिस्तान का एलान मानकर वे 
बापस गए हैं? आखिर घोषणा को हमें आचरण की कसौटी पर कुसना होगा। शास्त्री जी ने २४ 
सितंबर, १९६५ को कहा था : 

“पाकिस्तान को हमारे जम्मू एवं काश्मीर राज्य से घुसपैठियो को वापस बुलाने की जिम्मेदारी 
लेनी और पूरी करनी चाहिए!” 


शास्त्री जी का पत्र 


बार-बार संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए पत्र का हवाला दिया जाता है, 
मगर में पूछना चाहता हूं कि अगर पत्र के अनुसार शास्त्री जी ने ताशकंद घोषणा में हाजी पीर, 
कारगिल, टिथवाल से हटना मान भी लिया तो उस घोषणा पर दस्तखत करने के बाद पाकिस्तान 
का आचरण क्या है? में पूछना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान ने माना था कि घुसपैठिए वापस लेगा? 
फिर वह पलट कैसे गया? और अगर वह पलट गया तो नई दिल्ली चुप क्‍यों रही? अभी भी 
सरदार स्वर्ण सिंह जी, यही रट लगाए जाते हैं कि ताशकंद घोषणा घुसपैठियो पर लागू होती है। 
यह बात मेरी समझ में नहीँ आती। 

महोदया, प्रश्‍न यह है कि जब तक पाकिस्तान घुसपैठियाँ पर ताशकंद घोषणा को लागू करने 
के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हाजी पीर से, टिथवाल से, कारगिल से अपनी फौजें हटाने के निर्णय 
पर हम क्यों कायम रहें? आप कह सकते हैं कि हमने ताशकंद में माना था कि हम अपनी सेनाएं 
हटा लेंगे-यद्यपि वह मानना गलत था, में उसकी चर्चा करूंगा-लेकिन हमने इसलिए मान लिया 
था कि यह घोषणा करके पाकिस्तान घुसपैठियो को भेजने की जिम्मेदारी लेगा, उन्हें वापस लेने का 
आश्वासन देगा, मगर पाकिस्तान ने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। पाकिस्तान ने ताशकंद 
घोषणा की पहले ही दिन हत्या कर दी तो हम भी हाजी पीर से, कारगिल से, टिथवाल से, फोर्जे 
न हटाएं। क्या आपत्ति है यह रवैया अपनाने में? लेकिन हम यह रवैया अपनाने के लिए तैयार 
नहीं हैं। 

ताशकंद जाने से पहले शास्त्री जी की चिंता थी कि कहीं पाकिस्तान ताशकंद में यह न माने 
कि घुसपैठिए हमने भेजे हैं और हम उन्हें वापस लेने को तैयार हैं, और शास्त्री जी ने मुझसे, विरोधी 
दल के अन्य नेताओं से कहा था कि अगर पाकिस्तान ने घुसपैठियों को भेजना न माना और वापस 
लेने की गारंटी न दी तो हम कठिनाई में पड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ताशकंद में घुसपेठियों 
को भेजने की जिम्मेदारी नहीं ली। अगर सरकार चाहती तो इस बात पर अड़ सकती थी। एक 
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बार पहले भी पाकिस्तान ने कहा था १९४७ में कि हमारी सेनाएं काश्मीर में नहीं लड रही हे और 
बाद में पाकिस्तान ने माना कि सेनाएं लड़ रही हैं। पाकिस्तान के लिए अपना गुनाह कुबूल करना 
कोई नई बात नहीं है, मगर हम पाकिस्तान से मनवा नहीं सके। 

इस संबंध में शास्त्री जी के आश्वासन स्पष्ट थे। जब युद्ध विराम माना गया, विरोधी दलों 
के नेताओं ने उनसे कहा, “क्या आप आज युद्ध विराम मान रहे हैं?” उन्होंने कहा, मैं सिपिल 
सौज फायर मान रहा हूं। हमने कहा, आज आप सिंपिल सौज फायर' मान रहे हैं, कल आप हाजी 
पीर से, कारगिल से, टिथवाल से फौजें हटाना मानेंगे। उस सवाल पर भी आपके ऊपर दबाव 


पड़ेगा। विरोधी दल के अन्य नेता गवाह हैं। शास्त्री जी ने मेज को पीटकर कहा था कि में रह | 


या न रहूं, यह सरकार चले या बदल जाए; दुनिया में कोई भी हमारे साथ न हो, हाजी पीर से, 


कारगिल से, टिथवाल से हमारी फोर्जे नहीं हटेंगी। तब हम में से किसी ने कहा था कि अगर हमारी 


सेना हाजी पीर से नहीं हटी तो पाकिस्तान छंब से नहीं हटेगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि आग 
पाकिस्तान छंब से नहीं हटेगा तो हम लाहोर, सियालकोट से नहीं हटेंगे। आज हमसे कहा जाता 
है कि अगर हम हाजी पीर से न हटते तो पाकिस्तान छंब से न हटता। यह बात उस समय भी 
कही गई थी, मगर क्या सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, वे विरोधी दलों के नेताओं के मुंह बंद 
करने के लिए दिए थे? क्या देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए दिए 
थे? क्या शासन चाहता है कि उसके आश्वासनों पर देश विश्वास न करे? यह स्थिति बड़ी गंभीर 


है। 
पाक घुसपैठिए भेजने की बात स्वीकारेगा> 
B२१] चात स्ताकारगा2? 


महोदया, एक पहलू और भी है। हाजी पीर, कारगिल, टिथवाल कानूनी रूप से, वैधानिक 
दृष्टि से भारत का भाग हैं। हाजी पीर उतना ही भारत का हिस्सा है जितना श्रीनगर है। हम उसे 
खाली क्यों करें, जबकि हमें घुसपैठियों के बारे में स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला? सरदार स्वर्ण सिंह 
कहते हैं कि पाकिस्तान ने मान लिया कि युद्ध विराम का आदर करेगा और अगर वह घुसपैठिए 
भेजेगा तो युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। मगर पाकिस्तान मानेगा ही नहीं कि वह घुसपैठिए भेज 
रहा है। आप अभी नहीं मनवा सके, जब यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आपके पक्ष में है, 
तब जनरल निम्मो ने साफ कह दिया कि ५ अगस्त से घुसपैठिए आए। यह बात पाकिस्तान ने 
नहीं मानी कि घुसपैठिए उसने भेजे हैं। आगे भी भेजेगा तो कहेगा कि घुसपैठिए हमने नहीं भेजे, 
बे तो मुजाहिर हैं जो जम्मू-काश्मीर में से पैदा हो गए हैं। 

हाजी पीर पर जब हमारी सेना गई तो जवानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई, वहाँ की जनता ने हमारी 
सेना का स्वागत किया। श्रीमती गांधी सदन में नहीं हैं, वे हाजी पीर की जनता को आश्वासन दे 
आई थीं कि अब उसे पाकिस्तान के हाथ नहीं सौंपा जाएगा। आज हम १५००० लोगों को जो भारत 
के नागरिक हैं, जिन्हें अधिकार है कि हमारी सेना का, पुलिस का संरक्षण प्राप्त करें, पाकिस्तान 
को सौंप रहे हैं। हाजी पीर में हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया था। हम उस जनता 
के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। श्री पाठक जब से विधि मंत्री बने हैं, अपनी भाषा ही भूल गए 
हैं। वे सदन में नहीं हैं, में चाहता हूं कि वे सदन में होते। उस दिन मैंने पाइंट ऑफ आर्डर रेज 
किया तो पाठक जी कह रहे थे कि हाजी पीर, कारगिल, टिथवाल से हटना कोई बात नहीं है, 
मगर जब वह मिनिस्टर नहीं बने थे, इधर बैठते थे तो २४ सितंबर को उन्होंने जो भाषण दिया 
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था, मैं उसका एक अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा था : 

“दूसरी समस्या हो सकती है कि क्या हमसे सामरिक महत्व के उन स्थानों को, उन क्षेत्रों को 
जिन पर हमने अधिकार कर लिया था, जिनके बिना हमारे अधिकार के क्षेत्रों की सुरक्षा संभव नहीं 
होगी, छोड़ने कहा जाएगा। सिर्फ अनिवार्यतावश, अपनी संप्रभुता के आधार पर, उन क्षेत्रों को खाली 
करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।” 

ये श्री पाठक के शब्द हैं। मंत्री बनते ही वे अपने शब्द भूल गए, अपने भाषण को विस्मृत 
कर बैठे। हाजी पीर से, कारगिल से, टिथवाल से सेनाएं हटाकर हम सारे काश्मीर पर अपने 
अधिकार को कमजोर 'बना रहे हैं, हम पाकिस्तान के दावे को अकारण शक्ति प्रदान कर रहे हैं। 
किंतु श्रीमती गांधी ने कहा कि बड़ी चीज के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ती है, इसलिए हमने 
कारगिल छोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी चीज हमें क्या मिली है? 


बल प्रयोग न करने का पाक का वायदा 


कहा जाता है कि पाकिस्तान ने बल प्रयोग न करने का वादा किया हे। हम चाहते थे कि 
पाकिस्तान नो-वार पैक्ट करे, पाकिस्तान ने नो-वार पैक्ट नहीं किया। नेहरू जी ने नो-वार पैक्ट 
का सुझाव १९४९ में रखा। क्या नेहरू जी जानते नहीं थे कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर 
है, क्या नेहरू जी जानते नहीं थे कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के घोषणापत्र से बंधा हुआ है? 
फिर भी वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से अलग 
एक नो-वार पैक्ट करना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी जानते थे कि चार्टर काफी नहीं है। यूनाइटेड 
नेशंस का सदस्य होते हुए पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया था। शास्त्री जी भी यह जानते 
थे, इसलिए उन्होंने नो-वार पैक्ट की बात कही थी, क्‍योंकि शास्त्री जी के सामने पाकिस्तान ने 
कच्छ पर हमला किया था, काश्मीर में पहले घुसपैठियों द्वारा और फिर छंब में खुला आक्रमण 
किया था। 

महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ नो-वार पैक्ट करने की 
हमारी मांग ताशकंद घोषणा से पूरी नहीं होती, क्‍योंकि ताशकंद घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ के 
जिस चार्टर का हवाला देकर हथियारों का उपयोग न करने की बात कही गई है, वह पाकिस्तान 
पर लागू होती थी और उसके बाद भी पाकिस्तान ने तीन बार भारत पर आक्रमण किया। एक 
और भी पहलू है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के 
आर्टिकल २ में कहा गया है-मैं उद्धृत करता हूं : 

“जनता के आत्म-निर्णय और समान अधिकारों के सिद्धांत के प्रति आदर के आधार पर, 
राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना।” 

पाकिस्तान काश्मीर में आत्मनिर्णय के सिद्धांत की दुहाई देकर अभी तक गड़बड़ कराता रहा 
है। यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल २ में कहा गया है कि राष्ट्रों का संबंध आत्मनिर्णय के सिद्धांत 
के आधार पर कायम होने चाहिए। कल पाकिस्तान कह सकता है कि हमने हथियार न उठाने की 
बात कही थी। लेकिन वह हमने यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंतर्गत कही थी। चार्टर में यह भी 
कहा गया है कि देशों के संबंध सेल्फ डिटरमिनेशन के सिद्धांत के आधार पर तय होंगे और क्योंकि 
भारत सेल्फ डिटरमिनेशन के सिद्धांत को काश्मीर पर लागू करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम 
इस घोषणा से अपने को अलग करते हैं। 
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यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल ३३ की ओर भी मैं सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा। 
इसमें कहा गया है : 

“विवाद, जिसकी निरंतरता अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो, के हल के 
लिए, सबसे पहले बातचीत, जांच, मध्यस्थता, सहमति, निर्णायकों, न्यायिक दल, क्षेत्रीय एजेंसियों की 
मदद आदि लेंगे।” 

“पाकिस्तान की चाल साफ है। जैसे ही फौजों की वापस हो जाएगी, पाकिस्तान भारत से कहेगा 
कि काश्मीर के ऊपर चर्चा करो। हमारी सरकार दावा करती है कि पाकिस्तान ने माना है कि व्ह 
भारत के घरेलू मामले में दखल नहीं देगा और सरकार भी यह कहती है कि काश्मीर हमारा घरेलू 
मामला है। मगर पाकिस्तान कहता है, काश्मीर भारत का घरेलू मामला नहीं है। १३ फरवरी को 
पाकिस्तान के एक प्रवक्ता ने कहा कि : 

“एक-दूसरे के अंदरूनी मामलों में अहस्तक्षेप से संबंधित धारा काश्मीर पर लागू नहीं होती, 
क्योकि यह विवादास्पद क्षेत्र था और भारत का अंदरूनी मामला नहीं था।” 


पाकिस्तान की नीयत 


पाकिस्तान की नीयत का पता इससे भी लगता है कि अभी फौजों की वापसी पूरी नहीं हुई 
है और उसने चिट्ठी भेज दी है और चिट्ठी में मांग की है कि जब दोनों देशों के मंत्री मिलेंगे तो 
एजेंडा में पहला सवाल काश्मीर का होना चाहिए। ताशकंद में भारत ने काश्मीर को एजेंडा पर 
लाने के प्रस्ताव का विरोध किया था, जब सरदार स्वर्ण सिंह और मिस्टर भुट्टो मिले थे। में नहीं 
जानता मिलते समय सरदार स्वर्ण सिंह के हृदय में क्या भावनाएं उठ रही थीं, जिसने हमें कुत्ता 
कहा उसी के साथ उन्हें बात करनी पड़ी। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा था कि काश्मीर एजेंडा 
पर नहीं जा सकता-मैं उनके शब्दों को दोहराता हूं : 

“काश्मीर पर भारत को संप्रभुता निर्णायको की मध्यस्थता या विचार-विमर्श का मामला नहीं 


1 


था। 


क्या भारत सरकार इस रवैए पर कायम है? मुझे आशा है, कायम है! लेकिन मैं उसका 
एक सबूत चाहता हूं, और वह सबूत एक ही है-३ फरवरी की चिट्टी-जो पाकिस्तान ने भेजी है, 
जिसमें दोनों देशों के मंत्रियों कौ बैठक में काश्मीर को एजेंडा में पहले नंबर पर रखने की बात 
कही है, उस चिट्ठी का भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि काश्मीर एजेंडा पर नहीं आ 
सकता। वह चिट्ठी ३ फरवरी को आई थी, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया गया है। क्यों नहीं 
दिया गया है? दो-टूक जवाब होना चाहिए-काश्मीर के ऊपर चर्चा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 
सरकार यह कहेगी कि हम काश्मीर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी 
काउंसिल में जाएगा और कहेगा कि २० सितंबर के प्रस्ताव के अनुसार लड़ाई बंद हो गई, ५ अगस्त 
की रेखा तक फौजें वापस चली गईं, अब. भारत-पाक संघर्ष में निहित राजनीतिक प्रश्नों का हल 
निकाला जाए। पाकिस्तान यह प्रस्ताव कर सकता है कि कच्छ की तरह से काश्मीर के सवाल 
को भी आरबिट्रेशन के लिए सौंप दिया जाए। बीच में चर्चा भी चली थी कि पाकिस्तान तीन 
व्यक्तियों का ट्रिब्यूनल बनाने के लिए मांग करेगा-यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, वर्ल्ड बैंक 
के चेयरमैन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चेयरमैन; पाकिस्तान कहेगा : तीन लोगों का 
ट्रिब्यूनल तय करे कि काश्मीर पर किसका पक्ष ठीक है। भारत आरबिट्रेशन स्वीकार नहीं कर 
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सकता। इस पर पाकिस्तान कहेगा कि भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से काश्मीर के सवाल को हल 
करने का रास्ता बंद कर दिया है, अतः पाकिस्तान के सामने इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि 
पाकिस्तान बल प्रयोग करे, पाकिस्तान घुसपैठिए भेजे, पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर में तोड़फोड़ 
करे। हम जहां थे, वहीं पहुंच जाएंगे। 

रक्षा मंत्री श्री यशवंतराव चह्वाण से जयपुर में पूछा गया कि अगर पाकिस्तान ने फिर घुसपैठिए 
भेजे, पाकिस्तान ने फिर गड़बड़ की, तो आप क्या करेंगे? रक्षा मंत्री ने कहा, हम वही करेंगे जो 
हमने पहले किया था। इस पर बड़ी तालियां बर्जी। मतलब यह है कि हम हाजी पीर पर, टिथवाल 
पर, कारगिल पर, फिर से कब्जा कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं : क्या हम अपनी सेना के साथ 
न्याय कर रहे हैं? आज जवानों के खून की कीमत देकर इन स्थानों पर कब्जा किया है, शांति 
मृग-मरीचिका में फंसकर हम सामरिक महत्व की इन चौकियों को, घाटियों को छोड़ रहे 
हैं--इसलिए कि हम उन पर फिर से कब्जा करें? क्या हमारे जवानों का खून इतना सस्ता है? 
माताओं की गोदें फिर से सूनी होंगी, बहनों के सुहाग-सिंदूर फिर से लुटेंगे, बच्चे पुनः अनाथ होंगे, 
क्योंकि सरकार पाकिस्तान के भुलावे में आ गई। प्रेसीडेंट अय्यूब ने साफ कहा है कि 'नो-वार 
पैक्ट' हम तब तक नहीं करेंगे जब तक काश्मीर का मसला हल नहीं होगा। प्रेसीडेंट अय्यूब ने 
यह भी कहा है कि जब तक शांति से काश्मीर का मसला हल होने का रास्ता खुला हुआ है, हम 
हथियार नहीं उठाएंगे। उनका मतलब साफ है-अगर शांति से काश्मीर उन्हें मिल जाए तो वे लड़ने 
की तकलीफ गवारा करना नहीं चाहते। लेकिन हम काश्मीर उन्हें दे नहीं सकते। फिर वह बल 
प्रयोग के लिए रास्ता खोजेंगे। 


ताशकद में आखिर हुआ क्या था 


महोदया, ताशकंद में क्या हुआ, जो हमने ऐसी घोषणा पर दस्तखत किए? मुझे अभी तक 
इसका कोई तर्कसंगत जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तान ने घुसपैठियों को वापस बुलाने को जिम्मेदारी 
नहीं ली, पाकिस्तान ने काश्मीर को हमारा घरेलू मामला नहीं माना, पाकिस्तान अयुद्ध संधि' के 
लिए भी तैयार नहीं है, जब तक कि काश्मीर का मसला उसकी दृष्टि से संतोषजनक रीति से हल 
न हो जाए। फिर भी हमने घोषणापत्र पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका यही उत्तर है कि हमने 
सोवियत रूस के दबाब में आकर यह किया। सोवियत रूस ने कहा कि अगर ताशकंद में समझौता 
नहीं होगा तो भारत को सुरक्षा परिषद में जाना पड़ेगा। सुरक्षा परिषद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि 
५ अगस्त की रेखा तक सेनाएं वापस जानी चाहिए, ताशकंद में भारत मान ले, यह अच्छा है। 
सोवियत प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर भारत यहां समझौता नहीं करेगा तो इसके लिए 
भारत को मदद देना कठिन हो जाएगा, भारत अकेला पड़ जाएगा। 

बैदेशिक कार्य मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह : किससे कहा, आपसे? 

श्री वाजपेयी : आप लोगों से ही कहा। 

सरदार स्वर्ण सिंह : बिल्कुल गलत बात है। आप यूं ही कुछ कहे जा रहे हैं, जिसका कोई 
अंत नहीं है। 

श्री वाजपेयी : देखिए, मुझे भी कुछ जानकारी है। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि 
जो कुछ मुझे बताया गया है, कान्फिडेंस में बताया गया है | 

सरदार स्वर्ण सिंह : तो कान्फिडेस को आप यूं पूरा कर रहे हैं कि उसको आप कहते हैं। 
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श्री वाजपेयी : नहीं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं। यह कान्फिडेंस पूरा कर रहा हूं। मैं पूछना 
चाहता हूं कि यदि उसने दबाव नहीं डाला तब आपने क्यों माना? तब तो यह घोषणा, यह 
समझौता, और भी खराब हो जाता है। इस घोषणा का एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है 

श्री एम.एम. धारिया : नाम तो बता दीजिए। 

श्री वाजपेयी : यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। समझिए यह मेरा अनुमान है। किसी का नाम 
लेने की जरूरत नहीं है। रूस ने दबाव डाला। इस संबंध में जो भारत के पत्रकार ताशकंद गए 
थे, उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 

शास्त्री जी 'नो-वार पैक्ट' पर अड़े हुए थे, मगर श्री कोसीगिन ने आधी रात में कहा-यह 
रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं : 

“श्री कोसीगिन और उनके अधिकारी पिछली रात आधी रात में इस सुझाव के साथ आगे 
आए कि संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, जिस पर भारत व पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं, इस संदर्भ 
में दोनों को अपने विवाद हल करने के लिए शक्ति का सहारा न लेने के एक-दूसरे को अपने 
आश्वासन को पुनपुंष्टि का उपयुक्त आधार प्रदान करता है। इस प्रकार, दोनों देशों की स्वत 
घोषणा के भारतीय अनुरोध को पीछे कर दिया गया। जब पाकिस्तान ने इस सलाह को मान लिया 
तो भारत के लिए उसे स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था।” 

पहले कहा गया था कि ताशकंद में काश्मीर के बारे में वार्ता नहीं . होगी। यह भी कहा गया 
था कि जब मि. भुझे मास्को गए थे तो मि. भुट्टो द्वारा कह दिया गया था कि राष्ट्रपति अय्यूब 
काश्मीर के बारे में ताशकंद में कुछ नहीं कह सकेंगे और रूस ने मान लिया था। लेकिन जैसे 
ही पाकिस्तानी डेलीगेशन ताशकंद पहुंचा, उसने यह कहना शुरू कर दिया कि हम तो काश्मीर के 
ऊपर बात करने आए हैं। 


शास्त्री जी को मजबूर किसने किया? 


मैं पूछना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की बैठक में एजेंडे के सवाल पर गतिरोध हो गया 
था तो किसने शास्त्री जी को मजबूर किया कि काश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान के प्रेसीडेंट के 
साथ अनौपचारिक रूप से बात करो? क्या कोसीगिन ने नहीं कहा? क्या दोनों पर रूस का दबाव 
नहीं था कि तुम काश्मीर पर बात करो? अगर अखबार सब गलत लिखते हैं तो विदेश मंत्री जी 
को” (व्यवधान) 

सरदार स्वर्ण सिंह: किसी अखबार ने यह नहीं कहा कि चेयरमैन ऑफ दि कौंसिल ऑफ 
मिनिस्टर ऑफ सोवियत यूनियन ने यह कहा कि आप काश्मीर के मुताल्लिक बात करो। आप 
बड़े जोश में जो चाहे कहें, लेकिन वाकयात के मुताल्लिक तो ठीक कहें। 

श्री वाजपेयी : क्या आप अपने आप बात करने के लिए तैयार हो गए? 

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं तो आपको बात का जबाब दे रहा था। 

श्री वाजपेयी : मेरे पास अखबारों को प्रतियां नहीं हैं, मेरे पास फाइलें नहीं हैं। वहां पर सब 
पत्रकार खड़े थे। श्री किशन भाटिया, श्री रंगास्वामी, श्री स्वामीनाथन, ये सब लोग ताशंकंद गए थे 
और सब ने ताशकंद से यह रिपोर्ट भेजी है कि जब विदेश मंत्रियों की वार्ता विफल हो गई तो 
रूस के प्रधानमंत्री तस्वीर में आए और उन्होंने कहा कि अच्छा काश्मीर को एजेंडे पर नहीं लाते 
हो तो कोई बात नहीं, मगर इन्फारमल बात करो) आपने आज तक उसका खंडन नहीं किया। 
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सरदार स्वर्ण सिंह : कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। 

श्री वाजपेयी : कमाल कर रहे हैं, आप कल जवाब देंगे। में आपके सामने अखबार लाकर 
रख दूंगा और बता दूंगा कि क्या रूस ने इस बात पर दबाव नहीं डाला? 

महोदया, ताशकंद में रूस ने हर कदम पर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। मैंने रूस 
की तारीफ इसी सदन में खड़े होकर की जब मेरे मित्र श्री ढाह्याभाई पटेल ने रूस की आलोचना 
की थी। तब रूस हमारे हित में काम कर रहा था और इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता 
है। लेकिन आज रूस का रवैया बदला हुआ है। यह ठीक है कि रूस अपना रवैया अपने स्वार्थ 
में बदलेगा, क्योंकि वह पाकिस्तान को चीन से अलग करना चाहता है, वह पाकिस्तान को 
अमेरिका से अलग करना चाहता है। उसके इस तर्क के साथ हमारी सहानुभूति हो सकती है, मगर 
हम रूस से इतना कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारी कौमत पर यह काम न करें, मगर 
रूस यह कर रहा है। श्री रंगास्वामी 'हिंदू' के कारस्पोंडेंट हैं। उन्होंने 'हिंदू' अखबार में रिपोर्ट लिखी 
है १४ जनवरी को। श्री रंगास्वामी गैर-जिम्मेदार कारस्पोंडेंट नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि शास्त्री 
जी ने कहा था कि फौजों की वापसी के लिए तीन महीने का समय चाहिए, क्योंकि शास्त्री जी 
चाहते थे कि इतना समय मिल जाए जिससे पता लग जाए कि पाकिस्तान समझौते पर अमल करता 
है या नहीं। मगर रूस के प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन महीने तो बहुत होते हैं। जब फोजें वापस 
कर लेने की बात को मान लिया है तो जल्दी वापस कर लें। और फौजें वापस हो रही हैं। 


पाकिस्तान के इरादे नापाक 


मैं कहना चाहता हुँ कि पाकिस्तान का इरादा साफ नहीं है। कांग्रेस कार्य-समिति ने अपने 
रिजोल्यूशन में कहा है कि अगर ईमानदारी से ताशकंद घोषणा पर अमल किया जाए तो दोनों देशों 
के बीच शांति का रास्ता खुल सकता है। मगर पाकिस्तान ईमानदारी से अमल करने को तैयार 
नहीं है और इसलिए ताशकंद घोषणा समर्पण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसकी देश में चर्चा 
चलने लगी है, मंत्रिमंडल के सदस्य श्री जगजीवन राम जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि १०-१२ मील 
"का और इलाका देकर हमें युद्ध विराम के आधार पर समझौता कर लेना चाहिए। जब श्री कृष्णा 
मेनन कहते हैं कि पूरा जम्मू और काश्मीर हमारा है तो हमारे कांग्रेसी सदस्य तालियां बजाते हैं, 
लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य श्री जगजीवन राम जी कहते हैं कि सीज फायर के आधार पर कुछ 
क्षेत्र देकर पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेना चाहिए तो प्रधानमंत्री जी खंडन नहीं करती और 
विदेश मंत्री जी भी नहीं बोलते। 

जब से हमने ताशकंद घोषणा पर दस्तखत किए तब से समर्पणवादियों का बल बढ़ा है और 
लोग मांग कर रहे हैं कि यदि कुछ देकर पाकिस्तान के साथ समझौता हो सकता है तो चीन को 
अक्साईचिन की भेंट चढ़ाकर शांति का सौदा क्यों नहीं कर लिया जाता? मुझे डर है कि अगर 
यही रवैया रहा तो देश फिर से संकट में फंस जाएगा। हमारे जवानों ने अपने बलिदानों से लड़ाई 
के मैदान में जो कुछ प्राप्त किया है, उसको हमने टेबुल पर बैठकरं गंवा दिया है। हम युद्ध में 
जीत गए थे, मगर संधि में हार गए हैं। 

मैं पाकिस्तान से दोस्ती करने के खिलाफ नहीं हूं। सारा देश पाकिस्तान के साथ संबंधों को 
सुधारना चाहता है, लेकिन जब तक काश्मीर पर पाकिस्तान का दावा कायम है, जब तक काश्मीर 
के बारे में पाकिस्तान के नेता अपनी शर्तों पर काश्मीर का समझौता चाहते हैं, तब तक शांति 
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नहीं हो सकती। हम शांति की मृग-मरीचिका में न फसें। देश फिर से खतरे में पड जाएगा, अगर 
हमने आनेवाले संकट से आंख मूंदने की गलती को। 

महोदया, मैं विदेश मंत्री से कहूंगा कि ताशकंद घोषणा को पाकिस्तानी नेताओं ने जो गलत 
व्याख्या की है, उसका खंडन करें। वे अभी तक बोले क्‍यों नहीं? 

सरदार स्वर्ण सिंह : आपने देखा ही नहीं होगा, मैंने तो उस हाउस में भी कहा है। 

श्री वाजपेयी : मैं अब देखूंगा कि आप कल क्या कहते हैं। 
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पाकिस्तान जहर उगल रहा है 


5 जी, इससे पहले कि प्रधानमंत्री महोदय सदन से चले जाएं, मैं आपके जरिए -उनका 
ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने एक नोटिस भी दिया है। 

आए-दिन रेडियो पाकिस्तान यह प्रचार कर रहा है कि भारत सरकार ने भारतीय जनसंघ के 
कार्यकर्ताओं को हथियार दिए हैं, जिन हथियारों से जनसंघ के लोग जम्मू-काश्मीर में मुसलमानों 
का कत्लेआम कर रहे हैं। यह खबर जब मैं अफ्रीका में था तब वहां मैंने सुनी और वहां से लौटने 
के बाद भी मैंने सुना कि रेडियो पाकिस्तान यह खबरें दोहराता जा रहा है। इसके साथ ही जो 
यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के पर्मानेंट रिप्रेंजेटेटिव मिस्टर अमजद अली हैं, उन्होंने सिक्योरिटी 
काउंसिल के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस आरोप को दोहराया गया है कि जनसंघ 
के लोगों को हथियार दिए गए हैं, जिन हथियारों से वे जम्मू-काश्मीर के मुसलमानों को मार रहे 
हैं। 

सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस आरोप का अभी तक सरकार ने खंडन क्यों नहीं 
किया है? आल इंडियो रेडियो चुप क्यों है? विदेश मंत्रालय इसके बारे में मौन धारण करके क्‍यों 
बैठा हुआ है? 

सारी दुनिया जानती है कि जनसंघ को हथियार देने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हमें कोई 
हथियार नहीं मिले हैं और उन हथियारों से हम किसी को मारें यह सवाल भी पैदा नहीं होता है, 
मगर इसका पाकिस्तान प्रचार कर रहा है और सरंकार चुप है, जिससे देश में और देश के बाहर 
यह धारणा पैदा होती है कि शायद सचमुच में पाकिस्तान का यह प्रचार सही होगा। 

मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कहें कि यह प्रचार झूठा है, कोई हथियार जनसंघवालों को 
नहीं दिए गए और न जम्मू-काश्मीर में किसी भी एक मुसलमान को मारा गया है। यह बात 
बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि देश में, जिसमें जम्मू-काश्मीर भी शामिल है, जितने मुसलमान 
हैं, सब सुरक्षित रहें, सब देश को बनाने में हिस्सा बंटाएं। अगर सरकार चुप रहेगी तो पाकिस्तान 
का यह जहर धीरे-धीरे काम करता जाएगा और विदेशों में भारत सरकार और जनसंघ की भी 
स्थिति को बिगाड़ेगा। 

ECR NES SE NS मी न 


% पाकिस्तान रेडियो पर जनसंघ को खिलाफ प्रचार पर राज्यसभा में ७ दिसंबर, १९६५ को ध्यानाकर्षण। 
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प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री : चेयरमैन साहब, जो वाजपेयी जी ने कहा यह कोई बहुत 
नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो यह तरीका ही हो गया है। अगर रोज उनके ब्रॉडकास्ट 
हम सुनें और जो उनके अखबार लिखते हैं, उसको पढ़ें तो फिर किसी हद तक यह छोटी बात 
लगेगी। बहुत ज्यादा बातों को बढ़ाकर और बहुत गलत तरीके से वहां प्रचार और ्रोपेगेंडा किया 
जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जनसंघ को कोई हथियार देने की बात कहना, वह तो 
बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, आधार रहित है। यह बात भी बिल्कुल गलत है कि जम्मू में 
मुसलमानों पर हमला हो रहा है या उनकी जिंदगी या जीवन को किसी तरह के खतरे की बात 
है। पाकिस्तान का प्रयास, उनकी कोशिश यह रही है कि बे हमारे मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों 
के बीच में भेद पैदा करें, झगड़ा कराएं। लेकिन अब उनके लिए शायद अफसोस की बात हो, 
मगर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने सांप्रदायिक सद्भाव को अपने देश में बहुत 
शानदार तरीके से बनाए रखा है। हम चाहते हैं कि यह कम्यूनल हारमनी बनी रहे। 

हथियार हम देते हैं लाइसेंस पर, इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को। उसमें हम कोई फर्क हिंदू 
मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख इसका नहीं करते, और हमारा इरादा भी है कि हम बार्डर पर जो 
लोग रहते हैं, उनको कुछ हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देने का खासतौर से इंतजाम करें 
और वह ट्रेनिंग जो भी वहां रहते हैं बार्डर पर, चाहे वह मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे हिंदू 
हों, उन सबको हम बगैर किसी इम्तियाज के, किसी फर्क के, किसी डिसक्रिमिनेशन के, देंगे। 

श्री बाजपेयी : माफ कीजिएगा, मैं चाहूंगा विदेश मंत्रालय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 
के चेयरमैन को जो पत्र लिखे, जिसमें अमजद अली के पत्र का जवाब दिया जाए, उसमें भी यह. 
चीज साफ कर दी जाए। 
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पाक को निंदा अपेक्षित थी 


त जी, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ 
की सुरक्षा परिषद द्वारा २० सितंबर को स्वीकृत प्रस्ताव और उसके संबंध में प्रधानमंत्री जी 
के २२ सितंबर के भाषण पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि में प्रस्ताव और 
प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में कुछ कहूं, में अपनी सेनाओं के रणबांकुरे जवानों को बधाई 
देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने रक्‍त से हमारी आजादी की कीमत चुकाई है। वायु सेना के जवान, 
थल सेना के जवान अपनी जान देकर हमारी शान बढ़ाने में सफल हुए हैं। उनका नाम इतिहास 
में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। हम हरदम उनके प्रति आभारी रहेंगे। में उन्हें आश्वासन देना 
चाहता हूं कि उनका महान बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और लड़ाई के मैदान में हमने जो विजय 
प्राप्त की है, उसे कूटनीति के दरबार में विफल नहीं होने दिया जाएगा। । 

खेद का विषय है कि सुरक्षा परिषद ने २० सितंबर के अपने प्रस्ताव में भारत के जम्मू और 
काश्मीर के भाग पर ५ अगस्त को आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान की निंदा नहीं की। उस 
प्रस्ताव में ५ अगस्त का उल्लेख किया गया है लेकिन विश्व शांति को संरक्षिका होने के नाते सुरक्षा 
परिषद को पाकिस्तान की खुले शब्दों में निंदा करनी चाहिए थी। यह पहला ही अवसर नहीं है 
जब पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर पर आक्रमण किया है। १९४७ में भी इसी तरह का आक्रमण 
किया गया था और १८ साल बाद पाकिस्तान फिर उसी रवैए का परिचय दे रहा है। लेकिन दुख 
का विषय यह है कि १८ साल में सुरक्षा परिषद भी नहीं बदली; पाकिस्तान के आक्रामक रवैए 
में तो परिवर्तन नहीं ही हुआ, सुरक्षा परिषद के रवैए में भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले काश्मीर ' 
पर आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान की निंदा नहीं की गई थी और इस बार भी सुरक्षा परिषद 
पाकिस्तान के हंमले के प्रति अपनी आंख मूंद लेना चाहती है। यह पूछा जा सकता है कि जब 
भारत ने पाकिस्तान से अपनी आत्मरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके सेनाएं भेजी, 
तब तो सुरक्षा परिषद में हलचल शुरू हो गई, उसकी बैठकें बुलाई गई, विश्व की राजधानियों में 
आदान-प्रदान होने लगा, विचारों का, पत्रों का, लेकिन जब ५ अगस्त को युद्ध विराम का उल्लंघन 

क ल. नै 
+ भारत-पाक युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर 
राज्यसभा में २४ सितंबर, १९६५ को भाषण। 
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करके, युद्ध विराम समझौते की खुली अवहेलना करके पाकिस्तान ने जम्मू-काश्मीर की रियासत 
में, जो भारत का अटूट हिस्सा है, सशस्त्र हमलावर भेजे, तब सुरक्षा परिषद के कान पर जूं नहीं 
रेंगी, तब विश्व की राजधानियों में कोई हलचल नहीं हुई। १३ अगस्त, १९४८ का युद्ध विराम 
समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, वह संयुक्त राष्ट्र संघ ने करवाया था और 
दोनों. देशों पर जिम्मेदारी थी कि उस समझौते का पालन करें। 

उस समझौते के अनुसार एक युद्ध विराम रेखा खींची गई। पाकिस्तान ने उस रेखा का 
उल्लंघन कर दिया, उस समझौते के चीथड़े उड़ा दिए, काश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए 
हथियारबंद हमलावर भेज दिए, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ के भवन में सुरक्षित बैठा रहा, 
उसने हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझी। 

सभापति जी, अगर ५ अगस्त के बाद सुरक्षा परिषद हरकत में आती, बैठक बुलाती, 
पाकिस्तान की हमलावर भेजने के लिए निंदा करती और पाकिस्तान को आदेश देती कि तुम अपने 
हमलावरों को काश्मीर की घाटी से, जम्मू और काश्मीर से निकाल लो, तो फिर यह परिस्थिति 
पैदा नहीं होती। मगर सुरक्षा परिषद परीक्षा में विफल रही और पाकिस्तान के प्रारंभिक आक्रमण 
के प्रति उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसका नतीजा यह हुआ कि इस भूखंड में लड़ाई 
फैली, शांति का उल्लंघन हुआ और भारत को मजबूर होकर अपनी रक्षा के लिए जम्मू और 
काश्मीर में युद्ध विराम रेखा को पार करना पड़ा। आखिर हमलावर युद्ध विराम रेखा पार करके 
आ रहे थे, वे हमलावर जम्मू-काश्मीर में गड़बड़ मचा रहे थे, वे भारत के एक भाग को हड़पना 
चाहते थे, और भारत के सामने इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था कि वह युद्ध विराम रेखा को 
पार करके अपनी सेना उन घाटियों पर, उन शिखरों पर, उन चोटियों पर भेजे जहां से हमलावर 
आ रहे थे। 

लेकिन तब भी सुरक्षा परिषद नहीं चेती। जब पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन 
करके छंब पर आक्रमण कर दिया, तब भी विश्व शांति के रक्षक सजग नहीं हुए। लेकिन जब 
हमने आत्मरक्षा के लिए लाहौर की तरफ, सियालकोट की तरफ सेना भेजने का निर्णय किया, तब 
सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई और हलचल शुरू हो गई। इस तरह से सुरक्षा परिषद पक्षपात 
का रबैया कब तक अपनाएगी? क्या विश्व शांति को रक्षा इन तरीकों से हो सकती है? क्या संसार 
में न्याय इस तरह से कायम किया जा सकता है? आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है, उसकी 
जिम्मेदारी से सुरक्षा परिषद बच नहीं सकती। 

महोदय, युद्ध विराम समझौता हो गया है, और २० सितंबर, १९६५ का दिन याद रखा जाएगा। 
लेकिन १३ अगस्त, १९४८ को भी एक युद्ध विराम समझौता हुआ था। उस समझौते को किसने 
तोड़ा? उस समझौते का किसने उल्लंघन किया? उस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को जम्मू- 
काश्मीर से अपनी सेना हटानी थी और जिन कबाइलियों को लेकर पाकिस्तान ने प्रछन्न रूप से 
हमला किया था उन कबाइलियों को हटाना था, और सारे जम्मू-काश्मीर को एक सत्ता के अंतर्गत 
आना था, लेकिन पाकिस्तान ने उस समझौते को मानने से इन्कार कर दिया। क्या पाकिस्तान 
वर्तमान समझौते को मानेगा? क्या पाकिस्तान सचमुच में युद्ध विराम चाहता है? क्या पाकिस्तान 
युद्ध विराम की रक्षा करेगा? 

अभी युद्ध विराम समझोता पूरी तरह से अमल में भी नहीं आ पाया था कि पाकिस्तान ने 
आक्रमण की कार्यवाही शुरू कर दी। संसद के सदस्य जो कल फिरोजपुर में थे, वे इस बात के 
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गवाह हैं कि कल सवेरे १० बजे पाकिस्तानियो ने फिरोजपुर पर शैलिंग की थी जिसके कारण हमारा 
एक जवान मारा गया और दो घायल हो गए। जम्मू के क्षेत्र में भी पाकिस्तान हमारी भूमि पर कब्जा 
जमाकर खंदक खोदकर बैठ गया है। पाकिस्तान के नेता धमकी दे रहे हैं; और वे एक बड़े संघर्ष 
की भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या सुरक्षा परिषद पाकिस्तान को युद्ध विराम समझौते को मनवाने ० 
में कारगर होगी? पाकिस्तान यदि युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना सुरक्षा परिषद 
को दी जानी चाहिए, लेकिन इस बारे में हमारा दिमाग साफ हो कि अगर पाकिस्तान उल्लंघन करेगा 
तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। शिकायत हम करें, लेकिन सेना को कहा जाना चाहिए कि अगर 
पाकिस्तान युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन करके हमारी भूमि में आता है तो हमारे सैनिक, हमारे 
हवाबाज, उसका जवाब देने के लिए तैयार रहें। 


पाकिस्तान ने हमलावर भेजे 


सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में ५ अगस्त की चर्चा की गई है और कहा गया है कि जितने भी 
आर्म्ड पर्सेनिल हैं, जितने भी हथियारबंद लोग हैं, वे सब वापस चले जाएं। तो जम्मू-काश्मीर में 
जो इन्फिलट्रेटर्स गए हैं उनका क्या होगा? पाकिस्तान उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता है ओर पाकिस्तान 
उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, तब सुरक्षा परिषद इसका क्या हल करेगी? हम उनके 
साथ निबटने का अधिकार रखते हैं, हम उनके साथ निबटेंगे, मगर मेरा सुझाव यह है कि भारतः 
सरकार इस बात पर जोर दे कि काश्मीर में हमलावरों को भेजने के लिए पाकिस्तान को अपनी 
जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और उन हमलावरों को वापस लेने का दायित्व लेना चाहिए। हम 
यह साबित करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास प्रमाण और सबूत हैं कि वे हमलावर पाकिस्तान 
ने भेजे, वे पाकिस्तानी सेना के अंग हैं, वे पाकिस्तानी सेनापतियों द्वारा संचालित किए गए हैं और 
पाकिस्तानी हथियार लेकर योजनाबद्ध तरीके से जम्मू-काश्मीर में आए और पाकिस्तान उसकी 
जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। 

हमें सुरक्षा परिषद पर जोर देना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल से कहना चाहिए 
कि पाकिस्तान ने ही हमलावरों को भेजा। एक बार पहले भी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 
धोखा दिया था, जबकि उसने कहा था कि हमारी सेना जम्मू-काश्मीर में नहीं है और जब वहां 
प्रेक्षक आने लगे तब उसने कहा कि हमारी सेना है। हम इस बात पर अड़े रहें कि हमलावर 
पाकिस्तान ने भेजे हैं और पाकिस्तान हमलावरों को वापस बुलाए। अगर सुरक्षा परिषद पाकिस्तान 
से यह बात नहीं मनवा सकती है कि हमलावर उसने भेजे हैं, अगर सुरक्षा परिषद पाकिस्तान से 
यह बात नहीं मनवा सकती है कि हमलावरों को वापस बुलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, 
आगर सुरक्षा परिषद यह वचन नहीं ले सकती है कि भविष्य में पाकिस्तान हमलावरों को हथियार 
देकर जम्मू-काश्मीर की घाटी में गड़बड़ करने के लिए नहीं भेजेगा, तो फिर भारत का कर्तव्य 
स्पष्ट है। हम ऐसी किसी भी व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते, हम ऐसी किसी 
रेखा पर नहीं जा सकते जिस रेखा का उल्लंघन करके पाकिस्तानी हमलावर फिर से जम्मू-काश्मीर 
में आ जाएं। बात स्पष्ट है कि जम्मू-काश्मीर में जो घाटियां हैं, जो चोटियां हमारे कब्जे में हैं, 
उन्हें खाली करने का सवाल पैदा नहीं होता। हम पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते। 

सुरक्षा परिषद पाकिस्तान से गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है, अगर गारंटी लेगी तो उसको 
कहां तक मनवा सकेगी, यह हमें अपने पुराने अनुभव के प्रकाश में देखना होगा। अभी तक का 
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अनुभव अच्छा नहीं है, क्‍योंकि संयुक्त राष्ट्र के कहने से ही हमने पहले कारगिल की चौकियां 
खाली कर दी थीं। कारगिल हमारी लेह जानेवाली सड़क की रक्षा-तैयारी है और लेह में हमें 
चीनियों का सामना करना है। पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ हो गई है और चीन पाकिस्तान 
को लडाई में मदद देने के लिए, उसमें कूदने के लिए तैयार है। हमने संयुक्त राष्ट्र के कहने पर 
चौकियां खाली कर दीं और पाकिस्तान ने फिर हमारे रसद मार्ग पर बाधा डालनी शुरू कर दी, 
जिसकी वजह से हमें वे चौकियां फिर लेनी पडीं। अब वे चौकियां खाली न की जाएं। 

५ अगस्त की युद्ध विराम रेखा पर जम्मू-काश्मीर में वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं 
होता है। सचमुच में ५ अगस्त की रेखा क्यो? पूरा जम्मू-काश्मीर हमारा है, सारा जम्मू-काश्मीर 
भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने हमला करके उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। होना 
तो यह चाहिए था कि हम मांग करते कि पाकिस्तान पूरे जम्मू-काश्मीर से हट जाए, मगर हमने 
पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के कब्जे के सवाल को उठाया नहीं, इसलिए पाकिस्तान को मौका 
मिल गया कि हमारा जो जम्मू-काश्मीर का हिस्सा था उस पर वह अपना बेहूदा दावा उठाए। हमें 
अब उस पुराने सवाल को उठाना चाहिए, हमें मांग करनी चाहिए कि उस भू-भाग पर कानूनी, 
संवैधानिक और नैतिक अधिकार हमारा है और पाकिस्तानी सेना को उसे खाली कर देना चाहिए। 


पाकिस्तान को आक्रामक घोषित कराएं 


हम सुरक्षा परिषद से कहें कि बह अब पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करे और पाकिस्तान 
के आक्रमण को हटाए, लेकिन सुरक्षा परिषद यह कर सकेगी, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए भारत 
को स्पष्ट कर देना चाहिए कि ५ अगस्त की जो पुरानी युद्ध विराम रेखा है, उस पर. हम वापस 
आने की जरूरत नहीं समझते हैं, क्‍योंकि पाकिस्तान ने वह रेखा तोड़ दी है। पाकिस्तान ने युद्ध 
विराम रेखा के समझौते का उल्लंघन करके हमलावरों को भेजकर विश्वासघात किया है और 
सुरक्षा परिषद के साथ धोखा किया है। अब हमारी फौज, हमारे जवान जिन चोटियों पर डटे हुए 
हैं, वहीं डटे रहेंगे और हम वहां खाली नहीं करेंगे। हमें चीनी खतरे को ध्यान में रखना है और 
अगर हम कारगिल की चौकियां खाली कर दें तो हम चीन से लद्दाख को कैसे बचाएंगे? 

चीन कभी भो हमारे लिए संकट पैदा कर सकता है और यह कोई नहीं कह सकता कि चीन 
के इरादे क्या हैं। चीन के इरादे के बारे में कोई भी राजनयिक पंडित गलत भविष्यवाणी न करे, . 
क्योकि वह सारी भविष्यवाणियां को गलत साबित करने की क्षमता रखता हे। पाकिस्तान के साथ 
उसके संबंध स्पष्ट हो गए हैं। अब हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि लद्दाख की रक्षा के लिए 
हम उन चौकियों पर डटे रहें जिन चौकियों को हमने अपने कब्जे में ले लिया है। 

महोदय, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में पोलिटिकल सोल्यूशन की चर्चा की गई है, वह 
पोलिटिकल सोल्यूशन क्या होगा? हमारे लिए तो जम्मू-काश्मीर का सवाल हल हो चुका है और 
कोई सोल्यूशन होना बाकी है तो जम्मू-काश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में हे, उससे 
पाकिस्तान को हटाना है। महाराजा जम्मू-काश्मीर ने रियासत को भारत में मिलाने का फैसला 
किया था और उस फैसले पर जम्मू-काश्मीर को जनता ने अनेक चुनावों पर मुहर लगाई और 
अपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट किया। इस लड़ाई में भी जब पाकिस्तान के शहंशाह तानाशाह, 
जम्मू-काश्मीर में बगावत को आशंका लगाए बैठे थे तो जम्मू-काश्मीर की जनता ने, जिसमें हिंदू- 
मुसलमान शामिल हैं, पाकिस्तानी हमलावरों का विरोध करके, उन्हें गिरफ्तार करके, उनके आने 
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कौ सूचना जम्मू और काश्मीर की सरकार को देकर यह साबित कर दिया कि जम्मू-काश्मीर के 
लोग क्या चाहते हैं जम्मू-काश्मीर का दिल क्या चाहता है। जम्मू-काश्मीर की जनता पाकिस्तान 
में जाना नहीं चाहती। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो जम्मू-काश्मीर को स्वतंत्र रखने की बात 
सोचते हों। मगर पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र नहीं रह सकता। 
पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि बिना जम्मू-काश्मीर के पाकिस्तान जिंदा नहीं रहेगा। मैं पाकिस्तान 
के प्रेसीडेंट के भाषण का एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रेसिडेंट अय्यूब खां कहते हैं : 

“काश्मीर पाकिस्तान के लिए न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 
काश्मीर जीवन और मरण का सवाल है।” 


पाकिस्तान के इरादे कुछ और हैं 


पाकिस्तान काश्मीर काश्मीरियों के लिए नहीं चाहता। वह काश्मीर को इसलिए नहीं चाहता 
क्रि आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में उसको बड़ी चिंता है। वह काश्मीर चाहता है पाकिस्तानियों 
के लिए। वह काश्‍्मीरियों को बलि का बकरा बनाना चाहता हे। बह अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं 
की पूर्ति के लिए काश्मीर को शतरंज का मोहरा बनाना चाहता है। काश्मीर के जो कुछ लोग 
स्वतंत्र काश्मीर के हक में हैं, उनसे भी में कहना चाहता हूं किः पाकिस्तान के हमले से उनकी 
आंखें खुल जानी चाहिए। पाकिस्तान उन्हें स्वतंत्र नहीं रहने देगा। पाकिस्तान किसी गारंटी को नहीं 
मानेगा। पाकिस्तान जबर्दस्ती काश्मीर को हथियाने के अपने मंसूबे को नहीँ छोड़ेगा। जम्मू-काश्मीर 
भारत के भाग के रूप में विकसित हो सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है। जम्मू-काश्मीर की जनता 
भारत में रहकर ही अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। इसलिए हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि 
जम्मू-काश्मीर भारत का भाग है। कानून से, वैधानिक दृष्टि से, हमने रक्त बहाकर जम्मू-काश्मीर 
को रखा है। जनता की मोहर पर, जनता के निर्णय पर हमारे जवानों ने अपने रक्‍त की भेंट चढ़ाई 
है। अब जम्मू-काश्मीर भारत से बाहर नहीं जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने १४ सितंबर को 
यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को जो पत्र लिखा था, उसका मैं एक अंश पढ़ना चाहता हूं: 

“महासचिव महोदय, मुझे यह पूर्णतः स्पष्ट करने दें कि अब युद्ध विराम के लागू होने और 
आगे विवरणों पर विचार होने के परिणामस्वरूप, हम किसी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे 
जो घुसपैठ को जारी रखने का दरवाजा खुला रखती हो या पहले जो घुसपैठ हो चुकी है, उससे 
निपटने से हमें रोकती हो। मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहूंगा कि कोई भी दबाव या हमला 
हमें अपने देश की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता, जम्मू एवं काश्मीर राज्य जिसका अभिन्न हिस्सा 
है, को कायम रखने के हमारे निश्चय से नहीं हटा सकती!” 

यह प्रधानमंत्री जी के पत्र का एक अंश मैं उद्धत कर रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि 
कूटनीतिक मोर्चे पर जो अब दांव-पेंच चलेंगे, उसमें सरकार अपने दिए गए आश्वासनो को भूल 
न जाए। शासन पर दबाव पड़ेंगे। अनेक बड़े देश पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएंगे और लड़ाई के मैदान 
में हमने जो विजय प्राप्त की है, उसे कूटनीति के दरबार में पराजय में बदलने की कोशिश करेंगे। 
मगर में विश्‍वास करता हूं अपने नताओं पर जिन्होंने सारी परिस्थिति का दूढ़ता के साथ, वज्र 
संकल्प की शक्ति के साथ सामना किया है, इस समय भी वे एक इंच नहीं डिगेंगे, एक इंच नहीं 
हिलंगे। सारा देश उनके पीछे खड़ा है। ४७ करोड़ के भारत में एक नई चेतना जाग गई है। हमारे 
राष्ट्रीय जीवन में एक नए अध्याय का श्रीगणेश हुआ है और इस अध्याय पर पानी न फेरा जाए, 
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बलिदानियों का रक्त कहीं व्यर्थ न चला जाए, माथे पर किसी नए कलंक का टीका न लग 
इस बात की सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब तक नेता अपने दिए हुए बचनों पर दढ 
हैं, सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। ८ 

सभापति जी, बस मैं खत्म करता हूं। सुरक्षा परिषद में जब काश्मीर पर चर्चा हुई और आगे 
कूटनीतिक दांव-पेंच चलेंगे तो हमें यह समझने का मौका मिला है और मिलेगा कि कौन हमारा 
सच्चा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है और कौन इसमें तटस्थ है। हमारे मित्रों की संख्या बडी नहीं 
है और इसे विदेश नीति की सफलता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। हम सोवियत रूस के 
आभारी हैं जिसने लगातार काश्मीर के सवाल पर हमारा साथ दिया है। हम उनको धन्यवाद देना 
चाहते हैं। मगर हमें ब्रिटेन से शिकायत है, उस दिन रामलीला मैदान में जब कम्युनिस्ट नेता ब्रिटेन 
के खिलाफ बोले तो मैंने उन्हें टोका कि यह समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलने का नहीं 
है। चीन के विरुद्ध हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन आज मेरे भी धैर्य का बांध 
टूट सकता है। 

ब्रिटेन का रवैया हमको धक्का पहुंचानेवाला है। अगर वे न्याय का साथ नहीं दे सकते, जिस 
पर आक्रमण हुआ है, अगर वे उसको बात नहीं कह सकते, तो कम से कम ब्रिटेन कॉमनवेल्थ 
का एक प्रमुख सदस्य होने के नाते तटस्थ तो रह सकता है। मगर वह पाकिस्तान का साथ देते 
हैं। पाकिस्तान उन्होंने पैदा किया। पाकिस्तान को उन्होंने पाला। मध्य-पूर्व के तेल क्षेत्र पर अपना 
प्रभाव रखने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने अपनी मुठ्ठी में जकड़ा, मगर एक बात ब्रिटेन के नेता 
भूल जाते हैं कि अगर एशिया में, दक्षिण-पूर्व एशिया में, लोकतंत्र को और पंथनिरपेक्ष राष्ट्रीयता 
के आदर्श को जीवित रखना है, तो भारत का अहित चाहकर यह नहीं हो सकता। समय आ गया 
है जब हम गंभीरता से इस बात पर विचार करें कि हमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य रहना चाहिए 
या नहीं रहना चाहिए। मैं श्री छागला की इस बात से सहमत हूं कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला 
न करें, हम गुस्से में कोई फैसला न करें। मगर लगातार ब्रिटेन द्वारा भारत के हितों की उपेक्षा 
ओर भारत के प्रति भेदभाव की नीति, इसके बारे में हम- चुप नहीं रह सकते। 


विदेशों में हमारा प्रचारतंत्र 


सभापति जी, विदेशों में जो हमारे प्रचार का तंत्र है, उसकों ठीक करने की आवश्यकता है। 
अभी यूरोप से मेरे एक मित्र आए हैं। वे कहते हैं कि १६ सितंबर तक यूरोप में यह प्रचार था 
कि पाकिस्तान कौ सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और भारत की सेनाएं पीछे हट रही हैं। यह प्रचार किसने 
किया और कैसे किया? हमारे राजदूतावासों ने इसका खंडन नहीं किया, यह एक बड़े आश्चर्य की 
बात है। अब १६ सितंबर के बाद उन्हें पता लगा है कि पीछे हटनेवाली भारत की सेनाएं नहीं 
हैं, पाकिस्तान की सेनाएं हैं। मगर हमारे प्रचार का तंत्र क्यों विफल हुआ? दुनिया में सभी हमारे 
विरोधी नहीं हैं। शायद कुछ को हम ठीक तरह से समझा नहीं पाते हैं, कुछ को हम ठीक तरह 
से जानकारी नहीं दे पाते हैं। अब समय आ गया है कि हम जहां विदेश नीति पर फिर से विचार 
करेंगे, वहां हम विदेशों में अपने प्रचार तंत्र का भी विचार करें। 

सभापति जी, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। युद्ध विराम शांति नहीं है और हमारे 
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वे एक युद्ध विराम से दूसरे युद्ध विराम पर नहीं जाएंगे। हम दूसरे 
युद्ध विराम पर आ गए हैं। मगर हम शांति की मृग-मरीचिका में न फसें। पाकिस्तान के नेता 
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धमकी दे रहे हैं कि इससे भी बड़ा संघर्ष हो सकता है। भुट्टो साहब एक हजार साल तक लड़ने 
की बात कह चुके हैं। हम पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम पाकिस्तान को जीतना नहीं 
चाहते हैं। मगर एक बात मैं कहूंगा कि अगर पाकिस्तान इस बात पर आमादा है कि भारत को 
तोड़ दे, भारत को फोड़ दे, भारतीय संघ को विघटित कर दे, तो हमें भी पाकिस्तान के भविष्य 
के बारे में सोचना पड़ेगा। 

हम जम्मू-काश्मीर को अलग नहीं जाने दे सकते। जम्मू-काश्मीर अलग चला जाएगा, तो 
यह भारत संगठित नहीं रह सकता, यह भारतीय संघ कायम नहीं रह सकता। हम एक जगह मजहब 
के आधार को, सांप्रदायिकता के आधार को स्वीकार कर लें, तो हम दूसरी जगह विघटनकारी 
शक्तियों से नहीं लड़ सकते। इसलिए काश्मीर से केरल तक भारतीय राष्ट्र को अखंडता की रक्षा 
होनी चाहिए। पाकिस्तान के शासकों से हम कह दें कि अगर इतने दिनों की लड़ाई से आपका 
मन नहीं भरा है, तो फिर आप जो कुछ करना चाहते हैं, उसे करिए। भारत हिम्मत के साथ, दूढ़ता 
के साथ आपकी चुनौती का सामना करेगा। उस चुनौती का सामना करने के लिए देश कौ एकता 
बनाए रखनी होगी, सांप्रदायिक शांति कायम रखनी होगी, युद्ध-प्रयत्नों को बढ़ावा देना होगा, सेना 
की संख्या बढ़ानी होगी, हवाई जहाजों और टैंकों के निर्माण में गति लानी होगी, विदेशों से मांग 
कर या देश में उत्पन्न करके हमें अपनी सेनाओं की आवश्यकता को पूरा करना होगा और इस 
बात की आवश्यकता है कि राजनैतिक दल यह भूल जाएं कि सन्‌ १९६७ में चुनाव आनेवाला 
है। 

देश एक अग्नि परीक्षा में से गुजर रहा है। चुनाव टल सकते हैं, मगर राष्ट्र के निर्णय की 
घड़ी नहीं टल सकती। सबसे बड़ा दल होने के कारण सत्तारूढ़ दल पर जिम्मेदारी है, मगर हमें 
भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, युद्ध के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए। हम युद्ध के लिए उतारू 
नहीं हैं; हम युद्ध के लिए उत्सुक नहीं हैं, लेकिन कोई रण के लिए ललकारे तो हम भी उस 
ललकार का सामना करने से पीछे नहीं रहेंगे। याद रखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, चीन 
के खिलाफ भी-चीन और पाकिस्तान की सम्मिलित शक्ति के खिलाफ ४७ करोड़ के देश को 
खड़ा करने का महान दायित्व हमारे ऊपर है। शायद भाग्य ने, विधाता ने हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी 
रखी है। अगर यह सदन, यह संसद, यह शासन और विरोधी दल इस जिम्मेदारी को ठीक तरह 
से नहीं निभा सके, तो इतिहास हमारे माथे पर ऐसे कलंक का टीका पोतेगा, जो न रक्‍त से धुलेगा, 
न आंसू से धुलेगा, न पसीने से धुलेगा। ऐसे कलंक का टीका हम नहीं लगने देंगे, इस विश्वास 


के साथ मैं समाप्त करता हूं! 
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कच्छ के लिए पंचाट क्यों ? 


Refi जी, मुझे कुछ आपत्तियां हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसके ऊपर 

इस सदन में बिचार किए जाने पर मेरी आपत्तियां मुख्यतः तीन हें। 

मेरा निवेदन है कि जिस वक्तव्य में कच्छ के समझौते का समावेश है, उसी वक्तव्य पर 
सदन में विचार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है। वह कच्छ समझोता हमारे संविधान के प्रतिकूल 
है। संविधान के अनुच्छेद (३) के खंड (२) और परिशिष्ट १ के अनुसार भारत को सीमाएं 
सुनिश्चित हैं, तय हैं। उन सीमाओं के अनुसार समूचा कच्छ का रण भारत का हिस्सा है। भारत 
सरकार को भारत के किसी भी हिस्से को भारत से अलग करने का अधिकार नहीं है। कच्छ के 
समझौते में सरकार ने कच्छ के रण के ३५०० वर्गमील के पाकिस्तान के दावे को विदेशियों के 
पंचायती फैसले के लिए सौंपना स्वीकार कर लिया है और यह समझोता संसद की पीठ पीछे किया 
गया है। यह संविधान की धाराओं के प्रतिकूल है। मैं समझता हूं, इस समझौते पर सदन में विवाद 
नहीं हो सकता। 

इसके साथ ही समझौते के संबंध में पाकिस्तान के साथ १९५९ में और १९६० में किए गए 
समझौतों का हवाला दिया गया है। मैं यह बात यहां नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने कच्छ में 
आक्रमण करके उन समझौतों को तोड़ दिया, क्योंकि वह व्यवस्था का प्रश्‍न नहीं होगा। लेकिन 
मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने कच्छ के बारे में ऐसा समझौता किया है जो १९५९-६० 
में पाकिस्तान के साथ किए गए समझौतों से भी आगे बढ़ गया है। 

मेरी आपत्ति यह है कि एक्जीक्यूटिह ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। १९५९-६० 
के समझौते के अंतर्गत सरकार ने कहा था कि केवल सीमाओं के अंकन का, डीमार्केशन का प्रश्‍न 
तय होना हे, सीमा के निर्धारण का नहीं, डिटरमिनेशन का नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस सदन 
में और लोकसभा में घोषणा की थी-मैं उन शब्दों को उद्धृत “करता हूं : 

“जहां तक भारत का संबंध है, सिर्फ सीमा पर मतभेद हैं। हम नहीं मानते कि सीमा को छोड़ 
कर अन्य किसी प्रकार का क्षेत्र पर विवाद है और इस मसले पर बातचीत की जा सकती है।” 


oC 
* कच्छ में पाक द्वारा काबिज भूमि के समझौते में अनुचित मागें मान लेने पर 
र राज्यसभा में १९ अगस्त, १९६५ को भाषण। 
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लेकिन कच्छ के मामले में पाकिस्तान के साथ जो समझोता किया है, वह केवल सीमा के 
अंकन का प्रश्‍न नहीं है। उसमें सीमा का निर्धारण होना है और सीमा के निर्धारण में विदेशी जज 
अगर चाहें तो पाकिस्तान के बेहूदे दावे को स्वीकार कर सकते हैं और ३५०० वर्गमील का इलाका 
जो भारत की भूमि का अंग है, वह पाकिस्तान को दे सकते हैं। 

१९५९-६० के समझौते में ट्रिब्यूनल किस तरह से बनेगा, उसकी भी एक व्यवस्था की गई 
थी। उसमें एक जज भी भारत का होना था। मैं इस संबंध में ब्योरे में नहीं जाना चाहता। 

सभापति जी, मैं अलग-अलग पॉइंट्स ऑफ आर्डर रेज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 
१९५९-६० के समझौते के अनुसार एक जज हमारा होना चाहिए। सरकार ने फैसला कर दिया, 
हमारा जज नहीं होगा, विदेशी जज होगा। यह १९५९-६० के समझौते के बाहर जाएगा। 
एक्जीक्यूटिक्त ने एक ऐसा फैसला लिया है जो एक्जीक्यूटिद्व को लेने का अधिकार नहीं था। 

मेरी तीसरी आपत्ति यह है-जो सबसे गंभीर आपत्ति है--कि हमारा संविधान एक संघात्मक 
संविधान, एक फेडरल कांस्टीट्यूशन है-यूनिटरी कांस्टीट्यूशन नहीं। यह ठीक है कि पार्लियामेंट 
को राज्यों की सीमाएं घटाने-बढ़ाने का अधिकार है और हम चाहें तो सीमाओं को बदल भी सकते 
हैं; लेकिन आर्टिकल ३ के अनुसार जब किसी प्रांत की सीमा बदली जाएगी तो वहाँ के विधान 
मंडल को, शासन को, केंद्र की ओर से लिखना होगा, उनको विचार करने का अवसर देना होगा। 

कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है कि कच्छ समझौता करने से पहले गुजरात की 
सरकार की राय नहीं ली गई। यह एक बहुत गंभीर बात है। लोकसभा ने उस समझौते पर मोहर 
लगा दी। अगर यह काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, राज्यसभा है, हम राज्यों के प्रतिनिधि हैं, हम राज्यों 
से चुनकर आए हैं, हमें यहां राज्य के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। क्या केंद्रीय सरकार राज्यों 
की सरकारों से, विधान मंडलों से, बिना पूछे ऐसे समझौते कर सकती है जिसमें राज्यों की सीमाएं 
बदली जाएं, उन राज्यों का कोई भाग विदेशियों को दे दिया जाए; मेरा निवेदन है कि यह समझौता 
करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। अगर यह समझौता संबंधित राज्यों से पूछे बगैर किया 
जाएगा तो यह संघात्मक सरकार की जड़ में कुठाराघात होगा। आज गुजरात में कांग्रेस की सरकार 
है। बह हाई कमांड से डरती है और वह पार्टी की प्रतिष्ठा की चिंता करती है। आप कल्पना 
कीजिए, अगर गुजरात में विरोधी दल की सरकार होती तो क्या होता? वह केंद्र के विरुद्ध विद्रोह 
का झंडा खड़ा कर देती और तब क्या देश छिन्न-भिन्न नहीं होता? मैं चाहूँगा कि यह सदन राज्यों 
के अधिकारों की रक्षा करे और संविधान कौ गरिमा की रक्षा करे। हम यहां पर सरकार के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन हम सरकार से यह कह सकते हैं कि जो समझौता 
किया गया है वह राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है और हम इस समझौते पर विचार 
करने के लिए तैयार नहीं हैं। 

सभापति जी, में आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बारे में फैसला दें। राज्यसभा अपने 
अधिकारों की रक्षा करेगी। आज हमारे सामने जो प्रश्‍न पैदा हो गया है उसके संबंध में हम आपकी 
ओर देखते हैं, आप हमारे संरक्षक हैं अतः आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। आप प्रधानमंत्री 
जी से कह सकते हैं कि राज्यसभा के अधिकारों का हनन हो रहा है और इस समझौते पर बहस 
नहीं होगी और इस बहस को तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक कानून का जो प्रश्‍न खड़ा 
किया गया हे, उस पर विधि मंत्रालय या विधि विशेषज्ञों की राय नहीं ले ली जाती है। 

प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री : श्रीमान वाजपेयी जी ने जो संविधान का सवाल उठाया 
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है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमने एग्रीमेंट किया है, उसमें संविधान के खिलाफ 
किसी तरह से कोई बात नहीं जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार है कि वह 
इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट करे। 

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने अभी मुल्क का कोई भी हिस्सा नहीं दिया है 
और न अभी देने कौ बात है। हमने मुल्क का कोई हिस्सा उठाकर दिया है, ऐसी बात नहीं है। 

श्री गोडे मुराहरि : ट्रिब्यूनल तो फैसला करेगा। 

श्री लालबहादुर शास्त्री : वह ट्रिब्यूनल यह भी फैसला कर सकता है कि इस समय जो 
बाउंडरी है, वह किसी तरह से नहीं बदलनी है। 

श्री भूपेश गुप्त : मान लीजिए, ट्रिब्यूनलं दूसरा फैसला दे। 

श्री लालबहादुर शास्त्री : अगर हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो उस समय संविधान 
में अमेंडमेंट करने की बातें आती हैं और हम इसके लिए हाउस में आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल 
है कि इस मामले में संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह स्थिति आई, 
जिस स्थिति की आप कल्पना करते हैं, तो गुजरात या बंबई प्रदेश को अलग करने का जो कानून 
है उसमें तब्दीली की बात आएगी। इसलिए इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है कि वाजपेयी जी ने 
और दूसरे साथियों ने जो सवाल उठाया है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। 

श्री वाजपेयी : महोदया, ३ मई को इस सदन ने एक संकल्प किया था जो सर्वसम्मति से किया 
गया था। उस संकल्प का अंतिम भाग में पढ़ना चाहुंगा : 

“आशा और विश्वास के साथ यह सदन भारत की पवित्र भूमि से हमलावरों को मार भगाने 
के भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करता है!” 

आज, जब हम कच्छ-समझौते पर विचार कर रहे हैं तो पहली कसौटी उस समझौते को 
कसने कौ यह है कि क्या ३ मई का हमारा संकल्प उस समझौते से पूरा होता है? क्या पाकिस्तान 
रणकच्छ को पूरी तरह से खाली करके चला गया? क्या अब रणकच्छ में पाकिस्तान का अस्तित्व 
नहीं है? क्या रणकच्छ में पूरी तरह से हमारा प्रभुत्व कायम हो गया? आज प्रधानमंत्री जी ने सवेरे 
कहा कि सारा रणकच्छ खाली हो गया है। क्या रणकच्छ में बह २० मील की पट्टी नहीं आती 
जिसमें पाकिस्तान को गश्त करने का अधिकार दिया गया है? क्या वह रणकच्छ का हिस्सा नहीं 
है? क्या वह पवित्र नहीं है? प्रधानमंत्री ने कहा था : 

“अपने क्षेत्र के किसी हिस्से के, एक इंच भूमि के भी समर्पण का सवाल ही नहीं है।” 

यही भाषा गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने बोली थी। १४ मई को जब इस सदन की बैठक 
स्थगित होने जा रही थी तब उन्होंने कहा था : 

“हम दबाव नहीं मानेंगे। किसी ताकत के आगे झुकने, किसी हमले से झुकने का सवाल ही 
त है और कहीं पर भी अपनी पवित्र भूमि के एक इंच टुकड़े को भी छोड़ने का सवाल नहीं 

।” 

क्या २० मील एक इंच से भी छोटा होता हे? 

कोई भी यह नहीं कहेगा कि इंच-इंच को आक्रमणकारी के चंगुल से मुक्त कराने की हमारी 
प्रतिज्ञा पूरी हो गई। प्रधानमंत्री जी कहते हें कि रणकच्छ से पाकिस्तान की सेनाएं इसलिए हट गई 
कि वे आक्रमणकारी सेनाएं थीं, वे जबर्दस्ती रणकच्छ में घुसी थीं। मगर रणकच्छ से हमारी सेनाएं 
क्यों हट गईं? यदि रणकच्छ हमारा है, यदि भारत का भाग है, तो हमारी सेनाएं वहां से क्यों हर्टी ? 
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कहा जाता है कि १ जनवरी, १९६५ को हमारी सेनाएं वहां नहीं थीं। यह तारीख कैसे आई, 
में इसकी चर्चा बाद में करूगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह ठीक है कि १ जनवरी, १९६५ 
को हमारी सेनाएं वहां नहीं थीं, मगर क्या हमें वहां अपनी सेनाएं रखने का अधिकार भी नहीं था? 
क्या आज वह अधिकार कायम है? क्या आज हम चाहें तो रणकच्छ में सेनाएं भेज सकते हैं? 
कोई जमीन किसी देश का अंग है या नहीं, इसको जानने की जो बहुत सी कसौटियां हैं, उनमें 
एक कसौटी यह भी है कि वह देश उस जमीन पर अपनी सेना रख सकता है या नहीं। यह 
सर्वप्रभुता की एक निशानी है। रणकच्छ हमारा है, मगर हम वहां सेना नहीं रख सकते। हमने सेना 
रखने के अधिकार का परित्याग कर दिया। पाकिस्तान के आक्रमण के बाद हम वहां फौज नहीं 
रखेंगे। क्या समझौते की यह शर्त हमारी प्रभुसत्ता पर एक अतिक्रमण नहीं है? क्या यह ३ मई 
की शपथ के खिलाफ नहीं है? उस समय हमने सेना नहीं रखी; क्योंकि हमने सेना रखने की 
आवश्यकता नहीं समझी। वह निर्णय हमारा अपना निर्णय था, वह एक स्वतंत्र देश का निर्णय था, 
वह किसी के दबाव में आकर, किसी के बल प्रयोग के सामने झुककर नहीं किया गया था। मगर 
आज का निर्णय हमारा अपना निर्णय नहीं है। पाकिस्तान ने कच्छ में आक्रमण किया, उस 
आक्रमण के लिए उसको सजा देने के बजाय हम उसके पाप पर पर्दा डाल रहे हैं, अपनी सर्वप्रभुता 
के अधिकार का परित्याग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम इस स्थिति की ओर 
से आंखें मूंद लें। 

कच्छ में पाकिस्तानी पुलिस क्यों है? 


प्रधानमंत्री ने कहा, कच्छ के रण में हमारी पुलिस है। कच्छ के रण में पुलिस तो पाकिस्तान 
की भी है, फर्क इतना ही है कि उनकी पुलिस थोड़ी जमीन पर है और हमारी पुलिस ज्यादा जमीन 
पर है। वे हमारी जमीन पर क्यों हैं? उन्हें हमने गश्त का अधिकार कैसे दिया? दूसरे, हम जितनी 
पुलिस चाहें कच्छ के रण में नहीं रख सकते। इस अपमानजनक समझौते में यह कहा गया है कि 
छाड़बेट में जितनी पुलिस हमारी १ जनवरी, १९६५ को थी उतनी पुलिस रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। 
हम कंजरकोट में चौकी कायम नहीं कर सकते, गश्त करने के लिए जा सकते हैं, चौकी नहीं 
बना सकते, इसलिए कि पहले हमारी चौकी नहीं थी। पहले चौकी न रखने का हमारा अपना निर्णय 
था, उसमें पाकिस्तान भागीदार नहीं था। अब हम छाड़बेट के अलावा कहीं चौकी नहीं बना सकते। 
हम छाड़बेट में जितने सिपाही रखना चाहें, नहीं रख सकते! हम बियरबेट में चौकी नहीं बना 
सकते। हमारे बहादुर जवानों ने सरदार चौकी, विगकोट चौकी को अपना जोर आजमाकर वापस 
लिया था, लेकिन अब वहां हम चौकी नहीं कायम कर सकते। प्रधानमंत्री ने १५ अगस्त को लाल 
किले पर झंडा फहराया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कंजरकोट में तिरंगा झंडा फहराया गया? 
कोई माई का लाल कंजरकोट में झंडा फहराने के लिए होना चाहिए था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 
हमने कंजरकोट वापस ले लिया। किस अर्थ में वापस ले लिया? हम वहां चौकी नहीं बना सकते, 
हम वहां तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते और पाकिस्तान को भी हमने कंजरकोट तक गश्त करने 
का अधिकार दे दिया। 

आज स्थिति क्या है? पाकिस्तान कौ सेनाएं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जमी हैं, वे पीछे नहीं हर्टी, 
वे युद्ध के लिए सन्नद्ध हैं और हमारी सेना कच्छ के रण को खाली करके पीछ आकर खड़ी है। 
यदि परिस्थिति बिगड़ गई, फिर आक्रमण हो गया, तो सेनाएं न रखने की जो सजा हमें कच्छ में 
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पहले आक्रमण के समय भुगतनी पड़ी, क्या वह फिर से नहीं भुगतनी पड़ेगी? 
महोदया, यह समझौता एक और भी आधार पर आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 

मैंने वचन दिया था कि १ जनवरी, १९६५ कौ स्थिति जब तक कायम नहीं होगी पाकिस्तान से 
बात नहीं करूंगा और १ जनवरी, १९६५ की स्थिति कायम हो गई। मेरे लिए अभी भी रहस्य है 
कि १ जनवरी, १९६५ की तिथि कैसे आई? वह इसलिए आई कि सरकार ने कहा था कि कच्छ 
के रण में पाकिस्तान पहली बार २५ जनवरी को घुसा। में १ जनवरी, १९६५ की स्थिति के कायम 
होने का यही अर्थ समझ सकता हूं। वह केवल आक्रमण के आरंभ को तिथि थी। १ जनवरी, 
१९६५ से पहले पाकिस्तान का कच्छ पर आक्रमण नहीं था, उसकी गश्त नहीं थी, उसकी घुसपैठ 
नहीं थी, घुसपैठ शुरू हुई २५ जनवरी से, यह सरकार की ओर से इस सदन में कहा गया था और 
इसलिए हमने १ जनवरी, १९६५ पर आपत्ति नहीं की। हमारा माथा ठनकना चाहिए था कि 
प्रधानमंत्री १ जनवरी, १९६५ की रट बार-बार क्यों लगा रहे हें। लेकिन जब सरकार की ओर से 
यह वक्तव्य दिया गया कि पाकिस्तानी पहली बार २५ जनवरी को घुसे हैं तो हमने आपत्ति नहीं 
की और हमने समझा कि आक्रमण के पूर्व की स्थिति कायम होगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। 

आज हम वहां सेनाएं नहीं रख सकते। इसका समर्थन किया जा रहा हे १ जनवरी, १९६५ 
के नाम पर; पाकिस्तान के गश्त करने के अधिकार की वकालत की जा रही है १ जनवरी, १९६५ 
के नाम पर और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना वचन पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री 
जी ने अपना वचन पूरा नहीं किया है। १ जनवरी, १९६५ की बात इसी संदर्भ में कही गई थी कि 
पाकिस्तान को घुसपैठ २५ जनवरी से शुरू हुई है और अगर १ जनवरी, १९६५ की स्थिति आएगी 
तो पाकिस्तानी किसी भी रूप में कच्छ में विद्यमान नहीं होंगे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं 
कि क्या १ जनवरी, १९६५ की बात कहने से पहले गुजरात की सरकार से विचार-विमर्श किया 
गया था? क्या इस समझोते पर दस्तखत करने से पहले गुजरात सरकार से कहा गया था कि 
पाकिस्तान ने १ जनवरी, १९६५ से पहले गश्त करने के जो प्रमाण दिए हैं, उन प्रमाणों का गुजरात 
सरकार खंडन करे। प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में कहा कि हमारे अफसरों की बात हुई थी, 
मगर जब समझौता हुआ तब हमने गुजरात की सरकार को नहीं पूछा। मैं जानना चाहता हूं कि 
लंदन में समझौते को अपनी प्रारंभिक स्वीकृति देते समय और जब पाकिस्तान की सरकार ने कच्छ 
के अधिकार के बारे में ब्रिटेन की सरकार को सबूत पेश किया तो क्या प्रधानमंत्री ने गुजरात की 
सरकार के सबूत को उनके सामने रखा? 


नकली रजिस्टर, नकली रिकार्ड 


कुछ जानकारी मेरे पास है जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और जिससे स्पष्ट होगा 
कि कच्छ के जिस क्षेत्र में पाकिस्तान को गश्त करने का अधिकार दिया है, वह अधिकार उनके 
रिकार्ड से साबित नहीं होता। मैं नहीं जानता.पाकिस्तान ने कौन से रिकार्ड दिखाए। कहते हैं उन्होंने 
कुछ गश्त के रजिस्टर दिखाए। क्या रजिस्टर जाली नहीं बन सकते? जो लोग व्यापार करते हैं 
बे जानते हैं कि रजिस्टर कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं। और अगर उनका रजिस्टर देखा ही गया 
तो क्या हमारा रजिस्टर देखा गया है? गुजरात की जो बार्डर की रिजर्व पुलिस है, वह किन-किन 
तारीखों में रणकच्छ में गश्त करती रही? अब ये तारीखें कोई रहस्य का विषय नहीं हैं। उन 
तारीखों का उद्घाटन हो चुका है। मैं सब तारीखें नहीं गिनाऊंगा। मैं एक ही तारीख की ओर संकेत 
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करता हूं।५ फरवरी को भारत को प्रार्थना पर पाकिस्तानी रेंजर्स के एक इंस्पेक्टर की और छाड़बेट 
में हमारी गैरीसन के एक आफिसर कमांडेंट की बैठक हुई जिसमें पाक आफिसर ने माना कि जो 
पहियों के निशान हैं वे ताजा निशान हैं और उसने यह भी माना कि पहले कुछ ऊंट निकले थे। 
लेकिन डिंग सूराई की सड़क पर, पट्टियों पर, पहियों के निशान नहीं थे। ७ जनवरी को हमारे गश्त 
करनेवाले गए-वहां कोई सड़क नहीं थी। हमारे गैरीसन के असिस्टेंट कमांडेंट वहां गए थे, उन्होंने 
रिपोर्ट नहीं दी कि वहां सड़क देखी गई है। बाद में वहां एक हेड कांस्टेबल गश्त करने गया था; 
उसने भी निशान नहीं देखे। इसलिए हमारी सरकार ने कहा कि २५ जनवरी से पहले वहां पाकिस्तान 
की गश्त नहीं थी, पाकिस्तान घुसा नहीं था। में जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री इस सबूत पर अड़े 
क्यों नहीं? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो भी गश्त शुरू हुई, वह २५ जनवरी या उसके बाद शुरू 
हुई, १ जनवरी के पहले नहीं? 

यदि यह मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान १ जनवरी के पहले गश्त करता था तो वह गश्त 
चोरी-छिपे करता था। वह गश्त एक आक्रमण था, वह गश्त १९६० के समझौते के खिलाफ थी, 
क्योंकि समझौते में जो ग्राउंड रूल्स बने, उसमें कहा गया कि : 

“दोनों पक्ष वास्तविक गश्त की या उसमें किसी परिवर्तन की, यदि वह सीमा के ५० गज 
के अंदर हो, जानकारी एक-दूसरे पक्ष को देंगे।” 


गश्त की खबर देनी चाहिए थी 


अगर सीमा के ५० गज के भीतर भी गश्त हो तो पाकिस्तान को हमें खबर देनी चाहिए थी। 
यह गश्त तो हमारी सीमा पार करके होती थी। उन्होंने ग्राउंड रूल्स का उल्लंघन कर दिया, एक 
दृष्टि से यह धरती पर आक्रमण किया। चोरी-छिपे वह काम चलता रहा और सरकार को पता 
नहीं लगा, या लगा तो हमें पता नहीं लगने दिया। दोनों दृष्टियों से सरकार का निकम्मापन साबित 
होता है। अगर पाकिस्तान १ जनवरी, १९६५ से पहले कच्छ के रण में गश्त कर रहा था तो यह 
सरकार अपने पद पर रहने के योग्य नहीं है, यह सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, यह 
सरकार 'इंच-इंच भूमि की हिफाजत हम करेंगे' यह कसम खाने लायक नहीं है। इस सरकार में 
अगर स्वाभिमान है तो इसे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। या फिर शास्त्री जी कहें कि मुझे मालूम 
नहीं था। यह भी आत्म-निंदा करना होगा। और अगर मालूम नहीं था फिर भी लंदन में अड़ सकते 
थे। जो ट्रेसपास था उसे कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सकता; जो चोरी से घुसपैठ थी उसे अधिकार 
का रूप नहीं दिया जा संकता। वह कच्छ के रण में चोरी से घुसे थे, हमें अंधकार में रखकर घुसे 
थे। हम दिन-दोपहरी में वह अधिकार नहीं मान सकते। अगर पाकिस्तान कच्छ के रण को खाली 
नहीं करता तो हमें परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए था। किंतु शास्त्री जी मान 
गए। मुझे संदेह है, यह समझौता दिल्ली में हुआ है या लंदन में हुआ है? यह मंत्रिमंडल के कमरे 
में हुआ है, या बर्किघम पैलेस के किसी कमरे में हुआ है? इस समझौते में ब्रिटेन का दबाव कितना 
है? क्यो नहीं प्रधानमंत्री जी को ३ मई की प्रतिज्ञा याद रही, क्‍यों नहीं देश को दिए गए आश्वासनों 
का उन्हें स्मरण रहा? देश का मनोबल अगर बनाए रखना है तो वह वचन भंग करके नहीं हो 
सकता। 

महोदया, प्रधानमंत्री जी ने बार-बार इस सदन में कहा कि हम कच्छ के रण में कोई क्षेत्रीय 
विवाद नहीँ मानेंगे। १९५९-६० के समझौते का स्मरण उन्हें विरोधी दलों ने दिलाया है, सरदार स्वर्ण 


पड़ोसी देश : पाकिस्तान / ३३५ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सिंह ने नहीं, जो यह अपमानजनक और गलत समझौता करके आए थे। उन्हें सदन में जवाब देना 
चाहिए कि आज जिसे १९५९-६० के समझौतों का हवाला देकर कच्छ में पाकिस्तान के पाप पर 
परदा डालने का प्रयत्न किया जा रहा है, वह समझौता कैसे किया गया? समझौते में यह तो कहीं 
लिखा नहीं है कि पाकिस्तान ने ३५०० वर्ग मील पर दावा किया था, अन्यथा हम उस पर आपत्ति 
करते। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह को मालूम था कि पाकिस्तान का दावा क्या था। अपना दावा 
पाकिस्तान ओर तरीकों से भी बता चुका है। दो साल पहले जब प्रेसीडेंट अय्यूब अमेरिका गए थे 
तों पाकिस्तान कौ एंबेसी ने एक ऐसा नक्शा बांटा था जिसमें आधा रणकच्छ नहीं, पूरा रणकच्छ 
उनके हिस्से में दिखलाया गया था। यह नक्शा वाराणसी से प्रकाशित 'आज' के मालिक नई दिल्ली 
लाए थे। आज के प्रधानमंत्री उस समय मंत्री नहीं थे, वे कामराज योजना में पद-त्याग कर गए 
थे। वह नक्शा उन्होंने देखा, वह विदेश मंत्रालय को उन्होंने भेजा। मगर विदेश मंत्रालय ने उस नक्शे 
पर क्या किया, कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री को १९५९-६० के समझौते का स्मरण नहीं रहा, जब 
हमने उन्हें स्मरण दिलाया तो कहा गया कि उस समझौते में हमने क्षेत्रीय विवाद नहीं माना; हमारी 
सीमा तय है, नक्शे पर तय है, केवल यह तय होना बाकी है कि जो नक्शे पर है वह धरती पर 
कहां लाई जाए। केवल सीमांकन होना है, सीमा का निर्धारण नहीं होना है। शास्त्री जी ने बार-बार 
कहा कि हम कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं मानेंगे। फिर शास्त्री जी इस बात पर अड़े क्यों नहीं? 


समझोता मार्ग में बाधक? 


कहा जाता है, १९५९-६० का समझौता हमारे मार्ग में बाधक था। क्या पाकिस्तान ने 
१९५९-६० के समझौते का पालन किया? मैंने उदाहरण दिया है कि उसने ग्राउंड रूल्स तोड़ दिए। 
समझौते की एक शर्त यह भी थी कि भारत और पाकिस्तान में से कोई बल प्रयोग नहीं करेगा, 
कोई यथास्थिति को नहीं बदलेगा। आक्रमण करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कितु 
पाकिस्तान ने कच्छ के रण पर खुला आक्रमण किया। हमारे प्रतिनिधि श्री चक्रवर्ती ने यूनाइटेड 
नेशंस में चिट्टी लिखकर कहा कि यह खुला आक्रमण है, पाकिस्तान का दावा बेहूदा है और अपने 
बेहूदा दावों को मनवाने के लिए वह बल प्रयोग कर रहा है, कच्छ कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है। 
हमने १९५९-६० के समझौते को भंग क्यों नहीं कर दिया? क्या समझौते एकतरफा होते हैं, दूसरा 
पक्ष समझौते का पालन न करे, उन्हें तोडता जाए तो क्या हम एक तरफ से समझौतों में बंधे रह 
सकते हैं? सारा देश प्रधानमंत्री का साथ देता, सभी विरोधी दल सरकार की इस नीति का समर्थन 
करते कि कच्छ के रण में पाकिस्तान ने आक्रमण करके उन समझौतों को ही तोड़ दिया है और 
अब उन समझौतों के पालन का कोई कारण पैदा नहीं होता। किंतु यह नहीं किया गया। 

मैंने आज प्रातःकाल जो कुछ कहा था उसको मैं दोहराता हूं। १९५९-६० के समझौते से भी 
प्रधानमंत्री आगे बढ़ गए हैं। न्यायाधिकरण को मामला सौंपा जा रहा है। मगर यह न्यायाधिकरण 
बह नहीं हे जो सरदार स्वर्ण सिंह और शेख के समझौते के अंतर्गत परिकल्पित किया गया था। 
तीनों जज विदेशी जज होंगे, उनका निर्णय हम पर लागू होगा, हम उस निर्णय से बंधे होंगे और 
किसी भी आधार पर उस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। दुनिया में ऐसे न्यायाधिकरण कहीं 
नहीं बनते। अगर ट्रिब्यूनल का कोई सदस्य अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, अपने अधिकारों का 
अतिक्रमण करे, या पूरा ट्रिब्यूनल टर्म्म ऑफ रेफरेंस का अतिक्रमण करे, तो क्या होगा 2 कोई 
सदस्य भ्रांत हो जाए, तो क्या होगा? मान लीजिए ट्रिब्यूनल एविडेंस को देखने से इन्कार कर दे, 
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समझौते में यह शर्त है कि एविडेंस देखेगा, मगर क्या ट्रिब्यूनल बिना एविडेंस देखे फैसला नहीं कर 
सकता? मुझे डर है, मैं अपना डर कहना चाहता हूं। ये आपके सबूत, ये आपके रजिस्टर धरे रह 
जाएंगे। पाकिस्तान कहेगा, यह जमीन नहीं है, यह धरती नहीं है, यह सी-वे' है, यह समुद्री मार्ग 
है और समुद्र में आधे बीच में, मझधार में, रेखा तय होती है। 

यदि कहीं ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान की बात मान ली और हमारे एविडेंस को देखने से इन्कार 
कर दिया तब भी हम उसके फैसले को ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने को जकड़ लिया 
है, अपने को चारों तरफ से बांध लिया है। ट्रिब्यूनल जब तक हम समझौते के निर्णयों को अमल 
में नहीं लाएंगे, तब तक बैठा रहेगा तथा देखता रहेगा कि इन निर्णयो को अमल में लाया जाता 


है या नहीं। 
समझोता ठुकराना होगा? 


क्या प्रधानमंत्री को ऐसा समझौता करने का अधिकार था? संसद की पीठ के पीछे और देश 
को बिना विश्वास में लिए भारत की क्षेत्रीय अखंडता को, भारत की प्रभुसत्ता को विदेशी फैसले 
के लिए सौंपना संविधान की खुली अवज्ञा है, लोकतंत्र का अपमान है और संसद के विशेषाधिकार 
का हनन है। प्रधानमंत्री जी को इस तरह का समझौता करने का अधिकार नहीं था। क्या इस सदन 
को, इस संसद को, सरकार के गलत समझोतों पर मुहर लगाने की मशीन समझा गया हे? आज 
हमसे कहा जाता है कि आपको समझौता पसंद नहीं है तो आप उसे ठुकरा दीजिए। क्या प्रधानमंत्री 
समझते हैं कि बहुमत मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं और मैं केसा 
भी समझौता करू, अपने वचन से मुकर भी जाऊं, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं? लोकसभा में 
कोई बोला नहीं, यह बात सच है। इसलिए मुझे लोकतंत्र के भविष्य में आशंका पैदा होती है। 
अगला चुनाब निकट आनेवाला है, टिकट बंटनेवाले हैं। एक बड़े कांग्रेस के नेता ने बंगलोर में 
कहा कि कांग्रेस के सदस्य आज आत्मा की आवाज को दबा रहे हैं, वे हाई कमांड के सामने मुंह 
नहीं खोल सकते, क्योंकि हाई कमांड उन्हें अगले चुनाव में टिकट नहीं देगा। में यह आरोप नहीं 
लगाता। लेकिन सदन का अपमान करके, संसद की अवहेलना करके, अपने वचनों का खुला 
उल्लंघन करके .जो समझौता हमारे माथे पर मढ़ा जा रहा है उसे कोई सम्मानजनक बताने की भूल 
तो न करे। आप कह सकते हैं कि गलतियां हो गई, प्रधानमंत्री लंदन की चमक-दमक में आ गए, 
ब्रिटेन की कूटनीति में फंस गए और शायद इस समझौते की धाराओं को ठीक तरह से समझ नहीं 
पाए। 

महोदया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समझौते पर हमारे कानूनी विशेषज्ञों की राय 
नहीं ली गई। जिस समय यह समझोता हुआ था उस समय हमारे लॉ मिनिस्टर मंत्रिमंडल की बैठक 
में नहीं थे। हमारे अटार्नी जनरल मास्को में बैठे थे। यह समझौता एक कानूनी समझौता है और 
इसकी हर एक धारा का पूरी तरह से अध्ययन होना चाहिए था। मगर एक राजनैतिक फैसला किया 
गया और आज सदन से कहा जाता है कि यह फैसला मानो। हम यह फैसला कैसे मान सकते 
हैं? 

महोदया, समझौते का इस आधार पर समर्थन होता रहा है कि इसके फलस्वरूप भारत-पाकिस्तान 
में मित्रता कायम होगी, सद्भावना बढ़ेगी और नए संबंधों का अध्याय शुरू होगा। कौन सा अध्याय 
शुरू हुआ, यह काश्मीर में देखिए। जब यह समझौता लिखा जा रहा था, जब -नई दिल्ली में बैठकर 
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इस समझोते पर दस्तखत हो रहे थे तब पाकिस्तान काश्मीर में आक्रमण की योजना बना रहाथा 
और अपने सशस्त्र सैनिकों को काश्मीर में भेज रहा था। क्या यह पाकिस्तान की इमानदारी का 
सबूत है? अभी समझौते की स्याही सूखने भी नहीं पाई, इस समझौते पर संसद की मुहर भी नहीं 
लगी कि पाकिस्तान ने काश्मीर में हमला कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कच्छ और 
काश्मीर का क्या संबंध है। जहां तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का सवाल है, मैं यह 
मानने को तैयार नहीं हूं कि हम काश्मीर के संबंध में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कच्छ और 
काश्मीर दोनों ही एक देश के हिस्से हैं। कच्छ ओर काश्मीर पर आक्रमण करनेवाला एक ही है 
और उस आक्रमण का सामना करने के लिए जिस ४५ करोड़ जनता को संगठित, जाग्रत और तत्पर 
करना है वह जनता भी एक ही है। कच्छ में युद्ध विराम और काश्मीर में युद्ध का श्रीगणेश 
कच्छ के ऊपर पाकिस्तान के साथ प्रेमालाप और काश्मीर को घाटियों में गोलियों की बौछार! युद्ध 
और शांति दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। प्रेमालाप और शस्त्रों की झंकार साथ-साथ नहीं सुनी 
जा सकती। विदेश मंत्रियों कौ बैठक को स्थगित कर दिया गया है, यह ठीक ही किया। मगर हम 
ऐसे अपमानजनक समझौते से कैसे बंधे रह सकते हें? 

मान लीजिए अधिकांश सदस्य इस समझौते की हिमायत में थे। कारण व्यक्तिगत हो सकते 
हैं, दलगत हो सकते हैं, विचारगत भी हो सकते हैं। लेकिन काश्मीर में जो नई परिस्थिति पैदा हो 
गई हे, उसमें हमारा कर्त्तव्य क्या है? क्या हम इस समझौते से चिपके रहें? अगर दिल्ली में कुछ 
होता है तो काश्मीर की जनता पर उसका असर होगा। 


दिल्‍ली में बात, घाटी में घात 


दिल्ली में हम पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात करें और पाकिस्तान की सुनें ओर दूसरी 
ओर काश्मीर को घाटी में पाकिस्तानी हमारे नंदन-वन को जलाने की कोशिश करें, हमारे जवानों 
को गोलियों का निशाना बनाएं, इस तरह की बात नहीं चल सकती। यह देश को युद्ध के लिए 
तैयार करने का तरीका नहीं है। यह देश की एकता को कायम करने का भी तरीका नहीं है। 
सरकार को फैसला करना होगा और मैं इस संसद के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि 
काश्मीर में जो नई परिस्थिति पैदा हो गई है, उसके प्रकाश में इस समझौते को देखें। हम इस 
समझौते से एकतरफा बंधे नहीं रह सकते। कहां जाता है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। 
मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 'वायस ऑफ अमेरिका' का समझौता अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं था 
और क्या उस समझौते से हमने अपने को अलग नहीं कर लिया? अभी प्रोफेसर मुकुट बिहारी 
लाल जी ने उदाहरण दिया कि जर्मनी आर रूस के बीच जो समझौता था, जब जर्मनी ने आक्रमण 
किया तब रूस ने समझौते को तोड़ दिया। कोई भी समझौता एक पार्टी को नहीं बांध सकता। 
एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। जैसे लड़ने के लिए दो चाहिए, बैसे शांति के लिए भी दो 
चाहिए : अगर दूसरा पक्ष आक्रमण पर तुला है तो लड़ाई नहीं टल सकती। 

जिस तरह से हमने कच्छ में हथियार डाल दिए, समर्पण कर दिया, उससे शांति की रक्षा नहीं 
होगी। कच्छ में जो कुछ हुआ उससे हमारे जवानों का मनोबल नहीं बढ़ा, हमारे देश की प्रतिष्ठा 
नहीं बढ़ी। उससे हमारी गरिमा को, हमारे सम्मान को चोट लगी है। जो गलती हो गई उसे सुधारा 
जा सकता हे। कच्छ का समझौता हमेशा के लिए अलमारी में बंद किया जा सकता है तथा 
पाकिस्तान से कहा जा सकता है कि तुम जब तक नेकनीयती का सबूत नहीं दोगे तब तक कोई 


३३८ / मेरी संसदीय यात्रा 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


समझौता नहीं होगा। अगर समझौता तोड़ने के लिए किया जा रहा हे तो समझौता करने का कोई 
अर्थ नहीं है। पाकिस्तान की नीयत पर हमें संदेह है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पाकिस्तान 
शांति नहीं चाहता, ऐसा दिखाई देता है। हम कच्छ के समझौते से क्‍यों बंधे रहें? 


संविधान की धारा ११ और यह समझोता 


प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे संविधान की धारा ५१ में लिखा हुआ है कि हम 
अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को पंच फैसले से हल करने का प्रयत्न करेंगे। कच्छ में हम यही कर रहे 
हैं। किंतु काश्मीर में नहीं करेंगे, क्योंकि काश्मीर का मसला अलग है। मैं मानता हूं कि काश्मीर 
का सवाल अलग है, लेकिन कच्छ के संबंध में ऐसा समझौता क्यों मानते हैं जो हमारे खिलाफ 
काश्मीर में प्रयुक्त किया जा सके? विदेशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि काश्मीर में भी 
इसी तरह का होना चाहिए। हमारे देश के भीतर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कच्छ में 
जो कुछ हुआ, वही काश्मीर में भी किया जाना चाहिए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कच्छ 
में या काश्मीर में हम कहीं भी ऐसा समझोता नहीँ कर सकते। 

क्या काश्मीर के संबंध में हम अंतरराष्ट्रीय राय को ठुकराकर अपनी अखंडता और अपनी 
्रभुसत्ता पर कायम नहीं? मुझे आश्चर्य है कि अखबारों के संपादकीय लेखों का हवाला दिया जाता 
हे और दुनिया की राय का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि किस तरह से कच्छ के 
समझौते को सबने स्वीकार किया। कहा जाता है कि इस समझौते को अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और 
रूस ने भी स्वीकार किया है। 

उपसभापति महोदया : आपने आधे घंटे से ज्यादा ले लिया। 

श्री वाजपेयी : महोदया, में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। यह विषय मेरे हृदय का विषय 
हे और मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। 

संसार के कुछ ऐसे देश हैं जो दूसरों की कीमत पर शांति को कायम देखना चाहेंगे। कौन 
ऐसा होगा जो हमसे कहेगा कि पाकिस्तान से लड़ो? कोन होगा जो हमारी लड़ाई में अपनी टांग 
अड़ाएगा? किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तान से शांति कर लें, तो हमारे प्रधानमंत्री शांति के 
अवतार कहकर पुकारे जाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। में शांतिपूर्ण तरीकों से समस्याओं को 
हल करने के खिलाफ नहीं हूं। अगर अंतरराष्ट्रीय समस्याएं शांति के तरीके से हल होती हां, तो 
होनी चाहिए। मगर क्या कच्छ में कोई अंतरराष्ट्रीय समस्या पैदा हो गई थी या काश्मीर कोई 
अंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न है? कच्छ में आक्रमण किया गया। अगर पाकिस्तान आक्रमण न करता, तो 
दोनों देशों के आफिसर मिलते, बात करते, सर्वेयर्स की भेंट होती, सबूत देखे जाते, नक्शे देखे जाते 
और १९५९-६० के समझौते के अनुसार जो हमारी दृष्टि से गलत थे, लेकिन जिनसे हम बंध गए 
थे, उन समझौतों के पालन का में विरोधी नहीं होता, लेकिन आज आक्रमणकारी और जिस पर 
आक्रमण हुआ है, वे एक ही तराजू में रख दिए गए। दुनियावाले हमें समकक्ष रखते हैं, तो हमें 
दुख होता है और हम कहते हैं कि वे पाकिस्तान को हमलावर कहने से इन्कार कर रहे हैं। हमने 
स्वयं क्या किया हे? हमने भी अपने को और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रख दिया है। यह 
शांति कायम करने का तरीका नहीं है। 

महोदया, जो युद्ध से भागता है, युद्ध उसके पीछे भागता है। आक्रमणकारी के सामने समर्पण 
करने से उसकी भूख बढ़ती है। शांति कायम करने का एक तरीका चैंबरले का है जो भूमि देकर 
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हिटलर को संतुष्ट करना चाहता था, मगर जिसने विश्व के महायुद्ध की नींब डाल दी। शांति 
कायम करने का दूसरा तरीका कैनेडी का है, जिसने अपनी सीमा से ९० मील दूर क्यूबा में रूस 
के हथियारों को अपने राष्ट्र के लिए चुनौती समझा और रूस को मजबूर कर दिया कि वह 
हथियारों को वापस ले जाए। उससे शांति आ गई और युद्ध टल गया। पाकिस्तान से किए गए 
समझौते युद्ध निकट लाते हैं, पाकिस्तान की आक्रामक प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं और इसलिए कहीं 
न कहीं लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी और आज वह समय आ गया है। 

महोदया, प्रधानमंत्री जी ने एकता की अपील की है। एकता को किसने तोड़ा है? देश के 
हौसले को किसने पस्त किया है? हम जब समझौते का विरोध करते हैं, तो राजनैतिक कारण हमारे 
सामने नहीं हैं। आप मेरा ३ मई का भाषण उठाकर पढ़िए। सब सदस्यों ने उसको सुना था। मैंने 
सरकार का पूरा समर्थन किया था, उन विरोधी दलों की निंदा की थी जो सरकार के मार्ग में बाधा 
डाल रहे थे। मगर मैंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार लड़खड़ाएगी, तो हम डटकर उसका 
मुकाबला करेंगे। कच्छ समझौते के खिलाफ हमारा आंदोलन इसीलिए चल रहा हे। यह दलगत 
आंदोलन नहीं है। राष्ट्रीय एकता हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, लोकतंत्र में हमारी आस्था है। 
अगर प्रधानमंत्री एकता कायम रखना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि देश को दिए गए वचन 
का पालन करना सीखें, देश के मनोबल को बनाए रखने का तरीका सीखें। आज देश में असंतोष 
है, जनता क्षुब्ध हो रही है, परिस्थिति विस्फोटक है, कहीं अन्न की कमी है, कहीं चीजों के दाम 
बढ़ रहे हैं, कहीं प्रांतीयता और सांप्रदायिकता सिर उठा रही है। इस संकटकाल में देश को राष्ट्रीयता 
के आधार पर ही एक रखा जा सकता है। 

देश के कोने-कोने से दिल्ली में लाखों लोग आए किंतु दिल्ली में एक भी घटना नहीं हुई। 
गृह मंत्री बड़े चिंतित थे कि आप लाखों लोग ला रहे हैं, क्या होगा। किंतु एक भी घटना नहीं 
हुई। अनुशासन में बंधे हुए, देशभक्ति से ओतप्रोत लोग संसद का दरवाजा खटखटाने आए थे 
क्योकि उनकी शांतिपूर्ण तरीकों में, लोकतंत्र के मार्ग में निष्ठा है। लेकिन संसद अगर अपना 
कर्तव्य नहीं करेगी और शासन संसद की पीठ के पीछे जनता की भावनाओं कौ अवहेलना करके 
अपमानजनक समझौते करेगा, तो फिर लोगों की भावनाओं को वश में नहीं रखा जा सकता। हम 
एकता कौ अपील का स्वागत करते हैं, लेकिन एकता कायम करने का तरीका प्रधानमंत्री को 
समझना चाहिए। धन्यवाद। 
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लड़ाई नहीं, मोर्चा हारे है 


हक जी, बधाई है उन जवानों और अफसरों को जो कच्छ के मैदान में जान की बाजी 
लगाकर शत्रु के दांत खट्टे कर रहे हैं। अभिनंदन है उस हवाबाज का जो अमेरिकी टैंकों का 
चित्र लेकर आया है। हम अनुगृहीत हैं सेना के उस अफसर के जो एक मशीनगन के बल पर 
सारी पाकिस्तानी टुकड़ी को परास्त करके ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने में सफल हुआ, जिसमें 
पाकिस्तान के चार अफसर हमारी गिरफ्त में आ गए और जिन्हें दिल्ली की सैर करने का भी मौका 
मिला। वे अफसर जमीन में उलटे मुंह करके लेटे थे। वे मरे नहीं थे, मरे होने का नाटक रच 
रहे थे। बाद में जब पास जाकर देखा तो वे जिंदा निकले। हमारी सेना और सेना के अफसर इस 
सदन के और देश के अभिनंदन के अधिकारी हैं। 

जहां सड़कें नहीं हैं, पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, संख्या बल में और शस्त्र बल में जहां 
हमारी सेना शत्रु से कम है वहां सेना जिस वीरता, जिस शूरता का प्रदर्शन कर रही है उसके लिए 
हम उसे बधाई देते हैं। अपनी सेना पर, अपने सेना के अफसरों पर हमारा पूरा भरोसा है। काश, 
यह बात इतने विश्वास के साथ मैं अपने राजनीतिज्ञ नेताओं के बारे में भी कह सकता। 

लोग पूछते हैं, कच्छ में सड़कें क्‍यों नहीं बनाई गईं? छावनियां क्यों नहीं बनाई गईं? 
१९५६-५७ में पाकिस्तान ने छाड़बेट में घुसपैठ करके अपने अपवित्र इरादों की हमें सूचना दे दी 
थी। फिर सरकार ने उस सीमा की उपेक्षा क्यों की? हम असावधानी में क्यों पकड़े गए? क्या 
१९६२ में हमने जो पाठ पढ़ा था वह हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त नहीं था? क्या हर बार 
हमें वही पाठ नए सिरे से पढ़ना होगा? क्या हमें यह समझना बाकी है कि दुर्बलता एक अभिशाप 
है, दुर्बलता आक्रमण के लिए एक आमंत्रण है? इस क्रूर संसार में यदि स्वाधीनता की, अखंडता 
की रक्षा करनी है, तो शक्ति के और शस्त्रों के बल पर होगी, हवाई सिद्धांतों के जरिए नहीं । उत्तरी 
सीमा में हम हारे। हमने हिमालय की ऊंचाई को दोष दिया। आज क्या सागर की गहराई को दोष 
दिया जाएगा? तब बर्फ हमारे मार्ग में बाधक बन गई। क्या आज रेगिस्तान को, दलदल को हम 
दोष देंगे? तब किसी कौल पर कलंक का टीका लगा, आज किस पर कलंक लगेगा? तब श्री 


% कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण के समय सरकार के गलत आकलन पर 
राज्यसभा में ३ मई, १९६५ को भाषण। 
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कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पडा, आज कौन इस्तीफा देगा? 
श्री ढाह्याभाई व. पटेल : चह्वाण देगा। 
श्री बाजपेयी : सभापति जी, पाकिस्तान सरकार के कहने के अनुसार वह कच्छ की सीमा 
पर जनवरी से आक्रमण कर रहा है। कच्छ में पाकिस्तानियाँ ने जनवरी में पहले प्रवेश किया 
लेकिन संसद को, देश को कब सूचना दी गई? क्या विदेशी आक्रमण के तथ्य को संसद से, देश 
से छिपाना अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं है? जब गुजरात की विधानसभा में और राज्यसभा 
में मैंने तथा मेरे अन्य मित्रों ने यह प्रश्‍न खड़ा किया कि क्या पाकिस्तानियों ने १३००० एकड़ भूमि 
पर कब्जा कर लिया हे? तब सरकार की ओर से कहा गया, हां कब्जा हो गया है। फिर भी पूरी 
बात सदन के सामने नहीं रखी गई। गृह मंत्री ने कहा-पाकिस्तान के कब्जे में कोई भूमि नहीं है, 
केवल पाकिस्तान ने स्टेंडिंग पोस्ट बनाए हैं। नंदा जी का वक्तव्य इसका गवाह हे। उन्हें इसका 
जवाब देना होगा। तीन दिन पहले जो मानचित्र वितरित किया गया है, उसमें २० मील के सारे 
इलाके पर पाकिस्तान का अधिकार दिखाया गया है और दो चौकियों की जगह तीन चौकियां दिखाई 
` गई हैं। हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? आज एकता की अपीलें की जाती हैं। हम उन 
एकता की अपीलों का समर्थन करेंगे क्योंकि यह देश बड़ा है, कांग्रेस से यह देश बड़ा है, इस 
नेतृत्व से यह देश बड़ा है। मगर एंकता हमें धोखे में रखकर कायम नहीं हो सकती। आज भी 
विरोधी दलों के साथ विचार-बिनिमय का कोई निश्चित स्थायी प्रबंध नहीं है। क्या प्रधानमंत्री एक 
ऐसी समिति का निर्माण नहीं कर सकते जिसमें कांग्रेस दल के सदस्य भी हों, विरोधी दल के सदस्य 
भी हों, जिसकी बैठकें रोज शाम को हों और जिसे प्रतिदिन सीमा पर चलनेवाले घटनाचक्र से 
परिचित कराया जाए। क्या कठिनाई है इसमें? या वह समझते हैं कि विरोधी दल इसके अधिकारी 
नहीं हैं? यद्यपि ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि अभी देर नहीं हुई है। 
आप सारी परिस्थिति को, उसकी संपूर्ण गंभीरता में, भयंकरता में, नग्नता में, जनता के सामने, सदन 
के सामने, विरोधी दलों के सामने रखने में संकोच न करें। 


पाक के पास अमेरिकी अस्त्र 


सभापति जी, पाकिस्तान हमारे खिलाफ अमेरिकी अस्त्रां का प्रयोग कर रहा है। यह गंभीर 
चिंता को बात है। जब पाकिस्तान-अमेरिका का सैनिक गठबंधन हुआ, हमने अमेरिका को चेतावनी 
दी थी कि पाकिस्तान हथियार मांग रहा है कम्युनिज्म. से लड़ने के नाम पर, मगर वे हथियार 
शांतिप्रिय भारत के खिलाफ काम में लाए जाएंगे। अमेरिका ने हमारी चेतावनी पर कोई कान नहीं 
दिया, मगर हमारी आशंकाएं सच सिद्ध हो गई हैं। अमेरिका के दिए हुए हथियार आज भारतीय 
जवानों की छातियों को छलनी कर रहे हैं। क्या दक्षिण-पूर्वी एशिया में लोकतंत्र की रक्षा करने 
का, साम्यवाद के प्रसार को रोकने का यही तरीका है? और जब भारत सरकार ने शिकायत कौ 
कि अमेरिकी हथियार पाकिस्तान काम में ला रहा है, तो प्रेसिडेंट जॉनसन ने दोनों देशों को यह 
चेतावनी देना ठीक नहीं समझा कि जो भी देश अमेरिकी हथियार इस लड़ाई में काम में लाएगा, 
उसे सैनिक सहायता देनी बंद कर दी जाएगी। अमेरिका अगर चाहता, तो यह चेतावनी दे सकता 
था और यह चेतावनी अपना असर करती। वह हमारे प्रधानमंत्री का अमेरिका आने का आमंत्रण 
भौंडे तरीके से, अशिष्टतापूर्ण तरीके से रद्द कर सकता है और वह पाकिस्तान को चेतावनी भी 
नहीं दे सकता कि हमारे हथियारों का प्रयोग मत करो? चेतावनी देने के बाद फिर जांच होनी चाहिए 
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थी कि कौन प्रयोग कर रहा है, किस मात्रा में प्रयोग कर रहा है। जिस तरह हमारें प्रधानमंत्री का 
आमंत्रण रद्द किया गया है, उससे भारत और अमेरिका के मित्रतापूर्ण संबंधों को धक्का लगा है, 
लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों का हमारे खिलाफ प्रयोग कर रहा है और उस 
प्रयोग पर अमेरिका जिस तरह से तुरंत कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है, उससे भारत और 
अमेरिका के संबंधों को इतनी क्षति पहुंच सकती है जिसे संभालना शायद मुश्किल होगा। अमेरिका 
के नेता यह तय कर लें कि दक्षिण-पूर्वी एश्या में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए चट्टान 
का काम कौन करेगा। हम उनके मित्र बनना चाहते हैं, हम पिछलग्गू तो नहीं बन सकते, लेकिन 
ऐसा पिछलग्गू जो पीठ में छुरा भोक दे, उससे ऐसा मित्र, सच्चा मित्र अच्छा है जो कि आलोचना 
भी शालीनता की भाषा में करेगा और मित्र के व्यापक हितों को भी ध्यान में रखकर चलेगा। 

महोदय, प्रेसिडेंट अय्यूब ने हमें धमकी दी है। आक्रमण करने के बाद वह पूरी लड़ाई की 
धमकी दे रहे हैं और नए आक्रमण की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उन्हें 
दृढ़ता से जवाब दिया है, लेकिन हमें पाकिस्तान के इरादों को समझना चाहिए। वह हमारा ध्यान 
बंटाने के लिए किसी और सीमा पर भी संकट पैदा कर सकता है। हमें दोनों दृष्टियों से तैयार 
रहना चाहिए। पाकिस्तान यदि नए मोर्चो पर संकट खड़ा करे तो हम उसका सफलता के साथ 
सामना कर सकें और कच्छ में पाकिस्तान ने जैसा खुला आक्रमण किया है, उसका मय ब्याज 
के बदला चुकाने के लिए हमें भी कहीं अपनी इच्छा का स्थान ढूंढ़ना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान 
की सीमा एक है, उसे टुकड़ों में नहीं बांठा जा सकता। शांति और स्वतंत्रता की तरह से सीमा 
अविभाज्य होती है। वे हमें कमजोर देखकर अगर कच्छ में घुस आए, तो उस आक्रमण का बदला 
जहां हम ले सकते हैं, जहां वे हमारी दृष्टि में कमजोर हैं, वहां उन्हें हरा करके हमें भी लेना 
चाहिए। 

में प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि अगर पाकिस्तान होश में नहीं 
आएगा, तो सेना को अपनी रणनीति निर्धारित करने की छूट होगी। लेकिन मैं एक बात जानना 
चाहता हूं। वे कच्छ में घुस आए, तो क्या हमारी सेना के लिए संभव नहीं था कि वह कच्छ में 
खक्खर की तरफ से उनकी पीठ पीछे जाकर हमला करती? क्या सेना ने इस तरह का कोई सुझाव 
मंत्रिमंडल के सामने रखा था? क्या मंत्रिमंडल ने सेना को सचमुच में छूट दी है या यह छूट केवल 
संसद को बताने के लिए है? क्या हमारी सेना अपनी रणनीति निर्धारित करने के लिए पूरी तरह 
स्वतंत्र है? 

स्वाधीनता बलिदान मागती है 
सभापति जी, हम एक संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन यह संकट की स्थिति १९६२ 


' से चल रही है। स्वाधीनता बलिदान मांगती है। क्या कारण है, चीनी आक्रमण के पश्चात देश में 
जो राष्ट्रीय चेतना जागी थी, यह सरकार, यह संसद उस चेतना को बनाए नहीं रख सको? चीन 


और पाकिस्तान हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं-हम उन्हें एक ही गज से नहीं नापना चाहते। मगर वे 
हमें मजबूर कर रहे हैं इस बात के लिए कि अगर दोनों मिलकर कहाँ हम पर वार करें, तो उस 
वार को सफलतापूर्वक झेलने के लिए हम अपने को सन्नद्ध करें। इसके लिए कम से कम २० 
लाख सेना हमें चाहिए। चीनी आक्रमण के बाद पैदल सेना की संख्या घटाने का जो रक्षा मंत्रालय 
ने निर्णय किया है उसे कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने, स्वीकृति दी है-उस निर्णय पर फिर से विचार 
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करने की जरूरत है। कम से कम हमें २० लाख सैनिक चाहिए। इस परिस्थिति में जो देश हमारी 
मदद के लिए आ सकते हैं, वे फिर किसी भी विचारधारा को माननेवाले हों, उनसे पूरी तरह से 
मदद लेने में सरकार को किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। 

देश के भीतर पंचमार्गियों पर भी कड़ी दृष्टि रखनी होगी। आज के समाचारपत्रो में खबरें छपी 
हैं कि सितंबर में पंजाब में, कच्छ में पंचमार्गी गिरफ्तार किए गए। यदि सरकार जागरूक है, तो 
अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जनता का कर्तव्य है कि देश में शांति बनाए रखे। 
कितनी भी उत्तेजना हो, हम शत्रु के एजेंटों के हाथ में नहीं खेल सकते। पाकिस्तानी तत्व 
पीकिंगपरस्ती के साथ मिलकर सांप्रदायिक उपद्रव भड़का सकते हैं। हमें उत्तेजित नहीं होना है, न 
हमें असावधान होना है। देश को एकता की रक्षा करते हुए हमें अपनी स्वाधीनता का संरक्षण 
करना है। 


नेशनल डिफेंस काउंसिल का विस्तार किया जाए 


प्रधानमंत्री जी से मैं कहूंगा : नेशनल डिफेंस काउंसिल का आप विस्तार करिए। केवल 


अतुल्य बाबू को उसमें शामिल करना पर्याप्त नहीं है। वे जनता में लड़ने का और आनेवाले संकट , 


का मुकाबला करने का उत्साह पैदा नहीं कर सकते। पूंजीपतियों के साथ उनके कैसे भी घनिष्ठ 
संबंध होंगे, मगर जनता के साथ उनके संबंध न के बराबर हैं। क्‍यों नहीं आचार्य रंगा को, श्री सुरेंद्र 
नाथ द्विवेदी को और श्री दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता? 
अगर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विस्तार करना है, तो सही दिशा में विस्तार होना चाहिए। 

महोदय, मैं एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है कि युद्ध 
विराम की बातें हो रही हैं। अभी हम लड़े कहां हैं? अभी हमने वार कहां किया है? अभी हमारे 
जवानों को अपना पुरुषार्थ दिखाने का मौका कहां मिला है? युद्ध विराम कैसे हो सकता है? और 
अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री युद्ध विराम चाहते हैं, उनसे कह दीजिए वे पाकिस्तान को सलाह दें कि 
तुम कच्छ को सीमा छोड़कर, कच्छ का प्रदेश छोड़कर चले जाओ। अपने आप युद्ध विराम हो 
जाएगा। हम पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के प्रदेश में जाकर गोली नहीं चलाएंगे। मगर हम अपनी 
भूमि में युद्ध विराम मान लें और उस पर यह कहकर लीपापोती करें कि पहले आप युद्ध विराम 
मान लीजिए फिर वे चले जाएंगे। तो मेरा कहना है : इसको जरा, उलटा कर दीजिए-वह पहले 
चले जाएं फिर युद्ध विराम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आज की स्थिति में युद्ध विराम नहीं 
हो सकता। इस युद्ध विराम का सेना पर और देश के मनोबल पर कैसा असर पड़ेगा, इसका विचार 
करना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री जी ने जो रवैया अपनाया है, उससे मोटे तौर पर मैं सहमत हूं और 
मैंने अपना संशोधन भी इसी आशय का दिया है और मुझे विश्वास है, सरकार को मेरा संशोधन 
स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होगी। 

सभापति जी, मैंने सरकार के कर्त्तव्यों की चर्चा की। संसद के सदस्यों का भी कुछ कर्त्तव्य 
है, और मैं विरोधी दलों से कहना चाहता हूं : देश लड़ाई में है, हम इस लड़ाई को जीतना चाहते 
हैं, तो क्या लडाई को जीतने का तरीका यह है कि अगर एक चौकी गिर जाए, तो आप संसद 
में कामरोको प्रस्ताव पेश करें, अगर बोलने का मौका न मिले तो बहिर्गमन करें और प्रधानमंत्री 
के इस्तीफे की मांग करें? मैं प्रधानमंत्री का कोई बहुत बड़ा प्रेमी नहीं हूं, मैं विरोधी दल में बैठा 
हूं। लेकिन प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से अगर आज की समस्या हल होनेवाली हो तो शायद मांगने 
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की जरूरत नहीं पड़ेगी-प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देने में संकोच नहीं करेंगे। मगर प्रधानमंत्री का 
त्यागपत्र कोई रामबाण नहीं है जो दिल्ली में दिया जाए और जिससे कच्छ की सीमा में घुसी हुई 
पाकिस्तान की सेना पीछे हट जाए। यह राजनैतिक प्रचार का, सस्ती प्रसिद्धि का अवसर नहीं है। 
देश की अग्नि परीक्षा हो रही है, विरोधी दल भी कसौटी पर कसे जा रहे हैं। राष्ट्र के मनोबल 
को बनाए रखना होगा। 

चीन के हाथों हमारी सेना का पीछे हटना समझ में आ सकता था, पाकिस्तान के हाथों पीछे 
हटना समझ में नहीं आ सकता। महोदय, हम लड़ाई के मैदान में कभी नहीं हारे, हम हरदम दिल्ली 
के दरबार में हारे हैं। हम युद्ध में कभी नहीं हारे, हम शांति में हारे हैं। हम संघर्ष में कभी नहीं 
हारे, हम संधि में हारे हैं। मुझे खुशी है, श्री यशवंत राव चह्वाण आ गए हैं। में अभी महाराष्ट्र का 
दौरा करने गया था और महाराष्ट्र की जनता पूछ रही थी : क्या कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री 
चह्माण? हिमालय की रक्षा के लिए आनेवाला सह्याद्रि क्या करनेवाला है? जिसे छत्रपति शिवाजी 
का आपके द्वारा अवतार कहा गया है, वह क्या कर रहा है? मैंने कहा, दिल्ली में अकेले चह्वाण 
ही क्या कर सकते हैं, दिल्ली में असली घोड़ों की टाप नहीं सुनाई देती है, कागज के घोड़े दौड़ते 
हैं। लेकिन आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। जो पराजय हुई है, जो अपमान हुआ है, उसके बदले का 
गुस्सा है। और यशवंत राव चह्वाण ने कहा था कि पाकिस्तान के हाथों हुई पराजय का बदला लेने | 
के लिए सेना उबल रही है। पाकिस्तान के हाथ पराजय का बदला लेने में कोई हिचक नहीं होनी 
चाहिए। सारा देश सरकार के साथ है। आवश्यकता इस बात की है कि नेतृत्व दृढता के साथ खड़ा 
रहे। हम लड़ाई नहीं हारे हैं, हम मोर्चा हारे हैं। और लड़ाई हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक 
उस लड़ाई को विजय में नहीं बदल देंगे। सारा देश विजय के संकल्प के साथ खड़ा हुआ है। नेतृत्व 
की आवश्यकता है। आप आगे चलिए, हम पीछे चलेंगे। अगर आप डगमगाए तो हम कभी आपको 
माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद। 
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या अतीता 


होदया, पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है और हो रहा है, उससे एक बार यह बात फिर 

से साफ हो गई है कि पूर्वी पाकिस्तान में गैर-मुसलमानों के लिए स्थान नहीं है। हिंदुओं के 
साथ वहां से बौद्ध निकाले जा रहे हैं, ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रश्‍न केवल हिंदू-मुसलमान 
का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि हम पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यकों के साथ मानवता का 
व्यवहार करने के लिए किस प्रकार बाध्य करें। जो भी यहां आना चाहते हैं उन्हें आने की छूट देना 
आवश्यक है, लेकिन हमारी नीति का उद्देश्य होना चाहिए कि पूर्वी पाकिस्तान में जो भी रहते हैं, 
वे वहां सुरक्षित रूप से तथा सम्मान के साथ जीवित रह सकें, ऐसी परिस्थितियां हम पैदा करें। 

विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया 
था। पाकिस्तान के नेता अपने आश्वासन का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। किंतु हमारे नेता 
क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के अल्पसंख्यक न्याय प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार के पास 
क्या नीति है? देश में शांति रहनी चाहिए, देश में हर एक नागरिक के जीवन की, सम्मान की 
रक्षा होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं हैं। लेकिन क्या केवल इतना ही पर्याप्त है पाकिस्तान के 
अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने के लिए? पिछले १६ साल में हमने अपने देश में असांप्रदायिक 
राज्य के आदर्श पर चलने का प्रयत्न किया है, किंतु उसके कारण हम पाकिस्तान को उसकी 
अपनी सांप्रदायिक नीति बदलने के लिए विवश नहीं कर सके। स्पष्ट है कि हमें और कदम उठाने 
होंगे और जैसा मैंने निवेदन किया, उन कदमों का उद्देश्य होना चाहिए, पूर्वी पाकिस्तान के, पूर्वी 
बंगाल के अल्पसंख्यकों को उनके घरों में कायम रखकर उनके लिए न्याय दिलवाना। इस नीति 
को, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना 
चाहिए। पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों के साथ हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। 

पाकिस्तान और चीन के घृणित गठबंधन की पृष्ठभूमि में पूर्वी पाकिस्तान के उपद्रवो को हम 
देखें तो हमें इस बात का अनुभव होगा कि ये उपद्रव एक निश्चित योजना से आरंभ किए गए। 
आज उपद्रव दब सकते हैं, ठंडे पड़ सकते हैं, किंतु पाकिस्तान जब चाहेगा तब इन उपद्रवों की 


+ पूर्वी पाकिस्तान में गैर-मुस्लिर्मो पर हो रहे अत्याचार्रो पर राज्यसभा में ४ मार्च १९६४ को भाषण। 
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आग को भड्काएगा। यह आशा की जाती है कि पाकिस्तान काश्मीर की युद्ध विराम रेखा पर 
गड़बड़ करने का इरादा कर रहा है। 
` हम कल्पना करें कि एक ओर युद्ध विराम रेखा पर उपद्रव हो और दूसरी ओर पूर्वी 
में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, जिससे लाखों बेघरबार होकर हमारे देश में आश्रय प्राप्त 
करने के लिए आएं, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम कितने बड़े खतरे में फंस जाएंगे। हमारा ध्यान 
बंट जाएगा। देश के भीतर शांति और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के प्रश्न पैदा होंगे। 
पूर्वी बंगाल से आनेवाले लोग हमारे आर्थिक ढांचे पर भी दबाव डालेंगे। क्या हम कोई ऐसा रास्ता 
निकाल सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को हम उनके घरों में सुरक्षित रख सकें? 
इसमें जो खतरे हैं, उन्हे मैं दृष्टि से ओझल करना नहीं चाहता। लेकिन खतरे समस्या की ओर 
से आंख मूंद लेने में भी हँ। 

१९५० में नेहरू-लियाकत अली समझौता हुआ था, किंतु उसके बाद उपद्रव बंद नहीं हुए। 
आज उपद्रव फिर हो रहे हैं। दोनों देशों के गृह मंत्री मिलें, दोनों देशों के राष्ट्रपति अपील जारी 
करें, क्या यह तरीका है पाकिस्तान को सीधी राह पर लाने का? जो इन तरीकों का सुझाव देते 
हैं, शायद वे यह समझने से इन्कार करते हैं कि ये दंगे पाकिस्तान में क्यों कराए गए, क्यों कराए 
जाएंगे? पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। अय्यूब साहब अधिक अलोकप्रिय होते 
जा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रही है और सैनिक 
अधिनायकशाही अपना प्रभुत्व खोती जा रही है। यह असंतोष पूर्वी बंगाल में अधिक है, क्योंकि 
पूर्वी बंगाल पश्चिमी पाकिस्तान का एक उपनिवेश बनकर रह गया है। पश्चिमी पाकिस्तान के 
प्रभुत्व के विरुद्ध पूर्वी बंगाल में व्यापक असंतोष है। इन दंगों के द्वारा पाकिस्तान के शासक अपनी 
जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं से हटाना चाहते हैं। 

दूसरे वे काश्मीर के सवाल पर हमारे ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। जैसे कलकत्ता में हुए 
हत्याकांड के बाद कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान की मांग के सामने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान 
के आज के संचालक भी समझते हैं कि अगर पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का नरमेघ किया 
जाएगा तो नई दिल्‍ली के देवता दब जाएंगे और काश्मीर समर्पित कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को 
इस मुगालते में नर्ही रहना चाहिए। भारत की जनता खाक में मिल जाने को पसंद करेगी, लेकिन 
जोर-जबर्टस्ती और जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाएगी। मित्रता के नाते हमारा किसी भी प्रश्न पर 
पाकिस्तान के साथ समझौता हो सकता है। समझौता लो और दो के आधार पर होगा, लेकिन अगर 
तलवार के जोर पर और दानवी तरीकों से पाकिस्तान के शासक चाहते हैं कि वे काश्मीर के 
सवाल पर हमको झुका लेंगे तो वे मूर्खों कौ दुनिया में निवास करते हैं। लेकिन उनका इरादा यह 
है कि पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों को निकालकर वे हमारे ऊपर दबाव डालें। 

वे यह भी चाहते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल में 'पैरिटी' हो जाए, अगर पूर्वी 
बंगाल से सारे गैर-मुस्लिम निकाल दिए जाएं तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की 
जनसंख्या बराबर हो जाएगी और फिर पूर्वी पाकिस्तान को कुचलने में किसी प्रकार की रुकावट 
नहीं रहेगी। फिर पूर्वी पाकिस्तान में जनता के प्रदर्शन को दबाने में सहायता मिलेगी। जब पाकिस्तान 
की नीति का यह उद्देश्य है तो क्या गृहमंत्रियो की भेंट से या दोनों राष्ट्रपतियों की अपीलों से पूर्वी 
बंगाल में शांति हो सकती है? अगर शांति होगी तो मरघट की शांति होगी, जीवन की शांति नहीं 
होगी। आज आग दब जाएगी, कल या कभी फिर भड़केगी। जो लोग १९५० में इस विश्वास में 
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नहीं आए थे कि वे पूर्वी पाकिस्तान में रह सकेंगे, वे १९६४ में आने के लिए मजबूर हुए हैं। उनके 
दुखों की, कष्टों की कहानी मैं सदन में दोहराना नहीं चाहता। श्री भूपेश गुप्त के लिए उपदेश देना 
सरल है कि हम अपने देश में शांति बनाए रखें और शांति हर कौमत पर बनी रहनी 
चाहिए--लेकिन पड़ोस के घर में आग लगे तो वह आपके घर में न फेले, इसके लिए जहां अपने 
घर में इंतजाम करना जरूरी है, वहां उस आग को पड़ोसी के घर में बुझाना भी जरूरी है। पड़ोसी 
के घर में आग लग रही है और हम अपना दरवाजा बंद करके अपनी संपत्ति को सुरक्षा का 
इंतजाम करें तो हम उस आग को अपने घर में आने से नहीं रोक सकते। इसलिए, समस्या केवल 
अपने देश में शांति बनाए रखने की नहीं है, समस्या यह हे कि पूर्वी पाकिस्तान में हम 
अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी स्थिति किस प्रकार पेदा करें कि वे सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। 

महोदया, मैंने कहा कि यह हिंदू-मुसलमान का सवाल नहीं है, आखिर बौद्ध क्यों निकाले 
जा रहे हैं, ईसाई क्यों निकाले जा रहे हैं? इतनी बडी संख्या में ईसाइयों का निष्कासन पूर्वी 
पाकिस्तान से अभी तक नहीं हुआ था? और यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस बार के 
दंगों के कुछ पहलू बड़े स्पष्ट हैं। पहला पहलू तो यह है कि लोगों को मारने की बजाय लोगों 
को भगाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान भारत से लगी हुई सीमा 
को सभी गैर-मुस्लिमो से खाली कराना चाहता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर रक्षा की 
दृष्टि से विचार करनेवालों को गंभीरता से सोचना होगा। क्या पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान की सीमा 
पर कोई सैनिक गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान काश्मीर के मोर्चे पर और 
पूर्वी पाकिस्तान को सीमा, दोनों पर, एक साथ गड़बड़ करना चाहता है? आखिर सीमा से 
गैर-मुसलमानो को हटाने का क्या कारण है? जितने भी ईसाई निकाले गए हैं, बौद्ध निकाले गए 
हैं, वे भारत-पाकिस्तान सीमा पर बसे हुए हैं। 


दंगों का तीसरा पहलू 


दंगों का एक तीसरा पहलू भी है कि महिलाओं की सामूहिक रूप से बेइज्जती की गई है। 
जो लोग अपनी बहन-बेटियों को छोड़कर भारत आए हैं, वे केवल सेक्यूलरवाद के शब्दों से अपने 
हृदय को आग को नहीं बुझा सकते। मुझे एक ईसाई पादरी की घटना के बारे में मालूम है। हमारे 
कुछ कार्यकर्ताओं ने ईसाई पादरियों से भेंट कौ और उनसे जो रिपोर्ट प्राप्त की, वह आंखें 
खोलनेवाली है। ५ फरवरी को एक अमेरिकी मिशनरी, बोरोदोकुनी मिशन के फादर को छुरे से 
घायल कर दिया क्योंकि वे अंसारों से भागते हुए हिंदुओं को, उनकी महिलाओं को बचाना चाहते 
थे। महिलाओं को तो पाकिस्तानी उठाकर ले गए, मगर इस अमेरिको पादरी के पास एक १३ साल 
की लड़की थी, उसके ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश कौ गई। वह पादरी रोता रहा, चिल्लाता 
रहा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उसे घायल कर दिया और उस पादरी के सामने उस १३ साल की 
लड़की के साथ २७ लोगों ने बलात्कार किया। एक ईसाई सज्जन मोहेन्द्र मास्टर जो बोरीमारी मिशन 
की सिस्टर्स को चिट्ठी लेकर आए थे, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया है। सिस्टर एम. इमेनुएल 
ने जो चिट्ठी भारतीय ईसाई पादरियों के नाम भेजी, उसको पढ़कर सुनाता हूं : 

“डियर फादर्स, 

कृपया हमारे ड्राइवर राबर्ट रिची का, उसके पूरे परिवार का और सभी कैथोलिकों का ध्यान 
रखिए। मोहेंद्र मास्टर इसके बारे में आपको बताएंगे। मैं नहीं जानती कि आगे हमारा क्या होगा!” 
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दंगों में इटली के पादरी मारे गए, अमेरिकी पादरी मारे गए। हमने संसार का ध्यान इन 
अत्याचारों की ओर खींचने के लिए क्या किया है? जब इस सदन में ओर दूसरे सदन में प्रश्न 
किए गए और मंत्रियों से कहा गया कि वे वक्तव्य करें, तब ईसाई जिस तरह से पाकिस्तान से 
निकाले जा रहे हैं उसका वक्तव्य पेश किया गया है। मगर दुनिया भर के देश, विशेषकर वे देश 
जो पाकिस्तान के मित्र और साथी होने का दावा करते हैं, उन देशों की सरकारों के, उन देशों कौ 
जनता के सामने पूर्वी पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक उपद्रवों के सही स्वरूप को लाने के लिए हमने 
क्या किया है? 


पूर्वी पाकिस्तान का मुद्दा राष्ट्रसंघ में ले जाएं 


महोदया, मेरा सुझाव है कि इससे पहले कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में काश्मीर के सवाल 
को फिर से पेश करे, हमें पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति किए जानेवाले व्यवहार को 
संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना चाहिए। पाकिस्तान की कूटनीति का तकाजा है कि वह दुनिया का 
ध्यान काश्मीर की तरफ खींचे। भारत की कूटनीति का तकाजा है कि हम दुनिया का ध्यान पूर्वी 
पाकिस्तान की तरफ खींचें, लेकिन इसमें यह सरकार विफल रही है। अभी भी समय गया नहीं 
है। हम मानवाधिकारों के उल्लंघन, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करने के विरुद्ध 
दुनिया की अदालत का दरवाजा खटखटाएं और विश्व संघ में अपनी शिकायत को ले जाएं। क्या 
हम सारी दुनिया का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान में होनेवाले अमानवीय अत्याचारों की तरफ खींच नहीं 
सकते हैं? इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जो बौद्ध पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं, ईसाई आए 
हैं, उनके बयान इकट्ठे किए जाएं, उनकी दर्दनाक कहानियों को लिपिबद्ध किया जाए। दुनिया की 
सभी भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाए और उसको एक पुस्तक के रूप में बांटा जाए। यह 
भी आवश्यक है कि आनेवाले शरणार्थियों की एक फिल्म बनाई जाए, एक छोटी फिल्म तैयार 
की जाए, जिसे विदेशों में स्थित हमारे राजदूतावास दिखा सकें। इस फिल्म का देश के भीतर प्रदर्शन 
करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं और हम उन परिणामों को 
टालना चाहते हैं, मगर हमें दुनिया की आंखों में उंगली डालकर यह दिखलाना चाहिए कि 
पाकिस्तान के जो मित्र हमें और पाकिस्तान को एक ही श्रेणी में रखते हैं, वे कितनी गलती करते 
हैं और पूर्वी पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। मैं बार-बार गैर-मुस्लिम शब्द 
का प्रयोग कर रहा हूं, इससे यह न समझा जाए कि पूर्वी पाकिस्तान में सभी मुस्लिमों ने दंगाइयों 
का साथ दिया। ऐसी घटनाएं भी हैं जब लोगों ने मरनेवालों को बचाया और मारनेवालों को रोका। 
मुसलमानों ने हिंदुओं की रक्षा की। लेकिन सद्भावना के, मानवता के ये दीपक सांप्रदायिकता कौ 
जहरीली हवा में कब तक टिकेंगे और कब तक हमारे भविष्य का मार्ग-दर्शन करेंगे? ऐसे उदाहरणों 
को हमें बढ़ाना चाहिए। अगर हम पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए. 
सरकारी स्तर पर कोई कदम नहीं उठा सके तो देश के भीतर उमड़ने और घुमड़नेवाली असंतोष 
की लहर को बचाया नहीं जा सकेगा। 

महोदया, मैंने चीन और पाकिस्तान के गठबंधन का उल्लेख किया। कूटनीति में हमें पराजय 
देने के लिए आज चीन और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं। ताज्जुब नहीं है, चीन और पाकिस्तान 
कभी मिलकर भारत के विरुद्ध कार्यवाही करें। इस संभावना को टाला नहीं जा सकता। मुझे 
आश्चर्य है कि पाकिस्तान के पश्चिमी मित्र जो उसे इस कारण हथियार देते रहे हैं कि पाकिस्तान 
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कम्युनिज्म से लडेगा, आज वही पाकिस्तान कम्युनिस्ट चीन के साथ गलबहियां डाल रहा है। 
चाऊ-एन-लाई बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं और वे हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाना चाहते 
हैं, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के मतभेद बढ़ेंगे, संघर्ष बढ़ेगा, तो पश्चिमी देशों के लिए 
हमें सैनिक सहायता अधिक मात्रा में देना संभव नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत दुर्बल रह 
जाएगा और चीन तो यही चाहता है कि भारत कमजोर रहे। लेकिन जो पश्चिमी देश हमारे ऊपर 
दबाव डालते हैं, पाकिस्तान के साथ काश्मीर के सवाल पर समझौता करने के लिए, वे पश्चिमी 
देश चीन और पाकिस्तान के नए गठबंधन के बारे में कड़े शब्दों में बोलने के लिए क्‍यों तैयार 
नहीं हैं? क्या मैं यह समझ लूं कि जो कुछ हो रहा है, उसके खिलाफ उनके पास शब्द नहीं हैं। 
वे मौन में इतना विश्वास करनेवाले कब से हो गए? जहां उन्हें नहीं बोलना चाहिए वहां भी वे 
बोला करते हैं, लेकिन इस सवाल पर उनकी चुप्पी संदेह से खाली नहीं है। 


अमेरिकी राजदूत ओर जनरल अय्यूब 


महोदया, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। स्वर्गीय डॉ. रघुवीर जब कांग्रेस के सदस्य थे-वे 
जनसंघ में बाद में शामिल हुए-उस समय उन्होंने पाकिस्तान को यात्रा की थी। वे प्रेसीडेंट अय्यूब 
से भी मिले थे और पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत से भी मिले थे। उन्होंने अपनी यात्रा का एक 
विवरण पेश किया था। मैं उनके प्रति कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं यदि इस समय में यह 
रहस्योद्घाटन करूगा। डॉ. रघुवीर ने लिखा कि जनरल अय्यूब से मिलने से पहले मैं अमेरिकी 
राजदूत से मिला और अमेरिकी राजदूत ने भारत ओर पाकिस्तान के संबंधों के बारे में जो कुछ 
कहा, उसी को जनरल अय्यूब ने दूसरे दिन दोहरा दिया। उनके शब्दों में कौमा, फुलस्टॉप उसी तरह 
थे जिस तरह से अमेरिकी राजदूत ने काम में लाए थे। मैं यह मानने लिए तैयार नहीं हूं कि अगर 
वाशिंगटन चाहे तो पाकिस्तान को सीधी राह पर नहीं ला सकता है, लेकिन शायद वह भी काश्मीर 
के सवाल पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए वचनबद्ध है। मगर उन्हें इसके परिणामों को समझ 
लेना चाहिए। इस भाग में साम्यवादी प्रसार को रोकने का काम लोकतंत्र के आधार पर भारत ही 
कर सकता है, लेकिन काश्मीर का प्रश्‍न ऐसा है कि अगर पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान का साथ 
दिया, जैसा कि वे दे रहे हैं, तो लोकतंत्र के आधार पर हमारे और उनके संबंधों के बावजूद चीनी 
आक्रमण के समय उन्होंने जिस तत्परता से हमारी सहायता की उसके बावजूद, भारत और पश्चिमी 
देशों के संबंध दुर्बल होंगे। यह न उनके लिए ही ठीक होगा और न हमारे लिए ही ठीक होगा। 
कितु इसको रोकने की जिम्मेदारी उनके ऊपर हे, हमारे ऊपर नहीं। हम पाकिस्तान से मित्रता रखना 
चाहते हैं, मगर मित्रता एक तरफ से नहीं हो सकती। अभी तक मित्रता का अर्थ कमजोरी ही समझा 
गया है। किसी के सामने दबकर हम उसकी मित्रता प्राप्त नहीं कर सकते। 

मुझे यह देखकर खेद हुआ कि जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए, उनका 
हालचाल पूछने के लिए कोई भी मंत्री उनके पास नहीं गया। शायद उनका दुर्भाग्य यह है कि वे 
हिदू हैं। इस देश में हिंदुओं की चिंता करनेवाला कोई नहीं है। यह सरकार असांप्रदायिक सरकार 
है और इस सरकार के मंत्री असांप्रदायिकता का दम भरते हैं। मगर कलकत्ते में जो कुछ हुआ, 
उसको देखने के लिए प्रोफेसर हुमायून कबिर और श्री शाहनवाज खां गए। वे मुस्लिम मुहल्लों में 
गए, हिंदू मुहल्लों में नहीं गए। क्या इनमें से कोई मंत्री पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले हिंदुओं, 
ईसाइयों, बौद्धो का दुखदर्द सुनने के लिए सीमा पर नहीं जा सकते थे? क्या श्री नंदा जी नहीं जा 
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सकते थे? श्री नंदा जी भी तो असांप्रदायिकता पर विश्वास करते हैं। क्या शरणार्थियों के प्रति 
हमारा यह प्रेम है? क्या उनके प्रति यह हमारी सहानुभूति है? हमारे जो कार्यकर्ता शरणार्थियों के 
कैंप में गए हैं, उन्होंने उनकी स्थिति को देखा है। वहां पर डाक्टर नहीं हैं, वहां पर बीमारी पैदा 
होनेवाली है, वहां पर रहने की जगह नहीं है, कपड़ा नहीं है, दो वक्त के लिए खाना दिया जाता 
हे किंतु पकाने के लिए बर्तन नहीं है। क्या उनके घावों पर मरहम रखने के लिए यहां से कोई 
नहीं जा सकता है? शास्त्री जी राइफल क्लब का उद्‌घाटन करने के लिए कलकत्ते गए मगर गारो 
हिल्स नहीं जा सके, वे पाकिस्तान की सीमा पर नहीं जा सके। श्री मेहरचंद खन्ना भी नहीं गए, 
जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि अल्पसंख्यकों के कार्य की देखभाल करें। 

महोदया, मैं भी असांप्रदायिक राज्य के आदर्श पर विश्‍वास करता हूं, मगर मैं भूलने के लिए 
तैयार नहीं हूँ कि हिंदुस्तान के अलावा हिंदुओं के लिए और कोई जगह नहीं है। जोश मलीहाबादी 
पाकिस्तान जा सकले हैं, फीजो लंदन जा सकते हैं, मगर मेरे लिए इस तरह से मरने और जीने 
के लिए और कोई जगह नहीं है। इसका अर्थ आप यह न समझें-में इसको फिर दोहरा देना चाहता 
हुं-कोई गलत न समझे कि हम हिंदुस्तान में एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं। हम मजहबी 
हुकूमत कायम करना चाहते हैं, यह गलत बात है। हमने कभी भी मजहब के आधार पर भेदभाव 
नहीं किया। हमने कौमियत को मजहब से कभी नहीं जोड़ा। नागरिकता के अधिकार समान होने 
चाहिए। मगर हम चुप कैसे रह सकते हैं, जब पूर्वी पाकिस्तान में इस तरह. से अत्याचार ढाए जाएं। 
असांप्रदायिकता का नारा लगाने और आनेवालों के लिए पूरा दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करने 
के अलावा सरकार क्या करेगी, इसका मंत्री महोदय संकेत करें। 


विश्व जनमत को अपने पक्ष में करें 


एक बात और कहकर खत्म कर दूंगा। हमें कूटनीतिक कदम उठाने को आवश्यकता है। 
हमें विशव के जनमत को अपने पक्ष में लेने को आवश्यकता है। लेकिन साथ ही हमें इस प्रश्‍न 
के सुरक्षात्मक पहलू को देखकर पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर जागरूकता से कार्यवाही करने की 
आवश्यकता है। क्या श्री भूपेश गुप्त इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि कलकत्ता में जब उपद्रव 
हुए तब पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए गए। क्या इस बात से कोई इन्कार कर सकता है कि 
असम में जगह-जगह पाकिस्तान के झंडे फहराए गए और 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए गए? 
ये बातें मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्यों में मानी हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाते हैं, 
जो पाकिस्तान के झंडे फंहराते हैं, उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं हो सकती। उन्हें पाकिस्तान 
जाना चाहिए। जो भी अवैध रूप से असम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तान से घुस आए 
हैं, उनको निकालना चाहिए। वे कभी हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देंगे। वे असम को 
पूर्वी पाकिस्तान में ले जाने का साधन बनेंगे। इस संबंध में असम की सरकार के भरोसे नहीं बैठा 
जा सकता। असम की सरकार कमजोर है, दुर्बल है। असम की सरकार राजनैतिक कारणों से बंधी 
हुई है। केंद्र को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि असम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल की सीमा को 
सुरक्षा किस प्रकार को जाए। अभी श्री चेट्टियार एक वक्तव्य पढ़कर सुना रहे थे, जिसमें कहा गया 
है कि पाकिस्तानी त्रिपुरा में घुस आते हैं, नदी की धारा बदल देते हैं और लोगों को पकड़कर ले 
जाते हैं, क्योंकि हमारी सीमा पर इंतजाम नहीं है। त्रिपुर, असम और पश्चिमी बंगाल की सरकारें 
इंतजाम नहीं कर सकती हैं, केंद्र को इन सीमाओं की रक्षा का प्रबंध अपने हाथ में लेना होगा। 
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अगर हम सेना भेज नहीं सकते तो सेंटर को सेंट्रल रिजर्व पुलिस को इस सीमा की रक्षा का इंतजाम 
सोंपना होगा। 

कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के नेता क्या इरादा रखते हैं। मुझे डर है कि सुरक्षा 
परिषद की बहस शुरू होने के साथ ही कहीं काश्मीर के अंदर गड़बड़ करने की या पूर्वी पाकिस्तान 
में दंगों कौ आग को फिर से भड़काने की कोशिश न की जाए। उस स्थिति के लिए हमें तैयार 
रहना चाहिए और तैयार रहने का एक ही तरीका है कि केंद्रीय सरकार अपने मन में यह निश्चय 
कर ले कि हमें इस बारे में कुछ करना है। मगर केंद्रीय सरकार आज कुछ निश्चय करने को 
स्थिति में नहीं दिखाई देती। यह स्थिति बदलनी चाहिए। हमारा राष्ट्र जिस संकटकाल में आज हे 
शायद ऐसा संकट कभी नहीं आया था। चीन और पाकिस्तान के सम्मिलित षडयंत्र से अपनी 
सीमाओं की और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना, यह हमारे लिए आज सबसे बड़ा काम हो गया 
है। इस कार्य की गंभीरता को हम समझें और इसके अनुरूप एक दृढ़ और दूरदर्शिता भरा हुआ 
नेतृत्व देने के लिए हम तैयार हों। 


कलकत्ता के उपद्रव 


महोदया, आज का वाद-विवाद खत्म हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले भारत में आते 
रहेंगे। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें मान लेना चाहिए कि हम 
उनके लिए कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन मैं यह नहीं समझता कि सरकार अगर 
निश्चय करे तो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो तो हम कदम उठा 
सकते हैं। आज हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह किसी एक पार्टी का 
काम नहीं है, यद्यपि श्री भूपेश गुप्त ने कलकत्ता में हुए उपद्रवों के लिए भी कुछ प्रतिक्रियावादी 
और संप्रदायवादी तत्वों की निंदा करना आवश्यक समझा है। पश्चिमी बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी 
ने जो प्रस्ताव पास किया है उसने पाकिस्तान के प्रचार का अधिक काम किया है। कलकत्ता की 
वस्तुस्थिति को प्रकाश में लाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यह कहना कि पूर्वी पाकिस्तान में 
जो कुछ हुआ, कलकत्ता में उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई, वरन कलकत्ता के उपद्रव कलकत्ता के कुछ 
संप्रदायवादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने किए, मैं जानना चाहता हूं कि वे कलकत्ता के 
प्रतिक्रियावादी और संप्रदायवादी कौन हैं? मध्य प्रदेश में दंगा हो, उत्तर प्रदेश में दंगा हो और जनसंघ 
का उससे किसी तरह का संबंध भी न हो, तब भी कम्युनिस्ट पार्टी हमारा नाम लेती है। मगर 
पश्चिमी बंगाल में तो हमारा अस्तित्व नहीं के बराबर है। क्या श्री भूपेश गुप्त को हमारा भूत वहां 
भी दिखाई देता है? मैं चाहता हूं कि वे नाम लें कि ऐसे कौन से दल हैं, कौन से तत्व हैं जिन्होंने 
कलकत्ता में उपद्रव आरंभ किए? अगर वे मेरे दल का नाम लें तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि 
वे मेरे दल के लोगों पर लगाए गए आरोपों को साबित करें। 

श्री भूपेश गुप्त : जो मैंने कहा वो मैंने कहा। जो दंगों में लिप्त हुए, उन्होंने सांप्रदायिक 
प्रतिक्रिया के कारण किया। नहीं तो वे यह नहीं करते। मैंने किसी पार्टी का नाम लेने का प्रयास 
नहीं किया, क्‍योंकि मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं वर्णन के बारे में चिंतित नहीं हूं। 

श्री बाजपेयी : यहां पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पास प्रस्ताव की प्रति है जो विशेष 
रूप से कहती है कि कलकत्ता में गड़बड़ी, पूर्वी पाकिस्तान में जो हुआ, उसकी प्रतिक्रया नहीं है, 
बल्कि कुछ सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने गड़बड़ी फैलाई। वे तत्व कौन हैं? 


३५२ / मेरी संसदीय यात्रा 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


श्री भूपेश गुप्त : यदि कम्युनिस्ट पार्टी आपके नाम का उल्लेख करना चाहती हो, वह ऐसा 
कर सकती है। 
श्री वाजपेयी : महोदया, अभी जो चर्चा हुई उससे एक बात साफ हो गई है कि कम्युनिस्ट 
नेताओं के पास किसी के नाम नहीं हैं। लेकिन अगर नाम नहीं हैं तो जिस प्रस्ताव को 'डान' ने 
पहले पृष्ठ पर छापा, जिसने दुनिया में हमारी स्थिति को विषम किया, ऐसे प्रस्ताव को पश्चिमी 
बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने क्‍यों पास किया। शायद कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी पूर्वी 
बंगाल के अल्पसंख्यकों के सवाल को देश के भीतर की राजनीति से अलग करके नहीं देख 
सकती। यह राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह भारत की रक्षा का, अल्पसंख्यकों के सम्मान को 
सुरक्षित रखने का प्रश्न है। इस प्रश्न पर हम दलबंदी और संकुचित दृष्टिकोण से विचार करने 
की गलती नहीं कर सकते। जो संकट को घटाएं घिर रही हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान जाना 
चाहिए। उनका किस प्रकार सफलता से निराकरण किया जा सके, इसका मिलकर, बैठकर विचार 
किया जाना चाहिए। जनता में शासन को यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि सरकार इस संबंध 
में कुछ करना चाहती है। 
जहां तक कूटनीति का संबंध है, हमें पाकिस्तान के प्रति स्ट्रिक्ट रेसीप्रोसिटी की नीति 
अपनानी चाहिए। इसके ऊपर कोई बड़ा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने राजशाही 
में हमारा दफ्तर बंद कर दिया तो हम शिलांग में उनका दफ्तर बंद कर सकते हैं; हमारे डिप्टी 
हाई कमिश्नर को ढाका में घूमने नहीं देते हैं तो हम कलकत्ता में उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को 
घूमने की इजाजत नहीं दे सकते। मगर कलकत्ते के दंगे के समय वहां के डिप्टी हाई कमिश्नर 
लाल बाजार के पुलिस स्टेशन पर गए। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को कलकत्ता के किसी 
पुलिस स्टेशन में जाने की क्या जरूरत? वह बस्तियों में घूमे। उनके खिलाफ अन्य कई आरोप 
लगाए गए हैं। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम संकट पैदा करें। पाकिस्तान जैसा व्यवहार 
करेगा, वैसा ही व्यवहार करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए; लेकिन हमारा व्यवहार अलग है। 
पूर्वी पाकिस्तान में इतने दंगे हो गए मगर कराची में जो भारत के हाई कमिश्नर हें, बह ढाका क्यों 
नहीं गए? अगर गए तो वह किस तारीख को गए? क्या पूर्वी पाकिस्तान की देख-रेख उनके जिम्मे 
नहीं है? बह कराची में क्यों बैठे रहे? क्या उन्हें ढाका नहीं जाना चाहिए था? मगर वह ढाका 
नहीं गए। ठीक इसी प्रकार जब श्री छागला संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के सवाल पर बोलने 
के लिए गए तब न वहां हमारे राजदूत थे और न जो राजदूत के नंबर दो होते हैं, वही राजदूतावास 
में थे। पूर्वी पाकिस्तान के दंगों की खबरे अमेरिका के अखबारों में बिल्कुल नहीं छर्पी। ऐसी खबरें 
छपें, जिससे पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति के संबंध में अमेरिका के लोगों को पता लगे, इसके लिए 
हमारे दूतावास ने क्या किया? अगर वहां के अखबार छपाने के लिए तैयार नहीं हें तो हम 
एडवर्टिजमेंट रेट पर उसे छापने के लिए तैयार हों। वहां टेलीविजन पर रुपया देकर समय मिल 
सकता हे--हमने अमेरिका के जनमत को इस संबंध में शिक्षित करने के लिए क्या किया? मगर 
गृह मंत्रालय उनकी स्थिति का प्रचार भी नहीं कर सकता। इस सरकार में नेतृत्व नहीँ है, इस 
सरकार में दिशा नहीं है, यह देश का दुर्भाग्य है। मगर इस दुर्भाग्य को बदलकर हमें भारत के 
सौभाग्य की रक्षा करनी होगी। आज तो यह काम कठिन दिखाई देता है, मगर जैसी भी सरकार 
है, जो भी है, हम उसी से अपील कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस विवाद के बाद गृह 
मंत्री जो उत्तर देंगे, बह उनके द्वारा पहले दिए गए उत्तरों से अधिक समाधानकारक होगा। धन्यवाद! 
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असम में पाक की घुसपैठ 


अर महोदय : श्री वाजपेयी द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव है। में जानना चाहता हूं कि वास्तविक 
मामला क्या है? श्री हरीशचंद्र माथुर द्वारा दिए गए नोटिस में इस पर एक तारांकित प्रश्न 
है। यह भारत की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए महान खतरे के विषय में है जो पाकिस्तानी 
नागरिको द्वारा योजनाबद्ध तरीके से असम में घुसपैठ के कारण पेदा हुआ है तथा सरकार इस संदर्भ 
में प्रभावी कदम उठाने में असफल रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि स्थिति क्या है? 

प्रधानमंत्री एवं विदेशमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक में जानकारी इकट्टी कर पाया 
हूं, ताजा महीनों में कोई बड़े पैमाने पर घुसपैठ नहीं हुई है, यद्यपि कुछ हुई है। मेरे विश्वास के 
अनुसार गत १२ वर्षों के दौरान अपेक्षाकृत बहुत कम पैमाने पर घुसपैठ हुई है। हमने इसे रोकने 
की कोशिश की है, कुछ सीमा तक इसमें हम सफल भी रहे हैं। किसी-किसी अवसर पर वे सीमा 
से आते हैं। असम सरकार और भारत सरकार इस तरह की बात रोकने के लिए और अधिक 
प्रभावी कदम उठा रही हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि वहां पर बड़े 
पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। र 

श्री वाजपेयी : क्या मैं एक आग्रह कर सकता हूं? एक स्थितिपरक आकलन के अनुसार, 
पिछले कुछ वर्षो में ६ लाख से अधिक पाकिस्तानी मुस्लिम असम में घुसपैठ कर चुके हैं, और 
माननीय प्रधानमंत्री ने, अपने संवाददाता सम्मेलन में यह कहा है कि गत १२ वर्षों के दौरान असम 
में ५ लाख आ चुके हैं, यह बड़ी संख्या में घुसपैठ नहीं है! क्या में 'बड़े पैमाने की' परिभाषा जान 
सकता हूं? क्या हम समझ सकते हैं कि सीमा पार से लाखों लोग असम में आए और अपने 
आपको कछार, गोपालपाड़ा और नोगांव में केंद्रित कर लिया? ऐसे जिले जहां पहले से ही मुस्लिम 
आबादी बहुत अधिक है, और वह भी इन क्षेत्रों को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाने के दृष्टिकोण से? 
सरकार द्वारा कोई गंभीर कार्यवाही मही की जाएगी? यद्यपि असम के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 
वह सीमा पर कंटीले तारों की बाढ़ लगवाने की सोच रहे हैं। इससे स्थिति की गंभीरता दिखाई देती 
है। 


श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं सम्मान के साथ आग्रह कर सकता हूं कि सूचना मांगने के 


% असम में पाक की घुसपैठ पर स्थगन प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ७ अगस्त, १९६१ को उठाए गए मुदे। 
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बहाने, सभी तरह की परोक्ष बातें नहीं होनी चाहिए, जैसा कि माननीय सदस्य कर रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : किस प्रकार की परोक्ष बात मैंने कहीं? 

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं यह चिहित करूँ कि यह एक परोक्ष बात है कि लोग सरकार 
को अस्तव्यस्त करने के लिए आ रहे हैं, तथा एक विशेष समुदाय की, विशेष बहुलता के लिए, 
इत्यादि। ये कुछ परोक्ष बातें हैं। जैसा मैंने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार इसका जरा सा भी 
आधार नहीं है। 

तथ्यों के आधार पर मैं नहीं जानता कि कितने आए हैं। माननीय सदस्य ने कुछ निश्चित 
आंकड़े दिए हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें ये आंकड़े कहां से मिले हैं। में इन्हें स्वीकार करने को 
तैयार नहीं हूं। में आगामी जांच एवं जनगणना आंकड़ों की विस्तार से परीक्षा आदि की प्रतीक्षा 
करूंगा। तब हम उन आंकड़ों को स्वीकार करेंगे। ये कुछ भी हों, में नहीं मानता कि ये आंकड़े 
ठीक हैं। 

लेकिन क्या मैं सदन को इस क्षेत्र की गत लंबी भूमिका से अवगत कराऊं। मैं मानता हूं 
कि ६०-७० वर्ष पहले, मैं नहीं जानता कितने अधिक-और भी अधिक हो सकते हैं-- ओर 
विभाजन से काफी पहले से ही पुराने बंगाल के भीड़ भरे क्षेत्रों से असम की ओर पलायन होता 
रहा है। १९११ की जनसंख्या रपट को पढ़ते हुए अर्थात ठीक ५० वर्ष पहले, मैं सोचता हूं कि 
मेमन सिंह जैसे जिले से, जो कि बहुत घनी आबादीवाला क्षेत्र है, चींटियों की फौज की तरह लोग 
असम की ओर बढ़े चले आ रहे हैं, जो एक कम आबादीवाला क्षेत्र है। 

यह गत ६० या ७० वर्षों से लगातार होता रहा है। और उन दिनों सभी प्रकार कौ तरकीब 
अपनाकर देखी गई-इस प्रकार की बाढ़ पद्धति-इसे रोकने के लिए कुछ हद तक वे सफल रहे, 
कुछ तक नहीं। कभी-कभी असम सरकार बहुत उत्साही रही, कभी नहीं। घनी आबादीवाले क्षेत्र 
से कम आबादीवाले क्षेत्र को जनता का जाना एक पुरानी समस्या है! विभाजन से, वास्तव में, यह 
बहाव रुका है। इसे रोकने का प्रयास किया गया है और यह काफी मात्रा में रुका भी है। यह हे; 
सकता है कि मौका पाने पर कुछ घुसपैठ होती हो, उसे रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 

जनगणना आंकड़ों का परीक्षण कर, और ऐसी ही सूचनाएं मिलने पर जो भी वास्तविक तथ्य 
हमें मिलेंगे, हम स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन किसी भी तरह से इसे रोकना हमारा 
उद्देश्य और प्रवृत्ति है। 

श्री हरीश चंद्र माथुर : में प्रधानमंत्री का ध्यान जनगणना रपट की ओर आकर्षित करना 
चाहूंगा और जनगणना रपट ने स्वयं ही चौंकानेवाले आंकड़े दे रखे हैं। असम में वृद्धि का प्रतिशत, 
विशेष रूप से इस वर्ष के प्रारंभ में, बहुत विशाल है और किसी अन्य तथ्य से इसकी व्याख्या 
नहीं की जा सकती सिवाय घुसपैठ के। 

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं सोचता कि वह इतना अधिक है जितना माननीय सदस्य 
सोचते हैं। जनगणना कर्मचारियों ने मुझे स्वयं बताया है कि कोई राय जाहिर करने से पहले वे 
इसे विस्तार से देखना चाहेगे। 

श्री वाजपेयी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या असम सरकार ने केंद्र सरकार से इस घुसपैठ 
को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु अतिरिक्त धन की मांग की है? 

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मामले में कोष का कोई प्रश्‍न खड़ा नहीं हुआ। लेकिन स्पष्ट 
रूप से यह भारत सरकार तथा असम सरकार का कार्य है कि इस स्थिति से निपटे। 
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बेरूबाड़ी किस रूप में दिया गया ? 


अ ध्यक्ष महोदय, कल मैंने निवेदन किया था कि नेहरू-नून समझौता करने से पूर्व प्रधानमंत्री 
जी ने इस सदन को विश्वास में नहीं लिया। इससे पूर्व भी अनेक अवसर ऐसे आए हैं, जब 
विदेशों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर इस संसद को विचार करने का अवसर नहीं दिया गया। 
प्रश्‍न केवल बेरूबाड़ी का ही नहीं है। अंग्रेजी सरकार के जाने के बाद भारत को तिब्बत 
में जो अधिकार मिले थे, उन अधिकारों को हमने छोड़ दिया और उस विषय में कभी भी संसद 
की स्वीकृति के लिए उस प्रश्न को उपस्थित नहीं किया। तिब्बत में अपने अधिकार छोड़ते समय 
हमने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा कि उस प्रश्‍न को सीमा के विवाद से जोड़ दें और हमारा 
जो भी सीमा का स्थायित्व है, उसके संबंध में हम चीन की पुष्टि कर लें। बर्मा के संबंध में भी 
हमारे प्रधानमंत्री जी इसी प्रकार की अनुचित सुविधा देने के दोषी हैं। जब देश स्वाधीन हो गया 
तो बर्मा के ऊपर हमारा ४८ करोड़ का कर्जा था। उस कर्जे को माफ करने से पहले इस संसद 
को विश्वास में नहीं लिया गया। यहां के जो भारतीय हैं, उनकी संपत्ति जो आज कठिनाई में पड़ी 
हुई है, उन प्रश्नों का भी विचार नहीं किया गया। बाद में हमने २० करोड़ का ऋण बर्मा को और 
भी दिया। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय संधियां और 
समझौते करने का जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को प्रतिबंधित किया. जाए। अगर 
संविधान में संशोधन होना चाहिए तो बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को सौंपने के लिए नहीं, बल्कि 
सरकार को ये जो संधियां इत्यादि करने का अधिकार है, इसको लेकर इस तरह का संशोधन होना 
चाहिए कि वे संधियां तब तक मान्य नहीं होंगी, जब तक कि इन संधियों के ऊपर संसद की 
स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती। संधियां करने का जो अधिकार दिया गया है, उसका दुरुपयोग 
किया जा रहा है और समय आ गया है कि इस अधिकार को मर्यादित किया जाए। बेरूबाड़ी का 
सवाल हो या पाकिस्तान से नहरी पानी समझौता करने का सवाल हो या पश्चिमी पाकिस्तान से 
पूर्वी पाकिस्तान को रेलगाड़ी ले जाने का सवाल हो, सरकार को संसंद के विचार जानने के बाद 
ही कोई काम करना चाहिए। । 
दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि कल अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर लाइब्रेरी में कुछ 


सीमा, संधियों और नौवें संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में २० दिसंबर, १९६० को भाषण। 
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नक्शे रखे गए थे और सदस्यों ने जाकर उन नक्शो को देखा। एक नक्शा तो वह था जिसे पश्चिमी 
बंगाल सरकार ने तैयार किया है और एक नक्शा ऐसा था जिस पर जस्टिस रैडक्लिफ के दस्तखत 
बताए जाते हैं। उन नक्शों के साथ जब हमने रैडक्लिफ एवार्ड में दी गई व्याख्या को पढ़ा तो हम 
यह समझने में असमर्थ रहे कि आखिर बेरूबाड़ो को पाकिस्तान को देना प्रधानमंत्री जी ने क्यों 
स्वीकार कर लिया? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वह कौन सा नक्शा था जिसको सामने रखकर 
भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बातचीत की। किस नक्शे को सामने रखकर बेरूबाड़ी का 
विभाजन करने का फैसला किया गया? यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आखिर कौन से 
कारण हैं, जिनके आधार पर हम यह समझते हैं कि अगर किसी अंतरराष्ट्रीय पंच को हमने फैसले 
के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए बेरूबाड़ी के विवाद को सौंप दिया तो पूरा बेरूबाड़ी चला 
जाएगा? हमारा जो केस है उसमें कहां कठिनाई है? कल नक्शे को देखने के बाद और रैडक्लिफ 
एवार्ड पढ़ने के बाद हम लोगों का तो यही मत बना कि भारत का केस मजबूत था और हमें किसी 
भी स्थिति में आधा बेरूबाड़ी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अगर मामला 
अंतरराष्ट्रीय पंच को जाता तो इस बात को पूरी संभावना थी कि हमारे पक्ष में ही फैसला हो जाता | 
कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे प्रेरित होकर सरकार ने बेरूबाड़ी पाकिस्तान को देना स्वीकार कर 
लिया? 

इस बात का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जब आधा बेरूबाड़ी पाकिस्तान को देना मान 
लिया गया और प्रधानमंत्री जी के सामने स्पष्ट था कि वहां पर पूर्वी बंगाल से उजड़े हुए बंधु रहते 
हैं जिनको कि एक बार फिर से बेघर-बार होना पडेगा, तो क्या पाकिस्तान के सामने इस बात को 
रखा गया था? पाकिस्तान से कोई आश्वासन लिया गया कि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी या उसका 
उन्हें पूरा मुआवजा मिलेगा? जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर उन्होने पूर्वी पाकिस्तान 
में जाने का निर्णय किया तो उनके साथ उचित व्यवहार होगा, में जानना चाहता हूं कि क्या 
पाकिस्तान से इस बात की गारंटी ली गई है कि वह उनके साथ उचित व्यवहार करेगा? क्या दोनों 
प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते को कार्यान्वित करने के बाद जो छह हजार व्यक्तियों पर असर पड़ेगा, 
उसका क्या होगा, इस बारे में भी विचार किया है? 

प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि इन विस्थापित होनेवाले व्यक्तियों का हम स्वागत करेंगे, 
आज की स्थिति में कोई बड़ा अर्थ नहीं रखता। पूर्वी बंगाल से जो विस्थापित आए हैं, उनके प्रति 
भारत सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकी है (व्यवधान) १ 

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : पालन किया है। मेरे जिले चंपारन में ही ४०००० विस्थापितो को 
बसाया गया है। में आपको'"(व्यवधान) ५ 

श्री वाजपेयी : मैं जानना चाहता हूँ कि जो बसाए जा चुके हैं, उनके अलावा ऐसे कितने 
विस्थापित हैं जिनको अभी बसाना बाकी है? और आप बसाने के लिए दंडकारण्य ले जाएं, तो 
इससे किसी का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन जो विस्थापित अब भारत आएंगे, उनकी संपत्ति 
का क्या होगा, पाकिस्तान कितना मुआवजा देगा, इसकी भी मांग क्या पाकिस्तान से की गई है? 
उन्हें अपनी संपत्ति साथ लाने की छूट होगी या नहीं, अगर वे पाकिस्तान में रहने का फैसला करते 
हैं तो उनके साथ पाकिस्तान किस तरह का व्यवहार करेगा, क्या ये सब चीजें पाकिस्तान के साथ 
समझौता करते समय उठाई गई थीं? अगर नहीं उठाई गईं तो आज किस आधार पर कहा जा 
सकता है कि वे पाकिस्तान में रहना चाहें तो भारत के नागरिक रहकर भी पाकिस्तान में रह सकते 
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हैं। अगर वे पाकिस्तान में रह सकते होते तो एक बार उजड़कर पाकिस्तान से आते नहीं। 

मेरा निवेदन है कि इस समझोते को कार्यान्वित करने से पूर्व इस बात की आवश्यकता है 
कि इसके संबंध में जनमत लिया जाए। मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है कि जनता की राय 
जानने के लिए इन विधेयकों को प्रचारित किया जाना चाहिए। आम चुनाव निकट आ रहे हैं। 
नेहरू-नून समझौते को अमल में लाने का काम अगर डेढ़-दो साल तक रोका जा सकता है तो 
इन विधेयकों को वैधानिकता का जामा पहनाने के काम को भी रोका जा सकता है। कल 
प्रधानमंत्री जी ने बताया कि नेहरू-नून समझौते को कार्यान्वित करने के लिए कोई डेट-लाइन नहीं 
है, कोई तिथि निश्चित नहीं है जिसके अंतर्गत यह समझौता कार्यान्वित होना ही चाहिए। मेरा 
निवेदन है कि यह सदन बड़ी गलती करेगा, इस सदन के प्रति जनता ने जो विश्वास रखा है, उस 
विश्वास को झुठलाया जाएगा अगर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जनता की राय जाने बिना कोई फैसला 
कर लिया जाएगा। इसलिए मैं सदन से अपील करूंगा कि इन विधेयकों को जनमत जानने के लिए 
प्रचारित करने का जो मेरा संशोधन है, उसको स्वीकृत कर लिया जाए। 
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बंगला देश में अल्पसंख्यक 


अरु महोदय, प्रो. गुह ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, उनकी मैं कद्र करता हुँ। लेकिन यह 
कहना ठीक नहीं होगा कि बंगला देश का मामला केवल प्रधानमंत्री देख रहे हैं और विदेश 
मंत्रालय से उसका कोई संबंध नहीं है। 

श्री समर गुह : मैंने कहा है कि खासकर देख रहे हैं। 

श्री बाजपेयी : अगर ऐसा होता, तो इस समय उनकी जगह खाली न होती। उत्तर देने के लिए 
मैं खड़ा हूं। जो भी फैसले होते हैं, वे संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर होते हैं और 
पूरे सलाह-मशवरे के बाद किए जाते हैं। 

इस ध्यानाकर्षण सूचना के दो भाग हैं। एक भाग में चर्चा की गई है कि बंगला देश से बड़ी 
तादाद में लोग अपना घर-द्वार छोड़कर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी, श्री कुंदरू ने अपने वक्तव्य में 
` बताया है-और वह वक्तव्य केंद्रीय सरकार को विभिन्‍न एजेंसियों और पश्चिम बंगाल सरकार से 
प्राप्त तथ्यों के आधार पर है-कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि अचानक बंगला देश से आनेवालों 
की संख्या में वृद्धि हो गई है। 

श्री समर गुह : मैंने 'अचानक' नहीं कहा। वारनिंग दी है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। 

श्री वाजपेयी : भविष्य में क्या छिपा है, यह तो प्रो. गुह जैसे भविष्यद्रष्टा ही देख सकते हैं, 
मेरे जैसा मामूली आदमी नहीं देख सकता है। 

श्री समर गुह : दस साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी 'स्बाधीनतापूर्व बंगाल'। उसे बहुत 
रिडिकुल किया गया था। कलकत्ता मैदान में डॉ. लोहिया और मैंने भाषण दिया था! मैंने दो घंटे 
तक स्पीच दी थी और कहा था कि भविष्य में इंडिपेंडेंट बंगला देश बनेगा, लेकिन किसी भी पेपर 
में एक लाइन भी नहीं प्रकाशित हुई। शायद सोचा गया कि यह एक पागल की बात हे। दस साल 
बाद वह बात सत्य साबित हुई! मैंने भविष्य के बारे में जो बात कही थी, बह पोलीटिकल दृष्टि 


से कही थी, न कि एस्ट्रालाजिकल दृष्टि से। 
श्री बाजपेयी : उस समय प्रो. गुह की चेतावनी को किसी ने नहीं सुना, यह दुर्भाग्य की बात 


00 000 काका 
% बंगला देश के हिंदुओं की चिता संबंधी चर्चा पर लोकसभा में १ दिसंबर, १९७० को 
विदेश मंत्री के रूप में वक्तव्य। 
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है। लेकिन हम उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हँ, यह उन्हें मानना पडेगा। आशा है कि 
प्रेस भी उसे छापेगा और उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 

१९७४ में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बंगला देश से जो लोग भारत में आए, उनकी संख्या 
१५,२७८ थी। १९७५ में यह संख्या बढ़कर ३८,४४५ हो गई। १९७५ में बंगला देश की क्या स्थिति 
थी, उस पर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं--प्रो. समर गुह समझ सकते हैं। १९७६ में यह संख्या 
घटी, ७,९२४ रह गई। इस वर्ष संख्या बढ़ी नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है कि ७,९२४ लोगों का 
आना भी हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर बंगला देश का एक भी नागरिक अपना घर-द्वार 
छोड़कर भारत में आश्रय लेने के लिए आता है तो हमारे हृदय में चिंता पैदा होती है। यह मामला 
लगातार हम बंगला देश सरकार के साथ उठा रहे हैं। यह विदेश सचिव के स्तर पर उठाया गया 
ढाका में। नई दिल्ली में बंगला देश के हाई कमिश्नर को बुलाकर यह बात उनके ध्यान में लाई 
गई। बंगला देश के विदेश मंत्री जब मुझे न्यूयाक में मिले तब मैंने इसकी चर्चा की। हमारे 
प्रधानमंत्री ने जब बंगला देश के राष्ट्रपति श्री जिया उर्रहमान से लंदन में मुलाकात की थी, तब 
भी यह मामला उठा था। प्रो. गुह ने १९४७ के महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के और 
स्वर्गीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्तव्या का उल्लेख किया है। मुझे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
का अनुयायी होने का सौभाग्य प्राप्त है। नजरबंदी की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई और 
अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार से त्यागपत्र दिया। हम 
भला इस सवाल को कैसे भूल सकते हैं। 

लेकिन यह १९७७ है। बहुत सा पानी गंगा और पद्मा में बह गया। १९४७ में भारत का 
विभाजन हुआ था। १९७१ में पाकिस्तान का विभाजन हुआ। बंगला देश एक स्वतंत्र सर्वप्रभुतासंपन्न 
राष्ट्र के रूप में उभरा है और उस संघर्ष में प्रो. गुह ने जो भूमिका निभाई बह में जानता हूं, वह 
इतिहास में अंकित होगा, यह कहने की आवश्यकता नहीँ है। इसलिए उनका दुख, उनकी वेदना 
मैं समझता हूं। लेकिन वह ऐसा न समझें कि सरकार को चिंता नहीं है। अब उन्होंने एक बात 
कह दी कि अभी वहां जनगणना हुई और यह कहा गया कि हिंदुओं की संख्या ६० लाख है। में 
पूछना चाहता हूं, यह ६० लाख की संख्या बंगला देश की सरकार की किस घोषणा में कही गई? 

श्री समर गुह : अखबारों में कहा है। 

श्री वाजपेयी : अखबार पर आप विश्वास करते हैं तो काम नहीं चलेगा (व्यवधान) हमने 
इसके बारे में पता लगाया है। बंगला देश की सरकार की कोई ऐसी गणना नहीं है। सच यह है 
कि वहां जनगणना की जाती है तो हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा 
जाता है। फिर वहां वे ६० लाख रह गए हैं, यह किस आधार पर कहा गया? 

दूसरी बात कही कि बंगला देश को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया गया। मेरा निवेदन है 
ऐसा नहीं हुआ।" (व्यवधान) मैं जानता हूं क्या हुआ है। मुझे बोलने दीजिए। 

श्री समर गुह : यह कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। ; 

श्री वाजपेयी : मुझे पता है क्या अमेंडमेंट हुआ है। आखिर विदेश मंत्रालय का भार 
प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर सौंपा है तो सारे तथ्यों को जानता हूं। बंगला देश को इस्लामी राज्य घोषित 
नहीं किया गया। सैकुलर शब्द के स्थान पर उसमें आलमाइटी अल्ला को रखा गया है। हमने इस 
बात की ओर भी बंगला देश सरकार का ध्यान खींचा 

श्री समर गुह : इट इज नाट ए थियोक्रेटिक स्टेट। 
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श्री सौगत राय : पूरा नाम क्या है? 

श्री वाजपेयी : उसमें एक शब्द यह रखा गया हे कि आलमाइटी अल्ला के बताए हुए रास्ते 
पर बंगला देश चलेगा। अब आप जरा सा ठहरें। जो चीज हुई नहीं है, उसको कहने से कोई लाभ 
नहीं है। 

श्री समर गुह : जब कांस्टीट्यूशन के प्रीऐम्बल में आलमाइटी अल्ला का रेफरेंस किया गया 
है सैकुलर के स्थान पर तो उसको थियोक्रेटिक स्टेट कहेंगे या नहीं? इसको आप थियोक्रेटिक स्टेट 
कहेंगे या नहीं? 

श्री बाजपेयी : में प्रो. गुह की तरह से इन्फरेंस नहीं निकालना चाहता हूं। जितनी बात हे, 
उतनी कही जानी चाहिए। जब हमारे अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान खींचा तो उन्होने राष्ट्रपति 
जिया उरहमान का वक्तव्य हमें बताया कि राष्ट्रपति ने कहा हे कि इस्लामी राज्य या थियोक्रेटिक 
स्टेट कायम करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे राज्य में हिंदू-मुसलमान सबको बराबर अधिकार 
होगा। और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि में इस बात की चिंता कर रहा हूं. कि अल्पसंख्यकों में 
किसी तरह की असुरक्षा की भावना पैदा न हो। प्रो. गुह शिकायत कर सकते हैं कि कथनी और 
करनी में अंतर है, लेकिन कथनी क्या है, इसका भी विचार करना होगा। 

उपाध्यक्ष महोदय, अगर बंगला देश से आनेवालों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर छापी जाएगी, जो 
तथ्यों पर आधारित नहीं है, तो उसके दुष्परिणाम होंगे, असुरक्षा की भावना फैलेगी और भारत में 
भी उसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। प्रो. गुह जिस उद्देश्य की सिद्धि करना चाहते हैं, वह उद्देश्य 
विफल हो जाएगा। 

श्री समर गुह : मैंने ६ महीने में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है। 

श्री वाजपेयी : आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आप एक भी न देते तो और भी 
अच्छा था! 

श्री समर गुह : श्री जयप्रकाश जी के पास दो दिन बैठकर और बात करके स्टेटमेंट दिया 
है, उसके पहले नहीं। 

किसी को वापस बंगला देश नही भेजा गया 


श्री वाजपेयी : यह आरोप गलत है और पूरी दृढता के साथ में इसका खंडन करना चाहता 
हूं कि बंगला देश में सैनिक क्रांति के बाद जो लोग भारत में शरण लेने के लिए आए थे, उन्हें 
उनकी इच्छा के खिलाफ बंगला देश में ढकेल दिया गया। यह आरोप पहले भी लगाया गया था, 
हमने इसकी दोबारा जांच करवाई, केवल विदेश मंत्रालय का अधिकारी नहीं था, और मंत्रालय के 
अधिकारी सीमा पर गए और बे इस परिणाम पर पहुंचे कि जो लोग गए हैं, वे अपनी इच्छा से 
गए हैं। (व्यवधान) अगर कोई जाना नहीं चाहता था तो उसके लिए भारत सरकार का विकल्प 
खुला हुआ था कि वह भारत में राजनीतिक शरण मांगता, मगर उसके साथ हमने दो शर्तें लगाई 
थीं--एक तो उनको सीमा पर नहीं रहने दिया जाएगा और दूसरे भारत के भीतर बंगला देश के 
खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधि नहीँ करने दी जाएगी। (व्यवधान) 

श्री चित्त बसु (बारसाट) : क्या करेंगे, यह बताइए। 

श्री बाजापेयी : चित्त बाबू, आप बीच में बोल रहे हैं और मेरा चित्त बिगाड़ रहे हैं। जो नहीं 
गए बे भारत में रह रहे हैं। उन्हें किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं भेजा और न हम भेजेगे। . 
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जो आश्रय के लिए भारत में आए हैं, उनको आश्रय देना हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक 
है और हमने उसका पालन किया है, भविष्य में भी उसका पालन करेंगे केसा भी दबाव 
जानेवालो की इच्छा के खिलाफ उनको कहीं नहीं भेजा जाएगा । प्रो. 
है कि जब यह चीज सरकार के ध्यान में लाई गई" 

प्रो. समर गुह : यह मैं मानता हूं कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 

श्री वाजपेयी : जो अपनी इच्छा से गए हैं वे बंगला देश में सुरक्षित रहें, यह हमारी कामना 
है, हमारी इच्छा है। न 

श्री सौगत राय : लंदन में सीक्रेट डील हुआ था। 

श्री वाजपेयी : सीक्रेट डील करनेवाली सरकार को जनता ने उखाड़कर फेंक दिया। हम जो 
कुछ करते हैं, खुले मैदान में करते हैं।"'(व्यवधान) डॉ. कर्ण सिंह बीच में न बोलें, उस सरकार 
ने जो भूमिका निभाई थी मैंने इसी सदन में खड़े होकर उसकी प्रशंसा की थी लेकिन गुप्तता का 
आरोप मेरे ऊपर न लगाएं। इंट का जवाब पत्थर से देने की शक्ति हम रखते हैं। बंगला देश की 
सीमा पर चोरी-छिपे जो हो रहा था, मैं इस सदन के सामने रखना नहीं चाहता। 

यह देश के हित का सवाल है। मगर प्रधानमंत्री जी पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने सदन 
में कोई सीक्रेट डील की थी, प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को समझना नहीं है। प्रधानमंत्री जी मर 
जाएंगे, लेकिन गुप्त समझौता नहीं करेंगे। 


तैश में आने का मुझे खेद है 


मुझे खेद है उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा तैश में आ गया। विदेश मंत्री के नाते मुझे तैश में 
नहीं आना चाहिए था, मर्गर पुरानी आदत अभी गई नहीं है। 

प्रो. गुह ने यह भी कहा कि बंगला देश में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनका सीधा प्रभाव 
अल्पसंख्यकों पर हो रहा है और उन्होंने इस संबंध में एक संपत्ति संबंधी कानून का हवाला भी 
दिया है। मैं उनका ध्यान खींचना चाहूंगा कि जो नया अध्यादेश जारी किया गया है, उसमें कोई 
बुनियादी अंतर नहीं किया गया है, केवल कार्यवाही जल्दी करने का प्रावधान किया गया है। 

श्री समर गुह : मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं इस मामले की गहराई तक गया 
हूं। हे जानते हैं किसके साथ मिलकर बात हुई थी। सब नाम कहना मुश्किल है। आवर बात 
मत कहो। 

श्री वाजपेयी : मगर यह कानून जिस तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है, उसके बारे में 
शिकायत हो सकती है और प्रो. गुह ने उन शिकायतों की ओर संकेत भी किया है। हमने भी उस 
कानून के अमल में लाने को तरफ बंगला देश का ध्यान खींचा है। मैं यहां कोई बंगला देश को 
डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे से आवाज आई है। हमला दोनों तरफ से हो ३ 
रहा है। लेकिन जो स्थिति है, वह बतानी होगी, उसके प्रकाश में सदन फैसला कर सकता है। यह 
भी कहना ठीक नहीं है कि हम बंगला देश की स्थिति के बारे में असावधान हैं या हम पर्याप्त 
प्रभाव काम में नहीं ला रहे हैं जिससे कि बंगला देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें। 

उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ समानता, न्याय ओर कछ मात्रा में 
उदारता का व्यवहार करके हम अपने पड़ोसी देशों के सामने एक आदर्श रख रहे हैं। बंटवारे के 
समय यह प्रस्ताव आया था कि धर्म के आधार पर आबादी की अदला-बदली होनी चाहिए। लेकिन 
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उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, क्योकि यह बात मानी गई थी कि अल्पसंख्यक जिस 
किसी भी देश में होंगे उस देश की सरकार का संवैधानिक, कानूनी और नैतिक दायित्व होगा कि 
उनके जीवन की रक्षा करे, उनके सम्मान की रक्षा करे और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। भारत 
ने इसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न किया है और हम चाहते हैं कि बंगला देश में भी ऐसा 
ही हो। लेकिन प्रो. गुह मानेंगे और उन्होंने स्वयं कहा भी है कि वे बंगला देश के मामले में सीधा 
दखल देना नहीं चाहते, लेकिन बंगला देश को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है, और 
उसको कितनी मात्रा में हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं-यह सदन और प्रो. गुह विश्वास रखें तो 
समस्या उलझने की' बजाय सुलझेगी ज्यादा। 
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फरक्का गंगा जल बंटवारा समझौता 


Fh इस सदन के माननीय सदस्य प्रेस में प्रकाशित खबरों से जान गए होंगे कि फरक्का में 
गंगा जल के बंटवारे और इसके बहाव को बढ़ाने के लिए भारत और बंगला देश के बीच 
समझौते पर ५ नवंबर, १९७७ को ढाका में मंत्रीस्तरीय अंतिम बातचीत हुई और उस पर दस्तखत 
हुए। में इस सदन के पटल पर समझौते की एक प्रतिलिपि रखता हूं जिसे बंगला देश सरकार के 
साथ हुई सहमति के अनुसार, दस्तखत होने के बाद जारी किया गया. था। मैं सदन से इस पूरे 
वक्तव्य को ध्यान से सुनने का निवेदन करूंगा। बातचीत के दौरान पैदा हुई समस्याओं की 
जटिलता ओर महत्व के अतिरिक्त, इस समझोते के संबंध में की गई अधिकांश आलोचनाओं को 
मुझे इसमें शामिल करना होगा और परिणामस्वरूप यह जरूरी हो गया है कि स्थिति को इसके 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संबद्ध तथ्यों के संदर्भ में बताया जाए। समझौते की ऐतिहासिक प्रकृति 
और भारत-बंगला देश संबंधों ब इस उपमहाद्वीपीय राजनीति के लिए इसके असाधारण महत्व के 
बाहर लगभग सार्वभौमिक रूप से और भारत में जनमत के बड़े हिस्से ने स्वीकार किया है। इस 
समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही एक प्रमुख समस्या का, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों 
को खराब कर रखा था और जिसने २५ सालों से ज्यादा से इस उपमहाद्वीप का राजनीतिक माहौल 
बिगाड़ रखा था, हल हो गया है। 

माननीय सदस्य फरक्का समस्या की जटिलता और लंबे इतिहास से अवगत हैं। समझौते की 
बातचीत में शामिल मुद्दे दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों व संवेदनशीलताओं 
को प्रभावित करते थे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हुगली में एक औचित्यपूर्ण सीमा 
से कम पानी न हो, इसके लिए पानी का बहाव कम न हो और साथ ही हमारी ऊपरी और निचली 
नदियां की जरूरतों के लिए इसका बहाव तेज हो। बंगला देश की तरफ से यह तर्क दिया गया 
कि उन्हें पानी के वर्तमान उपभोग को बनाए रखना है और भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था और 
परिस्थिति विज्ञान पर विपरीत प्रभाव से बचना है। आगे उन्होंने तर्क दिया कि परिस्थिति विज्ञान 
के संतुलन को संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में सबसे कम बहाववाले दिनों में ५५,०००. 
क्यूसेक का संपूर्ण बहाव बगैर व्यवधान के बनाए रखना होगा। बातचीत दोनों पक्षों की इन अति 


% फरक्का जल बंटवारा समझौते पर राज्यसभा में १४ नवंबर, १९७७ को विदेश मंत्री के रूप में वक्‍तव्य! 
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महत्वपूर्ण और विरोधी उद्देश्यों में सामंजस्य बैठाने के लिए अनिवार्यतः जटिल और रुक-रुककर 
हुई! 

बातचीत का मुद्दा और भी जटिल हो गया था, क्योंकि नदीतटीय अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय 
कानूनों को अभी संहिताबद्ध किया जाना है और इस प्रकार समान भागीदारी को निर्धारित करने 
के लिए सार्वभौमिक रूप से मान्य मापदंड नहीं है, जिसके आधार पर बात होती। यद्यपि १९६६ 
के हेलसिंकी नियम जिन्हें कई देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के आदर्श के रूप में स्वीकार्य माना 
है, कुछ कारणों को ध्यान में रखने को कहते हैं, फिर भी सामान्यतः यह माना जाता है कि हर 
अंतरराष्ट्रीय नदी की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए समान भागीदारी सिर्फ संबद्ध 
नदीतटीय देशों के बीच द्विपक्षीय (या. बहुपक्षीय) बातचीत से ही निर्धारित की जा सकती है। और 
इस प्रकृति की द्विपक्षीय वार्ता में, दोनों पक्षों के अधिकारों और हक के ठीक-ठीक मात्रात्मक 
निर्धारण के आधार पर किसी. समझौते पर पहुंचना संभव नहीं होता। वार्ता के माध्यम से किसी 
हल पर पहुंचना अनिवार्यतः दोनों पक्षों की एकदम विपरीत स्थितियों में समझौता करने की कला 
है। इस मामले में पानी के उपभोग की भिन्न प्राथमिकताओं और प्रयोग के बीच संतुलन बनाना 
था। बंगला देश का प्रारंभिक तर्क था कि ऐतिहासिक बहाव को कायम रखा जाए, जिसका मतलब 
होता कि नीचे की तरफ पड़नेवाले नदीतटीय देश पानी के उपभोग पर ऊपर की तरफ पड़नेवाले 
नदीतटीय देश पर वीटो लगा रहा है। भारत का प्रारंभिक दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा ४०,००० 
क्यूसेक पानी का बहाव छोड़ना था ताकि हुगली नदी को उसकी सामान्य स्थिति में लाने के लिए 
अधिकतम लाभकारी प्रभाव हासिल किया जा सके और इस प्रकार कलकत्ता बंदरगाह का सुधार 
और संरक्षण किया जा सके। 

इसके अतिरिक्त, कोई द्विपक्षीय समझौता सिर्फ अधिकारों और हक के आधार पर नहीं किया 
जा सकता, विशेषकर इस प्रकार की स्थिति में जैसी गंगा के निचले जल ग्रहण क्षेत्र में है, जहां 
शुष्क मौसम में जरूरत के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता, दोनों देशों के हकों की क्या बात की 
जाए। इसलिए, समझौता दोनों देशों के अधिकारों और हकों को प्रभावित किए बिना, समान 
बलिदान और परस्पर आदान-प्रदान के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता था। 


मसला सिर्फ पानी का ही नहीं था 


माननीय सदस्य इस बात की भी प्रशंसा करेंगे कि वार्ता में सिर्फ दोनों देशों के बीच पानी 
की भागीदारी का ही मसला नहीं था-न सिर्फ इसके बहाव को बढ़ाने का मसला था-बल्कि अपने 
सबसे करीबी पड़ोसी से संबंध सुधारने का राजनीतिक उद्देश्य भी था जो हमारी संपूर्ण विदेश नीति 
की विश्वसनीयता एवं प्रभाव का परीक्षण था और उस मामले में उन सिद्धांतों का भी परीक्षण था, 
जिनकी भारत हमेशा वकालत करता रहा है कि उन्हें राष्ट्रों के बीच संबंधों में निर्देशन करना 
चाहिए। 

फरक्का समस्या पर समझौते पर पहुंचने के अपने प्रयास में इस सरकार के पास लिखने के 
लिए कोई खाली स्लेट नहीं थी। तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार और बाद में बंगला देश सरकार 
ने गंगा जल बंटवारे पर कोई समझौता होने से पहले फरक्का बांध परियोजना के निर्माण और उसे 
शुरू करने के हमारे अधिकार को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। अंतर-सरकारी विचार-विमर्श 
और वार्ताएं १९५१ से ही चल रही हैं, जब परियोजना की प्रारंभिक छानबीन चल रही थी। मई 
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१९७४ की अपनी संयुक्त घोषणा में भारत और बंगला देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा था कि फरक्का 
बांध परियोजना १९७४ के अंत तक शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ ही वे इस बात पर भी सहमत 
हुए थे कि परियोजना शुरू होने से पहले गंगा में न्यूनतम बहाववाली अवधि में उपलब्ध पानी के 
बंटवारे प्रर परस्पर स्वीकार्य हल पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार माननीय सदस्य नोट करेंगे कि पिछली 
सरकार द्वारा एक बुनियादी निर्णय ले लिया गया था कि भारत द्वारा पानी रोकना बंगला देश के 
साथ पानी के बंटवारे पर समझौता होने के बाद शुरू होगा। 

तत्कालीन राष्ट्रपति मुजीब की सरकार के साथ इस समझौते-कि २१ अप्रैल से ३१ मई तक 
की अवधि में भारत ११,००० से १६,००० क्यूसेक पानी रोकेगा, अप्रैल १९७५ में बांध शुरू हुआ। 
दुर्भाग्य से, १९७५-७६ के शुष्क मौसम के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका। यद्यपि 
भारत सरकार ने कहा कि अप्रैल १९७५ का समझौता सिर्फ मई १९७५ के अंत तक बैध था और 
उस तिथि के बाद जहां तक पानी रोकने का संबंध था, बंधनकारी नहीं था। बंगला देश सरकार 
का विचार था कि २१ अप्रैल से ३१ मई तक की अवधि में उसके हिस्से का पानी 
३०,०००-४०,००० क्यूसेक से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए--जेसा कि पिछली सरकार 
से समझौता हुआ था, बंगला देश के लिए उतना पानी छोड़ा जाएगा। 

जब १९७५-७६ के शुष्क मौसम के लिए किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका और 
जब भारत ने फीडर कनाल को क्षमता तक पानी खींचना शुरू किया तब बंगला देश ने भारत 
पर एकतरफा ढंग से पानी रोकने का आरोप लगाते हुए फरक्का मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने 
के कई प्रयास किए। इस मुद्दे को इस्तांबुल में हुए इस्लामी सम्मेलन, कोलंबो में हुए गुटनिरपेक्ष 
शिखर सम्मेलन में उठाया ओर अंत में संयुक्‍त राष्ट्र संघ की ३१वीं आम सभा में औपचारिक रूप 
से शिकायत की। 


संयुक्‍त राष्ट्र सभा का प्रस्ताव 


आम सभा ने बंगला देश सरकार द्वारा प्रस्तावित विषय पर विचार-विमर्श के बाद एक 
सर्वसम्मत प्रस्ताव के रूप में निष्कर्ष दिया जिसमें अन्य चीर्जो के अतिरिक्त सरकार का यह निर्णय 
भी शामिल था कि मंत्री स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता तत्काल शुरू कौ जाए। यह भारत द्वारा हमेशा 
से अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप ही था कि द्विपक्षीय समस्याओ को सबसे अच्छी तरह द्विपक्षीय 
रूप से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसने हम पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से बातचीत करने की 
जिम्मेदारी डाल दी। इसके अनुरूप ही दिसंबर १९७६ से अप्रैल १९७७ के बीच मंत्री स्तर पर वार्ता 
के चार दौर हुए। इन वार्ताओं में एक सफलता हासिल की गई कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के 
नेता अर्थात हमारे रक्षा मंत्री और बंगला देश के नेता के बीच सहमति हुई, जिसका विवरण 
अधिकारी स्तर को बातचीत में विस्तार से तय किया जाएगा और दोनों देशों के बीच विस्तृत 
समझोते में उन्हें शामिल किया जाएगा। समझौते को ३० सितंबर, १९७७ को अधिकारी स्तर की 
चौथे दौर की बातचीत के अंत में अंतिम रूप दिया गया और उस पर दस्तखत किए गए। 

इन वार्ताओं ने न सिर्फ दोनों देशों में बल्कि, आम्‌ सभा के और विशेष रूप से गुटनिरपेक्ष 
देशों के शामिल होने के कारण, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी बहुत आशाएं जगा दी थीं। इसलिए 
समझौते को दोनों देशों की विवेकशीलता और दूरदर्शिता का प्रमाण और विकासशील देशों के 
अपने विकास को प्रभावित करनेवाली समस्याओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार बातचीत की 
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जा सकती है, इसको उदाहरण माना गया। 

फरक्का बांध परियोजना को मुख्यतः कलकत्ता बंदरगाह के सुधार और संरक्षण के लिए 
डिजाइन किया गया था। भारत में कोई भी इस बंदरगाह के कलकत्ता और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की 
अर्थव्यवस्था, जिस पर हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निर्भर है, के लिए महत्व को कम 
नहीं कर सकता । इस समझौते में फरक्का परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने को भरसक व्यवस्था 
की गई है और साथ ही मुसीबत में बंगला देश की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई 
है। 

सदन के सदस्य जानते हैं कि फरक्का बांध परियोजना दस्तावेज, जो १९६० में स्वीकार किया 
गया था, सहित कई आकलनों में यह संभावना व्यक्त की गई थी कि परियोजना का औचित्य तभी 
सिद्ध होगा जब मध्य मार्च से मध्य मई के दौरान २०,००० क्यूसेक तक पानी रोकना संभव हो। 
यह और अन्य दस्तावेजों का तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार से आदान-प्रदान किया गया, यद्यपि 
यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वे अस्थायी प्रकृति के हैं और आगे अध्ययनों व मॉडल परीक्षणों 
के अनुसार बदले जा सकते हैं। समझौते में व्यवस्था थी कि मार्च से मई की अवधि में २०,५०० 
क्यूसेक पानी रोकने के साथ भारत के हिस्से में पिछले २५ सालों के अवलोकित आंकड़ों के 
आधार पर ४ में से ३ वर्षों में जब बहाव न्यूनतम ५५,००० क्यूसेक से ज्यादा हो, क्रमशः बढ़ोतरी 
होगी। भारत द्वारा पानी रोकने की न्यूनतम सीमा भी उस न्यूनतम से दुगनी है जो १९७५ के समझौते 
के मुताबिक अनुज्ञेय था। इस समझौते में भारतवर्ष के आठ महीने, अर्थात जून से जनवरी तक, 
के दौरान अधिकतम स्तर ३५,००० से ४०,००० क्यूसेक तक पानी रोकने का अधिकार हासिल 
करने में सफल रहा है। समझौता बंगला देश को भी यह गारंटी देता है कि इसके हिस्से का ८०% 
पानी हर १० दिन की अवधि पर मिलेगा। यह २०% का मार्जिन देता है जो प्रशासनिक सुविधा प्रदान 
करेगा और फरक्का पहुंचनेवाले बहाव में परिवर्तन पर दैनिक सवाल पूछने की समस्या को न्यूनतम 


करेगा। 
जल-विज्ञान : अपूर्ण विज्ञान 


जल-विज्ञान एक पूर्ण विज्ञान नहीं है और इसलिए हाइड्रोडायनिक मॉडल के अध्ययन गलती 
की, नगण्य मार्जिन के अंतर्गत पानी रोकने के प्रभाव की भविष्यवाणी करने में समर्थ नहीं है। फिर 
भी भारतीय इंजीनियरों द्वारा अब तक किए गए मॉडल परीक्षणों और वास्तविक प्रभावों के 
प्रोटोटाइप अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समझौते में पानी रोकने की जिस 
समय-सारिणी पर सहमति हुई है, वह हमें कलकत्ता बंदरगाह के आगे क्षरण को रोकने और गाद 
निकालने, नदी की धारा को नियंत्रित करके और भू-क्षरण आदि तरीके अपनाकर बंदरगाह में 
सुधार करने में -हमारी मदद करेगा। जल-आपूर्ति की अधिकतम मात्रा को सुनिश्चित करने के 
अलावा, इन पूरक माध्यमों को अपनाने को आवश्यकता फरक्का बांध परियोजना के विनियोजन 
और क्रियान्वयन की पूरी -अवधि में ध्यान में रखी गई। 
फरक्का बहाव से पानी की सीधी आपूर्ति के परिणामस्वरूप कलकत्ता बंदरगाह में सुधार में 
वक्त लगेगा और यह काम जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। इस बीच, क्योंकि देश ने प्रगति की 
हे और कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है, इसलिए गंगा जल की, उपयोगी और अनुपयोगी इस्तेमाल, 
विशेषकर सिंचाई के लिए मांग बढ़ी है और भविष्य में इसके ज्यादा तेजी से बढ़ने की संभावना 
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हे। इसलिए किसी दीर्घावधि योजना के माध्यम से जल की उपलब्धता बढाने के लिए विवेकपूर्ण 
व्यवस्था की जरूरत बढ़ रही है, ताकि हम बंगला देश की आवश्यकताओ के अतिरिक्त अपनी 
ऊपरी और निचली दोनों धाराओं की जरूरतों को पूरा कर सकें। दीर्घावधि का समाधान भारत के 
लिए यदि ज्यादा नहीं तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह बंगला देश के लिए है और इसे दोनों 
देशों के सहयोग से ही सबसे अच्छी तरह से हासिल किया जा सकता हे। 

समझौते में, दोनों देश न सिर्फ दीर्घावधि के सभी उपलब्ध प्रस्तावों का अध्ययन करने पर 
बल्कि ऐसे अध्ययन को पूरा करने के लिए तीन वर्ष को समय-सीमा निर्धारित करने पर भी सहमत 
हुए। समझौते में अध्ययन के सुझावों के आधार पर दोनों देशों के लिए योजना या योजनाएं चुनने 
और जितनी जल्दी संभव हो, उसे क्रियान्वित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की व्यवस्था है। 


थोड़ा खोकर ज्यादा पाया 


इस प्रकार हमने पानी के बंटवारे के लिए इस व्यवस्था में अंतर्निहित अल्पावधि के बलिदान 
किए क्योंकि यह दीर्घावधि की समस्याओं के हल खोजने के माध्यमों से भी संबंधित है। समझौता 
५ वर्ष को प्रारंभिक अवधि के लिए वैध है और तीन साल बाद इसके क्रियान्वयन में हुई प्रगति, 
प्रभाव और वास्तविक परिचालन, दीर्घावधि के समाधान की दिशा में हुई प्रगति के साथ, आदि की 
समीक्षा की इसमें व्यवस्था है। 

समझोता, हमें आशा है, न सिर्फ गंगा के बहाव को बढ़ाने की दीर्घाबधि की समस्या के हल 
की ओर ले जाएगा, बल्कि क्षेत्र के जल-संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए भी रास्ता खोलेगा। 
समझौते की शर्तों के अंतर्गत संयुक्त नदी आयोग को गतिशील करने से भारत और बंगला देश 
के बीच बाढ़ नियंत्रण और दूसरे पक्ष के हितों को प्रभावित करनेवाले समस्या-क्षेत्रो में सहयोग 
बढ़ेगा। 

श्रीमान उपसभापति महोदय, इस समझौते पर विचार करते हुए मतभेदों, शंकाओं और यहां 
तक कि शत्रुता के लंबे वर्षो, जो हमारे उपमहाद्वीप का माहौल था, पर भी विचार करना चाहिए। 
यह भी याद रखना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी परंपराओं और सिद्धांतों, जिन्हें 
इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कायम रखा है, जो दूसरे देशों में सहयोग और 
दोस्ताना संबंधों की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है। राइ सरकार समझती है कि हमारे अपने विकास 
और विदेश-नीति की प्रभावशीलता के लिए, महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि क्या हम इस उपमहाद्वीप 
को झगड़ों से मुक्त कर सकते हैं अथवा नहीं, जिससे कि हम अपने संसाधनों को विकास और 
अपनी जनता के कल्याण के प्राथमिक र्य पर कोंद्रेत कर सकें। यदि हमें विश्वास है कि हमारे 
पड़ोसियों की समृद्धि से ही भारत के खुद के हित भी पूरे होते हैं, तो हम ऐसी समस्याओं, जो दोनों 
देशों के विकास को प्रभावित करती हैं, को हल करने के गंभीर प्रयास करेंगे। 

हम फरक्का मुद्दे को किसी तीसरे देश या पक्ष को शामिल किए बगैर द्विपक्षीय रूप से 
सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। द्विपक्षीय बातचीत से इस समझौते पर पहुंचकर और विशेष रूप से 
मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय ढांचे के अंदर सुलझाकर, हमने दिखा दिया है कि निकट 
पड़ोसियों के बीच सभी मसले, वे चाहे कितने जटिल क्यों न हों, समान बलिदान और परस्पर 
आदान-प्रदान की भावना से द्विपक्षीय रूप से सुलझाए जा सकते हैं। 

उस दृष्टिकोण और भावना को जिससे समझौता संभव हुआ, यदि बंगला देश से हमारे संबंधों 
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के व्यापक क्षेत्र में अपनाया जाए तो वे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचो पर दोनों देशों के बीच सदा 
विस्तृत होते सहयोग को दिशा में ले जाएंगे। यह इस उपमहाद्वीप में शांति और विकास व बेहतर 
विश्व व्यवस्था के लिए साथ मिलकर काम करने के हमारे उद्देश्यो के विस्तार में भी योगदान 
करेगा। 

विभिन्न उपयोगों के लिए जल की मांग बढ्ने की संभावना के साथ ही यह स्पष्ट है कि 
जैसे-जैसे वक्त गुजरेगा, समस्या और जटिल व मुश्किल हो जाएगी। इससे सिफ दोनों देशों पर 
दीर्घावधि की समस्या को हल करने के लिए उचित समय पर कार्यवाही न करने के कारण न सिर्फ 
खर्च बढ़ता, बल्कि बंटवारे पर अल्पावधि की व्यवस्था को भी बहुत मुश्किल बना देता। इसलिए 
यदि कोई समझौता करना था, तो दोनों देशों के हित इसमें थे कि समझौता जल्दी हो। 

फरक्का समस्या बंगला देश में पार्टियों और शासकों के भेदभाव के बिना एक राष्ट्रीय मुद्दा 
बन गया था। सभी राजनीतिक दल और जनसमूह ज्यादा हिस्सा मांगने और विवाद के तीव्र समाधान 
की मांग पर एक थे। 

भारत में भी फरक्का समस्या को गैर-दलीय राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने 
पिछली सरकार द्वारा किए गए वायदों का आदर करते हुए समझौते को अंतिम रूप दिया। क्या 
मैं सदन की कृपा मांग सकता हूं कि वह इस समझौते को, अंतर-दलीय मतभेदों को भुलाकर और 
हमारी विदेश नीति के समग्र उद्देश्यों के विस्तृत परिप्रेक्ष्य व विशेषकर दोनों देशों के कल्याण को 
ध्यान में रखते हुए, उसी भावना से माने। धन्यवाद। 
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बंगला देश को मान्यता : सही कदम 


अः जी, देर से सही, बंगला देश को मान्यता प्रदान करके एक सही कदम उठाया गया हे। 

इतिहास को बदलने की प्रक्रिया हमारे सामने चल रही है और नियति ने इस संसद को, इस 
देश को, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में रख दिया है, जब हम न केवल मुक्त संग्राम में अपने जीवन की 
आहुति देनेवालों के साथ लड़ रहे हैं, बल्कि हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न 
कर रहे हैं। 

आज बंगला देश में अपनी आजादी के लिए लड़नेवालों और भारतीय जवानों का रक्त 
साथ-साथ बह रहा है। यह रक्‍त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा, जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, 
जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। बंगला देश की मुक्ति अब निकट आ रही है। मुझे 
लगता है कि हमारी सेनाएं अब ढाका के दरवाजे पर पहुंच रही हैं। 

भारत सरकार ने बंगला देश को मान्यता देकर केवल मुक्ति संग्राम को ही सहायता नहीं दी 
है, बंगला देश को अंतरराष्ट्रीय दर्जा भी दे दिया है। अब वह सुरक्षा परिषद में स्वाधीन बंगला देश 
१ नुमाइंदा बनकर जाएंगे, इसलिए हमारा उनको इस समय मान्यता देना और भी अर्थपूर्ण हो गया ' 

। 

मैं समझता हूं कि हमारी प्रधानमंत्री जी वास्त- में बधाई की अधिकारिणी हैं। हम कुछ और 

भी ऐसी खबरों की प्रतिदिन आशा करते रहेंगे। 


% बंगला देश को मान्यता देने पर लोकसभा में ६ दिसंबर, १९७१ को बधाई वक्तव्य। 
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बंगला देश समस्या का हल क्या है? . 


अः जी, विदेश मंत्री महोदय अनेक देशों का दौरा करके भारत. लौटे हैं। स्पष्टतः वह अपनी 
यात्रा के परिणामों से खुश हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि बंगला देश के संबंध में विश्‍व 
के जनमत को, विशेषकर जिन देशों की उन्होंने यात्रा की, उनकी सरकारों को वहां की स्थिति के 
बारे में बताने में और बंगला देश की समस्या का एक राजनीतिक हल निकालने में, उनका समर्थन 
प्राप्त करने में विदेश मंत्री को सहायता मिली। 

अध्यक्ष महोदय, और भी मंत्री विश्व के भ्रमण पर जा रहे हैं। ऐसा लगता है दुनिया की किसी 
राजधानी में हमारे दूतावास बंगला देश की स्थिति के बारे में दुनिया के देशों को, वहाँ की जनता 
और सरकारों को उपयुक्त जानकारी देने में विफल रहे हैं। विदेश मंत्री महोदय कहते हैं कि 
न्यूयार्क टाइम्स' में जो खबर छप गई हथियार लेकर पाकिस्तान की ओर आनेवाले जहाजों के बारे 
में, उसकी जानकारी वाशिंगटन स्थित हमारा दूतावास कैसे प्राप्त कर सकता था। वह यह भी कहते 
हैं कि दूतावासों का काम जासूसी करना नहीं है। तो क्या अखबारवालों का काम जासूसी करना 
है? लेकिन “न्यूयार्क टाइम्स' का संवाददाता यह पता लगा सका कि पाकिस्तान को हथियार जा 
रहे हैं, इस तारीख को जहाज निकलनेवाले हैं, उन जहाजों में क्या-क्या सामग्री थी। हमारे दूतावास 
को भी इस तरह की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमारे दूतावास इस तरह की जानकारी 
प्रप्त नहीं कर सकते तो कहना होगा कि हमारा बिदेश मंत्रालय, और हमारी विदेश सेवा अपने 
कर्तव्य पालन में विफल रही है। 

अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां विदेश मंत्री गए हैं, उन सब देशों की सरकारों ने कहा है कि 
बंगला देश की समस्या का राजनीतिक हल होना चाहिए। हमारी सरकार भी यही कहती है। अभी 
श्री भागवत झा आजाद ने भी कहा कि राजनीतिक हल होना चाहिए। प्रिंस सदरुद्दीन भी, जिन्हे 
बंगला देश से आए हुए विस्थापितों की चिंता नहीं है, कलकत्ता में अपनी संपत्ति को चिंता ज्यादा 
है, यही कहते हैं कि राजनीतिक हल होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक हल से क्या 
अभिप्राय है? विदेश मंत्री दुनिया की राजधानियों में गए थे, मास्को में तो उन्होंने दुनिया के आम 
मसलों पर भी चर्चा की। उन्होंने हिंद-चीन के बारे में चर्चा की, निःशस्त्रीकरण के बारे में चर्चा 


का खिल RRS क नम 
# विदेश मंत्री के विदेश यात्रा से लौटने पर लोकसभा में २८ जून, १९७१ को हुई चर्चा में दिया गया वक्‍तव्य। 
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की, पश्चिम एशिया में जो स्थिति पैदा हो रही है, उसके बारे में चर्चा की। उनको यात्रा केवल 
बंगला देश तक सीमित नहीं रही। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन विषयों के 
साथ मास्को में यह भी चर्चा की कि जिस राजनीतिक हल की चर्चा को जा रही है, उस राजनीतिक 
हल का रूप क्या होगा? क्या उन्होंने दुनिया के इन देशों से भी पूछा और अगर नहीं पूछा तो 
हम अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि बंगला देश के संदर्भ में जिस राजनीतिक हल की चर्चा 
की जा रही है, क्या बंगला देश की जनता को यह हल स्वीकार होगा? 
जिस छःसूत्री कार्यक्रम की चर्चा की जा रही है, वह छःसूत्री कार्यक्रम २५ मार्च से पहले बना 
था। तब से लेकर अब तक पद्मा में बहुत सा पानी बह गया हे ओर पानी नहीं, बहुत सा रक्‍त 
बह गया है, आंसू बह गए हैं। २५ मार्च से जो अत्याचार ढाए जा रहे हैं, जो कत्लेआम किया जा 
रहा है, क्या उसके बाद भी बंगला देश की जनता पाकिस्तान के अंग के रूप में किसी हल को 
स्वीकार करेगी? पाकिस्तान राजनीतिक हल की चाल चल सकता है। वह बंगला देश में कठपुतली 
सरवार बना सकता है। मुस्लिम लीग, जमाते-इस्लामी ओर जो डरे हुए, आतंकित लोग हैं, उनका 
- सहारा लेकर एक सरकार' गठित करने का नाटक रचा जा सकता हे। और तब ब्रिटेन और 
अमेरिका के सत्ताधीश कह सकते हें कि पूर्वी बंगाल में एक सरकार बन गई हे, इस्लामाबाद के 
सैनिक तानाशाह स्थिति को सामान्य करने का प्रयत्न कर रहे थे, शुरुआत हो गई है, जैसे-जैसे 
वक्त बीतेगा समस्या हल हो जाएगी और मामला दब जाएगा। बंगला देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति 
हैं श्री नजरुल इस्लाम, उन्होंने भी हाल में कुछ शर्तें रखी हैं। विदेश मंत्री ने वे शर्तें देखी हैं या 
नहीं? उन्होंने कहा कि हमारी चार शर्तें हैं। बे शर्ते इस प्रकार हैं : पहली शर्त है शेख मुजीबुर्ईहमान 
और अन्य जनप्रतिनिधियों की रिहाई, दूसरी शर्त है बंगला देश पर बलात कब्जा कायम रखनेवाली 
पश्चिमी पाकिस्तानी सेनाओं का वापस जाना, तीसरी शर्त है स्वतंत्र तथा सार्वभौम बंगला देश को 
मान्यता देना और अंतिम शर्त है गत तीन मास से बंगला देश की जनता ने जो अत्याचार सहे 
हैं, उनके बदले में पूर्ण क्षतिपूर्ति करना। 
जब भारत सरकार राजनीतिक हल की बात करती है तो क्या ये शर्तें उसके सामने हैं? या 

भारत सरकार बंगला देश पर ऐसा राजनीतिक हल थोपना चाहेगी, जिसे बंगला देश की जनता 
स्वीकार नहीं करेगी? अगर बंगला देश में पाकिस्तान की सेना रहती है और अगर बंगला देश 
पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, तो फिर कोई विस्थापित वापस जानेवाला नहीं है। 


शरणार्थी वापस नहीं जानेवाले 


प्रधानमंत्री के इस आशावाद का क्या आधार है कि जो विस्थापित आए हैं वे छह महीने में 
वापस चले जाएंगे? पूर्वी बंगाल से देश के बंटवारे के बाद एक करोड़ ८० लाख लोग आ चुके 
हैं, तब केवल हिंदू आए थे। आज हिंदुओं के साथ मुसलमान आए हैं, ईसाई भी आए हैं, मगर 
आए हैं डर से, भय से, आतंक से। कत्लेआम हो रहा. है। खेत-खलिहान नष्ट कर दिए गए हैं। 
जमीनें, मकान जला दिए गए हैं। जवान बेटियों पर सामूहिक बलात्कार किए गए हैं। छोटे-छोटे 
बच्चों को हवा में उछालकर संगीन की नोकों पर झुलाया गया है। जिस पाकिस्तान ने यह पाप 
'किया हे वह जब तक बंगला देश में रहेगा, तब तक कोई विस्थापित वापस जा सकता है? कोई 
वापस नहीं जाएगा और अगर वापस नहीं जाएगा तो देश का हाल क्या होगां, इसकी हम कल्पना 
करें। 
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कोई यह नहीं कहता कि आप पाकिस्तान से लडिए, मगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ लडाई 

शुरू कर दी है। हम पाकिस्तान पर हमला करें, यह सवाल नहीं है, हम पाकिस्तानी हमले का 
जवाब तो दें। बेघर-बार करके साठ लाख लोगों को हिंदुस्तान में भेजना, यह हिंदुस्तान के खिलाफ 
हमला है। ये लोग हमारी अर्थ रचना को विश्वृंखलित कर देंगे, यह हमारी राजनीतिक स्थिरता को 

खतरे में डाल देंगे। यह सांप्रदायिक शांति के लिए भी समस्या पैदा कर देंगे। . 

पश्चिम बंगाल की विधानसभा भंग हो गई, राष्ट्रपति राज होनेवाला है। त्रिपुरा में विस्थापितों 

को रखने की शक्ति नहीं है। जितनी आबादी त्रिपुरा की है, उससे अधिक विस्थापित आ गए हैं। 
असम में दूसरी तरह का तनाव पैदा हो रहा है। मेघालय की स्थिति से हम लोग आंखें नहीं मृंद 
सकते। यहां ६० लाख लोगों का आना, जिनकी तादाद एक करोड़ तक जा सकती है, यह हमारे 

ऊपर हमला है। हमें इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए। 

मैं विदेश मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कौन सा राजनीतिक हल उनके दिमाग में 

है। क्या वह समस्या का समाधान करेगा? क्या उन्होंने दुनिया के देशों से यह भी पूछा कि अगर 
पाकिस्तान ने ऐसा राजनीतिक हल नहीं माना तो दुनिया के देश क्या करेंगे? अमेरिका ने जवाब 
दे दिया है। वह पाकिस्तान को मदद दे रहा है। ब्रिटेन के बारे में भी मुझे कोई गलतफहमी नहीं 
_है। श्री डगलस ह्यूम हमारे विदेश मंत्री से कुछ कहते हैं, अपने हाउस ऑफ कामंस में कुछ कहते 
हैं। दुनिया के जिन देशों ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने के सवाल पर निर्णय करना टालना 
स्वीकार किया है, वह भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए बंगला देश की 
समस्या का राजनीतिक हल निकालने की। आज पाकिस्तान के प्रेसीडेंट ब्राडकास्ट करनेवाले हैं। 
वह ढाका में कठपुतली सरकार खड़ी कर देंगे, वह एक राजनीतिक हल पैदा करने का आभास 

उत्पन्न करेंगे और ब्रिटेन और अमेरिका उनका साथ देंगे। 


ब्रिटेन, अमेरिका की भूमिका 


मुझे ब्रिटेन और अमेरिका के दृष्टिकोण के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। ब्रिटेन 
पाकिस्तान का पिता है। अमेरिका पाकिस्तान का पोषक है। मैं श्री भागवत झा आजाद की इस 
बात से सहमत हूं कि हथियार देकर उन्होंने दोनों देशों के बीच संतुलन बिगाड़ दिया है। अमेरिका 
और ब्रिटेन की नीति है दोनों देशों के बीच में संतुलन न बनने देना, पाकिस्तान की पीठ थपथपाना, 
जिससे वह भारत पर नियंत्रण कायम रख सके, रेस्ट्रेंट कायम रख सके। इसीलिए पाकिस्तान को 
सैनिक सहायता दी गई। इसीलिए जब-जब भारत पर हमला हुआ, ब्रिटेन और अमेरिका को हमने 
पाकिस्तान की पीठ थपथपाते देखा। लंदन और वाशिंगटन वही खेल खेल रहे हैं, जो पीकिंग खेल 
रहा है। उनके भरोसे बंगला देश की समस्या हल नहीं होगी। 

सोवियत रूस से हमें कुछ आशा है, लेकिन विदेश मंत्री का वक्तव्य कुछ ज्यादा जानकारी 
नहीं देता। राष्ट्रपति पोदगोरनी ने जो वक्तव्य दिया था, जो पत्र भेजा था याह्या खां को, उससे 
हमें कुछ आशा बंधी थी, लेकिन यदि विदेश मंत्री कुछ और बात करके आए हों तो वह सदन 
को विश्वास में लें कि दुनिया का कौन सा देश हमारा साथ देगा। 

पाकिस्तान को “हथियार मिल रहे हैं, यह खेद की बात है, रोष की बात है। लेकिन यह 
हथियार न भी मिलते तो क्या पाकिस्तान के पास हथियार कम हैं बंगला देश की निहत्थी जनता 
को दबाने के लिए? अमेरिका, रूस और चीन सभी तो पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रे देकर उसका भंडार 
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भर चुके हैं। अगर मास्को की नीति में परिवर्तन होता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। अमेरिका 
के दो चेहरे हमसे छिपे नहीं हैं। मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से सहमत नहीं हूं कि अमेरिका 
लोकतंत्रवादी देश नहीं है। अमेरिका लोकतंत्रवादी देश है, मगर अपने घर में; बाहर वह 
डिक्टेटरशिप को पसंद करता है।"(व्यबधान) अगर घर में अमेरिका लोकतंत्रवादी न होता तो 
“न्यूयार्क टाइम्स' ऐसी खबरें नहीं छाप पाता। इजेबेस्टिया या प्रावदा ऐसी खबरों को कभी नहीं छाप 
सकते। लेकिन क्‍या हम विदेशों के भरोसे बंगला देश की समस्या को हल करना चाहते हैं 

श्री के.डी. मालवीय (डुमरियागंज) : थोड़े दिन में और आप उनको जान जाएंगे। 

श्री वाजपेयी : श्री मालवीय डेमस्कस गए थे। वह जितना जानकर आए हैं, उतना ही काफी 
है। , 

अगर हम चाहते हैं कि बंगला देश की समस्या का संतोषजनक हल हो, तो फिर दुनिया के 
देशों पर निर्भर रहकर यह हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें अपने पैरों पर खड़े होना होगा। 
अगर सरकार बंगला देश को मान्यता प्रदान कर देती तो शायद स्थिति आज अलग होती। अगर 
२५ मार्च को नई दिल्ली निर्णय कर देती तो शायद इतिहास की धारा बदली हुई दिखाई देती। हमें 
भूलना नहीं चाहिए कि समय पाकिस्तान के पक्ष में है। वह डरा रहा है, दबा रहा है। विश्व की 
राजधानियों में पूर्व बंगाल में घटनेवाले अत्याचारों की स्मृति धीरे-धीरे धीमी पड़ जाएगी, मुख्य प्रश्न 
से ध्यान हट जाएगा और राजनीतिक हल की खोज होगी। वह राजनीतिक हल बंगला देश की 
जनता के गले के नीचे उतारना मुश्किल होगा। 


बंगला देश की सहायता कीजिए 


मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अवामी लीग के मित्रों को रिहा नहीं किया गया, या उनके हाथ 
में शासन सत्ता नहीं सौंप दी गई, या पाकिस्तान ने पोलिटिकल सोल्यूशन, जिस तरह के पोलिटिकल 
सोल्यूशन की यह वक्तव्य मांग करता है, स्वीकार नहीं किया तो भारत क्या करेगा? मैं नहीं 
समझता कि भारत के सामने और कोई रास्ता है। एक ही रास्ता है और वह यह कि हम बंगला 
देश की सहायता करने का फैसला करें। यह सहायता केवल नैतिक नहीं, भौतिक भी होनी चाहिए। 
पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध लाद दिया है, हमें पाकिस्तान के आक्रमण का प्रतिकार करना 
चाहिए। इसलिए बंगला देश को मान्यता देना जरूरी है, क्योकि मान्यता देने से सहायता देने का 
काम कानूनी हो जाता है और हम सरलतापूर्वक मान्यता दे सकते हैं। अगर सरकार के सामने कोई 
दूसरा विकल्प है तो उसको भी सरकार स्पष्ट करे और सदन को विश्‍वास में ले। 

आज संकट को स्थिति है और देश का. मन बनाना जरूरी है, मगर देश का मन बनाने से 
पहले सरकार का मन बनना चाहिए। मेरे सामने 'पेट्रियट' का अंक है। 'पेट्रियट' उनका पत्र है 
जो प्रधानमंत्री के निकट समझे जाते हैं। इस 'पेट्रियट' के संपादकीय में एक बात कही गई है: 

“जनता को संतुष्टि के लिए उनका उत्तर देना यद्यपि कठिन होगा, जब तक विभाजित परामर्श 
सरकार को चकरा देने के लिए जारी रहेगा।” 

यह बात कही जा रही है कि विदेश मंत्री बंगला देश पर कड़ी कार्रवाई के खिलाफ हैं, क्योंकि 
विदेश मंत्री को डर है कि लड़ाई बंगला देश तक सीमित नहीं रहेगी, पाकिस्तान द्वारा पंजाब में 
भी लाई जाएगी। बंगला देश के सवाल को रक्षा मंत्री के खिलाफ प्रचार करने के लिए भी प्रयुक्त 
किया जा रहा है। इस सदन को विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि विश्व के जनमत के जागरण 
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का काम किया जाएगा, लेकिन अगर हमें अकेले बढ़ना हे तो हम अकेले आगे बढ़ेंगे। बंगला देश 
रवींद्र का देश है, काजी नजरुल इस्लाम का देश है। कर्वीद्र रवींद्र ने हमसे कहा था : 
एकला चलो रे, 
यदि तोर डाक सुने केउ न आशे 
तब एकला चलो रे। 
अकेले चलो कर्तव्य मार्ग पर। 
अकेले चलो बंगला देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए। हम पाकिस्तान की अखंडता को 
कायम रखने के लिए बंधे हुए नहीं हैं। १९४७ में भारत बंट गया, आज घडी की सुई पूरी घूम 
गई है और पाकिस्तान बंट रहा है। इस बंटवारे में हमारा हाथ नहीं है, मगर अगर पूर्व बंगाल की 
जनता पाकिस्तान से अलग होना चाहती है तो हम उसे पाकिस्तान का हिस्सा रहने के लिए मजबूर 
नहीं कर सकते। , 
हमें मदद देनी होगी बंगला देश को अकेले के बल पर। अगर दुनिया के देश हमारे साथ 
आते हैं तो उनके साथ, और अगर वह मूक दर्शक रहना चाहते हैं तो उनकी उपेक्षा करके। अगर 
बह हमारे रास्ते में बाधाएं डालते हैं तो उनकी अवज्ञा करके। बंगला देश के मुक्ति संग्राम को 
हमारी पूरी सहायता चाहिए। अगर विदेश मंत्री इस चर्चा के उत्तर में सदन का समाधान कर सकें 
तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि देश की जनता के धैर्य का बांध टूट 
रहा है। जो कहानियां आ रही हैं, आंसू और रक्त में डूबी हुई कहानियां, वे भारत की जनता को 
उद्वेलित कर रही हैं। लोगों को शांत करने का एक ही तरीका है कि उन्हें विश्वास हो कि सरकार 
पीछे नहीं हटेगी, राजनीतिक समाधान के आवरण में सरकार कमजोरी नहीं दिखाएगी, बंगला देश 
की मुक्ति के लिए जो कुछ हो सकता है, करेगी। अगर विदेश मंत्री यह आश्वासन देंगे तो जनता 
शांत हो सकती है, सरकार का समर्थन कर सकती है, नहीं तो जनता को मजबूर होकर सरकार 
को सही कदम उठाने के लिए विवश करना पड़ेगा। 
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१० मैं श्री समर गुह को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बंगला देश के संबंध में अपना 
प्रस्ताव लाकर इस सदन को बंगला देश की नवीनतम स्थिति पर विचार करने का अवसर 
दिया है। यह प्रस्ताव सरकार को भी मौका देता है कि वह नई परिस्थिति के प्रकाश में अपनी 
नीति को स्पष्ट करे। मुझे श्री विभूति मिश्र के भाषण को सुनकर बड़ी निराशा हुई। ऐसा लगता 
है कि सत्तारूढ दल, किस विषय पर, किस वक्ता को बोलने के लिए खड़ा करना चाहिए, इसका 
भी निर्णय नहीं कर पा रहा है। बंगला देश के संबंध में जब लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा हो रही 
है तो चर्चा गंभीरता के वातावरण में राष्ट्र की भावनाओं का प्रकटीकरण करनेवाली और विश्व 
को यह अनुभूति करानेवाली होनी चाहिए कि अब भारत के धैर्य का बांध टूट रहा है और विश्व 
का जनमत यदि इस्लामाबाद को सही रास्ते पर नहीं ला सकता तो भारत सरकार के लिए अपनी 
५५ करोड़ जनता को मांग को ठुकराना असंभव हो जाएगा। लेकिन श्री विभूति मिश्र का भाषण 
इसकी पुष्टि नहीं करता और विश्व में वह वातावरण बनाने में सहायक नहीं होता। 

आजादी के लिए कौन लड़ा, यह आज के विवाद का विषय नहीं है। आजादी के लिए कांग्रेस 
लड़ी थी, इससे कौन इन्कार कर सकता है, उस समय आजादी के लिए जो लड़ना चाहते थे वे 
कांग्रेस में थे, लेकिन उस समय कांग्रेस से बाहर भी आजादी के लिए लड़नेवाले थे, जिनकी अहिंसा 
में निष्ठा नहीं थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाकर लड़े थे। देशभक्ति का ठेका केवल 
कांग्रेस के सदस्यों ने ही नहीं ले रखा है।”(व्यवधान) मैं सन्‌ ४२ में जेल में था, आप कहां थे, 
यह बताइए? 

सभापति महोदय : आप व्यक्तिगत चीज छोड़ दीजिए। 

श्री बाजपेयी : सभापति जी, जब से 'इंडियन एक्सप्रेस' ने ऐंथनी मैस्करनहेस का, बंगला देश 
में नरसंहार के संबंध में लेख छापा है, एक विचित्र सी बेचैनी देश में छाई हुईं है। में श्री ऐंथनी 
मैस्करनहेस को बधाई देना चाहता हूं। वे कराची में लंदन से प्रकाशित होनेवाले 'संडे टाइम्स' के 
पाकिस्तान संवाददाता थे और 'मानिंग न्यूज' जो पाकिस्तान से प्रकाशित होता है, उसके सहायक 


ज्य 2 लक SNP आन हीन 
* बंगला देश प्रसंग को सुरक्षा परिषद में ले जाने के प्रस्ताव के समर्थन में लोकसभा में 
` १८ 'जून, १९७१ को भाषण। 
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संपादक भी थे। वे पाकिस्तान को नागरिकता स्वीकार कर चुके थे, मूलतः वे गोवा के निवासी 
हैं, अभी तक वे पाकिस्तान में रहे; और पाकिस्तान की सरकार पूर्व बंगाल की स्थिति दिखाने के 
लिए जिन कुछ चुने हुए पत्रकारों को ले गई, उनमें श्री मैस्करनहेस भी थे। लौटकर अगर वे चाहते 
तो पाकिस्तान के रंग में अपनी कहानी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बंगला देश में 
मनुष्यों का जो रक्‍त बहा है वह इतना लाल है, मैं उन्ही के शब्दों को यहां पर उद्धृत करना चाहता 
हूं, एक पत्रकार के ये शब्द पत्रकारिता के इतिहास में अंकित किए जाएंगे : 

«या तो मैं पूरी रपट लिखूंगा जो मैंने देखा है या मुझे लिखना बंद करना होगा। मैं आगे कभी 
सत्यनिष्ठा के साथ लिखने के काबिल नहीं रहूंगा।” 

श्री मैस्करनहेस जानते थे कि. पाकिस्तान में रहकर वे अपनी बात नहीं लिख सकते, इसलिए 
वे लंदन गए, अपने परिवार को उन्होंने निकाला और यह कहानी लिखी है, रक्‍त से लिखी हुई 
कहानी, आंसुओं में डूबी हुई कहानी-मैंने जब से इसको पढ़ा है मैं अपने पर काबू नहीं कर पा 
रहा हूं। हम यहां बैठकर पोलिटिकल सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, एक सोल्यूशन इस्लामाबाद 
के भी दिमाग में है, उसका अनुमान हम लगा रहे हैं या नहीं, ये पाकिस्तानी पत्रकार के शब्द हँ, 
उनको हम जरा ध्यान से पढ़ें। मैस्करनहेस का कहना है कि पूर्वी बंगाल के बारे में पाकिस्तान 
की दो योजनाएं हैं। एक तो कत्लेआम, किलिंग और दूसरा कोलोनाइजेशन। मैं उद्धत करना चाहता 
हूं उनके लेख का एक अंश : 

“पूर्वी बंगाल के लिए सरकार की नीति जो ढाका में ईस्टर्न कमांड हेडक्वाटर्स में मुझे बताई 
गई, इसके तीन तत्व हैं : 

(१) बंगालियों ने खुद को अविश्वसनीय सिद्ध कर दिया और उन्हें पश्चिमी पाकिस्तानिर्यो 
द्वारा शासित होना चाहिए; | 

(२) बंगालियों को उचित दिशा में पुनः शिक्षित करना होगा। जनता के इस्लामीकरण--यही * 
शब्दावली है-का उद्देश्य विखंडनवादी प्रवृत्तियों को खत्म करना व पश्चिमी पाकिस्तान के साथ 
मजबूत धार्मेक संबंध प्रदान करना; और 

(३) जब हिंदुओं को मौत और युद्ध के माध्यम से खत्म कर दिया जाएगा, तो उनकी संपत्ति 
को शोषित मुस्लिम मध्यम-वर्ग के लोगों को प्रभावित करने के लिए सोने की गाजर के रूप में 
प्रयोग किया जाएगा। यह भविष्य में प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना खड़ी करने के लिए आधार 
प्रदान करेगा।” 

मैस्करनहेस लिखते हैं-आज पूर्वी बंगाल के नगरों में बंगाली नहीं मिलते। गांवों में सन्नाटा 
छाया हुआ है, खेतों में फसल पैदा नहीं की जा रही है। आतंक का राज्य है, लोग मौत के घाट 
उतार दिए गए हैं। मैं फिर उनके शब्दों को उद्धत करना चाहता हं: 

“बंगाली कहां हैं? कुछ दिनों पहले ढाका की अपरिचित खाली गलियों में मैंने अपने 
सुरक्षाकर्मी से पूछा। वे गांवों में चले गए हैं, घिसा-पिटा जवाब मिला। अब, गांव में भी कोई 
बंगाली नहीं था। ढाका की तरह कोमिल्ला कस्बा भी पूरी तरह बंद था। लक्षानी तक १० मील 
तक रास्ते पर, खामोश गांव के आगे, जिन ग्रामीणों को मैंने देखा वे दोनों हाथों की उंगलियों पर 
गिने जा सकते थे।” 

पूर्वी बंगाल के बारे में पाकिस्तान के शासक एक निश्‍चित योजना से चल रहे हैं, और यह 
योजना है कत्लेआम की, वहां पर अकाल की परिस्थिति पैदा करने की। मैं फिर मैस्करनहेस को 
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उद्धृत करना चाहता हूं : 

“हाल ही में कराची में अपने भव्य वातानुकूलित आफिस में समस्या पर विचार-विमर्श करते 
हुए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष श्री कुर्नी ने रुखाई से, कहा : अकाल उनके विध्वंसक 
कार्यों का परिणाम है, अतः उन्हें मरने दें। शायद, बंगालियों को अक्ल आ जाए।” 

हम पूर्वी बंगाल की सहायता करना चाहते हैं। हमने उनके प्रति सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार 
किया है। राज्यों के विधान मंडल भी इस आशय को मांग कर चुके हैं कि बंगला देश को मान्यता 
दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण आज देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह स्पष्ट 
नहीं है। जिस पोलिटिकल सोल्यूशन का हम विचार कर रहे हैं, क्या उस पोलिटिकल सोल्यूशन 
के लिए वकत मिलेगा? क्या पाकिस्तान के शासक उसे मानेंगे? मेरे मित्र श्री समर गुह कह रहे 
हैं कि अवामी लीग उसे नहीं मानेगी। इतने अत्याचार के बाद फिर से पाकिस्तान के अंग के रूप 
में बंगला देश के लिए जीवित रहना कठिन होगा। लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। कथा 
पाकिस्तान के शासकों को राह पर लाया जा सका हे? क्या विश्व का जनमत पाकिस्तान के 
शासकों को विवश कर सका है? मैं जानना चाहता हूं कि नई दिल्ली से जो मिनिस्टरों का कारवां 
गया था, वह क्या ब्रापस लेकर लोटा है? विश्व की राजधानियों की क्या प्रतिक्रिया है? सिवाय 
इसके कि वह शरणार्थियों की सहायता के लिए रुपया देने को तैयार हैं, या मौखिक सहानुभूति 
प्रकट करने के लिए तैयार हैं। जिस पोलिटिकल सोल्यूशन की हम चर्चा करते हैं और जिसका 
अर्थ है बंगला देश में वहां के चुने गए प्रतिनिधियों का शासन कायम हो, बंगला देश उपनिवेश 
न रहे, बंगला देश से जो भी शरणार्थी आए हैं वे वापस जा सकें, उनका जीवन, धन, सम्मान, 
सुरक्षित रहे, क्या इस सोल्यूशन के लिए दुनिया के देश हमारी मदद करेंगे? दुनिया के देश हमारी 
मदद करेंगे, इसकी हमें संभावना नहीं दिखाई देती। हम सुनेंगे, मंत्री महोदय को क्या कहना है। 


ब्रिटिश संसद में बंगला देश पर चर्चा 


सभापति महोदय, मुझे कहना है कि बंगला देश पर जितनी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुई 
है, शायद उतनी हमारी पार्लियामेंट में नहीं हुई है। ब्रिटिश लेबर पार्टी के उन १२० सदस्यों को में 
बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मांग की है कि बंगला देश का मामला सुरक्षा परिषद में उठाया जाना 
चाहिए। लेकिन में पूछता हूं कि भारत सरकार यह मामला सुरक्षा परिषद में क्‍यों न उठाए? आज 
मैंने पढ़ा कि स्वतंत्र पार्टी के १८ सदस्यों ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को तार भेजा है 
कि यह मामला सिक्‍योरिटी कौंसिल में उठाया जाए। अगर सेक्रेटरी जनरल कहे कि हमें तार भेजने 
के बजाय आप अपनी सरकार से कहें कि वह यह मामला सिक्‍योरिटी कोंसिल में उठाए तो हमारा 
क्या मुंह रहेगा? र ॥ 

कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वहां नरसंहार हो रहा है। क्या नरसंहार का मामला संयुक्त 
राष्ट्र संघ में नहीं उठ सकता? भारत सरकार उठाकर देखे। यह आवश्यक नहीं है कि हमें विश्व 
का समर्थन मिले, मगर एक तो हमें अपनी कार्यवाही से संतोष होगा, दूसरे दुनिया के कुछ देश 
कितने पानी में हैं, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद-हमें अपनी नीति निर्धारित करना सरल 
होगा। नीति एक ही हो सकती है, और वह नीति संकल्प करने की है कि आज जो स्थिति है उसके 
साथ समझौता नहीं होगा और बंगला देश में ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जिसमें विस्थापित वापस 
जा सकें तथा लोकतंत्र स्थापित हो सके। और उसके लिए अगर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं 
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है तो भारत को लड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। 

१९६५ में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस पर ५० करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज 
तो पाकिस्तान बिना बंदूक की एक गोली चलाए लाखों विस्थापितों को हमारे देश में भेजकर हमारी 
अर्थव्यवस्था को विश्रृंखलित कर रहा है। श्री चह्वाण ने कहा कि ६० करोड़ रु. खर्च होंगे, प्रधानमंत्री 
ने कहा कि १८० करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा आज श्रम और पुनर्वास मंत्री ने अपने वक्तव्य में 
कहां है कि करीब ३०० करोड़ रुपए खर्च होंगे। युद्ध महंगा है, मगर इतना महंगा नहीं। हम युद्ध 
न करें, हम पूर्वी बंगाल की मदद करें। हम पाकिस्तान को एक अंतिमेत्थम दें, एक अल्टीमेटम 
दें, कि पूर्वी बंगाल में जो भी नरसंहार चल रहा है वह रुकना चाहिए। और जो लोग अपने जीवन, 
धन और सम्मान की रक्षा के लिए भारत-माता के आंचल में शरण के लिए आ रहे हैं, उनके 
वहीं रहने की परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, नहीं तो भारत अपने हित में, भारत की सुरक्षा के हित 
में कठोर कदम उठाएगा, और वह कठोर कदम युद्ध तक हो सकता है। जो देश युद्ध से भागता 
है, युद्ध उसके पीछे भागता है। युद्ध को हम निमंत्रण न दें, लेकिन बिना युद्ध के अगर हम यह 
लड़ाई हारनेवाले हैं, तो फिर हर एक कदम उठाने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। 


कलकत्ता में विस्फोट के आसार 


मैंने आर्थिक पहलू की चर्चा की। उसका और क्या परिणाम होनेवाला है? आज बंगाल से 
श्री चपल कांत भट्टाचार्य आए हैं। वह कहते हैं कि कलकत्ते में ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है 
कि किसी भी दिन विस्फोट हो जाएगा। हो सकता है कि लोग राइटर्स बिल्डिंग को घेर लें। पानी 
नहीं पहुंच रहा है, जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, रक्षा और कानून की व्यवस्था बिल्कुल टूट रही 
है, जन-मानस आंदोलित हो रहा है और पश्चिम बंगाल सरकार संकट की स्थिति कौ घोषणा करने 
पर विचार कर रही है। 

प्रश्न केवल बंगाल का नहीं है, सारे भारतवर्ष का बंगला देश से संबंध हो गया है। पहले 
ही हमने देर कर दी है। अगर सरकार का दिमाग साफ होता और २५ मार्च को, जब पाकिस्तानी 
फौजों ने अत्याचार आरंभ किया, तब हमने अपनी नीति निर्धारित कर ली होती तो शायद बंगला 
देश की परिस्थिति भिन्न होती। 

हम चूक गए। लेकिन अभी भी जो देर हुई है, उसको अपने पक्ष में बदला जा सकता है। 
विश्व के जनमत के जागरण का मैं विरोधी नहीं हूं, वह काम चलता रहे, मगर नई दिल्ली का 
दिमाग साफ होना चाहिए। बंगला देश और बंगला देश से आनेवाले विस्थापितों .की तकदीर का 
फैसला वाशिंगटन में, लंदन में, बॉन में या मास्को में नहीं होगा, नई दिल्ली में होगा और अगर 
नई दिल्ली साहसः के साथ निर्णय करती है तो नया इतिहास लिखा जा सकता है। आज हमें देखना 
है कि सरकार नया इतिहास बनाने की शक्ति रखती है या नहीं। धन्यवाद। 
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बंगला देश को मान्यता दो 


ह महोदय, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक परिवर्तन 

की प्रक्रिया हमारे सामने है। २३ वर्ष पूर्व मजहब को आधार बनाकर भारत का विभाजन हुआ 
था। आज ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई पूरी घूम गई है और मजहब 'के आधार पर राष्ट्र नहीं 
बन सकता, यह बात स्पष्ट होती जा रही है। 

बंगला देश की समस्या के कई पहलू हैं और एक-दूसरे से जुड़े होते हुए भी उन्हें अलग करके 
देखना ठीक होगा। एक पहलू यह है कि बंगला देश हमारा पड़ोसी है। कल तक वह हमारा भाग 
था। उसके निवासी हमारे रक्‍त के रक्‍त और हमारे मांस के मांस हैं। राजनीति ने हमें बांट दिया, 
किंतु फिर भी हम समान इतिहास और संस्कृति के अटूट बंधन में बंधे हैं। आज उस बंगला देश 
में नरसंहार हो रहा है। एक समूची जाति को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। संयुक्‍त 
राष्ट्र संघ का घोषणापत्र नरसंहार के विरुद्ध, एक जाति के वंश को समूल नष्ट करने के विरुद्ध 
आवाज उठाता है। लेकिन बंगला देश में चलनेवाले नरसंहार के विरुद्ध अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ 
सक्रिय नहीं हो सका है। पड़ोसी के नाते हमें इस संबंध में अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। 

बंगला देश में लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं। सामूहिक रूप से महिलाओं का 
अपमान हुआ है। बुद्धिजीबी समाप्त किए गए हैं। पाकिस्तान की सेना बंगला देश में उसी तरह 
का आचरण कर रही है, जैसा साम्राज्यवादी सेनाएं अपने उपनिवेशों में किया करती थीं। वस्तुतः 
आज तक मानवता के विरुद्ध किए गए सारे अत्याचार बंगला देश में फीके पड़ गए हैं। आवश्यक 
हे कि यह नरसंहार रोका जाए। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व को बड़ी ताकतें हस्तक्षेप करने 
से इन्कार करती हैं-क्योंकि वे तो हरदम सत्ता की राजनीति पर अपने मोहरे बिठाने में लगी रहती 
हैं-तो भारत को अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। 

बंगला देश की समस्या का दूसरा पहलू यह है कि वहां लोकतंत्र की इत्या की गई! 
पाकिस्तान बना १९४७ में। हम आशा करते थे कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक राज्य होगा, जिसके 
साथ मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने में हमें सुविधा होगी। लेकिन पाकिस्तान में न तो आज तक 
संविधान बना और न स्वतंत्र चुनाव हुए। सेना ने सत्ता हथिया ली। जब यह फैसला हुआ कि वहां 


आ पणी 2 
* शरणार्थी समस्या पर चर्चा के दौरान लोकसभा में २५ मई १९७१ को वक्तव्य। 
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। 


स्वतंत्र चुनाव होंगे, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। चुनाव हुए। अवामी पार्टी को बहुमत मिला। शेख 
को, जो शायद आज कारावास में हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, हम नहीं जानते, समूचे 
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। लेकिन उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। आज उनका 
जीवन भी संकट में है। चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने के बजाय सेना ने लोकतंत्र के आधार 
पर अपना भाग्य-निर्णय करने के बंगला देश के अधिकार को फौजी बूट तले रौंद डाला। एक 
लोकतंत्रात्मक देश के नाते, लोकतंत्रीय आदशों में अटूट निष्ठा होने के नाते, अपने पड़ोस में 
लोकतंत्र पर इस तरह के अत्याचार, लोकतंत्र की समाप्ति का प्रयत्न, हमारे लिए एक चुनौती 
है--और हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। 
मुझे याद है, जो मुझ से उप्र में बड़े हैं, उन्हें तो अच्छी तरह से याद होगा कि जब स्पेन 
में लोकतंत्र को समाप्त करके फ्रैंको के हाथ में सत्ता सौंपने का प्रयत्न हुआ था तो पंडित 
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में. इस देश के नौजवानों ने वहां संग्राम करने के लिए एक दस्ता भेजने 
का फैसला किया था।“तब हम पराधीन थे, एक स्वाधीन देश के नाते हम निर्णय नहीं कर सकते 
थे, लेकिन हमारी सहानुभूति स्पेन में लोकतंत्र के लिए लड़नेवालों के ताथ थी। आज हम स्वाधीन 
हैं। आज स्वाधीन देश की सेना हमारे पास है। बंगला देश के सवाल पर सारे देश का समर्थन 
सरकार को प्राप्त है। बंगला देश का प्रश्न पार्टी का प्रश्न नहीं है। आज अगर सरकार कोई 
साहसपूर्ण कदम उठाए और बंगला देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्न करे तो सारा 
देश उसका साथ देंगा। लेकिन आज स्वयंसेवक भेजने का वक्‍त नहीं है। आज अगर आवश्यकता 
हो तो सैनिक दस्ते भेजे जा सकते हैं। 
बंगला देश की परिस्थिति का एक तीसरा पहलू भी है, जो हमसे घनिष्ट संबंध रखता हे। 
प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि जो पाकिस्तान की समस्या थी, बह हमारी समस्या बन गई है। 
३५ लाख से अधिक लोग निर्वासित कर दिए गए हैं। वे आश्रय की खोज में हमारी भूमि में आए 
हैं। मर्द, औरतें ओर बच्चे बेघर-बार होकर, दाने-दाने के लिए मोहताज होकर, जीवन, धन और 
सम्मान की रक्षा के लिए भारत माता के आंचल में आश्रय लेने के लिए आए हैं। यह संख्या एक 
करोड़ तक जा सकती है। पाकिस्तानी सेना किसी भौ हिंदू को वहां रहने नहीं देगी। मुसलमान भी 
बड़ी संख्या में निकाले जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि बौद्ध मतावलंनी आ रहे हैं, ईसाई 
बंधु आ रहे हैं। एक करोड़ लोगों को बसाना, एक करोड़ लोगों की जिम्मेदारी संभालना भारत के 
लिएं एक बड़ी गंभीर समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों का निकाला जाना एक नियोजित 
ढंग से हो रहा है। पाकिस्तान ने एक तरह से हमारे खिलाफ लड़ाई का एलान कर दिया है। एक 
करोड़ लोगों को भारत में भेजकर वह हमारी अर्थव्यवस्था को विश्रृंखलित करना चाहता है, सारे 
पूर्वांचल को खतरे में डालना चाहता है, देश में सांप्रदायिक उपद्रवों को उत्तेजित करना चाहता है। 
मुझे याद है, में फिर पंडित नेहरू का उल्लेख करना चाहता हूं, कि १९५० में, जब बंगला 
देश की स्वाधीनता का प्रश्‍न नहीं था, जब लोकतंत्र की हत्या का भी सवाल नहीं था, जब वहां 
से केवल शरणार्थी निकाले जा रहे थे, तब नेहरू जी ने इसी सदन में खड़े होकर कहा था कि 
अगर इस तरह से लोगों को भारत में धकेलना बंद नहीं किया गया, तो और तरीके अपनाए 
जाएंगे-अदर मैथड्स विल बि एडाप्टिड। और उस धमकी का परिणाम यह हुआ था कि पाकिस्तान 
के उस समय के प्रधानमंत्री, स्वर्गीय लियाकत अली, भागते हुए नई दिल्ली आए थे। आज तो उससे 
भी बड़ी तादाद में लोग निकाले जा रहे हैं। बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान हमारे खिलाफ इस 
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लडाई को जीत लेना चाहता है। 

प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि जो लोग यहां आ रहे हैं, वे वापस चले जाएं। 
क्या वे वापस चले जाएंगे? अगर बंगला देश की स्थिति यही रही, अगर वहां जीवन सुरक्षित नहीं 
रहा, अगर औरतों की इज्जत पर डाका डाला जाता रहा, अगर मजहब के आधार पर भेदभाव होता 
रहा, अगर सेना इसी तरह पाशविक और राक्षसी अत्याचार करती रही, तो हम लाख इच्छा करें, 
कोई वापस जानेवाला नहीं है। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि ये लोग वापस चले जाएं तो एक 
ही रास्ता बचता है--और वह है स्वाधीन बंगला देश को मान्यता देना और अगर वह चाहता है, 
तो उसकी सक्रिय सहायता करना। । 

हम नहीं चाहते कि यह प्रश्न भारत और पाकिस्तान का प्रश्न बने, लेकिन क्या बिना मान्यता 
दिए हम बंगला देश की पूरी तरह से सहायता कर सकते हैं? दुनिया के देश इस मामले में 
पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, यह ताज्जुब की बात नहीं है। बड़े देशों की यह राजनीति रही है। 
जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो उसका पोषण कर रहे हैं, जो हर संघर्ष में उसका साथ देते हैं, वे 
इस मानवता के संघर्ष में भी बेनकाब होकर सामने आ गए। वे हरदम भारत को कमजोर करने 
के लिए उसको पीठ थपथपाते रहेंगे। वक्त का तकाजा यह है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें। 

हमें दुख है कि हमारे मित्र भी इस मामले में जितनी स्पष्टवादिता से काम लेना चाहिए, नहीं 
ले रहे हैं। सोवियत रूस के राष्ट्रपति ने प्रारंभ में कुछ कहा था। अब वह क्यों चुप हैं, मेरी समझ 
में नहीं आता। पश्चिमी एशिया के देश भी जिनका इजराइल के विरुद्ध हमने अपने रास्ते से जाकर 
समर्थन किया, आज मोन हैं। भारत में छोटा सा सांप्रदायिक दंगा हो जाए तो जिनकी जबान शब्दों 
के अंबार लगाती थी, आज पूर्वी बंगाल में मानवता का नरसंहार, कत्लेआम देखकर भी वह मुंह 
पर ताला डालकर बैठे हैं। इससे हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। 

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के देश यह कह सकते हैं कि भारत क्या कर रहा है बंगला 
देश के बारे में? हम मानवता की आत्मा को जाग्रत करने का प्रयत्न करें, हम विश्व के जनमत 
को बंगला देश के पक्ष में लाने की अपनी कोशिश चालू रखें। उसमें सरकार को थोड़ी सी सफलता 
मिली है। हमें अपना कर्तव्य करना होगा और कर्तव्य एक ही है कि हम साहसपूर्ण फैसला करें। 
निर्णय को घड़ी आ गई है। प्रधानमंत्री की परीक्षा हो रही है। भारत सरकार कसौटी पर कसी जा 
रही है। सारे देश के पुरुषार्थ को ललकारा जा रहा है। 

मैं पूछता हूं कि अगर बंगला देश को मान्यता नहीं दी और पाकिस्तान ने सीमा पर हमले 
करके युद्ध की परिस्थिति पैदा कर दी तब क्या होगा? चीन के मैदान में आने का खतरा जरूर 
है, लेकिन इस देश को खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि 
यदि सरकार कोई साहसपूर्ण पग उठाएगी तो देश की जनता, जैसे प्रधानमंत्री ने कल अपील की, 
किसी भी तरह के त्याग और बलिदान में पीछे नहीं रहेगी। लेकिन अगर सरकार निष्क्रिय रही, 
जनता में निराशा फैली तो कुछ तत्व इस परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। अर्थव्यवस्था को 
संभालना मुश्किल हो सकता है। शांति के लिए संकट पैदा हो सकते हैं। इसलिए बंगला देश आज 
हमारे सामने एक चुनौती है। इस चुनौती को इस सदन को साहस के साथ सामना करना होगा। 
मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जब उत्तर देंगी तो वह ऐसा उत्तर होगा जो इस 
सदन को संतोष दे सके और देश में यह विश्वास जगा सके कि सरकार केवल शब्दों से काम 
नहीं लेती, जब आचरण को पुकार होती है तो साहसपूर्ण आचरण भी कर सकती है। धन्यवाद! 
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मे सयाला 


अ महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, महामान्य प्रो. कृष्ण राज आर्याल के 
निमंत्रण पर मैं हाल ही में नेपाल की यात्रा पर गया था और १४ से १६ जुलाई, १९७७ तक 
वहां ठहरा था। पूर्व निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार, विदेश मंत्री के रूप में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों 
में भाग लेने के लिए मैंने दूसरे देशों की भी यात्राएं कीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है 
कि द्विपक्षीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मैंने सबसे पहले नेपाल की यात्रा की। यह सत्य हमारे अनुपम 
संबंधों को परिलक्षित करता है जो इतिहास, संस्कृति, धर्म तथा सामाजिक एवं आर्थिक संपर्कों पर 
आधारित है। 

यह यात्रा प्रमुख रूप से भारत और नेपाल के बीच विद्यमान सद्भाव के संवर्धन के लिए 
तथा हमारी. नई सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर बातचीत के क्रम को जारी रखने के लिए की 
गई थी, जिसका अत्यंत लाभप्रद शुभारंभ अप्रैल के शुरू में नेपाल के महामहिम नरेश की भारत 
यात्रा से हुआ था। 

काठमांडू में मैंने नेपाल के महामहिम नरेश से भेंट की। इस अवसर पर परस्पर विश्वास के 
वातावरण में हमने आपसी हित के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया था। मैं प्रधानमंत्री श्री 
तुलसी गिरि से भी मिला। इस बातचीत में भारत में घटी घटनाओं के प्रति दिलचस्पी दिखाया जाना 
स्वाभाविक ही था। मैंने इस बात को पुनः दोहराया कि भारत में हम लोकतांत्रिक जीवन पद्धति 
के प्रति वचनबद्ध हैं, लेकिन मैंने यह भी कहा कि भारत सरकार नेपाल के अथवा किसी भी अन्य 
देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। 

नेपाल के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दो दौर हुए थे जिनमें दोनों पक्षों के अधिकारी 
उपस्थित थे। मित्रता और सौहार्टपूर्ण वातावरण में, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों की विशेषता 
है, हुए इस विचार-विमर्श में दोनों देशों के संबंधों से संबद्ध सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया 
गया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बातचीत के परिणाम स्वरूप इस बात को स्वीकृति मिली 
कि हमारी मित्रता को मजबूत करने के लिए तथा: आपसी लाभ के लिए सहयोग को सुदृढ़ करने 
के लिए हितों की समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के सभी देशों में स्थिरता हो 


I आन आ ट्या 
५ विदेश मंत्री को रूप में नेपाल यात्रा की उपलब्धियों पर लोकसभा में २६ जुलाई, १९७७ को भाषण। 
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और उनमें परस्पर समरस और सहयोगपूर्ण संबंध विकसित हों, इस बात में भारत और नेपाल दोनों 
की समान दिलचस्पी है। 

इसी भावना के साथ हमने शांति के क्षेत्र के विषय में नेपाली पक्ष के विचारों पर भी बातचीत 
की। मैंने अपने आतिथेय महोदय को बताया कि जनता सरकार हृदय से यह चाहती हे कि हमारा 
समूचा उपमहाद्वीप एक शांत क्षेत्र हो और इसी क्रम में भारत के सभी पड़ोसियों के साथ अपने 
संबंध सुधारने के लिए सरकार कदम उठा रही है। जहां तक नेपाल का प्रश्न है, मैंने इस बात 
का संकेत दिया था कि अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुरूप हम नेपाल की सरकार को तरफ से 
आनेवाले किसी भी सुझाव पर खुले मन से विचार करेंगे। मैंने इस बात की पुनः पुष्टि की कि 
भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता की संधि है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि 
दोनों देश सदैव शांति के साथ रहेंगे। इस संधि से और तदनंतर हमने जो कार्य किए हैं उनसे नेपाल 
की स्वतंत्रता, उसकी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता की पूर्णतः पुनः पुष्टि होती है। नेपाल के 
विदेश मंत्री जी से यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि नेपाल इस संधि का और उन अन्य 
सभी बचनों का सम्मान करता रहेगा, जो हम दोनों ने मिलकर लिए हैं। 

नेपाल के विदेश मंत्री जी के साथ हुई बातचीत में तथा नेपाल सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग 
मंत्री, महामान्य पीतांबर धोज खाती के साथ अलग से हुई एक बैठक में भी भारत और नेपाल 
के बीच एक नई संधि का प्रश्न भी विचार-विमर्श के लिए उठा था जो कि अगस्त १९७६ से 
स्थगित था। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी स्थिति समझाई। नेपाली पक्ष ने कुछ प्रस्ताव रखे जिस पर 
हमने अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया जता दी और हम दोनों में इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्षों 
के दृष्टिकोणों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। व्यापार एवं पारगमन के संबंध में जब तक 
एक नया करार नहीं हो जाता तब तक के लिए उसी व्यापार एवं पारगमन संधि की व्यवस्थाओं 
को जारी रखा गया है जो अगस्त १९७६ में समाप्त हो गई थीं। यह इस बात का प्रमाण है कि 
भारत सरकार इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक है कि भारत-नेपाल व्यापार के मार्ग में अथवा 


किसी देश के साथ नेपाल के पारगमन व्यापार के मार्ग में किसी तरह की कोई कठिनाई न आए। ' 


हमारा अनुभव यह बताता है कि अपना व्यापार बढ़ाने अथवा अपने माल के लिए नई मंडियां 


खोजने की दिशा में यह संधि नेपाल की महत्वाकांक्षाओं में आड़े नहीं आई है। दोनों देशों को 
एक-दूसरे की वैध चिंताओं का ध्यान रखना होगा ओर यह भी देखना होगा कि पारगमन के प्रबंधों 
से दोनों देशों में से किसी भी देश का अहित न हो। 


सयुक्त एरिवोज को पर विचार 


दोनों देशों के लोगों के आपसी लाभ के लिए हिमालय के जल-संसाधनों की विशाल क्षमता 
का उपयोग करने के लिए दोनों देशों के बीच जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं उन पर भी 
विचार हुआ। इस बात पर भी सहमति हुई कि इन संसाधनो के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भावी 
परियोजनाओं पर संयुक्त अध्ययन का जो काम रुका पड़ा है, जो कि पर्यावरण के परीक्षण के लिए 
तथा दोनों देशों के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के संवर्धन के हित में हैं, शीघ्र शुरू 
किए जाएंगे। 

मैं इस ओर से संतुष्ट हूं और मेरे संतुष्ट होने के कारण हैं कि एक ऐसे निकट पड़ोसी होने 
की वजह से जिनको सीमाएं दूर तक मिली हुई और खुली हैं, इसीलिए यद्यपि दोनों देशों के बीच 
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समस्याएं भी होंगी ही, तथापि इन्हें आपसी बातचीत द्वारा और दोनों देशों के लोगों के हित में सुलझा 
लिया जाएगा। मेरी बातचीत का सार इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि दोनों देश इस बात के 
लिए बहुत उत्सुक हैं कि हमारे बहुमुखी और अनुपम संबंध निरंतर बने रहेंगे। दोनों पक्षों ने यह 
महसूस किया कि इस यात्रा से हमारी मित्रता को बल मिला है और इससे इस बात की पुनः पुष्टि 
हुई है, दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि हमारे लाभप्रद संबंध दोनों देशों के हित में और अधिक बेहतर 
हों। 

नेपाल की महामहिम सरकार ने मेरा जिस हार्दिकता के साथ स्वागत किया और नेपाल प्रवास 
के दौरान स्वयं मेरा और मेरे प्रतिनिधि मंडल का जिस हार्दिकता .के साथ सत्कार किया, उसके 
लिए मैं इस अवसर पर अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा। | 


विदेश मंत्री स्पष्ट करें" 


श्री उग्रसेन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय विदेश मंत्री अपने नेपाल के सद्भावना 
मिशन की यात्रा से वापस आए तो उन्होंने १६ तारीख को पत्रकारों से वार्ता करते हुए जो वक्तव्य 
दिया, में उन्हीं के शब्दों को यहां रखना चाहता हूं और उनसे इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। 

उन्होंने पहली बात यह कही कि दोनों देशों में करनाली नदी घाटी योजना पर विचार-विमर्श 
करने का वायदा किया है और पंचेशवर बांध परियोजना, राप्ती नदी योजना एवं दौलात घाट-नकरा 
सड़क परियोजना के संबंध में कदम उठाने हेतु समझौता हो गया है, जिसका जिक्र माननीय मंत्री 
ने भाववाचक शब्दों में किया है, किंतु स्पष्टीकरण नहीं किया। 

मंत्री महोदय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा था कि नेपाल के महाराजधिराज, 
उनकी सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. तुलसी गिरि, और वहां के नेताओं के साथ जनतंत्र, मानवाधिकारों 
और स्वतंत्रता के बारे में भी वार्ता हुई थी, और वह इस बात से संतुष्ट थे कि इस वार्ता से दोनों 
पड़ोसी देशों को लाभ होगा। 

हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जनतंत्रीय देश है। लोकसभा के गत चुनावों में हमारे देश में जनतंत्र 
का इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, जिसकी सराहना अमेरिका 
के राष्ट्रपति कार्टर ने भी की थी। इस बात को मानते हुए कि भारत का यह भी कर्तव्य है कि 
जहां हमारे यहां जनतंत्र फले-फूले, वहां पास-पड़ोस के देशों में भी जनतंत्रीय शक्तियों का समर्थन 
किया जाए, चाहे वह बंगला देश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो-हमें बड़ी खुशी है कि श्रीलंका 
में श्री जयवर्धने की जीत हुई है-मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि नेपाल के नेताओं के 
साथ मानवाधिकारों, जनतंत्र और स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में जो बातचीत हुई, क्या उसमें श्री 
बी.पी. कोइराला के संबंध में भी वार्ता हुई? 

श्री बाजपेयी : बातचीत के दौरान करनाली, पंचेश्वर और राप्ती की परियोजनाओं पर चर्चा 
हुई थी। करनाली पर एक पनबिजली परियोजना बनाने का विचार है, जिससे २००० मेगावाट बिजली 
पैदा होगी। नेपाल और भारत अपने वित्तीय साधनों से इस योजना को पूरा नहीं कर सकेंगे, ऐसा 
दिखाई देता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय वित्त प्राप्त करना आवशयक होगा। नेपाल इस परियोजना के 
लिए एक बोर्ड बनाना चाहता है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम चार भारतीयां को उसमें नामजद 
करने जा रहे हैं और हमने उनसे आग्रह किया है कि वह इसी बीच में 


करें। वह नामजदगी हम कर 
बोर्ड के टर्म्ज ऑफ रेफरेंस या कार्य क्षेत्र के बारे में हमें सूचना दे दें, जिससे बोर्ड के गठन के 
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बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके। 

पंचेश्वर की योजना, नेपाल में जिसे महाकाली नदी कहते हैं और जो हमारे यहां शारदा नदी 
है, उससे संबंधित है। दोनों देशों के विशेषज्ञ इस संबंध में मिलकर इस योजना पर विचार कर रहे 
हैं। हमने तय किया है कि यह विचार जल्दी ही पूरा किया जाना चाहिए। यह योजना दोनों देशों 
की सीमा पर बनेगी, इसलिए भूमि के अधिग्रहण का प्रश्न भी दोनों देशों के सामने है। 

जहां तक राप्ती नदी को बहुद्देश्यीय योजना का सवाल है, माननीय सदस्य इस बात को 
स्वीकार करेंगे कि मैं बलरामपुर क्षेत्र का यहां प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, जो प्रतिवर्ष राप्ती में 
आनेवाली बाढ़ की विनाश लीला से ग्रस्त होता है। स्वाभाविक रूप से मेरी इस योजना में 
व्यक्तिगत रुचि थी। परियोजना की रिपोर्ट नेपाल से हमें प्राप्त हो गई है। भारतीय विशेषज्ञों ने उस 
पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया है। अब हम लोगों ने एक संयुक्त समिति बनाई है जो इस 
योजना को अंतिम रूप देगी। इस योजना से नेपाल को सिंचाई और बिजली का लाभ होगा। 

करनाली योजना से भी बिजली बनेगी। हमने नेपाल से कहा है कि जो भी फालतू बिजली 
होगी, उसे खरीदने के लिए भारत तैयार रहेगा। 

श्री उग्रसेन ने एक प्रश्न और पूछा है। अगर उन्होंने समाचारपत्रों को दिया गया मेरा वक्तव्य 
पूरा पढ़ा होता या उद्धृत किया होता तो इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता। नेपाल नरेश और नेपाल 
के नेताओं से हम ने बहुत से मामलों पर चर्चा की। सारे मामलों का उल्लेख यहां करना उचित 
नहीं होगा। अगर हमारे मित्र उग्रसेन महोदय कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उन्हें 
अलग से जानकारी दे सकता हूं। धन्यवाद। 
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नेपाल का बल किन बातों पर है? 


आक महोदय, यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि नेपाल हमारा पड़ोसी है और उसके 
साथ हम मित्रता के घनिष्टतम संबंध स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन यदि एक स्वतंत्र तथा 
स्वप्रभुता-संपन्न देश के नाते नेपाल अपने हितों का ध्यान रखकर पाकिस्तान और चीन के साथ 
संबंध बना सकता है तो हमारे संबंधों का निर्धारण भी भारत के हितों को प्रमुखता देकर होगा। 
मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य के प्रथम परिच्छेद के अंतिम वाक्य ; 
में कहा है कि 'दे हैल्प्ड आइडेंटीफाई द इश्यूज'। 

ये इश्यूज क्या हैं? कुछ उन्होंने इशारा दिया है कि जहां तक नेपाल के बने हुए माल का 
सवाल है, उसके लिए तो हम कोई रोक नहीं लगाना चाहते लेकिन तीसरे देशों का बना हुआ माल 
अंधाधुंध रूप से भारत में आएगा तो कठिनाई पैदा करेगा। क्या यही इश्यू है या इसके अलावा 
और भी इश्यूज हैं? क्या मंत्री महोदय इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। 

दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय भारत और नेपाल के संबंधों के 
बारे में विरोधी दलों को विश्वास में लेने के लिए तैयार हैं? कल आपकी वार्ता हो रही है। वार्ता 
के बाद आप विरोधी दलों को आमंत्रित कर सकते हैं और सरकार का दृष्टिकोण क्या है, नेपाल 
किन बातों पर बल डाल रहा है और जो बातें भारत के लिए मानना संभव नहीं है, इन सबके 
बारे में विरोधी दलों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है; क्योंकि किसी तरह की गलतफहमी 
नहीं रहनी चाहिए। नेपाल के साथ मित्रता के संबंध बनाए रखते हुए भी हम भारत के हितों का 
संरक्षण चाहेगे। मंत्री महोदय यदि विरोधी दलों को विश्वास में ले लें तो मैं समझता हूं कि बहुत 
सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। 

श्री ल.ना. मिश्र : जहां तक भारत के हित का प्रश्‍न है इसमें दो राय क्या हो सकती हैं, 
जो अटल जी ने कहा? हम यही तो कहते हैं कि सर्वप्रथम तो इसी चीज को देखना है कि हमारे 
देश का हित किसमें है? देश का हित इसमें भी है कि नेपाल की उन्नति हो और नेपाल का विकास 
हो। वह हमारा पड़ोसी देश है और आपको मानना होगा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। नेपाल 
एक छोटा सा देश है। हम ज्यादा बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, नेपाल कम कर सकता है। लेकिन 


= 
# भारत-नेपाल संबंधों पर लोकसभा में १२ नवंबर, १९७० को हुई चर्चा में उठाया गया सवाल। 
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इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए कि तीसरे देश का माल 
भारत के जरिए इस तरह से खपाया जाए। इसके लिए हम सहमत नहीं हो सकते कि तीसरे देश 
का माल या वहां की बनी हुई चीजें नेपाल से होकर भारत आएं और उसको हम देखते रहें। यह 
चीज तो नहीं हो सकती है। 

उन्होंने जो कहा कि क्या-क्या इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा 
था और आज भी मैं कहता हूं इसका विश्लेषण हम उस दिन भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन 
नेपाल के मंत्री ने काठमांडू में जाकर वक्तव्य दिया जिसको माननीय सदस्य ने देखा होगा। हम 
अब भी यह नहीं कहना चाहते कि किन-किन बातों पर मतभेद है और उसको हम निभाना चाहते 
हैं, क्योंकि उससे सहूलियत होगी बातचीत करने में। हालांकि उन्होंने कुछ बातों की चर्चा की है 
और माननीय सदस्य ने उसे देखा होगा, में न उनका खंडन करता हूं न उसका समर्थन करना चाहता 
हूं। जो भी राय उन्होंने दी है, उस पर मैं कोई राय नहीं देता हूं। इतनी राय जरूर दी है और अभी 
भी देता हूं कि जिससे भारत का अहित होगा, वह काम नहीं होगा और उसके साथ हम सहमत 
नहीं हो सकते हैं। 

भारत और नेपाल के बीच में जो समझोता हो, उसमें विरोधी दल को विश्वास में लिया जाए, 
यह राजनैतिक बात है। अभी तक जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें इस तरह की बात नहीं हुई है 
और एक नया सिलसिला नेपाल से ही शुरू करें, यह अशुभ-सा लगता है। में प्रार्थना करूंगा कि 
वह हमें यह आशीर्वाद दें कि हम सफल हो जाएं और हमें विश्वास है कि हम सफल हो जाएंगे। 
विरोधी दलों को यह मानना होगा कि हम लोग भी उतने ही देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, जितने 
वे हे; और मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं 

श्री वाजपेयी : मंत्री महोदय ने मेरे सुझाव को गलत रोशनी में लिया। हम व्यापार समझौते 
की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो नेपाल से लगा हुआ है। मैं जानता 
हूं क्या स्थिति है। लेकिन विरोधी दलों को बुलाकर नेपाल के साथ क्या कठिनाइयां हैं, उसको हल 
करने के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर चर्चा करने में क्या आपत्ति है? 

श्री ल.ना. मिश्र : व्यापारिक संबंध के विषय में आज तक ऐसी बात हुई नहीं है और अध्यक्ष 


महोदय, मैं इन सब बातों में स्वतंत्र भी नहीं हूं। मुझे भी बात करनी होगी और बात करने के 
बाद ही मैं इस विषय में कुछ कह सकता हूं। 
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कोलंबो में तमिल निशाना बने! 


सा महोदय, मैं इस चर्चा के धरातल को विस्तृत करना नहीँ चाहता। श्रीलंका और भारत 
के संबंध बहुत पुराने हैं, अत्यंत निकट के हैं। दोनों गुटनिरपेक्षता के समान आदशों में निष्ठा 
रखते हैं। इसके अतिरिक्त भी, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता के कारण हम एक-दूसरे से 
अनेक सूत्रों में जुड़े हैं। कभी-कभी संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। मुझे वह. दिन भी याद 
है जब श्रीलंका की सरकार ने बंगला देश जाने के लिए पाकिस्तानी जहाजों को अपने यहां उतरने 
की इजाजत दे दी थी। उस समय श्रीमती भंडारनायके की सरकार थी और भारत को उस कदम 
के खिलाफ अपनी आवाज उठानी पड़ी थी। बाद में वहां सरकार बदल गई, यहां भी सरकार बदल 
गई। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार में परिवर्तन आने के कारण वैदेशिक 
नीति में, उसके बुनियादी सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, एक राष्ट्र के बुनियादी संबंधों 
में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि मैंने विदेश नीति के 
निर्धारण में, संचालन में कभी भी दलगत राजनीति को बीच में नहीं आने दिया। १९७७ में हम 
घरेलू मामलों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि श्रीमती गांधी ने-वे अभी सदन से 
उठकर चली गई हैं-१९८० में पहली बार विदेश नीति को चुनाव के अखाड़े में उतारा। 

सभापति महोदय, इस समय जो परिस्थिति पैदा हुई है बह बड़ी गंभीर परिस्थिति है। एक 
नाजुक परिस्थिति है। विदेश मंत्री महोदय ने उस परिस्थिति के बारे में जो चिंता प्रकट की है, वह 
सारे सदन की चिंता है, सारे राष्ट्र की चिंता है। इसमें दलों की नीति के लिए कोई गुंजाइश नहीं 
है। 

मैं उनसे सहमत हं कि श्रीलंका की अखंडता और एकता कायम रहनी चाहिए। वैसे भी 
श्रीलंका भौगोलिक दृष्टि से बहुत छोटा है। अगर वह अपनी एकता और अखंडता को कायम रखने 
के लिए कदम उठाता है तो वह कदम उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर उनसे भारतीय 
नागरिक प्रभावित होते हैं तो यह मामला हम कूटनीतिक स्तर पर उनके साथ ले सकते हैं और 
मैं उस ओर विदेश मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं! उन्होंने वक्तव्य में पब्लिक सिक्योरिटी 
आर्डिनॅस का उल्लेख किया है। इस आर्डिनेस के अंतर्गत जो लोग पुलिस की गोलीचालन से मारे 


MS Rs ss. Me SN स्ती 
# श्रीलंका में तमिलों की स्थिति पर चर्चा के दौरान लोकसभा में २७ जुलाई, १९८३ को उठाया गया मुद्दा। 
पड़ोसी देश : श्रीलंका / ३९३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जाएंगे, उनकी लाशों का क्या किया जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। इस आर्डिनेंस की एक कापी 
मेरे पास है। आर्डिनेंस के अंतर्गत अब लाशों का पोस्टमार्टम नहीं होगा। या तो जला दिया जाएगा 
या दफना दिया जाएगा। घरवालों को खबर नहीं दी जाएगी। यह कठोर कदम है। बड़ी कठोर 
कार्यबाही है, मैं मानता हूं। इस पर हमारे दूतावास ने जाकर विरोध प्रकट किया। 

मैं विदेश मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। क्या विदेश मंत्री जी को मालूम है कि 
इसी तरह के आर्डिनेंस १९५९ में और १९७१ में भी निकाले गए थे? 

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : कहां पर? 

श्री वाजपेयी : श्रीलंका की बात हो रही है, आंध्र की नहीं। 

क्या उस समय हमने विरोध प्रकट किया था। क्या विदेश मंत्री महोदय को मालूम है कि 
१९५९ और १९७१ के आइिनेंस की भाषा भी अक्षरशः वही है, सिर्फ एक अंतर के अलावा। इस 
बार के आर्डिनेंस में यह फर्क किया गया है कि अगर कोई इस तरह का कदम उठाया जाएगा 
तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इजाजत ली जाएगी। पुराने आर्डिनेंस का यह संशोधन 
है। उसमें थोड़ा सा सुधार है। मैं यह नहीं कहता कि आर्डिनेंस ठीक है। जिनके घरवाले मरते हैं 
वे जानना चाहेंगे कि आखिर- शव दिखाए तो जाएं। उन शवों का क्या किया जा रहा है, यह तो 
पता लगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब दूतावास ने विरोध प्रकट किया तो क्या दूतावास को मालूम 
था कि इस तरह के आर्डिनेंस पहले भी निकल चुके हैं? क्या दूतावास को पता था कि इस 
आडिनेंस में और पुराने आर्डिनेंस में थोडा सा अंतर है? 

मैं दूसर सवाल करना चाहता हूं। हमने कूटनीतिक विरोध प्रकट किया। इसका हमें अधिकार 
भी है। लेकिन कूटनीतिक विरोध की बात श्रीलंका की प्रेस में कैसे गई, समाचारपत्रो में कैसे गई? 
श्रीलंका में एक एंटी इंडिया लॉबी है, एक पत्र है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, जिसके खिलाफ 
भंडारनायके कौ सरकार ने कार्यवाही भी की थी, वह पत्र भारत और श्रीलंका के संबंधों को 
बिगाड़ने पर तुला हुआ है। उसको किसी ने बता दिया कि भारत की ओर से विरोध प्रकट हुआ 
है और दूसरे दिन उसने अपने अखबार में इसको सुर्खियों में छापा। नतीजा यह हुआ कि सिंहली 


समझे कि भारत उनके घरेलू मामलों में दखल दे रहा है। शवों का हम क्या करते हैं, इससे भारत 
को क्या मतलब। और बात बिगड़ गई। 


कोलंबो में क्या हो रहा है? 


मैं जानना चाहता हूं कि अगर विरोध प्रकट करना था तो इसको प्रेस में देने की क्या जरूरत 
थी? श्रीलंका के समाचारपत्रो में भारत के विरोध में बात कैसे छपी? हो सकता है श्रीलंका की 
सरकार ने प्रेस को बताया हो। यह भी हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री महोदय इस बात को जरा 
देख लें। समाचारपत्रों में चीज कैसे गई। पहले तो विरोध करना कहां तक ठीक था? क्या विरोध 
करने से पहले देख लिया गया कि इस तरह के आर्डिनेंस पहले भी निकल चुके हैं? क्या उस समय 
हमने विरोध किया था? समाचारपत्रो में इस बात को जाने से रोकने की क्या कोशिश की गई? 
अगर चीज छप रही थी तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए? कोलंबो में तमिलियों 
को निशाना क्यो बनाया गया? जाफना में तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि वहां पहले से मुठभेड़ 
होती रही हैं। यह उपद्रवग्रस्त इलाका है। ट्रिंकोमाली भी इसमें आता है। वहां एक नई घटना घटी 
है। नेवी में आपस में झगड़ा शुरू हो गया है, तमिल्ज और सिंहलियों में, श्रीलंका की नेवी में जो 
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काम करते है, वे आपस में लड़ रहे हैं और कोई तमिलियन नेवी में काम करनेवाला आदमी मर 
गया है। अगर इनका आपस का झगड़ा नेवी में भी फैलेगा, आर्मी में भी फैलेगा तो फिर तो बडी 
मुश्किल हो जाएगी। जान-माल की हिफाजत कौन करेगा? यह ठीक हे कि वहां पर तमिल 
बोलनेवालो की संख्या बडी है। लेकिन कोलंबो में इतना बड़ा उपद्रव पहले कभी नहीं हुआ था। 
आज भी नहीं कहा जा सकता है कि कितना बड़ा यह उपद्रव था। अभी मैंने समाचारपत्रों में 
सुर्खियां पढ़ी हैं। विदेश मंत्री जी भी इस संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं दे सके हैं। मैं उनकी 
कठिनाई को समझता हूं। इसलिए चर्चा आज ही हो, इसके लिए मैं बहुत उत्सुक नहीं था। 

एक बात जरूर है। श्रीलंका हमारा बहुत निकट का पड़ोसी है। लेकिन फिर भी श्रीलंका में 
भारतीय न्यूज एजेंसी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने भारतीय पत्रों के प्रतिनिधि कोलंबो 
में हैं? आज दिल्ली के पत्रों में जो खबर छपी है, बह उन पत्रों से लेकर छापी गई है जो पत्र 
अपने चश्मे से घटनाओं को देखते हैं और जिनको भारत और श्रीलंका के संबंधों को चिंता नहीं 
है। पश्चिम के पत्रों, वीडियो, टीवी और रेडियो ने असम की घटनाएं जिस गलत ढंग से पेश की 
थीं, हम उससे परिचित हैं। हम उस मीडिया पर भरोसा न करें। हिंदुस्तान टाइम्स' में आज खबर 
छपी है कि पुलिसवाले खड़े तमाशा देख रहे थे, आग लग रही थी। फिर उसी के नीचे यह भी 
लिखा है कि फायर ब्रिगेड जाना चाहता था, लेकिन लोगों ने पत्थर मारकर रोका। अगर पुलिसवाले 
तमाशा देख रहे थे, अगर फौज कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहती थी, तो फायर वर्क्स में काम 
करनेवाले अपने कर्तव्य के प्रति इतने जागरूक कैसे हो गए कि वे आग नुझाना चाहते थे, लेकिन 
लोग उनको जाने नहीं देना चाहते थे। मैं अपने समाचारपत्रों से कहना चाहता हुं-में जानता हूं कि 
यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है-कम से कम भारत की राजधानी के समाचारपत्र जो हैं, उनको 
कोलंबो में अपने प्रतिनिधि रखने चाहिए। हमारी न्यूज एजेंसीज को सरकार भी मदद देती है। उनके 
कोलंबो में प्रतिनिधि होने चाहिए। हमें सही जानकारी मिलनी चाहिए। 


भारत-श्रीलंका में गलतफहमी 


एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। श्रीलंका और भारत के बीच किसी तरह की 
गलतफहमी की गुंजाइश पैदा नहीं होने देनी चाहिए। थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो गई थी। मैंने 
रिपोर्ट मंगाई। मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा। विदेश मंत्रालय की यह रिपोर्ट है कि समीक्षाधीन वर्ष के 
दौरान भारत और श्रीलंका के संबंध. सहदयतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे। इसके बाद यह कहा 
गया है कि भारत के मूल के जो राज्यविहीन लोग हैं उनके प्रश्‍न की चर्चा की गई है। मेरा निवेदन 
हे कि श्रीलंका में किसकी सरकार हो, यह श्रीलंका की जनता को तय करना है। हमारी जो सरकार 
है उसको उसी सरकार से व्यवहार रखना है, जो वहां अस्तित्व में हो। सरकारें बदलेंगी, व्यक्ति 
नदलेंगे लेकिन देश के संबंध अटूट रहने चाहिए। हमारी और श्रीलंका की मित्रता शाश्वत रहनी 
चाहिए। कोई सवाल उस मित्रता में बाधा पैदा करे, मित्रता की मिठास में खटास पैदा करे, इसकी 
हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए। 

यह ठीक है किं अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, चाहे. वह भारत में हो, श्रीलंका में 
हो, लोग आवाज उठाएंगे। मुझे मालूम है इंटरनेशनल एमनेस्टी रिपोर्ट भेजता रहा है। मैं उन रिपोटों 
को लगातार देखता रहता हूं। उसका कहना है कि भले वे प्रतिक्रियावादी होंगे, उग्रवादी होंगे, लेकिन 
श्रीलंका में उन्हें जेलों में बंद करके यातना का शिकार नहीं बनाया जा सकता। उनको यातना का 
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शिकार बनाया जा रहा है। जयवर्धने यह कहकर बच नहीं सकते हैं कि इंटरनेशनल 
कम्युनिस्ट है। हमारी सरकार का रवैया भी इसकी रिपोटो के बारे में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 
मैं उसमें नहीं जाना चाहता। श्रीलंका में भी मानवाधिकारों को रक्षा आवश्यक है। उसके बारे में 
अगर बोलने की आवश्यकता होगी तो हम बोलेंगे। 

जैसा विदेश मंत्री महोदय ने कहा है, कोई उनके घरेलू मामले में दखल नहीं देना चाहता है। 
वहां की सरकार कठिन परिस्थिति में से गुजर रही है, हम चाहते हैं कि वह परिस्थिति पर काबू 
पाने में सफल हो। हर नागरिक की और राज्यविहीन नागरिकों के जीवन के सम्मान की रक्षा करने 
में समर्थ हो, यह हमारी कामना है। और मैं समझता हूं कि विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है 
वह कोई सरकार का वक्तव्य नहीं है, बल्कि सारे सदन की भावनाओं का प्रकटीकरण किया है। 
मैं अपने को उस वक्तव्य के साथ पूरी तरह से जोड़ता हूं। 
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खाना 


पसभापति जी, कुवैत, इराक और जार्डन में फंसे हुए भारतीयों की दुर्दशा के बारे में जो 

समाचार आ रहे हैं, उनसे सारे देश में गहरी चिंता है और भारी बेचैनी व्याप्त है। असुरक्षा 
के कारण अपने घर-द्वार छोड़कर भारतीय भारत वापस आना चाहते हैं। लेकिन वे कुवैत से वापस 
नहीं आ सकते, इराक से भी उनके आने के रास्ते बंद हैं। एक ही रास्ता खुला हुआ है अम्मान 
का। अम्मान की आज स्थिति यह है कि वहां हजारों लोग और केवल भारत के ही लोग नहीं 
हैं, श्रीलंका, बंगला देश, पाकिस्तान और फिलीपींस के लोग भी जो वहां मेहनत करने के लिए 
गए थे और जिन्होंने वहां की समृद्धि को खड़ा करने में योगदान दिया, वे अब वापस लौटना चाहते 
हैं, अपने घरों को, अपने देशों को। लेकिन वे कॅपो में रह रहे हैं। कैंप क्या हैं, वहां टँट भी नहीं 
हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। 

उपसभापति महोदय (श्री भाष्कर अन्नाजी मसोदकर) : तापमान क्या है? 

श्री वाजपेयी : दिन में धूप से परेशान हैं, रात में सर्दी से क्योंकि वहां रेत है। 

उपसभापति जी, अब वहां एक नया संकट पैदा हो गया है। लोगों के खाने के लिए अनाज 
नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, दवाएं नहीं हैं। पीने के पानी की भी ऐसी किल्लत हुई है, कल 
हमने टेलीविजन पर देखा, वाशिंगटन से भी समाचार आया है कि पानी की बोतलें कुछ जाती हैं 
तो लोग हार्थो-हाथ छीन लेते हैं। त्राहि-त्राहि मची हुई है। महोदय, यह स्थिति इसलिए है कि 
सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक की आर्थिक नाकेबंदी की है। लेकिन उस नाकेबंदी का अर्थ 
अमेरिका और सहयोगी देश यह निकाल रहे हैं कि नाकेबंदी के अंतर्गत खाद्यान्न भी नहीं जा सकता 
है, दूध भी नहीं जा सकता है, दवाएं भी नहीं जा सकती हैं। यह गलत है। अगर इराक के बच्चे 
बिना दूध के मर रहे हैं तो बच्चों ने क्या गुनाह किया हुआ है? यह मानवता का सवाल है। 

दूसरी बात यह है कि यद्यपि अमेरिका और उसके साथी यह मानते हैं कि कुवैत स्वतंत्र है, 
उन्होंने कुवैत पर इराक के कब्जे को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वे हमें कुवैत को अनाज भेजने 
की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम कुवैत की भी नाकाबंदी कर रहे 


* खाड़ी युद्ध में फसे भारतीयों की वापसी और इराक पर लगे प्रतिबर्धो को निरस्त कराने के लिए 
राज्यसभा में ६ सितंबर; १९९० को विशेष-प्रस्ताव। 
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हैं। भारत सरकार प्रतिदिन लोगों को लाने के लिए जहाज भेज रही हे। वे जहाज खाली जाते हैं। 
उन जहाजों में खाने की वस्तुएं भेजने के लिए सरकार तैयार है, दूध भेज सकती है, दवाएं अज 
सकती है। लेकिन वे जहाज न तो इराक में उतर सकते हैं और न कुवैत में उतर सकते हैं। जोर्डन 
में उतर रहे हैं, जहां हवाई अड्डा छोटा है। हम अगर एक बार फैसला कर लें कि हिंदुस्तान में 
जितनी घरेलू उड़ानें हैं सबको रद्द कर के हम जहाज भेज देंगे तो वे जहाज वहां उतर नहीं सकते, 
लोगों को ला नहीं सकते। यह वहां की कठिनाई अलग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार 
इस मामले को सिक्‍योरिटी काउंसिल में ले जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए। पड़ोसी देशों के साथ 
मिलकर इस संबंध में संयुक्त नीति अपनाए। यह आवाज इस सदन से जानी चाहिए। अमेरिका 
लोकतांत्रिक देश है, और यह आवाज सदन से जानी चाहिए कि आर्थिक नाकेबंदी का मतलब यह 
नहीं है कि आप अनाज रोकें, दूध रोकें और दवाएं रोकें। 

उपसभापति महोदय : मैं समझता हूं कि पूरा सदन आपकी रुचि में भागीदार है। 

विपक्ष के नेता श्री पी. शिवशंकर : मुझे यकीन है कि सभी सदस्य समर्थन करेंगे। हम सब 
खुद को उनसे संबद्ध करते हैं। 
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ण्या महोदय, प्रधानमंत्री जी ने ९ जुलाई के अपने वक्तव्य के अंत में जो कुछ कहा है, 
मैं उसे उद्धत करना चाहता हुँ। लेबनान की समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाना 
चाहिए, इसकी ओर संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा : 

“ऐसे समाधान को लेबनान की संप्रभुता, स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता, और फिलिस्तीनी 
जनता के एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के अधिकार सहित, अहस्तांतरणीय अधिकारों को सुनिश्चित 
करना चाहिए।” 

इन दोनों बातों पर देश में मतैक्य है। आक्रमण आक्रमण है, चाहे वह किसी देश पर हो, 
दुनिया के किसी भी खंड में हो। इजराइल के आक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता। दूसरे, 
पश्चिम एशिया की समस्या तब तक समुचित रूप से हल नहीं होगी, जब तक फिलिस्तीनियों का 
मामला तय नहीं होगा। कब तक वे बेघर-बार होकर मारे-मारे फिरते रहेंगे? आज भले ही शस्त्रो 
के बल पर उनको दबा दिया जाए, लेकिन स्वतंत्र राज्य कायम करने की उनको मांग एक उचित 
मांग हे और आज नहीं तो कल उस मांग को स्वीकार करना होगा। 

लेकिन मुझे सरकार से शिकायत है-इसलिए नहीं कि मैं विरोधी दल का हूं, बल्कि इसलिए 
कि क्या यह जरूरी था कि प्रधानमंत्री लेबनान के बारे में बयान देने के लिए पार्लियामेंट की 
बैठक होने तक रुकतीं। इजराइल ने लेबनान पर हमला शुरू किया ६ जून को। ३३ दिन बीत 
गए। १५,००० लोग मार डाले गए, ५०,००० घायल कर दिए गए, लाखों बेघर-बार हो गए, ऐसे 
अत्याचार किए गए, जिन्हें अमेरिका के टेलीविजन पर दिखाने में इजराइल को भी शर्म आती है। 
मगर भारत की प्रधानमंत्री नहीं बोलीं, विदेश मंत्री का भी बयान नहीं आया। यह ठीक है कि 
पार्लियामेंट की बैठक शुरू होने के दूसरे ही दिन बयान दिया गया। मगर तब तक लेबनान का 
विनाश हो चुका था। 

जो बयान दिया गया है, वह भी जल्दबाजी में तैयार किया गया है। शब्दों का चयन ठीक 
ढंग से नहीं हुआ। मैं नहीं जानता बयान का प्रारूप विदेश मंत्रालय में तैयार हुआ या प्रधानमंत्री 
के सचिवालय में। आजकल विदेशी मामलों में कभी-कभी समानांतर सड़कों पर पांव चलते 
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दिखाई देते हैं। 

प्रधानमंत्री के बयान में कहा गया है : 

“अंतरराष्ट्रीय राय कौ इजराइल द्वारा दोषदर्शी, तिरस्कारपूर्ण ढंग से अवहेलना करने से, इसका 
लगातार आक्रमण और राजनैतिक विषयों का हल ढूंढ़ने के लिए सैनिक साधनों का उपयोग करने 
से भविष्य के लिए एक दुखद परंपरा पैदा हुई है।” 

क्या केवल सैनिक उपायों के अवलेबन से हमारा विरोध है? क्या इजराइल के राजनैतिक 
उद्देश्यों से हमारा मतभेद नहीं है? यह शब्दावली इस बयान में क्यों रखी गई? यह हमारी स्थिति 
के बारे में गलतफहमी पैदा कर सकती है। 

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : मिस्टर वाजपेयी, अभी जो आप बोल रहे हैं, आप जब 
विदेश मंत्री थे, उस समय आपका क्या रवैया था? 

श्री वाजपेयी : आप बैठ जाइए। 

सभापति महोदय : यह विदेश नीति की चर्चा हो रही है। 

आचार्य भगवान देव : उस समय आपने क्या किया और यहां क्या बोल रहे हैं 2 

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, एक बार मैंने कहा था इसी सदन में कि बोलने के लिए 
वाणी चाहिए भगर चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। 

आचार्य भगवान देव : विवेक तो आप स्वयं खो रहे हैं। आप स्वयं आईने में अपना चेहरा 
देखें। 

सभापति महोदय : वाजपेयी जी, आप आगे पढ़ें। 

श्री वाजपेयी : आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे ही महान वक्‍ताओं को बुलाइए। 

आचार्य भगवान देव : नहीं, महान वक्ता तो आप ही रह गए हैं। इस सदन के अंदर राम 
जेठमलानी क्या बोले और आप बोल रहे हैं, यह देख लीजिए। 

श्री वाजपेयी : जेठमलानी जी ने जो विचार प्रकट किए, वह उनके व्यक्तिगत विचार 
थे।"" (व्यवधान) 

सभापति महोदय, यह समय मेरे हिस्से में न जोड़ा जाए। मेरे विचारों की श्रृंखला टूट गई। 
शायद यही इनका उद्देश्य था। 

आचार्य भगवान देव : इरादा तो साफ है कि आप, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुलकर बोलें। 

सभापति महोदय : आप उनकी ओर ध्यान ही मत दीजिए। 

श्री वाजपेयी : नहीं, सभापति महोदय, इनको काबू में करना आपका काम है। इस तरह 
टोका-टाकी करना हम भी जानते हैं (व्यवधान) 

आचार्य भगवान देब : आप क्यों खड़े हो गए बीच में 2 

सभापति महोदय : क्या इस तरह की बात करते हैं? उनको बोलने दीजिए। 

श्री वाजपेयी : इस सदन मैं व्यवहार करने की एक मर्यादा है। 

आचार्य भगवान देव : व्यवहार आपसे सीखना पडेगा? 

श्री वाजपेयी : हां, सीखना पड़ेगा। 

आचार्य भगवान देव : आपको सीखना पड़ेगा, आप कुछ बोलते हैं, आपके जेठमलानी जी 
कुछ और बोलते हैं। 

सभापति महोदय : क्यों इस तरह करते हैं? बैठ जाइए। 
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श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, केवल सैनिक उपायों के प्रयोग से हमारा विरोध नहीं है। 
आखिर इजराइल का उद्देश्य क्या है लेबनान पर हमला करने का? लेबनान की एकता खंडित 
करना, स्वतंत्रता को समाप्त करना, लेबनान में एक कठपुतली सरकार कायम करना। दूसरा उद्देश्य 
है फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे को समाप्त करना। हम दोनों में से किसी उद्देश्य के साथ सहमत नहीं 
हो सकते। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। निर्दोष, निरीह व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा अपनाई जाए 
इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इजराइल के नेता आतंकवादियों पर उंगली उठाएं, 
यह बात समझ में नहीं आती। वे स्वयं अहिंसावादी नहीं रहे हैं। इजराइल की स्थापना के लिए 
उन्होंने स्वयं आतंकवाद का सहारा लिया था। मैं यह भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लंदन 
में इजराइली राजदूत की हत्या कर दी गई, इसलिए बदले की कार्रवाई के लिए यह हमला किया 
गया। इस हमले के लिए पहले से तैयारी की गई थी, इस बात का माननीय सदस्यों ने उल्लेख 
किया है। इतना बड़ा हमला बिना पूर्व तैयारी के नहीं हो सकता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक 
बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा, और यह बयान बेरुत में बैठकर ३० जून को दिया गया और 
आज मैंने अखबार में पढ़ा कि यह प्रेस कान्फ्रेंस उस होटल में की गई जिसमें आज हमारे लेबनान 
के राजदूत टिके हुए हैं। 

मैं चाहूंगा विदेश मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करें, क्या हमारे राजदूत के लिए जान बचाने के 
लिए इजराइल अधिकृत क्षेत्र में जाना जरूरी हो गया था? इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा, 
मैं उसे उद्धत कर रहा हूं, मैंने समाचारपत्रो से लिया है : 

“इजराइल के रक्षा मंत्री ने कल कहा कि हम वाशिंगटन को लेबनान पर इजराइल के 
आक्रमण की मंशा बता चुके हैं। केवल दस दिन पहले यह घुसपैठ की गई।” 

यह तो सबूत है, प्रमाण है। लेकिन रीगन साहब का भी एक बयान मेरी नजर से गुजरा है, 
जिसमें उन्होंने कहा है : 

“लेबनान की घुसपैठ पर अमेरिका बिल्कुल ऐसे ही चकित हुआ है जैसे कोई और।” 

हम किसकी बात सही मार्ने? लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इजराइल जो चाहता है और 
अमेरिका ने लेबनान की समस्या का हल करने के लिए जो बहुसूत्रीय सुझाव रखे हैं, उन दोनों 
का लक्ष्य एक है। 


इजराइल आखिर है क्या? 


सभापति महोदय, इजराइल अपनी सीमाओं में, एक राष्ट्र के नाते अपना अस्तित्व रखे, इससे 
किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। कम से कम मेरा मतभेद नहीं है। लेकिन यूनाइटिड नेशंस 
के रेजूलेशन (२४२) में जो सिक्योर बार्डर्स सिक्योर्ड सुरक्षित सीमाओं की बात कही गई है, उसकी 
अभी तक परिभाषा नहीं हुई है। यह सिक्योर बार्डर्स की बात बड़ी खतरनाक है। गोलान हाईट्स 
पर कब्जा कर लिया गया, क्योकि इजराइल की कथित सुरक्षा के लिए गोलान हाईट्स की जरूरत 
है। ईस्ट जेरशलम का क्या होगा? वेस्ट बैंक गया, गाजा पट्टी गई। इंजराइलवाले जूडिया समारिया 
का आज उल्लेख कर रहे हैं। जब पी.एल.ओ. पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वे 
इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करें, वहां इजराइल पर भी इस बात के लिए दबाव डाला जाना 
चाहिए कि फिलिस्तीनी समस्या का हल खोजें? इजराइल से यह भी पूछा जाना चाहिए कि उसकी 

सीमाएं कहां हैं? 
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इजराइल की स्थिर सीमाएं नहीं हैं, उसकी सीमाएं चलायमान हैं, चंचल हैं। 
पार्लियामेंट में जो कुछ लिखा हुआ है उसके भवन के ऊपर, वह मैंने भी देखा है। नाइल से लेकर 
यूफ्रेड्स तक इजराइल है। इजराइल के सत्ताधारी नेता कहते हैं कि इजराइल किसी देश का नाम 
नहीं है, इजराइल एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक परिकल्पना है, एक विचार है, एक सपना है। लेकिन 
ऐसा लगता है, यह सपना विश्व शांति के लिए खतरा बनने जा रहा है। इजराइल ने जो कुछ किया 
है, उसकी संज्ञा पागलपन के अलावा और कोई नर्ही है। मेरे मित्र इंद्रजीत गुप्त जी ने इस बात 
का उल्लेख किया है कि पहले ४० किलोमीटर कोरीडोर कायम करने की बात कही गई थी, अब 
उसे छोड़ दिया गया है और आज समूचे लेबनान को इजराइल निगल जाना चाहता है। 

सभापति महोदय, क्या किया जाए, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। यूनाइटिड नेशंस का 
सर्वसम्मत प्रस्ताव इजराइल को सीधी राह पर नहीं ला सका और न ला पाएगा। हम इजराइल को 
यूनाइटिड नेशंस से निकालने का भी निर्णय कर सकते हैं। उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर बैगिन 
यूनाइटिड नेशंस जनरल एसेंबली में भाषण करने के लिए गए तो करीब-करीब सारा सदन खाली 
पड़ा था-इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता हे? लेकिन इजराइल के सत्ताधीशों को इसकी 
चिंता नहीं है। वे एक ही भाषा समझते हैं-बल की भाषा। पिछले कुछ महीनों में दुनिया में जिसकी 
लाठी उसकी भैंस तेजी से चल रही है। एक लड़ाई फाकलैंड आईलैंड्स में हुई थी, अंग्रेजों ने सेना 
का प्रयोग करके उसे दबा दिया। लेकिन एशिया में इस समय बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है। ईरान और 
इराक आपस में लड़ रहे हैं। पहले इराक की सेना ईरान के भीतर थी और अब ईरान की सेना 
इराक के भीतर है। क्या होगा-मेरी समझ में नहीं आता। अगर अरब आपस में लड़ेंगे तो इजराइल 
का इकट्ठे होकर कैसे मुकाबला कर सकते हैं? गुटनिरपेक्ष देश इस ईरान-इराक लड़ाई को खत्म 
नहीं करा सके हैं। उधर हिंद महासागर में तनाव बढ़ रहा है। महाशक्तियो की स्पर्धा में तेजी आ 
रही है। अफगानिस्तान अपनी आजादी खो चुका है। प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब गई थीं, तो उन्होने 
कहा था खाड़ी देशों की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा, इस भूखंड की सुरक्षा जुड़ी हुई है। पर खतरा 
साफ दिखाई दे रहा है। अरब और इजराइल युद्ध या लेबनान पर इजराइल के हमले से लड़ाई के 
तरीकों में भी कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। मिलिट्री इलेक्ट्रानिक्स का जमाना आ गया है। 
हम एफ-१६ पर बहस कर रहे हैं। सीरिया ने काफी मोर्चेबंदी की थी, मगर सीरिया की सारी 
मिसाइल को मोर्चेबंदी को इजराइल ने विफल कर दिपा। यह ठीक है कि ऐसा अमेरिका की बिना 
मदद के नहीं हो सकता है। 


अराफात का बयान 


आज के अखबार में अराफात का बयान छपा है। पैलेस्टाइन को प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, उनको 
हथियार चाहिए। अरब देश हथियार देने को तैयार नहीं हैं। कैरो शिखर के बाद एक ज्वाइंट डिफेंस 
फोर्स बनाने को बात हुई थी, मगर लेबनान पर हमला हुआ तो सीरिया के अलावा कोई नहीं था। 
सीरिया ने भी लड़ाई नहीं लड़ी। हवाई युद्ध में कुछ हाथ दिखाए और बाद में सीरिया ने युद्धविराम 
कर लिया। यह स्थिति दुनिया को कहां ले जाएगी? इस स्थिति में हमारी और इस भूखंड की सुरक्षा 
का क्या होगा? यह प्रश्‍न इस लड़ाई से बार-बार .मन में उठता है। 

सभापति महोदय, फिलहाल पी.एल.ओ. की सैनिक दृष्टि से पराजय हुई है। फिलहाल मैं कह 
रहा हूं क्या हम उनकी सैनिक पराजय को कूटनीतिक विजय में बदल सकते हैं? चाहे अप्रत्यक्ष 
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रूप से क्यों न हो। आज पी.एल.ओ. से बातचीत करने की चर्चा चल पड़ी है। अगर पी.एल. 
ओ. से कोई बात मनवानी है, तब भी उसे बात करनी पडेगी। क्या अमेरिका को तैयार किया जा 
सकता है पी.एल.ओ. को मान्यता देने के लिए? प्रधानमंत्री अमेरिका जा रही हैं। मैं यह मांग नहीं 
करूंगा कि वे अमेरिका की यात्रा रद्द कर दें। अपनी सारी कुशलता उन्हें इस बात में लगानी होगी 
कि अमेरिका को रास्ते पर लाया जाए। मैं नहीं. जानता कि अमेरिका रास्ते पर आ सकता है या 
नहीं आ सकता है। लेकिन जो नए विदेश मंत्री बने हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 
जब तक पैलेस्टाइन का. सवाल हल नहीं होगा, तब तक पश्चिम एशिया का कोई स्थायी समाधान 
नहीं हो सकता है। 

मैं विदेश मंत्री से जानना चाहूंगा कि गुटनिरपेक्ष देश इसमें क्या कर सकते हें? बेरुत के रास्ते 
बंद हैं और सामान पहुंच नहीं सकता है, लेकिन सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के यहां जाने. का 
कदम ठीक कदम है। वाशिंगटन के साथ मास्को का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए। मैं मास्को 
की आलोचना करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मास्को के जो अरब दोस्त हैं, उनको 
भी थोड़ी सी शिकायत हुई है। नई दिल्ली में पी.एल.ओ. के एंबेसडर मि. अर्वधा का इंटरव्यू मैंने 
'पेट्रियट' में देखा है, उसमें पूछा गया : ; 

“घुसपैठ के संदर्भ में सोवियत रूस की भूमिका के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने प्रारंभिक 
वक्‍तव्य की ओर संकेत किया तथा समाजवादी सोवियत संघ रूस की ओर से चेतावनी दी, लेकिन 
मास्को की ओर से अंतिम चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त किया। यह चुप्पी अवर्णननीय थी।” 


तीसरे महायुद्ध की शुरुआत 


लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि मास्को चुप नहीं है। आज ही मासको ने कहा 
है-- अगर अमेरिकी सेनाएं बेरुत भेजी गईं तो वह विरोध करेगा। सवाल अमेरिकी सेनाएं भेजने का 
नहीं है, सवाल लेबनान से इजराइली सेनाएं निकालने का है। जब पिछली लड़ाई हुई थी, उस वक्त 
रूस ने धमकी दी थी, उसका असर हुआ था, मैं नहीं जानता। आज ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा 
न होने के कारण क्या हैं। मास्क्रो और वाशिंगटन तथा सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्यों को 
इस बात को मानने के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि इजराइल जो कर रहा है, वह तीसरे 
महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। हर आक्रमण के साथ उसकी भूख बढ़ती जा रही है। 

में जानता हूं-हमारे कांग्रेस के सदस्य कहेंगे कि जनता सरकार ने क्या किया? जनता सरकार 
ने इजराइल के बारे में देश की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। मोशिए दायान ने जो अपनी 
आटोबायग्राफी लिखी है, उसमें इस बात की पुष्टि होती है-जब तक अरब इलाके पर आपका 
कब्जा कायम है और जब तक शांति संधि नहीं होती है, तब तक डिप्लोमैटिक रिलेशंस कायम 
करने का सवाल पैदा नहीं होता है। 

यह नई नीति नहीं है। मैं उस समय भारतीय जनसंघ में था। उस समय अरब-इजराइल वार 
पर हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था-३० जून, १९६७ को-और उसमें हमने कहा था : 
“इजराइल उन क्षेत्रों से अपनी सेनाएं वापस बुलाए जो उसने इधर हाल के विवाद के दौरान कब्जा 
किए हैं।” 

हँ ५ यह भी कहा था-इजराइल को अरबों के साथ सहअस्तित्व के आधार पर जीवित रहना 

पड़ेगा। उसे भूल जाना चाहिए कि वह कोई गोरों का देश है। उसे अपनी एफ्रो-एशियन-पर्सनेलिटी 
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विकसित करने की जरूरत है। 

इसलिए जहां तक सिद्धांत का सवाल है, उस पर मैं नहीं समझता कि देश में कोई मतभेद 
हैं। लेकिन इस परिस्थिति में हम क्या करें, इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। मेरे पास कोई 
सुझाव नहीं जिसे मैं विदेश मंत्री के सामने रख दूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि पी.एल.ओ. को सैनिक 
पराजय को कूटनीतिक विजय में बदलने को कोशिश की जाए। लेकिन इजराइल पर दबाव कैसे 
डाला जाए? परिस्थिति और भी बिगड़ सकती है, अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस कौ तरफ दुनिया 
आगे बढ़ती गई। इसको हमें रोकना होगा और इसको तो रोकने का एक ही तरीका है कि हम 
विश्व को लोकतंत्रमय बनाने का प्रयत्न करें और अपने देश को जल्दी से जल्दी मजबूत बनाने 
की कोशिश करें, क्योंकि मुसीबत आई तो कोई साथ नहीं देगा, हमें अपने आप संकटों पर विजय 
प्राप्त करनी होगी। 
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इजराइल कौ निंदा कोजिए 


झाक महोदय, गोलान हाइट्स को जबर्दस्ती हजम करके इजराइल ने अपने आक्रमणात्मक 
रवैए का एक और प्रमाण दिया है। इजराइल का यह कार्य अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला 
उल्लंघन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की गहरी अवमानना तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 
के लिए गंभीर खतरा है। 

इजराइल के इस आचरण से पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध की आग भड़क सकती है। 
१९७३ के युंद्ध के बाद जो युद्ध विराम समझौता हुआ था, उसका इजराइल खुला उल्लंघन करने 
का दोषी है। 

भारत सरकार को इजराइल के इस कृत्य की कडी निंदा करनी चाहिए और विश्वमत को 
इजराइल के विरुद्ध संगठित करके उसे गोलान हाइट्स पर सीरिया के प्रभुत्व को स्वीकारने के लिए 


विवश करना चाहिए। 


% नियम ३७७ के अंतर्गत लोकसभा में १६ दिसंबर, १९८१ को प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव। 
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अ ध्यक्ष महोदय, रबात में हुए राष्ट्रीय अपमान के लिए देश की जनता से क्षमा याचना करने 

के बजाय सरकार जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इस बात से कोई इन्कार 
नहीं कर सकता कि रबात में जो कुछ हुआ, वह हमारी अपनी नीति के कारण हुआ, उसको हमने 
आमंत्रित किया था। रबात का सम्मेलन इस्लामी देशों का सम्मेलन था, वह इस्लामी देशों द्वारा 
बुलाया गया था और उसमें इस्लामी देशों की समस्याओं पर विचार होना था। 

भारत, जो कि एक इस्लामी देश नहीं है, ऐसे सम्मेलन में सरकारी तौर पर जाए, इसके 
औचित्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी दुनिया के अनेकों देशों में इस्लामी 
सम्मेलन हुए थे और भारत से कुछ प्रतिनिधि गए थे। लेकिन यह पहला अवसर है जब भारत 
सरकार ने एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजा। प्रतिनिधि मंडल के नेता केबिनेट-स्तर के एक मंत्री 
थे। प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री भी थे। रबात में हमारे राजदूत को भी 
प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया था-एक बड़ा उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल था। 

क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करने की तकलीफ करेगी कि हमने इस तरह के इस्लामी 
सम्मेलनों में गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजने की नीति को क्‍यों छोड़ा? 

भारत में मुसलमान रहते हैं, उनकी काफी संख्या है। वे समान नागरिकता के अधिकारों का 
उपभोग करते हैं। उन्हें राष्ट्र के प्रति समान कर्तव्यों का पालन करना है। मजहब के आधार पर 
हम अपनी जनता में कोई भेदभाव नहीं करते। हमने भारत में एक असांप्रदायिक राज्य स्थापित 
किया है। मुसलमानों की मजहबी समस्याएं हो सकती हैं, जिन पर वे देश के भीतर विचार कर 
सकते हैं, देश के बाहर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि मंडल 
भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

अध्यक्ष महोदय, १९५५-५६ में स्वेज नहर के संकट के बाद काहिरा में आयोजित इस्लामी 
सम्मेलन में जब भारत का प्रतिनिधि मंडल भेजने का सवाल आया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू 
जीवित थे और मुझे बताया गया है कि उन्होंने कहा था कि हमें सरकारी प्रतिनिधि मंडल नहीं 


ज 
* रबात में आयोजित मुस्लिम सम्मेलन में भारत के सरकारी प्रतिनिधि मंडल को भेजे जाने के 
विरोध में लोकसभा में १७ नवंबर, १९६९ को कामरोको प्रस्ताव । 
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भेजना चाहिए। क्या वर्तमान विदेश मंत्री ने वह फाइल देखी है, जिस “पर हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री 
ने नोट लिखा था? कहा जाता है कि उस फाइल में से वे कागज गायब कर दिए गए हैं। तब 
से लेकर अब तक अनेक सम्मेलन हुए-१९६५ में मोगादिस्यू में, १९६५ में बांडुंग में, १९६५ में 
मक्का में और १९६९ में कुआलालपुर में। 

कुआलालंपुर के सम्मेलन के लिए मुझे याद है, मलेशिया के लोग हमको निमंत्रण देने आए 
थे। उस समय डॉ. जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे। उनसे कहा गया था कि आप भारत के राष्ट्रपति 
हैं, आप मुसलमान हैं, आप अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए। मुझे यह भी याद है कि डॉ. जाकिर 
हुसैन ने उनसे कहा था-मैं मुसलमान जरूर हूं मगर मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, हम एक सेक्युलर 
देश हैं और मुसलमानों के सम्मेलन में बुलाकर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। 

कुआलालंपुर के सम्मेलन में कोई सरकारी प्रतिनिधि मंडल नहीं गया-मैं जानना चाहता हूं 
कि अब इस नीति को बदलने का निर्णय क्यों किया गया? क्या मंत्रिमंडल में इस पर विचार हुआ 
था? क्या कैबिनेट के लिए कोई मेमोरंडम तैयार किया गया था? जब नीतियां बदलती हैं तो 
कैबिनेट के लिए एक मेमोरंडम तैयार किया जाता है। वह मेमोरंडम क्या है, किस आधार पर नीति 
परिवर्तन का निर्णय लिया गया? 


गुटनिरपेक्ष नीति का परित्याग 


हमारी नीति गुटों से अलग रहने की है। न हम सैनिक गुट में फंसना चाहते हैं और न हम 
मजहबी गुटों में अपने को बांधने की गलती कर सकते हैं। रबात में इस गुटनिरपेक्षता की नीति 
का भी परित्याग कर दिया गया। हमारी नीति रही है कि एक इस्लामी गुट न बनने पाए, परंतु अब 
कहा जा रहा है कि हमारी नीति यह है कि अगर गुट बन जाए तो ऐसे गुट में हम घुस जाएं। 
हमारी नीति है कि सैनिक गुट न बनें, लेकिन क्या सैनिक गुट बने तो हम उसमें घुस जाएंगे? 
इस्लामी गुट को बनने से रोकने कौ हमारी नीति विफल हो गई। हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति, 
सेक्यूलरवाद की नीति भी विफल हो गई, जब इस सरकार ने भारत के सम्मान को ताक पर रखकर 
रबात के सम्मेलन में जाने का फैसला किया। 

अध्यक्ष महोदय, अब तक जो सम्मेलन होते थे, उनमें शामिल होने के लिए हमरे पास बुलावे 
आया करते थे, उनमें शामिल होने के लिए हमें दावत दी जाती थी और हम जाने में संकोच 
करते थे, गैर-सरकारी स्तर पर जाने कौ बात करते थे। लेकिन रबात में हमें निमंत्रण को भीख 
मांगनी पड़ी। पहले निर्णय किया गया था कि हमें नहीं बुलाया जाएगा। फिर हमने उन देशों के 
दरवाजे खटखटाए, हमने भारत में नई दिल्ली स्थित दूतावासों की देहलियों पर मार्थे टेके और हमने 
कहा कि हमें भी बुलाइए। कहा जाता है कि हमें सर्वसम्मति से बुलाया गया था। मैं पूछना चाहता 
हूं कि यह सर्वसम्मति रात ही रात में कैसे बदल गई? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि पाकिस्तान 
के प्रेजिडेंट पर वहां की जनता ने दबाव डाला और पाकिस्तान से तार गया कि अगर आप भारत 
को शामिल करना स्वीकार कर लेंगे तो आपकी खैर नहीं। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, 
डिक्टेटरशिप॑ है। 

हमारे यहां की लोकतंत्रीय सरकार तार से नहीं हिलती, श्री फेरूमान मर जाएं तो यह टस 
से मस नहीं होती, तेलंगाना की जनता गोलियां खाती रहे, इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं 
रेंगती, हम हजारों लोगों को प्रधानमंत्री के दरवाजे पर ले जाएं और त्यागपत्र मांगें, लेकिन प्रधानमंत्री 
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हमें अनुगृहीत नहीं करतीं। अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्रवादी देश का हाल है। और हमसे कहा 
जा रहा है कि आप यह मान लीजिए कि पाकिस्तान के डिक्टेटर को कुछ तार मिले और पहले 
जिस पाकिस्तान के डिक्टेटर ने हमारे राजदूत से हाथ मिलाया था ओर सर्वसम्मति से हमें बुलाने 
का फैसला किया था, रात ही रात में उनको इल्हाम हुआ कि अगर सवेरे भारत आ गया तो उनकी 
तानाशाही खत्म हो जाएगी-ये हास्यास्पद बातें हँ, अपनी बुद्धि को ठीक रखकर कोई भी इन पर 
विश्वास नहीं कर सकता। 

मैं तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं-भारत को सर्वसम्मति से बुलाने का निर्णय एक चाल 
थी। यह एक जाल था हमें बुलाकर अपमानित करने के लिए और हम उस जाल में फंस गए। 
इसके लिए पाकिस्तान को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। पाकिस्तान हमारा विरोधी है, अपने 
जन्मकाल से ही हमारे प्रति शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, हमारी भूमि पर आक्रमण करके बैठा 
है, देश के भीतर गड़बड़ फलाना चाहता है, भारत से बाहर कोई भी ऐसा. अवसर नहीं छोड़ना 
चाहता, जिस पर हमें बदनाम न कर सके। लेकिन हम पाकिस्तान की चाल में क्यों फंसे? हम 
न जाते तो हमारा अपमान न होता। यदि गेर-सरकारी प्रतिनिधि मंडल जाता, तो वह पाकिस्तान 
के आरोपों का उत्तर दे सकता था। 


अहमदाबाद बनाम रबात 


अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही जाती है कि अगर अहमदाबाद. के दंगे न होते तो रबात 
में हमारा अपमान न होता। अहमदाबाद के दंगे हुए १९ तारीख को और जब २५ तारीख को रबात 
में एकत्र देशों ने सर्वसम्मति से हमें बुलाने का फैसला किया था, तब वे दंगे दबाए जा चुके थे, 
शांत हो चुके थे। क्या २५ तारीख को अहमदाबाद के दंगों के बारे में उन्हें खबरें पता नहीं थी? 
क्या रातों-रात सारा प्रचार कर दिया गया? पाकिस्तान ने अहमदाबाद के दंगों का उपयोग करने 
को कोशिश की होगी, लेकिन इसके कारण सारा सम्मेलन हमारे खिलाफ हो गया, मैं यह मानने 
के लिए तैयार नहीं हूं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अहमदाबाद के दंगों की जांच 
हो रही है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या यह नहीं हो सकता है कि अहमदाबाद 
में उन तत्वों ने दंगे कराए हों जो रबात सम्मेलन में भारत की स्थिति को बिगाड़ना चाहते थे? 
ऐसे तत्व हमारे देश में हो सकते हैं, उनको बेपर्दा किया जाना चाहिए। लेकिन रबात के अपमान 
के लिए हम अहमदाबाद के दंगों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते है। अगर दंगे 
होते और हम न जाने का फैसला करते तो हमें अपमान नहीं सहन करना पड़ता। 

सबसे बड़ी दुख को बात यह है कि उस सम्मेलन में, जो हमारे बड़े मित्र बनने का दावा 
करते हैं और जिनके हाथ मित्रता निभाने के लिए हमने निश्चित मार्ग से अलग जाकर भी नीति 
अपनाने में संकोच नहीं किया, वे भी रबात के सम्मेलन में हमारी मदद के लिए नहीं आए। जार्डन 
से हमें शिकायत नहीं है, जार्डन तो सैनिक गुट का सदस्य है। जार्डन तो अभी साम्राज्यवाद की 
चौकी है। हमें टर्की और ईरान से भी शिकायत नहीं है। हमें सऊदी अरेबिया से भी अधिक आशा 
नहीं है। 2 

हम अपने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि रबात के सम्मेलन में यूनाइटेड 
अरब रिपन्लिक-ने क्या किया? क्या कभी उन्होने एक बार खडे होकर कहा कि जिस देश को 
सर्वसम्मति से बुलाया गया है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता और अगर आप बाहर 
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निकालेंगे तो भारत के साथ हमको भी छोड़ना पड़ेगा और फिर यह सम्मेलन नहीं हो सकता। मित्र 
वही है जो जरूरत के समय काम आता है। मगर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ने हमारे साथ मित्रता 
का निर्वाह नहीँ किया। यह बात मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, बड़े शोक में कह रहा हूं। हम जानते 
हैं कि पश्चिम एशिया में प्रतिक्रियावादी ताकतें और प्रगतिशील ताकतें लड़ रही हैं। लेकिन हम 
आगर प्रगतिशील ताकतों को बढावा देना चाहते हैं तो उन प्रगतिशील ताकतों को भी हमें बढ़ावा 
देना चाहिए। है 

प्रधान-ंत्री ने कहा कि रबात का मामला वही उठा रहे हैं जो अरबों से दोस्ती नहीं करना 
चाहते। माना प्रधानमंत्री अकेली हैं जिन्होंने अरबों से दोस्ती का ठेका ले रखा है। सारा देश अरबों 
से दोस्ती चाहता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि इजराइल से दुश्मनी की जाए। अगर 
अरब देश हमारे और पाकिस्तान के एक साथ मित्र हो सकते हैं; अगर अरब देश पाकिस्तान और 
चीन के एक साथ मित्र हो सकते हैं तो फिर भारत अरब और इजराइल का एक साथ मित्र क्यों 
नहीं हो सकता? हम कहना चाहते हैं कि अरबों के जिस इलाके पर इजराइल ने कब्जा किया है 
वह खाली कर दे, लेकिन क्या वे भी इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान और 
चीन ने हमारे जिस इलाके पर कब्जा किया है उसे चीन और पाकिस्तान खाली करके चले जाएं? 
दोस्ती कोई बन-वे ट्रैफिक नहीं है। मित्रता के लिए ताली केवल एक हाथ से नहीं बजती। मित्रता 
परस्पर के हितों और संबंधों पर आधारित होती है। 


एकता पर चोट 


इस्लामी गुट में शामिल होने की कोशिश करके हमने यूनाइटेड नेशंस को कमजोर किया है। 
हमने अफ्रीकी और एशियाई देशों की एकता पर चोट की है। हमने अरब देशों कौ एकता को 
भी भंग किया है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में रीजनल ग्रुपिंज की इजाजत है, लेकिन मजहनी 
ग्रुपिंग को नहीं-मजहब के आधार पर बने हुए गुटों की नहीं। अफ्रीकी देशों का एक संघटन है, 
अरब देशों का एक संघटन है। लेकिन अब एक नई हवा चली है जिसके अंतर्गत मजहब के 
आधार पर गुट बनाने का प्रयत्न हो रहा है। इस हवा का हमें विरोध करना चाहिए था, लेकिन 
हमारी सरकार उस हवा में उड़ गई, उसके पैर उखड़ गए और अब उस गलती को मानने के बजाय 
उस पर लीपापोती की जा रही है।" (व्यवधान) 

युगोस्लाविया के एक अखबार का उदाहरण देकर मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहता 
हूं। यह 'रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' है जो कि फेडरेशन ऑफ युगोस्लाव जर्नलिस्ट्स के द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है। इस अंक में युगोस्लाविया के एक बड़े तत्वज्ञ लगोमिर मनोविच का लेख 
प्रकाशित हुआ है। हमारे विदेश मंत्री रबात सम्मेलन के पहले युगोस्लाविया गए थे और वहां पर 
जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया, उसमें कहा गया कि हम परस्पर हितों की बातों पर और पश्चिम 
एशिया के संबंध में जो भी निर्णय होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 

मैं श्री दिनेश सिंह से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने युगोस्लाविया से पूछा कि क्या आपको 
रबात सम्मेलन में बुलाया गया है और क्या आप जा रहे हँ? युगोस्लाविया में भी मुसलमान रहते 
हैं।(व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : १३ परसेंट। 

श्री वाजपेयी : भारत से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। 
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वैदेशिक कार्य मंत्री श्री दिनेश सिंह : ज्यादा नहीं हैं। 

श्री वाजपेयी : आप पता लगाइए। श्री मनोविच लेख में लिखते हैं--में उद्धत कर रहा हूं; 

“यदि मुस्लिम देशों की कोई सभा किसी धार्मिक मसले पर बुलाई जाती है, जैसे किसी धार्मिक 
स्थान"अकासा या किसी दूसरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के पवित्र स्थल जैसे जेरुसलम का कोई हिस्सा 
तो यह तकपूर्ण कहा जा सकता है। लेकिन यहां तर्क स्पष्ट नहीं है। सभा धार्मिक आधार पर बुलाई 
गई है और राजनैतिक समस्याओं पर विचार-विमर्श होना है।” 

मेरी सबसे बडी शिकायत यह है“"(व्यवधान)“"मुझे एक मिनट और दीजिए। 

सेक्यूलरवाद का मतलब है देश के भीतर सभी धर्मों को समान समझना और मजहब को 
राजनीति से अलग रखना। प्रधानमंत्री कहती हैं कि हम रबात में इसलिए गए कि वहां पर 
राजनीतिक मसलों पर चर्चा होनेवाली थी। ऐसी स्थिति में हमारे वहां जाने पर तो और भी आपत्ति 
होनी चाहिए थी। उस सम्मेलन को इस्लामी देशों ने बुलाया। एजेंडा में इस्लामी देशों के सहयोग 
को चर्चा थी और बाद में जो घोषणा प्रकाशित की गई उसमें इस्लामी देशों का नाम लिया गया। 

जब इस्लामी देश राजनीतिक सवालों पर चर्चा करते हैं तब हम वहां पर नहीं जा सकते-यह 
हमारी सेक्यूलरिज्म की नीति के खिलाफ है। वे इस्लाम की चर्चा करें तो हमारे देश के मुसलमान 
प्रतिनिधि बनकर जा सकते हैं, लेकिन जब वे राजनीति को मजहब से मिलाते हैं, इस्लाम को 
राजनीति से मिलाते हैं तो हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन हम रबात में दरवाजे 
तोड़कर घुस गए और बेआबरू होकर वहां से निकले। इसके लिए माफी मांगने के बजाय सरकार 
गलती दोहरा रही है और मुझे डर है भविष्य में ये विदेश मंत्रियों के सम्मेलनों में भाग लेंगे। जो 
सचिवालय कायम किया जा रहा है, उसमें मदद देना यह हमारी गुटनिरपेक्षता ओर सेक्यूलरवाद की 
नीति के खिलाफ होगा। अगर सरकार ने सारी नीतियों और राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर 
अंधेरे में छलांग लगाने का फैसला कर लिया है तो हम उसे एक धक्का और देने के लिए तैयार 
हैं। लेकिन देश की जनता इस अपमान को कभी सहन नहीं करेगी। धन्यवाद। 
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इजराइल आक्रांता नहीं है 


अ ध्यक्ष महोदय, कुछ स्पष्टीकरण पूछने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह बड़े खेद की 

बात है कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के प्रश्न पर एक राष्ट्रीय नीति निर्धारण करने के 
अवसर को हाथ से जाने दिया। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम अरब देशों के साथ 
मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं। लेकिन क्या अरब देशों के साथ" (व्यवधान) 

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : हर्गिज नहीं। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, हम 
अरबों के साथ मित्रता के संबंध बनाए रखना चाहते हैं, हम उन संबंधों को मजबूत करना चाहते 
हैं, लेकिन अरब देशों के साथ मित्रता बनाए रखने की अगर शर्त यह है कि हम इजराइल का 
समाप्त किया जाना स्वीकार कर लें, तो इस मित्रता से हमें अपना मुंह फेरना पड़ेगा। 

अरब देश भी यह कह रहे हैं कि वे इजराइल को समाप्त करना नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता 
हूं कि प्रधानमंत्री महोदया को क्या आपत्ति थी कि आज जब इस संकट कौ घड़ी में वह एक 
वक्तव्य दे रही हैं, तो वह इस बात को जोर से कहती कि यदि इजराइल के अस्तित्व को समाप्त 
करने का प्रयत्न किया जाएगा तो भारत ऐसे प्रयत्नों में सहभागी नहीं होगा और जो देश ऐसा करना 
चाहेंगे, उनके साथ हमारी सहानुभूति नहीं होगी? 

इस विषय पर यह वक्तव्य मौन है और मैं समझता हूं कि यह मौन टूटना चाहिए। केवल 
कांग्रेस पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री महोदया का इस आशय का वक्तव्य देना काफी नहीं है कि 
हम इजराइल के अस्तित्व को समाप्त नहीं करने देना चाहते हैं। इस सदन में-संसद के मंच 
से-इस बात की अधिकृत घोषणा होनी चाहिए कि भारत इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करने 
के किसी प्रयत्न को सहन नहीं करेगा। 

हम अरब देशों के साथ मित्रता चाहते हैं ओर अगर हमें अरब देशों में चुनाव करना हो, 
तो मैं जार्डन या सऊदी अरब की तुलना में यूनाइटिड अरब रिपब्लिक को अपने अधिक निकट 
पाता हूं। हमें यह बात समझनी चाहिए कि पश्चिमी एशिया में कुछ देश ऐसे हैं, जो साम्राज्यवादियों 


# इजराइल के अस्तित्व पर भारतीय नीति स्पष्ट करने हेतु लोकसभा में 
६ जून, १९६७ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 
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के इशारे पर चलते रहे हैं, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में पाकिसतान का खुला साथ 
दिया था। यह ठीक है कि यूनाइटिड अरब रिपब्लिक से हमें जितनी सहानुभूति, सहायता और 
समर्थन मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति 
का निर्धारण करना होगा। 

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब शस्त्रों की झंकार सुनाई दे रही है तो शांति, सहअस्तित्व 
और सहिष्णुता का स्वर जोर से उठना चाहिए या दोषारोपण करने कौ प्रवृत्ति अपनानी चाहिए? में 
प्रधानमंत्री महोदया से यह कहूंगा कि जिस आधार पर उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि लडाई छेडने 
के लिए इजराइल उत्तरदायी है, उस सारी सामग्री और जानकारी को, और वह जानकारी किन सूत्रों 
से प्राप्त हुई है, उसको, इस सदन के पटल पर रखा जाए। अभी तक सुरक्षा परिषद ने कोई प्रस्ताव 
पास नहीं किया है। अभी तक इजराइल को आक्रमणकारी घोषित नहीं किया गया है। भारत का 
प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में मोजूद है। उसने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसमें भी किसी पर दोषारोपण 
करने की गलती नहीं की गई है। मगर जो गलती हमने यूनाइटिड नेशंस में नहीं की, वह नई दिल्ली 
में बैठकर दोहराई जा रही हैं। मैं चाहूंग कि सदन को विश्वास में लिया जाए और जो भी साहित्य, 
सामग्री और जानकारी सरकार के पास है, उसे सदन की मेज पर रखा जाए। 3 

मैं एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं। जो सिपाही मारे गए हैं, उन सबके लिए हम शोकग्रस्त 
हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि उन सिपाहियों को गाजा पट्टी से लाने की जिम्मेदारी किसकी है 2 
दो हफ्ते हो गए, जब वे सिपाही वहां से हटा दिए गए और यूनाइटिड नेशंस का दस्ता विघटित 
कर दिया गया। क्या इन दो हफ्तों में उनको गाजा पट्टी से भारत नहीं लाया जा सकता था? हमने 
उनको वहां पर मरने के लिए क्यों छोड़ा? और जो सिपाही वहां रह गए हैं, क्या अब उनको लाने 
का इंतजाम किया जा रहा है या फिर हमें उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करना पड़ेगा? 
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PEE NEF TPES SCA MRT EE 


खाड़ी में अमेरिव में अमेरिकी नौसेना । 


अः महोदय, हम अति चिंताजनक रपट पढ़ चुके हैं कि अमरीकी सरकार एक नौसैनिक 
जंगी बेड़ा हिंद महासागर और खाडी क्षेत्र के लिए भेज रहा है। हिंद महासागर को नौसेना 
और महाशक्तियों की प्रतिद्वद्रिता से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध हम, इस घोषणा से अति खिन्न 
हैं। यह हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की भावना के 
विरुद्ध है। 

हमारी दृष्टि में, नवीनतम कदम क्षेत्र में स्थायित्व लाने की प्रक्रिया में कोई सहायता नहीं कर 
सकता, जिसमें गंभीर परिवर्तन दिखाई दिए हैं और अभी भी तनावों तथा अस्थिरता से उबल रहा 
है। क्षेत्र में स्थिरता, सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से स्वयं देशों पर और द्विपक्षीय समस्याओं के समाधान 
पर तथा आपस में क्षेत्रीय सहयोग पर निर्भर करती है। विश्व समुदाय तथा बहुत से देशों की अर्थ 
व्यवस्था जो इस क्षेत्र से होनेवाली तेल की आपूर्ति पर निर्भर करती है, धमकियां के बजाय तेल 
के बहाव का जारी रहना, रुकावट की बजाय उत्पादन तथा हिंद महासागर में शांतिपूर्ण व्यापार जारी 
रहना पसंद करेंगे। 

अरब लीग की बैठक कुछ दिन पहले ही हुई और वे शत्रुता को समाप्ति के लिए, अभी 
जल्दी में ही दोनों देशों के मध्य पैदा हुए संघर्ष के संदर्भ में पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ 
यमन तथा यमन अरब रिपब्लिक के बीच समझदारी पैदा करने के लिए कुछ उपायों पर सहमत 
थे। अरब लीग के प्रस्तावों की भावना एवं अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए, अहस्तक्षेप एवं 
देशों के बीच स्थापित सीमाओं का सम्मान करने के आधार पर शत्रुता समाप्त करने पर हम जोर 
देंगे। 

क्षेत्र के सभी देशों द्वारा स्थिरता और परस्पर सम्मान एवं अनुकूल संबंध स्थापित करने में 
सभी की हिस्सेदारी के प्रयास किए जाएंगे तथा क्षेत्र से बाहर देशों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। 
क्षेत्र में सैनिक एवं नौसेना की उपस्थिति में वृद्धि और महाशक्तिया के शामिल हो जाने का भय, 
राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थिति को बिगाड़ेगी जिससे इस क्षेत्र में शांति के बजाय तनावों में वृद्धि 


ही होगी। 


# हिंद महासागर में अमेरिकी बेड़े पर लोकसभा में १२ मार्च, १९७९ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 
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हिंद महासागर में महाशक्तियां 


धं सभापति महोदय, सदन सरकार के दृष्टिकोण से पूर्णत: अवगत हे कि हिंद महासागर 
में महाशक्तियों की सैन्य उपस्थिति इस क्षेत्र में असुरक्षा और तनाव का कारण है और इस 
क्षेत्र से सभी विदेशी अड्डों को समाप्ति इसे शांति क्षेत्र के रूप में कायम रखने की अनिवार्य शर्त 
है। भारत हिंद महासागर को शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करनेवाले संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव 
को लागू करने के लिए न्यूयार्क में होनेवाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'कॉन्फ़रेंस ऑफ लिटोरंल एंड 
हिंटरलैंड स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओसियन' में महाशक्तियों और हिंद महासागर का इस्तेमाल 
करनेवाले सभी प्रमुख देशों के भाग लेने को अनिवार्य मानता है। हमारी उम्मीद है कि महाशक्तियों 
के बीच कोई द्विपक्षीय समझौता, सहमति उन्हें इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र में सहयोग करने की 
ओर ले जाएगा। इसलिए भारत ने हिंद महासागर में हथियारों को सीमित रखने पर अमेरिका. और 
सोवियत संघ की वार्ता का इस क्षेत्र को 'शांति क्षेत्र' बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में 
स्वागत किया है। हिंद महासागर का विसैन्यीकरण अब भी हमारा अंतिम उद्देश्य है। मैं उल्लेख 
कर सकता हूं कि राष्ट्रपति कार्टर के साथ जब हिंद महासागर के सवाल पर चर्चा हुई तो हमारे 
प्रधानमंत्री ने साफ-साफ और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 
बातचीत के परिणामस्वरूप हिंद महासागर में शांति के अलावा और कुछ नहीं छूटना चाहिए। दूसरे 
शब्दों में, मौजूदा विदेशी अड्डों को और मजबूत नहीं किया जाना चाहिए, नए अड्डे न बनाए जाएं 
और सभी मौजूदा विदेशी अड्डे समाप्त किए जाएं। 

हमारा दृष्टिकोण रहा है कि हिंद महासागर नौवहन स्वतंत्रता के लिए खुला हुआ है, पर बड़ी 
शक्तियों को मौजूदगी जब दुश्मनी और अड्डे बनाने की होड़ में बढ़ती है तब एक खतरनाक स्थिति 
उभरती है। इसलिए हम वहां सेनाओं कौ संख्या न बढ़ाने या उनकी संख्या स्थिर रखने की जगह 
पूर्ण विसैन्यीकरण के पक्ष में हैं। इस संदर्भ में, महाशक्तियो द्वारा हिंद महासागर में नौसेना तैनाती 
ने हमारे लिए गहरी चिंता पैदा कर दी है। हम ऐसी स्थिति में नहीं कि हम पिछले महीनों की अपेक्षा 
सैन्य उपस्थिति को वर्तमान ताकत का सही-सहीः अनुमान लगा सकें। फिर भी हम मानते हैं कि 


अ. मार क्ल रानू र रुस रः 
कै हिंद महासागर में महाशक्तियों की उपस्थिति पर ध्यानाकर्षण के दौरान राज्यसभा में 
विदेश मंत्री द्वारा १ मार्च, १९७८ को भारतीय रुख का स्पष्टीकरण! 
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क्षेत्र में विदेशी नौसेना की ऐसी उपस्थिति क्षेत्र में तनाव कम करने की राह में बाधा हे और हिंद 
महासागर को शांति का क्षेत्र जिसके प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय प्रतिबद्ध है, बनाने की दिशा में हुई 
प्रगति को वापस मोड देती है। 

संयुक्त राष्ट्र संघ की इस विषय पर तदर्थ समिति के सदस्य के रूप में भारत हिंद महासागर 
को 'शांति का क्षेत्र स्थापित करनेवाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के क्रियान्वयन में सक्रिय हिस्सेदारी 
करता है। हिंद महासागर से विदेशी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने के बारे में समुद्री सीमा से 
लगे सभी देश और अंदरूनी देश हमारे दृष्टिकोण से सहमत हैं। हम हिंद महासागर में महाशक्तियों 
की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से उत्पन्न होनेवाली स्थिति पर सावधानी से नजर रखे रहेंगे। 

यह कहने के बाद मुझे यह कहने दें कि हिंद महासागर में हथियारों को सीमित रखने से 
संबंधित बातचीत में हो रही प्रगति से हमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अवगत कराते रहते 
हैं। ७ फरवरी से १७ फरवरी तक बर्न में वार्ता के दौर, जिसमें दोनों पक्षों में उपयोगी और खुली 
बातचीत हुई, में कुछ प्रगति हुई है। 

महोदय, हिंद महासागर को (शांति क्षेत्र” बनाने के संबंध में महाशक्तियों की गतिविधियों को 
हम तनाव-शैथिल्य और इसके फायदों को पूरे विश्व समुदाय में समग्र रूप से फैलाने के प्रति 
उनकी प्रतिबद्धता की कसौटी मानते हैं। हम बहुत आशा करते हैं कि महाशक्तियां संयम बरतेंगी 
और कि हार्न ऑफ अफ्रीका' में स्थिति सुधरेगी जिससे उन .पर वार्ता पुनः शुरू करने के वक्त 
अनुकूल राजनीतिक माहौल पैदा होगा। इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ब्रेझनेव और राष्ट्रपति 
कार्टर दोनों से संपर्क में हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति के ढांचे के अंतर्गत, 
हम हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के लिए उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय वैचारिक माहौल बनाने का 
प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। . 
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अफ्रीका के श्रृंग पर संकट 


अः महोदय, सरकार के दृष्टिकोण से सदन अच्छी तरह से अवगत है कि हिंद महासागर 

क्षेत्र में महाशक्तियों की सैनिक उपस्थिति, क्षेत्रीय तनाव व असुरक्षा का कारण है। हिंद 
महासागर क्षेत्र की शांति क्षेत्र की धारणा विदेशी सैनिकों की उपस्थिति से खत्म होती है। भारत, 
संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति का सदस्य, हिंद महासागर क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित करने के 
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए सक्रिय भाग ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 
को लागू करवाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय एवं भीतरी क्षेत्र के राष्ट्रों की बैठक न्यूयार्क 
में करवाने की तैयारियां हाथ में हैं। भारत ने इस संबंध में अपना विश्‍वास प्रकट कर दिया है 
कि प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए महाशक्तिया एवं 
हिंद महासागर का शांतिपूर्ण उपयोग करनेवाले प्रमुख देशों का इसमें भाग लेना आवश्यक है। 

इस संदर्भ में हिंद महासागर क्षेत्र में शस्त्रो को सीमित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका-सोवियत 
संघ रूस के बीच होनेवाली समझौता वार्ता का, हिंद महासागर क्षेत्र को शाति क्षेत्र बनाने की दिशा 
में एक कदम के रूप में, भारत ने स्वागत किया है, यद्यपि हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा हिंद महासागर 
क्षेत्र से विदेशी सेना को पूर्ण अनुपस्थिति। भारत आशा करता है कि महाशक्तिर्यो के किसी द्विपक्षीय 
समझदारी/समझौते पर पहुंचने पर संयुक्त राष्ट्र में इस मामले में उनका झुकाव और अधिक सहयोग 
बढ़ाने के लिए होगा और इससे शांति क्षेत्र स्थापित होने में सहायता होगी। 

अफ्रीका के भृंग में वर्तमान विस्फोटक स्थिति हमारे लिए गहन चिंता का विषय है। इथोपिया 
और सोमालिया, पड़ोसी होने के साथ हिंद महासागर द्वारा हम से जुड़े हैं, जिनके साथ हमारे 
मित्रतापूर्ण संबंध हैं, विकासशील देश भी हैं तथा गुटनिरपेक्ष भाईचारे में हमारे सहभागी भी हैं। इस 
संघर्ष का जारी रहना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सामान्य रूप से हो रहे सुधार के वातावरण को नष्ट 
कर रहा है तथा तनाव कम होने की प्रक्रिया को गहरा धक्का पहुंचा रहा है। यह हमारे लिए और 
अधिक आवश्यक है कि इस समस्या के शीघ्र शांतिपूर्ण और समझौते पर आधारित समाधान की 
तलाश में अपना सहयोग किया जाए। इस सदन को याद होगा कि अगस्त के अंत में, नई दिल्ली 


———— र जसका 
* हिंद महासागर में महाशक्तिर्यो की उपस्थिति पर ध्यानाकर्षण के दौरान लोकसभा में 
विदेश मंत्री के रूप.में २७ फरवरी, १९७८ को भारतीय रुख का स्पष्टीकरण। 
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में मैने प्रभारी राजदूतों के द्वारा इथोपिया और सोमालिया के नेताओं को आत्मसंयम बरतने एवं 
नैतिकता बनाए रखने का आग्रह किया था और आशा व्यक्त की थी कि विवाद का कोई शांतिपूर्ण 
हल निकल आएगा और ओ.ए.यू. (अखिल अफ्रीका संगठन) कमेटी इस विषय पर सफलता प्राप्त 
करेगी। मैंने अपनी आशंका भी व्यक्त की थी कि अफ्रीका के शृंग का विवाद दक्षिण अफ्रीका 
के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटा देगा। विवाद का जारी रहना गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कमजोर करेगा 
तथा इस क्षेत्र में महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने का निमंत्रण देगा। हमारे लिए अपार 
खेद का विषय है कि ओ.ए.यू. के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं तथा हमारी कुछ शंकाएं 
सत्य सिद्ध हो रही हैं। 
इथोपिया और सोमालिया के बीच, इथोपिया और ओगेडन राज्य पर मतभेद गत जून में पूर्ण ' 
शस्त्र-संघर्ष में बदल गए। इथोपिया ने इसे सोमालिया की सैनिक टुकड़ियों द्वारा अपने क्षेत्र में 
घुसपैठ बताया तो सोमालिया ने पश्चिम सोमालिया स्वतंत्रता मोर्चे द्वारा ओगेडन कौ आजादी का 
दावा किया। यद्यपि यह मामला गत अगस्त में ओ.ए.यू. महासम्मेलन के समक्ष लिब्रेविले में आया, 
लेकिन मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए। स्थिति लगातार बिगड़ती रही। अब क्षेत्र में बड़े पैमाने 
पर बाहरी सैनिकों के सम्मिलित होने की रपट है। आरोप है कि इथोपिया ने अपनी बढ़ती सैनिक 
क्षमताओं से युद्ध को सीमा से बाहर ले जाने का निर्णय लिया है। जैसा सदन को ज्ञात है, इथोपिया 
ने इन आरोपों का खंडन किया है और उसने कहा है कि उसका उद्देश्य केवल आक्रमणकारियों 
से क्षेत्र को खाली कराना है। 
हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कार्टर तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति 
ब्रेझनेव से पत्र-व्यवहार किया है जिसमें अफ्रीका के श्रृंग में विकसित हो रही स्थितिं का संदर्भ दिया 
है। उन्होंने कहा है कि अफ्रीकी शृंग के विवाद में बाहरी शक्तियों को संयम की जरूरत है, नहीं 
तो प्रतिद्वंद्विता एवं विदेशी सैनिक हस्तक्षेप बढ़ने से स्थित और अधिक उलझ सकती है। उन्होंने 
सुझाव दिया है कि ओ.ए.यू. के चार्टर में उल्लिखित स्थापित मोचों कौ अलंघ्यता के सिद्धांत का 
सम्मान करते हुए, संयम का कोई रास्ता या साधन तलाश किया जाए और ओ.ए.यू. या संयुक्त 
राष्ट्र या अन्य आपसी स्वीकार्य शुभ संस्था के तत्वावधान में स्वीकार करने योग्य राजनैतिक 
समाधान ढूंढ़ने का भी आग्रह किया है। 
संयुक्त राज्य सचिव वांस ने १० फरवरी, १९७८ को अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा है 
कि सोवियत और क्यूबा की दखलंदाजी से कोई सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन एक ओर संयुक्त 
राज्य अमेरिका के बीच संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा और दूसरी ओर सोवियत संघ और क्यूबा के, 
और यह ऐसा मामला है जिसे हिंद महासागर पर वार्ता के समय संयुक्‍त राज्य अमेरिका स्पष्ट रूप 
से ध्यान में रखेगा क्योंकि जो कुछ वहां हो रहा है, हिंद महासागर में सेना को सीमित करने की 
वार्ता से एकदम विपरीत है। उसने कहा कि संयुक्‍त राज्य अमेरिका तो भी इन वार्ताओं को जारी 
रखेगा, लेकिन संकेत दिया कि यह राजनैतिक वातावरण को प्रभावित करेगा जिसमें ये बातचीत 
आगे बढ़ रही है। 
अफ्रीकी श्रृंग की स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह करने 
की इच्छा के लिए जल्दी ही विचार-विमर्श हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन दोनों 
महसूस करते. हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस का अर्थ होगा, संयुक्‍त राष्ट्र के द्वारा ओ. 
ए.यू. के प्रयासों की मध्यस्थता से राजनैतिक समाधान के लिए समझौता तलाशना। उन्होंने जोर 
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दिया कि परिषद की बैठक का उद्देश्य समझौता तलाश करना है, प्रचार कार्यों में बंधे रहना नहीं। 
वे यह भी महसूस करते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान लाने में, क्षेत्र के सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता 
का सम्मान करना निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए। वास्तव में, जैसा डॉ. ब्रॅजिस्की ने कहा है, संयुक्‍त 
राज्य की स्थिति यह है कि सोमालिया को अपने क्षेत्रीय मोर्चो पर लौट जाना चाहिए, कि इथोपिया 
द्वारा घुसपैठ समाप्त होनी चाहिए, ओ.ए.यू. द्वारा उपलब्ध कराई हुई शांति स्थापित करने कौ 
व्यवस्था होनी चाहिए और इस संदर्भ रपट के अनुसार सोवियत संघ और क्यूबा द्वारा विदेशी 
उपस्थिति उनके सैनिको को वहां से हटाकर समाप्त को जाए। 

सोवियत संघ दृष्टिकोण रखता है कि पहला कदम यह है कि ओगेडन से सोमालिया हटे। 
उन्हें यह संकेत देते हुए दुख हो रहा है कि जबकि इथोपिया में सोमाली आक्रमण के समय पश्चिमी 
शक्तियों ने कोई चिंता नहीं दिखाई, वे अब अफ्रीकी श्रृंग की स्थिति के प्रति रास्ता दिखाने में 
आवाज उठा रहे हैं, जहां इथोपियन की ओर से इस आक्रमण को वापस खदेडा जा रहा है। वे 
महसूस करते हैं कि आक्रमण को वापस खदेड़ने में इथोपिया को उनकी सहायता किसी भी तरह 
से न मानी जाए, क्योंकि उनके हित झगड़े के बढ़ने में ही हैं। वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 
बिना सोमालिया के बापस हटे युद्धविराम संभव नहीं है। वे सोचते हैं कि एक बार सोमाली सेनाओं 
के हटने के बाद स्थिति ओ.ए.यू. द्वारा निपटा ली जाएगी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को सूचना 
दी है कि वे सुरक्षा परिषद की बैठक का विरोध करेंगे, क्योंकि इससे स्थिति केवल बिगड़ेगी ही। 

हम यह भी समझते हैं कि अफ्रीकी समूह सुरक्षा परिषद में विचार करने से सहमत नहीं है। 
नाईजीरिया, जो ओ.ए.यू. मध्यस्थ समिति का अध्यक्ष है, सोमालिया और इथोपिया के बीच 
मध्यस्थता करके, विवाद का अंत करवाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। एक बैठक की 
व्यवस्था कर लेने में, जो इथोपिया और सोमालिया के विशेष दूतां के बीच लागोस में शीघ्र होनेवाली 
है, नाईजीरिया के प्रयास सफल होते लग रहे हैं। 


अफ्रीकी समस्याओं का समाधान 


हम कुल मिलाकर महसूस करते हैं कि समस्या का समाधान वास्तव में सभी आंतरिक- अफ्रीकी 
समस्याओं के लिए-ओ.ए.यू. चार्टर के शब्दों और भावना के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए हम 
विश्वास करते हैं कि विवाद संबंधी पार्टियों को इस चार्टर के शब्द और भावना का सम्मान करना 
चाहिए, देखना चाहिए। हम ऐसी ठोस और सहमतिपूर्ण किसी पहल के समर्थन में हैं जो ऐसा 
समाधान निकाल सके। इसलिए हम इथोपिया और सोमालिया के विशेष राजदूतों के बीच लागोस 
में होनेवाली बैठक का स्वागत करते हैं, जिससे एक सफल निष्कर्ष निकलेगा। हम उस किसी भी 
प्रयास का समर्थन करेंगे, जो शत्रुता की समाप्ति एवं आपसी स्वीकार्य समाधान खोजने में ओ.ए. 
यू. के प्रयासों को दोहराएगा, मदद करेगा और आशा करते हैं कि सभी संबंधित पार्टियों से ऐसे 
प्रयासों की सफलता के लिए सहयोग मिलेगा। 

. अब मैं उस संदर्भ पर आता हूं जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, विशेष रूप से हिंद 
महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका को नौसेना की उपस्थिति की रपट। इस क्षेत्र में अन्य 
महाशक्तियों को नौसेना की उपस्थिति की भी रपट है, जबकि अफ्रीकी शृंग में हो रही घटनाओं 
और स्थिति का सही आकलन करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारा यह दृष्टिकोण है कि विदेशी 
नौसेना की ऐसी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए तथा यह कार्य क्षेत्र में तनाव कम करने में बाधा है 
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तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र को शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के 
प्रयासों में रुकावट है। 

इस रपट में कोई सचाई नहीं है कि अफ्रौकी श्रृंग की घटनाओं के कारण हिंद महासागर क्षेत्र 
में शस्त्र सीमित करने संबंधी रूस और अमेरिका की वार्ता स्थगित हो गई है। 

वास्तव में, कार्यक्रम के अनुसार इस वार्ता का अंतिम दौर ७ फरवरी से १७ फरवरी तक 
बर्न, स्विट्जरलैंड में चला था। इस प्रकार न तो यह बेढंगेपन से समाप्त हुआ ओर न ही किसी 
अन्य कारण से अफ्रीकी श्रृंग की घटना से बीच में छूटा। तो भी, हमें सूचना दी गई है कि संयुक्त 
राज्य अमेरिका की सरकार ने सोवियत प्रतिनिधि मंडल को सूचना दी है कि अफ्रीको श्रृंग में 
सोवियत गतिविधियां खेदजनक हैं तथा कि सोवियत नौसेना में वृद्धि समझौता वार्ता की भावना के 
विरुद्ध है। सोवियत दृष्टिकोण है कि अमेरिका की आदत रही है असंबद्ध स्थितियों का राजनैतिक 
उपयोग करना। जहां तक संधि-वार्ताओं का संबंध है जो दस दिन पूर्व पूर्ण हुई हैं, हम समझते 
हैं कि एक ठोस प्रगति हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही एक-दूसरे 
की स्थिति को समझते हुए खुले एवं उपयोगी माहौल में बातचीत की। इसके अलावा, ये वार्तालाप 
आगे बढ़ें, ऐसी दोनों की सहमति हुई है, यद्यपि तिथि और स्थान अगले दौर की वार्ता के लिए 
दोनों की आपसी बातचीत से बाद में तय करने के लिए छोड़ दिया है। 


हमारा पक्ष, हमारा लक्ष्य 


महोदय, हम सदा से कहते रहे हैं कि प्रतिबंध के लाभ संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को होने 
चाहिए, हम सदा ही द्विपक्षीय स्तर पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन में रहे हैं या 
आंतरिक अफ्रीकी समस्याओं के मामले में ओ.ए.यू. जैसे क्षेत्रीय संगठनों द्वारा समाधान और यदि 
आवश्यक हो पारस्परिक स्वीकार्य समझौते के समर्थन में रहे हैं। हिंद महासागर एक शांति क्षेत्र होना 
चाहिए जहां शांतिपूर्ण समुद्रतटीय गतिविधियों की गारंटी हो, जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। 
हिंद महासागर क्षेत्र में रहनेवाली जनता के लाभ एवं कल्याण के लिए, तटीय एवं अंतरस्थ राज्यों 
के बीच आर्थिक सहयोग का सार्थक कार्यक्रम विकसित होना चाहिए। प्रत्येक गतिविधि जो इस कार्य 
के रास्ते में बाधक हो, हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। और अधिक क्या, अपने समुद्रतटीय 
क्षेत्र के समीप तनाव पैदा करनेवाली उपस्थिति से भारत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह 
दृष्टिकोण है हमारा उस स्थिति पर जिसकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। यह 
सदन सहमत होगा कि अफ्रीकी शृंग की समस्या के उचित शांतिपूर्ण और समझौते पर आधारित 
निपटान के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को शांति क्षेत्र की तरह स्थापित करने के प्रयास अधिक प्रभावी 
रहेंगे और क्षेत्र में आंतरिक आर्थिक सहयोग से पारस्परिक लाभ के कार्य प्रेरित होंगे। इस दिशा 
में किए जानेवाले सभी प्रयोगों के लिए हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। ॥ 

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगूसराय) : क्या मैं एक व्यवस्था का बिंदु उठा सकता हूं? ध्यानाकर्षण 
प्रस्ताव का इतना विस्तृत उत्तर देने के लिए हम माननीय मंत्री जी के कृतज्ञ हैं। लेकिन मैं अध्यक्ष 
' महोदय से विशेष रूप से कहूंगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए आप २० या २५ मिनट दिया करते 
थे। इस तरह की राय कार्य सलाहकार समिति ने भी प्रकट की है। अब, यदि माननीय मंत्री 
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में ही इतना समय लगाएंगे तो बहुत अधिक समय खर्च होगा। 

क्या आप मंत्री महोदय से अपना उत्तर निश्चित समय में देने के लिए नहीं कह सकते। वह 


नि र महाशक्तियां / ४२३ 
-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पहले ही १० से १५ पृष्ठ पढ़ चुके हैं। 

श्री वाजपेयी : पांच पृष्ठ केवल। 

श्री श्यामनंदन मिश्र : यह जो भी कुछ हो आप किसी माननीय सदस्य को खींच सकते हैं, 
यदि वह अधिक समय लेता है तो। 

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को नहीं खींच सकता। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं। यह 
अधिक है, छोटा होना चाहिए। 

डॉ. बलदेव प्रकाश (अमृतसर) : मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिस विषय पर ध्यान केंद्रित 
किया गया था, बहुधा अमेरिकी जंगी जहाज की हिंद महासागर में उपस्थिति। इस क्षेत्र में तनाव 
बढ़ रहा है। माननीय मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना की 
उपस्थिति, क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों में बाधक है। वह कह चुके हैं कि यह हमारे लिए 
गंभीर चिंता का विषय है। मैं जानना चाहता हूं, यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने कोई कार्यवाही 
की है या केवल सावधानी से स्थिति पर नजर रखे हुए है? यह अमेरिका की सदा से ही नीति 
रही है। १९७२ के भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिकी जंगी जहाज बंगाल की खाड़ी में भारत-पाक 
तनाव के लिए उत्तरदायी है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति हिंद महासागर के लिए पूर्ण असैनिक क्षेत्र की बात करते हैं।-लेकिन दूसरी 
ओर संयुक्त राज्य की नौसेना वहां आ रही है। इन विरोधी रूपों को कोई कैसे समझ सकता है। 

२० फरवरी को, लॉस एर्जेलिस में, जब संयुक्‍त राज्य रक्षा सचिव विश्व स्थिति पर भाषण 
दे रहे थे, उन्होंने कहा : 

“संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना है-एशिया में आधारभूत सेना को मजबूत करना तथा 
प्रशांत क्षेत्र में इसका स्तर सुधारना।” 

यह कहां ले जा रहा है? क्या हम केवल ध्यान से स्थिति देख रहे हैं या कोई विरोधपत्र भेजा 
है? या कोई अप्रसन्नता प्रकट करनेवाला समाचार अमेरिकी सरकार को दिया है? 

मंत्री जी ने कहा है कि बैठकें हो रही हैं और हम समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की आशा 
करते हैं। मैं इस प्रयास से सहमत हूं। लेकिन सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, यह स्पष्ट किया 
जाना चाहिए। 


हम अमेरिका से संपर्क में हें 


श्री वाजपेयी : हिंद महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाने का प्रश्न इन तथ्यों के बीच से निकल 
कर आया है कि महाशक्तियों ने इसे प्रतिद्वद्विता का क्षेत्र बना लिया है। माननीय सदस्य ने स्वयं 
अमेरिकी प्रवक्ता के कथन को उद्धृत किया है, जिसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी 
नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है। इस संदर्भ में हम संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क बनाए हुए 
हैं और हमने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय सदस्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि 
सदन में चिंता व्यक्त करने का कोई प्रभाव नहीं है या यह विश्व जनमत बनाने में कोई मदद नहीं 
करता। यह कहा जा रहा है कि हमारी नौसेना में वृद्धि का वहां कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इसका 
अर्थ है कि वहां पर बल की उपस्थिति पहले से रही है। में माननीय सदस्य का ध्यान अपने विस्तृत 
वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने उसमें कहा है कि यदि अफ्रीकी श्रृंग में स्थिति 
बिगड़ती है तो इससे लाल सागर और हिंद महासागर में स्पर्धा बढेगी। इसलिए अफ्रीकी श्रृंग की 


४२४ / मेरी संसह् हा Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


समस्या तेजी से सुलझाई जानी चाहिए। माननीय सदस्य का आरोप कि हिंद महासागर में शस्त्रों को 
सीमित करने संबंधी संयुक्त राज्य व सोवियत संध के बीच की वार्ता टूट गई है, ठीक नहीं है। 
मैंने इसे अपने वक्तव्य में उठाया है। वार्तालाप चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा। 

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : माननीय मंत्री जी ने एक बहुत लंबा नीरस वक्तव्य दिया जिसमें 
उन्होंने दोनों ओर के दृष्टिकोण को रखने को कोशिश की। लेकिन भारत सरकार क्या करने जा 
रही है, इस पर चुप्पी साध ली गई है। यह पहली बार नहीं है जब संयुक्‍त राज्य की उपस्थिति हिंद 
महासागर में देखी गई है। जब कभी भी कोई संघर्ष होता है, इसे वहां देखा जा सकता है। 
उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य नौसेना हिंद महासागर में बंगला देश संघर्ष के समय थी। मैं विदेश मंत्री 
को याद दिलाना चाहूंगा कि यह हिंद महासागर में अफ्रीकी श्रृंग में उपस्थित रहा है तथा दियागो 
गार्सिया में अणु आधार स्थापित कर लिया है, जिसका भारत सरकार ने उस समय विरोध किया 
था। यह बंदूक की कूटनीति है। अब वे अपने नौसैनिक बेड़े को पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र 
से हिंद महासागर की ओर ला रहे हैं। यही कारण है जो मैंने इसे नीरस वक्तव्य कहा। यह 
सद्भावना यात्रा वक्तव्य है। यह हमारी नीति की घोषणा नहीं है। 

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत 
सरकार हिंद महासागर में संयुक्त राज्य नौसेना की उपस्थिति के विरोध में तटीय राष्ट्रों का सम्मेलन 
बुलाने की पहल करने जा रही है? 

श्री वाजपेयी : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि यह एक नीरस 
वक्तव्य था। मैं एक वक्तव्य दे रहा था, उस स्थिति पर जो बहुत ही संवेदनशील है और भारत 
को एक रचनात्मक भूमिका निभानी है खुले मन से। हिंद महासागर के संदर्भ में जनता सरकार 
। उस नीति से अलग नहीं हटेगी जो पूर्व सरकार ने अपनाई हुई थी। 
श्री सौगत राय : यह ठीक है। 


भारत सैनिक ठिकानों का विरोधी रहा है 


। श्री वाजपेयी : यह तब ठीक थी। अब महा बुरी हो चुकी है। महोदय, हम अनेको बार 

दोहराते रहे हैं कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में दियागो गार्सिया सहित सभी सैनिक ठिकानों का विरोध 
करते हैं। सभी ठिकाने खत्म किए जाने चाहिए। लेकिन यह केवल संसद में वक्‍तव्य देने या बाहर 
भाषण देने से ही नहीं हो सकता। कुल मिलाकर उनसे, जो सैनिक ठिकाने स्थापित कर चुके हैं, 
जिनकी उपस्थिति हिंद महासागर क्षेत्र में तनाव का कारण बनी हुई है, हम उनसे बात कर रहे हैं। 
वार्तालाप में कुछ प्रगति हुई है, यद्यपि हम चाहते हैं कि वार्ता तुरंत सफल हो। लेकिन यह सदा 
ही ठीक है बात करना, बजाय इसके कि बंदूक की राजनीति में लगा जाए। भारत की तटीय व 
अंतस्थ देशों का सम्मेलन बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्‍योंकि संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति पहले 
ही बैठक आयोजित कर चुकी है और हम इसमें एक संक्रिय सदस्य हैं। हम उस तदर्थ समिति के 
एक सक्रिय सदस्य हैं और समानांतर सम्मेलन बुलाने से कोई उपयोगी नतीजा नहीं निकलनेवाला 


है। 
श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इसी बीच दियागो गार्सिया के बनने पर क्या विस्तृत 
जानकारी है? वे अत्याधुनिक शसं, आई सी बी एम, इत्यादि से प्रतिदिन सुसज्जित कर रहे हैं। 
प्रो. पी.जी. मावलंकर (गांधीनगर) : मेरे प्रश्न हैं, आब,स,द और य। क्या हिंद महासागर के 
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इस प्रश्‍न पर अमेरिकी राष्ट्रपति से चर्चा हुई जब वे यहां आए, जैसा कि गत वर्ष नवंबर में श्री 
वाजपेयी उसमें आश्वासन दे चुके हैं कि इस प्रश्‍न पर विस्तार से चर्चा होगी। मैं जानना चाहता 
हूं कि क्या इस पर चर्चा हुई? क्या चर्चा सामान्य रूप से हुई या गहराई से? क्या दियागो गार्सिया 
का विशेष उल्लेख आया? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या यह सचाई है कि संयुक्त राज्य सरकार 
दियागो गार्सिया द्वीप को मजबूती के लिए सक्रिय कदम उठा रही है? मई, १९७७ में संयुक्त राज्य 
सीनेट सशस्त्र सेवा समिति ने दियागो गार्सिया पर अतिरिक्त निर्माण के लिए ७.३ मिलियन यू.एस. 
डॉलर मंजूर किए। क्या यह विषय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राज्य राष्ट्रपति के समक्ष उठाया 
गया, जब वे यहाँ आए? क्या वर्तमान स्तर पर संयुक्त राज्य और सोवियत नौसेना की उपस्थिति 
से भारत संतुष्ट है? इस मामले में भारत की क्या पहल है? हिंद महासागर पर भारत की स्थिति 
में क्या कोई सूक्ष्म या बड़ी तब्दीली आई है? संबंधित तटीय, अंतस्थ राज्य और पांच बड़े देशों 
का सम्मेलन बुलाने का क्या परिणाम निकला है? क्या भारतीय तटीय क्षेत्र संयुक्त राज्य सेना कौ 
सक्रिय निगरानी में लगातार रहेगा? 

श्री वाजपेयी : मैंने इस अपेक्षा से लंबा वक्तव्य दिया कि आगे कम प्रश्न रहेंगे। में अब 
उनके प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। हिंद महासागर के प्रश्न पर निश्चित रूप से चर्चा हुई, जब 
राष्ट्रपति कार्टर नई दिल्ली आए। हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने से संबंधित प्रश्‍न पर भारत 
को नीति में कोई परिवर्तन या झुकाव नहीं है। में माननीय सदस्य से सहमत हूं। यह प्रश्न मेरे मित्र 
श्री श्यामनंदन मिश्र द्वारा उठाया गया था कि चुनाव के दौरान श्री कार्टर ने-राष्ट्रपति कार्टर ने 
नहीं-वह राष्ट्रपति बाद में बने-कहा था कि हिंद महासागर असैनिक क्षेत्र बने, लेकिन अब दो 
महाशक्तियों में वार्ता असैनिकीकरण के लिए नहीं, शस्त्रों को सीमित करने के लिए हो रही है। 
स्पष्ट रूप से इसमें कुछ बदलाव है, और यह पहली बार नहीं हो रहा है कि यह मामला सदन 
के ध्यान में लाया गया हो। 

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वहां कोई नियंत्रण आयोग होगा? 

श्री वाजपेयी : कैसा नियंत्रण आयोग? 

अध्यक्ष महोदय : आप श्री मावलंकर के प्रश्‍न का उत्तर दें। र 

श्री वाजपेयी : आपने श्री बसु की दखलंदाजी का उत्तर देने से मुझे रोका। उन्हें टोकने से 
रोका जाना चाहिए। टोका-टाकी में में भूल गया” 

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेद है। 


राष्ट्रपति कार्टर से वार्ता 


श्री वाजपेयी : मैं जानता हूं और सदन को भी जानकारी है कि संयुक्‍त राज्य सीनेट ने कुछ 
अतिरिक्त राशि मंजूर की है, जिससे दियागो गार्सिया के ठिकाने को और मजबूत किया जा सके। 
जब राष्ट्रपति कार्टर से इस प्रश्न पर चर्चा हुई, हमारे प्रधानमंत्री बड़े स्पष्ट थे और कहा कि संयुक्‍त 
राज्य और सोवियत संघ के बीच वार्ताओं के परिणामस्वरूप हिंद महासागर में शांति के अलावा 
और कुछ नहीं बचना चाहिए। इसका अर्थ है कि सभी विदेशी ठिकाने हटाए जाएं, कोई नया 
स्थापित न हो और स्थापित ठिकानों को मजबूती के प्रयास नहीं होने चाहिए। में नहीं जानता कि 
सरकार को नीति के संबंध में श्री मावलंकर जैसे सदस्यों के मन में संदेह क्‍यों है। 

श्री लाखन लाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में ६ 
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पृष्ठ का वक्तव्य दिया। लेकिन यह तो खोदा पहाड निकली चुहियावाली कहावत रही। वह कोई 
ठोस उत्तर देने मै असफल रहे। हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के लिए १९७२ से बात चल 
रही है और एक ही आश्वासन मिल रहा है कि हम इसके प्रति जागरूक हैं। लेकिन कुल मिलाकर 
हम केवल महाशक्तियो से विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम समुद्र के विषय में बात कर रहे हैं, पर्वतों के विषय में 
नहीं। समुद्र से केवल मछली ही बाहर आ सकती है, चूहा नहीं। 


सोवियत संघ, अमेरिका सहमत हुए 


माननीय सदस्य ने कहा कि १९७२ से चर्चा चल रही है, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया 
है। लेकिन यह उनके द्वारा केवल वक्तव्य है। हम चाहते हैं कि परिणाम आए, लेकिन वह हमारे 
हाथों में नहीं है। सभी बड़ी शक्तियां अपने नौसैनिक बेड़ों के साथ हिंद महासागर में उपस्थित हैं। 
हिंद महासागर एक खुला समुद्र है, किसी को भी वहां जाने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब 
उनकी उपस्थिति प्रतिद्वद्रिता बन जाती है तो उस क्षेत्र में संकट खड़ा हो जाता है। हम दोनों पार्टियों 
को शीघ्र ही वार्ता पूरी करने के लिए प्रभावित करने को कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमें सभी 
तटीय देशों का समर्थन प्राप्त है। जब राष्ट्रपति कार्टर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैलाहन यहां आए, 
हमने उनसे भी इस मुद्दे पर चर्चा की, और वे सहमत थे कि सभी देशों की उपस्थित नौसैनिक 
शक्ति कम की जाए। सोवियत रूस ने भी माना कि उसकी नौसैनिक शक्ति कम की जानी चाहिए। 
लेकिन वास्तविक व्यवहार में वे अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। 

श्री कंबर लाल गुप्त : सभी देश। 

श्री बाजपेयी : हां, सभी देश। और इस सबका मुख्य कारण है अफ्रीकी शृंग। इसलिए मैंने 
अपने वक्तव्य में जोर दिया है कि यदि अफ्रीकी शृंग के प्रश्‍न का समाधान निकल आता है तो 
प्रतिद्वद्विता अपने आप कम हो जाएगी। सारा मुद्दा संधि वार्ताओं द्वारा तय किया जाना चाहिए। जहां 
तक विश्व जनमत जुटाने का प्रश्न है, भारत अपनी ओर से प्रयास कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र 
की तदर्थ समिति भी इस संदर्भ में सक्रिय है। 

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अफ्रीकी शृंग में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाने के परिणाम 
स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना हिंद महासागर में उपस्थित है। अफ्रीकी शृंग में स्थिति 
बहुत गंभीर है। इथोपिया और सोमालिया के बीच पैदा होनेवाला तनाव अब विश्वयुद्ध का रूप 
लेता जा रहा है। क्यूबा की सशस्त्र सेनाएं वहां उपस्थित हैं, सोवियत पायलट वहां पर हैं तथा शस्त्र 
एवं गोली-बारूद वायुयानों से गिराया जा रहा है। सोवियत रूस के जहाज शस्त्र एवं गोला-बारूद ' 
लेकर कराची से गुजर रहे हैं, जहां उन्हें रोका गया और तलाशी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन 
राजनैतिक गतिविधियों के बाद वे छोड़ दिए गए। १०००० क्यूबाई वहाँ पर अभी भी हैं। पहले, जब 
सोमालिया सोवियत रूस के साथ था, सभी कुछ ठोक था। पोर्ट ऑफ बारबरा सोवियत नियंत्रण 
में था। जिसका अफ्रीकी शृंग पर नियंत्रण होगा उसी का नियंत्रण पोर्ट ऑफ बारबरा, अदन, स्वेज 
नहर और हिंद महासागर पर होगा। इसलिए अफ्रीकी शग की समस्या अति महत्वपूर्ण समस्या है। 

श्री बाजपेयी : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यदि अफ्रीकी शृंग की समस्या नियंत्रण 
में न रखी गई तो यह एक गंभीर रूप धारण कर लेगी। विदेशी दखलंदाजी के कारण समस्या और 
अधिक बिगड़ रही है। आज सुबह मैंने इथोपिया और सोमालिया के राजदूतों की अलग बैठक ली। 
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हम आशा करते हैं कि लागोस वार्ता सफल हो, यद्यपि रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। वहां एक विवाद 
है कि सेनाएं पहले हटाई जाएं या युद्ध विराम पहले लागू हो। सुरक्षा परिषद की बैठक पर सहमति 
नहीं है, इसलिए हम बड़ी शक्तियों से प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने दोनों 
मित्र-सोमालिया और इथोपिया-सै द्विपक्षीय वार्ता द्वारा समाधान ढूंढ़ने के लिए कहा है। किसी भी 
स्थिति में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह विदेशी हस्तक्षेप को निमंत्रण देगा, जिससे गंभीर 
स्थिति पैदा हो जाएगी। यह कहना ठीक नहीं है कि भारत एक मूक दर्शक है, जो मैं और आप 
कह रहे हैं, यह अपने आप स्पष्ट है कि भारत चुप नहीं है" ड 

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैंने नहीं कहा कि आप चुप हैं। 

श्री वाजपेयी : इस समय दियागो गासिंया मुख्य समस्या नहीं है। निसंदेह दियागो गार्सिया का 
सैनिक ठिकाना समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन यदि अफ्रीकी शृंग को स्थिति बिगड़ती है तो 
यह बहुत ही विस्फोटक हो जाएगी। इसीलिए मैंने विस्तृत वक्तव्य दिया, जिस पर श्री श्यामनंदन 
` मिश्र ने विरोध किया। लेकिन मुझे आशा है कि सभी सदस्य इस वक्तव्य को गहराई से पढ़ेंगे, और 
यदि वे सोचते हैं कि इस मामले में कुछ और अधिक किया जा सकता है और यदि वे सदन में 
अपने सुझाव नहीं देना चाहते, वे अपने सुझाव व्यक्तिगत रूप से मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद। 
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हिंद महासागर में नौसेना 


>पाध्यक्ष महोदय, मैं तीन छोटे से सवाल पूछुंगा। पहला-रक्षा मंत्री ने, जो कल तक विदेश मंत्री 
थे, इस बात पर चिंता प्रकट की है कि हिंद महासागर में नाटो से संबंधित देश जिनमें 
पाकिसतान भी शामिल है, नौ-सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस अभ्यास 
के खिलाफ वे एक सार्वजनिक सभा में भाषण भी कर चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं--क्या इतना 
पर्याप्त है? क्या इतना काफी है? क्या भारत जैसे परिपक्व देश की कूटनीति और रक्षा नीति 
सार्वजनिक मंच से चलेगी? यह ध्यान दिलाओ सूचना अगर हम न लाते तो मंत्री महोदय ने पब्लिक 
मीटिंग में जो भाषण दिया है, उसे देने के बाद इस मामले में अपने कर्तव्य की इति श्री समझ 
लेते। 
मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार को इस अभ्यास के बारे में जानकारी थी तो उसने 
अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान और तुर्की के नई दिल्‍ली स्थित राजदूतों को बुलाकर अपनी चिंता और 
अपना विरोध क्यों प्रकट नहीं किया? पाकिस्तान के दूत को बुलाने का सवाल पैदा नहीं होता, 


लेकिन दूसरे देशों के राजदूत तो दिल्ली में मौजूद थे। रक्षा मंत्री ऐसा मानते हैं कि यह सबसे बड़ी 
एक्सरसाइज है। तो क्या यह उपयुक्त नहीं था कि उन देशों के दूतों को बुलाया जाता और 
औपचारिक ढंग से अपनी चिंता और विरेध प्रकट किया जाता-ऐसा क्यों नहीं किया गया? 
दूसरा सवाल-ररक्षा मंत्री महोदय मानते हैं कि पाकिस्तान का इस अभ्यास में शामिल होना 
बड़ा गंभीर अर्थ रखता है। पाकिस्तान यह नाटक करता रहा है कि उसका सीटो से कोई संबंध 
नहीं है। वह गुटनिरपेक्ष देशों की पंक्ति में बैठने का प्रयत्न करता रहा है। लेकिन आज पाकिस्तान 
बेनकाब हो गया है। हमने पाकिस्तान के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए क्या किया 
है? आज जब कि हिंद महासागर में पाकिस्तान की मेजबानी में ये बड़े देश तनाव पैदा कर रहे 
हैं, हमारे प्रतिनिधि पाकिस्तान में हवाई उड़ानों को चालू करने के बारे में, टैलेक्स आरंभ करने 
के बारे में, समझौता कर रहे हैं। में इन समझौतों के खिलाफ नहीं हूं। हमें पाकिस्तान के साथ 
अपने संबंधों को सामान्य बनाना है। लेकिन पाकिस्तान अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शतरंजी 


40300 Nh मनन नकल 
% नाटो सदस्यों द्वारा हिंद महासागर में नौ-सैनिक अभ्यास के संदर्भ में लोकसभा में 
२० नवंबर, १९७४ को तीन सवाल। 
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कदम उठाता है तो क्या हम यह कदम नहीं उठा सकते थे कि हम बातचीत को आगे बढा देते 
और कह देते कि जब तक एक्सरसाइज चलेंगी, तब तक आपके साथ बातचीत नहीं होगी | नई 
दिल्ली का नाराजगी प्रकट करने का यह तरीका हो सकता था। अब हमारी नाराजगी को कौन 
मानेगा, जबकि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर प्रेमालाप कर रहे हैं ओर वह हिंद महासागर में 
, विदेशी शक्तियों को बुलाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। 
तीसरा सवाल-मुझे इस सवाल को पूछने के लिए मेरे मित्र श्री भोगेंद्र झा ने उत्तेजित किया 
है। कभी-कभी उनका भाषण सुनकर मुझे लगता है कि बे कहीं सोवियत रूस की तरफ से तो 
नहीं बोल रहे हैं? मगर वे भारतीय संसद के प्रतिनिधि हैं, उन्हें भारत के हितों की रक्षा करनी है। 
रक्षा मंत्री ने यह तो कहा कि जब एक देश की नौसेना आती हे तो उससे दूसरे देश की नौसेना 
के आने के लिए उत्तेजना मिलती है। आज के समाचारपत्रों में जानकारी छपी है कि इस समय 
हिंद महासागर में सोवियत रूस के १२ जंगी जहाज हैं, १८ सप्लाई वैसल्ज हैं, एक हेलीकॉप्टर 
कैरियर है जिसका नाम लेनिनिग्राड है और एक कीव नाम का जंगी जहाज आनेवाला है। इसके 
अतिरिक्त यह भी प्रकाशित हुआ है कि सोवियत रूस ने सोमालिया, अदन और इराक में सब तरह 
की सेवाएं प्रयुक्त करने के लिए अड्डे कायम किए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सोवियत रूस 
हमारा मित्र है और सोवियत रूस जब यह कहता है कि वह इस क्षेत्र में तनाव पैदा करने के हक 
में नहीं है और हम उसके कथन का विश्वास भी करते हैं, तो क्या हम सोवियत रूस को यह 
सलाह नहीं दे सकते कि अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, ईरान जो हमारे भी मित्र हैं, यद्यपि वे आज इस 
क्षेत्र में तनाव पैदा करना चाहते हैं, बे भले ही अपनी सेनाएं हिंद महासागर में लाएं, लेकिन सोवियत 
रूस एकतरफा फैसला कर ले कि वह हिंद महासागर में अपनी नौ-सेनाएं नहीं लाएगा। जब युद्ध 
का मौका आएगा तो उस युद्ध की स्थिति का सामना करने के लिए सोवियत रूस हर जगह से 
समर्थ है। क्या रक्षा मंत्री सोवियत रूस को यह सलाह देंगे? 
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रक्तरंजित वियतनाम एक चुनौती 


भापति महोदय, अनेक सदियों से वियतनाम को जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए, प्रभुता के 

लिए, संघर्ष कर रही है। पहले वह चीन से लड़ी थी, बाद में उसने आक्रमणकारी जापान से 
मोर्चा लिया, फिर उसने उपनिवेशवादी फ्रांस को पराजित किया, और आज दुनिया की सबसे बड़ी 
शक्ति के साथ वियतनाम के लोग टक्कर ले रहे हैं। उनके संघर्ष में अमेरिका को छोड़कर, जो 
वहां सीधे रूप से एक पक्ष बन गया है, अन्य बड़ी शक्तियां अपने कर्तव्य का पालन करने में 
विफल रहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया की बड़ी ताकतों में वियतनाम के बारे में कोई गुप-चुप, 
अलिखित समझौता हो गया है जिसके कारण वियतनाम का मामला हल करने के लिए न तो 
संयुक्त राष्ट्र संघ में और न जेनेवा सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर कोई कदम उठाया 
गया। 
वियतनाम की जनता, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण मे, एक भयंकर संघर्ष में से गुजर रही 
है, बड़ी से बड़ी कीमत दे रही है। रक्‍तरंजित वियतनाम सारी मानवता के लिए चुनौती है, लेकिन 
दुनिया की बड़ी-बड़ी राजधानियां या तो केवल हथियार देकर संतोष कर रही हैं या वियतनाम की 
सफलता की कामना करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ रही हैं। 

१९५४ में जेनेवा सम्मेलन हुआ, जहां एक समझौता किया गया। उसके अंतर्गत वियतनाम 
का विभाजन हुआ। ११वीं पैरलेल, एक समानांतर, रेखा खींच दी गई। जेनेवा में तय हुआ कि दो 
साल बाद चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव नहीं हुए। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को सैनिक सहायता 
देना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका में कोई कपड़े धोने का काम किया करते थे, उन्हें लाकर साउथ 
वियतनाम का राष्ट्रपति बना दिया गया। उन्हें दक्षिण वियतनाम की जनता का समर्थन प्राप्त था। 
वहां निर्वाचन नहीं हुआ । वियतनाम की जनता को अभी तक अपनी इच्छा से अपनी तकदीर का 
फैसला करने का अवसर नहीं दिया गया। 

भारत कंट्रोल कमीशन का चेयरमैन था! कंट्रोल कमीशन की जिम्मेदारी थी कि युद्ध विराम 
की रक्षा करे और वियतनाम में चुनाव कराए। मुझे लगता है कि कंट्रोल कमीशन इन जिम्मेदारियों 
का पालन करने में विफल रहा है। हो सकता हे कि उनको काम करने का मौका ही न दिया 


OS 
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गया हो। लेकिन उसके बाद कंट्रोल कमीशन को बनाए रखने को जरूरत नहीं थी। भारत उस से 
त्यागपत्र देकर अलग हो सकता था। कंट्रोल कमीशन खाली कमीशन ही है, उसके हाथ में कंट्रोल 
कोई नहीं है। अभी तक यह भी पता नहीं है कि जेनेवा समझौते का उल्लंघन किसने प्रारंभ किया। 
इस बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्ट आती रही हैं। 

उत्तर वियतनाम से ऐसी कार्रवाइयों की खबरें आई हैं, जिनके कारण अमेरिकी शासन को 
अमेरिकी जनता की आंखों में धूल झोंककर अपने को वियतनाम के संघर्ष में फंसाने का मौका 
मिल गया। पैंटागन पेपर्ज प्रकाशित हो गए हैं। किन कारणों से अमेरिका वहां फंसा, यह अब कोई 
पहेली नहीं रही। वियतनाम का संघर्ष मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय आजादी का संघर्ष है। वियतनाम 
कम्युनिस्ट बने या न बने, यह प्रश्‍न गौण है। पहले वियतनाम पूरी तरह स्वाधान होना चाहिए। दूसरी 
बात यह है कि भारत ऐसा वियतनाम देखना चाहेगा और केवल वियतनाम ही नहीं, लाओस भी, 
कंबोडिया भी, जो स्वतंत्र हो, तटस्थ हों, न्यूट्रल हों, नॉन-एलाइंड हों, जो किसी गुट के साथ अपने 
को न बांधें और इस क्षेत्र में शांति के निर्माण में योगदान दें। इस प्रकार का वियतनाम युद्ध में 

से नहीं निकलेगा। । 

र मेरा निवेदन है कि बड़ी ताकतें वियतनाम की लड़ाई को एक गैरहाजिरी की लडाई के रूप 
में चलाने की कोशिश न करें। अमेरिका उलझ गया है। अमेरिका वहां से निकलना चाहता है 
लेकिन निकलते-निकलते अपना चेहरा बचाने की कोशिश में है, जिसके बचने की कोई संभावना 
दिखाई नहीं देती। रूस हथियार भेज रहा है लेकिन यू.एन. में या उसके बाहर एक मामला हल 
हो जाए, इस दृष्टि से प्रभावी रूप से सक्रिय नहीं हुआ है। पेकिंग के नेता बड़े चतुर हैं। लेकिन 
वियतनाम के संघर्ष का लाभ उठाकर अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारने और अपनी मित्रता 
की पूरी कौमत वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि भारत इस मामले में पहल 
कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में यह मामला न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे डॉ. शर्मा 
की इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां वीटो है, कोई विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा। 
लेकिन वीटो होते हुए भी बंगला देश का मामला क्या वहां नहीं उठा था ? कौन कितने पानी में 
है, यह पता लग सकता है। आज अमेरिका यू.एन.ओ. में है, सोवियत रूस भी है और चीन भी 
है। कम से कम वहां जाकर हम मांग कर सकते हैं, सुरक्षा परिषद में यह आवाज उठा सकते हैं 
कि वियतनाम का युद्ध बंद होना चाहिए, अविलंब बंद होना चाहिए, अमेरिका बम वर्षा रोक दे 
ओर उत्तर वियतनाम वचन दे कि जब तक समझौता नहीं हो, तब तक वह कोई भड़कानेवाली 
बात नहीं करेगा। 

दूसरी बात यह है कि एक तारीख होनी चाहिए जिस तारीख पर अमेरिकी सेनाएं वियतनाम 
को छोड़कर चली जाएं और जितने भी युद्धबंदी बनाए गए हैं, उनको भी रिहा कर देना चाहिए। 
भारत को इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि एक तिथि तय कौ जाए जिस पर वियतनाम 
में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकें और वियतनाम की जनता अपनी तकदीर का फैसला कर 
सके। हमें प्रसन्नता होगी अगर वियतनाम एक तटस्थ राज्य के रूप में विकसित होने का संकल्प 
करे। इसके साथ विश्व जनमत को जगाने का काम होना चाहिए। जैसे अभी कहा गया, अमेरिका 
का एक बहुत बड़ा वर्ग वियतनाम में चल रहे युद्ध के पक्ष में नहीं है। लेकिन अमेरिकी शासन 
एक ऐसे संकट में फंस गया है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। 

राष्ट्रपति डिगाल ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि जहां से फ्रांस निकल रहा है, अगर वहां 
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अमेरिका फंसने की गलती करेगा तो अमेरिका के लिए निकलना कठिन हो जाएगा। अमेरिका के 
नेताओं ने, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल श्री निक्सन का सवाल नहीं है, वियतनाम 
के मामले में गलती तब से आरंभ की जब से अमेरिका ने जेनेवा के सम्मेलन से अपने को पृथक 
रखने का फैसला किया। अमेरिका ने जेनेवा सम्मेलन से अपने को बांधा नहीं और उसके बाद 
अमेरिका वियतनाम में ऐसी कोशिश करता रहा कि जिससे जो राष्ट्रीय मुक्ति का संग्राम है, उसके 
बीच में और कम्युनिस्टों के साथ चलनेवाले युद्ध के बीच में विभाजक रेखा बहुत पतली हो गई। 


में वियतनाम गया था 


मुझे वियतनाम जाने का मौका मिला था। मैंने वहां जाने के बाद कहा था कि अमेरिका की 
जनता इस बात को समझ ले कि वियतनाम अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है और वह किसी 
का उपनिवेश बनकर रहना स्वीकार नहीं करेगा। वह निरंतर आजादी के लिए लड़ता रहेगा और 
स्वाधीन होने की उसकी कामना का हमें आदर करना चाहिए। एक न एक दिन अमेरिका को 
वियतनाम छोड़कर जाना पड़ेगा। भारत सरकार वियतनाम की जनता की पीड़ा, वेदना और उसके 
कष्ट सहने को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अगर कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई करेगी 
तो मैं समझता हूं कि इस गुत्थी में से कोई रास्ता निकल सकता है। यह कसौटी है एक रचनात्मक 
राजनीतिज्ञता की, आज कसौटी है नई दिल्ली की कि हम इसमें कोई सचमुच में सक्रिय सहायता 
दे सकते हैं या नहीं। केवल भावनाओं का प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है। बम वर्षा की निंदा करने 
में सारा सदन औरं सारा देश साथ है। लेकिन निंदा करने मात्र से वियतनाम की समस्या का हल 
नहीं निकल सकता। उसके लिए नीतिमत्ता की, कूटनीतिज्ञता की कसौटी पर भारत सरकार को 
अपने को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावी सिद्ध करना होगा और मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री महोदय 
जब इस चर्चा का उत्तर दें तो थोड़ा सा संकेत दें जिससे पता लग सके कि सचमुच में इस स्थिति 
में हम कुछ करने लायक हैं या नहीं और अगर करने लायक हैं तो क्या करने लायक हैं? 

अब तो भारत सरकार एशियाई सुरक्षा की बात कर रही है। एशिया के देशों में सहयोग बढ़े, 
सद्भावना बढ़े, इसके लिए हमारे प्रयत्न, अगर हम चाहते हैं कि सफल हों तो वियतनाम के संघर्ष 
के जारे में केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट करके हम उस समस्या को हल करने में योगदान नहीं 
दे सकते। बड़ी शक्तियां जब तक इस भूखंड में हस्तक्षेप पर तुली हुई हैं, चाहे वह फिर प्रत्यक्ष 
रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, तब तक एशियाई देश निकट नहीं आ सकते, उनमें सहयोग और 
सद्भावना की हमारी कल्पना सफल नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि एशियन सिक्योरिटी पैक्ट 
की चर्चा करने से पहले हमें वियतनाम के संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से और वियतनाम की जनता 
के हित में हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार पहल करके दिखाए। 
यदि उसने ऐसा किया तन तो फिर एशिया में ऐसा वातावरण बन सकता है जिसमें छोटे-छोटे देश 
अपनी शासन-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस दिशा में बड़ी 
शक्तियों के साथ भारत भी अपने कर्त्तव्य का पालन करने में कुछ विफल हो रहा है। अब हम 
देखें कि इस संघर्ष की घड़ी में नई दिल्ली क्या नेतृत्व देती है। धन्यबाद! 
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भारतीय आकाश मार्ग का दुरुपयोग 


अ ध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक कार्य 
मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दें : 
“वह कथित समाचार कि उत्तर वियतनाम के लिए शस्त्रास्त्र ले जानेवाले रूस के हवाई जहाज 
मास्को से हनोई बरास्ता भारत उड़ान कर रहे हैं और इसके प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया)” 
विदेश मंत्री श्री दिनेश सिंह : किसी भी रूसी विमान को अस्त्र-शस्त्र या सैन्य सामग्री ले जाते 
हुए भारत के ऊपर होकर उत्तरी वियतनाम या अन्य किसी गंतव्य स्थान को उड़ने की अनुमति 
नहीं दी गई। भारत सरकार की अनुमति से नागरिक विमान जरूर भारत से हनोई और वापस उडते 
रहे हैं। ऐसी नागरिक उड़ान-११-१८ विमानों की होती है जो हनोई के रास्ते में कलकत्ता (दमदम) 
विमानपत्तन पर उतरते हैं। ये विमान यात्री, सामान, डाक और कार्गो ले जाते हैं, लेकिन कोई सैन्य 
सामग्री नहीं। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, १८ मार्च को बुडापेस्ट रेडियो ने यह प्रसारण किया कि 
सोवियत रूस के यात्री विमान भारत और पाकिस्तान होकर हनोई जा रहे हैं और यह यात्रा प्रयोग 
के रूप में हो रही है जिससे कि बाद में लड़ाकू विमान शस्त्रास्त्रो को लेकर इस हवाई मार्ग से हनोई 
जा सकें। बाद में लंदन वेस्टिंग हाउस ने इस वार्ता का प्रसारण किया। मैं जानना चाहता हूं कि ' 
क्या सोवियत रूस से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वह यात्री विमान सेवा के विमानों 
तक सीमित रहेगा या बाद में सोवियत रूस शस्त्रास्त्रो से लदे हुए जहाज वियतनाम में ले जाने के 
लिए अनुमति मांगेगा? अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि रूस और चीन के संबंध बिगड़ गए 
हैं। अब वियतनाम को रूस चीन के माध्यम से या चीन के रास्ते से जो मदद भेजता था, वह 
भेजना शायद संभव नहीं रह गया है और रूस कोई दूसरा मार्ग ढूंढ रहा है और इस मार्ग को वह 
प्रयुक्त करना चाहता है। 
विदेश मंत्री यह स्वीकार करेंगे कि वियतनाम के बारे में पेरिस में जो वातां चल रही है, भारत 
उसकी सफलता चाहता है। हम शांति के साथ वियतनाम समस्या को हल करना चाहते हैं और 


oe 
* सोवियत जहाजों की भारतीय आकाश से उडान के संदर्भ में लोकसभा में 
३१ मार्च, १९६९ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 
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भारत कोई ऐसी बात पसंद नहीं करेगा जिससे वहां तनाव बढ़े, जिससे उत्तर और दक्षिण वियतनामों 
के संघर्ष में कुछ तीव्रता आए। लेकिन अगर भारत अपनी भूमि को या अपने आकाश को उत्तर 
वियतनाम या दक्षिण वियतनाम को शस्त्र भेजने के लिए प्रयुक्त करने की आज्ञा देगा तो फिर भारत 
का वियतनाम के संबंध में जो अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से यह 
आश्वासन चाहता हूं, और वह सदन को भरोसा दिलाएं कि यदि किसी भी देश की सरकार, इस 
प्रकार की अनुमति मांगेगी, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, जो वियतनाम को शस्त्रास्त्र भेजना 
चाहेगी, तो उसको हम अपने आकाशीय मार्ग का उपयोग नहीं करने देंगे। 

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमको वियतनाम में शांतिपूर्ण फैसले 
और हल की कोशिश करनी है, और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। जहां तक माननीय सदस्य 
ने यह कहा कि हमको कोई ऐसी चीज नहीँ करनी चाहिए जिससे वहां जो शांति वार्ता चल रही 
है उस पर कोई प्रभाव पडे, में इससे भी पूरी तरह से सहमत हूं, और मैंने अभी माननीय सदस्य 
से कहा कि उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई शस्त्रास्त्र के जहाज उत्तर वियतनाम 
हो या दक्षिण वियतनाम हो, नहीं जा रहे हैं। 

श्री बाजपेयी : अभी नहीं जा रहे हैं, यह सवाल नहीं है। यदि भविष्य में हमसे किसी देश 
ने प्रार्थना की कि हम उसको अपने आकाशीय मार्ग का उपयोग करने दें, तो क्या भारत सरकार 
यह स्पष्ट करेगी कि वह अपने आकाशीय मार्ग का उपयोग उसके लिए नहीं होने देगी? 

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्‍न है, ध्यानाकर्षण से कोई संबंध नहीं। 

श्री बाजपेयी : यह वियतनाम का ही सवाल है। वियतनाम तक हथियार भेजने के लिए हम 
अपने आकाशीय मार्ग का उपयोग नहीं होने देंगे, इसकी मंत्री महोदय साफ शब्दों में घोषणा करें। 

श्री दिनेश सिंह : भविष्य में क्या होगा, इसके लिए अभी क्या कहा जा सकता है? 

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली, सदर) : यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। सरकार की पालिसी 
क्या है, यह बतलाया जाए। 

श्री दिनेश सिंह : हमारी जो पालिसी है, उसे हमने स्पष्ट कर दिया है। 

श्री पीलू मोदी : शायद रूस के नियंत्रण के बाद वह कहें। 

श्री बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस बात 
को लेकर था कि यह समाचार छपा है कि रूस हमारे आकाशीय मार्ग का उपयोग करके वियतनाम 
शस्त्रास्त्र भेजना चाहता है। वैदेशिक कार्य मंत्री ने इसका आधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है 
कि इस समय रूस का विमान हथियार लेकर वियतनाम नहीं जा रहा है। यह आज की बात है 
कि नहीं जा रहा है, लेकिन अगर कल वह जाने के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहेंगे तब सरकार 
की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या सरकार रोज-ब-रोज निर्णय लेगी या इतने महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर दृढ़ता 
के साथ और गंभीरता से विचार करके सरकार ने कोई निर्णय किया है? 

श्री दिनेश सिंह : हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह भी मैंने कह दिया.है। अगर माननीय सदस्य 
ने सुना होता तो उन्हें मालूम हो गया होता कि हमारी प्रतिक्रिया है कि वहां शांतिपूर्ण फैसला होना 
चाहिए, और वहां हम नहीं चाहते हैं कि भारत के प्रदेश से हथियार जाएं। मैंने साफ कहा है। 
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मासको रेडियो से दुष्प्रचा 


हुक महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर नए वैदेशिक 

कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य 
दें: 

“मास्को शांति तथा प्रगति रेडियो द्वारा भारत के कुछ राजनीतिक दलों के विरुद्ध प्रचार की 
ओर, जो कि देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है।” 

विदेश मंत्री श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस: समाजवादी सोवियत 
संघ रूस में स्थित है, और अपने प्रसारण में भारतीय राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों की आलोचना 
करता रहा है। सरकार, रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस के ऐसे संदभों की ओर सोवियत सरकार का ध्यान 
आकर्षित करती रही है। सोवियत सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है कि यह रेडियो स्टेशन सरकारी 
उपक्रम नहीं हे, एक स्वतंत्र संगठन है। उन्होंने भारत में दिखाए जानेवाले अनेक वक्तव्य एवं 
प्रकाशनों को ओर हमारा ध्यान दिलाया है जो सोवियत नेताओं, सोवियत नीतियों के आलोचक हैं 
और कहा है कि उनके सरकारी समाचारपत्र या रेडियो स्टेशन हमारी सरकार की आलोचना नहीं 
करते हैं या ऐसा संदर्भ देते हैं जिससे सरकार बच सकती है। 

सरकार ने ध्यान दिया है कि रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस अपनी आलोचनाओं में भारतीय समाचार 
पत्रों के उद्धरणों का उपयोग काफी करता है। 

ताजा चुनावों के दौरान, रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस के कुछ आलोचनात्मक प्रसारणों के दृष्टिकोण 
से, सरकार मामले को सोवियत अधिद/रयों के नोटिस में फिर लाई है। न 

श्री वाजपेयी : क्या भारत सरकार सोवियत सरकार के इस कथन से सहमत है कि रेडियो 
पीस एंड प्रोग्रेस यह एक स्वतंत्र संस्थान है और उस पर सोवियत सरकार का नियंत्रण नहीं है? 
सोवियत रूस की शासन व्यवस्था और समाज व्यवस्था से परिचित सभी व्यक्ति जानते हैं कि 
सोवियत रूस में जो कुछ भी होता है वह सरकार के नियंत्रण में और निर्देश पर होता है। क्या 
भारत सरकार इस तथ्य से अनभिज्ञ है और अगर अनभिज्ञ नहीं है तो केवल सोवियत सरकार 


* भारतीय राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ सोवियत रेडियो के दुष्प्रचार के संदर्भ में 
लोकसभा में १९ फरवरी, १९६९ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव) 
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का ध्यान दिलाने के बजाय इस मामले में भारत सरकार ने अभी तक कोई विरोधपत्र क्यों नहीं 
भेजा है? 

हम सोवियत रूस के मित्र हैं और मित्रता के उन संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन 
मित्रता का आधार हमारे घरेलू मामलों में खुला हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जब सोवियत सरकार इस 
तरीके का हस्तक्षेप करेगी तो हमें उसका विरोध करना होगा और अगर हमारी सरकार उस हस्तक्षेप 
का सामना व विरोध नहीं करती तो हमें यह कहने के लिए विवश होना पड़ेगा कि हमारी सरकार 
सोवियत रूस के पिछलग्गूपन का परिचय दे रही है। 


भारतीय जनसंघ पर आक्षेप 


उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्‍न केवल मास्को 'पीस एंड प्रोग्रेस का ही नहीं है, बल्कि इस चुनाव के 
दौरान मास्को रेडियो ने ऐसे ब्राडकास्ट किए हैं जिनमें भारत के राजनीतिक दलों की आलोचना 
की गई। में उद्धरण देना चाहता हूं। जनवरी २३, १९६९ को मास्को रेडियो ने अपने बंगला समाचारों 
में साढ़े चार बजे एक प्रसारण किया जिसमें भारतीय जनसंघ पर आक्षेप किए गए। मेरा नाम लेकर 
आलोचना की गई और कहा गया कि हम साम्राज्यवाद के हित में भारत की विदेश नीति को 
बदलना चाहते हैं। अभी तक सोवियत सरकार 'पीस एंड प्रोग्रेस रेडियो की आड़ में हमारे घरेलू 
मामलों में हस्तक्षेप करती थी, लेकिन अब उसने वह नकाब उतारकर फेंक दिया है और मास्को 
रेडियो से इस तरह के प्रसारण किए जा रहे हैं। एक दूसरा प्रसारण जनवरी २७, १९६९ को किया 
गया जो कि ४ बजे था और जिसमें श्री शंकराचार्य महोदय का नाम लिया गया और कहा गया 
कि प्रतिक्रियावादी ताकतें मध्यावधि चुनावों के पूर्व गक के नाम पर आंदोलन करना चाहती हैं। 
मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के ध्यान में रेडियो मास्को के ये प्रसारण नहीं 
हैं? केवल जनसंघ पर आक्षेप नहीं किया जा रहा है। रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस ने १० फरवरी, १९६९ 
को एक प्रसारण किया जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा पर हमला किया गया है। एक बार 
श्री मोरारजी देसाई और श्री पाटिल पर आक्रमण हो चुका है और अब श्री निजलिंगप्पा को 
आक्रमण के लिए छांटा गया है। मैं शब्दों को उद्धत करना चाहता हूं: 
“पटना (भारत) में एक चुनाव-पूर्व सभा में श्री निजलिंगप्पा ने एक भाषण 
ईमानदार जनता क्रोधोन्मत्त हो गई।” 
यह ऑनेस्ट पीपुल कहां रहते 
वह भी भारत की विदेश नीति को बदलना चाहते 
थे, उस सबको उलटना चाहते हैं। 
उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट 
सोवियत सरकार के उस कथन से सहमत है कि रेडियो 
कोई संबंध नहीं है? 
दूसरी बात, क्या मास्को 
सोवियत रूस दूसरे 
रहता है, वह नॉन एलाइनमेंट की नीति 
देश की स्वतंत्रता और सर्वप्रभुता का समादर 
नहीं किया जाएगा। 


षण दिया जिससे 


हँ? उसके बाद श्री निजलिंगप्पा के बारे में कहा गया है कि 
ते हैं और स्वर्गीय नेहरू जी जो कुछ करना चाहते 


है और मैं फिर उसे दोहराना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार 
यो पीस एंड प्रोग्रेस का सोवियत सरकार से 


स्को रेडियो का प्रसारण उसके ध्यान में आया है? 

देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने के बारे में घोषणाएं करता 
ति का हिमायती बनता है, जिसका आधार यह है कि हर एक 
किया जाएगा और किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप 
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मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस बारे में सोवियत रूस को औपचारिक रूप से 
विरोधपत्र क्यों नहीं भेजती, और यह चेतावनी क्यों नहीं देती कि अगर इस तरह का हस्तक्षेप जारी 
रहा तो हमारे और सोवियत सरकार के संबंधों में तनाव पैदा होगा? 

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने जिस सिद्धांत की बात का उल्लेख किया है, मैं उनसे 
सहमत हूं कि एक देश को दूसरे देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां 
तक अपने विचारों को प्रकट करने का संबंध है, उसमें कुछ फर्क आता है। 

माननीय सदस्य जानते हैं कि बहुत से देश हमारे करीब हैं, जो अपने विचार रेडियो पर और 
अखबारों में प्रकट करते हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं हैं, या जो हमारी संस्थाएं हैं अथवा जो हमारी 
राजनीतिक बनावट है, उसके खिलाफ भी बातें करते हैं, उन्हें बहुत कुछ कहते हैं, जिनको हम 
पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों के यहां अपने-अपने देशों के अलग-अलग तरीके हैं, और 
हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जहां तक एक देश से दूसरे देश के संबंधों का ताल्लुक 
है, हमें एक जाब्ते से, एक तरीके से काम करना होता है। जो दूसरा देश करता है उसको हम 
पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, इसकां सवाल नहीं है। सवाल इसका है कि हम जाब्ते से, कायदे 
से क्या चीज कर सकते हैं ओर क्या नहीं कर सकते हैं। एक देश की सरकार जब हमसे कहती 
है कि उसका नियंत्रण-मैं संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, नियंत्रण की बात कह रहा हूं-उसके 
इस रेडियो पर नहीं है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आपका उस पर नियंत्रण है, चाहे वह 
बात हमारे पसंद को हो या न हो" (व्यवधान) 

श्री रंगा (श्रीकाकुलम्‌) : क्या वहां राजनैतिक दल हैं जिनमें ऐसी ही आपसी प्रतिस्पर्धा है 
जैसी यहां है? क्या वहां ऐसे समाचारपत्र हैं जो इस देश की तरह अपनी सरकार की आलोचना 
, कर रहे हैं? सचाई के प्रति उसने अपनी आंखें क्‍यों बंद कर लीं? 

श्री दिनेश सिंह : हम यहां सोवियत पद्धति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, और न ही भारतीय 
पद्धति पर, हम एक विशेष तथ्य पर चर्चा कर रहे हैं, एक सरकार द्वारा दिए गए वक्‍तव्य पर, जहां 
तक सरकार से सरकार के संबंधों का प्रश्‍न है, हम इन वक्तव्यों पर कैसा व्यवहार करें। 

श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी (केंद्रपाड़ा) : जो चीन कहता है, क्या आप स्वीकार करते हैं, कि उन्होंने 
अपने क्षेत्र पर कब्जा किया है? 

श्री दिनेश सिंह : जहां तक माननीय सदस्यों के दृष्टिकोण का संबंध है, उनका पहले ही पूरी 
तरह वर्णन हो चुका है और प्रत्येक जगह नोट कर लिया गया है।“(व्यवधान) 


विदेश मंत्री के मुंह पर ताला 


श्री वाजपेयी : मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैंने कहा है कि मास्को 
रेडियो प्रसारण कर रहा है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस पर 
सरकारी नियंत्रण नहीं है। लेकिन सरकारी प्रसारण के बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है? 
उनमें कोई राष्ट्रीय गरिमा को भावना है या नहीं? यहां दूसरे देशों की सरकारों से हमें गालियां 
खिलवाई जा रही हैं और विदेश मंत्री मुंह पर ताला डाले बैठे हें। इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा। 

श्री शशि भूषण (खरगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, जब वायस ऑफ अमेरिका हिंदुस्तान की 
सरकारी संस्थांओं के बारे में कहता है, उसके खिलाफ क्यों प्रदर्शन नहीं किया जाता? जो भी हमारे 
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मुल्क के खिलाफ कहे, उसका विराधे किया जाना चाहिए। 
श्री वाजपेयी : अगर वायस ऑफ अमेरिका ऐसी बात करता है तो उसका भी विरोध किया 
जाना वह भी गलत है। 
pe मधोक : प्रश्‍न रूस के विषय में है, अमेरिका के नहीं, यदि अमेरिका ऐसा करता 
हे. हम उसे भी ले सकते हैं। रूस की सरकार की एक विशेष पद्धति है। वहां कोई लोकतंत्र नहीं 
है। उन्हें मना करने दो कि" (व्यवधान) ु 
श्री वाजपेयी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सवाल को इस तरह से टालने नहीं 
दिया जाएगा। मंत्री महोदय के उत्तर में मास्को रेडियो का कोई उल्लेख नहीं है, जितना उल्लेख हे 
वह रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस का है। उसके प्रसारण की ओर सोवियत सरकार का ध्यान दिलाया गया 
है। मास्को रेडियो सरकार का खुला रेडियो है। उसके बारे में कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती। 
उसके प्रसारण के बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है? 
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कयत वित गाज या नही लेता 


भी लगाया गया है कि हमने अमेरिका से पैसा लिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक मेंबर 
दः ° 

अध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति के विषय में मैंने क्या किया? क्या मैंने उनसे मुझे लिखने 
के लिए नहीं कहा? मैं व्याख्या करने के लिए एक अवसर अवश्य दूंगा, यदि आप मुझे लिखते 


हैं। 


आ महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। अभी मेरे दल का नाम लिया गया है और आरोप 


श्री वाजपेयी : अभी आप कह लेने दीजिए। जो शरारत होनी है, वह हो जाए। हम चाहते 
हैं कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाए। 

एक तरफ आरोप लगाया जाता है कि अमेरिका से हमने पैसा लिया। दूसरी ओर 'यंग इंडिया' 
में एक लेख में यह छपा था कि हमने रूस से पैसा लिया। मैं साफ कह देना चाहता हू 

श्री पीलू मोदी : दोनों बाजुओं से लेना गलत बात है। 

श्री वाजपेयी : हम किसी बाजू से पैसा नहीं लेते। विदेशों से पैसा लेकर चुनाव लड़ने के 
बजाय हम राजनीति से संन्यास लेना पसंद करेंगे। 

अगर यह साबित हो जाए कि जनसंघ ने अमेरिका से या रूस से पैसा लिया है तो में जनसंघ 
से कोई संबंध नहीं रखूंगा। 

विदेशों से पैसा लेना एक गद्दारी है और हम गद्दारी में कभी भागीदार नहीं हो सकते। 

लेकिन मेरा एक निवेदन यह भी है कि इंटेलीजेंस ब्यूरो जो जांच कर रहा है यह जांच पर्याप्त 
नहीं है, यह जांच देश में विश्वास पैदा नहीं कर सकती। में चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी 
जज को नियुक्त किया जाए और हमको कटघरे में खड़ा किया जाए। सरकार हमारे खिलाफ आरोप 


लाए और हम सफाई देंगे। अगर आरोप साबित हो गया तो हम बड़ी से बडी सजा भुगतने के लिए 
तैयार हैं। 


= 0 ॥ ॥॥ 
२ आम चुनावों में अमेरिकी दखलंदाजी पर लोकसभा में १२ दिसंबर, १९६७ को स्पष्टीकरण। 
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चुनाव हमारे, रुचि रूस कौ? 


अ" महोदय, अभी तक देश के घरेलू मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप की चर्चा होती थी। अब 
सोवियत हस्तक्षेप के कुछ प्रमाण सामने आ रहे हैं। सारा सदन इस बात को स्वीकार करेगा 
कि एक स्वतंत्र और प्रभुतासंपन्न देश के नाते हम इस तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ' 
चाहे वह किसी भी देश की तरफ से हो। लेकिन मुझे गृह मंत्री का वक्तव्य सुनकर बड़ी निराशा 
और आश्चर्य हुआ है। इस संबंध में जो खबर छपी है, उन्होंने उसका हवाला तो दिया है, लेकिन 
यह बताने का कष्ट नहीं किया कि वह खबर सही है या गलत। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है : 

“श्री लोगीनोब ने वर्णन किया है कि किस तरह से एक उच्च पदस्थ के.जी.बी. अधिकारी, 
जिसका वास्तविक नाम श्री ल्यूडिग था, को श्री यूरी मादिन के नाम से दिल्‍ली स्थित सोवियत 
दूतावास में गत वर्ष राजनैतिक सलाहकार के रूप में भेजा, उसने सोवियत संघ चुनाव अभियान 
का संचालन किया।” 

क्या गृह मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि मि. मादिन के नाम से सोवियत 
एंबेसी में कोई कांसेलर थे? मेरे पास भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका 
है, जिसमें राजदूतावार्सो में काम करनेवाले कर्मचारियों के नाम हैं। इसके पृष्ठ ९३ पर यूनियन 
ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स' के नीचे दिया हुआ है : 'कांसेलर : म. यूरी आई. मादिन, 
फ्लैट नंबर १६, हाउस नंबर ४, रेजिडेंशल बिल्डिंगज ऑफ दि यू.एस.एस.आर. एंबेसी, चाणक्यपुरी, 
नई दिल्ली-२१'। 

आरोप यह लगाया जा रहा है कि मि. मादिन के.जी.बी. के एक ऊंचे अफसर थे। यह चुनाव 
के दिनों में दिल्ली में आए, गर्मी से लेकर वसंत के बीच में रहे और उन्होंने यहां ऐसे काम किए, 
जिनसे हमारा चुनाव प्रभावित हो। 

क्या गृह मंत्री के ध्यान में यह बात भी आई है कि मि. मादिन के नाम को लेकर कुछ 
जाली पत्रों की चर्चा हो रही है। यह मामला बहुत गंभीर है। में गृह मंत्री से चाहता हूं कि वह 
बिल्कल ठोस जानकारी के आधार पर स्पष्ट और दो-टूक उत्तर दें। क्या उनके ध्यान में यह बात 
आई है कि मि. मादिन को नाम को लेकर कुछ जाली पत्रं की चर्चा हो रही है? एक जाली पत्र 


8 3 न न मास्न 
# आम चुनावों में रूस की दखलंदाजी पर लोकसभा में ७ दिसंबर, १९६७ को ध्यानाकर्षण। 
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बंबई में अमेरिका के कांसुलेट के कांसेलर जनरल को ओर से अमेरिकी एंबेसेडर को लिखा गया। 
एक पत्र ब्रिटिश हाई कमिश्नर के नाम से लिखा गया जिसमें श्री पाटिल को लेकर, और कांग्रेस 
नेताओं को लेकर, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या गृह मंत्रालय ने इस बात की जांच कौ है कि 
यह जाली पत्र लिखनेवाला कोन था? 

गृह मंत्री ने कहा है कि हम एलेज्ड इंटरफीयरिंस की जांच कर रहे हैं। यह 'एलेज्ड' क्या 
है? यह जो रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस' प्रोग्राम चल रहा है, वह सोवियत भूमि से चल रहा है। क्या 
कोई इससे इन्कार कर सकता है? कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। 

अध्यक्ष महोदय : लेकिन माननीय मंत्री कह चुके हैं कि सरकार ने पहले ही विरोध कर दिया 
है तथा सरकार को लिखा है। 

श्री वाजपेयी : जब सरकार विरोध कर रही है, तो फिर 'तथाकथित हस्तक्षेप' की बात कहने 
का क्या मतलब है? 

गृह मंत्री श्री यशवंतराव चह्वाण : मैंने उसके बारे में नहीं कहा है। 

श्री वाजपेयी : में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय किसी और प्रमाण में न 
भी जाएं, तो भी यह जो रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस' कार्यक्रम चल रहा है, वह भारत के घरेलू मामलों 
में खुला हस्तक्षेप है और सहअस्तित्व के सिद्धांत के खिलाफ है। भारत सरकार विरोधपत्र देने के 
बजाय रूस को यह क्यों नहीं कहती कि अगर यह प्रोग्राम बंद नहीं किया गया, तो यह एक 
अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझी जाएगी और इससे हमारे और रूस के संबंधों को धक्का लगेगा। 

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सोवियत रूस से मित्रता चाहते हैं और सोवियत रूस 
हमारी जो सहायता कर रहा है, उसके लिए हम आभारी हैं, मगर वह हमारे स्वाभिमान, हमारी 
स्वतंत्रता और हमारी प्रभुसत्ता पर आघात नहीं कर सकता। न हम रूस को यह काम करने टॅग 
ओर न अमेरिका को। 

श्री चह्वाण : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं। जहां तक रेडियो का संबंध हें, 
मैंने आरोपित मत-भिन्नताओ के विषय में नहीं बोला। मैं कह चुका हूं कि हमने यह मामला उनके 
साथ उठाया है, लेकिन दूसरे मामले के विषय में, जब मेरे पास वक्तव्य की प्रति नहीं है, मैं इसके 
विषय में कुछ नहीं कह सकता। 

यह एक तथ्य है कि श्री यूरी मादित नाम का एक अधिकारी, समाचारों में वर्णित, एक 
सलाहकार के पद पर अधिकारी था, और वह भारत में १२ जुलाई, १९६६ से २२ अप्रैल, १९६७ 
तक रहा। यह एक तथ्य है। लेकिन यह तथ्य मुझे यह कहने के लिए अधिकृत नहीं करता कि 
जो आरोप लगा है, वह गलत है या सही है। कुछ अन्य निश्चित आरोप भी लगे हैं, लेकिन जब 
तक उचित साक्ष्य के साथ हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, में सोचता हूं कि अन्य मित्र देशों 
के साथ- अमेरिका और सोवियत रूस दोनों के-हमारे संबंधों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहेगा, 
सदन के पटल पर कोई आधिकारिक घोषणा करना, यह मेरी मुख्य परेशानी है। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब कहां दिया गया है? क्या भारत सरकार 
सोवियत रूस से यह कहने के लिए तैयार है कि यह हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, नहीं तो यह 
अनफ्रेंडली एक्ट समझा जाएगा? 

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यह रोका जाना चाहिए, चाहे वह 
अमेरिका की ओर से हो या रूस की ओर से। 
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दक्षिण अफ्रीका की जनता का अभिनंदन 


अ महोदय, आज सारे विश्‍व के लिए बड़े आनंद का दिन है। विश्व के मानचित्र में स्वतंत्र, 
लोकतंत्रात्मक और रंगभेद से रहित दक्षिण अफ्रीका का उदय मानवता के मुक्ति संग्राम का 
एक महापर्व है। उपनिवेशवाद का भग्नावशेष भी आज ध्वस्त हो गया, रंगभेद का गढ़ ढह गया। 
जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चमड़ें के रंग के आधार पर मानब का मूल्यांकन करनेवाली 
बर्बर व्यवस्था आज पराजित हो गई। 

१६६२ से अफ्रीका के निवासी पराधीनता और रंगभेद के पाटो में पिसते रहे और पीढ़ियों से 
जूझते रहे। हजारों का बलिदान हुआ और लाखों ने यातनाएं सहीं। उनका बलिदान रंग लाया है 
और उनका कष्ट बहुत सहज फलीभूत हुआ है। 

अध्यक्ष महोदय, दक्षिण अफ्रीका में सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन, रंगभेद को घिनौनी व्यवस्था 
का अपने आप हथियार डालना, यह एक चमत्कारिक घटना है। यह बदले हुए विश्व का भी 
परिचय देती है। दशकों पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जो बीज बोया था, वह 
आज पुष्पित और पल्लवित होकर दक्षिण अफ्रीका की जनता को स्नेह और समता का संदेश दे 
रहा है। दक्षिण अफ्रीका की जनता बधाई की पात्र है और डॉ. मंडेला अभिनंदन के अधिकारी हैं। 
उनका सारा जीवन जूझते हुए बीता। उन्होंने जवानी जेल में काटी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 
आतताइयों से समझौता नहीं किया। पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहे। आज वह दक्षिण अफ्रीका के 
राष्ट्रपति चुने गए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। 

हम खुद पराधीनता के पाप को भोग चुके हैं। हमारे देश में भी काफी भेदभाव प्रचलित है। 
जो उसके शिकार होते हैं, वे इसकी पीड़ा को जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र होकर समृद्धि के 
पथ पर बढ़े, अश्वेत-श्वेत और मिश्रित रंग के लोग, जिनमें भारत से गए हुए लोग बड़ी संख्या 
में हैं, वे सब नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में जुटे, इस बात की आवश्यकता है। जैसा कि 
प्रधानमंत्री जी नें कहा कि हम पहले से स्वतंत्रता के युद्ध में उनको सहयोग देते रहे' हैं, अब 
पुननिर्माण के यज्ञ में भी अपने साधनों कौ समिधा का समर्पण करने के लिए तैयार होंगे। आप 
'हमारी शुभकामनाएं दक्षिण अफ्रीका कौ जनता और उनके नए राष्ट्रपति डॉ. मंडेला तक पहुंचा दें। 

11.0 स्स्स 
# दक्षिण अफ्रीका की आजादी पर लोकसभा में १० मार्च, १९९४ को दी गई बधाई। 
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जिम्बाब्वे की कठपुतली सरकार 


अः महोदय, जिम्बाब्वे में वर्तमान समस्या सीधे ही १९६५ में इयान स्मिथ के नेतृत्ववालौ 

अल्पसंख्यक सरकार द्वारा स्वतंत्रता की एकपक्षीय घोषणा से पैदा हुई। अफ्रीका की स्थिति 
में एक गुणात्मक परिवर्तन होते हुए भी, १९७५ में पुर्तगाल साम्राज्य के विघटन के घटनाक्रम के 
बाद भी यह साम्राज्य जारी रहा, क्योकि अफ्रीका का जातीय शासन इसे बहुत अधिक सक्रिय 
समर्थन देता रहा। इसी दौरान इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिलता रहा। 

१९७६ में संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए हुई जेनेवा कॉन्फ्रेंस केवल मार्च, १९७८ तक 
जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता प्राप्त करने के निर्णय पर सहमति पैदा होने को छोड़कर, कोई निश्चित निर्णय 
लेने में असफल रही। प्रमुख असहमति इस मुद्दे पर बनी रही कि मुख्य रूप से सेना का नियंत्रण 
किसे करना चाहिए तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान अल्पसंख्यकों की क्या भूमिका रहेगी। 

इसके साथ ही, फ्रंट लाइन स्टेट्स ने जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन को सहायता 
देने तथा अपने स्तर पर एकता बढ़ाने में अपने प्रयासों को और अधिक समन्वित किया। १९७७ 
में लिबर किल्ले में हुए ओ.ए.यू. के सम्मेलन में पैट्रिओटिक फ्रंट को जिम्बाब्वे में स्वतंत्रता 
आंदोलन का मूल माना गया। 

इस भूमिका के विरुद्ध ब्रिटेन के डेविड ओवन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत यंग 
के राजनैतिक प्रयासों से जिम्बाब्वे समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए १९७७ में सर्वपरिचित सात 
सूत्रीय आंग्ल-संयुक्त राज्य प्रस्ताब का निर्माण हुआ। 

फ्रंट लाइन राज्यों ने आंग्ल-संयुक्त राज्य प्रस्तावों की निश्चित सकारात्मक विशेषताओं का 
स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र सेना की स्पष्ट उपस्थिति तथा ब्रिटिश रेजीडेंट कमिश्नर की भूमिका 
तथा शक्तियों के संदर्भ में पैट्रिओटिक फ्रंट ने अपने को संयमित (रिजर्व) रखा है। हमने इन 
प्रस्तावों का समर्थन किया है, यदि ये इयान स्मिथ के अवैध शासन को हटाने तथा सार्वभौम वयस्क 
मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। 

इन प्रस्तावों को सुरक्षा परिषद द्वारा नोट किया गया जिसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक 


FR MSS se ve ls 
+ जिम्बाब्वे के संदर्भ में राज्यसभा में २० मार्च, १९७८ को विदेश संत्री के रूप में 
भारतीय रुख का स्पष्टीकरण। 
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प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जो दक्षिणी रोडेशिया (जिम्बाब्वे) में बहुसंख्यक 
शासन को प्रभावी रूप से स्थापित करने के लिए, संबंधित पार्टियो से चर्चा करके आवश्यक सैनिक 
व अन्य संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर ध्यान दे। इसके अनुपालन हेतु हमारे देश के ले. 
जनरल प्रेमचंद का नाम संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में आया। ब्रिटिश 
रेजीडेंट कमिश्नर, लॉर्ड कारवर और ले. जनरल प्रेमचंद ने सैलिसबरी में इयान स्मिथ से बात कौ। 
३९ जनवरी से ३ फरवरी, १९७८ तक माल्टा में ब्रिटिश विदेश सचिव, डेविड ओवन, संयुक्त राज्य 
राजदूत एंडूयू यंग और पैट्रिओटिक फ्रंट के नेता रॉबर्ट मुगाबे और जोशुआ कोम्मो के बीच 
बातचीत हुई। इन चर्चाओ में इयान स्मिथ ने भाग नहीं लिया। जिम्बाब्वे में बहुसंख्यक शासन 
स्थापित करने के लिए यथार्थ व्यवस्थाओं पर मतभेदों को कम करने में कुछ सफलता मिली। 

इसी समय, इयान स्मिथ ने जिम्बाब्वे आधारित अफ्रीकी नेताओं बिशप मुजारेवा, रैवरेंड 
सिथोले और चीफ चिराऊ से बातचीत को। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप एक अंतरिम व्यवस्था 
बनी जिसे माननीय सदस्यों ने इयान स्मिथ द्वारा संवैधानिक समझौते के आवरण में जिम्बाब्वे में 
स्थापित कठपुतली सरकार का नाम ठीक ही दिया है। 

संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन Riss भी भूमिका के बिना, इयान स्मिथ और कुछ चुने हुए 
अफ्रीकी नेताओं के बीच यह कम से कम दस वर्ष के लिए गोरे अल्पसंख्यकों की 
भारी-भरकम स्थिति को सुरक्षित करती है। यह विषयानुसार संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के विरुद्ध है। 
और इसके अलावा, इसके अधीन होनेवाले चुनाव एकल चुनाव सूची के आधार पर एक 
व्यक्ति-एक मत को भी सुनिश्चित नहीं करते हैं। 


इयान स्मिथ शासन अवैध है 


जैसी कि सदन को जानकारी है, कुछ दिन पहले जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थिति 
पर चर्चा होने का समय आया, हमने दोहराया कि इयान स्मिथ शासन अवैध है और कि इसलिए 
इसके द्वारा दक्षिणी रोडेशिया के अंदर या बाहर किया गया कोई भी समझौता स्वतः ही अवैध होगा, 
कि जिम्बाब्वे की उपनिबेशिता को समाप्त करने संबंधी सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रस्तावों 
की निश्चितता का वैध उत्तरदायित्व ब्रिटेन के पास रहेगा। हमने जोर डाला कि वहां को जनता 
के आत्मनिर्णय के अधिकार के मुक्त प्रयोग द्वारा बहुसंख्यक शासन लाया जाना चाहिए। 

हमारा दृष्टिकोण है कि वर्तमान स्थिति की पुकार है नई पकड़-एक सृजनात्मक रचनात्मक 
एवं सकारात्मक पहुंच कि सभी पार्टियों को विस्तार से स्वीकार्यं हो और आंग्ल-संयुक्त राज्य 
प्रस्तावों को सुनिश्चित करे और तदुपरांत जिम्बाब्वे में वैध शासन की स्थापना करे। हम इस बात 
के कायल रहे हैं कि परिवर्तन की व्यवस्था के लिए कोई भी प्रयास जो पैट्रिओटिक फ्रंट को 
छोड़कर किया जाता है, जिम्बाब्वे के अंदर और आसपास नागरिक संघर्ष की ओर ले जा सकता 
है और ऐसी स्थिति का परिणाम बहुत हौ भयंकर होगा। 

इस तरह के प्रयास में संयुकत राष्ट्र के बहुसंख्य सदस्यों की हिस्सेदारी हो, बिना शासन को 
स्वीकार किए जैसा कि सुरक्षा परिषद के ताजा प्रस्ताव से स्पष्ट है, जो अंतरिम शासन को अवैध 
एवं अस्वीकार्य मानती है। 

हमारे प्रधानमंत्री इस मामले 
साथ ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका के 


ले में फ्रंट लाइन स्टेट्स नेताओं और जिम्बाब्वे के नेताओं के साथ- 
नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमारे राजनैतिक 


अन्य देश / ४४७ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रयास इस विश्वास से निर्देशित हैं कि फ्रंट लाइन स्टेट्स नेताओं और जिम्बाब्वे के नेताओं को 
सामान्य स्वीकार्य समाधान के लिए अब तक हुए प्रयासों से और अधिक प्रयास आवश्यक हैं 
जिससे कि यथार्थ अफ्रीकी बहुसंख्यक शासन की स्थापना की ओर ले जानेवाले, समयबद्ध और 
प्रभावी परिवर्तन हेतु संवैधानिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। इससे अधिक हम इस 
उपनिवेशवाद के चिहों को समाप्त करने के लिए अपने अफ्रीकी भाइयों का नैतिक, राजनैतिक 
कूटनीतिक और सामग्री आदि से समर्थन करते रहेंगे। 
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मेरी मॉरीशस यात्र यात्रा 


मा 'ननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मॉरीशस की स्वतंत्रता की दसवीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने 
के लिए, श्री शिवसागर रामगुलाम, प्रधानमंत्री मॉरीशस के निमंत्रण पर १० से १४ मार्च तक 
मॉरीशस की यात्रा को। 

भारत और मॉरीशस के बीच पैदा हुए घनिष्ट, मित्रतापूर्ण एवं ऐतिहासिक संबंधों के विषय 
में सदन को जानकारी है ही। मॉरीशस निवासियों में से बहुसंख्यकों के साथ भारत की जनता के 
जातीय संबंध हैं जो घनिष्ट सांस्कृतिक संपकों के अभाव में इतने वर्षां तक रुके रहे। दोनों देशों 
के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में क्रियात्मक सहयोग बढ़ाना समय की जरूरत है। 

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या देश से ले जाया गया खजाना आपको मिला? 

श्री बाजपेयी : मॉरीशस हमारा पड़ोसी है जो हिंद महासागर द्वारा हमसे जुड़ा है। यह अफ्रीको 
एकता संघ का एक सक्रिय सदस्य है और हमारी तरह ही राष्ट्रों के गुटनिरपेक्ष भाईचारे का सदस्य 
है और समान समस्याओं का सामना करनेवाला विकासशील देश। इसलिए एक महान खुशी एवं 
कर्तव्य की भावना के कारण मैंने मॉरीशस यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किया। 

मॉरीशस पहुंचने से पहले, मैंने एक छोटा सा ठहराव सायचेल्स की राजधानी माहे में लिया। 
सायचेल्स के विदेशमंत्री श्री गुई सिनॉन ने हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत किया तथा हमने उपलब्ध 
समय का उपयोग भारत और सायचेल्स के बीच कृषि, शिक्षा, उद्योग तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 
सहयोग स्थापित करने तथा और आगे मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा करने में किया। श्री 
लोइज्यू, बंदरगाह एवं कार्य मंत्री के नेतृत्व में अभी जल्दी में सायचेल्स से आए प्रतिनिधि मंडल 
की यात्रा के दौरान सहयोग के विशेष क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। 

शुक्रवार, १० मार्च को दोपहर बाद, जब में मॉरीशस में उतरा, मैं मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री 
शिवसागर रामगुलाम और श्रीमती रामगुलाम एवं मंत्रिमंडल के अनेक सहयोगियों तथा मॉरीशस में 
जीवन के विभिन्न पहलुओं की छटा ब्रिखेरते जन समुदाय को देखकर अभिभूत हो गया। हवाई 
अड्डे पर दिए अपने संक्षिप्त वक्तव्य में मैंने माना कि जब तक आकाश में सूर्य और चांद चमकते 
रहेंगे तन तक मॉरीशस स्वतंत्र रहेगा और जब तक हिंद महासागर का जल मॉरीशस और भारत 


A 
# विदेश मंत्री के रूप में मॉरीशस की यात्रा के बाद लोकसभा में १६ मार्च, १९७८ को दिया गया वक्‍तव्य 
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के तटों को धोता रहेगा, भारत और मॉरीशस को अटूट मित्रता और अधिक मजबूत होती रहेगी । 

मैं महात्मा गांधी संस्थान भी गया जो १९७५ में भारतीय अध्ययन, संस्कृति एवं परंपराओं के 
केंद्र के रूप में बिकसित करने के उद्देश्य से, हमारी सहायता से स्थापित किया गया था। संस्थान 
में एक अच्छा पुस्तकालय तथा मुद्रणालय हे और एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है 
जहां शिक्षण का माध्यम हिंदी है। निकट भविष्य में यह संस्थान भारतीय अध्ययन एवं अन्य प्राच्य 
अध्ययन के लिए पूर्ण विकसित केंद्र होगा। 

अपनी यात्रा के दौरान मैंने मॉरीशस के नेताओं के साथ अंतरराष्ट्रीय मामलो एवं द्विपक्षीय 
संबंधों पर चर्चा की। हिंद महासागर क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाने और इस विषय में संयुक्‍त राष्ट्र संघ 
प्रस्तावों पर तटीय एवं अंतस्थ देशों का सम्मेलन बुलाने के संदर्भ में दोनों देशों के दृष्टिकोण में 
पूर्ण एकरूपता थी। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के कार्य क्षेत्र में हिंद महासागर पर पूर्ण 
सहयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे कि सभी बड़ी शक्तियां तथा समुद्र 
तटों का प्रयोग करनेवाले प्रमुख इस प्रस्तावित सम्मेलन में भाग लें। 

सुरक्षा परिषद में जिम्बाब्वे पर हुए अभी ताजा वार्तालाप पर हमने चर्चा की और हम सहमत 
थे कि अफ्रीकी बहुसंख्यक समाज को सत्ता के बैधानिक हस्तांतरण के लिए प्रभावी समयबद्ध कदम 
उठाए जाने चाहिए। 

हम सहमत थे कि दक्षिण अफ्रीकी कपट एवं तकनीक के परिणामस्वरूप उत्पन्न नामीबिया 
समस्या के आंतरिक समाधान के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। 

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : वर्ष के अंत तक । 

श्री वाजपेयी : हम सहमत थे कि जब अगले महीने संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिवेशन में 
नामीबिया का प्रश्‍न आता है तो गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी सहमति देनी चाहिए। 

श्री हरि विष्णु कामथ : मैं आशा करता हूं कि आप हिस्सा लेंगे। 

श्री वाजपेयी : मैने मॉरीशस के नेताओ को ध्यान दिलाया कि अफ्रीकी क्षेत्र में जारी संघर्ष, 
अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सामान्य रूप से विकसित हुए वातावरण को बिगाडने के साथ-साथ, 
हिंद महासागर में महाशक्तियों की सैनिक उपस्थिति तथा किलेबंदी को बढ़ावा देने में भी सहयोग 
देगा। हम सहमत थे कि परस्पर स्वीकार्य राजनैतिक समाधान ढूंढा जाए और अफ्रीकी एकता 
संघ की मध्यस्थता में इस प्रश्‍न पर हो रहे प्रयारों को सभी संभव सहायता दी जानी चाहिए। 

पश्चिमी एशियः की स्थिति पर विचारों के आदान-प्रदान के समय, हमारी राय थी कि सभी 
संभव कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि इस विस्तृत समस्या के उचित निपटान की ओर कुछ 
प्रगति हो सके। 

निःशस्त्रीकरण समस्या पर मॉरीशस के नेताओं के सामने मैने अपना रुख स्पष्ट किया और 
संयुक्त राष्ट्र महासभा का निःशस्त्रीकरण के लिए समर्पित विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रो द्वारा एक कार्ययोजना पर कार्य करने को जरूरत तथा इस कार्ययोजना को नकारा 
न जाए, इसे सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाला। हम सहमत थे कि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार 
मई में काबुल में होनेवाली गुटनिरपेक्ष ब्यूरो की बैठक में विशेष ध्यान निःशस्त्रीकरण समस्या पर 
दिया जाना चाहिए। 

नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा 
करते समय हम सहमत थे कि अभी तक उठाए गए कदम सुस्त एवं कमजोर रहे हे, और कि 
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पारस्परिक निर्भरता की विश्व अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 

जैसी कि सदन को जानकारी है, मॉरीशस हमारे तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का 
लाभ उठानेवाला प्रमुख देश है। वहां ४९ भारतीय विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों में कामं कर रहे हैं। हमारे 
देश में तकनीकी और आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में स्वयंवित्तीय विदेशी छात्र योजना के अंतर्गत 
प्रवेश पाकर सबसे अधिक लाभ उठानेवाला देश मॉरीशस है। १९७५ में रु. १३.१ मिलियन की पूजी 
सहायता मॉरीशस के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, जिसका अधिकांश उपयोग महात्मा गांधी 
संस्थान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशिक्षण केंद्र और मॉरीशस केंद्रीय विद्युत बोर्ड के लिए हो रहा है। 
पूर्व सरकार द्वारा मॉरीशस को दिए रु. ५० मिलियन के ऋण में रु. १०० मिलियन के ऋण को 
बढ़ोतरी पर अभी-अभी सहमति हुई है। प्रस्तावित ऋण का ८४ प्रतिशत मुख्य यंत्र खरीदने तथा 
शेष कृषि वस्तुओं की खरीद में प्रयोग होगा। भारत से व्यापारिक वाहन, मशीनरी, दवाई आदि 
खरीदने के लिए मॉरीशस को गत वर्ष इसके अतिरिक्त रु. ५० मिलियन का व्यापारिक ऋण ओर 
दिया गया था। 

ग्यारह भारत-मॉरीशस संयुक्त उपक्रम मंजूर किए जा चुके हैं और उनमें से सात पहले से 
ही कार्य कर रहे हैं। मॉरीशस नेताओं से अपनी वार्ता के दौरान मैंने उन्हें सूचित किया कि सहमति 
प्राप्त देहात एवं पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकी सहायता के साथ-साथ भूजल संसाधन, ऊर्जा 
उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण, शहरी एवं देहात जल आपूर्ति के क्षेत्र में भी आगे ओर सहायता 
उपलब्ध करवाने में हमें प्रसन्नता होगी। 

मॉरीशस से मेरे विदा लेनेवाले दिन की सुबह, दोनों देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक 
सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित करने के समझौते पर मैंने, प्रधानमंत्री रामगुलाम के 
साथ हस्ताक्षर किए। संयुक्त आयोग की स्थापना भारत और मॉरीशस के बीच पैदा हुई घनिष्ट 
और मित्रवत संधियों को और अधिक मजबूत करेगी। 

मेरा विश्वास है कि भारत और मॉरीशस के बीच जारी मित्रता भारत और मॉरीशस की जनता 
के सर्वश्रेष्ठ हित में है और अपने क्षेत्र में, जिससे हम दोनों संबंधित हैं, शांति और स्थिरता की 


स्थापना में सहयोग देगी। धन्यवाद। 
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मेरी तंजानिया यात्रा 


होदय, मैं अभी-अभी तंजानिया की सरकारी यात्रा से लौटा हूं और मैंने महसूस किया कि 

इस यात्रा के परिणामों के बारे में सदन को पहले ही मौके पर बताना चाहिए। 

तंजानिया को मेरी यात्रा जनता सरकार के किसी मंत्री की अफ्रीकी देश की पहली यात्रा थी। 
इसलिए, इसने मुझे हमारे अफ्रीकी मित्रों के साथ निकट संपर्क--राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, 
तकनीकी व वैज्ञानिक-कायम करने की हमारी इच्छा की पुनर्पुष्ट और दक्षिणी अफ्रीका में 
स्वतंत्रता आंदोलन से अपनी एकजुटता और सहायता का आश्वासन देने का भी मौका दिया। 

तंजानिया की मेरी यात्रा दो हिस्सों में थी। पहले भाग में मैं अपने मित्र और सहयोगी, विदेश 
मंत्री मकाया का मेहमान था और हमने जिम्बाब्वे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर 
दो दौर में गहराई से विचार-विमर्श किया। हार्न ऑफ अफ्रीका में तनावपूर्ण स्थिति की भी समीक्षा 
को गई। मैंने इस मौके को अपने तंजानियाई साथी को इस उपमहाद्वीप की हाल की घटनाओं से 
अवगत कराने के लिए इस्तेमाल किया। हमने परस्पर हितों के कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी 
विचार-विमर्श किया और यह बातचीत परंपरागत गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई जो 
भारत-तंजानिया संबंधों की हमेशा से विशिष्टता रहा है। राष्ट्रपति न्यरेरे लुसाका में अग्रिम पंक्ति 
के देशों के राष्ट्रपतियो की शिखर बैठक में भाग लेऊर लौटे थे और वे एक महत्वपूर्ण मिशन 
पर वाशिंगटन जाने कौ तैयारी कर रहे थे। राष्ट्रपति न्यरेरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनकी 
विद्वता, साहस, दूरदृष्टि और सरलता ने उनके लिए आदर अर्जित किया है। उनसे मेरी बातचीत 
एक प्रेरक अनुभव था और दक्षिण अफ्री,। को स्थिति के बारे में उससे नई दृष्टि मिली। 

संयोगवश, स्वापो के राष्ट्रपति नुजोमा भी मेरे वहां रहने के दौरान एक संक्षिप्त यात्रा पर आए 
थे। हमारी मुलाकात हुई और हमने नामीबिया की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मुझे नामीबिया 
समस्या के हल के लिए संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर हो रहे षडयंत्रो के बारे में और उन्हें विफल 
करने के स्वापो के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे समझते हैं कि संयुक्‍त 
राष्ट्र की आम सभा का एक विशेष अधिवेशन नामीबिया की समस्या की तात्कालिकता की तरफ 
ध्यान आकृष्ट करने में और नामीबिया को आजादी की तरफ ले जाने में मदद करेगा। हम इसका 


RT ROPES CF आप 
* अपनी तंजानिया यात्रा की उपलब्धियों पर लोकसभा में ४ अगस्त, १९७७ को विदेश मंत्री का भाषण। 
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समर्थन करने पर सहमत हुए। 

श्री नुजोमा ने हमारे द्वारा स्वापो को दी गई नैतिक व भौतिक मदद पर खुशी व्यक्त की और 
कहा कि वे इस साल भारत यात्रा पर आने की आशा कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि उनकी 
भारत यात्रा का स्वागत है। 


यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य 


दार-ए-सलाम में मेरा राजनीतिक विचार-विमर्श बहुत उपयुक्त समय पर और लाभदायक 
रहा। मेरी यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य भारत-तंजानिया संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक थी जो २९ 
जुलाई से २ अगस्त तक हुई। उपराष्ट्रपति जुम्बे ने आयोग को बैठक के उद्घाटन का सम्मान हमें 
दिया और उद्घाटन सत्र में तंजानिया सरकार के पांच मंत्री उपस्थित थे। यह तंजानिया द्वारा भारत 
के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने को दिए जा रहे महत्व का प्रतीक है और मैं सदन को 
आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इस इच्छा का पूरी तरह आदर करते हैं। 

तंजानिया से हमारा सहयोग आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है और यह 
एक तरफ लघु एवं मझोले उद्योगों से लेकर दूसरी तरफ तेल की खोज तक फैला हुआ है। लगभग 
३०० भारतीय-विशेषज्ञ तंजानिया में काम कर रहे हैं और तंजानिया के मेजबान उनके द्वारा 
तंजानिया के समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करने में उदार हैं। 

दार-ए-सलाम में २०० कि.मी. दक्षिण-पूर्व में हिंद महासागर के छोटे से द्वीप सांगो-सांगो की 
मेरी यात्रा विशेष रूप से स्मरणीय है। इसी द्वीप पर हमारे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 
तंजानिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ मिलकर व्यापक मात्रा में तेल खोजने में 
सफलता प्राप्त की है। फिलहाल, सांगो-सांगो में सुरक्षित गैस भंडार अनुमानतः लगभग ३० अरब 
क्यूबिक मीटर है जो तंजानिया की ऊर्जा जरूरतों को बड़ी मात्रा में पूरा करेगा। सांगो-सांगो 
अपेक्षाकृत अलग-थलग है और इस पर काम करने की स्थितियां किसी भी दृष्टि से आसान नहीं 
हैं। फिर भी, इन स्थितियों के बावजूद, वहां हमारे विशेषज्ञों का मनोबल मैं बहुत ऊंचा पाता हूं। 
इस मौके पर मैं उनके काम की श्रेष्ठता और भारत-तंजानिया के बीच संबंधों को मजबूत बनाने 
में वे जो भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। 

तंजानिया सरकार के विचारार्थ सांगो-सांगो की गैस के दोहन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा योजना बनाई जा रही है। हम इस क्षेत्र में तंजानिया से अपने सहयोग को तेज करना 
और इसे उर्वरक, पेट्रोकेमिकल जैसे संबद्ध क्षेत्रों में बढ़ाना चाहेंगे। 


दूसरी प्रमुख औद्योगिक परियोजना, जिसे क्रियान्वित करने के लिए भारत और तंजानिया 


सहमत हुए हैं, कगेरा शुगर प्लांट है। इसकी क्षमता २,५०० टन प्रतिदिन तक बढ़ा दी जाएगी। इस 


परियोजना के लिए भारतीय मशीनों और उपकरणों के आयात के लिए अंशतः सरकार-से-सरकार 
को ऋण और अशत आई डो बो आई रा एस बो भाइ) कण| सत प कक 
जाएगा। परियोजना के १९८० में शुरू होने की आशा है और निस्संदेह, यह ' भारत और तंजानिया 
के बीच निकट संबंधों के विकास के एक अन्य स्तर की निशानी है। 

भारत और तंजानिया के बीच आर्थिक सहयोग अब इतना जगदा है कि मैं कई अन्य 


परियोजनाओं का नाम ले सकता हूँ जिनमें हम साथ काम कर रहे हैं-मुख्य भूमि पर और 


जांजीबार में औद्योगिक क्षेत्र दार-ए-सलाम में साइकिल संयंत्र, जांजीबार को व्यावसायिक वाहनों. 


अन्य देश / ४५३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


की आपूर्ति और तंजानिया को लाकोमोटिव, रेल के डिब्बों और अन्य रेल उपकरणों की आपूर्ति 
और लघु और ग्रामीण उद्योर्गो का विकास। 

तंजानिया द्वारा भारत को कच्चे काजू की निरंतर आपूर्ति पर भी बातचीत चल रही है। 
तंजानिया के अधिकारी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अपने प्रसंस्करण उद्योग की जरूरतों 
को पूरा करने के बाद वे तंजानिया के काजुओं के सबसे बड़े बाजार के रूप में हमारी परंपरागत 
स्थिति को देखते हुए हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कच्चे काजुओं का उत्पादन बढ़ाने की 
संभावनाओं का भी भारत-तंजानिया सहयोग द्वारा पता लगाया जा रहा है। 

हाल ही में कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर-गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों, ग्रुप ७७ की बैठकों में और 
अन्य जगहों पर-सामूहिक आत्मनिर्भरता कौ दिशा में एक कदम के रूप में विकासशील देशों के 
बीच सहयोग बढ़ाने की काफी चर्चा है। भारत-तंजानिया सहयोग, जो गैर-सैद्धांतिक तथा 
गैर-पृथकतावादी है, इस बात का उदाहरण है कि यदि ईमानदारी से सहयोग की इच्छा हो तो क्या 
नहीं हासिल किया जा सकता। मैं उन संभावनाओं के बारे में विश्वास लेकर लौटा हूं जो भविष्य 
में हमारे सामने होंगी और इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है कि तंजानिया और अन्य विकासशील 
देशों के साथ, हमारे संबंध मजबूत से मजबूत होते रहेंगे। 

मैं तंजानिया की सरकार और जनता को, हमारा गर्मजोशी भरा स्वागत करने और तंजानिया 
में अपने प्रवास के दौरान हमारे प्रतिनिधि मंडल को जो आदर, सम्मान, सत्कार दिया, उसके लिए 
कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। 
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चेकोस्लोवाकिया : ' : तटस्थता की भूल 


उ महोदय, नियम १०९ के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण विधेयक 
पर चर्चा स्थगित कर दी जाए। मेरे इस प्रस्ताव को रखने का कारण यह है कि अभी-अभी 
यूनाइटेड नेशंस की खबर आई है कि सुरक्षा परिषद में जब चेकोस्लोवाकिया से संबंधित निंदा का 
प्रस्ताव आया तो भारत के प्रतिनिधि ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मत नहीं दिया।"(व्यवधीन) 

श्री कंवर लाल गुप्त : हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। 

श्री वाजपेयी : रूस और अन्य देश जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया में अपनी फौजें भेजकर संयुक्त 
राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का उल्लंघन किया, विश्व शांति के लिए संकट पैदा किया और जब उनकी 
निंदा का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में आया तो भारत के प्रतिनिधि ने उसका समर्थन नहीं किया, उसके 
प्रति तटस्थ रह गया। निंदा के प्रस्ताव पर यह एव्सटेन करने का फैसला, कल इस सदन में 
- प्रधानमंत्री द्वारा जो आश्वासन दिए गए थे, उन आश्वासनों के खिलाफ है।““(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने न केवल इस सदन के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि इस 
देश के साथ भी विश्वासघात किया है। कल इस आधार पर श्रीमती सुचेता कृपलानी के संशोधन 


पर मतदान न करने की वकालत कौ गई कि सुरक्षा परिषद में भारत अपना कर्तव्य करेगा। 
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में अपनी निष्ठा की फिर से घोषणा की थी, 
गया कि भले ही इस सदन में भारत सरकार किसी 


जिससे यह संकेत मिला और यह स्पष्ट हो 
संशोधन को स्वीकार न करने की स्थिति में हो, लेकिन जब सुरक्षा परिषद में चेकोस्लोवाकिया का 
देश की भावनाओं का आदर करेगी। लेकिन 


मामला आएगा तो भारत सरकार इस सदन और इस दे 
हम तटस्थ रह गए। क्या आक्रमण के समय हम तटस्थ रह सकते हैं? अच्छाई और बुराई के 


बीच, अंधेरे और उजाले के बीच, आक्रमण और शांति के बीच कोई तटस्थ रह सकता है? अगर 
यह सरकार नेहरू जी के पदचिह्ों पर चलने का दावा करती है तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि 
जन आक्रमण का सवाल आएगा, हम चुप नहीँ रह, हम शांत नहीं रहेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री ने 


भी माना था कि हंगरी के इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। जब पाकिस्तान को रूस द्वारा 
हथियार देने के निर्णय पर विरोधी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी तो हमने यह मामला उठाया 
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था-हंगरी का--और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो बात बीत गई वह बीत गई, अब हम अपने 

कर्तव्य का पालन करेंगे। लेकिन भारत ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ऐसा लगता हे 

न के दबाव में आ गए हैं। हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठे हैं, हम अपना स्वाभिमान खो बैठे 
र यह सरकार ऐसा कृत्य करने कौ दोषी है, इसलिए इस कृत्य पर इस सदन को विचार करने 

का मौका .मिलना चाहिए। EF 
मैं अधिक क लूंगा। मेरा निवेदन है कि नियम के अनुसार स्वर्ण नियंत्रण विधेयक 

पर चर्चा रुक सकती है, मगर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पाप किया 

इसी समय चर्चा होनी चाहिए। Mest 
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विशेषाधिकार बनाम मैं 


अर” महोदय, मैं पहले कुछ हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में कहूंगा। ` 
मैं, अध्यक्ष महोदय, कठघरे में खड़ा हूं, लेकिन गुनहगार नहीं हूं। 
पिछले बीस साल से मैं उस तरफ बैठकर इधर बैठनेवालों के विरुद्ध विशेषाधिकार-भंग के 
प्रस्ताव लाया करता था। घड़ी की सुई पूरा घूम गई है। जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन 
के प्रस्ताव आते थे, वे आज यह प्रस्ताव ला रहे हैं, और जिन्हें हमला करने की आदत थी, आज 
उन्हें हमले से बचाव करना पड़ रहा है। ् 

में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं किया; मैंने 
जान-बूझकर किसी तथ्य को नहीं छिपाया, मैंने सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की। 

यह सदन मेरे लिए लोकतंत्र का मंदिर है। गत बीस वर्षों से मैंने इस सदन की मर्यादा का 
पालन करने का प्रयत्न किया है। जब मैं प्रतिपक्ष में बैठता था, तब भी मेरा मत था कि यह सदन 
ठीक ढंग से चले, और यहां वाद-विवाद के आधार पर, बिना नीयत पर आक्षेप किए हुए निर्णय 
लिए जाएं-उधर भी मेरा यह मत था और इधर भी मेरा यही मत है। इसलिए में सदन के सामने 
सारे तथ्य न रखूं और जान-बूझकर गलत बातें कहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिन ऐसा 
करने का मौका आएगा, मैं मंत्री तो रहूंगा ही नहीं, मैं सदन के भी बाहर चला _जाऊंगा। 

श्री उन्नीकृष्णन ने ठीक कहा है कि यह मामला हमारे मित्र श्री श्यामनंदन मिश्र ने नियम 
५५७ के अंतर्गत उठाया था। अगर मैं चाहता, तो मैं उस पर चुप रह सकता था। लेकिन में चुप 

$ चाहता। जो तथ्य मेरे सामने हैं में उन पर पर्दा डालना नहीं' 


नहीं रहा, क्‍योंकि मैं कुछ छिपाना नहीं 
चाहता। मैं तो तथ्यों को बाहर लाने के लिए उत्सुक हूं। में उन चेहरों को बेनकाब करना चाहता 
जितना कष्ट, जितनी प्रतिभा 


हूं जो इस कांड के पीछे छिपे हुए हैं। जितना प्रयत्न, जितना परिश्रम, हु ॥ 
तैयार करने मैं खर्च को 


हमारे मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव का मसाला 
है, उतनी अगर वह हमारी मदद करने में लगाते तो शायद (व्यवधान) 
, श्री एम.एन. गोविंदन नायर : क्योंकि आपने उन तथ्यों को नहीं रखा, इसलिए श्री उन्नीकृष्णन 


ब 
% विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर विशेषाधिकार-भंग-प्रस्ताव के अवसर पर 
लोकसभा में १५ मई, १९७८ को वाद-विवाद 
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ने उन्हें हमारे सामने रखा। 
श्री वाजपेयी : उनका पूरा भाषण मेरे वक्तव्य पर आधारित था। 
श्री एम.एन. गोविंदन नायर : जो श्री उन्नीकृष्णन ने रखा है, उसे आप बता सकते थे। 
श्री वाजपेयी : उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। जब श्याम बाबू ने मामला उठाया“ (व्यवधान) 
श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : आपका वक्तव्य विशेषाधिकार के प्रस्ताव की उत्पत्ति का कारण था। 
श्री वाजपेयी : इसलिए आपको प्रिविलेज का मामला लाना पड़ रहा है, मैं जानता हूं, नहीं 
तो आप यह मामला उठा ही नहीं सकते थे। 


तथ्य छिपाए नहीं गए 


श्री उन्नीकृष्णन यह भी कहते हैं कि पांच हफ्ते बाद जवाब दिया और यह भी कहते हैं कि 
अगर मंत्री चाहते तो जवाब न देते। मैंने जवाब देने का तय किया, पांच हफ्ते बाद तय किया, 
इस बात से स्पष्ट है कि मैंने इस मामले की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। जो तथ्य मेरे 
सामने आए वे मैंने सदन के सामने रख दिए। मैंने तथ्य छिपाए नहीं। मैंने इस बात की पुष्टि की 
कि विदेश मंत्रालय के डिस्क्रीश्नरी फंड से स्विट्जरलैंड के बैंक में दो किस्तों में ५.५ मिलियन 
डॉलर जमा किए गए, अलग-अलग किस्तों में ।(व्यवधान) इसलिए मैंने किस्तों में कहा। 

एक माननीय सदस्य : क्यों किया? 

श्री वाजपेयी : काश, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता। 

अब हमारे मित्र उन्नीकृष्णन का कहना यह है कि मैने कहा कि चेक है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं 
है। उन्होंने कहा भी है कि डिमांड ड्राफ्ट है, चेक नहीं है। मेरा निवेदन है कि सेंट्रल ट्रेजरी रूल्स 
ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल ८० में यह है। मैं उसको कोट कर रहा हूं : 

“डिमांड ड्राफ्ट को इन नियमों के उद्देश्य के लिए अलग नहीं किया जाना चाहिए।” 

अब मैं कुछ अंग्रेजी में कहना चाहूंगा। 

विशेषाधिकर प्रस्ताव के संबंध में क्या मैं पहले यह बताऊं कि में किसे असंदिग्ध और 
सामान्य मानता हूं। इन भुगतानों को पिछली सरकार ने अनुमोदित किया था। यह सरकार उनमें 
किसी भी प्रकार शामिल नहीं थी। इन सौदों में निस्संदेह कुछ अपरंपरागत पहलू थे, जब सामान्य 
बैंकों या रिकार्ड में दर्ज कर-भुगतान करने कौ जगह विशेष विवेकाधार फंड से स्विट्जरलैंड में 
दो किस्तो में भुगतान किया गया। यह भी सच है कि ५५ लाख डॉलर के प्रत्येक भुगतान को विदेश 
मंत्रालय के द्वारा १९७६ में अनुमोदित किया गया जब मैं वहां नहीं था-"(व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : जब आप जेल में थे। 

श्री वाजपेयी : हां, मैं जेल में था। 

यद्यपि सौदे को बातचीत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के एक अधिकारी ने 
की थी, लेकिन इसकी तार्किकता और इसकी असाधारण विशेषताओं की पूरी व्याख्या उन दिनों 
को सरकार ही कर सकती है। मेरे या मेरे साथी, वित्त मंत्री के खिलाफ किसी भी संवैधानिक, 
कानूनी या किसी अन्य प्रकार की शिकायत का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं -है। 

जब सवाल उठाया गया तो तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध दस्तावेजों को, उन्हे 
एक-एक जोड़कर, सभी प्रासंगिक बातें विशेष रूप से भुगतान को असाधारण प्रक्रिया अपनाने का 
औचित्य जानने के लिए सावधानी से जांच की गई। हमारी जांच-पड़ताल बुरी तरह प्रभावित हुई 
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क्योंकि जिस अधिकारी ने बातचीत की थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि सदन में मैने अपना 
पिछला वक्तव्य १२ अप्रैल, १९७८ को दिया था, हमने तथ्यों पर अपनी जांच जारी रखी जो इन 
भुगतानों पर रोशनी डाल सकते थे। कुछ अधिकारियों ने जो अब विदेशों में नियुक्त हैं ओर जो 
उस समय सौदे से अवगत थे, कुछ प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई है। मुझे अब जितनी 
जानकारी उपलब्ध है, उसे माननीय सदस्यों को बताने में मुझे कोई झिझक नहीं है। 

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अनुसार स्विट्जरलैंड में ५५ लाख डॉलरों की दो किस्तों में किए 
गए ११० लाख डॉलर का भुगतान ईरान के साथ नवंबर १९७५ में २५०० लाख डॉलर के लिए 
हुए ऋण समझौते से संबंधित था। समझौते की प्रतिलिपि आर्थिक मामलों के विभागों में उपलब्ध 
है और इससे संबंधित तथ्यों को उस समय सार्वजनिक रूप से रख दिया था। समझौते पर भारतीय 
स्टेट बैंक की ओर से ईरान में तत्कालीन भारतीय राजदूत ने दस्तखत किए थे। यह एक नरम 
ऋण था जिस पर २.५% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ०.५% प्रतिवर्ष का प्रबंधकोय शुल्क लगा 
था और जिसे १२ वर्षो में लौटाया जाना था; छह साल का ग्रेस पौरियड' भौ दिया गया था। ऋण 
दो किस्तों में प्राप्त किया गया और उसी के अनुरूप रकम प्राप्त करने के बाद स्विट्जरलैंड में 
भुगतान किया गया।"(व्यवधान) मैं बैठ नहीं रहा हूं। 

इस प्रकार के ऋण के लिए बातचीत के प्रयास जुलाई १९७४ में शुरू किए गए थे। यह एक 
ऐसा समय था जब तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण भारत भुगतान-संतुलन की विकट 
समस्या का सामना कर रहा था। सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से अतिरिक्त पैसा निकालने की 
इच्छुक नहीं थी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पैसा निकलवाने पर मुद्राकोष की शर्तें कडी हैं। ११० लाख 
डॉलर के भुगतान को ध्यान में रखते हुए भी अदायगी की शर्ते उस समय की आर्थिक स्थितियों 
के चलते, निश्चित रूप से भारत के पक्ष में थीं। भारतीय राजदूत ने धारा २९९ के अनुरूप दस्तखत 
किए जो उसे भारत के राष्ट्रपति की ओर से या उनके लिए ऐसा करने के लिए अधिकृत करता 
है। 

डिमांड फॉर ग्रांट 

जहां तक 'डिमांड फॉर ग्रांट! के विशेष प्रावधानों का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि 
१९७५-७६ में २३.६९ करोड़ रुपए डिमांड नं. ३०-मेजर हेड २६१-बी-एक्सटन॑ल अफेयर्स-बी 
३-स्पेशल डिप्लोमैटिका एक्सपेंडीचर-बी ३ (१) डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडीचर के लिए मंजूर किए गए 
थे। इसमें ५५ लाख अमेरिकी डॉलर के भुगतान की भी व्यवस्था थी जो उस वर्ष किया गया। इसी 
प्रकार १९७६-७७ में १६.८७७४ करोड़ रुपए डिमांड नं. ३२-मेजर हेड २६१-सौ-एक्सटर्नल 
अफेयर्स-सी ३-स्पेशल डिप्लोमैटिक एक्सपेंडीचर-सी ३ (१)-डिस््रेशनरी एक्सपेंडीचर-के लिए 
मंजूर किए गए। हेड के अंतर्गत समग्र प्रावधानों में मार्च १९७७ की पूरक मांगों से जिनमें वृद्धि 
हुई, वित्तीय वर्ष १९७६-७७ में ५५ लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान शामिल है। सभी उपलब्ध 
साक्ष्यो से, ५५ लाख डॉलर की दो किस्तों में ११० लाख डॉलर का भुगतान सौदे के पूर्ण भुगतान 


के रूप में था। 

सदन को समझना चाहिए किं इस तरह के भुगतन रिकाडों में दर्ज नहीं किए जाते। में यह 
भी स्पष्ट कर दूं कि ट्रेजरी रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट 
किया है, के अंतर्गत 'चेक' और डिमांड ड्राफ्ट” शब्द पर्यायवाची हैं। 
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आगे सौदे पर जो सहमति हुई, उसकी गोपनीयता जिसके बारे में मैं नहीं जानता, बनाए रखने 
के लिए भुगतान स्विट्जरलैंड में किया जाना था। मैं संक्षेप में कह सकता हूं कि उस वक्त कौ 
सरकार ने समझा कि सौदे की गोपनीयता 'डिस्क्रेशनरी ग्रांट' जिसके लिए विदेश मंत्रालय के बजट 
में प्रावधान था, में से भुगतान करने से बनी रहेगी। में यह भी जोड़ दूं कि इस प्रकृति का यही 
एकमात्र सौदा था जिसके लिए विदेश मंत्रालय के 'डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडीचर' में वित्तीय व्यवस्था की 
गई। 

श्री श्यामनंदन मिश्र : यह तत्कालीन विदेश मंत्री के आदेशों पर किया गया था या प्रधानमंत्री 
के आदेशो पर? 

श्री वाजपेयी : मैंने अपने पिछले वक्तव्य में पहले ही कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 
अनुमोदित था। | 

श्री श्यामनंदन मिश्र : वे नहीं थे। 

श्री वाजपेयी : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, ईरान से अच्छे संबंध विरासत में हासिल कर हमारी 
सरकार उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से मजबूत करना चाहती है, क्योंकि हमें विश्वास है कि वह हमारे 
परस्पर हित में है। हम इन संबंधों को तोड़ने का जोखिम नहीं ले सकते और मैं समझता हूं कि 
मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन भी इस विचार से सहमत होंगे और वे किसी अनचाही गलतफहमी को 
हमारे और ईरान के बीच नहीं आने देंगे। परस्पर विश्वास के आधार पर हम दोनों देशों के बीच 
आर्थिक सहयोग की खोज को जारी रखेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यह पूरे दक्षिण एशिया 
में स्थिरता और सहयोग बढ़ानेवाला कारण होगा। 

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं दोहराना चाहता हूं कि सरकार की कभी भी ऐसी इच्छा नहीं थी 
और न अब है कि जानकारी को दबाया जाए या सदन को गुमराह किया जाए। वास्तव में, जहां 
तक वर्तमान सरकार का.संबंध है, ऐसा करने का कोई कारण संभव नहीं है। इन तथ्यों की रोशनी 
में मैं कहूंगा कि मेरे या मेरे सहकर्मी वित्तमंत्री के खिलाफ किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव की जरूरत 2 
नहीं थी। 
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पासपोर्ट नीति नीति में उदारता 


माह अध्यक्ष महोदय, इस सदन में विदेशी मामलों पर बहस के अपने जवाब में मैंने कहा 
था कि जब से मैंने कार्यभार संभाला है, तब से मैं पासपोर्ट जारी करने में होनेवाली देरी को 
कम करने के सवाल पर विचार कर रहा हूं। मैं इस सवाल के महत्व से पूरी तरह अवगत हूं 
जिस पर कई माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। 
पासपोर्ट जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया की पूरी समीक्षा करने के प्रति मैंने खुद को प्रतिबद्ध 
किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वर्तमान प्रक्रिया को कहां तक सरल बनाया जा सकता 
है जिससे आवेदकों, विशेषकर कमजोर तबके की मुसीबतों और परेशानियों को कम-से-कम किया 
जा सके। 
में सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 
साल-दर-साल पासपोर्ट जारी करने की संख्या असाधारण गति से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, 
१९७२ में हमने सिर्फ १.३ लाख पासपोर्ट जारी किए, लेकिन १९७६ में-यह अंतिम वर्ष है जिसके 
पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं-पासपोर्ट जारी करने की संख्या लगभग ६ लाख हो गई। इस साल अनुमान 
है कि यह संख्या ८ लाख हो जाएगी और यदि यह रफ़्तार जारी रही तो यह अनुमान विवेकसम्मत 
, लगता है कि अगले दो वर्षों में हम एक साल में १० लाख से ज्यादा पासपोर्ट जारी कर रहे होंगे। 
इस पृष्ठभूमि में ही मैं माननीय सदस्यों को नई सरलीकृत प्रक्रिया से अवगत करवाना चाहूंगा 


जो हम शुरू करने जा रहे हैं। 


भविष्य में, उन सभी देशों, जिनके साथ हमारे कूटनीतिक संबंध हैं, की यात्रा करने कौ 


इजाजत दी जाएगी। यहां स्वाभाविक रूप से दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया जैसे देशों को छोड़ दिया 
गया है जहां वर्तमान सरकारों को हम मान्यता नहीं देते, क्योंकि वे अवैध और नकली चरित्र को 
हैं। दूसरे, सत्यापन की वर्तमान प्रक्रिया से पासपोर्ट जारी करने में विलंब होता है। अब तक 
सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार एक निश्चित स्तर के सरकारी और न्यायिक 
अधिकारियों तक सीमित था। मैं महसूस करता हूं कि संसद सदस्यों को, जो जनता के प्रतिनिधि 
न कक SS क्त 

% पासपोर्ट जारी करने की नई उदार नीति पर विदेश मंत्री द्वारा लोकसभा में 

८ अगस्त, १९७७ को वक्तव्य! 
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हैं और जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जनता से निकट संपर्क में हैं, इस प्रकार के सत्यापन प्रमाणपत्र 
देने के योग्य बनाया जाए। इसलिए मैं एक ऐसी व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसके 
अनुसार संसद सदस्य सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने के योग्य होंगे। फिर भी, इस संदर्भ में, क्या 
मैं आशा कर सकता हूं कि सदस्य पूरी सावधानी बरतेंगे कि वे सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी के 
आधार पर प्रमाणपत्र देंगे और आगे जब पासपोर्ट जारी करनेवाले अधिकारी द्वारा यह पुष्टि करने 
का कि ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, अनुरोध किया जाए तो वे ऐसी पूछताछ का जल्द जवाब 
देंगे। 

जहां तक पुलिस द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया का सवाल है, हम एक एकरूप व्यवस्था शुरू 
करने का प्रस्ताव करते हैं जो साधारण और बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए बनाई जाएगी, 
ताकि किसी के व्यक्तिगत जीवन और उसके पूर्ववर्ती जीवन की खोजबीन अनावश्यक रूप से न 
कौ जाए ओर इस प्रकार परेशानी का एक कारण बन जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम 
राज्य सरकारों से, जो पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं, 
विचार-विमर्श शुरू कर रहे हैं। 

फिलहाल पासपोर्ट आवेदन फार्म सिर्फ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और जिला मुख्यालयों में 
मिलते हैं। अब हम यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि पासपोर्ट आवेदन फार्म छोटे से शुल्क पर, जिससे 
छपाई और वितरण का खर्च निकल सके, डाकघरों में भी उपलब्ध हों। इस संदर्भ में में पोस्ट एंड 
टेलीग्राफ बोर्ड के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा जो परीक्षण के लिए चुने. गए क्षेत्रों में 
इस व्यवस्था को शुरू करने में हमसे सहयोग करने पर सहमत हो गया है। 

मैं नई उदार अनुमोदन नीति को १५ अगस्त से शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। यह संभव 
है कि इस परिवर्तन में प्रशासनिक देरी हो, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि यह देरी कम-से-कम 
हो और जितनी जल्दी संभव हो, नई प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाए। 

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नई नीति के प्रभावों के सभी पहलुओं को देखूंगा और यह 
सुनिश्चित करूंगा कि पासपोर्ट जारी करने की इस उदार और सरलीकृत प्रक्रिया के नतीजे के रूप 
में हमारे नागरिकों पर, घर और बाहर दोनों जगह कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। इसलिए में एक 
साल बाद नई नीति को समीक्षा करूंगा और प्राप्त अनुभवों कौ रोशनी में यदि जरूरत हुई तो 
परिवर्तन किए जाएंगे, ताकि जो मुश्किलें और गलत इस्तेमाल हो उन्हें ठीक किया जा सके। 

मैं यह वक्तव्य सभी संबद्ध लोगों से इस अपील के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि नई और 
सरलीकृत प्रक्रिया को सिद्धांतहीन तत्वों के द्वारा हमारी जनता के शोषण का कारण नहीं बनना 
चाहिए। मैंने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जब कोई नया पासपोर्ट जारी किया जाए तो उसके धारक 
को अन्य देशों के प्रवेश नियमों से खुद को अवगत कराने की आवश्यकता के प्रति पर्याप्त रूप 
से आगाह कर दिया जाए और जो वीजा जरूरी हो उसे ले लेने के बारे में बता दिया जाए। पासपोर्ट 
धारक यदि नौकरी के लिए बाहर जाता है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास 
पक्की नौकरी का समझौता हो या उसके किसी निकट संबंधी द्वारा प्रायोजित हो जो उसकी देखभाल 
की कुछ जिम्मेदारी ले। हमें यह सुनिश्चित करना है कि पासपोर्ट धारक बाहरी देशों से झूठे प्रस्तावों 
पर बाहर यात्रा करने के मामले में ठगे नहीं जाएं। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर जनता को 
हमेशा सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद। 
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भारत में पुत में पुर्तगाली बस्तियां 


क महोदय, मैं श्री बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किंतु 
अपने वर्तमान स्वरूप में यह प्रस्ताव अधूरा है, क्योंकि उसमें इस बात के लिए कोई तिथि 
निर्धारित नहीं की गई है कि जिसके भीतर पुर्तगाल को भारत छोड़कर चला जाना चाहिए। यदि 
हम उनको अल्टीमेटम देंगे तो उसमें तारीख बतलानी आवश्यक हे; और इसलिए मैंने संशोधन 
उपस्थित किया है कि पुर्तगाल से कहा जाए कि आगामी २६ जनवरी तक, जो कि भारत का 
गणराज्य दिवस है, पुर्तगाल गोआ, दमन और दीव को छोड़कर चला जाए। 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब तक गोआ गुलाम है, तब तक भारत कौ 
आजादी अधूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि राजनीतिक क्रांति तब तक पूर्ण नहीं होगी 
जब तक भारत में पुर्तगाली बस्तियां कायम हैं। प्रश्‍न यह है कि इन बस्तियों की स्वतंत्रता के लिए 
हमने क्या किया है? गोआ के बारे में भारत सरकार की क्या नीति हे? हमने पुर्तगाल के साथ 
अपने संबंध तोड़ लिए, किंतु उससे गोआ की आजादी निकट नहीं आई। हमने इन बस्तियों में काम 
करनेवाले पुर्तगाली शासन के विरुद्ध आर्थिक कदम उठाने की कोशिश को, उनका भी कोई 
है कि वह बतलाए कि यदि गोआ की आजादी 


उसका लक्ष्य है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह क्या कर रही है? 
में और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों 


उसके परिणामस्वरूप गोआ की आजादी आ जाएगी, 
है। अंगोला में पुर्तगाल ने अत्याचारों की पराकाष्ठा कर 
निंदा की गई है, लेकिन पुर्तगाली साम्राज्यवादियों पर इसका प्रभात होगा, इसके कोई चिह्न दिखाई 
नहीं देते। अब यदि कूटनीतिक, आर्थिक और जनमत को जाग्रत करने के प्रयत्न विफल हो गए, 
तो फिर कौन सा रास्ता बचता है जिससे हम इन पुर्तगाली बस्तियों को मुक्त देखना चाहते हैं। 

दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो भारत की सरकार जनता को इन बस्तियों की मुक्ति के 


RIE न्यत 
# पुर्तगाल से गोआ, दमन, दीव को मुक्त कराने के लिए लोकसभा में 

२४ नवंबर, १९६१ को संशोधन प्रस्ताव। 
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लिए कदम उठाने की छूट दे। सत्याग्रह आंदोलन चला था और सारे देश से आंदोलन में भाग लेने 
के लिए लोग गए थे। हो सकता था कि उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती कि पुर्तगाली शासन 
को गोआ छोड़कर जाना पडता, लेकिन शासन ने उस समय सत्याग्रह को चलने नहीं दिया। अब 
यदि सत्याग्रह का रास्ता बंद है और जनता शांतिपूर्ण प्रयत्नो से पुर्तगाल की जेलों में पडे हुए भारतीय 
बंधुओं की स्वतंत्रता के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए 
कि गोआ को आजादी का उसके सामने कोन सा तरीका है। यह कहना कि पुर्तगाली साम्राज्य के 
विरुद्ध सारे संसार में रोष की लहर बढ़ रही है, अफ्रीका में प्रचंड आंदोलन चल रहा है और पुर्तगाली 
साम्राज्यवाद के दिन इने-गिने हैं, और अगर अफ्रीका से पुर्तगाली साम्राज्य खत्म हो गया तो गोआ 
में कितने दिन तक वह रह सकता है, भारत के लिए कोई स्वाभिमान की बात नहीं है। 
अफ्रीका के लोगों की आजादी से, उनके आजादी के प्रयत्नों से गोआ आजाद हो जाए, क्या 
स्वतंत्र भारत की जनता के लिए और उसकी भारतीय सरकार के लिए यह कोई बड़े गौरव की 
बात होगी? सारे संसार में हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाते हें, 
भारत के प्रतिनिधि राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद की निंदा में प्रस्ताव लाते हैं और साम्राज्यवाद समाप्त 
होना चाहिए इस तरह की मांग करते हैं, मगर अपनी छाती पर हम पुर्तगाली साम्राज्यवाद को सहन 
कर रहे हैं। अगर हम उपनिवेशवाद की समाप्ति चाहते हैं तो उस समाप्ति का आरंभ गोआ की 
मुक्ति से होना चाहिए, और इसके लिए सरकार के सामने एक ही रास्ता है। सब प्रयत्न करके 
वह देख चुकी है। और वह रास्ता यह है कि वह पुलिस कार्रवाई करे। इसके लिए पुर्तगाल को 
एक अल्टीमेटम देना आवश्यक है। कुछ दिनों से कहा जाने लगा है कि गोआ की आजादी के 
लिए अगर बल प्रयोग करना पड़े तो हम बल प्रयोग भी कर सकते हैं। में इसका स्वागत करता 


हूं। वह गोआ को आजादी के लिए ही नहीं, भारत की भूमि का कोई भी भाग हो, यदि उस पर | 


पुर्तगाल का कब्जा हो, या कम्युनिस्ट चीन का कब्जा हो, या पाकिस्तान का कब्जा हो, और उसकी 
आजादी के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता हो तो बल प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य 
होता है, जो सुरक्षा मत्री पुर्तगाल के विरुद्ध बल प्रयोग की बात करते हैं वह यह भी स्वीकार करने 
के लिए तैयार नहीं हैं कि लद्दाख में चीन की फौजें आगे बढ़ी हैं या वहां फौजें आगे बढ़ रही 
हैं। वह कहते हैं कि वे चीनी फौजें नहीं हैं, बल्कि कुछ चीनी तत्व हैं। और फिर कहा जाता 
है कि और मसले हम शांति के साथ तय करेंगे! हां, गोआ में बल प्रयोग हो सकता है। 


अहिंसा गोआ की आजादी में बाधक न बने 


मेरा निवेदन है कि बल प्रयोग कीः ईर एक सरकार को छूट होती है, और सब सवालों को 
शांति से हल करने के हमारे मंतच्य का यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सार्वभोम सत्ता 
पर, अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी सुरक्षा पर जो संकट आया हे, उसके लिए भी बल का प्रयोग नहीं 
कर सकते। अहिंसा का यह अर्थ नहीं है। गांधी जी कहा करते थे कि मेरी अहिंसा में तलवार 
चलाने की जगह है और उन्हीं के आशीर्वाद से हमने काश्मीर को बचाने के लिए सेना भेजी थी। 
अहिंसा या शांति से समस्याओं को हल करने का हमारा निश्चय गोआ की आजादी में बाधक नहीं 
बन सकता। 

हमने निश्चय किया है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी की आजादी पर आंच नहीं 
लाएंगे, हम किसी को स्वतंत्रता को ललचाई हुई आंखों से नहीं देखेंगे, हम किसी की सुरक्षा के 
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लिए संकट का कारण नहीं बर्नेगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो हमारी भूमि पर आक्रमण 
करेगा, उसका हम मुकाबला नहीं करेंगे। और पुर्तगाली बस्तियां क्या हैं? भारत पर चार सौ साल 
से निरंतर चलनेवाला एक आक्रमण है, और इस आक्रमण को हटाने के लिए बल प्रयोग करना, 
यह कोई अनैतिक कार्य नहीं है। यह वैध है, नैतिक है और अपनी सार्वभौम सत्ता की रक्षा के 
लिए यह हमारा कर्त्तव्य है। यह हमारे स्वाभिमान के अनुकूल है। 

गोआ की गुलामी हमारी स्वतंत्रता को अधूरा बनाती है। गोआ की गुलामी हमारी सुरक्षा के 
लिए संकट पैदा कर रही है। गोआ की गुलामी भारत की जनता को आजादी के आलोक से वंचित 
कर रही है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारी घोषणाओं का मजाक बना रही है। गोआ की गुलामी 
हमारे लिए एक चुनौती है। भारत की मर्दानगी के लिए एक ललकार है, और अगर शासन समझता 
है कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसकी घोषणाएं संसार में गंभीरतापूर्वक ली जानी चाहिए, तो उसके 
लिए एक ही रास्ता है कि गोआ की आजादी के लिए सक्रिय कदम उठाए। हमने पुर्तगाल से अपने 
कूटनीतिक संबंध विच्छेद कर लिए, उसके विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी भी को, परंतु वह व्रिफल रही। 
संसार के जनमत को जगाकर भी हम पुर्तगाल के हिंसापूर्ण हृदय को नहीं बदल सके। अब हमारे 
सामने केवल एक ही रास्ता है कि हम पुर्तगाल से उस भाषा में बात करें जिसको वह समझता 
है। और पुर्तगाल एक ही भाषा को समझता है। पुर्तगाल से कह दिया जाए कि या तो तुम हमारी 
भूमि खाली कर दो नहीं तो जो तुम्हारी बची-खुची सत्ता है, उसको हम सागर में डुबो देंगे। भारत 
की जनता भारत की इन बस्तियों की गुलामी के कलंक के टीके को अब अपने माथे पर ज्यादा 
दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। 

इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि आगामी २६ जनवरी, सन्‌ १९६२ तक की तिथि निर्धारित 
कर दी जाए और पुर्तगाल से कह दिया जाए कि वह इस तिथि तक भारत की भूमि खाली करके 
चला जाए। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट निर्धारित करनी चाहिए। 
कहा जाता है कि बल प्रयोग किया जाएगा। मगर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। कुछ लोग यह भी 
आरोप लगाते हैं कि बल प्रयोग की बात इसलिए की जा रही है कि भारत की जनता का ध्यान 
चीनी आक्रमण की ओर से हटाया जा सके। और इनका संबंध बंबई के एक चुनाव से जोड़ा जा 
रहा है। मेरा निवेदन हे कि सरकार को अपनी नीति स्पष्ट शब्दों में घोषित करनी चाहिए। ऐसा 
नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहें कि बल प्रयोग हो सकता है और हमारे वित्त मंत्री 
कहें कि बल प्रयोग करना ठीक नहीं है। इससे भ्रम पैदा होता है। इससे जो लोग गोआ को आजादी 
के लिए सहानुभूति रखते हैं उनको भी गलत विचार करने का मौका मिलता है। हमारी नीति स्पष्ट 
होनी चाहिए, और मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रस्ताव का लाभ उठाकर गोआ के संबंध में 


अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करे। 
जहां तक मेरा सवाल है, में तो यही चाहूंगा कि २६ ,जनवरी तक का पुर्तगाल को अल्टीमेटम 


दिया जाए और. अगर वह इस अवधि में नहीं जाता तो पुलिस कार्रवाई की जाए। वह लड़ाई नहीं 
होगी, पुलिस कार्रवाई होगी। इसी प्रकार पुर्तगाल को भारत की भूमि छोड़ने के लिए विवश किया 
जा सकता है। इससे विश्व युद्ध आरंभ होने की संभावना नहीं है और न यह आशंका है कि नाटो 
राष्ट्र इसमें आ कूदेंगे। इसकी कोई संभावना नहीं है। यह हमारे और पुर्तगाल के बीच का मामला 
है। इसके लिए हमारी सरकार में दूढ़ता चाहिए, जरा पुरुषत्व चाहिए और गुलामी के रूप में 


-मिलनेवाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने का साहस चाहिए। धन्यवाद । 
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पर्रिशिष्ट 


संयुक्त राष्ट्र संघ 
और 

मानवाधिकार आयोग 
में भाषण 


अणु शक्ति के शांतिमय उपयोग में हमारा दृढ विश्वास है ० ४ pas 
परमाणु हथियारों की दौड़ से विश्वशाँति को खतरा * १० आ 
भारत को मानव अधिकारों का उल्लंघन असह्य है ० १७ वरी, १९९ 
विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए भारत का संकल्प * २४ सितंबर, १९९८ 
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अणु शक्ति के शांतिमय उपयोग में 
हमारा दृढ़ विश्वास है 


अः महोदय, प्रतिनिधिगण, भारतवर्ष में हाल ही में एक ऐतिहासिक और अहिंसात्मक क्रांति 
हुई। गत मार्च में हुए चुनावों में भारतीय जनता ने मानव की दुर्दम्य आत्मशक्ति का परिचय 
दिया और एक स्वतंत्र और उन्मुक्त समाज में अपनी आस्था की पुष्टि की। उन्होंने लोकतंत्र को 
नष्ट करने के तामसी तथा निरंकुश शक्तियों के धूर्ततापूर्ण प्रयत्नो को निर्णायक रूप से पराजित 
कर दिया। हमारे देश की ६० करोड़ जनता के लिए मार्च की यह क्रांति स्पष्टतया दूरगामी महत्व 
रखती है; साथ ही समस्त संसार के स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के लिए यह उतनी ही महत्वपूर्ण है। 

हमारी जनता ने निर्भय होकर उन मूलभूत सिद्धांतों, जीवन मूल्यों तथा आकांक्षाओं को 
परिपुष्ट किया, जिन पर लगभग ३० बर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को आधारशिला रखी गई थी, 
भारत के लोगों ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता और मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए। 
मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। 

महासभा के इस ३२वें अधिवेशन के अवसर पर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की दृढ 
आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा विश्वास है कि राष्ट्र संघ विश्व में शांति और 
सुरक्षा बनाए रखने और राष्ट्रों के बीच सहयोग के माध्यम से समानता, न्याय और समता पर 
आधीरत शांतिपूर्ण प्रगति को प्रोत्साहित करने का उपकरण बनेगा। 

जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले छह माह भर हुए हैं। फिर भी इतने अल्प समय 
में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं। 
जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह अब दूर हो गया है। 
ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी 
आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। लेकिन हम केवल इन उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं 
हैं। हमारी संसद में २२ जुलाई, १९७७ को विधिवत इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि भारत 
के लोग शांतिमय और वैध तरीकों से देश में एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने के 


६235 2 स नन पर 
* संयुक्त राष्ट्र संघ की ३२वीं महासभा में भारत के विदेश मंत्री के रूप में ४ अक्तूबर, १९७७ को 
जेनेवा में हिंदी में दिया गया भाषण। 
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लिए कृतसंकल्प हैं, जो लोकतांत्रिक भावनाओं से प्रदीप्त हो, समाजवादी आदशों से अनुप्राणित हो 
और नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की आधारशिला पर सुदृढ़ रूप से स्थित हो। 

अध्यक्ष महोदय, में भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ में नया हूं, मेरा देश नया नहीं है। इस संस्था 
की स्थापना के समय से ही भारत का इससे निकट संबंध रहा है। इस सम्मान्य सभा को संबोधित 
करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। अपने देश में २० वर्ष से अधिक राष्ट्रीय संसद 
का सदस्य होने के नाते, विश्व के देशों की इस सभा में पहली बार भाग लेते हुए मुझे विशेष 
उल्लास हो रहा है। 


अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन 


अध्यक्ष महोदय, आपको अध्यक्ष पद पर आसीन देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हो 
रही है; क्योंकि आप एक ऐसे देश के प्रतिनिधि हैं जो भारत के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 
संस्थापक रहा है और जिसके साथ हमारे सुदृढ मैत्री संबंध हैं। भारत सरकार की ओर से और 
अपनी ओर से भी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ३२वें अधिवेशन की सर्वानुमति से अध्यक्ष चुने 
जाने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका चुनाव न केवल आपके विस्तृत राजनयिक 
अनुभवों और निजी विशिष्टताओं के प्रति आदर का द्योतक है, बल्कि आपके देश युगोस्लाविया 
और उसके द्वारा शांति तथा स्थायित्व की शक्तियों को जो बल प्रदान किया जा रहा है, उसके 
प्रति भी सम्मान का सूचक है। में आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको अपने पद का दायित्व 
निभाने में हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। 

पदमुक्त अध्यक्ष महामान्य शली अमरसिंधे का भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे विशेष 
प्रसन्नता हो रही है। वे हमारे निकट पड़ोसी श्रीलंका के विशिष्ट प्रतिनिधि हैं और उन्होंने संयुक्त 
राष्ट्र संघ के ३१वें अधिवेशन का बड़ी कुशलता और योग्यता के साथ संचालन किया है। 

अन्य प्रतिनिधि मंडलों के साथ मैं भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डॉ. कुर्ट वाल्ढाइम 
को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। वे अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपनी गहरी 
प्रतिबद्धता के साथ अपने जटिल दायित्व को निभा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव और विश्व 
कल्याण को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। 

महासचिव ने बहुत विचार प्रेरक रिपोर्ट महासभा के सम्मुख प्रस्तुत की है। मैं उसके लिए 
उन्हें बिशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ-साफ शब्दों में हमारा ध्यान 
भविष्य में आनेवाली चुनौतियों की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 
में अतुलनीय संभावनाएं हे, लेकिन किसी हद तक यह अभी भी अपने अभिन्न व्यक्तित्व और 
सही भूमिका की खोज में है। 

जनता सरकार शांति, गुटनिरपेक्षता और सब देशों के साथ मैत्री की नीति का दूढ़ता के साथ 
अनुसरण कर रही है। ये नीतियां सदा से भारत के राष्ट्रीय मतैक्य और परंपरा पर आधारित रही हैं। 
गुटनिरपेक्षता अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय संप्रभुता का विस्तार है। इसका मूल तत्व तटस्थता न 
होकर स्वाधीनता है जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और दासता तथा दमन से मानव 
चेतना की मुक्ति का सहज परिणाम है। हम राष्ट्रों की सच्ची स्वतंत्रता में विश्वास रखते हें। हमारी 
मान्यता है कि हर देश को अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नीति अनुसरण करने की तथा 
प्रत्येक समस्या पर गुणों के आधार पर विचार करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 
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नई सरकार ने शासन संभालते ही न केवल गुटनिरपेक्षता के मार्ग पर चलते रहने को अपितु 
उसके मौलिक तथा सकारात्मक रूप को पुनः प्रतिष्ठित करने की घोषणा की। यह संतोष का विषय 
है कि वास्तविक गुटनिरपेक्षता पर हमारे द्वारा दिए गए जोर और इस नीति को उत्साह और 
गतिशीलता से आगे बढ़ाने के हमारे निर्णय को सही मायनों में देखा और समझा गया है। 


वसुधैव कुटुंबकम्‌ की परिकल्पना 


अध्यक्ष महोदय, 'बसुधैव कुटुंबकम्‌' की परिकल्पना पुरानी है। भारतवर्ष में सदा से हमारा इस 
धारणा में विश्वास रहा है कि संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों ओर प्रयोगों के बाद संयुक्त 
राष्ट्र संघ के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है, क्‍योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ 
की सदस्यता लगभग विश्वव्यापी हो गई है और वह चार करोड लोगों का, जो विभिन्न जातियों, 
रंगों और समुदायों के हैं, प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी यह आवश्यक है कि संयुक्‍त राष्ट्र संघ 
केवल सरकारी प्रतिनिधि मंडलों का मिलन मंच मात्र न रहे। हमें इस लक्ष्य को ध्यान में रखना 
चाहिए कि किस प्रकार राष्ट्रों की यह महासभा मानवता के सामूहिक विवेक और इच्छा शक्ति का 
प्रतिनिधित्व करनेवाली मानव की संसद का रूप ले सके। 
दे संयुक्‍त राष्ट्र संघ का घोषणापत्र केवल राष्ट्रों की ओर से राष्ट्रों के लिए किया गया आवाहन 
मात्र नहीं है। यह तो संसार के समस्त लोगों द्वारा किया गया सदूघोष है कि अपनी भावी पीढ़ियों 
को युद्ध की विभीषिका से बचाया जाए और सच्ची स्वतंत्रता के वातावरण में एक नई 
विश्वव्यवस्था की रचना कौ जाए। 
यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा। आम लोगों की प्रतिष्ठा और 
प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल 
एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और 
बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में यत्नशील हैं। संयुक्त राष्ट्र को सफलता 


के लिए यह आवश्यक है कि वह समस्त मानवता का सबल स्वर बन सके और देशों के बीच 


एक-दूसरे पर अवलंबित सामूहिक कृति तथा सहयोग का गतिशील माध्यम बन सके। 


स्वयं अपने इतिहास और राजनीतिक अनुभव से हमने सीखा है कि वास्तविक सत्ता सरकारों 

में नहीं, जनता में निहित है और जो उनकी इच्छा और समर्थन पर आश्रित है। आज से ३० वर्ष 
पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनता ने हथियार उठाए बिना बड़ी हिम्मत से एक शक्तिशाली 
साम्राज्य का सामना किया और उससे देश को मुक्ति दिलाई। इस वर्ष के प्रारंभ में हमारी जनता 
ने एक स्वाथांध सत्ता के उन सब प्रयत्नों पर सफलतापूर्वक पानी फेर दिया, जिनके द्वारा उनकी 
से हमारे कई विदेशी मित्र-बंधुओं को आश्चर्य 


मूलभूत स्वतंत्रता को छीना जा रहा था। इस घटना 
हुआ। परंतु मुझे तो स्पष्ट है कि हमारे लोगों द्वारा प्रदर्शित महान राजनीतिक साहस की प्रेरणा हमें 
मिली है। सदा से ही हमारी धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा का 


हमारी प्रकृति और परंपरा से मि र 

केंद्र-बिंदु व्यक्ति रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सदैव यह संदेश निहित रहा है कि 
समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि का मूल-व्यक्ति और उसका संपूर्ण विकास है। 

हमारी सदा मान्यता रही है कि ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं। हर भारतवासी को भले 

ही वह कहीं जन्मा हो या कोई भी आस्था रखता हो, अपने उद्धार और मुक्ति का मार्ग ढूंढ़ने की 

स्वतंत्रता रही है। साथ ही हमारे मनीषियों ने वैदिक युग से लेकर अब तक सदा ही हमें अपने 
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साथी मानवों के प्रति करुणा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। गांधी जी ने इस तत्व का सार 
अपने प्रिय शब्द 'अंत्योदय' में व्यक्त किया है। 'अंत्योदय' का अभिप्राय है : निम्नतम और 
निर्धनतम वर्गों के हितों की रक्षा और कल्याण, जिसके लिए प्रत्येक समाज को संलग्न रहना 
चाहिए। 

मेरा विश्वास है कि हमारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निरंतर सर्वोच्च स्थान 
मनुष्य, उसके सुख और कल्याण तथा मानव की आधारभूत एकता को मिलना चाहिए। मेरा 
अभिप्राय किसी आकृतिहीन मानव से नहीं है, जो अतीत काल में निरंकुशता को थोपने का बहाना 
रहा है, मेरा मतलब जीते-जागते मानव से है। उसकी संवेदनाएं और अपेक्षाएं, उसका सुख और 
दुख हमारे प्रयत्नों का केंद्र-बिंदु होना चाहिए। 


हम विश्व-शाति के समर्थक हें 


अध्यक्ष महोदय, हम विश्व शांति के, ऐसी शांति के, जो जीवंत है, प्रबल समर्थक हैं। विश्व- 
शांति हमारे सारे प्रयत्नों की आधारशिला है। शांति की परिभाषा केवल युद्ध न होना मात्र ही नहीं 
है। विश्व-शांति का ताना-बाना किसी समय भी छिन्न-भिन्न हो सकता है। उसका संरक्षण तो 
केवल उन सामूहिक प्रयत्नों से हो सकता है, जो राष्ट्रों के बीच विद्यमान भारी असमानता और 
असंतुलन को दूर कर सकें, एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के प्रभुत्व और शोषण का अंत कर सकें 
और संसार के समस्त लोगों को बराबरी के आधार पर अवसर और अधिकार प्रदान कर सकें। 

निःसंदेह हर देश अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहता है। पर कोई देश 
सबसे अलग-थलग होकर अपनी चहारदीवारी के भीतर नहीं रह सकता। हमें यह समझना होगा 
कि विश्व के देशों में पारस्परिक निर्भरता के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है। इसी में विश्व 
मानव का कल्याण है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब अपने-अपने राष्ट्रीय क्षितिजों के पार 
दृष्टि दोड़ाएं। पारस्परिक सहकारिता और त्याग की प्रवृत्ति को बल देकर ही मानव समाज प्रगति 
और समृद्धि का पूरा-पूरा लाभ उठा सकता है। 

जब भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम छेड़ा था, तब 
से विश्‍व एक लंबा रास्ता तय कर चुका है। एक एशियाई देश होने के नाते हमने वियतनाम के 
बहादुर लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झेले गए अपार कष्टों और अनगिनत बलिदानों को 
बड़ी संवेदना के साथ देखा। उनकी अंततः सफलता मानव की आत्मशक्ति की ज्वलंत परिचायक 
तथा दासता के विरुद्ध उसके अदम्य प्रतिरोध के प्रति श्रद्धांजलि है। 

हमें प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वियतनाम के पुनर्निमाण और वहां के लोगों के 
पुनर्वास के लिए अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर सहायता देने की योजना बनाई है। भारत वियतनाम को 
अपनी ओर से यथासंभव तथा भरसक सहायता देने लिए तत्पर है। 

भारत, वियतनाम समाजवादी गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का सहर्ष स्वागत करता 
है। नए अफ्रीकी राज्य जिबूटी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन दोनों देशों की सदस्यता 
से संयुक्त राष्ट्र संघ और भी विश्वव्यापी हो गया है। इन दोनों देशों के साथ भारत के मधुर मैत्री 
संबंध हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होगी। 

इस अवसर पर मैं सायप्रस के दिवंगत राष्ट्रपति आर्च बिशप मकारियोस के प्रति श्रद्धांजलि 
अर्पित करना चाहता हूं। स्वर्गीय आर्च बिशप एक विश्व नेता थे और वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 
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संस्थापको में एक थे। उन्होंने सायप्रस की आजादी का सृजन तो किया ही, साथ ही उसके अस्तित्व 
के संरक्षण का मार्ग भी प्रशस्त किया। 

अध्यक्ष महोदय, महासभा के समक्ष जो कार्य सूची है, उसमें संसार की कई महत्वपूर्ण 
समस्याएं सम्मिलित हैं। मैं इनमें से कुछ ऐसे विशिष्ट प्रश्नों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनका 
तात्कालिक महत्व है और जिनको हमारे इस सामूहिक विचार-विनिमय में प्राथमिकता दी जानी 


चाहिए। 
दक्षिण अफाका का हत 101 


हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए 
हो रहे महान संघर्ष की है। भारत ने सदैव ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अनावश्यक 
रक्तपात और हिंसा का विरोध किया है। हम अहिंसा में आस्था रखते हैं ओर चाहते हैं कि विश्व 
के संघर्षों का समाधान शांति और समझौते के मार्ग से हो। पराधीनता के अंधकारपूर्ण काल में 
भी भारत कतिपय आधारभूत सिद्धांतों पर दृढ़ था। ये सिद्धांत थे औपनिवेशिक दमन का तीव्र 
विरोध और रंगभेद के प्रत्येक रूप तथा मानव अधिकारों के प्रत्येक हनन की पूर्ण अस्वीकृति। 
इन सिद्धांतों के प्रति स्वतंत्र भारत को श्रद्धा आज और अधिक गहरी हो गई है। 

अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्‍न यह हे कि किसी जनता को स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा से 
रहने का अपहरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखनेवाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत 
पर हमेशा अन्याय और दमन करता रहे? निःसंदेह रंगभेद के सभी रूपो का जड़ से उन्मूलन होना 
चीहए। रंगभेद निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। इसका अस्तित्व मानवता पर कलंक और 
संयुक्‍त राष्ट्र संघ पर एक गहरा आक्षेप है। 

भारत चाहता है कि जिम्बाब्वे की समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से अतिशीघ्र समाधान हो। भारत 
ने इसी संदर्भ में आंग्ल-अमेरिकी प्रस्तावों के उन विधायक अंशों का स्वागत किया है जो एक 
विशिष्ट समयावधि में वास्तविक बहुमत शासन की स्थापना की ओर इंगित करते हैं। आशा है कि 
इस विषय पर हाल ही में सुरक्षा परिषद में स्वीकृत प्रस्ताव से युद्ध विराम होगा और अंततोगत्वा 
समस्या का समाधान निकलेगा। यह अधिकांश इस बात पर निर्भर है कि रियान ह्यझान का 
अवैधानिक शासन अपना दुराग्रह और अकड़ त्यागने और विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने को तैयार 
है या नहीं। 


जब तक स्मिथ सरकार हटा नहीं दौ जाती और जब तक लंबे समय से त्रस्त जनता को 
स्वाधीनता की पुनः प्राप्ति नहीं हो जाती, हम यह कैसे आशा कर सकते 
अपने हथियार रख देंगे। भारत में अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत देशभक्त शक्तियों 


के प्रति अपने ठोस समर्थन की पुनः पुष्टि करता हे, जो भारी कठिनाइयों के बीच अपनी मुक्ति 


के लिए बहादुरी से संघर्ष कर रही हैं। अगर सत्तारूढ़ बने रहने के निष्फल प्रयास में रियान स्यझान 


विश्व जनमत की जान-बूझकर अवहेलना करता रहता 
अधिकारों का प्रयोग कर अवैधानिक और 
के विरुद्ध अनिवार्य प्रतिबंधों को अधिक व्यापक करना स 
निकट आएगा और के लोगॉ को अपने भाग्य का स्वयं फैसला करने का अपरिहारणीय 
अधिकार प्राप्त होगा। 
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नामीबिया में भी, जिसे अंतरराष्ट्रीय राज्यक्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ कौ 
सत्ता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को समान चुनौती का सामना करना पड रहा है। 

अभी यह देखना बाकी है कि पाश्चात्य देशों के प्रयत्न दक्षिण अफ्रीकी सरकार को कहां तक 
नामीबिया छोड्ने के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव कार्यान्वित हो सकें। 
वालविस बे को, जो नामीबिया का एक भाग है, अपने राज्यक्षेत्र में स्थित केप प्रांत में शामिल करने 
के दक्षिण अफ्रीका के निर्णय की हम निंदा करते हैं। उसी तरह नामीबिया के एक क्षेत्र का अणु 
परीक्षण करने के लिए कथित उपयोग करने की योजना की भी हम भर्त्सना करते हैं। 

हम पूर्ण रूप से स्वापो (दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकी जन संस्था) के साथ हैं और सभी देशां 
को उसके प्रातिनिधिक स्वरूप को स्वीकार करने की अपील करते हैं। हम नामीबिया की जनता 
से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह अपना सशक्त संघर्ष छोड़ दे, यदि आजादी हासिल करने 
का यही एकमात्र उपाय रह जाता है। कितु हम समस्या का समाधान केवल स्वापो के प्रयत्नों और 
संघर्ष पर ही नहीं छोड़ सकते। इस कार्य में संयुक्त राष्ट्र संघ का सामूहिक और प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व 
है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण अफ्रीकी प्रशासन को नामीबिया से पूर्ण रूप से हट जाने के लिए 
बाध्य करने की अपनी समर्थता का निश्चय ही अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया है। 


पश्चिम एशिया में शांति को खतरा 
हिडन ७०१५000020 ला 21 


जब कि दक्षिण अफ्रीका में हम उपनिवेशवाद और रंगभेद के निकृष्टतम रूप का सामना कर 
रहे हैं, पश्चिम एशिया में विश्व शांति को और भी अधिक विस्फोटक खतरा है। यहां भी कुछ 
मूलभूत सिद्धांतों का प्रश्न है। सर्वप्रथम किसी को भी आक्रमण के फलों का उपभोग करने की 
छूट नहीं दी जा सकती। दूसरे, किसी भी जनसमूह को अपने ही देश मैं रहने के अपहरणीय 
अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरे, सीमा संबंधी सभी विवाद शक्ति प्रयोग से नहीं, 
बल्कि बातचीत के जरिए सुलझाए जाने चाहिए। 

इस दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट है कि इजराइल ने बल प्रयोग द्वारा जिन क्षेत्रों पर अवैध 
रूप से कब्जा किया है, उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। आक्रमण समाप्त होना ही था] यह भी 
आवश्यक है कि फिलिस्तीन के अरब लोगों को, जिन्हें बलपूर्वक अपने घरों से उजाड़ दिया गया 
है, पुनः अपने देश में लौटने के अपहरणीय अधिकार का उपयोग करने दिया जाए। इस क्षेत्र के 
सभी लोगों और राज्यों को अपने पड़ोसियों के साथ शांति और मेल-मिलाप से रहने का अधिकार 
है। इस भूखंड की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। हाल में 
इजराइल ने वैस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन 
करने का जो प्रयत्न किया हे, संयुक्त राष्ट्र संघ को उसे पूरी तरह अस्वीकार और रद्द कर देना 
चाहिए। 

यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम 
इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जेनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही 
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अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक समस्याओं का महत्व अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। समानता 
और न्याय पर आधारित एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को विश्व समाज में 
मान्यता मिल गई है। अब इसे मूर्त रूप देने की दिशा में शीघ्र आगे बढ़ना है, जिससे विश्व के 
सभी नर-नारियों को अधिक न्यायसंगत और समुचित अवसर तथा अपने श्रम के लिए लाभ प्राप्त 


हो। 
अंतर्विरोध और चुनौतियां 


अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और 
राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करने में अनेक अंतर्विरोध और चुनौतियां हैं। संयुक्त 
राष्ट्र संघ की स्थापना के ३० वर्ष बाद आज हमें, पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है कि 
दरिद्रता के सागर में कोई एक राष्ट्र-समूह समृद्धि. का द्वीप बनकर नहीं रह सकता। 

दो दशकों से भी अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर विचार-विनिमय हो रहा 
है। परंतु विकास दशक के लिए जो स्वल्प लक्ष्य निश्चित किए गए थे, उनकी या तो अवहेलना 
कर दी गई है या उन्हें पीछे धकेल दिया गया है। बढ़ी हुई विषमताओं को कम करने के लिए 
विकसित देशों से संसाधनों और तकनीकी ज्ञान का पर्याप्त स्थानांतरण नहीं हुआ। 

इस वर्ष पेरिस में हुए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में इन सभी समस्याओं पर 
विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ था। यद्यपि इन १८ महीनों के प्रदीर्घ विचार-विनिमय के 
फलस्वरूप कुछ प्रगति हुई, किंतु पेरिस सम्मेलन का परिणाम, कुल मिलाकर अत्यंत निराशाजनक 
रहा है। 
एक विशेष कोष कायम किया जाएगा ओर ओ.डी.ए. (अधिकृत विकास सहायता) के लिए 
दिए गए कुल आश्वासनों की भी पुष्टि कर दी गई है। लेकिन संसाधनों और तकनीक के 
स्थानांतरण तथा कर्ज के बोझ से बचने की गंभीर समस्याओं का हल निकलना अभी बाकी है। 
यद्यपि वस्तुओं के एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य कोष पर सिद्धांततः सहमति हो गई है, 
किंतु इसे व्यवहार मैं मूर्त रूप देना अभी शेष है। 

ऐसे तर्क और विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो विकासशील देशों के सम्मुख खडे गंभीर 
संकट का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं करते। संभवतः इसका कारण यह है कि विकसित देश अपनी 
स्वयं की समस्याओं और कठिनाइयों में उलझे हुए हैं। कई स्थितियों में तो जो एक हाथ से दिया 
जा रहा है, उसे दूसरे हाथ से वापस लिया जा रहा है। 

प्रायः यह दावा किया जाता है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति निर्धनता को दूर 
करने और उन्नति के लाभों को समस्त संसार में उपलब्ध करने कौ क्षमता रखती है, किंतु सत्य 
तो यह है कि विकासशील देशों को सही ढंग की तकनीक न मिलने के कारण धनी और निर्धन 
देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। 

निस्संदेह युद्धोपरात की दशाब्दियो में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य का कई गुना विस्तार हुआ है, 
परंतु उसका लाभ अधिकांशतः विकसित देशों को ही मिला है और उन्हीं देशों के लोगों के आर्थिक 
विकास तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हुआ है। 

विकासशील देशों के लिए विभिन्न व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को शिथिल करने तथा निर्यातों 
के लाभकारी मूल्यों को सुरक्षित रखने की समस्याएं आज भी उसी स्थिति में हैं, जो ऊर्जा के संकट 
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के तुरंत बाद थीं। तेल आयातक देशों की आर्थिक समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि. कर्ज के 
बोझ को निरंतर बढ़ाने के अतिरिक्त उनके सम्मुख कोई अन्य उपचार नहीं दिखाई देता 

इसमें संदेह नहीं कि विकसित देशों की अपनी आंतरिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं 
हैं, लेकिन उन्हें अपने दृष्टिकोणों और नीतियों को तात्कालिक तथा संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर 
उठाना आवश्यक है। यह पूछा जा सकता है कि क्या विकसित देशों के आर्थिक ढांचे की 
समस्याओं के समाधान का युक्तिसंगत और प्रबुद्ध रास्ता यह नहीं है कि इन देशों से विकासशील 
देशों में विशिष्ट मात्रा में वित्तीय और प्रौद्योगिक क्षमता का स्थानांतरण किया जाए? समृद्ध देशों 
को बेरोजगारी और आर्थिक उथल-पुथल का समुचित समाधान संसार के चार अरब लोगों की क्रय 
शक्ति में वृद्धि होने पर ही हो सकता है। 


भारत की मान्यता और हिस्सेदारी 


भारत ने इस बारे में अंतरराष्ट्रीय विचार-विमशों में उत्साह और ईमानदारी से भाग लिया है। 
हमारी मान्यता रही है कि संसार के आर्थिक रोगों का निवारण संघर्ष की भावना को बल देने से 
नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पारस्परिक निर्भता और सहयोग की नई भावना को जाग्रत करने से होगा। 

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में में आपके सम्मुख महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना 
चाहता हूं, जिसका उन्होंने कई दशक पहले सुझाव दिया था। जैसा आप जानते हैं, वे सचमुच में 
एक विश्व-मानव थे। दो दिन पूर्व ही उनका १०८वां जन्मोत्सव मनाया गया था। उन्हे कुछ विशिष्ट 
सिद्धांतों पर आधारित विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में स्पष्ट बोध था। संक्षिप्त रूप से उनके विचार 
मेरी राय में इस प्रकार थे : 

(१) सब लोगों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है, भले ही उनकी 
अर्थव्यवस्था का रूप, उत्पादकता का स्तर तथा भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। 

(२) राष्ट्रों के बीच पारस्परिक निर्भरता शोषण-रहित होनी चाहिए। असमान लोगों के बीच 
वास्तविक पारस्परिक निर्भरता नहीं हो सकती, अत: असमानता को दूर करने के लिए कार्रवाई होनी 
चाहिए। 

(३) विकासशील देशों को स्वावलंबन और सामूहिक निर्भरता की नीति का पालन करना 
चाहिए। यह एक ऐसी व्यापक रण-नीति का अंश होना चाहिए, जिसका उद्देश्य विकसित देशों से 
संसाधनों और तकनीक का स्थानांतरण कराना होगा। 

(४) संसार के लोग, भले ही वे पृथक राष्ट्रों में बंटे हुए हों, एक ही परिवार हैं। एक सुसंबद्ध 
विश्व-अर्थव्यवस्था को मांग है कि सीमाओं से परे न केवल वस्तुओं, पूंजी के साधनों और 
तकनीक का आदान-प्रदान हो, बल्कि आदमियों का भी आवागमन होता रहे। 

(५) आर्थिक व्यूह-रचना का लक्ष्य मात्र जी.ए.पी. बढ़ाना न होकर, रोजगार में वृद्धि करना 


हो। 
(६) उपभोग में असंयम के विरुद्ध एक विश्वव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि 
ऐसा असंयम मनुष्य को गिराता है और उसे शेष समाज से दूर ले जाता है। 
(७) न केवल विकसित, बल्कि विकासशील देशों को भी अपने देश की आम जनता और 
आभिजात्य वर्ग के बीच को खाई को भरना चाहिए। न्यायसंगत विश्व- 


अर्थव्यवस्था का आधार हर 
देश में एक न्यायोचित अर्थव्यवस्था की रचना हो सकती है। 
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अध्यक्ष महोदय, संसार में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का देश होने के नाते, भारत 
की समस्याएं भी बहुत जटिल हैं। हमारी प्रगति उल्लेखनीय है, लेकिन हमारे सम्मुख कई चुनौतियां 
विद्यमान हैं। एक ऐसे देश के नाते जिसने लोकतंत्र में अपनी आस्था पुनः व्यक्त की है और जो 
सहमति के आधार पर शासन चलाना चाहता है, हमारा काम और भी अधिक क्लिष्ट हो गया है। 

हमें गत कुछ दशकों तथा सदियों से जो अनेकानेक समस्याएं विरासत में मिली हैं, उन्हें दूर 
करने के लिए हमारे पास न तो कोई जादू की छड़ी है और न कोई तुरत-फुरत समाधान। लेकिन 
हमें आशा और विश्वास है कि हम सफल होंगे। स्वतंत्रता के विगत तीस वर्षों में हमारे लोगों ने 
अपनी परंपरागत प्रतिभा के बल पर विज्ञान ओर तकनीक द्वारा प्रस्तुत नए अवसरों के महत्व को 
समझा है और राष्ट्र कौ उन्नति के लिए प्रगति के इन नवीन उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता 


दिखाई है। 
हम साफा क 1001 1 


अंतरराष्ट्रीय सहयोग की उपयोगिता को समझते हुए भी, हमारा प्रयास यही रहा है कि अपनी 
राष्ट्रीय प्रगति और आर्थिक स्वावलंबन के लिए हम अपने ही प्रयत्नों पर निर्भर रहें। हमारी नई 
सरकार नई प्राथमिकताओ को निश्चित करने और नियोजन तथा नीतियों में जो विकृतियां आ गई 
थीं, उन्हें दूर करने के लिए तत्पर है। आर्थिक क्षेत्र में अपने विकास के लिए हम औद्योगिक देशों 
की आंख मूंदकर नकल नहीं करना चाहते। हम ऐसे एकात्म नियोजन की ओर बढ़ना चाहते हैं, 
जिसका केंद्रबिंदु मानव हो। हम अपना ध्यान ग्रामीण विकास पर अधिक केंद्रित करना चाहते हैं, 
क्योकि हमारे देश की बहुसंख्यक जनता गांवों में रहती है और उसका जीवन वहीं बीतेगा। हम 
आभिजात्य वर्ग के उपभोगवाद पर आधारित बहुलता नहीं चाहते। मनुष्य का मूल्यांकन इस आधार 
पर नहीं होना चाहिए कि उसके पास क्या है; बल्कि उसकी कसौटी यह है कि वह केसा है? हम 
बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं और पिछड़े वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए कृतसंकल्प हैं। नगरों की ओर दौड़ने कौ प्रवृत्ति को उलटने या कम से कम रोकने कौ हमारी 
योजना है। विकासशील देशों के लिए यह एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गई 
है। कई दशक पहले गांधी जी ने इस बारे में चेतावनी दी थी। 

अधिक सुहाने प्रभात के लिए जूझते हुए भी भारत अपने आर्थिक और तकनीकी अनुभव 
में अपने बराबर विकासशील देशों को सहभागी बनाने के लिए सदैव तत्पर रहा है। हम अपनी 
विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अन्य विकासशील देशों के हजारों छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारा 
विश्वास है कि यह विविधतापूर्ण प्रशिक्षण उन देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक 
होगा। हम विकासशील देशों के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग बनाने पर जोर दे रहे हैं और इससे 
हम केवल अपने लिए किसी प्रकार के राजनीतिक या आर्थिक लाभ को कामना नहीं करते। 

अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व नहीं चाहता। जनता 
सरकार सभी देशों के साथ स्नेह, सहयोग और समझदारी के सेतु निर्माण करने के लिए सक्रिय है। 
सर्वप्रथम हमारा ध्यान नजदीकी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने की ओर गया है। मैं यह 
मैत्री संदेश लेकर हाल ही में नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान गया था। पाकिस्तान के साथ संबंधों 
को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं, जिससे न केवल स्थायी शांति कायम 
हों, बल्कि लाभदायक सहयोग में भी वृद्धि हो। 
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चार दिन पूर्व ३० सितंबर को भारत और बंगला देश के प्रतिनिधियों ने गंगाजल की समस्या 
पर हुए एक समझोते पर हस्ताक्षर किए। यह एक व्यापक समझोता हे जिसमें अल्पकालीन 
को हल किया गया है और दीर्घकालीन समस्या के समाधान की नींव रखी गई है। इससे दोनों देशों 
की समुचित आवश्यकताओं को पूर्ति होगी। 

इस समस्या ने हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंधों में पिछले २६ वर्षां से बिगाड़ पैदा 
कर रखा था। समझौता हमारे इस विश्वास की पुष्टि करता है कि ऐसी जटिल समस्या को, जो 
दो पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था और कराड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, ईमानदारी 
से प्रेरित द्विपक्षीय चर्चा के द्वारा ही हल किया जा सकता है। ऐसे हल के लिए दोनों पक्षों को कुछ 
न कुछ त्याग करना पड़ता है और आदान-प्रदान के आधार पर आगे बढ़ना होता है। 


दक्षिण एशिया में राजनीतिक परिवर्तन 


पिछले एक वर्ष में दक्षिण एशिया के देशों में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। फिर भी 
इन देशों के लोगों को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि दक्षिण एशिया पिछले कई दशकों की 
अपेक्षा आज तनाव से अधिक मुक्त है। यदि सचमुच दक्षिण एश्या में शांति और सहयोग का मार्ग 
प्रशस्त हो जाए, तो हम सब, जिन पर विकास का सारा बोझ है, अपने विकास की ओर अधिक 
ध्यान दे सकेंगे ओर अपने संसाधनों को विनाश से हटाकर विकास में लगा सकेंगे। 

वस्तुतः इसी संदर्भ में हम यह विशेष अपील करते हैं कि हमारे चारों तरफ के हिंद महासागर 
के विशाल क्षेत्र को बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्रिता और सैनिक अड्डों से मुक्‍त रखा जाए, जिनका 
उपयोग आक्रमण के लिए हो सकता है। विस्तृत परिप्रेक्ष्य में भारत तनाव शैथिल्य के प्रयत्नों का 
स्वागत करता है। भारत चाहता है कि तनाव शैथिल्य केवल यूरोप तक न सीमित रहे, बल्कि 
विश्वव्यापी हो और उसके लाभ विश्व के सब देशों और लोगों को मिलें। 

वर्षानुवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में अनगिनत प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनमें पूर्ण निरस्त्रीकरण, 
विशेषकर आणविक निरस्त्रीकरण की मांग की गई है। अणु उस्त्रों कौ दौड़ बहुत भयावह स्थिति 
में पहुंच गई है। विनाशकारी हथियारों के अंबार ने संसार को बडी विकट द्विविधा में डाल दिया 
है। हमसे कहा जाता है कि युद्ध रोकने के लिए आणविक शस्त्र आवश्यक हैं और यह कि इन 
शस्त्रो के प्रयोग का डर ही युद्ध की रोकथाम करने में समर्थ हो सकता है। हम इस दावे को 
स्वीकार नहीं करते। 

हमारी धारणा है कि आणविक शस्त्र खतरनाक हैं, भले ही बे एक के पास हों, कुछ देशों 
के पास हों या कई देशों के पास हों। हम केवल आणविक शस्त्रो के फैलाव के ही विरुद्ध नहीं 
हैं, वस्तुतः हम तो आणविक शस्त्रो के भी खिलाफ हैं। भारत सदा से ही आणविक शतस्त्रो को प्राप्त 
करने और उन्हें विकसित करने का विरोधी रहा है। 

तथ्य तो यह है कि भारत पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में २० वर्ष पूर्व समस्त 
आणविक शतस्त्रो के परीक्षण पर रोक लगाने का मसला उठाया था। उस समय बडी शक्तियां हमारी 
बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। जब वे तैयार हुई तो उन्होंने केवल आंशिक 
परीक्षण प्रतिबंध संधि (पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी) पर हस्ताक्षर किए। यह १५ वर्ष पूर्व की बात है। 
उस समय विश्व में हर्ष को लहर दौड़ गई और यह उम्मीद बंधी कि पूर्णरूपेण परीक्षण प्रतिबंध 
संधि (कग्रीहैसिव टेस्ट बैन ट्रीटी) पर भी जल्दी ही समझौता हो जाएगा। लेकिना हम अभी भी 
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उसकी राह देख रहे हैं। आंशिक प्रतिबंध लागू करने के बाद पहले की बजाय, अधिक अणुशस्त्र 
परीक्षण हुए हैं। भूमिगत शस्त्र परीक्षण तो अभी भी जारी हैं। आणविक निरस्त्रीकरण की दिशा में 
कोई प्रगति नहीं हुई है। 

भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है, और न बनना चाहता है। नई सरकार ने असंदिग्ध 
शब्दों में इस बात की पुनः घोषणा की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि यदि 
विश्व के अन्य सभी देश आणविक शस्त्र बनाने लगें, तब भी भारत आणविक शस्त्रों को बनाने 
की ओर अग्रसर नहीं होगा। हमने अणु शस्त्रों के फैलाव को रोकनेवाली सधि (एन.पी.टी.) पर 
हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि हम उसे एक असमान और भेदमूलक संधि समझते हैं। यह संधि दस 
वर्ष पूर्व तैयार हुई थी। तब से अब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी, जिसके कारण हमें अपने 
दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई हो। 


भारत का आणविक कार्यक्रम 


अध्यक्ष महोदय, भारत ने लगभग २५ वर्ष पूर्व आणविक शक्ति के शांतिमय उपयोग के 
कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। अणु शक्ति के शांतिमय उपयोग में हमारा विश्वास दृढ़ है। हम 
इस दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हैं कि आणविक शस्त्रो का फैलाव और आणविक प्रौद्योगिकी 
का विस्तार दो पृथक चीजें हैं और इसके स्पष्ट अंतर को समझा जाना चाहिए। 

हम उन सब कदमों और नीतियों का पहले की तरह विरोध करेंगे जो आणविक शक्ति के 
शांतिमय उपयोग में रुकावट डालेंगी, साथ ही हम उन सब कदमों और नीतियाँ का भी विरोध करेंगे 
जो भेदभावपूर्ण हैं। हम अन्य देशों के साथ इस समस्या पर पूर्ण सहयोग देने और चर्चा करने को 
तैयार हैं कि आणविक शस्त्रो के खतरे को किस तरह समाप्त किया जाए। 

यह नितांत आवश्यक है कि राजनीतिक दिमाग अपने आपको सैनिक तका से मुक्त रखें। 
यह भी नितांत आवश्यक है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति विवेक से काम लेकर आणविक शस्त्रो 
की होड़ को आणविक निरस्त्रीकरण की दिशा में पलट दे। हमें विश्वास है कि आगामी वर्ष 
निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो विशेष अधिवेशन होनेवाला है, उसमें आणविक 
निरस्त्रीकरण की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने की दिशा में ध्यान केंद्रित होगा ओर निरस्त्रीकरण 
से ऐसे उपाय ढूंढे जाएंगे, जो एक निश्चित समयावधि में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जा सकें। 

पहले ही अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना में शस्त्रो की निरर्थक दौड़ में विश्व के 
सीमित संसाधनों के फसे रहने से देरी हो रही है। वर्तमान कीमतों के आधार पर संसार का कुल 
सैन्य खर्च लगभग ४०० अरब डॉलर है। इसका ९०% विकसित देश खर्च कर रहे हैं, जो 
विकासशील देशों को दी जानेवाली अधिकृत विकास सहायता (ओ.डी.ए.) से २० गुना अधिक है। 
यदि शस्त्रों पर किए जानेवाले व्यय में ५% की कमी हो जाए तो उससे विकासशील देशों को अपने 
सामान्य आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने में भारी सहायता मिलेगी। अतः निरस्त्रीकरण न केवल शांति 
तथा सुरक्षा के लिए, बल्कि त्वरित आर्थिक-सामाजिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। 
इसमें संदेह नहीं कि हमें काफी कुछ करना अभी बाकी है। हम अक्सर इच्छाशक्ति या प्रगति 
की कमी की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हमें हताश या निराश होने को जरूरत नहीं है। कई 
विफलताओं के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां बड़ी प्रभावशाली रही हैं। में आई.एल. 
यूनीसेफ, एफ.ए.ओ., अंकटाड, यूनीडी और संयुक्त राष्ट्र संघ की 
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विफलता 
ओ. ) डब्ल्यू.एच ओ. १ यूनेस्को, 
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अन्य संस्थाओं के काम की प्रशंसा करना चाहता हूं। यदि इन्हें पर्याप्त धनराशि मिले तो ये संस्थाएं 
मानव व्यथाओं का निवारण करने और मानव कल्याण को बढ़ाने की दिशा में और भी बहुत काम 
कर सकती हैं। एक उदाहरण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया के उन्मूलन के लिए किए गए 
उपाय हैं। आज मलेरिया पुनः अपना सिर उठा रहा है। इसके निराकरण के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. 
द्वारा बनाए गए कार्यक्रम में लगभग ४५. करोड़ डॉलर लगेंगे। यह राशि संसार में प्रतिदिन होनेवाले 
सैन्य खर्च से आधी है। फिर भी धन'के अभाव में यह कार्यक्रम पिछड़ रहा है। 


भारत और सयुक्त राष्ट्र 


अध्यक्ष महोदय, भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विश्व संघटन के रूप 
में समर्थन, सुदृढीकरण तथा विकास होना चाहिए, जिससे न केवल विश्व शांति को संरक्षण तथा 
मानव अधिकारों का संवर्धन हो, बल्कि वह आर्थिक सहयोग की वृद्धि और राष्ट्रों के क्रियाकलाप 
में मेल बैठाने के दायित्व का भी निर्वाह कर सके। यह अंतरराष्ट्रीय समाज के सम्मुख एक बड़ा 
महत्वपूर्ण कार्य है। 

अंत में मैं पुनः अपने भाषण के मूल विषय पर आना चाहता हूं। हमारे सम्मुख महानतम 
कार्य मानव कल्याण का है, जो मानवता के सम्मुख समुपस्थित सभी समस्याओं को स्वयं में 
समाहित करता है। यह कार्य मनुष्य की जाति, रंग, संप्रदाय या राष्ट्रीयता की परिधि से परे है। 
हमारी सारी समस्याएं-युद्ध और शांति का प्रश्‍न, आर्थिक संकट और तीव्र गति से समाप्त हो रहे 
प्राकृतिक संसाधन, सब हमें एक ही निष्कर्ष पर ले जाते हैं : हमारे इस पारस्परिक निर्भर संसार 
में हममें से प्रत्येक अपने भाई का रखवाला है। 
ी हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय, जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना 
रहेगा-वह है मानव का भविष्य। इस मानव को यह पृथ्वी विरासत में मिली है और उसने इस 
धरती का विकास किया है और इससे स्वयं पोषण पा रहा है। यदि हम यह अनुभव करते हैं कि 
मानव की अस्तित्व-रक्षा अ-य करोड़ों मानवों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, जैसी कि पहले 
कभी नहीं थी, तो हम अपने समय के इस एकमात्र निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता 
का अंतरराष्ट्रीय परस्पर निर्भरता के साथ निश्चित रूप से मेल बैठाना चाहिए। 

मैं भारत को ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक.विश्व के 
आदर्शो को प्राप्ति. और मानव के कल्याण तथा उसकी कीर्ति के लिए त्याग और बलिदान की 
बेला में कभी पीछे पग नहीं हटाएंगे। 

जय जगत्‌! 
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परमाणु हथियारों की दौड़ से 
विश्वशांति को खतरा 


अः महोदय, मैं आपको अपने प्रतिनिधि मंडल की ओर से और अपनी ओर से महासभा 
के ३३वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। इस उच्च पद पर आपकी 
नियुक्ति आपकी राजनयिक क्षमता और श्रेष्ठता के प्रति सम्मान तो है ही, यह आपके देश 
कोलंबिया द्वारा विश्व मामलों में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को भी उल्लेखित करता है। 

सोलोमन द्वीपसमूह का संयुक्त राष्ट्र संघ परिवार के सबसे नए और १५०वें सदस्य के रूप 
में स्वागत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। हमें आशा है कि संयुक्त राष्ट्र परिवार का यह 
नया सदस्य इस विश्व संगठन के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। 

शांति मानवमात्र की हमेशा से आकांक्षा रही है। शांति बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ को 
स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इस ग्रह के सभी भागों में रहनेवाले आम आदमी की हमेशा 
यही इच्छा रहती है। भूख और इच्छाओं से मुक्ति जैसी ही शांति भी मानवमात्र कौ मौलिक इच्छा 
है। हर समाज का अंततः उद्देश्य भी यही है। यही किसी भी सामाजिक संगठन की श्रेष्ठता की 
जांच का आधार भी है। जहां शांति होती है, वहीं समाज सुखी रहता है। इसीलिए किसी भी जाति 
या धर्म में प्रार्थना का समापन शांति के आवाहन के साथ किया जाता है। 

सैकड़ों वर्ष की देखभाल और खाद-पानी दिए जाने के बावजूद शांतिरूपी पौधे को अभी भी 
शीतयुद्ध के झोके झकझोर जाते हैं। अन्याय और असमानता के कारण इसे खतरा उत्पन्न होता 
है। आदमी द्वारा आदमी के विरुद्ध अनादर की भावना के कारण यह पौधा पूरी तरह पुष्पित और 
पल्लवित नहीं हो पा रहा है। 

अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर मंडराते हुए युद्ध के बादल पिछले कुछ समय में घटे हैं। बातचीत 
की प्रक्रिया के मार्ग में आनेवाली बाधाएं कम हुई हैं। इस प्रक्रिया ने कुछ गति पकड़ी है, लेकिन 
स्थायी विश्व शांति की झलक अभी तक स्पष्ट रूप में सामने नहीं आ पाई है। पिछले वर्ष जब 
मैं इस महासभा के समक्ष उपस्थित हुआ था, तब से अब तक प्रभाव क्षेत्र को प्रतिद्वंद्विता ने कुछ 


= 
* संयुक्त राष्ट्र संघ की ३३वीं महासभा में बिदेश मंत्री के रूप में १० अक्तूबर, १९७८ को 
जेनेवा में हिंदी में दिया गया भाषण। 
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नए क्षेत्रों को कुप्रभावित किया है। हथियारों की दौड़ में संख्यात्मक और गुणात्मक किसी प्रकार 
की कमी नहीं आई है। निःशस्त्रीकरण का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर बना हुआ है। परमाणु युद्ध 
का खतरा अभी भी हम पर काले साये की तरह मंडरा रहा है। पुराने प्रतिद्वंद्वियों को आशं आशंकाएं 
हैं कि उनके विरुद्ध नए गठबंधन किए जा रहे हैं। प्रतिद्वंद्वी को चकमा देने के नए रास्ते खोजे जाने 
की आशंका है। इन आशंकाओं ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को नए अनचाहे आयाम दे दिए हैं। 

शांति के लिए खतरा बने रहने का मुख्य कारण है कि विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था 
पर कुछ देशों के हितों की प्रधानता है। यह कोई नया परिदृश्य नहीं है। इसकी जड़ें तो इतिहास 
में जमी हुई हैं। सामरिक महत्व पाने को विवशता और मतभेदों से लाभ उठाने का प्रयास 
अंतरराष्ट्रीय वातावरण का आधार बना हुआ है। बहुपक्षीय सैन्यवाद के संस्थान आज भी बने हुए 
हैं ओर इनका उपयोग क्षेत्रीय हितों के रूप में करने की इच्छा घटने की बजाय बढ़ रही है, यह 
सर्वविदित है कि इनमें से कुछ संगठन अपनी उपयोगिता और सामयिकता खो चुके हैं, लेकिन 
उनको समाप्त करने की राजनीतिक इच्छा-शक्ति का अभाव साफ दिखता है। 

महाशक्तियां निःसंदेह अपने उल्लेखनीय व्यवहार और एक-दूसरे के न्यायोचित हितों को 
बेहतर तरीके से समझकर अंतरराष्ट्रीय वातावरण में सुधार लाने में और भी बहुत कुछ कर सकती 
हे, लेकिन यह समझ न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत होनी चाहिए जिसमें कि छोटे और 
मध्यम आकार के देशों के लिए शांति, समानता और न्याय सुनिश्चित हो। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व 
के सिद्धांत को वास्तविक रूप में स्वीकार किए बिना, जियो और जीने दो की इच्छा और शीतयुद्ध 
के टकरावों को प्रतियोगितात्मक सहयोग में बदलने की दृढ इच्छा के बिना बातचीत की प्रक्रिया 
के वांछित परिणाम नहीं निकल सकते। 

स्थायी विश्व शांति स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विवादों के 
दौर्घकालिक समाधान ढूंढने के लिए वातावरण बनाने में बातचीत तो केवल एक कदम है। हम 
बातचीत का स्वागत करते हैं, क्योंकि यदि इस प्रक्रिया को सही भावना से अपनया जाए तो इसके 
बहुआयामी प्रभाव हो सकते हैं। इसीलिए हम इसका विश्व के सभी क्षेत्रों और गतिविधियों में प्रसार 
करने का आग्रह करते रहे हैं। 

इस संगठन का हर सदस्य देश अपनी बौद्धिक संपदा से धनी है। उसका अपना विशेष राष्ट्रीय 
चरित्र और आचार है। हर देश अपनी तरह से सामाजिक-आर्थिक प्रणाली का अनुसरण करता है। 
उसके अपने विकास की अलग रणनीति और योजना होती है। किसी सैद्धांतिक या किसी अन्य 
आधार पर इन पर एकरूपता थोपने और विभिन्न देशों की विविधता को एक समान दृष्टिकोण 
में लाने के प्रयासों से न केवल विश्व अपनी अनंत विविधताओं से बंचित हो जाएगा, बल्कि इन 
प्रयासों से शांति को भी खतरा उत्पन्न होगा। 

संयुक्त राष्ट्र का घोषणापत्र आत्मरक्षा के अलावा किसी और परिस्थिति में शक्ति के 
इस्तेमाल पर रोक लगाता है। शक्ति का इस्तेमाल आत्मरक्षा के अलावा सामान्य हित में ही किया 
जा सकता है। इसमें सभी विवादों के केवल बातचीत द्वारा निपटाने की व्यवस्था है, लेकिन फिर 
भी कुछ देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का रास्ता अपनाया है। इस प्रकार के 
मामलों में अक्सर बाहरी देशों ने इन चीजों को उकसाने और सहायता पहुंचाने का प्रयास किया 
हे। इससे शोषण और आधिपत्य का खतरा उत्पन्न होता है। हमने देखा है कि बाहरी हस्तक्षेप से 
इस प्रकार के संघषों को रोका जा सकता है, लेकिन संघों के मूल कारणों का समाधान अधूरा 
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ही रह जाता है, लेकिन बाहरी पक्षों के सामरिक हितों की जड़ें और भी गहराई से जम जाती हैं। 

दीर्घकाल में सभी विवादों और संघर्षो का समाधान केवल परस्पर समझ और सहयोग के 
माध्यम से ही हो सकता है। परस्पर सहयोग की मजबूत आधारशिला का निर्माण विभिन्न देश शांति, 
स्थायित्व और अच्छे पड़ोसियों के समान रहने में अपना हित विकसित कर सकते हैं। ऐसा होने 
से समय-असमय होनेवाले क्षणिक मतभेदों के भड़कने पर भी रोक लग सकेगी। 


TT 0) 


गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के जुलाई १९७८ में बेलग्रेड में हुए सम्मेलन के घोषणा 
पत्र (ए/३३/२०६, परिशिष्ट प्रथम) में सिफारिश. की गई है कि जिन देशों के बीच किसी मसले पर 
मतभेद हैं तो उन सरकारों को चाहिए कि वे स्वयं ही द्विपक्षीय बातचीत के रास्ते किसी शंतिपूर्ण 
समाधान पर पहुंचने के हरसंभव प्रयास करें। कुछ क्षेत्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ बातचीत 
से समाधान के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन इन प्रयत्नों को सफलता 
विवादवाले पक्षों के बीच आपसी सहयोग और सद्भावना की भावनाओं पर निर्भर करेगी। 

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान में देरी होने और लंबे समय से इनके समाधान की 
ओर ध्यान नहीं दिए जाने से शांति को लगातार खतरा बना हुआ है। दो देशों के बीच विवाद दो 
व्यक्तियों के बीच विवाद जैसा ही होता है। यदि इनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान नई 
किया जाए तो इससे परस्पर विश्वास घटता है। परस्पर विश्वास ही मतभेदों को हल करने का मुख्य 
आधार होता है। 

इस समय विश्व शांति को सबसे बड़ा खतरा हथियारों और विशेषकर परमाणु हथियारों के 
क्षेत्र में हथियारों की दौड़ जारी रहने से है। यह दौड़ संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के मुख्य उद्देश्य 
के विरुद्ध जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के घोषणापत्र में कहा गया है कि इस संगठन 
की स्थापना का उद्देश्य “आनेवाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना है।” हथियारों की 
दौड़ से राष्ट्रों की संप्रभुता और स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की 
स्थापना के घोषणापत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापना का मुख्य उद्देश्य 
है धमकी देने से बचना या शक्ति के उपयोग और विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का 
प्रयास करना। ऐसा होना अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के 
उद्देश्य के भी विपरीत है। हमें हर समय अपने को यह याद दिलाते रहने की जरूरत है कि 
निःशस्त्रीकरण और विकास के बीच संबंध क्या है। निःशस्त्रीकरण करके विश्व को हर वर्ष ४०० 
बिलियन डॉलर के अनुत्पादक खर्च से बचाया जा सकता है, जबकि विकास हमेशा धन के अभाव 
के कारण बाधित रहता है। यह परस्पर विरोधी स्थिति को रोक सकता है। यह कैसी विडंबना है, 
हम इससे बच नहीं पा रहे हैं। हथियारों की दौड़ पर होनेवाला खर्च विश्व स्तर पर सीमित संसाधनों 
के उपयोग का सबसे बड़ा दुरुपयोग कहा जा सकता है। 

पिछले दशकों के लगातार प्रयासों के बाद हथियारों के परिसीमन के मामूली परिणाम सामने 
आए हैं। इनमें कुछ प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक, सामरिक हथियारों के परिसीमन पर 
समझौता तथा जीवाणु वैज्ञानिक हथियारों के उपयोग पर रोक आदि शामिल हैं। संयुक्‍त राष्ट्र 
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीन बार की बातचीत के बावजूद हिंद महासागर को शांति 
क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव [(संख्या २८३२(२६)] को लागू करने कौ दिशा में कोई विशेष प्रगति 
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नहीं हुई है। यह विचित्र तथ्य है कि महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता से सबसे ज्यादा प्रभावित 
होनेवाले हिंद महासागर के तट पर बसे देशों को इन वार्ताओं में प्रत्यक्षतः शामिल तक नहीं किया 
गया है। हमें बताया गया है कि यह बातचीत फिर जल्दी ही शुरू होनेवाली है। हम आशा करते 
हैं कि इससे महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता कम होगी। हिंद महासागर में सैनिक उपस्थिति घटेगी 
ओर इससे महासभा द्वारा हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को लागू करने का 
मार्ग प्रशस्त होगा। 


परमाणु निःशस्त्रीकरण में मामूली प्रगति 


परमाणु निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में वास्तव में बहुत मामूली प्रगति ही हो सकी है। ऐसा होना 
निश्चय ही हम सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि परमाणु हथियारों से संपूर्ण मानवता के 
अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न होता है। बातचीत अभी जिस दौर और जिस दिशा में चल रही है 
उससे मानवता को यह विश्वास नहीं दिलाया जा सकता है कि इससे परमाणु युद्ध की आशंका 
पूरी तरह समाप्त नहीं तो कम जरूर होगी। हम बिना परमाणु हथियारों से संपन्न देशों को कम 
से कम सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए कि अस्तित्व का अधिकार अन्य सभी प्रकार के 
हथियारों से पहले है। इसलिए हम बातचीत के वर्तमान दौरों के परिणामों की ओर से आंखें बंद 
नहीं किए रह सकते। इसके विपरीत हम उससे आशा करेंगे कि वे विश्व को महाविनाशक हथियारों 
से मुक्त करने तथा शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बहुमत की आकांक्षाओ को ध्यान में रखेंगे। 

भारत का विश्वास है कि कुछ क्षेत्रों को परमाणु हथियारों से मुक्त क्षेत्र बनाने-जिसके देश 
परमाणु हथियार नहीं रखें-जैसे आधे-अधूरे प्रयासों से वास्तविक सुरक्षा की भावनाओं का विकास 
नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि साथ-साथ परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में उल्लेखनीय 
प्रगति की जाए। निश्चय ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ऐसे हथियारों के उपयोग करने पर 
रोक लगाने का समझौता किया जाए। परमाणु हथियारों की संख्या को विभिन्न चरणों में घटाया 
जाए और उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। जब तक वास्तविक और पक्षपातरहित व्यापक 
परमाणु परीक्षण नियंत्रण संधि नहीं हो जाती, तब तक सभी परमाणु परीक्षणो पर रोक लगा दी जाए! 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने निःशस्त्रीकरण पर बुलाए गए महासभा के दसवें विशेष 
अधिवेशन में नि:झ॒स्नीकरण के दो पहलुओं के बारे में दो प्रस्तावों के मसोदे प्रस्तुत करने की पहल 
को थी। हम लगातार यह मानते हैं कि निःशस्त्रीकरण के सभी पक्ष चाहे वे परमाणु हों या 
परंपरागत, महत्वपूर्ण हैं। फिर भी हमारी नीति कौ सतत यह प्राथमिकता रही है कि परमाणु 
निःशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मानवता के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है 
कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। किसी भी सुरक्षा प्रणाली के सिद्धांत 
में परमाणु हथियारों का होना सबसे खतरनाक है। यह एक ऐसा पहलू है जिसे, किसी भी तरह 
स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। 

हमें यह अवश्य मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ 
को मुख्य भूमिका है। हमारे लिए यह अत्यंत संतुष्टि कौ बात है निःशस्त्रीकरण पर हुआ विशेष 
अधिवेशन निःशस्त्रीकरण पर होनेवाली सभी बातचीत और समझोतो को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच 
पर ले आया। - 

भारत सरकार का यह सुनिश्चित मत है कि यदि हमें अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में पूर्ण 
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निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो हमें निम्नलिखित छह कदम उठाने होंगे : 

(१) परमाणु हथियारों के विकास और उसमें सुधार के प्रयासों पर तुरंत रोक लगाई जाए। 
विशेष रूप से व्यापक परमाणु परीक्षण संधि को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जब तक ऐसा 
नहीं होता तब तक सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी जाए। 

(२) परमाणु हथियारों के उत्पादन और परमाणु हथियारों के काम आनेवाली सामग्री के 
उत्पादन पर रोक लगा दी जए। 

(३) दुनिया में परमाणु हथियारों के भंडारों को एक निश्चित समय-सीमा के अंतर्गत समाप्त 
कर दिया जाए। ) 

(४) एक ऐसा समझौता किया जाए जिसके अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों 
के उपयोग पर रोक लगाई जाए। 

(५) व्यापक बर्बादी के सभी अन्य हथियारों को समाप्त कर दिया' जाए, और 

(६) निःशस्त्रीकरण के एक व्यापक कार्यक्रम की परिधि में परंपरागत सैन्य बलों और 
हथियारों को समाप्त कर दिया जाए और धीरे-धीरे उनमें कमी लाई जाए। 

निःशस्त्रीकरण की समस्या के अलावा ऐसे अनेक प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर पूरी दुनिया में चिंता 
हो रही है। यदि उनका जल्दी ही न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित समाधान नहीं ढूंढा गया तो उनसे विश्व 
शांति का नाजुक ताना-बाना कभी भी टूट सकता है। मध्य एशिया में इस समय कुछ नए कदम 
और जवाबी कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां की स्थिति में अस्थिरता का वातावरण है। विभिन्न 
पक्ष इसका जायजा. लेने में व्यस्त हैं। इसलिए इस बारे में कोई निर्णय देना हमारे लिए उचित नहीं 
होगा। यही कहना पर्याप्त होगा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों २४२ (१९६७) और ३३८ (१९७३) और 
इस बारे में महासभा के प्रस्तावों ने फिलिस्तीनी समस्या के व्यापक और स्थायी शांति के समाधान 
के लिए आधार सन्निहित हैं। इस बारे में हम अपनी राय को दोहराना चाहते हैं कि स्थायी शांति 
की स्थापना के लिए कुछ मूल सिद्धांत हैं। ये हैं : जबरन किसी के क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाए। 
इजराइल १९६७ में अरब और फिलिस्तीन की जमीनों पर किए गए कब्जों को तुरंत खाली करे, 
फिलिस्तीन के नागरिकों को अपने राष्ट्र-राज्य की स्थापना का, आत्मनिर्णय का पूर्ण अधिकार है 
और इस पर किसी तरह की रोक नहीं हो और मध्य एशिया के सभी देशों को अपनी-अपनी 
अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं में शांति और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। 


लेबनान बेहाल 


लेबनान की स्थिति हम सबके लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। यह एक ऐसा 
दुर्भाग्यशाली देश है जो मध्य एशिया में ताकत की राजनीति का केंद्र बन गया है। जहां इस समय 
भाग्य ने ऐसा विचित्र मोड़ लिया है कि अरब ही अरबों को मार रहे हैं। बाह्य शक्तियां इस काम 
में उनको न केवल बढ़ावा, बल्कि मदद दे रही हैं। हमें इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि लेबनान 
में सबसे पहले राष्ट्रीय समझौता किया जाए, क्योंकि इसके बिना उसे बाहरी दबावों से मुक्ति नहीं 
मिल सकती। मुझे यह जानकर खुशी हे कि संबद्ध पक्षों ने सुरक्षा परिषद द्वारा तुरंत युद्ध विराम 
करने की अपील पर रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। युद्ध विराम का कडाई से पालन किया 
जाना जरूरी है। में आशा करता हूँ कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक समझौते के लिए को गई पहल 


का सभी शांतिप्रिय नागरिकों द्वारा स्वागत किया जाएगा। 
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यद्यपि अविभाज्य सायप्रस में वर्तमान वर्ष के दौरान शांति बनी रही है; इसका मुख्य कारण 
सायप्रस में शांति सेना की उपस्थिति का बना रहना है। इस क्षेत्र से न तो विदेशी सेनाओ की वापसी 
की दिशा में कोई प्रगति हुई है और न ही विभिन्न समुदायों के बीच बातचीत की पुनः शुरुआत 
के लिए कोई सर्वसहमतिवाला आधार ढूंढ़ा जा सका है। सायप्रस समस्या के आंतरिक और बाह्य 
पहलू इस प्रकार के हैं कि इसका शांतिपूर्ण समाधान किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात 
को है कि सभी पक्ष एक-दूसरे के न्यायोचित अधिकारों और हितों को मानें और परस्पर सामंजस्य 
की भावना से काम करें। लेकिन तब तक सायप्रस समस्या का स्थायी समाधान के लिए कोई रास्ता 
नहीं निकल सकता, जब तक उसकी एकता, अखंडता, क्षेत्रीय संप्रभुता, राजनीतिक आजादी और 
गुटनिरपेक्षता को सम्मान नहीं दिया जाता। 

घोषणापत्र को प्रस्तावना में मानव के मूल अधिकारों, उसके सम्मान और योग्यता, स्त्री और 
पुरुष के समान अधिकारों और छोटे तथा बड़े देशों की समानता के प्रति विश्वास व्यक्त किया 
गया है। ये उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य 
से सीधे जुड़े हुए हैं। शांति केबल युद्ध विरामो या संघर्षो के सीमित रखने या निःशस्त्रीकरण के 
कदम उठाए जाने में तब तक निहित नहीं है, जब तक कि आम वातावरण में हिंसा, दबाव और 
जबरन कब्जा किए जाने का माहौल है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था : “शांति का रास्ता सच्चाई 
का रास्ता है।” सत्य समानता और न्याय में सन्निहित है। कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की 
सर्वोच्च आवाज सच्चाई के रास्ते पर तब तक नहीं चल सकता जब तक कि वह अपनी स्वतंत्रता 
और मानव अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 

मानव के आत्मसम्मान के लिए जातिगत आधार पर पक्षपात किए जाने से अधिक बुरा और 
कुछ नहीं होता। इसी प्रकार विभिन्न देशों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम 
उपनिवेशवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। 


उपनिवेशवाद जातिभेद के कुप्रभाव 


दक्षिण अफ्रीका में हम उपनिवेशवाद और जातिभेद के कुप्रभावों को देख रहे हैं। दक्षिण 
अफ्रीका के अल्पसंख्यक श्वेत लोग अपने विशेषाधिकारो के बहुमत के साथ मानवीय अवनति का 
सबसे बुरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यको को यातनाएं दे रहे हैं। बुरी तरह 
कुचल रहे हैं। उन्हें गुलाम बनाकर रखा जा रहा है और उन्हें आधारभूत आजादी का हक भी नहीं 
दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस समस्या से तब से अवगत है, जबकि १९४६ में भारत ने 
पहली बार महासभा की पहली आम बैठक में यह मामला उठाया था। तब से अब तक दक्षिण 
अफ्रीका को अल्पसंख्यक गोरी सरकार लगातार खुलेआम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, फैसलों और 
नियंत्रणों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रही है। उसके ऐसा करने का एक आंशिक कारण यह 
है कि अन्य देश भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के उल्लंघन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें ऐसा नहीं 
होने देना चाहिए कि रंगभेद नीति का हमारा विरोध केवल महासभा की सालाना बैठक में इसके 
उल्लेख तक ही सीमित रह जाए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय रंगभेद की मानवता विरोधी नीति को समाप्त 
करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। 
२९ सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव ४३५ (१९७८) पारित किए जाने से 
इस बात को आशा बढ़ी है कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा नामीबिया के क्षेत्र पर गेर-कानूनी 
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कब्जे को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कराया जा सकता हे। नामीबिया बहुमत के शासनवाले एक 
स्वतंत्र देश के रूप में उभर सकता हे न कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा बढावा दिए जानेवाले 
किसी फर्जी समझौते के अंतर्गत किए गए किसी समझोते से। नामीबिया समस्या का समाधान 
संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों को पूरी तरह लागू करके किया जा सकता है। यदि 
दक्षिण अफ्रीका को सरकार सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूर की गई योजनाओं को खारिज कर देती है 
और वह पहले की तरह विश्व जनमत के उल्लंघन और दुराग्रह के चिरपैरिचित मार्ग पर चलती 
रहती है तो उससे स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का तीब्र होना अवश्यंभावी है। उन परिस्थितियों 
में सुरक्षा परिषद द्वारा घोषणापत्र के खंड सात के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करना 
पूर्णतः न्यायोचित होगा। हमारा विश्वास है कि इस समय जिंबाब्वे में चल रहा गतिरोध आंतरिक 
समझौते के सवाल पर मुख्यतः कुछ शक्तियों द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे रुख के कारण है। इस 
गतिरोध को समाप्त करने और इयान स्मिथ की गैर-कानूनी सरकार को हटाने का एक ही 
प्रभावकारी रास्ता है कि 'एक व्यक्ति एक मत' के आधार पर चुनी गई सरकार को सत्ता सौंप दी 
जाए और वास्तविक स्वतंत्रता में परिवर्तन की एक सहमति योजना लागू की जाए। जब तक ऐसा 
नहीं होता तब तक रंगभेदी सरकार के खिलाफ लगी रोक जारी रखी जाए, उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया 
जाए और प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जाए। 

उपनिवेशवाद की समाप्ति, जातिभेद और जातिभेद के आधार पर भेदभाव को खत्म करना, 
और आर्थिक स्वतंत्रता लाना और लोगों को उनके मूल अधिकार सुनिश्चित करना मुख्य शर्तें हैं। 
इससे ही मानव का गौरव बढ़ता है। वह अपने मानव अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग कर सकता 
है। यह भी इतना ही आवश्यक है कि एक राष्ट्रीय सरकार व्यक्ति की आधारभूत स्वतंत्रता को 
सुनिश्चित और सुरक्षित करने की मुख्य जिम्मेदारी संभाले। 


भारत की वचनबद्धता 
आर SON 


भारत के लोगों ने आधारभूत स्वतंत्रता के पक्ष में इतना बड़ा ऐतिहासिक जनादेश देकर स्पष्ट 
कर दिया है कि हमारे लोगों में मानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति कितनी अधिक 
बचनबद्धता है। इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मुदे के बारे में की 


जा रही गतिविधियों को बहुत महत्व देते हैं। 

हम स्थायी और न्यायोचित शांति तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि वर्तमान विश्व 
व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होता। विभिन्‍न राष्ट्रों के बीच स्पष्ट असमानताओं और 
असंतुलन, अमीर तथा गरीब देशों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। वर्तमान व्यवस्था गरीब देशों 
के हितों के विरुद्ध खुलकर काम कर रही है। 

विकासशील देशों में रहनेवाली विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को भारी गरीबी का 
सामना करना पड़ रहा है। इन देशों में रहनेवाले ८० करोड़ लोगों की गरीबी का मुख्य कारण 
वर्तमान अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खामियों के कारण ही है। गरीबी से तनाव उत्पन्न होते हैं। 


मानव के व्यक्तित्व में गिरावट आती है और विज्ञान तथा तकनीकी उपलब्धियां उपहास का विषय 


बनती हैं। 
हाल की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि विकसित देशों में विश्व आर्थिक व्यवस्था के 
ढांचे में परिवर्तन के बारे में गंभीरता से बातीचत करने की मूल इच्छा का ही अभाव है। महासभा 
परिशिष्ट / ४८९ 
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के प्रस्ताव ३२/१७४ के तहत एक समिति गठित की गई थी। इसे हम 'हो समिति' के नाम से जानते 
हैं। इस समिति से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मंचों पर विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत कौ 
गति तेज करने, उनकी देखभाल और समीक्षा करने के सर्वोच्च संगठन के रूप में काम करने की 
आशा थी। इसके गठन को लगभग एक वर्ष बीत गया है, लेकिन इसने ठीक से काम करना भी 
अभी शुरू नहीं किया है। हम आशा करते हैं कि आम बैठक में इस विषय पर चर्चा के बाद 
जल्दी ही कोई समझौता हो सकेगा, जिससे कि यह समिति अपने मूल जनादेश के आधार पर अपना 
काम फिर से शुरू कर सके। 

विकसित देश अभी तक अपनी अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रकार के ढांचागत परिवर्तनों के बारे 
में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने तक के लिए राजी नहीं हुए हैं, जिससे कि विश्व के 
संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके और विकासशील देशों से उनके यहां अधिक आयात को 
बढ़ावा मिल सके। 

कुछ विकसित देशों ने तो हाल ही में संयुंक्त राष्ट्र द्वारा दूसरे विकास दशक के लिए 
अंतरराष्ट्रीय विकास रणनीति [प्रस्ताव संख्या २६२६ (२६)] के तहत किए गए वादों को दुहराने तक 
से इन्कार किया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत विकसित देशों को अपने कुल सकल उत्पाद का 
०.७ % विकासशील देशों को सरकारी विकास सहायता के रूप में देना था। 

दूसरी ओर विकसित बाजारोंवाली अर्थव्यवस्था में फिर से संरक्षणवाद उभर रहा है। वे एंटी 
डंपिंग ड्यूटी और अन्य प्रकार के चुनिंदा गैर-कराधानवाले नियम बनाकर या उनका दायरा बढ़ा 
कर आयात के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। 

विकसित देश जिन कदमों को उठाने के लिए तैयार हैं, उनसे वर्तमान विशव अर्थव्यवस्था 
में मामूली फेरबदल हो सकती है। वे आधारभूत परिवर्तन के लिए राजी नहीं हैं। 

विकसित देशों ने इन प्रतिगामी कदमों को न्यायोचित ठहराने का आधार बेरोजगारी और 
मुद्रास्फीति बढ़ने की समस्या बताया है। लेकिन उन्हें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अल्पकालिक 
और संकुचित दृष्टि से किए गए फैसले एक ओर विकासशील देशों की विकास प्रक्रिया पर बहुत 
बुरा प्रभाव डालेंगे, वहीँ दूसरी ओर ये कदम न तो विश्व अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के अनुरूप 
होंगे और न ये उनके दीर्घकालिक हितों में हैं। विश्व अर्थव्यवस्था की बर्तमान समस्याओं का कोई 
दीर्घकालिक समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे ठोस प्रयास नहीं किए जाते, जिनसे 
विश्व को दो-तिहाई आबादी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती। इसलिए विकसित देशों के लिए यह 
जरूरी है कि अपनी वर्तमान आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बे विश्वव्यापी व्यापक और 
दीर्घकालिक दृष्टिकोण को सामने रखकर काम करें। 

इस महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में एक नया युग शुरू करने के आह्वान ने 
पूरे विश्व में आशाएं जगाई हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि विकसित और विकासशील देशों के 
बीच बातचीत में गतिरोध बना रहे। इसलिए हम सबको मिलकर अपनी दृढ इच्छाशक्ति का उपयोग 
करके अपने समान लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहने चाहिए। इसके लिए नीचे 
लिखे कदम उठाए जाने जरूरी हैं : 

(१) अंकटाड के आगामी पांचवें अधिवेशन के पहले साझा कोष बनाना, विकासशील देशों 
को तकनीक हस्तांतरण के लिए आचार संहिता बनाना और बहुपक्षीय बातचीत के दायरे में अधिक 
देशों को लाया जाना। 
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(२) संरक्षणवाद की वर्तमान वृत्ति को रोकने के लिए विकासशील देशों से विकसित देशां 
के बाजारों में आनेवाले माल के रास्ते में नई बाधाएं नहीं खड़ी करना, वर्तमान बाधाओं को कम 
करके ऐसे प्रयास करना जिससे कि विकासशील देशों के लिए विकसित देशों के बाजारों में प्रवेश 
आसान हो सके। 

(३) अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ढांचे में व्यापक फेरबदल करनेवाले प्रमख मुद्दों पर एक 
निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत बातचीत शुरू करना जैसे कि वस्तुओं के बारे में समझोतों को 
व्यापक शृंखला, आसान शर्तों और सुनिश्चित आधार पर पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का स्थानांतरण 
सुनिश्चित करना, ऋणों के लिए बहुपक्षीय बातचीत का ढांचा तेयार करना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा 
प्रणाली में सुधार, बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए एक आचार संहिता तैयार करना, आदि। 

(४) ऐसी बातचीत को शुरुआत करना जिससे कि विश्व अर्थव्यवस्था में फेरबदल की 
शुरुआत करनेवाले अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम पर सहमति हो सके। ये फेरबदल ऐसे हों, जिससे. कि 
विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे ढांचागत परिवर्तन हो सकें कि वे विकासशील देशों को 
विकास क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग कर सकने में समर्थ हों। 

(५) नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ढांचे के तहत एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय विकास रणनीति 
तैयार करना, जिसमें कि एक निर्धारित सामंजस्यपूर्ण और परस्पर जुड़े लक्ष्य और उद्देश्य हों ओर 
इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को एक निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्राप्त करने के साधन ओर वादे 
हों; और 

(६) विकासशील देशों के लिए जरूरी हो कि वे परस्पर सहयोग की व्यापक क्षमताओं का 
उपयोग करने के लिए वर्तमान संबंधों को मजबूत करके और आर्थिक वाणिज्यिक और तकनीकों 
सहयोग के नए रास्ते खोजें। 

समुद्री कानूनों पर बातचीत के प्रभाव 


समुद्री कानूनों के बारे में तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत बातचीत पिछले पांच वर्षा 
से चल रही है। विश्व समुदाय द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के प्रयासो में इस 
बातचीत के दूरगामी प्रभाव हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बातचीत में कुछ प्रगति हुई भी है। 
लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि राष्ट्रीय सीमाओं के परे समुद्र तल में उपस्थित 
संसाधनों के दोहन के लिए क्या व्यवस्था की जाए। इस समस्या का हल अभी तक नहीं मिल सका 
है। इसका मुख्य कारण यह है कि विकसित देश विकासशील देशों के विश्व की इस साझा विरासत 
के बारे में न्यायोचित हितों को स्वीकार करने से लगातार हिंचकिचा रहे हैं। यह हम सबकी 
जिम्मेदारी है कि इस सम्मेलन का कार्य जल्दी से जल्दी सफलतापूर्वक पूरा हो। यदि सम्मेलन के 
देश खनन के बारे में कोई एकतरफा कानून बनाता है तो इससे 


इस अत्यंत महत्वपूर्ण दौर में कोई 22 
भविष्य में बातचीत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा होना विश्व समुदाय के हितों के विपरीत होगा। 


इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष देशों ने हमेशा समान ताति ह 
हे। १२६१ में इस आंदोलन ने एक छोटी सी शुरुआत की थी। दो दशकों में यह आंदोलन एक 
महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ है। आज इसके दायरे में विश्व के दो-तिहाई देश आते हँ! 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने न केवल नए स्वतंत्र हुए देशों को अपनी राजनीतिक अजा 
बनाने में सहायता दी है बल्कि उह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और स्पष्ट या सूक्ष्म सभी तरह के विदेशी 
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प्रभुत्व का विरोध करने की शक्ति दी है। इसने अंतरराष्ट्रीय शांति और न्याय का हमेशा पक्ष लिया 


है। 

यह देखकर खुशी होती है कि कुछ बड़े देश जो पहले इस आंदोलन के बारे में आंखें चढ़ाते 
थे, आज इसके औचित्य और भूमिका को स्वीकार करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी भौगोलिक 
जाति, धर्म, भाषा, सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली में, आर्थिक विकास की स्थिति में अंतरों के 
बावजूद अपनी एकता कायम रखने में सफल हुआ है, क्योंकि वह छोटे-बड़े सभी देशों में 
समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। वह सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को 
सम्मान देता है और दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। 


दक्षिण एशिया में भारत की पहल 


संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले और गुटनिरपेक्ष देशों के समूह के आधारभूत 
सदस्यो में से एक भारत ने हमेशा बड़े मनायोग से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार से 
संचालित करने का प्रयास किया है, जिससे कि पूरे विश्व में शांति, परस्पर समझ और सहयोग को 
बढ़ावा मिले। भारत ने अनेक बार ऐसी पहल की है, जिससे कि दक्षिण एशियाई देशों में शांति 
और स्थायित्व को बढ़ावा मिले। इस दिशा में हमने अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग के वातावरण 
को सुधारने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम पूरी निष्ठा से आशा करते हैं कि हमारा प्रयास 
अंततः पुराने संदेहों और मतभेदों को दूर करने में सफल होगा और परस्पर सहयोग के नए उद्यम 
प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विकासशील देशों के बहुत बड़े बहुमत के साथ हाथ मिलाकर 
हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां भूख और अन्याय नहीं हो। 

हमारी नीति सभी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग और साझा आदशों को प्राप्त करने 
के लिए द्विपक्षीय संबंध बनाने की है। हमारा यह गहरा विश्वास है कि विश्व शांति का ताना-बाना 
ऐसे ही द्विपक्षीय सहयोग के धार्गो से बुना जा सकता है। 

हम संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्षेत्र के लगातार प्रसार के पक्षधर हैं जिससे कि विश्वव्यापी 
चिंता के सभी मुद्दो को इसके तहत लाया जा सके। और यह संगठन अंतरराष्ट्रीय शांति, न्याय और 
सहयोग स्थापित करने का एक प्रमुख साधन बन सके। हम इस संगठन को विश्व को स्थिति में 
गुणात्मक परिवर्तन लाने के एक प्रमुख साधन के रूप में और प्रभावकारी बनाने के प्रति अपनी 
वचनबद्धता दोहराते हैं। हम दुनिया में विकास की रणनीति को तैयार करने, इस बारे में समझोते 
करने और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को अत्यधिक 
महत्व देते हैं। हम निकट भविष्य में शायद विश्व सरकार का गठन करने में तो सफल नहीं हो 
सकेंगे, लेकिन हम एक विश्व कौ स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के 
तहत व्यापक और संभव मानवीय गतिविधियो के ज्यादा से ज्यादा पहलुओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाकर और उन्हे लागू करके बढ़ तो सकते हैं। 

हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की आधारशिला पर एक बेहतर विश्व का निर्माण करना चाहिए। 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों ने हमारे समक्ष ऐसे असीम अवसर उपलब्ध कराए हैं, 
जिनका उपयोग हम अपने इस ग्रह को बर्बाद करने के लिए कर सकते हैं अथवा हम उनका 
उपयोग विकास और समृद्धि लाने के लिए कर सकते हैं। छोटे-मोटे झगड़ों में उलझकर अपनी 
ऊर्जा व्यर्थ करने और अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल हथियारों के जखीरे इकट्ठे करने में खर्च 
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करने की बजाय हमें उनका इस्तेमाल हर आंख से आंसू पोंछने और हर दिल की पीड़ा दूर करने 
के लिए करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आनेवाले वर्षों में हम स्वतंत्रता और न्याय पर 
आधारित विश्व शांति के ऋषियों-मुनियों द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने में अपने संकल्प, 
यथार्थ और दूरदर्शिता का प्रदर्शन करेंगे। मैं दक्षिण भारत के एक सुप्रसिद्ध प्राचीन संत कवि 
तिरुवल्लुवर की कुछ पंक्तियां उद्धत करते हुए अपनी बात समाप्त करूगा : 

“जहां भीषण अकाल नहीं है, कठोर महामारी नहीं है, 

विदेशी हमलावर जहां हमला और लूटपाट नहीं करते, 

जहां हमेशा शांति रहती है, वही आदर्श भूमि है।” 

एक विश्व की विजय हो! 
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भारत को मानव अधिकारो का 
उल्लंघन असह्य है 


अ ध्यक्ष महोदय, कार्य सूची के दसवें स्थान पर लिया गया विषय मानव मात्र के आत्मसम्मान 
से संबंधित है। इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा प्रतिनिधि मंडल इस विषय पर गंभीर चिंतन 
को विशेष महत्व देता है। इस विषय में अंतरराष्ट्रीय मानकों के होने का अर्थ यह सुनिश्चित करना 
है कि सभी लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। सभी के साथ ऐसा व्यवहार हो जिसे सब 
स्वीकार कर सकें। यह खेदजनक है कि इन अंतरराष्ट्रीय मानकों के होने के बावजूद लोगों को 
यातनाएं दी जाती हैं। उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता 
है, जिससे मानवता का अपमान होता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं होती हैं, जहां 
लोगों को जबरन गायब कर दिया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लगातार ऐसे मार्गों की 
तलाश जारी रखी जाए जिससे कि ऐसे स्वीकार करने योग्य मानक विकसित किए जा सकें, जिन्हें 
“न केवल बंदियों पर लागू किया जाए बल्कि उन सभी लोगों पर भी लागू किया जा सके, जिनके 
मानवाधिकारों के हनन की आशंका हो। मेरे देश जैसे अनेक देशों के संविधान में ऐसे प्रावधान 
किए गए हैं, जिनमें मानवाधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। कानूनी व्यवस्थाएं और स्वतंत्र 
न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि मानवाधिकारो का उल्लंघन नहीं किया जाए। 
लापता होने, मनमाने तरीके से हिरासत में लिए जाने और उत्पीड़न के बारे में गठित कार्यदल 
की राय है कि लोगों के लापता हो जाने, मनमाने तरीके से हिरासत में रखे जाने और यातना दिए 
जाने कौ घटनाओं को बढ़ावा मिलने का मुख्य कारण यह हे कि ऐसा करनेवालों को सजा नहीं 
मिलती। मेरे प्रतिनिधि मंडल का विश्वास है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस विषय पर चिंता होनी 
चाहिए और ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए। भारत 
में ऐसी व्यवस्थाएं को गई हैं। हमने ऐसी संस्थागत व्यवस्थाएं और प्रणालियां विकसित की हैं; 
जिनके द्वारा व्यवस्थाओं के उल्लंघनों को सक्षम अधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है, जो 
प्राथमिकता के आधार पर उन पर कार्रवाई करते हैं। 


कक 38225 ह क 
* सयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय, जेनेवा में मानव अधिकार आयोग के५०के सत्र में भारत सरकार के 
प्रतिनिधि के रूप में १७ फरवरी, १९९४को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का भाषण। 
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अ 


~ 


भारत का संविधान अपने सभी नागरिको को जीवन और निजी स्वतंत्रता का मूल अधिकार 
देता है। इस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान इस बात की गारंटी देता है 
कि एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 
संविधान इस बात की भी गारंटी देता है कि यदि कोई ऐसी घटना उस समय होती है, जबकि वह 
कानूनन अपराध नहीं था तो ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। संविधान के इन प्रावधानों 
के अनुरूप ही न्यायिक प्रक्रिया का क्रियान्वयन होता है। दंड प्रक्रिया संहिता में जीवन और 
स्वतंत्रता के मूल मानव अधिकारों के संरक्षण और न्यायोचित कानूनी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने 
के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। ये व्यवस्थाएं व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का 
अधिकार देती हैं। जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार और गैर-कानूनी तथा मनमानी गिरफ्तारी 
से सुरक्षा प्रदान करती हैं। सतर्क और स्वतंत्र न्यायपालिका ने इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए 
बहुत खुलकर काम किया है। 

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की न्यायिक जांच 
की व्यवस्था है। कोर्ट मार्शल और ऐसी ही अन्य जांच के मामलों में भी पीड़ित व्यक्ति को चुनौती 
देने का अधिकार है। ऐसे फैसलों पर भी नागरिक अदालतों को विचार करने का अधिकार है। 

हिरासत में हुई मौत की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराया जाना कानूनन जरूरी है। ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं, जहां अदालतों ने इस प्रकार के मामलों में पुलिस के अधिकारियों को सजा दी है। 
हमने अपनी आपराधिक दंड संहिता में संशोधन करके ऐसे मामलों से निपटने के विशेष प्रावधान 
किए हैं, जहां पुलिस की हिरासत या किसी के नियंत्रण में काम कर रही महिला के साथ बलात्कार 
किया गया हो। हमने अपनी सामान्य कानूनी प्रक्रिया में मूल परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था की है 
कि किसी महिला के साथ बलात्कार कौ शिकायत के मामले में अभियुक्त को यह सिद्ध करना 
होगा कि उसने बलात्कार नहीं किया। 

हमारे देश में एक अनोखी कानूनी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का 
समूह मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले जनहित याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय 
और सर्वोच्च न्यायालय के सामने ला सकते हैं और न्यायिक प्रक्रिया से राहत प्राप्त कर सकते 
हैं। यहां तक कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तो बहुचर्चित सुनील बत्रा मामले में जेल से 
लिखे गए एक पोस्टकार्ड को याचिका के रूप में सुनना स्वीकार किया। 

अदालतों में मामलों की सुनवाई सभी के लिए खुली रहती है। प्रेस और संचार माध्यमों में 
उन पर खुलकर चर्चा होती है। प्रेस की सतर्कता के कारण कोई भी मामला ऐसा नहीं होता हे 
जो समाने न आता हो। भारत का स्वतंत्र प्रेस कानून को लागू करनेवाली एजेंसियों या सरकार के 
अन्य प्राधिकरणों की गैर-जिम्मेदारी या लापरवाही के विरुद्ध एक प्रभावकारी व्यवस्था के रूप में 
काम करता है। इसके अलावा देश में बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठन मानव अधिकारों के 
संरक्षण की दिशा में सक्रिय समूह हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। ये सभी लगातार मानव 
अधिकारों से संबंधित मामलों को व्यापक रूप से उठाते रहते हैं। 

राजनीतिक संगठनों के अलावा भौ अनेक ऐसे संस्थानों के गठन के लिए सुनियोजित कदम 
उठाए गए हैं जो हमारे अल्पसंख्यक और समाज के विभिन्न प्रकार के कमजोर वर्गों के हितों को 
सुरक्षित रखने और न्याय दिलाने का काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के इन संस्थानों की सामूहिक 
व्यवस्था और लोगों में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बढ़ती जागरूकता भारत में 
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मानव अधिकारो के संरक्षण को सुनिश्चित रखने की सबसे बड़ी गारंटी है। 

हमारी सरकार द्वारा हाल ही में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग 
सदा इस बात के लिए सतर्क रहता है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में कहीं कोई 
कमी नहीं रहे, कौ गई घोषणाओं और उन्हें लागू करने के बीच कहीं कोई खाई न रहे। सरकार 
के नियंत्रण से अलग और कामकाज में पूरी तरह पारदर्शी इस तरह के आयोग का गठन हमारी 
सरकार की उस सुदृढ़ इच्छा का प्रतीक है कि हम इन खाइयों को भरने के लिए सख्ती से काम 
करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह हमारा स्पष्ट संदेश है कि हम मानव अधिकारों के उल्लंघन को 
सहन नहीं करेंगे। आयोग के कार्यों में यह शामिल है कि वह उसके समक्ष पेश की गई मानव 
अधिकारों के उल्लंघन अथवा सरकारी कर्मचारियों द्वारा इन अधिकारों के हनन को रोक पाने में 
असफल रहने की याचिकाओं के आधार पर मामलों को जांच करे। उसे स्वतः भी इस प्रकार के 
मामलों की जांच का अधिकार है। इस आयोग को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के अधिकार 
दिए गए हैं। इसमें एक विशेष अधिकार यह है कि आयोग को जेलों अथवा अन्य ऐसे स्थानों पर 
जाकर जांच करने का अधिकार है, जहां लोगों को हिरासत में रखा जाता है। 


लोकतंत्र और मानव अधिकार 


अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र में सभी के मानवाधिकार सुरक्षित रहते हों, 
लेकिन एक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन का अवसर 
देने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यह लोगों को अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहित 
सभी प्रकार के मानव अधिकारों के उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। मनमाने तरीके से 
व्यवहार करने के विरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा केवल कानून के शासन के प्रति सम्मान और मानव 
की गरिमा पर ही आधारित हो सकती है। आतंकवादियों का उद्देश्य व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध 
नियोजित हिंसा करके कानून के शासन को समाप्त कराना होता है। आतंकवाद को यदि देश के 
बाहर से संरक्षण, उकसावा और बढ़ावा दिया जा रहा हो तो स्थिति और भी गंभीर रूप धारण कर 
लेती है। हम अपने देश में ऐसी स्थिति का सामना करते रहे हैं और कर रहे हैं, जहां लोकतंत्र 
और कानून के शासन के प्रति हमारी वचनबद्धता को आतंकवादी हिंसा के द्वारा चुनौती दी जा 
रही है। हमारे क्षेत्रीय अखंडता और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया 
जा रहा है। 

पंजाब में आतंकवादी हिंसा के कारण पिछले एक दशक में करीब १२००० लोगों की मौतें 
हुई हैं। इनमें से करीब ३००० लोग तो पिछले तीन वर्षा में ही मारे गए हैं। जम्मू-काश्मीर में करीब 
४००० लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इनमें से २६०० से अधिक मुसलमानों को 
आतंकवादियों ने मार दिया है। निर्दोष नागरिकों का अपहरण किया गया है, उन्हें यातनाएं दी हैं, 
बलात्कार हुए हैं, उन्हें यातनाएं देकर मार दिया गया है। राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और 
उनके संबंधियों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि वे किसी लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि 
में भाग न ले सकें। प्रशासन को ठप्प करने के लिए सरकारी अधिकारियों की हत्याएं हुई हैं। 
कानूनी प्रक्रिया को अस्तव्यस्त करने के लिए जजों को डराया-धमकाया गया है। स्वतंत्र प्रेस को 
काम करने से रोकने के लिए पत्रकारों को धमकियां दी. गई हैं। आतंकवाद के खिलाफ जनमत 
को रोकने के लिए बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सामाजिक नेताओं का अपहरण करके 
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उनकी हत्याएं की गई हैं। आतंकवादियों द्वारा नियोजित तरीके से धर्म विशेष के विरुद्ध की गई 
हिंसा की घटनाओं के कारण काश्मीर घाटी से ढाई लाख से अधिक गैर-मुस्लिम जिनमें हिंदू, सिख, 
बौद्ध, ईसाई शामिल हैं, काश्मीर घाटी को छोड़कर देश के अन्य राज्यों को पलायन कर गए हैं। 
यहां तक कि ५०००० से अधिक मुसलमानों को भी अपनी सुरक्षा और रोजी-राटी के लिए घाटी 
से भागकर अन्य राज्यों में शरण लेनी पड़ी है। 

केवल जनवरी के महीने में ही जम्मू-काश्मीर में देश के बाहर से प्रेरित किए जा रहे 
आतंकवादियों ने १२० लोगों की हत्या कौ है। इनमें ३३ सुरक्षा कर्मचारी, ५ हिंदू और ७७ मुसलमान 
और अन्य लोग शामिल हैं। सुरक्षा बलों और अन्य नागरिक स्थलों पर हमले की ४५९ घटनाएं 
हुई हैं। इनमें विस्फोट और आगजनी भी शामिल है। आतंकवादियों ने ३० व्यक्तियों का अपहरण 
किया है। उनसे मोटी रकमें वसूली हैं। बहुत से सरकारी भवनों, शिक्षा संस्थाओं और घरों में आग 
लगा दी है। 

इन परिस्थितियों के कारण देश के सामान्य कानून और उन्हें लागू करनेवाली प्रणाली 
अपर्याप्त और अप्रभावकारी हो गई है। इस कारण भारत सरकार को अपने नागरिकों के मूल 
अधिकारों को सुनिश्चित रखने के लिए विशेष कानून बनाने पड़े। इनमें से एक आतंकवादी और 
विध्वंसक कास॑वाइयां रोकने संबंधी कानून टाडा एक अस्थायी कानून है। संसद हर दो वर्ष में इसकी 
समीक्षा करती है। सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने संबंधी कानून केवल उसी क्षेत्र में लागू 
किया जा सकता है, जिस क्षेत्र को कुछ समय के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया हो। 

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कानून अनेक ऐसे देशों में लागू किए जा रहे हैं, जहां समस्याएं 
इससे कम जटिल हैं। इसके बावजूद भारत में ऐसे सभी विशेष कानूनों के मामले में इस बात का 
विशेष ध्यान रखा गया है कि कानूनी प्रक्रिया के अधीन व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित रहें। ये 
सभी कानून मनमाने तरीके से आदेश द्वारा लागू नहीं किए जा रहे हैं, इन्हें संसद में पर्याप्त विचार- 
विमर्श के बाद पारित करके बनाया गया है। किसी व्यक्ति पर टाडा लगाने के मामले को अदालत 
में चुनौती दी जा सकती है। कुछ उचित मामलों में अदालतों ने टाडा लगाने को रद करने के 


आदेश भी दिए हैं। 
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्रावधान 
TES मल 


भारतीय न्यायिक व्यवस्था में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्रावधान अदालत में राहत प्राप्त 
करने का सबसे शक्तिशाली कानूनी हथियार है। यह अधिकार देश के सभी नागरिकों को समान 
रूप से प्राप्त है। टाडा में भी ऐसी व्यवस्था है कि किसी को हिरासत में लेने के २४ घंटों के भीतर 
उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना जरूरी है। यदि अदालत पुष्टि कर देती है तो अभियुक्त 
को सक्षम अदालत के आदेश के अनुसार सदैव न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। निवारक 
हिरासत के कानूनों में भी ऐसे प्रावधान हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले की पुष्टि 
करीब तीस दिनों के अंदर तीन जजों के एक सलाहकार बोर्ड से करानी जरूरी होती है। इन बोडा. 
का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का जज होता है, जबकि दोनों अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के 
अवकाश प्राप्त जज होते हैं। सरकार के लिए बोर्ड की सिफारिश स्वीकार करना जरूरी होता है। 

इसके अलावा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रक्रिया संबंधी अनेक संरक्षण प्राप्त हैं। यदि 
इन संरक्षणों का उल्लंघन किया गया है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे 
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अभियुक्तो को रिहा किया गया है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने १९९३ में राष्ट्रीय सुरक्षा 
कानून के तहत ३६७३ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन इन आदेशों की 
समीक्षा करने के बाद ४७८ लोगों को रिहा करने के आदेश जारी किए। १३३२ लोगों को सलाहकार 
बोर्ड की सिफारिश पर रिहा कर दिया गया। ९३२ लोगों को अदालती आदेशों से रिहा कर दिया 
गया। केवल २३८ लोगों को पूरे समय तक हिरासत में रहना पड़ा। 

इन कानूनों में दिए गए अधिकारों "का उपयोग करते समय सुरक्षा बलों एवं सुरक्षा एजेंसियों 
द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए माफी देने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल जम्मू-काश्मीर 
राज्य में है। आतंकवाद और बाहर से समर्थित विद्रोही कार्सवाइयाँ के दौर में १७० सेना और सुरक्षा 
बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में कड़ी सजा 
देना, हिरासत में रखना, सेवा से हटाया जाना, जांच के दौरान निलंबन और अन्य विभागीय सजाएं 
दिया जाना शामिल है। इन सजाओं का संबद्ध अधिकारी या कर्मचारी के सेवा काल के दौरान 
पदोन्नति एवं तरक्की करने के अवसरों जैसे दीर्घकालिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शायद 
ही कोई सरकार ऐसी हो जो ऐसी परिस्थितियों में अपने सुरक्षा बलों के जवानों को अनुशासनहीनता 
के मामले में भारत की सरकार जैसी कड़ी सजा देती हो। नवगठित मानव अधिकार आयोग ने 
अपनी स्थापना के अल्पकाल में ही पिछले अक्तूबर में गोली चलाए जाने की एक घटना की स्वत: 
ही जांच की। 

आतंकवाद और खुलेआम निर्दोष नागरिकों की हत्या! और आगजनी करनेवाले तत्वों से 
निपटते समय भी हम हर समय अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं। हमेशा यह प्रयास रहता है कि 
ज्यादा शक्ति का उपयोग नहीं किया जाए। गैर-कानूनी तरीके नहीं अपनाए जाएं। जम्मू-काश्मीर 
में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को मानव अधिकार के मामले में क्या करें और क्या नहीं करें के 
निदेश जारी किए गए हैं। इन्हें 'दस निर्देशों' की संज्ञा दी गई है। उत्पीडन के बारे में विशेष दल 
ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू-काश्मीर में भारत सरकार के सामने आ रही आतंकवाद की तीक्ष्णता 
पर अपनी संवेदनशीलता व्यक्त की है और कहा है कि इसके बावजूद भारत सरकार इस गंभीर 
समस्या से निपटने के लिए भी उत्पीड़न का रास्ता अपनाने को माफ नहीं कर रही है। 


आतंकवाद से लोकतंत्र को खतरा 


अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक समाज के अस्तित्व के लिए खतरा 
बन रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि आतंकवाद और विध्वंसक तत्वों के खिलाफ विश्वव्यापी 
जनमत का व्यापक और सतत दबाव नाया जाए। इस क्षेत्र में विशेष दलों और मानव आयोग 
के सदस्यों की विशेष जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानव अधिकारों के हनन 
के नाम पर आतंकवादी कार्रवाइयां करनेवालों को सुरक्षा मिले और अत्यंत कड़ी परिस्थितियों में 
इन कारंवाइयों से निपटने के लिए कार्य करनेवालों की मानव अधिकारों के हनन के नाम पर झूठी 
निंदा को जाए। 


मेरे प्रतिनिधि मंडल की राय है कि इस क्षेत्र में मानव अधिकार संगठनों और स्वयंसेवी . 


संगठनों को विशेष जिम्मेदारी बनती है। किसी सरकार के कामकाज के बारे में एकतरफा आंकड़े 
तैयार करने से उस सरकार का ध्यान आकर्षित तो होता है, लेकिन इससे उन आतंकवादी समूहों 
द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के कारण बहुत बड़ी संख्या में आम लोगों के मानव अधिकारों के 
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हनन को माफी मिल जाती है। इन लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण करना लोकतांत्रिक तरीके 

से चुनी गई सरकारों की जिम्मेदारी होती है। र 

शीतयुद्ध के बाद के युग ने हमें मानव अधिकारों के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 
विशेष अवसर उपलब्ध कराया है। मानव अधिकारों का संरक्षण और विकास परस्पर निंदा या हिंसा 
और आतंकवाद को बढ़ावा देकर नहीं किया जा सकता। यह आपसी सहयोग, समझ और परस्पर 
विश्वास बढ़ाकर ही हो सकता है। मानव अधिकारों का उपयोग निजी हितों की रक्षा क॑ लिए नहीं 
किया जाना चाहिए। इन अधिकारों का वास्तविक विकास परस्पर विश्वास, समझ और भिन्नता का 
वातावरण बनाकर ही किया जा सकता है। 

अध्यक्ष महोदय, तथ्यान्वेषण के नाम पर छिद्रान्वेषण का यह समय नहीं है। भारत 
मानवाधिकारों के प्रति वचनबद्ध है। ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार ने. इन सिद्धांतों के बारे 
में नवें दशक में आकर जाना है। हमारे देश के संविधान को पारित करने के पहले हुई बहस भारत 
में परंपरा से मानव अधिकारों की अवधारणा और उनके संरक्षण के लिए समय की कसौटी पर 
खरी उतरी वचनबद्धता के प्रमाण मिलते हैं। इसकी शुरुआत देश की आजादी के शुरू के वर्षों 
और उससे पहले आजादी की लड़ाई के दौरान भी देखी जा सकती है। मानव के आत्मसम्मान को 
महत्व देना हमारे विचारों का आधार है। 

हमने हमेशा खुलेपन और पारदर्शिता की भावना से काम किया है। यहां तक कि 
जम्मू-काश्मीर-जहां हम ऐसे भयानक और खतरनाक आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, जिसका 
कि दुनिया में कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता, सभी के लिए खुला हुआ है। सरकार का प्रयास 
है कि जम्मू-काश्मीर की वास्तविक स्थिति के बारे में और भी पारदर्शिता लाई जाए। जम्मू और 
काश्मीर में किसी व्यक्ति या पत्रकारों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है। १९९३ में हमारे अपने 
मीडिया और स्वयंसेवी संगठनों के अलावा १४२ विदेशी पत्रकारों, बडी संख्या में विदेशी राजनयिकों, 
सांसदों और पर्यटकों ने इस राज्य का दौरा किया है। भारत में रहनेवाले सभी राजदूतों को 
जम्मू-काश्मीर आने का न्याता दिया गया है। यूरोपीय यूनियन के तीन सदस्य देशों के राजदूतों ने 
जम्मू-काश्मीर का दौरा किया है। न्यायविदों का अंतरराष्ट्रीय आयोग पहले ही जम्मू-काश्मीर का 
दौरा कर चुका है। आई.सी.आर.सी. से जम्मू-काश्मीर का दौरा करने का प्रस्ताव किया गया है। 
उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। 


वियना सम्मेलन के प्रयास 


वियना में मानव अधिकारों पर हुए विश्व सम्मेलन में १७० देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन 
में आतंकवाद के कारण मानव अधिकारों को होनेवाले खतरों से निपटने के लिए और उनका 
विरोध करने के सामूहिक प्रयास के रूप में सभी प्रकार कौ आतंकवादी कार्रवाइयों, तरीकों और 
विचारों की निंदा की गई है। इन कार्रवाइयों को मानव अधिकारों के हनन, आधारभूत स्वतंत्रता 
और लोकतंत्र को. समाप्त करनेवाला, किसी भी देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती 
और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अस्थिर बनानेवाले की संज्ञा दी गई है। वियना 
घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील कौ गई है कि वह आतंकवाद को रोकने और निपटने 
के लिए आवश्यक कदम उठाने में परस्पर सहयोग नढ़ाए। 

हमारा विश्वास है कि यदि उत्पीड़न, मनमाने तरीके से हिरासत में रखने, लापता होने जैसी 
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घटनाओं को समाप्त करने और विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों को 
पूर्णतया प्राप्त कराने के लिए गठित कार्य दलों को आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों 
के उल्लंघनों को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा किया जाना वियना घोषणा के अनुरूप होगा, 
क्योंकि वियना घोषणा में कहा गया हे कि आतंकवाद से निपटने और रोकने के लिए जरूरी कदम 
उठाए जाएं, क्‍योंकि आतंकवादी गतिविधियों का उद्देश्य मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को 
समाप्त करना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ४८वीं आम बैठक में यही बात स्पष्टतः दोहराई 
गई है। इस बैठक में आम सहमति से पारित प्रस्ताव संख्या ४८/१२२ में आतंकवाद को मानव 
अधिकारों के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। मानव अधिकार आयोग के ५०वें सत्र 
का अब दायित्व हे कि वह अपने कार्यदलों को इसके अनुरूप कार्य करने का निर्देश दे, जिससे 
कि इन व्यवस्थाओं का कार्यक्षेत्र व्यापक रूप ग्रहण कर सके। इन संदर्भा में अब आयोग के 
विभिन्न अंगों को आतंकवादी तोर-तरीकों और कार्रवाइयों को किसी भी प्रकार से महिमामंडित 
किए बिना अपनी पूरी शक्ति के साथ सही संदर्भा में देखना और निपटना होगा। 

मेरे प्रतिनिधि मंडल का सुझाव है कि मानव अधिकार आयोग के विभिन्न अंगों के बीच 
बेहतर और प्रभावकारी तालमेल के लिए जरूरी है कि आयोग के अंग सरकार को विस्तृत 
जानकारियां उपलब्ध कराएं जिससे कि वह मामलों की व्यापक जांच कर सके। हालांकि इन मामलों 
की जांच कौ नैतिक जिम्मेदारी सरकारों की ही है। केवल एक शिकायत भेज दिए जाने का मतलब 
यह नहीं माना जाता कि लगाया गया आरोप सही है। आरोपों की एक बार गहराई से जांच करा 
लेने से आयोग के ही किसी दूसरे अंग द्वारा दुबारा वही काम किए जाने से बचा जा सकेगा। 

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रतिनिधि मंडल की ओर से आयोग के विभिन्न कार्यदलों के साथ 
सतत सहयोग का आश्वासन देता हूं। उनकी ओर से हमें भेजे गए मामलों की जांच की जाएगी 
और यथाशीघ्र उसकी जानकारियां भेजी जाएंगी। भारत एक विशाल देश है। बहां संघीय प्रशासनिक 
ढांचा है। कानून और व्यवस्था, पुलिस और जेल, राज्यों के अधीन आनेवाले विषय हैं। इस कारण 
छोटे और एकात्मक प्रशासनवाले देशों की तुलना में हमारे यहां जानकारी प्राप्त करने में देरी लगना 
स्वाभाविक है; लेकिन इससे मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने और उल्लंघन की 
स्थिति में दोषियों को सजा देने की हमारी इच्छा और संकल्पों पर संदेह नहीं होना चाहिए। 

अंत में मैं अपने प्रतिनिधि मंडल की ओर से न्यायपालिका और कानूनी व्यवसाय कौ 


स्वतंत्रता के बारे में उप आयोग को सिफारिशों के अनुरूप विशेष कार्य दल बनाने की सिफारिशों 
का समर्थन करता हूं। 
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विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण 
के लिए भारत का संकल्प 


उ महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ को ५३वीं महासभा का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको 
बधाई देता हूं। हम संयुक्त रूप से कामना करते हैं कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने 
दायित्वों का भली-भांति निर्वाह करें तथा इसमें हम आपको पूरा सहयोग देंगे। हम पूर्ब अध्यक्ष को 
भी उनकी प्रतिबद्धता और योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा पिछले बर्ष किए गए उनके कायों 
के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। 

मुझे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की इस महासभा को संबोधित करने का अवसर १९७७ में 
मिला था, जब मैं विदेश मंत्री था। तब से मुझे कई वर्षो तक महासभा के अधिवेशनों में आने का 
मौका मिला, परंतु उस समय मैं किसी मंत्री के पद पर आसीन नहीँ था। मैं उन प्रधानमंत्रियों के 
प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ में विश्‍वास जताया। मेरे लिए इसका महत्व इसलिए भी 
है कि इससे राष्ट्रीय हितों और भारत की विदेश नीति के विषय में आम सहमति का पता चलता है। 

जब मैंने १९७७ में महासभा को संबोधित किया, तब वह कई अथो में भारत के इतिहास 


की हैसियत से यहां आया हूँ तब भी में एक मिली-जुली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। भारत 
ने यह दिखा दिया है कि विकासशील देश में भी लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा सकता है। मुझे विश्वास 
है कि भारत के अनुभवों से यह साबित हो जाएगा कि लोकतंत्र विकासशील देशों में स्थायी और 


दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार 
है और आज मैं आपके सामने इसी नए उभरते भारत के प्रतीक के रूप में खड़ा हूं। 


१९७० के दशक की बातें अब इतिहास बन चुकी हैं। शीतयुद्ध की बाधाएं समाप्त हो गई 


हल कलक कस कामका 
# संयुक्त राष्ट्र संघ की १३वीं. महासभा में प्रधानमंत्री के रूप में २४ सितंबर, १९९८ को 
न्यूयार्क में दिया गया भाषण। 
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हैं। पिछले दो दशकों की विशिष्ट बात यह रही है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र का प्रसार हुआ 
है। उदाहरण के लिए, हम उन देशों में से एक हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कायम रखा है। इसी आधार 
पर हम संयुक्‍त राष्ट्र संघ का भी लोकतंत्रीकरण देखना चाहते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जो 
बदलती हुई अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओ को न तो प्रतिबिबित करती है और न ही उनके अनुरूप 
बदलती है, निश्चित रूप से विश्वास खो देगी। इसलिए हम एक पुनर्गठित और प्रभावी संयुक्त राष्ट्र 
संघ का समर्थन करते हैं, जो अपने अधिकांश सदस्य देशों की चिंताओं के प्रति पहले से अधिक 
जिम्मेदार हो और २१वीं शताब्दी में हमारे समक्ष आनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए 
पूरी तरह से तैयार हो। 


सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन जरूरी 


सुरक्षा परिषद समसामयिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती; यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों 
में प्रजातंत्र का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद, इसे कार्रवाई करने की 
स्वतंत्रता तो मिल गई है किंतु अनुभवों से पता चलता है कि परिषद ने तभी कार्रवाई की है, जब 
ऐसा करना इसके स्थायी सदस्यों के लिए सुविधाजनक रहा। सोमालिया में जो कुछ हुआ, वह सुरक्षा 
परिषद कौ गरिमा के अनुकूल नहीं था। इसके अलावा, और भी उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। 
शांति कायम रखने हेतु किए जानेवाले कार्यों को स्थायी सदस्यों के भौगोलिक एवं राजनीतिक 
उद्देश्यों कौ पूर्ति के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। शांति-बहाली के कार्यक्रमों को बाह्य 
राजनैतिक प्राथमिकताओं तथा धारणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 

इसका एक ही समाधान है-सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों को शामिल करना। विकासशील 
देशों को इसका स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह बह अधिकार है जिसके विकासशील देश 
हकदार हैं। यदि सुरक्षा परिषद को सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है तो कुछ 
विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। विशेषकर 
तब, जब हम यह देखते हैं कि सुरक्षा परिषद केवल विकासशील देशों में ही कार्रवाई करती है। 
यह स्वाभाविक ही है कि विकासशील देशों को प्रभावित करनेवाले निर्णयों पर ये देश समान आधार 
पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। 

अन्य उपायों के साथ-साथ, सुरक्षा परिषद का भी पुनर्गठन कर इसकी अस्थायी सदस्यता का 
विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि और विकासशील देश भी इसे अपना सहयोग दे सकें। केवल 
इतना हौ पर्याप्त नहीं है। क्योकि जब तक सुरक्षा परिषद के अधिकार स्थायी सदस्यों के हाथ में 
रहेंगे तब तक विकासशील देशां के हितों की न तो सुरक्षा हो सकती है और न ही उनको बढ़ावा 
मिल सकता है। ऐसा तभी होगा जब उन्हें भी वर्तमान स्थायी सदस्यों को भांति सदस्यता मिलेगी। 
ऐसा होने पर ही सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की वर्तमान एवं भावी चुनौतियां का सामना 
करने “योग्य एक प्रभावी संगठन बन पाएगी। हां, यह जरूरी हे कि नए स्थायी सदस्यों में इस 
उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए। हममें यह क्षमता है और हम मानते हैं कि 
जैसा कि हमने इस मंच से पहले भी कहा है, भारत स्थायी सदस्य के उत्तरदायित्व को निभाने के 
लिए तैयार है और हम इसके लिए सक्षम हैं। 

वह दिन महत्वपूर्ण होगा जब लोकतंत्र सार्वभोमिक मानदंड बन जाएगा और जब संयुक्त राष्ट्र 
संघ लोकतंत्र को अपनी संस्थाओं और कार्यकलापों में शामिल कर लेगा। तथापि, लोकतांत्रिक देशों 
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में आतंकवाद से जूझना काफी कठिन कार्य है। मेरे देश और अन्य लोकतांत्रिक देशों के समक्ष 
अपना लोकतंत्र बनाए रखना, नागरिको के अधिकारों की रक्षा करना और आतंकवादियों पर 
नियंत्रण पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझसे पहले अनेक वक्ताओ ने जिक्र किया है कि 
आतंकवादियों ने लोकतांत्रिक देशों की विशेषताओं का लाभ उठाते हुए विश्व भर में भयंकर तबाही 
मचाई है। मुझे याद है कि लगभग दो दशक पूर्व जी-९ देशों के शिखर सम्मेलन ने आतंकवाद 
को सभ्य देशों के लिए सर्वाधिक गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार किया था। उसके बाद से 
एयरइंडिया के कनिष्क विमान, लोकेरबी में पैन-एम एयरलाइंस में हुए विस्फोट से लेकर नैरोबी 
और दार-ए-सलाम में हाल में हुए विस्फोट की घटनाओं ने इस बात की पुष्टि की है। 


आतंकवाद को खिलाफ सामूहिक उपाय 


आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जो हम सभी को समान रूप से चुनौती दे रहा है। आतंकवाद 
के कारण विश्व भर में रोजाना मौतें होती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय अपराधों में से सर्वाधिक दुर्दम्य, 
व्यापक और जघन्य अपराध है और इससे समाज में पुरुषों और महिलाओं के जीवन तथा 
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारी खतरा है। भारत में, हमें लगभग दा दशकों से 
आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है, जिसे हमारे एक पड़ोसी देश द्वारा मदद देकर भड़काया जा रहा | 
है। हमने इसका काफी सहनशीलता से सामना किया है, लेकिन इस चुनौती का मुंहतोड़ जजाब देने 
के लिए किसी को भी हमारी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसकी जड़ें विश्व भर में फेल 
चुकी हैं। आज नशीली दवाओं, हथियारों तथा धन के अबैध व्यापार से इसके संबंध हैं। संक्षेप में 
आतंकवाद आज विश्व स्तर पर खतरा बन चुका है, जिसका मुकाबला एक संगठित अंतरराष्ट्रीय 
कार्रवाई से ही किया जा सकता है। 

हम सबको अपने मन-मस्तिष्क में यह बात हमेशा के लिए बैठा लेनी चाहिए कि आतंकवाद 
मानवता के प्रति एक अपराध है। एक खुले समाज में एकतरफा उपायों को शायद ही मान्यता मिल 
सकती है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वीकृति पाना तो और भी कठिन है। अतः विश्व के सभी खुले 
और सर्वसंग्राहक समुदायों का यह प्रमुख कार्य होना चाहिए कि वे इस खतरे से निपटने के लिए 
सामूहिक उपाय करें। डर्बन में हुई शिखर बैठक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे सामूहिक .उपाय 
विकसित करने के लिए १९९९ में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया गया है। 
हमारा आग्रह है कि १९९९ में सम्मेलन में एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए बातचीत करने की 
प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि उन देशों और संगठनों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई कौ जा सके जो 
आतंकवाद की पहल करते हैं, उसमें मदद देते हैं तथा उसे बढ़ावा देते हैं। 

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की इस ५०वीं वर्षगांठ पर इस बात की बढ़ती हुई 
आवश्यकता महसूस की जा रही है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनैतिक 
अधिकार एक ही ताने-बने में जुड़े हों। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा हाल के 
वर्षो में किए गए विश्लेषणों से इस दुष्चक्र का पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन से नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता 
है। मानव विकास की रिपोर्ट में अपनी विषय-वस्तु निर्धारित करने में विकासशील देशों के लिए 
आर्थिक मानदंडों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि विकसित देशों के लिए इस मानदंड को 
कम महत्व दिया जाता है और विकासशील देशों के लिए विकास के अधिकार के महत्व का प्रमुख 
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रूप से उल्लेख किया जाता है। अतः यह चिंता का विषय है कि मानव अधिकारों से संवर्द्धन में 
एक पक्ष की वकालत अक्सर विकास के अधिकार की कोमत पर होती है। 

भारत ने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अनुबंध तथा नागरिक और 
राजनैतिक अधिकारों के अनुबंध दोनों को ही अपना समर्थन दिया है। हमारे देश में अन्य संस्थाएं 
जैसे-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक स्वतंत्र मीडिया, एक स्वतंत्र न्यायपालिका--सभी इस 
आश्वासन के साथ अपना-अपना कार्य करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों से संबंधित 
कानूनों का सभी नागरिक लाभ उठाएं। हमें इस बात का यकीन रहा है कि जब तक विकास के 
अधिकार सहित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों कौ दिशा में प्रगति नहीं कर ली 
जाती, विश्व को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष से निजात नहीं मिल पाएगी और फलस्वरूप प्रवासन, लोगों के 
विस्थापन तथा मानवाधिकारों के हनन जैसी बुराइयां उठ खड़ी होंगी। 


पा नया क उती 


२०वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने दूसरी प्राथमिकता परमाणु 
निरस्त्रीकरण की चुनौती है। हमने हाल के दशकों में रासायनिक और जैविक हथियारों पर 
सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान शताब्दी में परमाणु अस्त्रों का विकास और उनका 
विध्वंसकारी प्रयोग हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि महाविनाश के इस अस्त्र के इस्तेमाल 
की परंपरा अगली शताब्दी में न रहे। 

पिछले ५० वर्षों से भारत विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सभी के 
लिए समान औरं न्यायोचित सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत्‌ रूप से लगा हुआ 
है। ये अवधारणाएं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों में निहित हैं। भारत ने पिछले कुछ 
वर्षो में इस उद्देश्य के साथ विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देकर अपनी राष्ट्रीय 
सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कोशिश की है कि परमाणु अन्त्रों से मुक्त विश्व में न केवल 
भू-मंडलीय सुरक्षा, बल्कि भारत कौ राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मजबूती आएगी। 

व्यापक परमाणु परीक्षण संधि (सी.टी.बी.टी.) पर बातचीत आखिरकार १९९३ में इस जनादेश 
से शुरू हुई कि ऐसी संधि “परमाणु अस्त्रो के अप्रसार, परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया तथा इस 
प्रकार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को इस दिशा में सभी पहलुओं पर प्रभावी ढंग से अपना 
योगदान देगी।” भारत ने इन चर्चाओं में सक्रिय और रचनात्मक ढंग से हिस्सा लिया और दुनिया 
के समस्त परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का प्रस्ताव करके इस 
संधि को निरस्त्रीकरण के ढांचे में ढालने की मांग जाहिर की। 

यह पुरानी बात है कि भारत के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए। जिस रूप में यह संधि सामने 
आई, उसे भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्वीकार नहीं किया। हमने अपनी आपत्ति 
जता दी और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देने के बावजूद संधि के कार्यान्वयन के लिए भारत के 
हस्ताक्षर और स्वीकृति को पूर्व शर्त बना दिया गया। 

सुरक्षा-वातावरण में आए बिगाड़ को ध्यान में रखते हुए हमें १९९६ में सी.टी.बी.टी. से दूर 
रहने पर मजबूर होना पड़ा और फिर भारत ने ११ और १३ मई, १९९८ को पांच सीमित भूमिगत 
परमाणु परीक्षण किए। ये परीक्षण निकट भविष्य में भारत कौ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक 
विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे। 
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इन परीक्षणों का यह अर्थ नहीं है कि विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत 
की प्रतिबद्धता में कोई ढील आई है। तदनुसार, इस सीमित परीक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के 
बाद भारत ने भविष्य में और भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर एक स्वैच्छिक रोक लगाने 
की घोषणा की। हमने इस वचनबद्धता को कानूनी जामा पहनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। 
परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लगाकर भारत ने पहले ही सी.टी.बी.टी. की बुनियादी 
जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। १९९६ में भारत इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर सका होगा, 
क्योंकि इससे हमारी क्षमता कुंठित रहती तथा हमें राष्ट्रीय सुरक्षा में समझौता करना पड़ता। 

भारत अपनी राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों को समझते हुए 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ निरंतर सहयोग करने का इच्छुक है तथा सी.टी.बी.टी. सहित विभिन्न 
मुद्दों पर मुख्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है। हम इन चर्चाओं को एक सफल निष्कर्ष तक 
ले जाना चाहते हैं, ताकि सी.टी.बी.टी. में शामिल होने में सितंबर, १९९९ के बाद विलंब न हो। 
हमें उम्मीद है कि जैसा कि सी.टी.बी.टी. के अनुच्छेद-१४ में दर्शाया गया है, अन्य देश इस संधि 
को बिना शर्त मंजूर करेंगे। 

लंबी चर्चाओं के बाद जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन अब अप्रसार संधि पर बातचीत प्रारंभ 
करने की स्थिति में है जो परमाणु हथियारों अथवा अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के लिए 
विखंडन सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएगा। हमें पुनः इस बात की जानकारी है कि यह एक 
आंशिक कदम है। ऐसी संधि जब कभी पूर्ण एवं प्रवृत्त होगी, उससे वर्तमान परमाणु हथियार समाप्त 
नहीं होंगे। फिर भी हम ऐसी संधि, जो भेदभावपूर्ण न हो और भारत की सुरक्षा की जरूरतों को 
पूरा करती हो, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अच्छी भावना के साथ इस विचार-विमर्श में भाग 
लेंगे। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत के दौरान इस क्षेत्र में अन्य किसी भी बहुपक्षीय पहल 


पर गंभीरता से ध्यान देगा। 
परमाणु अप्रसार 


परमाणु अप्रसार के प्रति वचनबद्ध एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने यह निर्णय लिया 
है कि वह इन हथियारों अथवा इससे संबंधित जानकारी को अन्य देशों को हस्तांतरित नहीं करेगा। 
परमाणु शक्तिसंपन्न भारत के संदर्भ में हमारे पास निर्यात नियंत्रण की एक कारगर प्रणाली है और 
जहां-कहीं आवश्यक होगा इसे और अधिक कड़ा बनाया जाएगा। इसमें उपकरणों और प्रौद्योगिकी 
की नियंत्रण सूची का विस्तार शामिल है, ताकि इनको समकालिक और प्रभावी बनाया जा सके। 
इसके साथ-साथ एक विकासशील देश होने के नाते हम इस बात के प्रति भी जागरूक हैं कि 
परमाणु प्रौद्योगिकी के अनेक शांतिपूर्ण प्रयोग हैं और हम अपने अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को ध्यान 
में रखते हुए इस संबंध में अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप में सहयोग जारी रखेंगे। 

कुछ सप्ताह पहले डर्बन में हुए निर्गुट शिखर सम्मेलन में भारत ने प्रस्ताव रखा था और 
था कि सभी परमाणु अस्त्रों को चरणबद्ध कार्यक्रम के 


निर्गुट आंदोलन इस पर सहमत भी हुआ था 
तहत पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक समझौता करने के उद्देश्य से इस शताब्दी के समाप्त 


होने से पहले, बल्कि १९९९ में ही एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। 
मैं विश्व समुदाय के सभी सदस्यों, विशेष रूप से परमाणु शक्तिसंपन्‍न देशों का आह्वान करता 
हूं कि वे इस अभियान में साथ दें। आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि जब हम नई शताब्दी में एकत्र 


टं है परिशिष्ट / ५०५ 
(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हों तो हम इस वचनबद्धता का स्वागत करने के लिए हों कि मानव जाति फिर कभी भी परमाणु 
अस्त्रों के प्रयोग की धमकी अथवा इसके प्रयोग से आशंकित नहीं होगी। 

१९९० का दशक अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा; और यह बात कहीं भी उतनी स्पष्ट नहीं 
है जितनी विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य में। विजय को उस भावना, जिसने विश्वव्यापी पूंजीवाद को 
जन्म दिया, की जगह आज सावधानी और यथार्थवाद का आविर्भाव हो रहा है। आरभ में जिसे 
एशियाई फ्लू कहा गया, अब वह अन्य महाद्वीपां में भी फैलता दिखाई दे रहा है। 

यह अनुमान कि मुक्त पूंजी के प्रभाव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा 
विश्वव्यापी वित्तीय बाजार विनिमय दरों को समायोजित कर सकेंगे, गलत साबित हुआ है। केवल 
बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष धनराशि' की वृद्धि हुई है, जो उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के कारण 
सृजित नहीं हुई हे। परंतु 'अप्रत्यक्ष धनराशि' की शक्ति ही वास्तविक हो गई है जो इस बात से 
स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विनियामक प्रणाली मुद्राओं के तीव्र आंतरिक और बाह्य लेन-देन के प्रभाव 
का सामना करने. में अक्षम हे। अल्पावधि में इसको अस्थिरता आर्थिक नियमों का अनुपालन नहीं 
करती, बल्कि अफवाहों ओर भावनाओं पर आधारित होती है, जिसके परिणाम और गंभीर हो 
जाएंगे। विकासशील देशों में और पश्चिमी वित्तीय पूंजी बाजारों में अब इस बात को स्वीकार किया 
जा रहा हे कि पूंजी बाजारों का समय-पूर्व उदारीकरण वर्तमान संकट का मुख्य कारण रहा है। 


भू-मंडलीकरण से हटना नहीं 


क्या इसका अर्थ यह है कि विश्व को भू-मंडलीकरण से मुंह मोड़ लेना चाहिए? हमारा स्पष्ट 
उत्तर है-नहीं। एक-दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता प्रौद्योगिकी की अनिवार्यता द्वारा जनित एक घटना 
है। लेकिन हमें परिवर्तन के अनुरूप व्यवस्था करना सीखना होगा। भारत उतना अधिक प्रभावित 
नहीं हुआ है जितना अन्य देश प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हमने मुख्य तौर पर उन नीतियों को भी 
अपनाया जो अधिक विवेकपूर्ण थीं। लेकिन एक वर्ष में वस्तुओं के मूल्य में ३०% की गिरावट 
और नए उभरते बाजारों में निवल पूंजी के प्रवाह में ५०% की कमी का विकसित देशों सहित किसी 
भी राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत जैसे खुले विकासशील देशों में लोकतांत्रिक रूप 
से निर्वाचित नेतृत्व को अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता हे। हम अनियंत्रित मुक्त बाजार 
प्रणाली को वर्तमान आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। 
वास्तव में, हमें असमानताओं को कम करने के लिए नीतिगत उपाय करने की जरूरत है, जिससे 
भविष्य में एक अधिक स्थायी माहौल बन सकेगा। ऐसी नीतियां जवाबदेह लोकतंत्रों में आवश्यक 
होती हैं और किसी भौ प्रकार से ये व्यवस्थित उदारीकरण के प्रति असंगत नहीं होती हैं। 

अब समय आ गया है कि हम विश्वव्यापी और परस्पर-निर्भर अर्थव्यवस्था के भविष्य के 
बारे में एक नई अंतरराष्ट्रीय बातचीत का सूत्रपात करें। यह महासभा का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
सभी संप्रभुत्वसंपन्न राष्ट्रो का कार्य है, और इसे केवल एक अनियमित बाजार कौ परिवर्तनशीलता 
पर नहीं छोड़ा जा सकता। 

जब मैं यह कहता हूं कि हम एक नए युग में प्रवेश करनेवाले हैं तो मैं ऐसा सबके लिए 
कहता हूं। ऐसा हम बहुत बार पहले कह चुके हैं, परंतु हम सब इस बात से अवगत हैं कि हम 
एक नए रोमांचकारी विश्व में पदार्पण करनेवाले हैं। कई शताब्दियों पहले, आइसँक न्यूटन ने 
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अपनी वैज्ञानिक खोजों को समुद्र तट पर बिखरे हुए पत्थरों की तरह बताया, जबकि सत्य का समुद्र 
अज्ञात ही रहा। यह उस महान वैज्ञानिक की विनम्रता थी कि उसने अपनी खोजों का वर्णन इस 
प्रकार किया, परंतु मेरा विश्वास है कि हम वास्तव में सत्य के समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। हमने 
आश्चर्यजनक खोजें को हैं तथा हम और भी खोजें करेंगे, जिनसे मानव जाति प्रगति और विकास 
के पथ पर अग्रसर होगी। 

परंतु फिर भी लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। पूरा विश्व अपने आप में 
परेशान है। विश्व के लगभग सभी हिस्सों में ऊपरी शांति के नीचे शक्तियों के बुलबुले बन रहे 
हैं, जिनसे पिछली शताब्दी कौ हमारी उपलब्धियां खतरे में पड़ गई हैं तथा जिनका उद्देश्य विश्व 
को कट्टरता, हिंसा और अस्वस्थ एकांतिकता की ओर ले जाना है। 


स्वतंत्रता, समानता और सहिष्णुता 


भारत को एक संदेश देना है, यह कोई नया संदेश नहीं है, क्योंकि लगभग सभी धर्मों ने इस 
चिंतन को पहले भी व्यक्त किया है। परंतु हमने अपने दैनिक जीवन में स्वतंत्रता, समानता और 
सहिष्णुता के सिद्धांतों को संजोकर रखा है। यदि २१वीं शताब्दी में विश्व को अब तक के विश्व 
से अच्छा बनाना है तो इन मूल्यों को अपनाना जरूरी है। इतिहास भी साक्षी है कि इन मूल्यों को 
अपनाने का उपदेश देना तो आसान है, परंतु इन पर अमल करना मुश्किल है। लेकिन अब जबकि 
हमारी परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। विश्व और उसके नेताओं को 
पूरी इच्छा-शक्ति के साथ समय की मांग को देखते हुए नए युग में एक नए दृष्टिकोण के साथ 
प्रवेश करना चाहिए। हमारे सामने यही कार्य है और मैं घोषणा करता हूं कि भारत आनेवाली 
परीक्षा की घड़ी में अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार है। 
अंत में, मैं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद में लिखे एक 
श्लोक के साथ भाषण समाप्त करता हूं : 
स्वस्तिर्मानुषेभ्यः । 
ऊर्ध्व॑ जिगातु भेषजम्‌। 
शं नो अस्तु द्विपदे। 
शं चतुष्पदे। 
ओं शांतिः शांतिः शांतिः।। 
भावार्थ- 
सभी मनुष्य समृद्ध हों, 
सभी वनस्पतियां और जीवं-जंतु जो सभी प्राणियों 
के जीवन का आधार हैं, फलें-फूलें, 
सभी मनुष्यों में सदभावना हो, 
सभी पशुओं में परस्पर प्रेम हो, 
हर तरफ शांति, शांति और शांति ही रहे। 


धन्यवाद । 
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पैट्रियाटिक फ्रंट ४४६, ४४७ 

पोखरण ६, ८, १७ 

पोदगोरनी २९२, ३७५ 
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४०१; राज्य २९ 

फिलिस्तीनी संगठन ४४ 

फेडरेशन ऑफ यूगोस्लाव जरनलिस्ट्स 
४११ 

फेरूमान ४०९ 

फ्रेंको, जनरल १७८, ३८३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ब 


बंगलादेश ९, १४, ३८, ४८, ५५, ८४, 
८५, ८९, ९०, ९४, १०३, १०७, 
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बसु, ज्योति २४४ 

बसु, ज्योतिर्मय ४२५, ४२६, ४४९ 

बंसु, धौरेंद्र नाथ ५५ 
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बैंक ऑफ चाइना २४४ 

ब्रिटिश इनफार्मेशन सर्विस १२९ 

ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ३२८ 
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भाटिया, किशन ३१८ 
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भारत-नेपाल संबंध ३९१ 
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भारत-सोवियत संधि ९५ 
भारत-सोवियत संबंध ५०, ७६ 
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भुट्टो, जुल्फिकार अली ७९, ८०, ९०, 
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मध्य-पूर्व एशिया १८९ 
मध्य प्रदेश में दंगा ३५२ 
मनी. ए.डी. १३७ 


मनीला ९ 

मनोविच लगोमिर ४११, ४१२ 

मनोहरन, के. २९४, २९५, २९६ 

मलिक, मुख्तार सिंह २९५, २९६ 

मलेशिया १२६, १२७ 

मसोदकर, भास्कर अन्नाजी ३९९ 

महाकाली नदी ३९० 

महात्मा गांधी संस्थान ४५०, ४५१ 

महाराष्ट्र की जनता ३४५ 

माओ-त्से-तुंग १०९, ११०, १८७, 
२०५; का चित्र २४३ 

माथुर, हरिश्चंद्र ३५४, ३५५ 

मादीन, यूरी ४४१, ४४२ 

माधवन, के.के. ५९, ६३ 

मानव. अधिकार घोषणापत्र १९६ 

मॉरीशस ८५, १८८, ४४९; केंद्रीय 
विद्युत बोर्ड ४५१ 

मार्निंग न्यूज ३७८ 

मालदीव ४, १४ 

मालवीय, के.डी. ३७६ 

मालवीय, सत्यप्रकाश ३४, ३८ 

मावलंकर ७० 

मावलंकर, प्रो.पी.जी. ४२५, ४२६ 

मास्कोपरस्त कम्युनिस्ट २४५ 

मास्को रेडियो ४३६, ४३७, ४३८, ४४२ 

मिकोयान १२२ 

मिजोरम २१८ 

मिर्धा, रामनिवास २९९ 

मिश्र, ललित नारायण ३९१, ३९२ 

मिश्र, विभूति ३५७, ३७८ 

मिश्र, श्यामनंदन ४८, ४२३, ४२४, 
४२६, ४२८, ४५९, ४६२ 

मिसामारी कैंप १६९ 

मिस्र-इजराइल शांति-संधि ४४ 

मुकुटबिहारी लाल, प्रो. १४४, ३३८ 

मुखर्जी, प्रणव १८, ४५ 

मुखर्जी, डॉ. श्यामाप्रसाद १३१, ३६२ 

मुखर्जी, हीरेन ११०, १६२ 

मुगाबे, राबर्ट ४४७ 

मुराहरि गोडे ३३२ 

मुस्लिम लीग १७५, ३७४ 

मेघालय की स्थिति ३७५ 

मेनन, कृष्ण-१२०, १७१, २८५ 

मेनन, लक्ष्मी १२०, १३४ 

मेस्करन हेस एंथनी ३७८, ३७९ 

मेहता, जगत २२५, २४० 
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मैकमोहन रेखा १३७, १९८ 

मोगादिस्यू ४०९ 

मोदी, पीलू ९०, १०८, २७९, २८७, 
४३५, ४४० 

मोरखुन २३४ 

मोहम्मद, डॉ. अमीर २७६ 

मोहसिन ५०, ५२ 
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यंग इंडिया ४४० 

यादव, मुलायम सिंह १० 

यादव, लालू प्रसाद ११, १२, १३ 
यादव, शरद ५६ 

यादव, श्यामलाल २७७ 

युगांडा ४३ 

यूगोस्लाविया ४४, ४११ 
यूनाइटेड अरब रिपब्लिक १२१ 
यूनाइटेड इनफार्मेशन सर्विस १२९ 
यूनाइटेड नेशंस १९ 
यूरो-अमेरिकन एलाइंस २४ 
यूरोपीय साझा बाजार ९२ 
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रंगा, एन.जी. ६०, १६४, १६७, २४४, 
४३८ 

रंगास्वामी ३१८ 

रघुवीर, डॉ. ३५० 

रबात मुस्लिम सम्मेलन ४०८, ४११ 

रवि, वयलार ७२ 

राइटर्स बिल्डिंग ३८१ 

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती १६७ 

राजनारायण ४७, ५६, २१२ 

राजबहादुर १८३, २९१ 

राजभाषा कानून ११४, ११५ 

राजस्थान का रेगिस्तान १६६ 

राधाकृष्णन्‌, डॉ. १२०, ३१२ 

राप्ती नदी योजना ३८९ 

रामचंद्रन, जो. १३७ 

राममूर्ति, पी. २२६ 

रामूवालिया, बलवंतसिंह २३३ 

राय, कल्याण २२५ 

राय, सौगत २३५, ३६३, ३६४, ४२५ 

राव, पी.वी. नरसिंह १८, २१, ३१, ३४, 
३५, ३६ 

राव, रामेश्वर २११ 

राव, सत्यानारायण २१३ 
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राष्ट्रवादी चीन १२६ 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ २४४ 

रीगन, रोनाल्ड ४०३ 

रेडक्लिफ, जस्टिस ३५७ 

रेडियो पाकिस्तान ३२१ 

रेड्डी, एम. रामगोपाल ७०, ३९४ 
शैवरेंड सियोले ४४७ 

रोडेशिया ४६३ 
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लंदन वेस्टिंग हाउस ४३४ 

लकप्पा, के. २३९ 

लक्ष्मणन, जी. ४१ 

लक्ष्मीपुर १७६ 

लद्दाख ४६६ 

लाहौर-सियालकोट ३१४ 

लिमये, मधु ३०७ 

लीबिया ३७, २७१ 

लेबनान को एकता ४०३; के हालात 
४०९ 

'लोगीनोव ४४१ 

लोहिया, राममनोहर ४५, १२८, ३६१ 
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वात्स्यायन १०५ 

वाममार्गी कम्युनिस्ट २४४ 

वायस ऑफ अमेरिका ३३८, ४३८, 
४३९ 

वार्सा संधि २३ 

वाशिंगटन पोस्ट २७८ 

वियतनाम ८६, १००, १०८ 

वियतनाम का संघर्ष ४३२; की जनता 
२११, २१२, २२२, ४३१, ४३३; 
पर हमला २११, २२१, २७२; में 
अमेरिका ३०५ 

वियतनाम समस्या ४३४ 

वेंकटरमण २१२, २१३ 

वेंकटसुबैया, पी. ५३, २३९ 
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शंकराचार्य ४३७ 
शंघाई २१६ 

शर्मा, अनंत प्रसाद ५९ 
शर्मा, आर.आर. २९५ 
शर्मा, दी.च. १८४ 
शर्मा, शिवकुमार ३०७ 


शशिभूषण १०४, ४३८ 

शांतिनिकेतन ११७, ११८ 

शारदा नदी ३९० 

शास्त्री, भानुकुमार २६८, २६९ 

शास्त्र, लाल बहादुर १२०, २८५, 
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३१९, ३२२, ३३१, ३३२, ३३६, 
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शाही, नागेश्वर प्रसाद २०९, २१० 
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शिवसागर रामगुलाम, सर ४४९, ४५१ 

शेक्सपीयर १९८ 

शेख अब्दुल्ला १३०-३२ 
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३९४; को मित्रता ३९५; में तमिल 
३९३ 
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१२०, १२५, १४२, १५०, १५६, 
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डॉ. ना.मा. घटाटे 


इन ग्रंथों के संपादक डॉ. नारायण माधव घटाटे इन दिनों 
विधि आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय संविधान की सेवा 
कर रहे हैं; इससे पूर्व डॉ. घटाटे पिछले ३० वर्षों से उच्चतम 
न्यायालय में वकालत करते रहे हैं । 

डॉ. घटारे ने स्नातक की उपाधि नागपुर विश्वविद्यालय से 
'एल-एल.बी. दिल्ली विश्वविद्यालय से, स्नातकोत्तर और पी- 
एच.डी. की उपाधि विदेशी क्षेत्र अध्ययन विभाग, अमेरिकन 
विश्वविद्यालय, वाशिंगटन से प्राप्त कीं। अमेरिका में अध्ययन 
के दौरान विश्वविद्यालय के विदेशी क्षेत्र अध्ययन विभाग में 
सलाहकार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विविध विषयों के 
अध्यापक भी रहे । 

श्री घटाटे ने स्नातकोत्तर शोधप्रबंध “चीन-बर्मा सीमा 
विवाद' पर और पी-एच.डी. शोधप्रबंध ' भारतीय विदेश नीति 
में निरस्त्रीकरण' विषय पर लिखा। वे संविधान, अंतरराष्ट्रीय 
संबंध और सम-सामयिक विषयों पर कई शोध-लेख लिख 
चुके हैं। 

उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे डॉ. घटाटे ने 
१९७५ के आपातकाल के दौरान नजरबंद सभी प्रमुख विपक्षी 
दलों के नेताओं की ओर से पैरवी की। डॉ. घटाटे १९७३ से 
१९७७ तक भारतीय जनसंघ और १९८८ से भारतीय जनता 
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं । 

डॉ. घटाटे ने “मेरी संसदीय यात्रा' से पूर्व अटलजी के 
संसदीय भाषणों पर केंद्रित “संसद में तीन दशक' और “फोर 
डिकेड्स इन पार्लियामेंट” पुस्तकों का भी संपादन किया। इनके 
अतिरिक्त ' भारत-सोवियत संधि : प्रतिक्रियाएँ और विचार ', 
'बँगलादेश : संघर्ष और परिणाम' और ' आपातकाल हटाओ ' 
शीर्षक पुस्तकों का सफल लेखन-संपादन किया है । 
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“कल जो बहुत से भाषण हुए उनमें एक भाषण श्री वाजपेयी का भी हुआ | अपने 
वाणी और विवेक दोनों चाहिए । इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हू |” 
-जवाहरलाल नेहरू (२८.८.१९७८) 


Det 

“श्री वाजपेयी तमाम अँधेरे के बीच रोशनी की एक किरण हें वह राजनीति से 

ऊपर मानवीय मर्यादा को महत्त्व देते हें |? 
-चंद्रशेखर (३.३.१९९३) 
न २९३२८१५ Oe 
ठोस और गहन सोच भी होती है” 
-के.आर. नारायणन (१७.८.१९९४) 

“श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जीवन के सबसे प्रमुख संसद्विज्ञों में से एक 
हैं । उनकी पैनी नजर और हाजिर-जबावी तो जैसे संसद्‌ में बहस के लिए ही बनी है ।” 

-पी.वी. नरसिंह राव (१७.८.१९९४) 
RN ८-$-+०७- 

“श्री वाजपेयी किसी के बारे में पराएपन की भावना नहीं रखते, इसी कारण सब 
उन्हें अपना मानते हैं । उनके विचार भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच की एक कड़ी के 
रूप में हैं |? 

-शिवराज पाटिल (१७.८.१९९४) 


“लोकतंत्र इक्यावन बनाम उनचास का खेल नहीं है। 
लोकतंत्र मूल रूप से एक नैतिक व्यवस्था है।" 


-अटल बिडारी वाजपेयी 
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